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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉंसिल 


के 
पदाधिकारी 
चेपरसत " 
श्री चन्द्र भाल। 
डिप्टी चेयरसेन 
श्री निजासहोन । 
सेक्रेटरी 


श्री इ्यास छाल गोविल, एसम० ए०, एल-ए० वी०॥ 


व्यय 3«नवादा उा+अपदु आओ; अध्छाएं। 2 साबञ्या जाम, 


गवर्नर 
श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी 


मंत्रि परिषद्‌ 


[/#ा भ्छ 


'डित भोविम्द बल्‍लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य मशासन तथा 
नियोजन मंत्री । 
भरी हाफित् मुहम्सद इब्राहीम, बो० ए०, एल-एल० बी०, वित्त तथा विद्युत मंत्री । 
डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द, बी० एस-प्री०, गृह तथा अ्रम्त मंत्री । 
श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुरर्वात्त तथा उद्योग मंत्री । 
श्री गिरवारी छाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री । 
श्री चाद्र भातु गुप्त, एन्० ए०, एल-एलड० बी०, खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री । 
श्री चरण सिह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एुल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री । 
श्री वैधद अली जही र, बर-ऐट-ला, न्याय तथा आबकारी मंत्री । 
श्री हर गोविन्द सिह, बी० एस-प्ती ०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री 
श्री मोहन छाल गौतम, बी० ए० (आनतं ), स्वशासन मंत्री । 
श्री कमला पति त्रिपाठी, सुचना तथा सिच्नाई मंत्री । 
श्री विश्वित्र वारायण दार्मा, परिवहन तथा सहकारी मंत्री । 


उपनमंत्री 
श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, संसदीय ब्रक्रिया तथा 
सहकारी उप-मंत्री । 
श्री जय मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, बन उप-समंत्री । 
श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उप-समंत्री । 
श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी ०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि उप-मंत्री । 
श्री मुजफफर हसन, विधान सभा सदस्य, जेल उप-मंत्री । 
थ्री चतुर्भज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री १ 
भरो राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिचाई उप-मंत्री । 


सभा सचिव 


| मुख्य मंत्री के सभा-सचिव 
; भी कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य । 


( ज ) 
खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री के सभा: साॉचव 


३०-क्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य । 
२--श्री बलदेव सिह आये, विधान सभा सदस्य । 


शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव 
डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस०), पी० एच० डी०, विधान सभा सदरय। 
माल तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव 
छोद्र एरिका प्रसाद मौर्य, विधान सभा सदस्य । 
उद्योग तथा पुनर्वास मंत्री के सभा-सचिव 
थी रकफ जाफरी, एम० २४०, विधान सभा सदस्य। 


(६ झे॑ ) 


सदस्यों को वर्णात्मक सुची तथा उनके निर्वाचन-दक्षेत्र 


अब्द ल दाक रु नजमी, श्री 
अम्बिका प्रसाद वाजपयो, श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री 
ईदवबरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बलोी, श्री 

एम० जे० सकज!।, श्री 
कन्हेया लाल गुप्त, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कुंवर माहवीर सिह, श्री 
केदार नाथ खतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
खुद्याल सिह, श्री 

गोविन्द सहाय, श्री 

चन्द्र भाल, श्री (चेयरमेन) 
जगन्नाथ आचायें, श्री 
जमील्रंहमान किदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 

तेल राम, श्री 

दोप चन्द्र, श्री 

नरोत्तम दास टन्‍्डन, श्री 
निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमेन) 
निर्मल चन्द्र चतर्वेदी, श्री 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री 

प्रभु नारायण सिह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री 

पन्ना छाल गुप्त, श्री 
परमसात्मानन्द सिह, श्री 

पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
बद्री प्रसाद ककक्‍्कड़, श्री 
बशीर अहमद, श्री 

बालक रास बेइय, श्री 

बाबू अब्दुल मजीद, श्री 
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री 
बीर भान भाटिया, डाक्टर 
वेणी प्रसाद टंडन, श्री 
बंशीधर दक्‍ल, श्री 

जज लाल वर्मंन (हकीम ), श्री 
त्रजेन्द्र स्व॒कहप, डाक्टर 
महम्‌द अस्लम खां, श्री 
सहादेवी वर्मा, श्रीमती 


..«.. स्थानीय संस्थाये निर्वाचन-दक्षेत्र 
.«. नाम निर्देशित । | 

««.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-दक्षेत्र । 
... स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र । 

««.. नाम निर्देशित । | 
«विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 

०» अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र। 

«««. विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 


6७6७8 9) 
कढ्छ 99 
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7 
.... स्तातक निर्वाचन-दक्षेत्र । 
.«. विधान सभा निर्वाचन-द्षेत्र । 
स्थानीय संख्यायें निर्वाचन-हक्षेत्र । 


क््ध्छ 8 । 


के] 23) 


.... मास निर्देशित। 
«०» स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र । 


9 क # 4 है 
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हक 
०» स्नातक निर्वाचन- क्षेत्र ॥ 
००». विधान सभा निर्वाचन-दक्षेत्र । 
»«.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचद-हक्षेत्र । 
क्ठ्क कक । 
दा ५ 


०५ 99 


दे उँ ह 

,... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 
.« अध्यापक निर्वाचन-दक्षेत्र । 
..».. विधान सभा निर्वाचन-्षेत्र । 


थ्बभछ 93 


97 
, स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-द्षेत्र । 
,.. अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र । 
.... नाम निर्द शित । 
«स्नातक निर्वाचन-कषेत्र । 
.... स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षत्र । 


7 
.... स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र । 
,.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचनबक्षेत्र | 
.« नाम निदेशित । 





मानपाल गुप्त, श्री 

मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर 

राजाराम शास्त्री, श्री 

राना शिव अस्बर सिह, श्री 

राम किशोर रस्तोगी, श्री 

रास किशोर शर्मा; श्री 

रास ननन्‍्दन सिह, श्री 

राम लखन, श्री 

राम रूगन सिह, करी 

राय बजरंग बहादुर सिह, श्री 

रुकनद्दीन खां, श्री 

लल्ल रास द्विवेदी, श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सुरेश सिह, श्री 

विजय आफ विजयानगरमस्‌, डाक्टर, 
महाराज कुमार 

विश्वनाथ, श्री 

गान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 

वान्ति देवी, श्रीमती 

शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 

शिव सुसिरत राल जौहरी, श्री 

श्यास सुन्दर लाल, श्री 

सत्य प्रंसी उपनाम हरि प्रसाद, श्री 

सभापति उपाध्याय, श्री 

सरदार सन्‍्तोष सिह, श्रो 

संयद मुहम्मद नसोर, श्री 

हृदय नारायण सिंह, श्री 

हयातुल्ला अन्सारी, श्री 

हर गोविन्द मिश्च, श्री 


की ओफी 


स्थानीय संस्थायें निर्बाचन-क्षेत्र । 
स्तातक निर्वाचन- क्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र । 


*क। 
स्थानीय संस्‍्थायें तिर्वाचन-क्षेत्र । 
अध्यापक निर्वाचन-दक्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 
नाम निदे शित । 
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र । 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचच-क्षेत्र । 
स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र । 


नाम निदे शित। 

विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र । 
अध्यापक निवरचिन--क्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र । 


कै 


7 
स्थानीय संस्थायें निर्वांचन-क्षत्र 
विधान सभा निर्वाचन-दक्षेत्र । 


73 
नाम निदे शित । 


(। 


49 
अध्यापक निर्वाचन-दक्षेत्र । 
नाम निदे शित । 


उत्तर प्रदेश लोजिस्लेाटिव 


धणणद! जन सता (१) प्यारा काकवाााछा 





उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बेठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के 
चेयरसेत (श्री चद्रभाल) के सभापतित्व में हुई। 


अ्रब्दुल शक्र नजमी, श्री 
ईदवरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 
एम० जे० मुकर्जो, श्री 
कुंचर गुरु नारायण, श्री 
कुंवर सहावीर सिह, श्री 
जगन्नाथ आचाये, श्री 
जमीलुरंहमान क़िदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
, तारा अग्रवाल, श्रीमती 
तेल्‌ रास, श्री 
नरोत्तम दास टण्डन, श्री 
निज्ञामुद्वीन, श्री 
निर्मेल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री 
प्रभू नारायण सिह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
प्रेम चन्द्र दर्मा, श्री 
पन्ना लाल गृय्त, श्री 
परमात्सा ननन्‍्द सिंह, श्री 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 


प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर 


बदशौोर अहमद, श्री 


बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 


बालक राम बेद्य, श्री 
बाब झब्दुल मजीद, श्री 


चजवाए राय परम जाए...) धवथ 2७७५३: स्‍ूूफ, 


उपस्थित सदस्य (५०) 


बंधीधर शुक्ल, श्री 

ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम ) 

ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर 

महमृद अ्रस्लम खां, भरी 

मान पाल गुप्त, श्री 

मुकुठ बिहारी लाल, प्रोफ़ेसर 

राजा राम झास्त्री, श्री 

राना शिवश्नस्वर सिंह, श्री 

राम किशोर शर्मा, श्री 

राम नन्‍्दन सिंह, श्री 

राम लगन सिह, भरी 

राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री 

लालता प्रसाद सोनकर, श्री 

लाल सुरेश सिंह, श्री 

विजय आनन्द श्राफ़ विज्ञयानगरम, 
डाक्टर, सहाराजकुमार 

विश्वनाथ, श्री 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 

शान्ति देवी, श्रीमती 

शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 

शिव सुमरन लाल जोहरी, श्री 

इयाम सुन्दर लाल, भरी 

सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री 

सरदार सन्‍्तोष सिह, श्री 

सैयद मोहम्मद नसीर, श्री 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इग्राहीम (वित्त मंत्री) भी उपस्थित थे। 





२ लेजिस्लेटिव कॉसिल [ २७ भ्रक्तूबर १९५४ 


घपदनोत्तर 


सत्‌ १९४६ से बिना पब्लिक सविस कमीशन को सूछित किये हये की गई 
नियुक्तिया 


१--श्री क वर गुरु नारायण (विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार १६४६ 
ई० से की गई उन नियुक्तियों की एक सूची मेज़ पर रखने की कृपा करेगी जो बिया पठ्लिक सर्विस 
कमीशन को सुचित किये हुये की गईं ? 


]. 9ाए शाएफ्रन्षा' छाए चिल्क्षा।--7दडांडंदां।शए. /#शाशए... (काज्री॥शाटफओ-- 
जग ॥06 00एथाहालां 08068 ०7 ॥06 (808 ए 6 नि0प्रड७ 8 ॥8 0 999ण7/770ा5 
॥्रक्षतठ 97 #0॥ शा08 949 ज्ञां0प 7872 (07068 ?एप9॥0 8७ए०एंट७ (0ाताांइशं०त ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस (वित्त मंत्री)--नियुक्तियों को विषय में कमीशन 
के साथ परामदो यू० पी० पब्लिक सविस कमीशन (लिसिटेशन श्राफ फंक्शन्स) रेगुजेशन्स के 
श्रधीन किया जाता है, जिसकी एक प्रति मेज्ञ पर रख दी गई है। इन रेगुलेशनों (विभियमों) 
के अनुसार कुछ प्रकार की नियुक्तियां कमीशन से कोई संबंध नहीं रखतीं श्रौर इसलिये इन 
नियुक्तियों के बारे में कमीशन से परामझं करना आ्रावश्यक नहीं है। साचनीय सादस्थ का 
ध्यान कमीक्षन के वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया जाता है जिससे ऐसे विधयों पर हर 
साल विचार किया गया हें । 


50 छत्राण शणाक्ाप्रब0 पएाच्रांच्रा--- | ॥/#/ 8४९ 0" 0८722 )--(70787[900॥/ 
जाती 78 (णाणांइघं०ा की 8 प्रक्चाल एण 80ए०ंएराए०75 8 ए0०एछ७१०0 9५ ॥॥6 
छा. ए. एप्जा८ 8श्णं०७ (0्ाएंएंणा (गाांनाणा णी स्राणांगाउ) रिश्टरुपी800॥8, 
8 ०00५ ० जराजंए। $5 7स्‍8080 जा 76 (806. “2 0एणवांएर 40 ॥॥682 ९९॥।४70॥5, 
लहंगा) एए68 0 2एएणाप्रशाड शा 066 06 79फणंण्ज़ ती 06 (0तारंइशंणा, 
था ०ण5ण४तणा जाति हा (0087 8007 686 ॥०00०70075 48 70[, ॥0706076, 
9९०25887ए,.. 6 8076 शा 78 एर्शलाः2१ १0 [06 धागा! 78008 ०0 ॥॥68 
(.णा्रांइश्ंणा 0 जशाएंट) 8पए ग्राह्वा20 ॥8ए2 06०॥ (०॥॥* ज्ञात 0फभष्ाप पल्था', 


5ए फ्णफता ज्याए रिबाशा--]6 उक्ाए शाएला 45. ॥0 लता (0 76. 
[ ज्रद्मा। 00 8४ ॥06 खैशागंडंश जञौत्वां क्रा2 6 9990ंग्रत्माआा( जाए) 56 श0॥0 
छाए (0्रा्रोंडशणा 096 ॥8ए8 096७१ ॥606558गए ०0560, 500 ॥ ए३ 00 
"णागपरॉट्त १ 


5 छवि (भारत एशवांत-006 406 छूजाफा० शक्षाफल- 087 07 ॥॥९ 
[ए 07 भाए 08७० ? | 


9 डिग्ान्षक्ष। जाएए काशा।--जा, गाए तुपटडप0ा 5 ६5. ही | (3 
[406 00 ६6 296 0: 006 छ0घ8९ 3 वी. छत शुःणंतरातताशाड 740९ 9५ अल 
4949 जाि0ए उर्शलाआग्रह 00 ॥6 एप 8कएं०० ०0ग्ारांडश्नणा ? | ज़रा 8 [5 
छ एसी 27707प्राक्षा5.. अरदीवाएए, 399जं/पाआं 780० 07 ४6 00ए०ला 
ह४070 ॥4ए8 980॥ 7808 ब्ञींश एर्शशाया३ (0 ॥6 (णगजंइशं०णा, 90. 5058 8090907/- 
प्रश्ांड ज़्३ 7808 जाग्रिणां 72लिशा०8 (0 86 एणजांउन्ंणा, ॥ जा ० 
ज़रा 22 ४052 2०7०0०7/7शा५5 ? इ 


प्रश्नोच्तर ३ 


59 इॉशीर 3ैछीछागात3व फिन्काक-"॥6 काइज़्श' 48 क्वीटव86पफ फक्षठ 9 ६96 7६0०५ 
शाए्डशा 99 छह, सलाद) प]055 ० 8990/प्रालआंड द्वार 0प्राभ्त8 ६० 9फ०ए०)2ए 0 (2 
("जापाओंइडा0ा क्ाएं 80007 क्रा&8 फ्रंट ज्ञात0फा एर्शकट०ट2 ४0 72 शशि 
560७ एए8 <ठग्राआ्ंइड[00,. 78 यएटदाजा (8 ए00ठ 5 हवा (058 ८8525 9. जरञापट3 
8 डशिट002 फऋच्चड 9322ट25857७ २0० ६6 ?िवछाठ $ए0०2 (0ठऋाांडड00, 99 फ्र्ालछ छा 
#हि।260 ६0 788 (एठ5ञ्ाए5907. 


जि 5 छाशदए एस >षक्ाह॥-/979  तएल0ा जबर पृर्णांल एांच्था' 30 7 एछ85 
हग5, शांति 082 (0ए/28पटगा 9/8858 489 ०] ॥86 976 8 आ8 ० 3/007/7905065 77806 
8प्र िशए हंगाट8 4949 जाविणपा र्कशापाए 70 धीठ श्र 8एट्ट ए०0एमांइशंणा ? 
पृकलाल 8 70रंवड क ॥2९ तए288097 जाए) 85६5 6 80077 2075 एरतिटी 8/8 0प्रांज॑त2 
(2 9ए705ए७ एत 86 (0ागाजाउड00, 3॥6 तृपठ॥ा0 6065 70६ 8४६ इपट0 28585 एएंटः 
उ0ग्रांतं छा ड6प्रार्ठ 70 #9ए8 9887 768797606 40 [8 शेष्ञाए $शपराट2 ('०7798909, 
॥ 88658 8 म8 एछ 89907र/।675 क्रांएी इ0प्रांत 88ए8 0880 26 70 8 (009- 
ग़ाडडंठत 09ए. छ8858 70 वर्शशा<८त, 

(प्रद्ाइ259--/86 टक्याः0ा दांइटएड5 6 7899, /6 शाप ॥866. 8 769५ 88 
॥ 48 शाएछा१, 


२-“क्री कुंवर गुह नारायण--क्या सरकार ने कोई ऐसा समय निश्चित किया है 
जिससे पहले कर्मचारी को, जिसको सरकार ने श्रपत्ती तुरन्त आ्रावश्यकताशञ्रों को पुरा करने के 
लिये रखती है म॒स्तकिल होने के लिये पब्लिक सविस कसीदान के सामने जाना पड़े ? 


३--थदि नहीं, तो क्‍यों ? 


2, 99 अपाशबाण फछाए फिल्याका--9ए968 8 (ए0एशमरशला किल्त कक्षा 
92700 एछणि8 ए7ए॥१ ६2 कक &77909606 997 ४82४7 ६0 ॥068 07 वशाशल्ताध्वां2 
8९208 ॥85 $0 07687 7€6 ४8 श्ाजाए 80068 (०शाआइञजा 0 ०0ए7ागि740077 


३--मा 70, शात्र 700 ? 


श्री हाफिज सुहम्भद इबाहीस (२-३)--सदस्य का ध्यान पब्लिक सबिस कमीशन 
(लिसिटेशन आफ फंक्दान्स) रेगुलेशन्स के रेगुलेशन ३ के वाक्यखंड (१) की मद (जी) 
झौर (एच) की ओर आकर्षित किया जाता हे । 


हे 


3. 8ए पिश्ीड ऐेएशाशाड़वं काना (2-3)--#6 द्राक्ता[00  ए ॥॥6 
[द्ाएलः ॥ जज 40 ॥875 (9) 800 (४) ० टोकवपए5० (() ए रिट॒शणंध्रा0ण 3०० (8 
एताएठ $टाएए2 (ए0फ्रागरंडडएा (ंग्रांध्षा0त0 ए #फ्ा्ाएणा$) रि०2पॉ६7075, 


४--ओ कुंवर गुरू नारायण--.-क्या पब्लिक सविस कमीशन ने हाल ही में सरकार 
का ध्यान इस ओर आ्राकषित किया है कि एक विशेष मासले में सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को 
४ वर्ष के बाद भी कमीशन को सूचित नहीं किया गया ? 


४, था ंधप्रण्तत्ना उपच्काए िश्याशाप-793 [68 ?िपर9॥/0 8०९६४ (०३067 
#600779 छणपशआ 0॥8 हठा९8 एी 6 (0एशआशशला: 49४ व70 0068 फटा 0952 
87 93]70ंप्रशालक्षा, 77808 97 हा6 (0एथगयलां छ8 70 एर्लकशार९ढ [0 ४6 (०शग्रांड- 
807 6५&॥ भ्वींशः 0077 फर67५ २ 


श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम--.सदस्य के ध्यान में जो विशेष मामला है उसके बारे 
में स्पष्ट विवर्ण न होने के कारण किसी ऐसे मामले का पता लगाया संम्भव नहीं हुआ । 


5 पीर १एाशाताओएं वीक क्रंता---ीं 88 70।0 0688) 9089778 ६0 /00868 870५ 
इएएी) 085९ 7 ॥78 875९006 ०एी ए९टाग6 तलावाा5 2०90प7ा (6 छाप प्रा 28982 ए27 
(6 ला ॥958 ॥ शांठ्फ़. 


लेजिस्लेटिव कौंसिल | २७ भ्रवतूबर, १६४२ 


6 एजाफ्तश' एप पिल्लाशं।--त 6 879फ27 ॥. 788 >ल०ा इप्/2९४९0 (॥9 
६038 70, 926७7 0088796 60 0086 कराए आए 0856 ॥ (6 808९008 0 काए 598०९ 
तलक्षा$ 907 ॥6 ध्पद्ध 7690०7॥ ए 6 शा 8०४०९ (गारश०ण) वी. ]88 0्यत 
7स्‍70770760 4 76 ०४४९ 088 >00॥ 676 870 ॥6 90707 )ए0ा. ५४३5 ग्राह्व08 0५ 0॥6 
(00प्रथाएक्ा। 270. ॥ 9838 ॥र्श७०९6 [0 [6 एश्शा0ए 5९एशंट७. (0ा5शंणात क्षी्ष- 
एा05., | फ्ाा ६0 तपा0प् ज्रीड 8 ऐड एकागएपाॉडाः 02858 ज़ांदा गत8 शा पका 
(0068 99 6 ध्ाप्रद्वा 7७07 ए ४6 एप्रशाट $0ए70 एलशआएण[इशंण, 


6 मत्रीएर शिणान्राए्ाहव पशबरातर--औि0090५9 00 305फ67 (8 (0९४४०) 08 
76007 07706 (ए०्ांबआंणा ए३8 70 5६७॥ 09 ॥086 शत0 80 |0 8759&' (6 (५6- 
8709, 76ए 7789 70 96 ए0जए8 जाता 0920 धृप्/ा07 5 7४४ि7९7 (0 7 ॥8 
78007. ॥॥6ए 08ए8 गण णिी०फ़60 ॥., 4. ॥98 गए 96७7 005आ06 ॥0 ॥009॥8 ॥76 
एशभाएंट्पॉका ०४६७ जराणी 6 गराधयाश्ष जवां 0 009. 


&त जाप 0प्ाए्र 'िल्ञक्याता--970, 70 76 70007 पी 2886. 988 ॥0  एशशा 


स्‍07007०0. 7 रथ (0 शातृ्णा।&४ 707 00प्रढषतआएआ॥। शा 75 पंख ०85९ शाप) ॥8 
7रषा70760 0 6 श्ाप्रह्न॑ 78007. 


का पिशीरट शिणिभागातद फराशांआ-- 40 70 दा0ज़ 77५8० ए१४६ 4$ (06 
जां0प7 76&ा7॥9 ६0 706 ०००7४ थी. 


५--भी क्‌ बर गुरु नारायण---स्थगित । 
मिनिस्ट्रीयल जगहों पर भर्तों के लिये परीक्षा 


६--भ कवर गुरु नारायण--क्या सरकार मिनिस्ट्रीयल जगहों की भर्तों के लिये 


एक मुकाबले का इस्तहान लेने के श्रोचित्य पर विचार करना चाहती है जैसा कि कुछ दूसरे 
राज्यों में होता है? 


6. जिां डिफाफ्तबा जाए पिल्वक्षा।--00 (6 00एथएशला 9700088 (० 
एणाओंतंद 786 86्णाए रण ॥0ता78 3 ०णाएथााएह छक्षााबाांण बराापक्ीए 
7€जर्ंणाशओ ६0 ॥6 ॥शंशंडंथांतधं 9088 88 78 606 ग 80768 000७" 508085 ? 


श्री हाफ़िन्न मुहम्मद इब्बाहीस--सेकरेटेरियट शोर सबआडिनेंट श्राफिसों 
बस प 3838 जगहों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षायें लेने की प्रथा पहले 
से हे द 


जा किट शिणाब्रातपा4त फान्रांत--॥6 उच्चद्या 6 ॥0काए ०ठ0०ग४ 

सभ्ञा हि पद 77060ए९ 
ध््थ्ावव्राणाड 0. एशथएणंणिलां 0 प्ांपांंड 90४35, 000 व पा 5 व 
कात ॥ 6 डणकाहवांड४ 07085, 45 ४०809 ल्‍ (7०8. 

थि्रा। दिचाफवा' पिज्ञाक्या।--20९8 6. (0एथापगशां 

एप58० $&सं०० की ।॒ [0 
० एए| ॥6 (-णागांइश“णा 00 ॥00 8 ००ए८०ाएए2 शक कर] के 
६6 ९25808 लि 6 एछ्लए056 0 ०जफंपए व्वा004९5 000 (6 (2०॥06 (085 ? 





>स्‍शापबा-- स्यााए शी 75 तृपटडइाणा तर पल ; 
४ ' हज | हि प्॒रपक्ठाणा4ई 86 
परणगि|ग्रदांणा सवा 08 88४020.. वश्शल आपात 96 70 गामाए4काणा 05 06 007 पा 


ह | झापधधश॥., 
७--८--ओी कु बर मुरु नारायण-.-स्थगरित। 


६-२२--श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्बाचन क्षेत्र) --स्थगित । 


प्रदनोत्तर प्र 


पत्चक्कियों की नालियों से बिजली 





२३--शभी इस्र सिह तयाल--क्ष्य सरक्तार ने इस बात को निश्चित डुय से मालूव 

कर लिया हे कि पहाड़ियों में पच्चविकर्यों की नालियों से पानी के बहु/आ से उत्पन्न होने बालो 
शक्ति या उससे ओर किसी प्रकार दी रह्देवदल करदे से बिजली देदा है सक्षर्तः है? 

23. ७9 शावाब डागए।म ऐिशएशआ--9985 2 (50एटाआमशारशओं 88टटा-४72८6 ए076९ए 


टॉ९्टाएजाप्र 080 568 ए०ाथाध्याल्त 5प ॥6 फ्रशशन)0फ़ण 35460 87 8 ठाग्राालं$ एा 
(१6 ए्वाशानाएी5 [79 [96 75 07 0ए 8 परठटदीतट8॥07 ० 06 इध08 २ 


करी हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीस--पत्चक्कियों को नालियों से काफी बिजलो उत्पन्न 
नहीं की जा सकती क्योंकि नाली के सिरे (८००) में पानी बहुत कम होता है । 


जि स्ीर ा०्ताक्राश्रशात्त फछोीग--7ी ॥8 70 905898 0 इलाशधार इप्रि- 
ठंडा 265टएटाए #0ठ9 +98 2॥877635 0 6 ए्य॑द गर्ग 85 ४6 37077 ० (86 
एवं ॥ (6 680 8 थि7 400 0ए. 


२४--श्री इन्द्र सहु नयाल---यदि हां, तो कया सरकार ने या उसके किसी अफसर ने 
इस प्रदन को अच्छी तरह अध्ययन किया है ओर इस बात का भी शुमार लगाया कि इस प्रकार 
कितनी बिजली की शक्ति पदा हो सकती है ? 


24... 9 गाताब शाए। िन्चएकॉ-. 50, 88 6 (00फए2एशला 0 काए 0 
॥8 णीठदंश5 डफपती6त (6 तुप८४ा00 ॥ाएं एद्ांटपॉश०्त (6 बत0णया छत ढैंल्टातंए शालाएप्र 
पीछा "४0 पीएफ 926 छथाशवाट्त ? 


श्री हाफिज मुहम्भद इब्नाहीस---पत्चक्कियों की नाजियों से सिफ एक एच० पौ० 
बिजली पेदा की जा सकती है ? 


57 सर ॥णाश्राबतएं फिक्षयाव--7॥6 द्वाआ00978 0 ह6९ए  शाशइएए छत 
८६४ 96 शशालववांरत ॥07 658 ज्रद्यॉक 75 5 400४. | #. ४9. 


२५--श्री इन्द्र सिहु नयाल---यदि हां, तो क्‍या सरकार कृपा कश्के इसके संबंध 
में की गई छान-बीन का परिणाम बताने की कृषा करेंगी। 
25... &ए शत 9789॥ २४४७१, 50, जाती ॥6 (00एथफराशशा 90858 359/० 
(6 765प्री. ० 86 पारएटडाएध70ा ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--यहू सबाल पैदा नहीं होता। 
छा तीर १०ॉान्रााबएं गरीाक्रात--776 तुपटा/00 6065 70 7588, 


२६--श्री इन्द्र सिह नयथालं-.-यदि नहों, तो कया सरकार इस प्रशन की छात्र-बीन 
करने के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती हैं ! 


26, 9ती॑ गाताब जाएं। चिएश-- 70, 60 ४6 (छ0एलमधला समालात 40 
876 8695 0 गरएट्डश46 86 तपर॑0ा ? 


श्री हाफिज सहम्मद इग्राहीस---पह सवाल पैदा नहीं होता। 
&एं ल्ीर रणानक्राशनएं फान्यांड-7056 तृप्तल'/]0 0058 ॥0 ६82. 


द लेजिस्लेटिव कौंसिल | २७ ग्रवतबर, १६५६ 


२७--ओ इस सिंहु लथाल--क्या सरकार ने यह भी सिशिजत रुप से सालूम कर 
लिया है कि इस प्रकार जो बिजली को शक्ति पेदा होगो यह फुटर उद्योगों मे हुडलूभ शोर घर्णो 
के चलाने श्रौर भ्रन्य प्रकार से इस्तेमाल की जा सकतो हैं ! 


950 जापान जाए चित्र विवि वि (ए०एववीए॥ 300 एज तीए 


जाशीश 86 लत्जांए सालाएए वीएड. पाए पाए एशा। ४ रथ ००४४९ 


॥008४7क्‍68 0. फुणशवाए शातीठताआर, (ता पिया दी. ता का जाता 
0॥6 ५७०५8 ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इम्राहीस---बिजली की सात्रा बहुत कम होने को वजह से 
बह हेंडलूम चर्खा बगेरह चलाने के लिये काफो नहीं है । 


जा प्रब्रीट शिणाशागशत फाजोगता--" ७ गयातपा। जे पाए] 8 00 शा 
900 70 5धरीक्षषआ। 0ए 0एछक्षक्षाा?ए वक्ाती00॥8, लाधाएव एए, 


२८--आओ इन्द्र सह नयाल--यदि नहीं, तो क्यों? 
28, 90 धावा4 जाएय। ४४४०-३४ 00, ५ ? 
हाफिज मुहम्मद इग्राहीस--यह्‌ सवाल पेदा नहीं होता। 


जा पर शिणिन्रागात्रं ॥एग्रां।ए-6 पृप्ठशाणा) (008 ॥00 तह. 


२९--श्री इन्द्र सिह नयाल-..-यदि प्रइन संख्या २७ का उत्तर हां में है,तो क्या सरकार 


पहाड़ियों पर इस प्रकार के कुटीर उद्योगों के तरीक़े को रायज़ करने के लिये कार्यवाही करने का 
इरादा रखतो हे? 





भीएए॥#एए०, 00 घाट 50एथ/एएणलां गराधात [0 (४6 ४2805 0 ]00068 [3 ४५४(श॥ 
री 0णधरह प्रतफांक 0 पीठ कोड 2... | 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्राहीस--यह सवाल पैदा नहीं होता । 
9 प्रक्षीर १(०ब्रात्ाबऐ एफ श्रपंतर--]0९ पृ४४४४०७ 6085 70 


. 39. जो शावाड 50श१--- 06 क्राध्ज़ 00 पए९३00 ॥0, 27 90 ॥॥ 8 


के की 


8॥5९. 
३०--३४--शी राम तल्दन सिह (विघान, सभा निर्वाचत क्षत्र)--स्थगित । 


७०] है मकान २४० ५९.० | कु वांलों दा के रे को ६५ ४ बिजली हु 2000 ; 
| 5 । ४ हे । ध+' ह५ पु । ] का १ ; कनक्शन ले 
० मा 5 कप पक की हा हे १ "' ह हर 
त्रा० स० ता> ३५--शी हकीस ब्रजलाल वर्सेत--- (ककया सरकार 


७०% पल. 


४ ६-१०-५२ प्रोत्साहन देने के लिये कभी कोई ऐसी आशा निकेली थी कि 











कर के नयें मकान की नीति को 
५ . ४ भय सकान बताने वालों 
बिजलो का कनेक्शन ((०ापव्यांणा) दिया जावेगा? ... . . वालों को 


$ मै न 

।  ई  प  क  4 ६४३ ४ $ 
| ६ भा, पा बी 82 
मु एक! डा 
ख) यदि निकाली थों 5 9 आग) 
है & 
् क्र न 9 2007 । ईंथ 
हु 4 7] 


क्र हब रा व |; ॥॥ ह 
! ॥ ९ ही 2 है बह ई +]। ती 


प्रत्नोसर 9 


श्री हाफिज मुहम्भद इैब्राहीस-- (क) जी हां। एक आज्ञा निकाली गई थी 
लेकिन यह आज्ञा सिफ॑ हाइडल एरिया के बाहर वाले क्षेत्रों के बास्ते थी। 


(ख) (८ जून, १९४८। 


३६-- नी हकीम ब्रजलाल वर्मेन--- (क) क्या सरकार ने बिजली के कतेक्शन्स 
((०४॥००४०॥$) के कुछ तबादले (39077085) एक मकान से दूसरे सकान में सथुरा 
शहर में मंजर और कुछ नामंज्र किये हें 


(ख) किन-किन लोगों के तबादले तामंजूर किये हैँ और किन आ्राधार पर ! 
(ग) किन-किन लोगों के संजूर किये हें ओर किन आधार पर 


(घ) क्या श्री रासताथ मुख्तार, सेस्बर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कों ऐसा तबादला दो बार 
जनवरी सन्‌ १६५१ और ५-५-५१ को अस्वीकार किया गया है ? यदि किया गया हैं, 
तो किस श्राधार पर? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- (क) बिजली के कनेक्शनों के तबादले की 
सब श्रज्ञियां इधर हाल के सालों में मंजूर कर दी गयी थीं। 


(ख) कनेक्शनों के तबादले की सभी दरख्वास्तें इधर हाल के सालों में नामंजूर कर 
दी गई हूँ, चंकि यह तबादले क़ानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं। 


(ग) इधर हाल के सालों में कोई भी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई । चंकि यह तबादले 
कानूनी पेचीदगियां पदा करते हैं। 


(घ) जी हां, तामंजूरी को वजह यह थी कि बिजली के कनेक्‍्शनों के तबादले के वास्ते 
क़ानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती थी। 


श्री हकीस त्रजलाल टर्सन--यह जो कानूनी पेचीदगियां इसमें पैदा हो गई हैं कि 
जिन लोगों ने टेल्पोरेरी कनेक्शन्स की दरख्वास्तें दी हें उनके लिये ही कानूनी पेचीदगियां झराईं, 
मगर जिन्होंने परमानेण्ट कनेक्शन्स के लिये दरख्वास्तें दी थीं, उत्तके लिये कानूनी पेचीदगियां 
क्‍यों आईं ? 


श्री हाफिज मुहस्सद इब्राहीम--जो टेम्पोरेरी कनेक्शन्स हैं उनको मुस्तकिल 
करता या न करना गवर्वमेंट के अख्तियार में है मगर एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन हटाने 
में ये पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। गवर्समेंठ ने भ्रारडर दिये हैँ। एक दफ़ा एक साहब ने उस पर 
मक़दमा दायर किया , अ्रदालत ने तय किया है कि जितने कनेक्शन्स इस तरह के हों, उनको हटा 


शक न 


कर के दूसरी जगह के लिये इजाजत दे दे। इसीलिये ये कातूनी पेचीदरगियां आरा गई हें । 


३७--श्री हकीम ब्रजलाल वर्सत-- (क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि 


भथुरा से एक साल के अन्दर १६५१ में बिजली के नये कनेक्शन्स ((०॥706८४ 075) की कितनो 
दरख्वास्तें सरकार के पास श्राई। 


(ख) उससे से कितनी स्वीकार हुईं ओर कितनी श्रस्वीकार हुई श्रौर किस नोति से 
यह स्वीकार और श्रस्वीकार हुई? 


श्री हाफिज मुहम्मद इम्राहीम--(क) लगभग २८०। 


द लेजिस्लेटिव कॉसिल | २७ श्रक्‍तबर, १६५२ 


(ख) १२१ श्रारज्षे ([७॥9007५) कनेक्शन्स मंज्ूर किये गये थे चूंफि इनको 
दरण्वास्तों के साथ माल डाक्टरी सर्टिफ़िकेट सोजूद थे। इस क्रिस्म को ३७ बरश्वास्ते 
नासंज़र कर दी गई चूंकि इनके साथ साक़्ूल सर्टिफ़िकेट नहीं थे। बिजली की क्षमो 


की वज्ञह से मुस्तक्तिल (?»गराशाआ।) कनेक्शनों की १२२ दरख्यास्तें मंजर नहीं को 
जा सकीं। 


श्री हकीस ब्रजलाल वर्सेन--क््या सरकार की कोई ऐसी नीति हैं कि पहले 
झस्थायी कनेक्शन ((०॥०८४०॥ ) दिया जाबे श्र फिर स्थायी दिया जावे ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीस----जी नहीं । 


३६--श्री हकीस ब्रजलाल वर्सन---यदि नहीं, तो मथुरा में लगभग ६० कनेक्शन्स 
((0०0४7०८४०॥७) एक दम किस श्राधार पर स्थायी कर दिये गये ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--सोहस्सद पुर पावर हाउस से बिजली सिलने के 


सबब से हाइडिल प्रिड एरिया में सब भ्राज्ञों कनेक्शन जिनमें सथुरा के भो श्राज़ी कनेकान 
दामिल हूँ मुस्तक्तिल कर दिये गये हैं। 


४०--श्री हकीस ब्रजलाल वर्मन---किस भ्राधार पर सरकार वेटद्स (५४४(५) 
नियत करती हें? 


श्री हाफिज सुहस्भद इब्राहीम--वाट्स (५४७४४) नियत फरने के 


लिये कोई खास क़ायदे नहों हैं। इनका निईचय कनेक्शन संजूर करने वाले श्रधिकारी, वरख्वास्तों 
में दी गयी सूचना पर अपने फ़सले के मुताबिक करते हें। 


श्री हकीस ब्रजलाल वर्सेन--इस प्रइन के संबंध में यह फरमाया गया कि उसके 


लिये कोई कायदा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कि उनके लिये कोई खास 


कायदे बना लिये जाय॑ श्र उसमें यह मुनासिब समझा जाय कि जो श्राफीसर कर्सन हैं, उनके 
डिसक्रिसन पर यह छोड़ दिया जाय। 


श्री हाफिज मुहम्सद इब्ाहीस--यह चीज़ ऐसी है कि कायदों से गवर्न नहीं हो 
सकती है, मोके पर लोगों को इस पर अपना डिसक्तिसन इस्तेमाल करना पड़ता है। 


हा “जी हकौस बजलाल वर्मेत--(क) क्‍या यह ठीक है कि बुन्दाबन में केवल 
शू८ ४. ४४. 0- को बिजली स्वीकृत हे किन्तु कार्यरूप में १२५ 77. ७०.७. तक बिजली 
का प्रयोग होता हैं ? 


(ख) क्या यह ठीक हे कि सथुरा में ५०० (, (७०५. 8. स्वीकृत है हज 

तक का प्रयोग होता है। कं की 2003 3 
(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो सथरा को 

अधिक बिजली क्‍यों नहों दी जाती हे? * । है ते! सजुरा को बुन्दावन की भ्रपेक्षा 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---(क) वृन्दावन के बास्ते मंज्रणशदा भांग 
५८ किलोबाट हे लेकिन कभी-कभी यहू ११० किलोवाट तक पहुंच गई ७ 


है 
(ख) मथुरा के वास्ते मंज्रशुदा मांग ५०० के० डब्ल्यू० ए० है, लेकिन सो ् 
५७५ के० डब्ल्यू० .ए० तक पहुंच गई है । है, लेकिन कभी-कभी यह 


ब्रइनीत्तर हे 


(स) वृन्दावन या सथुरा में संज्रशुदा बिजली की सांग से ज्यादा बिजली इस्तेमाल 
होने के यह माने नहीं हें कि इन जगहों को ओर ज्यादा बिजली दी गई हैं। सब शहरों को मांगों 
का फ़ैसला उत शहरों की अपनी अलग-अलग आवश्यकताओं पर ही किया जाता है न कि किसी 
एक निस्वत पर। 


श्री हकीस ब्रजलाल वर्मंत--वुन्दावन और सथुरा के किलोवाट की संख्या जो दो 
गई है ओर जेसा कि जवाब से जाहिर है कि बन्दावन बहुत छोटा कस्बा है, उसमें तो जितनी किलो- 
वाट सुक्करंर है, उससे दुगुनी खर्च हुई, लेकिन मथुरा में जहां कि श्रधिक खर्च होना चाहिये, उसको 
सवाई बिजली भी ख़र्च नहीं हुई। तो क्या गवर्तमेंट इस तरफ तबज्जह देंगी ? 


श्री हाक़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम---यह बात नहीं है कि वृन्दावन में ज्यादा 
बिजली दी जा रही हो। मथुरा के मुताल्लिक़ जो आप से भ्रज्ञ किया, तो सथुरा से बन्दा- 
वन जो तार गया हैँ, उसमें खराबी हो गई है और इस साल के बजट में इसके लिये रुपया 
रखा गया था ताकि उस को तब्दील करा सकें। तो लाइन की खराबी की वजऊह से वहां 
के बिजली का वाल्टेज ज्यादा गिर जाता है और वहां के वाल्टेज भी बजाय ५८ के ११० तक 
पहुंच गया । वह वाल्टेंज अ्रगर ठीक हो जायेगा तो यह किस्सा जाता रहेगा । 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कम करने 
हि का विधेयक 


सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कोंसिल--.श्रीमान्‌ जी की श्राज्ञा से में सन्‌ १६५२ का 
उ त्तर प्रदेश ज्ञमींदारों के ऋण कम करने को विधेयक को मेज्ञ पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर 
प्र देश विधान सभा द्वारा १६ भ्रक्तूबर, सन्‌ १६५२ को पारित हुआ और यहाँ २५ भ्रक्तुबर 
सं १६९५२ ई० को आया। 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्रो कर (संशोधन) विधेयक 


सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल-श्रीमान्‌ जी की आ्राज्ञा से में सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर 
प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर त्रदेश विधान 
सभा द्वारा १६ अक्तुबर सन्‌ १६५२ ई० को पारित हुआ और यहां २५ अक्तूबर, सन्‌ १६३२ ई० 


हा] 


को आ्राया। साननीय स्पीकर नें यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक हे । 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सबिस ( संशोधन ) विधेयक 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस-- 


जा, ॥ 968 (0 00706 06 एक्ष शिक्षवट्आ स्रि[8 $धाए२९5 (47270॥7८7[) 
छा, 952. 


जमे टन 


सन्‌ १९५२ ई० कई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटो (टेम्पोररों पावस 
आफ कण्टोल) (संशोधन) विवेयक 


सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल--श्रीमान्‌ जी की श्राज्ञा से मुझे यह घोषणा करतो 
है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) ( संशोधन ) 
विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति २६ सितम्बर, १६५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह 
उत्तर प्रदेश का सन १६५२ ई० का २१वां ऐंक्ट बना। 


१० लेजिस्लेंटिव कोंसिल [ २७ शभ्कक्‍तूबर, १६५१ 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेस्पोरेरी एकोमोडेशन ) रिक्वीजीशन 
(संशोधन ) विधेयक 


सेक्रेटरी लेजिस्लेंटिव कौंसिल--श्रीमान्‌ जी की प्राज्ञा से मुझे यह हे घोषणा 
करनो है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेस्पोरेरी ऐकोमोडेशन ) रिक्वीजीशन (संशोधन) 
विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १६५२ ई० को प्राप्त हो गई और 
वह उत्तर प्रदेश का सन्‌ १९५२ ई० का २२वां ऐक्ट बना। 


लन्‌ १६९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कण्टोन्यूएंस 
आफ़ पावसे) (संशोधन) विधेयक 


सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल--श्रीमान्‌ जी की श्राज्ञा से मुझे यह घोषणा करनो 
है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल श्राफ़ सप्लाईज़ (कम्टीन्यूएंस श्राफ़ पावर्स ) (संद्यो- 
धन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३०सितस्बर, १६५२ ई० को प्राप्त हो णई 
और वह उत्तर प्रदेश का सन्‌ १९५२ ई० का २३१वां ऐक्ट बना। 


सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थाई) कण्ट्रोल आफ रेट ऐण्ड 
एविक्शन (संशोधन) विधेयक 


सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल--.श्रीमान्‌ जी की भ्राज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है 
कि सन्‌ १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थाई) कंट्रोल श्राफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) 
विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १६५२ ई० को प्राप्त हो गई और 
वह उत्तर प्रदेश का सन्‌ १६५२ ई० का २४॑वां ऐक्ट बना। 


सदन का कार्यक्रम 


चेय्रसत--तोन विधेयकों पर इस सेशन में हम लोगों को विचार करना है। 
उसके संबंध में चेयरमेन की यही नीति रही है कि यदि सदन को स्वीकृति हो, तब सूचना संबंधी 
नियम स्थगित कर दिया जाता हू। नहीं तो नियमानुसार दो दिन का समय चाहिये। पहले 
मिनिस्टर साहब इसके बारे में अपने विचार बतायें और फिर सदस्यों से में उनकी राय पूछूगा। 


... श्री हाफिज सुहम्भद इबाहीस-.-मेरी गुजारिश यह है कि इसमें य्‌० पी० ज़मींदारों 
के ऋण कम्‌ करने का जो बिल है उसमें कुछ ज्यादा तक़रीरें हो सकती हें; लेकिन यू०पी० सेल्स 
टेक्स असेंडमेंट जो बिल है, उसको सेरे ख्याल से कल ही से लिया जा सकता है। था यू० पी० 
फायर सविस बिल को कल से लिया जा सकता है उसके लिये वक्त भी पूरा हो सकता है तो 
इन दोनों बिलों में से जो आप ठीक समझें, चहु कल ले लिये जाय॑। 


श्री हि वर 5 नाराय गम. माननोय अध्यक्ष जो, यह जो सेल्स टैक्स का बिल है, वह 
ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि सोक़ा दिया जाय और मेरी राय यह है कि २ दिन के बाद 
बहस शुरू की जाय । 00 8 00०7६ ० ग/०77900/ में माननीय मंत्री जी से पूछता 
चाहता हूं ओर मेने एक लेटर भी लिखा था और रिक्वेस्ट को थो कि फाईव इश्जर प्लान.. 


चेंयरमेन-....यह दूसरों चोज्ञ है। ह ा 


सदन का कार्यक्रम १९ 


एक सुझाव यह हैँ नियमानुसार संकहल्पों ( 7८50[ए8078 )के लिये नान 
आफिशियल डे ( 707. णीट॑ंधं 687 ) हम लोग बृहस्पतिबार को रखते 
हूँ ॥ अगर सदत इनको कल ले ले यानी मंगल को अगर ले ले, तो बृहस्पतिवार का दिन हमको 
विधेयक के लिये सिल जायेगा । कल एक कुंवर साहब का रिज्ोलृशन है, और एक श्री सभापति 
उपाध्याय जो का भो हे। अ्रगर इनको कल ले लिया जाय तो में समझता हूं कि गबर्नमेंट को 
भी कोई दिक्‍्क़त न होगी और किसी ओर सदस्य को भी कोई दिक्‍क़त न होगी । 


क्षी प्रभु तारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--कल के बाद अगर 
नान आफिशियल डे ( 0०॥ ०गील॑ं४। 687 ) रख दिया जाय और उसके बाद 
सेशन का काम किया जाय तो हमको भी मौक़ा मिल जायगा। नान आफिशियल डे बुधवार 
को रख दिया जाय। 


चेय रमेन-.-जेसे बुधवार को लिया जासकता हे वेसे ही मंगलवार को लिया जा 
सकता हूँ ओर मंगलवार को लेने से एक दिन की बचत हो सकती है । 


श्री प्रभ नारायण सिह--..बुधवार को काम शुरू करने से यह होगा कि हमको वक्‍त 
मिल जायेगा ओर हम बिल्स को भी प्रीपेयर कर लेंगे ओर अमेन्‍्डमेन्ट्स भी दें सकेंगे । अगर कल 
सेशन होगा तो दिन भर हाउस में बेठना पड़ेगा। 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--.सेल्स टैक्स और फ़ायर सर्विस बिल जो हुँ उसको 
आप देखें तो मालूम होगा कि कोई खास बात नहीं है और उन में शायद ही कोई गअमेंडमेंट दिया 
जा सके । 


श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--आपयने जेसा कहा था 
ठीक हैँ, कल का दिन इस्तेमाल करना है , में तो चाहता हूं फि गवर्न मेंठ को इनकन्वीनियेन्स न 
हो और सदस्यों को भी दिक्कत त हो । मेरा अयना ख्याल यह है कि सेल्प ठक्स और जमीदारों 
के ऋण का जो बिल है उन पर कल विचार न किया जाय । जेजे फायर बाला बिल है, बह 
मेने देखा। वह ऐसा नहीं है कि भवन का उससें समय ज्यादा लगेगा, उसको कल लिया जा 
सकता है। और उसके बाद प्रस्ताव लिये जा सकते हूँ। 


चेयरमैन-.-एक बात और यह है कि शनिवार को छुट्टी है। अ्रगर हम लोग शुक्र- 
बार को काम ख़त्म कर लेते हैं, तो घर जा सकते हूँ, वहीं तो फिर सोमवार को भी बेठता होगा । 
में चाहता यह था झ्राप सोच लें ओर ऐसा प्लान बता लिया जाय जिससे यह सेशन शुक्रवार को 
खत्म हो जाय । मेरे विचार में उस के अलावा ओर कोई काम तो हैँ नहीं। 


श्री हाफिज सहम्मद इब्राहीम--इस वक्‍त तो नहीं है। 


चेयरसेन---प्रगर श्राप ठीक समझें तो कल रेज्यूल्‌शन्स ले लें और उसके बाद 
बिल ले लिये जायेंगे और इस तरह से शुक्रवार को काम खत्स हो जायेगा। में समझता हुं कि 
इस पर किसी को एतराज् नहीं हो सकता हैं। 
प्रोफेतर मुकुट बिहारी लाल (स्तातक निर्वाचन क्षेत्र )--कल रेज्यूलुशनत्स 
क्यों न लिये जाय॑ ? 


चेयरमेन--कल फायर सर्विस बिल और रेज्यूल्‌शन्स ले लिये जांय तो पूरा काम हो 
जायेघा। फिर अगले ३ दिलों में ये बिल ले लिये जायेंगे। 


श्२् लेजिस्लेटिव कॉंसिल । (७ अ्कतबर, १९५२ 


श्री परमात्मा तब्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--से यह निवेदन करना 
चाहता या कि पूर्णमासी शनिवार की है। श्रगर हम शुक्र के दिन काम करेंगे तो पूर्णमासो के दिन 
अपने-अपने स्थानों पर न पहुंच सकेंगे। ससलन बलिया हम पूर्णमासी के दिन न पहुंच सकेंगे। 
बलिया सें कातिक का बहुत बड़ा मेला होता है । वहां गवनसेंट ओर कांग्रेस का भो कुछ काम 
करना रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान भी करना रहता हे। इसलिए में तो समझता हूं कि 
अगर शुक्रवार को भी छट्ठी रहे तो अधिक उचित होगा। 


चेयरसेन--.इन सब बातों पर तो जब मीटिंग बुलाई जाती है तब मेम्बरों को विचार 


कर लेना चाहिये । शुक्र, शनि ओर रवि इन तीनों ही दिन हम काम न करें यह तो में ठीक नहीं 
समझता, बेसे तो में हाउस के हाथ में हूं । 


श्री कु वर गुरु नारायण ---े लीडर आफ़दि हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह 
कल फायर वाला बिल रख दें। परसों नानभ्राफ़ीशल बिज्ञनेस ( ॥0॥ ०0४ 9एआ॥85५$ ) 


रख दें। अब रहा यह कि सेटरडे को छुट्टी रहेगी। तो अगर तब तक ख़त्म न होगा तो हम 
मंडे को भी बेठ जायेंगे। 


_चेयरमेन--क्या सब का सत यह है कि कल रेजोल्यूशन लिये जावें ? शिवराजवतो 
जो से में पूछना चाहता हूं कि क्या कल वह सृव कर सकेंगी ? 


श्रीमती शिवराजवतो नेहरू-- (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) >-अ्गर श्राप इजाजत 
देंगे तो में मृव कर सकूगी । क्‍ 
श्री कुंवर गुरु नारायण-.-में चाहता हूं कि परसों सूव किया जाये। 


चंबरमसंन--उस रेज़ोल्यूशन में कोई नई चीज़ आपके पढ़ने या सोखने की तो हूं 
नहीं | में समझता हूं कि कुंवर साहब को ज्रा भी दिक्क़त श्रपने रेज्ोल्यूशन के करने 
में न होंगो ॥ कल फ़ायर संविस बिल पर विचार किया जाये और जो सदस्य श्रपने रेज़ोल्यू- 
झन खूब करना चाहें वह म्‌व कर लेंगे । 


श्री कु वर गुरु नारायण -..कल फ़ायर सविस बिल ४। 
रोमन रुख जाये जिफये बस ओर ल न लिया जाये ; खाली नान- 
आफ़ोशियल रज़ोल्यः रखे जायें जिससे हम लोगों को डिस्कशन करने का पूरा मोक़ा मिले। 


चेंयरसन-...वृहस्पतिवार के स्थान पर कल गैर सरकारी दिन रखा न 
अर म ! जायगा ओर अनल 
तीन दित्त तक इन तीन विधेयकों पर विचार किया जायगा। 


कल ११ बजे तक॑ के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है। 
(कॉसिल की बेठक ११-३० बजे दूसरे दिन मंगलवार 


हर कई के लिये रथ पर, २८ , 
डदब के ११ बजें तक के लिये स्थगित हो गई। ) ” रे८ अवेतूबर, १६५२ को 
५ | ् शास लाल गोविल 
५ है ३ लेजिस्लेटिव 4 
२७ अक्तुबर, १६५२ ॥ द ह सेक्रेटरो, दा कौंसिल, 
उत्तर प्रदेश । 


पी० एस० यु० पी०ए० पी७० १ एल० सो ०-१६५३-८५० 


उत्तर ग्रदेश लेजिस्लेटिव कोसिेल 


पा सवार कम वा हि) अदा इराया-अ०म शातप 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेंटिय कौंसिल की बेठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के 
चेयरमन (शी चस्धभाल ) के सभापतित्व में हुई। 
रठ खकतबर, २१६०२ 


व लइलह # है ला 


उपस्थित सदस्य (६०) 


झब्दुल शक्र नज़सी, शी 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, शी 
इन्द्र सह नयाल, श्री 
ईदवरी प्रसाद, डाक्टर 
उसानाथ बली, श्री 
एम० जें० सुकर्जी, श्री 
कन्हेयालाल गुप्त, श्री 
कुंचर गुरु भारायण, श्री 
कुंवर सहावीर सिह, श्री 
व्देदारसाथ खेतान, श्री 
क्ृष्णचन्द्र जोशी, श्री 
खुशाल सह, श्री 
जगन्नाथ झआाचायें, श्री 
जमीलुरेहमान किदवाई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
चारा शअग्रवाल, श्रीमदी 
तेल्रास, श्री 
नरोत्तरू दास टंडन, श्री 
निजामुद्दीन, श्री 
लिर्मल चन्द चतुर्येदी, श्री 
प्रयाव चन्द्र आजाद, शी 
प्रभु नारायण सिह, शी 
प्रतसद्ध लारायण झनद, शी 
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री 
पन्ना लाल गुप्त, श्री 
परमात्मा नन्‍्द सिह, शी 
प्वारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
बढ्री प्रसाद कक्‍कड़, शी 
बशीर अहमद, भरी 
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, शी 
बालक रास वेद्य, श्री 
बाबू अब्दुल सजोद, श्री 


कबीर भान भाटिया, डाक्टर 

बंशीधर शुक्ल, श्री 

ब्रजलाल वर्सेन, श्री (हकीम) 

ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर 

महम्‌द अस्लस खां, श्री 

सानपाल गुप्त, श्री 

मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर 

राजा रास शास्त्री, ी 

राना शिवश्वस्वर सिर्ठ थी 

राम किशोर दार्मा, श्री 

रास नन्‍्दत सिह, शी 

रास लखन, श्री 

रास जगन सिंह, श्री 

राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री 

लालता प्रसाद सोसकर, #ी 

लाल घुरेश सिंह, श्री 

विजय आनन्द आफ विजयानगरमस, 
सहाराजझुमार डाक्टर 

विदरवनाथ, श्री 

दांधि देवी , शीसती 

दाति देदी अग्रवाल, आओीमती 

शिवराजवती नेहरु, श्रीखृती 

दिल सुसरन लाल जोहरो, #ी 

इयास सुन्दर लाल, श्री 

सत्य प्रेमी उपनात हरिप्रसाद, शी 

सभापति उपाध्याय, श्री 

सरदार संतोष सिंह, श्री 

सेयद मोहम्मद नसौर, श्री 

हयातुल्ला अंसारी, श्री 


निम्तलिखित मंत्री भी उपस्थित थें:--- 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीसम (वित्त मंत्री ) 
श्री चरण सिह (साल मंत्री ) 

श्री मोहन लाल गौतम (स्वद्यासन मंत्री ) 
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री ) 


१४ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ भ्रक्तुबर, १९४२ 


प्रश्नोत्तर 


हम 


१-११--भो शिवसुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )-- 
अम मंत्री की इच्छानुसार २६ श्रक्टूबर, सन्‌ १६५२ ई० के लिये स्थगित किये गये । 


उत्तर प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे के भू-दान यज्ञ में दी गई भूमि 


१२--शी कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अ्राचाय विनोबा 
भावे क भू-दान यज्ञ के दोरे में उत्तर प्रदेश ने कुल कितती एकड भूमि दी ? 


42, जा शवएफब्ा' छा पिल्ञन्ञा--(.०2947ए8 08४०7 ्०ाए (०प्र:7/एथाए) 
भाग 48 08 (09 गरणाँश 0 683 0 ]800 ०णाए्रपराढ0. छए एव शिव्वत९थी 
60 5जाभ्ा॥ प्राव004 8898ए8 कं धा& 00परा58 णए ॥8 520प047 ४३279 (०ए/ ? 


क्री चरण सिह (क्षि मंत्री)--३० जून, १९५२ तक कुल १६८, ६४५. १५६४ 
एकड़ भूमि दान स्वरूप दी गई थी । 


जि (व्राब्चाका जिएशीं। 'शीग्रॉंडट' 00 487077रपा०-- 6. 049 ०० ० 98, 
645. ,959 ९०6४ ज़8$ ०णएप्रँपा०0 एप 40 3०7७ 30, 952, 


जा डंप्ात्शा एपाए पिश्लाश्राग--3 थी! 08 [800 [05 एथ्राइटि।2त आं79०0 
॥ डाली 8 अऋबए पा एंड वा 96 ववत्यागरत ज्रांधा0पा ७709 ०075 >गा8 (४7एथा 
छए 98 36४ंफाड४007 ? 


से 90 (यश्ाशा 5ाष्टी-- पंपछ (0 70 प्रा0९७/७०१ (7९ पृप्ट४४07. श|॥४६ ६8 
0796 #(शाएश प्राद्क्षा३ 0ए सद्णाथएं०, ॥ शव 00 (णी०ज़., 


ञी ऊँवर गुर नारायण-.. मे यह्‌ जानना चहता हुँ कि जो जमीन की तादाद बतलाई 
गयी हैँ शल्टिकोंदिल बहुत ऊसर और बंजर है। इस में बहुत एक्सट्रा एफर्ट किया जायेंगा तब 
वह फल्टिवेंबिल हो सकेगा। एडसिनिस्ट्रेशन विदाउट एक्सद्रा एफर्ट (4तांपंआधाणा 
ऊऋाता0पा ७५० थींगा, ) के इसे केसे कर सकता हे? । 


., श्री चरण सिह-.-सवाल में यह है कि कितनी कृषि योग्य है और कितना नहीं है। 
इसमें ४ कैटेगरी हें जिसे मालूम करने में बहुत समय लगेगा। इस जमीन के सिलसिले में यह 


2 डे कि एग्रीकल्चरेबिल है या नहीं बहुत मुदिकल है। इससें बहुत वक्‍त लगेगा और देर 
; लगेगो। 


के जि हजाजश' (एघ पिान्ाा।-ना का थालीदंबाए. एिका. (8. छापा 
4803 8 पर श 8 ए0४007 (0 रप्िए४ऑ० 06 [0064 (४0३०:८० 60 0 ज्ञॉ)80 ध87- 
जल (0फपएरथागरथ् ए09056 00 ए्र४66 60 एाएशंत6 था! विज्राप6६ 00. 5प0) & 


(कक्रा॥--776 परृण्०डं07 45 एुएपाल्पंत्वा हि हे 
धभा०प्रठ0, *9 4 क्षाव ग्रणि० एथाएं 90 


श्री कुंवर गुरु नारायण--में यह जानना चाहता हूं कि जो ऊसर और बंजर 
जमीन हैँ जिस को बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सट्रा एफर्ट के कल्टीबेंट नहीं कर पायेंगे गैमों 
को सुविधा देने के लिये सरकार ने क्या सोचा है? 3७06 ७/22७% 


प्रनोत्तर प्र 


श्री चरण सिह--ऐसे और भी लोग हमारे सूबे के श्रन्दर हैं जिनके पास सुविधा 
की कमी है या जिन के पास नयी ज़मीद है उनके पास भी सुविधा नहीं है । जैसे और लोगों को 
सुविधा दी जायेगी वैसे इन लोगों को भी दी जायगी। फ़िलहाल सरकार का कोई सुविधा देने 
का विचार नहीं है । हि 


१३--श्री कुंवर गुरु नारायण-. (क) वर्तंमाव कानून की किन धाराप्नों के 
अन्तर्गत उपरोदत जमीन का हस्तान्तरण हुआ ? 


(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाईं गई है कि जमीन के इस प्रकार हस्तान्त- 
रण करने में कठिनाइयां हें ? 


43, 8 पाएज़नबा' एय्याए पिल्याओफ-(4) एा0% जहर [॥0एंग्रॉ005 .. ए [॥6 
[०था 997 788 8 एशाईलः 9268॥ थीं्टां20 २ 


(2) मठ8 ॥ 9>वला >0०प९7 0 6 70028 ए 868  00एथफश्शञाला 8 68७ 
3#65परा65 क्षा८ गएण॑एठत 0 76 097४6 ० 04 ॥ ४४ गदायाद' ? 


श्री चरण सिह-- (क) भूमि दान पत्रों के रूप सें दी गई है परन्तु सरकारी 
काग्रज़ातों में श्रभी श्रमल दरामद नहीं किया गया है । 
(ख) जी हां। 


5 (एपक्नाशा धं॥ए---(6) ॥76 60स्‍47078 #8ए8 26थ॥ 77806 ॥ 78  णए। 
बंधक ए7द7/743, 6 एक्व४०४ 998 ॥0: 0627 €गि8०९6 | 86 (50फ्रछागगलाई 7600705, 


(0) 60ए्रशगका काल धिए बज़क्ष8 ० ६96 68० 00765, 


छत ह्रशातज़ना' एप्प फिल्लाना।--5768 बंद! 7द7/74४.- एलटाए[(2त प्राएंटा 6 
एाछउशा विज २ 

5जतं (फ्नाशा छांगशी-.॥6%78 8 गए दी0ज़लत 0 पावर क्ाए़ शा 07 06 
(7फए770878 72. 


१४--की कुबर गुरु नारायण -- (क) क्या उपरोक्त जमीन का हस्तान्तरण 
वास्तविक रूप से हो गया है या श्रभी दान देने वालों के वायदे की शक्ल में हे ? 


(ख) प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी जमीन हैं ? 


[4, 57 ए्रप्राफ़वा ठंप्ाय पिज्ञक्याा--(६) ति88 06 तरक्षाईकए 200 ब०प्रधापर 
लीडल26 ०7 35 ह8गी ॥ 76 ४986 ए ए/णा356 ए 6005 १ 


(0) मठ प्राएका ब्राव 48 ०007णग7560 मं 88० ए४०2०५ 7 
श्री चरण सिंह -- (क) इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 
(ख) यह प्रइन नहीं उठता। 


छा टा्राबा शाशी--(6) 773 ॥85 ॥7०80ए 9607 क्षाइप़्श्वल्त 200५8, 
(89) ॥96 तवुप्&४४०7 6068 70 था988. 


57 एप्ाफज़दा एप्प पिश्वाआा--6 धाइप़टा' 45 780. 6 परष्कणा 8088 
घ0 क्षां52०... फ्राए 0068 7६: 70 थ756 १ 


(आभ्ांगाना--773 48 8 ग्राधाश 0० ०एए्र07, 


१६ लेजिस्लेटिव कौं तिल [ २८ श्रक्तुबर, ११४२ 


१५--श्री कुंवर गुरु तारायण--इस प्रकार जो अमीन हस्तांतरित की गई हे 
उसमें कितनी तर, खुश्क या कृषि योग्य हैं ? 


 चुड, 84 पाषाजना' छात्र पिल्ञाक्ा]--7079 एटा छा ॥0 शीत 05 (वा 
वि60 38 फ्र्ण, एए 0 ध406 7 


श्री चरण सिह--यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इशके एकत्र 
करने में बहुत समय, मेहनत तथा खच पड़ेंगा। 


8 एाश्चाना शाशी--6 एशणिएथरत0ा 78 700 बरस! शत (0एआधशां, 
8 ००॥6०४०४ जा! (80768 770० ॥ए8 रात जा 00. 988 20)70शा० शा 776 ॥॥6 
[8007 200 &7700058 70ए0ए९९, 


१६०-मी कुंवर गुरु नारायण--इस जसीन को भूमि रहित सजदूरों में बांदने के 
लिये रखा गया है ? 


86. 87 एृफाज़शा' एव िल्वाश्ना-- भा $ 0 छद्यडें$ 0) शॉंणी ॥8 
उर9प707॥ 0776 48090 48 ६0 ॥700 ७9806 काणार किाती65४४ दिए0तटा$ १ 


श्री चरण सिह--भूमि का वितरण श्राचार्य जी की स्वीकृत की हुई योजना के 
प्रनुप्तार होगा। 


हम एभ्राका जाए्टी--॥8 तां॥रप०प्रांणि एणए छाप जी 920 परत 800००07॥॥ 
0 & 8९76 #[ए0ए&0 एच #ैए॥72५॥ मी, 


.. छञ फएऋण्णएज' पाए 'िल्ञशंत--ाठ शाइएल' 98 गीता शीए ताजञ्नताप्राता 
[870 जग 98 77806 8000आआए (0 8 8आीशाए 4|[श/0ए९८6 १७ #&लीता'भत नी. व शरध्ा 
0 8४2, जग 496 (१0एशआआगधाबाओ ॥890 70 ॥शाते ॥ लए इटीलाए [०|०४९तें 09 #एी078 

'उ क्ात कार इज्ाश08 ४0886060 59 जाग छाती 922 च्टॉएएओ २ 


थे 59 एब्राक्ा जाए।-- 60 70 एयर ताला 8 था. गभूगाणीलाणशंणा एतए 8 
[टिाह068 ए ०णांणा 7लजल्टा शैणीहाएव9 3 धात (0फएएागएा)।, ० (78 $प्रग०४, 


। 57 एजाफ़बा' छाप पिलाक्ा--फए शीत हद्यातवात. तंएएलाएला शां। 
[0686 पी कं] एक्ापंप्पोत' बाजूजीटक्षा। 0णि 76 ॥6९ शा जी! इांए: [0 (० 07 रे ता 
पप्रधा00, ज्रत [75७४ 0॥/ए४७ ॥00 [800, 870 जा 70, इप)ए व. घ)0 92९800॥9 क्षा 
8750702 एाफ्ांश0 १? 


5 (यक्षवा जराशी--॥8 एल 48 टॉक त/ 00009 जी 0० शॉ0०ए०/ 


0 0356 4989 6 [6 जाशपढ ॥6 हणत३ 0० ॥णकाए 0. 8076. ०णीक्ष गंध 
- छा 868 व. ०णा 20६५३ मं, 


श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )---इस बारे में जर्भीदारों 
की राय लो जायेगी या नहीं ? ॥ । 


भी. चरण सिह-...जमींदार तो नहीं रहे। 


आ ओऔ कुंवर गुरु नारायषण---इस मससले पर क्‍या प्रजा सोशलिस्ट पार्दी से भी 
कृत्सलटंशन होगा? . 


.. चयरमन--मप्रें इसको इंजाज्त नहीं देता। 


प्रश्नोत्तर १७ 


१७-२०--शी प्रताप चन्ध आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) -- मूह मंत्री की 
इच्छानुसार अ्रवटूबर, १६५२ ई० [के लिये स्थगित किये गये । 
२१-२३--शी राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--[वर्तमान बैठक 
के पांचवें सोमवार के लिये प्रइत संख्या १-३ के रूप में रखे गये ।] | 
२४-३२--भी दीप चन्द्र (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित । 
३३-३४--श्री क्‌ बर गुर नारायण-स्थगित | 
उत्तर प्रदेश में मुख्तारों और रेबेन्यू एजेन्टों की संख्या 


३५--थी ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार 

यह बताने की छुपा करेगी कि राज्य में इस समय वकालत करने वाले सुख्तारों और रेंबेन्यू 
एजेंटों की संख्या क्‍या है ? 

उ3, 80 रशए्णी 0973880 ७ए३--.0थ0 20068 (०50५707--५४४॥ ४४० 


(0एथाशला वतातीप्र ऑंबा० 8 गरग्याएदव ए परताता$ थाए॑ रिएएशाए8 28078 
एाबएणाओआएओए 7 6 अ8ा8 8४ [7०आा ? 


श्री चरण सिह--इस राज्य में मुख्तारों प्रौर रेवेन्यू एजेंटों की कुल संख्या क्रमशः 
१,७१६ भोर १,२५४ है। १,७१६ मुख्तारों में से ३४८ मुख्तार रेवेन्यू एजेंट का भी काम 
करते हें। 

जा एऐीश्चाशा जाहा--॥6 098 गाल शएताश$ भाएं॑ रिकएक्षाए6 


02 वा 06 048 8 [76 काव 254 760०: ए2ए, 00 ण॑ 76 शप्रताश, 
348 0 धाक्षा] ॥8 880 ऋरणाताए 88 ि०ए४॥0४ 32675. 


३६--भी ज्योति प्रसाद गुप्त--(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम 
पंचायतों के स्थापित होने और ज्ञमोंदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था ऐक्ट के लागू 
होने से श्रदालत भाल का बहुत सा काम पंचायतों और दीवानी प्रदालतों को 
हस्तांतरित हो गया है, जहाँ कि मुख्तार और रेवेन्य एजेन्टों को वक्ालत करने से क़ानूनी 


मनाही है? 
(ख) यदि हां, तो इस तबके के कानूनों वकालत करने वालों की सहायता के 
लिये सरकार क्या करना चाहती है ? 


36, था उएणी 04890 एाफु4-द) 78 68 00एशाणशां 88 ऐठा ० 
80007 ए 898 ९४/90॥8970 0 ॥6 जशा4268 एशा०ा३एश४५ क्षाएं शाणिप्शाशा 
(6 ट्थायं॥र7॥वा 30000॥ 200 400. रियर 60०७, 708. ० |6 रि०पए्शाए८ 
ए0ा7 ॥85 52657 धथा5/75९0 $0 ॥6 ?7800॥4एक४ श्वाएं ॥8 एणं। (0ए7ऑ$, ज्राशठ 
धप्रताक्षा3 कात रिशाएह 88075 886 6६४ एक60 0०7 फएावएांगंतए ? 


(89) ॥ 80, प्रा ४80 606 [6 00एथाधशा एछ00058 40 (6 0 ४० 
एद्ीर्श 40 5 ९6888 छा 684 78000॥708 ? 


श्री चरण सिह-.- (क)साल की श्रदालतों का कुछ काम निस्संदेह पंचायतों और 
दीवानी की ग्रदालतों को दे दिया गया है जिनमें मुस्तार और रबेन्यू एजेन्ट विधितः वकालत नहीं 
कर सकते किन्तु सरकार का यह मत हे कि उत्तर प्रदेश ज़सींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था 
प्रधितियम, १६५०, की अनुसूची २ और उसकी नियमावली के अ्रध्याय १२ के अनुसार उनके 


ग्रादि संच्या 
२४ 
ता० 
२३-६-४२ 
(प्रशाशक्ष 
० 24 
7096९0 
23.9-52 


श्रादि संख्य। 


ता० 
२३-६-१९ 


(92॥79॥ 
० 25 

28680 

23-9-53 


श्द लेजिस्लेटिव कोंसिल [२८ प्रतत बर, १६४५१ 


पास प्रव भी बहुत काको प्रारंभिक (औओरिजल) और अपीज संभत्री दोतों प्रकार का 
काम्त है। 


(व) जैसा कि ऊपर प्रधत ३६ (कर) के उत्तर में बताया गया है, सरव्कार 
प्रवनकर्ता से विलकल सहमत नहीं है। फिर भी इस सामले की श्रोर सरकार ध्यान दे रही है। 


$ छाश्बा शिा।शी--०) 3008 0 6. ऐैएशआआ8 ज़रा ॥88 00 6०077 
9890 धक्षाए्षा०20 40 #6 शतक काएं। (था (0प्रा55, जी शवाधा$ बा 
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१४--श्री ज्योति प्रसाद गृत-- (क) क्या यह सच है कि प्रानरेबिल हाईकं, 
3 इलाहवाद ने सन्‌ १९५१ ई० मे मुस्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों को जो टेहरी-गढ़वश्जत 
३:08 पर और बनारस रियासतों में वकालत कर रहे थे, प्लीडर ग्रेड २ घोषित करके, मातहझती 
पे दीवानी भ्रदालतों में वकालत करने की श्राज्ञा दे रखी है। 


(ख) यदि हां, तो क्या उन मुर्तारों प्रौर रेवेस्यू एजेन्टों को भी यह सुविधा डिश 

जाते का इरादा हे जो कि राज्य के दूसरे भागों में वकालत करते हैं! 
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श्री चरण सिह-...,) जी हूं । 


(ख) इस सासले का निर्णय हाई कोर्ट ही कर सकता है। सरकार क्छ 
इससे कोई संबंध नहों है । 5 के क 
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र८--.्ी ज्योति प्रसाद गुण... (क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सुख्तारोंने 
प्रोर रेबेस्यू एजेंटों से इस संबंध में कोई प्रार्यता-पत्र मिला है ? 


रैरे०६९-४२ 


(स) यदिहां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? 


प्रश्नोत्तर १९ 
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श्री चरण सिह--(क) जी हां । 

(ख) लीगल प्रेविट्शनस ऐक्ट की धारा ६के अवुप्तार हाईकोर्ट को ही यह अधिकार है 
कि वह सुझ्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों को प्लीडर के पद पर नियुक्त करे। इस विषय में उत्तकी 
राय ली गई थी किन्तु वह सहमत नहीं हुये। 
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कै ह की 
संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अगायालयों तया विधवा आश्र्तों का प्रबंध 
सरकार अपने हाथ में लल 
श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय अ्रध्यक्ष 


महोदय, में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूं: 


“यह परिषद्‌ सरकार से अनुरोध करती है कि प्रदेश में श्रनाथालयों तथा विधवा आश्रमों 
का प्रबंध संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत हाथों में न रख कर स्वयं अपने ग्रधीत कर ले और काये 
को सुचार रूप से संचालित करने के हेत्‌ महिला तथा पुरुष सदस्यों को इतका विरीक्षक 
नियुक्त कर दे ४ 

भाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में कुछ वर्षो से यह देख रही हूं कि हमारे सारे प्रांत भर में 
जितने अरनाथालय हैं या और भी जो ऐसी संस्थायें हैं, जेसे कि विधवा भ्राश्रम हें, इत० जो 
कुकर्म हो रहे हैं वह बड़े ही घृणित हैं। आज जो जो बातें उनमें हो रही हैं उनको इस सदन 
के अन्दर रखना मेरे लिये बहुत ही दुश्वार है। श्रभी एक रक्षा मंडल के बारे में अखबारों मं 
छपा है कि वहां कंसे-कैँसे कुकर्म हुये ओर जो उसके संचालक थे वह श्राज जलों में 
पंड़े हुये हैं और उन्हों कुकर्मों की बदौलत आज उनकी यह हालत हुई हु। हमारे शहर 
में इस प्रकार की चार संस्थायें हैं, जैसे कि एक रक्षा-मंडल गोलागंज में है, एक हिन्दू 
कत्या आ्राश्नम सोतीनगर में है और एक इसी तरह का आश्रम चौक में है एक और हूं। 
इस तरह चार आ्राश्रम हमारे शहर के भ्रन्दर हें और इन श्ाश्रमों की शाखायें चारों ओर 
फेली हुई हैं। जिस तरह से कोई ब्यापारी होता है भ्रौर वह भ्रपना व्यापार चलाने के लिये 
जगह जगह में शाखायें खोलता है उसी प्रकार इन भंडलों की भी शाखायें कोई गोरखपुर 
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२० लेजिस्लेटिद फोसिज [ २८ अबतूबर, ११५२ 


[अीमती शिवराजदतो नेहरू] 
में हैं, कोई उन्नाव में हैं, कोई गोंडा में श्रौर कोई बरेली में हैं। यह कितने दुख को बात है 


हि 
कि धर्मे के नाम पर यह सब रक्षा मंडल खुले हुये हे जिससे कि लोगों के ऊपर इसका भ्रच्छा 
असर पड़े श्रोर बड़े बड़े धामिक पुरुषों के नाभ्र पर खोले गये हैं जिससे कि लोगों के ऊपर यह 
असर हो कि लोग बड़ा परोपकार कर रहे हें प्रोर दीन दुखियों के ऊपर दया करने को पिफे 
आश्रम खुले हैं श्र जो देश को फायदा पहुंचाने वाले हे श्रोर देश की जनता को सुविधा 
देने वाल हैं। परन्तु वास्तव में बात इसके विपरीत ही है। जो कुछ भी कार्य यहां होता है 
बह बहुत ही घृुणित श्रौर निन्‍दनीय है। में इसके साथ ही साथ यह भी कहती हूं कि हमार 
देश में ऐसी मंडलियों की श्रावश्यकता है जिससे हमारे वेश और जो समाज की हीन दशा हे वह 
दूर होऔर जो दुखी स्त्रियां हें, विधवा हैं, उनके लिये हमारे देश में इस बात की आवश्यकता 
हैं कि इस तरह के श्राश्रम खोल जाय॑ । इस तरह के मंडल बनाये जाय॑ कि जहां दीन दुखी स्त्रियां 
आयें श्रौर वहां रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सके। परन्तु श्राजकल वहां यह बात नहीं 
हैं। उन्होंने इस तरह के मंडल प्रपने व्यापार के श्रडडे बना रक्‍्से हैं इसी लिये उन्होंने श्रलग 
अलग शाखायें खोलो हें कि शायद श्रगर कोई स्त्री गोरखपुर में मिलती है तो उसको गोरखपुर 
के आश्रम में नहीं रक्खा जाता है बल्कि उसको लखनऊ के प्राश्नम में भेज दिया जाता है और 
अ्रगर लखनऊ में कोई स्त्री मिलती है तो उसे लखनऊ के श्राश्रम में न रख कर दूसरी जगह 
के श्राश्रम सें रक्‍्सा जाता है ताकि जो उनके बन्धु या भाई या पति उनकी ढूंढ में निकलते 
हैं वह उन स्त्रियों को उन स्थानीय श्राश्रमों में न पाकर वापस लौट जाय॑। रे अलावा 
उनको तालों के भ्रन्दर बन्द रक्‍्ा जाता है श्रौर जिस तरह से हमारे सेंट्रल जेल में कैदियों को की 
जाता है उसी तरह से इनको भी तालों के श्रन्दर बन्द रखा जाता है। जो लोग उनको ढूंढने 
श्राते हैं श्रार थे उस जगह पहुंच जाते हें तो उनको वहां से इसरी जगह भेज दिया 
जाता हूँ। तो इस तरह से इन लोगों ने यह भ्रपन व्यापार के श्ड्डें बनाये हें श्रौर जो उनके 
संचालन करने वाले हैं वे बाज-बाज तो बहुत पैसे वाले झौर भ्रमोर हो गये हैं । ऐसी 
दशा में इन श्राश्षमों को दशा उन लोगों की वजह से बहुत ही 0 गई हूं। जे तरह से 
स्त्रयों को रलाया जाता हैँ और फिर वहां रखा जाता है। कूटनियाँ वहां मंदिरों के 
पास जाकर या स्टेशनों पर जाकर उन स्त्रियों को लाती हूँ श्र उनमे ऐसी भी बहुत सी स्त्रियां 
होती हूँ जो कि श्रपने पति के ब्र भ्राचरण से परेशान होकर अ्रपना घर छोड़ देती हूँ श्रौर 
उनमें कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैँ जो कि श्रपन घर से लड़ झगड़ कर भौर बहुत तकलोफों 
से परेशान होकर घर से भाग जाती हूं, तो इन सब स्त्रियों को कुटनियों का जिकार होना 
इता है। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों में यह बात हँ कि जब तक उनको भ्रपने घर में बहुत 
3 ला पट ते होथे श्रासानी से अ्रपना घर नहीं छोड़ती हे । इस तरह से कोई विधवा होती 
है जो कि अपने भाई या भावज से परेशान होकर अपना घर छोड़कर भरा जातो है 
और इस तरह से कई स्त्रियां खूद श्रपन पति व श्रपते खानदान को इज्ज्ञत बचाने के लिये 
आअम मे चली जातो हूँ ओर वे यह सोचकर उन श्राश्रमों में जातो हें कि वहां वे ईइवर में 
भन लगाकर दो वक्‍त रोटो खाकर अ्रपने जीवन का निर्वाह श्रच्छी तरह से कर सकें । लेकिन 
पहँ होता क्या है कि वे महोने या पन््रह दिल तक वहां रहती हैँ शौर उसके बाद उनको 
खरोद कर बहू से इतर लोग ले जाते हुँ. । वहां उनको खरोदारों सूरत व शक्ल देख कर 
होती हूं और ऐसी स्त्री जिसकी सुरत शक्ल श्रच्छी हो उसकी ४००-५०० ० और यहां 
(हक एक हजार रुपये में ज्ञादो कर दी जाती है। इस तरह से उनको खरोद कर लोग 
मन गाप ले जाते हैं, भगर वह बहां ज्यादा नहों रह पाती हैँ और श्रपने पति का जेवर, 
गहना भोर रुपया लेकर वह फिर ग्राथमत म॑ लौट जातो हु और फिर उसकी ज्ञादो दूसरी जगह कर 
दो जाती हूं । इस तरह से वहां स्त्रियों की दो दो, तीन तीन शादियां को जातो हैं। जो स्त्रियां 
बदशक्ल भ्रोर बढ़ी हो जाती हैं उनको कुटनियों का कार्य सौंपा जाता है। इस तरह से आ्ाज ये 
आलम पक व्यतचार के अड्ड ही गये हे श्रौर जो हमारा हिन्दू धर्म है, वहुसब खत्म हो गया है । 


संकल्प कि उत्तर प्रदेश मे अताधालयों तथा दिवदा आश्षमों का प्रबन्ध सरकार २१ 
अपने हाथ मे ले ले 


इस कार्य में ऐसे हिन्दू भाई भी हैँ जो कि श्राज कहते हैँ कि हमारा हिस्‍्दू घर्ल 
खतर में पड़ गयाहूं, जो कहुत हे कवि हमारी संस्कृति हो सबसे उत्तम हैं। तो आज दया! 
यही हिन्दू धर्म हैं, यही हिन्दू संस्कृति हूँ । इन्हीं सब हालतों को देखकर में सरकार से इस 
बात की प्रार्यना करती हु कि वह इस आाश्स्ों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले और इत आश्ष्ों 
से 3 से लोगों को निकाल दे। बह इन आश्रणों में ऐसे लोगों का नियन्त्रण कर दे जो कि इस 
स्त्रियों को इस तरह से तालीस दें, इस तरह से व्यवहार-कुश्षल और उद्योग बंबों को 
सिखावें जो कि उनके लिये लाभप्रद सिद्ध हो ओर इस तरह से जो झाज करोड़ों स्त्रियां परेशान 
हूँ उनको ले जाकर वहां रखें श्रौर आज जिस तरह से रिफ्पूजीज़ स्त्रियों को रखा जात्ता है; 
उसी तरह से उनको रखा जाय । इस तरह से व सेल्फ सपोर्टिग संस्थाय हो जायेंगे और वहां 
वे श्रपने जीवन का निर्वाह भी कर सकेगी । यदि सरकार इससे सहायता देगो और जो 
माननोय सदस्य हूँ व वहां जाकर इस चोज़ को देखेंगे झ्लर उन झाश्नमों का नियन्त्रण अपने 
हाथ म लेंगे, तो इनकी उन्नति अ्रवद्य होगी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुये मेंने अपना यह 
प्रस्ताव श्रपने भाइवों के सामने रखा हुं कि जो श्राज हमार देश के दुखो और सताये हुये 
लोग हूं श्रोर जो ऐसी सताई हुई स्त्रियां हे जो कि कुचल दी गई हैं, हमें उनकी झात्मा को 
ऊंचा उठाना हुँ और इस तरह से अपने धर्म को फलंकित नहीं होने देता है । 


यह अ्रपनी हिन्दू संस्कृति के बचाने का सवाल हे । इन सब बातों पर आप विचार 
करे। इन्हीं सब कारणों से मेने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेझ्न किया हू । 
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श्रीमती शिवराजवती नेहरू--पेरा प्रस्ताव हिन्दी में है यदि हिन्दी में अरमेंडसेंट 
रखा जाय तो अच्छा होगा। 


चेयरमेन--श्रोमती शिवराजवती मेहरू, आप हिन्दी के कार्यक्रम को देख लें, उसमे 
उसका तर्जुमा हू । 
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संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनवाधथालयों तथा विधवा आश्चमों का प्रबन्ध सरकार २३ 
अपने हाथ में ले ले 
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छ ] चर चक्र + 3 कप संतों 
_ चेयरमत-. श्री प्रेमचन्व शर्मा जो ने एक संशोधन की सूचना दी है, पहले वह संझो- 
धन पेश कर दें उसके बाद दूसरे सदस्य बोलेंगे । 


श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--ओसमान्‌ अध्यक्ष महोदय, 
शापकी आज्ञा से में श्रीमती शिवराजवती जी के प्रस्ताव को पंक्ति दो में दब्द “का प्रबन्ध 
के स्थान सें शब्द समुदाय को देखरेख ” रख दिया जाये, यह संशोधन करता हूं। दूसरे 
पंक्ति दो में शब्द “कर और दब्द “स्वयं के बीच दब्द समुदाय जहां उचित समझा 
जाय वहीं” रख दिया जाय । 


साननीय अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के उपस्थित करने से मेरा मंशा यह है कि 
यह सही है जैसा कि प्रस्तावक महोदया ने कहा कि बहुत सी संस्यायें यहां ऐसी हैं 
जिसका प्रबन्ध ठीक नहीं हेओर जहां पर हित होने के बजाय स्‍त्री समुदाय ओर 
अनाथों का अरहित होने की ही बात रहती है। लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
इस देश में ऐसी भी संस्थायं हें और उनका प्रबन्ध ऐसे आदश्षियों के हाथ में है जिससे 
स्‍त्री जाति और अनाथों की वास्तव में रक्षा होती है। उनका स्तर उठाया जाता है 
ओर उनको अच्छा नागरिक बनाया जाता है। इस संशोधन के रखने से मेरी मंशा यह 
थी कि समाज के सुधार का कोई मेज़्र इस सख्ती से न रखा जाय जिससे बजाय 
इसके किजो लाभ सोचा गया है वह नहोकर एक प्रतिक्रिया हो और वह मंशा 
पूरी नबहो जोकि इस प्रस्ताव का है। इसी प्रकार से प्रस्ताव के द्वारा सरकार से यह 
सांग करता कि जितनी भी संस्थायें हें उन सबका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें में समझता 
हुँ कि उचित नहोगा। मुझे सालम हे कि अनेक संस्थायें ऐसीह जोआयेसमाज द्वारा 
अथवा दूसरी मिद्नरीज्ञ के द्वारा चलाई जाती हैं। उन पर लाखों रुपया इन संस्थाप्ं 
का खर्च होता है। कुछ का प्रबन्ध ठीक भी है। यदि इस प्रस्ताव को भान लिया जाय तो उत्तका 
प्रबन्ध भी लाज़िमी तौर से सरकार को अपने हाथ में लेंना पड़ेगा। उनको जो किसी 
तरीके से चला रहे हैं और लाखों रुपया व्यय कर रहे हैं उनमें इस बात की प्रेरणा 
नहीं रह जायेगी कि दिलचस्पी से उन संस्थाओ्रों में काम करें और रुपया खर्चे करें। 
क्योंकि वे समझेंगे किये संस्थायें सरकार के हाथ में चली गई हैं और उन पर 
किसी किस्म का बोझ नहीं रह गया है। हमको मसातवा पड़ेगा कि इस देश में बहुत 
आरफनेज्ञ हें जिनका उचित प्रबन्ध होता है और बहुत से ऐसे विधवा आश्रम हैं 
जिनका प्रबन्ध अ्रच्छा होता है। उसमें काफी रुपया ख़्चें होता हें। मेरा मतलब यह 
है कि से इस प्रस्ताव को प्लेक्जेबुल बनाना चाहता था। श्रतः पंक्ति २ में शब्द “का 
प्रबन्ध” के स्थानपर द्ाब्द समृ॒दाय “की देख रेख” रख दिये जायं॑ तथा उसी पंक्ति 
के अन्त मेंशब्द “कर” और शब्द “स्वयं” के बीच में शब्द समुदाय “ जहां 
उचित समझें वहीं ” रख दिया जाय। जहां तक कि प्रस्तावक महोदया का सतलब हूँ 
यदि वहां श्रत्याचार होता है तो ऐसी संस्थाओं की देखरेख सरकार कर सकती हूँ। 
जहां सरकार उचित समझे वहां ऐसा कर सकती है। इस तरह से जो संस्थाएं 
उचित प्रकार से अपनी संस्थाओं को चलाती हें उसकी पूरी जिस्मेदारो सरकार 
पर न पड़े। इन दाब्दों के साथ सें इस संशोधन को हाउस के सामने रखता हूु। 


श्री मोहत लाल गोतस (स्वशासन मंत्री )--अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव 
का सम्बन्ध है, इसमें एकाघ शब्द को छोड़ कर जिस भावना से प्रेरित होकर यह पेश किया 


श्ड लेजिस्लेटिव कोंसिल [ २८ अक्तूबर, १६५२ 


[ श्री मोहन लाल गौतम | ह हि न 
गया है उससे कोई मतभेद नहों रख सकता हैँ । जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध हें, 
एक संशोधन तो श्री मुकर्जो और श्री प्रेमचन्द्र शर्मा का एक हीहे। मनेजमेंट को जगह 
कंद्ोल के लिये उन्होंने कहा और सुपरवीजन हो तो श्रौर भ्रच्छा है। श्री प्रेमचन्द्र जी का 
शब्द बहुत श्रच्छा है। उसको रखने में मुझे कोई एतराज नहीं हूँ । 

जहां पर इलरिप्यूट बढ़ने की बात कही गयी है। बसे तो यह सही है कि ये होम्स 
प्राइवेट इन्स्टीट्यूटस के हाथ में हें। जिसकी बदनासी हो जाय उसका प्रबन्ध गवर्मसेंट 
झपने हाथ मेंले ले तो इस तरह को जो चीज है एक साने में ठीक हे। फिर इनके 
कंट्रोल और सपरविज्ञन के सामले में इस तरह से फ़ौरत दो तरह का क्लासीफ़िकेशन कर 
देता कि कुछ को इल्लरिप्यूट डिक्लेयर कर दें और कुछ को ऐसे रखें इससे दिक्कत 
पैदा हो जायेगी। इसलिये इस श्रमेंडमेंट को मानने में दिक्कत पड़ रही है । 

दूसरे संशोधन के सृताल्लिक़ प्रेमचन्द्र जी ने कहा कि “ जहां उचित समझें ” स्वयं 
अपने आधीन कर लें। इसको से स्वीकार कर सकता हूं । यह संशोधन दो श्रोर दो मिल कर 
चार होते हूँ, लेकिन एक कामन है, तोन रह जाते हैँ। तीन में मंजूर करता हूं। उसमें 
भ्रगर इल्लरिप्यूट न जोड़ा जाता तो श्रच्छा था। श्रध्यक्ष महोदय, जेसा मेंने पहले अजे 
किया यह ऐसा मज़मून है जिस पर दो रायें नहीं हो सकतों।॥ जिस तरह की बातें 
इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदया ने हमारे सामने रखीं, इससे भो कहीं ज्यादा करुण 
कहानी इन संस्थाओं झ्रोर जीवों के बारे में कही जा सकती है। यह तो चिन्ह हें 
हमारे सोसायटीज़ की उन बीमारियों के जो हमारे समाज सें हें। इस समाज को 
बीमारी केथोड़े मामले को चिन्ह के रूपमें समाज हमारे सामने रखता है। इन चिन्‍्हों 
को दूर कर देने से समाज को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि हमारी बीमारी के चिन्ह 
दूर हो गये। इसको गहराई पर हमें विचार करता होगा। सोचना है कि ये स्त्रियां 
स्वीकार करने में तो कोई अड्चन ही नहीं है लेकिन जिस तरह से श्रव तक बस्तर 
किसी सुपरवीक्षन के वे चल रहे हे भौर जो खराबियां समाज में पेदा करते रहे हें 
उसको अब इजाजत सरकार नहीं देता चाहतो। इसलिये गवर्नेमेंट यह चाहती है कि 
सारे प्रदेश का एक बोर्ड बनाया जाय और उसको कुछ रुपया दिया जाय ताकि वह 
सुपरविज्ञन कर सके और जो उनकी वकिंग हो उसको देखभाल कर सके और उस 
बोड के शुरू होने के बाद, जब वह उनको सम्पक में श्रा जायेगा और देखेगा कि उनकी यह 
खराबियां हूँ जिनका नतीजा यह निकलता हैतो फिर उनपर विचार करना होगा। 
सन सार विडो होम्स और श्रनाथालयों कोलेना कहां तक सम्भव होगा यह 
| हो शोस गन ले ४ इस बात का फैसला करना कि सब भ्रनाथालयों और 
भोर विडो होम्स चल रहे 52. . पहलू होगा। हम देखें कि जितने श्रनाथालय 
हम देखे कि उनको क्या 3 / कसा इन्तजास हा है। जिनमें _ शिकायतें हें उन्हें 
लेकिन उनके स रा देखरेख । तसास को इस वक्‍त ले लेना मुमकिन नहीं हे। 

न उनके सू परविजन श्लौर देखरेख का इन्तजास जल्दी हो यह फ़ैसला हमने किया है। 
हम चाहते हू कि जल्दी ही एक बोर्ड बन जाय शौर वह उसका इन्तजाम करे रे 
में भवर्नमेंट बेखबर नहीं है । तो बहरहाल जो गवर्नमेंल की जाम करे। इस सम्बन्ध 
और मेरा यह ख्याल है कि इसपर नमंट को पालिसी हूँ वह मेंने प्र कर दो है । 


के अब ज्यादा समय सदन को लेने की जरूरत नहीं है 
इस भससले पर किसी को सतभेद नहीं हो सकता हे । है हे 





श्रीमती ता शिवराजवती || ऋवतो नहरू-...मे ३. << 
श्राइवासन दे दिया है तो मझे औरकछ शतोक्ष न न विल्कुल सहमत हूं सरकार ने जब 
चाहती हूं। हे कुछ नहीं कहनाहै। में अपना प्रस्ताव वापस लेना 
चेयरसेन--क्या सदन की अनुमति 


बस हैँ कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय । 
(सदन की श्रनुसति से. शस्ताव वापस लिया गया। ) 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में मै निक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय र्भ्ू 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सेनिक शिक्षा 
अनिवाये कर दी जाय 


श्री कुंवर गुरु नारायण--.. साननीय अध्यक्ष महोदय, सें आपकी श्राज्ञा से निम्नलिखित 
प्रस्ताव इस भवन मे उपस्थित करता हूं : 


>हत 048४ [0 7768 शा पाश्य्या ० 32श९5००॥, जाशायएश 0 शाह्ायार्व, 200 (0 
4895 6 छशा।ए08य 766 07068 व] धं63 0 ॥4णावीं छल ालएट700०५/75$ (.0ए0॥- 
ला 72207/0705 0 [6 (50ए2४7776060 77878 एशंतध्षाप्र €(ंघटदा0।) 8 ०07रएपा507ए 
शक्‍णुध्टा 60 ४6 इप्तला।5 वृ7 08 इंग्राद्ा760ीद8 2985588.7 । 


श्रीमन्‌, जिस प्रस्ताव को मेंनें श्रभी इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में 
फोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर में नहीं. करना चाहता। लेकिन में समझता हूं कि 
हमारे दे ग के लिये यह बहुत आवश्यक हँ और ऐसे समय में जब कि हमने बहुत सी 
भुसीबतों के बाद अपनी आज़ादी हातिल की हैँ कि हम उसआजादी को कायम रखने 
के लिये ऐसे उपाय सोचें कि हमारी आजादी चाहे वह इक्सटर्नेल एग्रेशन से अथवा 
श्रन्दरूसी तरीकों से भंग न होने पावें और उसकी रक्षाहो। यह मानी हुई बात हेंकि 
श्राज संदार में जब कि प्रत्येक मुल्क श्राठस बस्ब की खोज में लगा हुआ हे ओर हर 
म्‌लक अपने देश को वजबूत करने के लिये हर प्रकार से मिलिटरी तेयार कर रहा है तो 
ऐसी श्रवस्था में जरूरी है. कि हमारा देश भी इस प्रइन पर श्ान्तिपुर्वक विचार करे। 
हमारा कीड नानवाइलेंस फिसी समय में था, उस समय तो परिस्थितियां कुछ दूसरी थीं । 
भहात्मा गांधी ने जब नानवाइलेंस का श्रयोग किया अंग्रेजों के मुकाबले में तो मुमकिन हैं 
कि शगर हिन्दोस्तान में अंग्रेज न होते और उनकी जगह जमेन्स यह इठालियन्स होते तो 
उस वक्‍त गांधी जी किसी और अस्त का आसरा लेते श्रथेत्रा किस अस्त्र को ऋपने हाथ 
में लेते यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने समय के अनुकूल जो हुझूमत 
भारतवर्ष में थी उसकी परिस्थिति को समझ करके यह उचित ससझा कि श्रगर हमें 
भारतवर्ष को किसी प्रकार आजाद करना हैं और एक निहत्थे राष्ट्र को स्वतंत्रता 
दिला सकते हैं तो वह अहिसात्यक तरीके से ही दिलाई जा सकती हे। लेकिन 
आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुये वातावरण में हमको इस बात का विचार 
करना पड़ेगा कि हम अपने देश की स्वतंत्रता को आजकल जोओर देशों में भयंकर 
युद्ध का वातावरण फंला हुआ है उसको देखते हुये किस प्रकार से रक्षा कर रूकतें हूं। 
भे अपनी जगह परयह समझता हूंकि श्रगर हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते 
हैंतो हमें अपने यहां के लोगों को कंपलसरी सिलिट्री एजुकेशन देना जरूरी हू 
उनको लड़ाई को शिक्षा जितनी दें सकते हों, दें। लड़ाई की शिक्षा से एक बहुत 
बड़ा लाभ और हो सकता है वह यह किआआाज हमारे प्रदेश में अ्रष्ठाचार जो फेला 
हुआ है, हमारा भारेल जो गिर गया है .तो अगर भिलिट्री शिक्षा दी जायेगी 
तो उसका वह गिरा हुआ मारेल नहीं रहेगा जो कि श्राज सामाजिक जीवन में फेला हुआ है । 
आ्राज यूनाइटेड किगडम में सिलिट्री शिक्षा कंपलसरी नहीं है लेकिन वहाँ की हालत 
दूसरे प्रकार को है। वहां की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि हमारे देश की हैँ। वहां 
लोगों में ठीम वर्क को स्प्रिद हैजोकि यहांपर कतई नहीं है। वहां पर जब जमनी 
का बम्बा्डमेंट होरहाथा तो वहांपर लोगों ने श्रपने स्थानों से हदना उचित नहीं समझा 
वरन्‌ अपने श्राप को मिटा देता उचित समझा। वह बराबर उसी जगह पर मौजूद रहे। 
उनकी परिस्थिति दूसरी थी श्लौर हमारी दूसरी है। इसी प्रकार से और भी मुल्क हूं 
जैसे जर्मनी को ले लोजिये, इटली को ले लोजियें जहां पर डिक्टेटरडिप थीं। वहां पर 
मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी जरूरी नहीं थी लेकिन उनके तरोीक़ दूसरे हूँ। वहाँ पर 
इमजेंसी के समय तमाम लोग मिल सकते हें और वह उससे अ्रपना काम चला लत 


रद लजिस्लेटिव कोंसिल [२८ शअ्रक्तुबर, १६५२ 


[ श्री कुंबर गुरु नारायण | हि ५ हि 
हैं। हर मुल्क की परिस्थिति दूसरी होती है ओर वह उसके हिसाब से उस पर 
विचार करते हैं। हमारे देश की स्थिति वेसी नहीं हे जेंसी कि पद्चिचम के मुल्कों को 
है। यह सब लोगों कोमालूम हैकि सन्‌ ४२में जिससमय कियहां से १,००० मोल 
दूर पर लड़ाई हो रही थी और बसस्‍्बाडमेंट हो रहाथा तो वहां पर ऐसा वातावरण 
कल रहा था कि अगर जापानी यहां पर श्रा जायेंगे तो हम उनको सरेडंर कर देंगे 
अथवा स्वागत करेंगे। तो हमारा जो डिसिप्लिन है, जो हमारी शिक्षा अभी तक रही है वह 
एक दूसरे ही ढंग की रही है। इस ढंग की नहीं रही है जो स्वतंत्र देशों को है जो काफो 
अपने को मजबूत कर चुके हैं। ऐसी हालत में में समझता हूं कि यह जरूरी है कि हस 
झपने नवयूवकों को कम्पलसरी सिलिटरी ट्रेनिंग दें। 
अब में यह कह सकता हूं कि और जानता हूं कि इस सरकार ने शायद सन्‌ डे 
में मिलिदी ट्रेलिंग की योजना बनाई । इस वक्‍त १२४ कालेजेज और स्कूलों में यह 
मिलिदी शिक्षादीजा रहीहे। यह भी सत्य हैकि १८ जिलों में सिलिट्री शिक्षा है। 
लेकिन जिस ज़ोर से मिलिदी शिक्षा का प्रचार पहले किया गया वह वेंग श्रब नहीं 
रहा और वह बहुत कम हो गयी और फिर धीरे धीरे उसमें शिथिलता श्राती चली गयी। 
तो यह जरूरी हैँ और सें जरूरी समझता हूं कि इसको फिर से जोरदार तरोके से 
चलाया जाय । इस वक्‍त करीब करीब २० हजार लड़के इंटरमीजिएट में हमारे प्रान्त में परीक्षा 
में बैठते हें। इन २० हजार में से यदि १० हजार भी फिजीकली फिट हूँ, मिलिट्री ट्रेनिंग के 
योग्य हैं तो इन बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाय॥। ऐसे समय पर उनका मारेल ऊंचा उठ 
जायेगा ओर जब कभी नेशनल एमजेंसी हो तो काम भ्रा सकते हें। इसलिये यह जरूरी 
हो जाता है कि में सरकार से इस बात की प्रार्थना करू कि वह इस पर विचार करे। यह 
प्रस्ताव जो मेने रखा हू उसके रखने में मेरा कोई दूसरा श्राउठ लुक नहीं है। में केवल 
यह चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के नवयुवकों का दृष्टिकोण बदला जाय। हमारे राष्ट्र 
के नवयुवकों में वह जरूरी चीज पैदा की जाय जिससे वह देश को श्रागे बढ़ायें और 
जिससे हम सम्पन्न भो हो सकते हें। तो इसलिये मेंने यह प्रस्ताव रखा है। 
_ . एक ओर सुझाव में सरकार को देना चाहता हूं वह मिलिट्री शिक्षा के सम्बन्ध 
में हें। आपने मिलिट्रो शिक्षा को स्कूलों में प्रचलित किया हे। इसमें यूनीवर्सिटी 
की यू० टी०सो० याओऔर एक्जलरी ट्रॉनेग फोस हेँ। इस प्रकार की कुछ मिलिद्री 
संस्थायें हैँ जिनमें लड़कों को जाने का मौका मिलता है। लेकिन जो कालेजेज हें 
वहां टीचर इन्सट्रक्टर रखे गये हें। वह इस प्रकार का वातावरण नहीं पैदा कर सकते 
हँजो किएक सिलिट्रों मैनकर सकता हैजो कि लड़ाई के फ्रन्‍्ट में रहा हो। में चाहता 
हूँ कि बजाय इसके कि श्राप एक सादे हवलदार, जो कालेजेज में ट्रेनिंग के लिये रखते हें 
बहुत उचित होगा कि सिलिट्रो आफिसर जिनको फ्रन्ट का भी तजुर्बा है उनको रखें 
तो वातावरण भी दूसरा हो जायेगा। इनटोचरों सेजो शिक्षादीजाती है उनसे जो 
वातावरण होता हैँ वह दूसरा ही होता है। इसके श्रतिरिक्त लड़के लोग सिर्फ डमो राइफिल 
ही इस्तेमाल करते हें लेकिन जब मिलिट्री का श्राफिसर झायेगातो वे वास्तविक राइफिल 
को भी इस्तेमाल कर सकते. हें। जहां तक मिलिड्री ट्रेनिंग शिक्षा का सम्बन्ध हे हम चाहते 
हेँ कि हमारे राष्ट्र क नवयुवकों को अभी से तेयार किया जाय। फिर किसी समय में किसी 
भरकार को इसजेंसी हो तो हम उस समय हर प्रकार से तैयार रहें श्ौर उस इसजेंसी का 
मुकाबिला करें॥ यदि इस चोज में शियिलता कि आई से 
सु ३ ऐसी इस चीज से शिथिलता रहो और यह कि जब मौका आयेगा तभी विचार 
किया जायेगा तो ऐसी हालत में में समझता हुं कि फौरन कोई ऐसी बे 
नहीं को जा सकती जिससे हमारे देश को कोईफायदा हो सकता डे ऐसी चीज पैदा 
हे सम्यन्ध में हमारे देश को कोईफ हो सकता है। मेंइसके ग्रतिरिक्त 
के पल रो #+म बे खास बात नहीं कहना चाहता हूं। में केवल सरकार से इस बात 
"5 ' इस प्रस्ताव को जिस स्थरिद से, जिस भावना से प्रेरित होकर मेंने 


स॒ कल्प कि प्रदेद् में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा भ्रनिवायं कर दी जाय. २७ 


रखाहू वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद जो कुछ कार॑वाई 
होगी वह करेंगी। अलावा इसके मैंने बजट में भी देखा कि जितना रुपया इस शिक्षा 
के लिये रखताचाहिये था बह नहीं रखागया। तो इससे यह साबित होता है कि सरकार 
की जो स्कीस होती हे उसके लिये अ्रक्सर लोगों के हृदय में यह भावना पैदा होती है 
कि सरकार की कोई स्कीम आझ्ाखीर तक तो जाती नहीं है बह बीच में हो खत्म 
हो जाती है। सरकार किसी स्कीम के बारे में सीरियल तो होती नहीं है इसो चजह 
से उसको सफलता भी नहीं मिलती। यह स्कीम सन्‌ ४८ ई० में उठाई गई थी 
मगर सरकार ने उसकीओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसी कारण उसको उसमें काफी 
सफलता भी नहीं मिली। इसलिए में यह जरूरी समझता हूं कि राष्ट्र के कल्याण के 
लिए देश के प्रत्येक ववयुवक को सेतिक शिक्षा दी जाय। हमारे जन समुदाय को 
इसका काफी अ्रच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिये ताकि जरूरत पड़ने पर वह देश की 
सेवा कर सके। इन दाब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं। 


* श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री )--जनाबवाला, श्रभी कुंवर साहब ने 
यह कहा कि सरकार की जो स्कीम होती है वह पूरी तो होती नहीं है, मुमक्तिन हे कि ऐसा हो, 
लेकिन ज़मींदारी अ्बालिदशन में तो ऐसा हुआ नहीं है, वह तो पुरी हो गई है और अमल में भी 
थ्रा गई हैं। इस वक्‍त जो ससला इस सदन के सामने पेश है उसकी निस्बत इतनी बात 
तो सही है कि श्रगर ऐसा हो जाय तो देश के लिये बहुत ही मुफ़ोद होगा। हमारे 
सूबे के बहुत से स्‍्कलों और कालेजों में मिलिट्री एजुकेशन जारी है। उसक बारे में यह 
ख्याल जरूर हो सकता हे कि वह कम्पलसरी एजुकेशन तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 
एक माने में नहीं है। यह सब्जेक्ट इम्तहान के लिये जरूरी नहों हें। वह पढ़ाया तो 
जरूर जाता हे। इसके साथ साथ में यह भी श्रर्ज कर देना चाहता हूं कि श्रगर उसको 
कम्पलसरी कर दिया जाय तो उसके लिए रुपये की जरूरत हे और गवर्नमेंद के पास इतना 
रुपया नहीं हे। 


फिर इस काम को करने के लिये प्राइरिटी दी जाय और जो प्राइरिटी दी जाय. वह 
किस दर्ज की हो तो इस तरह से बहुत सी जरूरतें हमारे सामने हैँ जिनको 
कि हमको देखना चाहिये और यहां के रहने वालों के आराम को और आसाइश की 
बहुत सी जरूरतें हैँ और उनकी तकलीफों को दूर करते की भी बहुत सी जरूरतें हें ॥ 
जो कि पूरी करनी हें तो इसके लिये स्कीमें तो हमारे सामने हैं। शायद कुंवर साहब की नीयत में 
पूरी हों या न हों, मगर हमारे नज़दीक हें और उनके ऊपर रुपया खर्च करने के लिये भी स्कोस 
रकक्‍खी गई हैं अगर इस पूरी तस्वीर के श्रन्दर हम इस चीज़ को देखते हें और फिर उस के लिये 
भायोरिटी दें तो जो रिजोल्यूशन का मकसद है उसके माने तो मेरे नज़दीक यही निकलेंगे कि हायस्ट 
प्रायोरिटी इस काम को हो और जो रुपया हो तो सब से पहले इस काम के लिये वह रुपया रक्‍्खा 
जाय। यह तो ऐसी बात है कि जिसको बहुत ही सीरियसली कन्सीडर करने की जरू- 
रत है। में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस रिजोल्यूड़न के सिलसिले में जवाब में यह 
कह दिया जाय कि यह बिल्कुल मुमकिन है श्रौर इसको कर दिया जायेगा या यह कह्‌ दें कि नहीं 
किया जायेगा तो यह तो में समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में बेहतर तो 
यह होता किजो चीज इस वक्‍त जारी है उसके ऊपर हम कलटेल्डेंड रहते और 
उसमें श्रगर किसो किस्म को कमी है तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश इस माने 
में करते कि श्रबसे भोश्रच्छी हालत में वह ट्रेनिंग हो। इस श्राइडिया के साथ इस 
रिजोल्यूडन को शुरू करने के बजाय हम इसी तरीके से कुछ दिन इसको करते रहें तो 








* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


३० लेजिस्लंटिव कोंसिल [ २८ अक्तृबर, १६४२ 


[श्री परमात्मातन्द सिंह | 
एक जगह जब भगवान रास के रामते रादण युद्ध के मंदान में एक बड़े विज्ञाल रथ पर बैठ कर 
अस्त्र-वारत्र से सुसज्जित होकर श्राया ओर रामचन्द जी के पेर में जूते भी न थे तो विभोषण 
घबड़ा गया : 
रावण रथी विरथ रघुबीरा । देखि विभीषण भय श्रधीरा ॥। 
श्रधिक प्रीति भा उर रुन्देहा । बन्दि बचन कह सहित सनहा ॥। 
नह हुय गज रथ नहिं पद चना । केहि पिधि जितब रिपू बलवाना ।। 
उसको सुनकर भगवान रास ने कहा कि इस प्रकार के रथ से जीत नहों होती 
उन्होंने यह बतलाया कि जिससे जीत होती हे वह रथ दूसरा होता हैँ श्रौर उस रथ 
का रासचन्द्र जी ने वहां पर वर्णन किया है। सब सदस्य जानते हें। में उसको अ्रधिक 
कह कर समय नष्ट नहीं करना चाहता । 


ओरज धीरज जेहि रप्र चाका । संत्यशील दृढ़ ध्दजा पतादा।। 
दस, विवेश, बल परहित घोरे । क्षमा, दया, समता रजु जोरे॥। इत्या(दद 


तो भगवान रास ने उस समय बताया कि हमारे श्रन्दर सचाई होनी चाहिए, 
परोपकार की भावना होनी चाहिए, गरीबों की रक्षा की भावना होती चाहिए । अगर 
ऐसे भ्रस्त्र हमारे पास हें तो हमारी जीत होती है और आज हम लोग इस श्रादर्श को लेकर 
दुनिया के सामने चल रहे हैं। जहां कहीं लड़ाई होती हूँ वहां हम दुनिया की जो सबसे बड़ी 
संस्था यू० एन० ओ० हैँ उसके जरिए से तय करने की कोशिश करते हु न कि लड़ाई के द्वारा । 
में नहीं कह सकता कि भ्ब तक पूरी कामयाबी हुई है या नहीं, कुछ हिस्सों में तो कामयाबी 
हुआ है, ओर मे उम्मीद करूंगा कि कुछ दिन बाद प्री तरह से कासयाबी होगी ओर थोड़े 
दित बाद दुनिया इस बात को समझेगी कि यह तरीका ज्यादा श्रच्छा है बनिस्वत हथियार 
से सुसज्जित होकर लड़ने से । जब यह तरीका चल रहा है उस हालत में हम अपने सभी 
नौजवानों को फ़ोजी शिक्षा देकर सभी को मिलिटी माइनडेड बना दें मेरा यह 
निश्चित सत हे कि संसार को इससे हानि पहुंचेगी, लाभ नहीं होगा। में यह भी उसी 
को साथ साथ महसूस करता हूं जेसा कि साननीय संत्री जी ने भी इशारा किया कि 
वर्तमान स्थिति में और कभी भी फौजीपन को एकदस सिटा नहीं सकते इसकी आवश्य- 
कता भी एक हद तक हे--परन्तु प्रधानता नहीं । प्राकृतिक रूप से लोगों के सम्मान ओर 
झुकाव अलग-अलग होते हँं--कुछ लोग जो प्राकृतिक रूप से फौजी मिजाज के होते हैं 
उनको यदि निकास का अबसर न मिले तो भी सरकार की कमजोरी है इसलिये 
में समझता हूं कि गवननमेंट को तरफ से जो शिक्षा इस तरह को'दी जा रही है वह बजाय 
अनिवाय करन के बेकल्पिक कर दी जाये। यह आप्शनल सब्जेक्ट होता जिससे जिन लोगों 
की जन्‍म से प्रवृत्ति हो उनको एक रास्ता सिल जाये कि वह इस तरह की शिक्षा 
प्रौप्त कर सक। इसलिए _ मे सरकार को सुझाव दूंगा कि बजाय इसके कि सिलिद्री 
ट्रेनिंग को कस्पलसरी रखें वहु इसको आप्शनल करें और आप्णशानल करके खास- 
खास बड़े बड़े इन्स्टीट्य 


बड़े शन्स में इस बात की गुंजाइश कर दें कि जो जन्म से भिलिट्ी 
साइच्डड हूं बह इस शिक्षा को प्रांप्त कर सके। 


.. से इस रिजोल्यूशन का, जो सब लड़कों को कम्पलसरी सिलिद्री ट्रेनिंग देने के लिये 
पंश किया गया है, विरोध करता हूं। द 


डाक्टर इंद्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--भाननीय अध्यक्ष महोदय, 
साननौय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद सें समझता हूँ कि इस विषय पर बहुत कुछ 
कहने को भ्रब॒भ्रावश्यकता नहीं है ॥ आपने अपने भाषण में सैनिक शिक्षा के सहत्व 
को स्वीकार किया और यह भी बतलाया कि सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया है 


संकल्प कि प्रदेश में साध्यध्िक कक्षाओं में सेनिक शिक्षा प्निवार्य कर दो जाय ५ 


हि । 


झोर जब आवब्यक्षता ऐसी समझी जायतगी तब सरकार और भी विचार करन की चेष्टा 
करेगी । साथ ही झापने यह भी बतलाया कि यदि हम घैनिक शिक्षा अदिवार्य करते 
हैं तो इसमें खर्च बहुत पड़ा । झापने आंकड़े भी उपस्थित किये जिसते प्रतीत होता है 
कि १४ लाख और २२ लाख रुपया खर्च होगा जो शायद सरकार इस सधय बरदाइत करने 
क लिये तेयार नहीं है । प्रदन यह हैं कि इस प्रकार की दिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये 
या नहीं । कुंवर गुरु सारायण साहब ने इसको स्पष्ट नहीं किया कि संनिक शिक्षा से उनका 
क्या अभिजाय है । क्या वह चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिय लड़कों के लिये अनिवार्य हो जाय 
या वह चाहते हैं क्षिमिलिट्री साइंस के लिये एक ऋलग विषय हो जाये। 


उन्होंने इसको साफ नहीं किया। क्या बे चाहते हें कि संनिक शिक्षा हर एक बालक 
को दी जाय या बे चाहते हैं कि मिलिदी साइन्स प्रत्पेक विद्यार्थो के लिये ऋभिवार्य कर दिया 
जाय । यदि उनका अभिव्राय सैनिक शिक्षा से हे तो सैनिक शिक्षा इस्टरमीडियेट में अनिवार्य नहों 
है । शारीरिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिद्यार्य हैं। 


श्री हरफ़िज मुहम्मद इब्राहीर--इस प्रस्ताव के साने सबके लिये हो। 


“ डाक्टर ईइवरो प्रसाद--जारीरिक शिक्षा हर एक सकल और कालेज में प्रत्येक 
बालक के लिये अनिवाय है। प्रास्तीय रक्षा दल सरकार ने बनाया था। उसके कुछ लोग 
कालेजों में गये और उन्होंने काम किये परन्तु विद्यायियों में कोई उत्साह नहीं दिखलाई पड़ा । 
उसका अनुमान झाव बजट को देखकर कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मिलिट्री साइ-स 
का डिपाईवेंट बनाया गया और सरकार ने बड़ी कृपा करके उसमें तीन अध्यापक नियुक्त किये । 
एक रीडर हुँ जिसकी तनख्वाहु ५०० रुपया से ८5०० रवया तक हू। दो लेक्चरार हें । 
उस डिपार्ठमेंठ में ३०० विद्यार्थी हं। सुना हे कि गवर्नसेंदट आफ इंडिया ने एक 
कमेटी निवक्‍्त को और उसके अ्रकसरों ने यह सम्भति प्रकट की कि यह शिक्षा बिल्कुल 
बेकार है। यह प्रश्त बराबर हमारी कार्यकारिणी में आथा। डा० हृदयवाथ कुंजरू ने 
फाइनेंस कमेटी में और इक्जीक्यूटिव कमेटी सें कई बार कहा कि सनिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों 
में बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा से कोई विशेष लाभ नहीं हं। ग्रांदस 
कमेटी ने भी ऐसी ही सम्मति प्रकट की थी। सेना के अकसरों ने भी कहा हैँ कि यह बिलकुल 
बेकार हे। इससे आमी को कोई फायदा नहीं हो सकता है । इस समय यूनिवर्सिटियों में 
यू० टी० सी० है। उसमें थोड़े लड़के जाते हू, सैनिक शिक्षा जेसा कि मेरे मित्र श्री परसात्म चर» 
सिह जी ने कहा है कि जिन बालकों की प्रजुत्ति सेनिक शिक्षा की ओर हो उनको देनो 
चाहिये। बहुत से बालक सेनिक शिक्षा के योग्य हैें। उत्तका समय नष्ठ कराके बेकार 
खर्च करके जनता का रुपया नष्ट न कराना चाहिये । दूसरी बात जो कुंवर साहब ने कही कि हमारी 
आ्राज़ादी की रक्षा के लिये इसकी बड़ी जरूर हैं। में समझता हूं कि आज़ादी के लिये कोई 
खतरा नहीं हैं। बाहरी आक्रमण हमारे देश पर नहीं हो सकता .। अगर ऐसा आक्रमण 
होगा तो उसके लिये हमारी भारतीय सेना सर्देव तैयार रहेगी। परन्तु इस समय कोई ऐसा 
भय प्रतोत नहीं होता है। आन्तरिक उपद्रवों से देश की रक्षा करने के लिये हमारी सराकर काफो 
मज़बूत है। स्कूलों और कालिजों की शिक्षा उपयोगी हुं परन्तु उससे आपत्ति के समय कहां तक 
रक्षा हो सकी । यह विवादास्पद है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुंवर साहब के उद्देश्य की 
पूति इस प्रस्ताव द्वारा न होगी। 


एक बात कुंवर साहब ने कही और वह थह कि सेकेन्डरी एजुकेशन का प्रइन अर्थात्‌ माध्य- 
सिक शिक्षा का प्रदन इस समय सरकार के सामने विचार के लिये है। गवर्नेनेंद आ्राफ इंडिया 
ने श्रभी हाल ही में एक कमेटी नियुक्त की है जो विचार करेगी कि हमारी भाध्यसिक शिक्षा में कट 
सुधार होना चाहिये । किन-किन विषयों को पढ़ाना चाहिये और क्रिस-किस तरह से पढ़ाना चाहिये । 


३२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ अक्तूबर, १६९५२ 


[ डावटर ईइवरी प्रसाद | वि 

इस संबंध में हमारी सरकार ने भी एक कमेटी निमुक्‍त की हैँ जिसके भ्रध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव 
जी हैं, और लोग भी हैं जो इस बात पर॒विचार कर रहे हैं कि किन किन विषयों को साध्यमिक 
शिक्षा में रखना चाहिये। इसलिये में समझता हूं इस सदन के लिये यह असामध्रिक होगा कि 
इस पहलू पर विचार किया जाय, जब इस विषय पर बड़ी बड़ी कम्रेटियां विचार कर रहो हैँ। 
इसलिये में चाहता हूं कि जब तक इन कमेटियों की रिपोर्ट हमारे सामने न झा जाय, तब तक हम 
इसके ऊपर विचार न करें। क्योंकि फिर हमें यह मालूम हो जायेगा कि इन कमेटियों में 
जो अनुभवी सदस्य हैं उनकी राय क्या है।  श्रो परमात्मा नन्‍्द सिह जी ने कहा कि हिन्सात्मक 
प्रवृत्ति ऐसी शिक्षा से बढ़ेगी। बालकों को व्यायाम की शिक्षा देना एक चोज्ञ हू सेनिक शिक्षा 
देना एक दूसरी चीज्ञ है। बहुत से विद्यार्थो ऐसे हैं जिनकी सेनिक शिक्षा में रुचि नहीं होतो। 
कुंवर साहब का जस्स क्षत्री कुल में हुआ है। मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ हैं। पहले 
ब्राह्मणों का पढ़ाने लिखानें का काम था। जो ब्राह्मण रुपया लेकर पढ़ाता था उसका जाति से 
बहिष्कार कर दिया जाता था, लेकिन भ्रब॒ तो हम लोग रुपया लेकर पढ़ाते हें। इतना पतन 
हो गया है। क्षेत्रियों का भी पतन हो गया हैं। इस पतन पर इस सदन में विचार 
करना में निरर्थक समझता हूं। परन्तु यह निश्चय है. कि सेनिक शिक्षा को अ्रनिवार्य 
करने में बड़ी कठियाई उपस्थित होगी। इससे लाभ नहीं होगा। ऊुंबर साहब अभी थोड़े 
दिन तक इन्तजार करें, देखें कि ये कमेटियां शिक्षा में क्या सुधार करती हूँ । कुंबर साहब जानते 
हैं कि इस समय संसार में जो दृष्टिकोण है वह शांति का ह। यू० एन० ओ० ओर भग्रनेक संस्थायें 
ऐसी बनाई गई हैं जो युद्ध लिप्सा को समाप्स करने का काम कर रही हेँ। युद्ध लिप्सा दूर 
करने के यह माने नहीं कि हमारा राष्ट्र सैनिक दृष्टि से बिल्कुल नष्ट हो जाय। इसका प्रबन्ध 
भारत सरकार पूर्ण रूप से कर रही है और आगे करेगी। इसलिये आज का प्रस्ताव थोड़ा 
सा असामयिक प्रतीत होता है। यदि उन कमेटियों के सुझाव में किसी प्रकार की नत्रुट्धि होगी, 
तब हम फिर इस विषय पर विचार करेंगे। 


श्री राजाराम शास्त्री--मावनीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायणजी ने जो 
प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन 
का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस प्रस्ताव के विषय सें श्रभो तक जो भाषण दिये गये हूँ 
में समझता हूं सदव उन पर भी काफी गस्भीरतापुर्वक विचार करे। इस प्रस्ताव के सिलसिले 
में कहा गया कि बाहरी या अन्दरूती किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उससे रक्षा करने 
का प्रबन्ध अभी से करना चाहिये। ओर उसके लिये यह सुझाव दिया गया है कि इन्टरमीडियेट 
कक्षाओं में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस स्थिति 
से हमारा देश गुजर रहा है, जैसी संसार की हालत है, वह बहुत हो विकट स्थिति है। दुनिया 
का प्रत्येक बड़ा राष्ट्र विश्वशांति के नाम पर युद्ध को तेयारियां कर रहा है। सभो बड़े राष्ट्रों 
को आज हम देख रहें हें कि युद्ध को तयारो में लगे हुये हें ॥ एक दूसरे पर इल्जाम लगा रह हैं 
और यही घोषणा की जा रही है कि हम दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन 
मेरा यह विश्वास है और जेसा सेंने पहल भी एक बार कहा था कि जब तक दूनिया में यह 
तरीका रहेगा कि बड़े बड़े राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों का शोषण करते रहेंगे, जब तक प्रत्येक राष्ट्र के अन्दर 
कुछ वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करते रहेंगे तब तक अशांति की संभावना बनो रहेगी। चाहे जितने 
हो शांति सम्मेलन क्यों न किये जाय॑ लेकिन दुनिया में युद्धों का श्रन्त न हुआ है और न होगा जब 
तक कि मूलभूत कारणों पर विचार न किया जायगा कि आज दुनिया की जनता को प्रवृति इस ओर 
क्यों हो रही हु। हमारे राष्ट्र नें एलान कर दिया हैँ कि अगर कहीं लड़ाई होती है, चाहे पड़ोसी 
राष्ट्रों में हो या दूर के राष्ट्रों में हो, तो हम उसमें शामिल न होंगे लेकिन में इस बात को साफ 
कह देना चाहता हूँ कि हमारी नीति यह सहो है कि हम किसो युद्ध में शामिल न होंगे लेकिन उसका 
सतलब यह कभो न लगा लेना चाहिये कि दुनिया में जितने राष्ट्र हैं वह तो बराबर 


८ भरोसे बेठे रहें कि हसे हे राबर हथियारबन्द होते 
पं और हम इस भरोसे बैठे रहें कि हमें लड़ना नहीं है तो कोई हमसे भी न लड़ेगा, तो यह सरासर 


संकल्प कि प्रदेश में साध्यमिक्त कक्षाओं में सेनिक शिक्षा अनिवार्थ कर दी जाय ३३ 


एक धोखा हैं। श्राजकल के राष्ट्र ऐसे हें कि वह चाहे कितने ही ऊंचे विचारों का प्रतिपादन क्यों 
न करें लेकिन जब उनके स्वार्थों की पूति का सवाल होता है तो बह युद्ध करने से जब न आयेंगे । 
हमने पिछले महायुद्ध में और उसके बाद के युद्ध में जो देखा है उससे हमको कतई इस बोले में 
न पड़ना चाहिये कि दुनियां में लड़ाई न आयेगी और आयेगी तो हम शामिल ने होंगे और हम 
बच जायेंगे तो में इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अ्रभी डाक्टर साहब ने कहा कि 
दुनिया का शांतिमय वातावरण हे । उनका शायद यह ख्याल हे कि चंकि बड़े बड़े राष्ट्र यह एलान 
कर रहे ह. कि लड़ाई न होनी चाहिये इसीलिये डाक्टर साहब पर भी उसका प्रभाव पड़ा 
कि दुनिया का शांतिसय वातावरण है लेकिन में पूछता हूं कि क्या कोरिया, मलाया और दथूनी- 
शिया का शांतिमय वातावरण हे । हमारा यह विश्वास हें कि आज दुनिया का वातावरण ज्ञांतिमय 
नहीं कहा जा सकता और दोठे छोटे राष्ट्रों की जान श्राजकल खतरे में पड़ी हुई है। में यह नहीं 
कहता कि हमारे राष्ट्र पर हमला होने वाला हू लेकिन में यह विनस्त निवेदन करना चाहता हूं कि 
हमें यह न सोचना चाहिये कि ऐसा न होगा। इसी तरह से आंतरिक वातावरण का सवाल 
हमारे सामने ऋता हे। हमारा बविद्वास हैं कि मौजूदा समाज की जब तक हमारे देव में यही 
दव्या रहेगी कि अ्रधिकांश जनता गरीबी के दिन व्यतीत करती रह और कुछ आदमी सुख का जीवन 
व्यतीत करते रहे तब तक हम चाहे कितने ही उपदेश क्यों न दें लेकित हसारा अन्दरूनी 
वातावरण शांतिमय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमें श्लोर आपको विचार करना हैं कि 
आखिर हम क्‍या करें। भ्रभी डाक्टर साहब ने यह भी कहा था कि हमारे देश के अन्दर अभी कोई 
खतरा नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो सरकार अपने आपको इतना मज़बत समझती हे 
कि वह उसको दबा सकती है। में बिनम्रता पूर्वक यह कहूंगा जेसा कि सदन में कई बार यह बात 
हुई कि आज हमको भलेहीं यह मालूम होता है कि देश में बिलकुल शांतिमय वातावरण है 
लेकिन आप देखिये कि सूबे में कंसी कसी डकंतियां पड़ रही हें। डाकुओं के कितने बड़े 
बड़े दल हैं और उनमें कितने अधिक लोग शामिल हैं, कई कई जिलों में उनके गिरोह 
काम कर रहे हे। देहातों में चोरियां श्लौर डकेतियां बढ़ती चली जा रही हैं कितने 
ही स्थान ऐसे हैं जो कि सुरक्षित नहीं हें। वहां की जनता अपने आपको सुरक्षित 
नहीं समझती हे। भले नागरिकों का जीवन आज गुंडों के हाथ में हे। ऐसी स्थिति 
में भश्रगर हम यह कहें कि हमारा देश शअ्रज्ञांति की तरफ बढ़ रहा हैँ तो वह बिल्कुल 
स्पष्ट है। अगर ऐसा वातावरण हैँ तो उसका मुकाबिला कैसे किया जाये। जंसा कुंबर 
गुरुनारायण जी ने कहा कि उनका ख्याल है कि श्रमर अनिवार्य सेनिक शिक्षा दी जाये तो हम बाहरी 
झर आंतरिक हमले का सुकाबिला कर सकते हें। मेरा विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र की सरकार 
चाहे वह कितनी ही हथियार क्‍यों न रखती हो और उसकी सेनिक स्थिति चाह कितनी मजबूत 
क्यों न हो लेकिन किसी भी राष्ट्र की अगर हिफाज़त होती हैँ तो उसकी रक्षा इस बात पर 
मुनहसिर हे कि वहां की सेनिक बल तो मजबूत हो ही लेकिन इस बात की भी आवश्यकता होती 
हैं कि वहां की जनता आने वाले आक्रमण का मुकाबिला करने के लिये तेयार होती हैं। अगर 
जनता के अन्दर यह शक्ति नहीं है तो हम श्रापको विदवास दिलाते हें कि कोई भी सरकार अपने 
देश की रक्षा करने में अ्रसमर्थ होती है । पिछला दूसरा महायुद्ध हमारे सामने हुआ। हमने 
देखा कि फ़ासिस्ट सेनायें एक के बाद दूसरे मुल्क पर कब्जा करती चली गई। फ्रांस, बेल्जियम, 
हालेंड इत्यादि राष्ट्रों की धनिक जनता ने हिटलर के आगे सर झुका दिये । लेकिन जब रूस पर 
श्राक्रमण होता है तो वहां की सरकार में और जनता में इतना निकट संबंध था कि उन्होंने हिटलर 
की सेनाझो को बाध्य कर दिया कि उनको पीछे हटना पड़ा । तो हमारा यह विश्वास हें कि जहांपर 
यह आज्ञा हैं कि जनता को अनिवाय सेनिक शिक्षा दो जायें वहां पर हमारा यह विश्वास हैँ कि 
जनता में आन्तरिक और बाहरी झ्राक्रमण के मुकाबिला करने की भावना जनता में पंदा की जाये। 
तब चाहे जिस प्रकार का आक्रमण हो हम उसका मु काबिला कर सकते हैं। लेकिन सुझ अफसोस 
के साथ यह कहना पड़ता है कि अगर आज हमारे मुहल्ले में ग्राकमण होता है और हम डरपोक 
होकर बंठ जाते है और हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम सहन कर लेत हूँ तो अगर हमारे ऊपर 


३४ लेजिस्लेटिव कोंसिल [२८ अक्तूबर, १६४२ 


(श्री राजा राम शास्त्री] 


देश में किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उतके सामने झूक जायेंगे। तो जब यह कहा 
जाता हे कि सेनिक शिक्षा दी जाये तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्रगर हमने सेनिक 
शिक्षा दी तो हिन्सात्मक वातावरण पैदा हो जायेगा। सवयुवकों में वायलेंस की स्थप्रिट पैदा हो 
जायेगी। अगर यह कहा जाये कि सैनिक शिक्षा दो जायेगी तो हिंसा की प्रवृत्ति पेदा होगो 
तो बेस ही यह भी कहा जा सकता हैँ कि अगर सेमिक शिक्षा न दी गई तो देश में बुज्ञदिली 
पंदा होगी। सेरा ख्याल यह है कि सेनिक शिक्षा कोई बरी वीज्ञ नहीं है। अगर सैनिक 
शिक्षा से दूसरे को लूटने को भावना पैदा होती है तो वह बुरी चौज्ञ हें। लेकिन श्रगर हम 
सेनिक शिक्षा प्राप्त करके अपने देश की रक्षा के लिये तैथार होते हैं ओर देश का बच्चा बच्चा 
कुर्बात होने के लिये त॑यार है कि हम आजाद रहें तो हम उसको बुरो चोज़ नहीं मानते। 
हां, में यह ज़रूर मानता हूं कि श्राज यह्‌ चीज़ करीब करीब सत्य है कि सारा संत्तार 
शस्त्रीकरण कर रहा है। हमारा श्राजतक का यह झ्रनुभव हूँ कि सचमुच्र दुनिया जितना शस्प्री- 
करण होती चली जा रही है जनता को उतना शिक्षित करना मुहिकिल हें। हमरा विश्वाप्त हो 
गया है कि दुनिया की समस्याश्रों का समाधान हथियारों से नहीं हो सकता है। महू तत्मा गांवी 
ते जिप्त युग में जन्म लिया है जित को ओर हमारा ध्यान झाकबित करते हूं उन का सुकाबिला 
हम अहिसात्मक जरिये से कर सफते हैं। यही ठीक नीति और श्रादर्श है। हमारी स्वतंत्रता 
का युद्ध इसी तरह से चलता रहा है। आज हमारी हुऋूभत महात्मा जी के श्रादेशों को लेकर 
चलना चाहती है और हम उनकी अआदिशों की पूजा करते हैं। लेकिन जिप वातावरण को दुनिया 
भे हम रहते हैं उसको कोई नजरपथ्रस्दाज नहीं कर सकता है। जितने मपले इत्त वक्‍त संपार 
के सामने हैं वे सब शञांतिसव तरीके से किये जाय॑ इस तरह का हमारा देश संदेश देता है. लेकिन 
जता से शुरू सें कहा कि हम संदेश जरूर देते है लेकिन इसके साने यह नहीं है कि हम संपार के 
सामने कमजोर रहना चाहते हैं। हम तो साफ चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते 
2 बात पर जरा ठंडे दिल से विचार करें कि श्राज हम अपने यहां के नौजवानों को सेनिक 
शिक्षा देने का फैसला कर सकते हें या नहों। जब हमारे राष्ट्र में नौजवानों को इस तरह की 
शिक्षा दी जावेगी तो वे आऋपग के सतय देश को रक्ष। कर सकते है। यह भी कहा गया है 
कि समय पड़ने पर प्रत्येक नौजबान को हथियार उठाना संभव हो सके । यदि नौजवानों को 
से नेक विक्षा नहीं दी जाती है और दुर्भाग्य से हमारे देश पर आकप्ण होता है तो हमारे देश के 
सेनिक हें वह तो केवल फ़न्टलाइन में ही सुकाबिला कर सकते हैं श्रन्दर नहीं कर सकते हैं। 
लेकिन साथ हो साथ हमारा एलान है कि यदि हमारे ऊपर कोई मूसीबत आती है तो उप्त 
७. तक मुकाबला करने के लिये हम तैयार रहेंगे यही हमारी नोति हैं। हम ओर आप 
इस समय जो नौजवान से निक शिक्षा प्राप्त होंगे यदि बे सहायता दें तो उनको फ्रन्‍्ट लाइन में भी 
यह भावना रहेगी कि हमारे पोछे और है जो कि मुकाबिला कर सकते हैँ इसलिये मेरा ख्याल 
है कि जहाँ लोगों के दिलों में इस प्रकार की भावना को पैदा करने का सवाल है कि अगर हमारे 
पर संकट पड़ेगा तो उस वक्‍त राष्ट्र की रक्षा करने फा उत्तरदायित्व केक्‍ल हुकूमत पर ही 
नहीँ रहेगा बल्कि जनता पर भी रहेगा। उस बक्त हथियार उठाने की आ्रावश्यकता पड़ेगी 
और हम इसको उठाने में बाज नहीं आयेंगे। श्री गुरुतारायण जी का जो अ्रभिप्राय था वह में 
समझा कि झगर कोई होनहार बात हुई और हमारे देश पर आक्रमण हो गया, तब उस समय 
हमारी हुकूमत एलान करती है कि देश के ऊपर संकट है प्रत्येक नौजवान को मुकाबिला करना 
चाहिये तो जो लोग भी तक कवायद करना भी नहीं जानते हैं तो इस मौके पर बन्दूक एक 
लठी की तरह उनके साथ हाथ में रह जायेगी। अगर हमारे देश का प्रत्येक नवयवक जानता 
हैं कि रिवाल्वर कैसे चलाया जाता है, बन्दुक कैसे चलाई जाती है तो यह बात हो सकती है कि 
देश में संकट आन पर चह मुकाबिला कर सकता हैं। द | 


कर एक सवाल यहाँ पर उपस्थित किया गया लेकिन में यह नहीं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव 
जो पंश किया गया है वह केवल सिलिट्री एजुकेशन देने फे लिये ही उपस्थित किया गया हैं या उन 


| 


संकल्प कि भ्रदेश में माध्यमिक कक्षात्रोंनि में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय. ३ 
को हथियार भी चलाना सिखाया जायेगा। मेरे ख्याल में यह दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो 
सकती हें। अगर आप को हथियार चलाना नहीं झ्राता है तो मिलिद्री शिक्षा बेकार है। 
इसलिये में यह जरूरी समझता हूं कि कोरी मिलिट्री शिक्षा का ज्ञान होना तो बेकार है जब तक 
उसको हथियार चलाना नहीं आता है। मिलिट्री शिक्षा के साथ ही साथ थोड़ा सा हथियार 
चलाने का भी ज्ञान होता चाहिये। हम को राज्य के नवयुवकों को इस आआरादेश से ट्रेड करना है 
कि राष्ट्र के संकट के समय वह देश के काम आा सकें और राष्ट्र की रक्षा कर सकें। अभी 
फाइनेंस सितिस्टर साहब ने एक विचित्र बात कही कि हम इस शिक्षा को तो शुरू कर देंगे लेकिन 
उसके लिये हमर को रुपये की जरूरत है, तो उस के लिये हम जो टेक्‍्स लगाने का प्रस्ताव लाते 
हैं मंजूर कर लीजिये। यहां पर फिर एक मतभेद ञ्रा जाता है। हम लोग चाहते है कि देश 
की उन्नति हो। देश के सुधार के लिये रुपये की जरूरत है, लेकिन उसके लिये यह जरूरी 
नहीं है कि वह रुपया टेक्स ही लगा कर आये। हमारे देश में ऐसी बहुत सी दौलत पड़ी हुई 
हैँ जिसका सदुपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुषयोग होता है । ऐसी दौलत सरकार को अपने 
हाथ में ले लेता चाहिये और राष्ट्र के निर्माण में लगा देना चाहिये । इस का बोझ चिर्धन लोगों पर 
नहीं डालना चाहिये। में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया हूँ 
कि देश में सेनिक शिक्षा दी जाय, अगर इसमें खर्च की आवश्यकता पड़ती है तो में आप को 
विश्वास दिलाता हूं कि आप को देश की ऐसी तमाम दोलत जिस का उपयोग ठोक से नहीं होता 
है और व्यक्तिगत लोग उससे फायदा उठाते हैं, ऐसी दौलत को सरकार को अपने हाथ सें लेना 
33 । सें चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी ओर ध्यान देता 
चाहिये । 


श्री एम० जें० मुकर्जी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव इस समय सदन के 
सामन पेश है कि देश को रक्षा के लिये सैनिक शिक्षा दी जाय लेकिन जिस वक्‍त लड़ाई शुरू 
होगी, उस वक्‍त हमस इसका फंसला हाउस में न कर सकेंगे यह काम तो सेन्ट्रल गबनमेंट का है । 
बक्‍त जरूरत पर लड़ाई का इस्तज़ाम करने के लिये कान्स्टीट्यूशन के अन्दर शेड्यूल ७ और 
सेक्शन २४६ में साफ दिया हुआ है । लेकिन उसकी तेपारी में हम अपने नौजवानों को तेपार 
रबखें, यह जरूरी हँ कि हम उससें सोचें कि कहां तक हम अपने नौजवानों को अपने मुल्क की 
बेहतरी के लिये तेयार करेंगे । एक सवाल उसका यह हुँ कि हमारे नौजवानों को तालोम का 
ससला हमारे सामने हे और उसको इस तरह से रक्‍्खा जाय कि जिसमें मुल्क की सब से ज्यादा 
बेहतरी हो। अगर हम सोचते हें कि मुल्क की बेहुतरी सिर्फ इसमें हे कि हम उसको सेनिक 
शिक्षा दें और इस तरह से अपने नवजवानों को तेयार करें कि वह सिर्फ मुल्क की रक्षा कर सकें 
झौर दूसरा सवाल यह है कि हम अपने नौजवानों को ऐसी तालीम से तेथार करें कि न सिर्फ वह 
सेनिक शिक्षा को ही सीखें बल्कि हर विषय मे अपने देश की रक्षा करने के लिये तेयार हों। 
सेरा मतलब यह हे कि इस वक्‍त में सिर्फ दो शब्दों पर ही गौर करूंगा। पहला यह हे कि सेनिक 
शिक्षा कम्पलसरी हो और दूसरे यह कि मिलिद्री एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन को सिलिट्री 
नाम दिया जाय तो न वह लड़कों को ज्यादा तेयार करेंगे ओर न बह उस तरह से अपने देश की 
सेवा ही कर सकते हे । अपने मुल्क की सेवा करने के लिये उनको लिबरल एजुकेशन दी जाय, 
ताकि वह मुल्क की ऐसी सेवा कर सकेंगे जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरी हो । झापको भालम 
होगा कि विलायत में भी ईंठन और हैरो के ऊपर यह इल्जास लगाया गया, जहां पर में समझता हूं कि 
एजुकेशन की बड़ी ही अच्छी हालत है कि विलायत को एजुकेशन ऐसी हूँ कि वह बच्चों को एक 
ही ढंग में तेघार करते है । जंस कि बहां बच्चों को क्लासिकल की एजुकेशन दी जाती है और 
इस तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको सिखाया जाता है कि अगर वह क्लासिकल की दुश्वारियों को 
हल कर लेंगे तो वह देश की हर दुद्वारी को हल कर सकेंगे। अगर हम यह समझते हें कि 
सिलिद्री एज्केशन ऐसी है कि अगर इस कार्य को बच्चों को सिखाया जायेगा तो वह केवल सेनिक 
शिक्षा से ही सारे कार्य कर सकते हैं तब तो हम उनको लें, वरना हमें अहमियत इस बात को देनी 
पड़ेगी कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिये किस प्रकार की तालीम लड़कों को दी जानी चाहिये । 


३६ लेजिस्लटिव कॉंसिल [ २८ श्क्‍त्‌बर, १६५२ 


[ श्री एम० जे० मुकर्जी | 
में समझता हूँ कि जो चीज़ जबरिया कहीं पर भी रक्‍्खी जाती है था कम्पलसरी की जाय तो वह 
कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं । हमारे देश के नेताओं से भी यह कहा किः 
ज6 जद्या 0एा 0एा एएप 0 9390 शांति 0प्री007९ जात ताएशआ'गगर्शीा। 


॥ 60 ॥6 970096॥8 0० 6 ठ0प्रा।प॥, शा (6 शव पश्या।ताए शांवंशा (3 
000४8 07 007 ४0, 6 ॥ सता (९ उदप८वंतावं [0000। 0। ४०७४. 


बच्चों को आज भी इस बात की जरूरत है कि उनको इस बात की तालीम दी जाय कि 
एक वक्‍त उसके सामने ऐसा आता है कि जिस वक्‍त उसको डिसीजन करना पड़ता है और 
जिन्दगी में भलाई और बुराई के डिसोजन की उसको जरूरत पड़ती है। अ्रगर हम बच्चों को 
ऐसी तालीम नहों देते हें कि वक्त जरूरत पर फैसला किस किस्म का किया जाय तो बच्चों को 
तालीम कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इस तरह से मुल्क की बहुबूदी के लिये बह 
कभी भी तयार नहीं हो सकते हैं। यहां पर यह भी जिक्र किया गया है मिलिट्री 
एजुकेशन से डिसिप्लिन ज्यादा आ जायगा में तो यह, समझता हूं कि डिसिप्लिन 
एक अन्‍न्दरूती चीज़ है वहु खुद बखुद पेदा होती है। अगर कोई हमारे ऊपर 
प्रेसर डाले और उससे हमको प्रेस करे तो उससे रिप्रेसन होने का श्रम्देशा होता 
है और उसका नतीजा रिबेलियन होता है । चुनास्वे हमारे बच्चों में तालीम का जो असर होता 
हैं कि अगर उसको प्रेस किया जाता है तो छठ्पन से ही रिप्रेसन करता चला जाता है श्रौर इस तरह 
से वह कभो भी हुक्म सानने के लिये तैयार नहीं होता। उसका एक खतरा है आप नहीं 
जानते कि “90०ए 8 ९०90० एश३ गाव जात एएत९09०११707]०९, ६ एश। 0७ 
शा तृथा8ट0प5 4 68 0 ह98 मा 80॥5 अगर कहों उनके हाथ में बन्दूक दे दी 
जाय तो कहीं ऐसा नहो कि वक्‍त जरूरत पर वह हमारे ऊपर ही बच्दूक छोड़ दें। 


.. ... हमारे मुल्क की अ्रवस्था ऐसी हो रही हे कि यहां के नौजवान ऐसे रास्ते पर चल रहे 
हैं कि उनका संभलना मुदिकल हो रहा है। फिर एक लफ्ज और कहूंगा ओर इसके बाद में 
अपनो स्पीच को समाप्त करूंगा। यह है कि जो कुछ भी आप बच्चों की बहुबूदी के लिये 
सोचें और इस मुल्क को रक्षा का खयाल करें तो इस बात को जरूरत है कि उनको तालीम 
चाहे थोड़ी ही! दो जाय लेकिन वह अच्छी किस्म को हो, तो इसमें कोई हज की बात नहीं है और 
में समझता हूं कि सरकार जो तालीम दे रही है वह काफी है और उचित है। इसलिये इस वक्‍त 


इस रिज़ोल्यूशन की कोई खास ज़रूरत नहीं ह और में ; 
ई में उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय 
अपना रिजोल्यूडन वापस ले लें। डे हु 


मु हयातुलला अंसारी (नामनिर्देशित)--माननीय डिप्टो चेयरमैन साहब, 
हे बह लोग हूँ कि > 0203 यह्‌ श्रस्ताव पेश हुआ है श्र जो लोग इस पर बहस 
कक सदस्पों ने न्किः ट जिन्हों कि सिलिट्री एजुकेशन कभी लो हो। श्रगर उन 
ये चोजें जहां मजा, होंग॑ एजुकेशन लो होती, तो शायद वे ऐसी बहस नहीं करते । 
अगर इस तरह को टेनिग वहां दूसरे ढंग से सब कायदे अ्रस्तियार करने पड़ेंगे। क्योंकि बे 
भी करने पड़ते है। है तो उनको जैसी लड़ाई करनी पड़ती है, तो उनको वैसे फैसले 
मिलिट्री एजुकेशन देने के लिये जैसे +र तू. को मिलिं्ी एजुकेशन देना है। सगर 
डा बा नें के लिये जेसे तरीके बततें जांये श्रोर जिन तरीकों को अख्तियार किया जाय 
किताबों को छह जा तरीका होना चाहिये। उनके दिमाग को, और खास करके उनकी 
उसके लिये टेक्सट बनाना पड़ेगा और दूसरे तरीके जप ता बा 
उनके लिये होंगी, तभी मिलिटी एजुकेशन दी जा सकेगी। है बता का शिताज 
चीजें जाहिर ड्स 
अश्वदस्य ने भ्रपता भाषण शरद नहीं कियत  न्‍न्‍+>7+-- अपना भाषश्र शुद्ध नहों किया। 


संकल्प कि प्रदेश सें माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय ३७ 


की चीज भर दें। हमको पहले वाले तरीके बदलने होंगे । अगर आपको सिलिटी एज़क्रेशन 
देना है तो आपको नौजवानों के दिसाग को भी ठीक करता होगा जिससे कि वे उसके लिये 

तेयार हो जायें और आ्रापको अपने दिमाग में भी इस बात को तय कर लेना होगा । लाई टेनिसन 
ने एक जगह कहा हैं  घलाठ 45 70: 0 ढ्ब5णा जाए, छए 0 90 क्षाएं ठंड ” 

तो फंसला करना अभ्रब उन नोजवानों का काम है। वे किसी कास के लिये भी एकदलस 
फंसला कर सकते हें ॥ सिलिद्री एजुकेशन से हमारे बहुत से ऐसे नौजवान तेयार हो 
जायेंगे जो कि देखेंगे कि इस चोज्ञ को हमें जरूरत हुं. ओर वे फ़ौरन इसके फंशले प्र 
पहुंच जायेंगे। अरब इसके बाद एक चीज को हमें जरूरत हैं और वह यह कि इससे 
हर नोजवान को फिर इन्सान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिये। इन्सान को हमदर्दी की जरूरत 
नहीं होगी क्योंकि वे फोजी लोग होंगे। आप इतनी फौज बनाकर क्‍या कीजियेगा । लड़ाई 
होगी तो फोजें काम में आयेंगी । भगर आज हमें इस तरह से बेकार २ लाख फौज को जरूरत 
नहीं है बल्कि हमें दो हुजार ऐसे आदमी चाहिये जो कि काफी हो और जिनके पास हवाई जहाज 
ओर इस किस्म की दूसरी चीजें भी हों और वे हर वक्‍त तेयार हों। आप मिलिट्री एजुकेशन 
देकर ऐसी बात अपने नोजवालों में पैदा न कीजिये कि दे जिस तरह से चाहें उसका इस्तेमाल करें 
ओर मासला फिर कंट्रोल के बाहर हो जाय। इस तरीके से अ्रगर फौजें वनानी होंगी, तो उनके 

अन्दर एक चीज़, एक जज्ब पदा करना होगा। एक नया अन्दाज़ और एक नयी निगाह पेदा 

करनी होगी । बल्कि में थोड़े अल्फाज़ में यह कहूंगा कि फौजी तालीस कहना ही गलत होगा। 

यह इन्सान की बदकिस्सती हे कि अपने बचाव के लिये वह नाम लेता हैँ सिलिट्री एजुकेशन 

का। में तो यह कहता हूं कि दुनिया में अमन हो जाय तो फौज, वन्दुक और बस वर्ग रह की कोई 

जरूरत नहीं रहेगी और वह म्युजियम में ही रखते की चीज़ हो जायेगी। में यह नहीं कहता 

कि जो चल रही है वह निकाल दी जाय, लेकिन उसकी सही जगह समझने की जरूरत है। 

बरूनी और अन्दरूनी हालात देखने की हैं कि आया यह हालात क्यों हु उसके श्रनालेसिस की जरूरत 
हैं और वह हालात कैसे दूर किये जा सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है में एक जगह गया था 
वहां पर एक पुल था तो बहां के एक आदसी ने मुझसे कहा कि आपको मालूम है कि यह पुल कंसे 
बना। सेंने कहा कि नहीं मालूम है। तो उसने बताया कि एक राजा था करीब १०० साल हो गये 
उसको डाकुओं का बड़ा डर था राजा ने बजीर को बुलाया और कहा कि एक किला ऐसा बनाओ 
कि डाक हमला अगर करें तो हम लोग छिपकर अच्छी तरह से बेठ सकें । वजीर चला गया और 
६ महीने के बाद वापस आया उसने कहा कि साहब किला तेयार हो गया आप देख लें। राजा 
साहब गये तो वजीर ने कहा कि साहब यह पुल आप की रक्षा करेगा और वह पुल वाकई वहां की 
जनता के लिये न्‍्यामत साबित हुआ ओर उनकी ऐसी मजबूत फौज बत गई कि डाकुओं को 
हिम्मत ही नहीं रही कि वह हमला कर सकते । हकीकत में हमको सोसाइटी की तरफ देखना हे 
ओर ऐसी सोसाइटी बनानो चाहिये कि अगर हमलावर हमला कर भी दे तो रूल न कर सके । मुझे 
इस बात का श्रफसोस हे कि हमारे साननीय सदस्य ने महात्मा गांधी का नास इतने भद्दे तरीके से 
लिया कि में कुछ कह नहीं सकता और में नहीं समझता कि उसको किस तरह से बयान किया जा 
सके । अगर जर्मन होता तो उसकी दूसरी थ्योरी होती यानी इसका सतलब यह हे कि अंग्रेजों 
की मुरव्वत थी कि वह छोड़कर चले गये। में तो कहूंगा कि उन्होंने नानवायलेंस को अहमियत 
को नहीं समझा । _ उन्होंने जो सबक दिया है वहु मिट नहीं सकता है। यह हकीकत हैँ कि 
वह एक ताकत हैं और आज का जमाना हैं कि लोगों का अकीदा एटम बस और दूसरी चोज़ों 
से उठ गया है, फोज़ से श्रकीदा उठ गया है। यह नई ताकत है। उस पर हमको भरोसा 
करना चाहिये और उसका इम्तिहान करना चाहिये उन्होंने समाज को बनाने का तरीका बताया 
है जिस पर कोई रूल नहीं कर सकता है। लोगों को मार सकते हैं और हुकूमत बना सकते हें 
लेकिन रूल नहीं कर सकते हैं। में यकीन दिलाता हूं कि बाहर दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क की 
बड़ी धाक है ओर बहुत रोब है। गांधी जी ने अपनी तहरीक चला कर के यह साबित कर दिया 
है कि श्रवाम की ताकत के सामने फौज कोई ताकत नहीं रखती हे ओर में तो यह कहता हूं 
जनता की ताकत ऐसी है कि उसको सजबूत बनाना चाहिये वही हमारी बेहतरीन फौज होगी । 


इ्द लेजिस्लेटिव कोंसिल | २८ अक्तूबर, १६९५२ 


[ श्री हयातुल्ला अंसारी | 


शाज तालिबइल्सों की फौज को बनाने से यह अच्छा होगा कि हम रोटी का मसला हल करें। 
अगर हम रोटी और कपड़े का इन्तजाम कर दें तो हम्त देखेंगे कि कोई भी ताकत नहीं 
हो सकती है जो हम पर हमला कर सके। अगर हम मिलिट्रो एजुकेशन मे श्रकीदा रखते हैं तो 
हमको एटम बस बनाना चाहिये लेकिन एक चीज़ में और कहना चाहता हूं | वह यह हैं कि इस वक्‍त 
हमको कोई जरूरत नहीं है। आपस में टकराने का कोई अ्रंदेशा नहीं है। इसलिये टक्कर 
लेने बाली जो बड़ी ताकतें हैं वह आपस में टकरायें। मुकाबिला इन्हों दो ताकतों का है। 
इस मौके पर सबसे बेहतर पालिसी यही हूं कि किसो तरीके से उनकी फोज में दाखिल न हों। 
खतरे का अंदेशा जरूर है इसके लिये हमें तैयारी जरूर रखना चाहिये इसलिय में यह हगिज 
न कहुंगा कि हमारी जो फोजें हें उनको तोड़ दिया जाये, ये रहें, लेकिन एक तनासुब रखना हू। 
न तो हमें यह करना है कि सारा देश वर्दी पहन कर इम्सानियत छोड़ कर फोजी बन जायें। 
दूसरी तरफ फौज़ की जरूरत भी हैं। जब कभी लड़ाई में मुकाबिला करने को जरूरत दरपेश 
होगी तो यहां की जनता स॒क़ाबिला करेगी। जब रूस पर जर्मनी ने हमला किया था तो वहां 
की जनता ने जसेनी का मुकाबिला किया था। एक एक चट्टान की हिफाजत के लिये हजारों 
आदमी मर गये, मगर लेलिन्प्राड पर जमनी का कब्जा नहीं होने दिया। इसलिये में कहता हूं 
कि खुद्य के लिये फौज पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। लड़ता इन्सान का दिल हैं हाथ नहीं 
लड़ा करता । 


डिप्टी चेयरसन-.-सदन की बैठक दो बजकर १० मिनट तक के लिये स्थगित की 
जाती हे। 


(सदन की बेठक १ बजकर १० मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजकर १० मिनट 
पर डिप्टी चेयरसेत के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।) 


श्री प्रताप चन्द्र आरजाद--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव 
रखा है कि सेनिक शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में कम्पलसरी हो जाय जहां तक उनके प्रस्ताव 
का संबंध हे में भी उससे कुछ इत्तिफाक रखता हूं, किन्तु जो प्रस्ताव के दाब्द हे उन्होंने जो प्रस्ताव 
को रूपरेखा बनाई है और उसके आरम्भ में जो शब्द रक्‍्खा है उसमें कुंचर स्पहब ने लिखा है 
कि बाहरी या भीतरी झ्राक्मण और भय का मुकाबिला करने के लिये राष्ट्रीय संकट के समय में 
सशस्त्र सेना की सहायता करने के लिये इन्टरमीडियेट कक्षा के विद्याथियों के लिए मिलिटी ट्रॉनिग 
एक आवश्यक विषय बना दिया जाय । ये वह शब्द हैं जिनसे में पूरी तौर से इत्तिफाक नहीं करता 
हूँ इसलिये में यह समझता हूं कि इस समय न हमारे राष्ट्र को और न हमारी स्टेट को कोई बाहरी 
या भीतरी संकट का खतरा है और हम अगर स्कूलों और कालेजों में सैनिक शिक्षा का भी प्रबन्ध 
करें तो उसमें छात्रों की मनोवृत्ति यह कह कर बदलना चाहते हैं कि हम राष्ट्र को खतरे से बचाना 
चाहते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जायं और सैनिक शिक्षा प्राप्त करें, 
तो यह ठीक नहीं होगा। छुंवर साहब ने यह माना है भर उन्होंने कहा है कि हम छात्रों की 
सनोवृत्ति इसलिये बदलना चाहते हें कि उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो, उनके भ्न्दर जो इनडि- 
स्पिलन हु उसको दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि सिलिट्री शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में 
इन्ट्रोड्यूस करें। जहां तक उनके नैतिक स्तर ऊंचा करने का संबंध है सें यह सान सकता हूं 
कि सेनिक जिक्षा आवद्यक है लेकिन फिर भी सेरा अपना विचार है कि कस्पलसरी दाब्द रखना 
मनासिब नहीं है। इसलिये कि हम और आप जानते हैं कि इन्टरमोडियेड क्लासेज में जो 
विद्यार्थों पढ़ते है, उसमें बहुत से विद्यार्थो शारोरिक तौर से इतने दुबले होते हैं कि वे बन्दूक 
ओर राइफल उठा नहीं सकते हैं । साथ ही साथ जो विद्यार्थों इन शिक्षालयों में पढ़ते है उनमें से 
आजकल बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हें कि जिनकी उम्र १०, १२ या १५ वर्ष को होती है । 
इस उम्र के अन्दर वे इल्टरमोडिय्रेट पास कर लेते हें। दस बारह वर्ष के उम्र में उन्हें 
मिल्लिट्री शिक्षा दी जाय, यह्‌ उचित नहीं है । इसलिये उन विद्यार्थियों को मिलिट्री शिक्षा दी 


[७ 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय... ३६ 


जाय जो शरीर से कमजोर है या जो बड़े-बड़े हथियार उठा नहीं सकते हैं में समझता हूं कि इससे 
जो कुंवर साहब का अभिम्राय है, जो कुंबर साहब का ध्येघ है और जो कुंवर साहब के प्रस्ताव की 
सनोत्रुत्ति हें बह भी खत्म हो जाती हैं। माननीय राजाराम जी ने एक बात कही है और बह 
बहू कि हम पीस लौंग हें, हम शांतिमय वातावरण चाहते हैं इसलिये हम किसी को कम्पेल 
नहीं कर सकते हूं। शांति और पीस के नाम से यह कहुना कि हम अपने विद्यार्थियों को सेनिक 
शिक्षा न दें यह ठीक नहीं हैं। में भी राजाराम जी की बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं उन्होंने 
अक्सर यह कहा कि हस यह चाहते हैं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं और विद्यार्थो हें बह मजबूत 
बनें । हम यह चाहते है कि हमारे देश के विद्यार्थी मज़बूत बनें और संकट के समय हमारे राष्ट्र के 
काम आयें । लेकिन में उपाध्यक्ष महोदय श्रापके जरिये पूछना चाहता हूं कि जो बुजदिल आदमी 
हैं जिनको सेनिक शिक्षा से रुचि नहीं है जिन्होंने कभी हथियार भी नहीं उठाया है 
क्या बह यह काम कर सकते हँ। इम्तिहान दिला कर सेतिक विक्षा का डिप्लोमा उनको 
ज़रूर दिला लेंगे, लेकिन जेसा कि आपका ख्याल हे, इमजेंसी के समय, संकट के समय 
क्या बह संकट का मुकाबला कर सकते हैं ! अगर नहीं कर सकते तो जो मक़सद आपका इस प्रस्ताव 
के रखने से हे, वह सक़सद इससे नहीं पूरा होगा। फिर हमारा मतलव सिलिदी शिक्षा 
से यह भी नहीं होना चाहिये कि दस्तूर के तौर पर जेसे आजकल दूसरी चीजें 
चल रही है आ्रार्द, काफट वरगेरह सिखाने के लिये तो सिखा दिया जाता हैं मगर जब वह 
स्कूल से बाहर निकलते हतो कुछ नहीं कर पाते सिवाय इसके कि उनके पास आर्ट और 
फ्रापट का डिप्लोमाज़ हैँ और प्रेक्टिकल कुछ नहीं कर सकते। आप यदि सिलिठी शिक्षा 
को भी ऐसा ही चाहते हैं जसे आर्ट और ऋराफ्ट आदि की चीजें दस्त्ूर के मुताबिक पास 
करके डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं और काम कुछ नहीं कर सकते तो यह बिल्कूल 
वेकार चीज़ है। हमें देखना यह चीज़ हे कि हम ऐसे विद्याथियों और नवयुवकों को 
छांटें जो इससे दिलचस्पी रखते हों और जो इस बात की जिम्मेदारी हे सके कि 
मिलिट्ी शिक्षा पाते के बाद राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे और कोस फे काम आ सकेंगे तबतो 
मिलिट़ी शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो सकता हे, अन्यथा नहीं। इसलिये 
अरब हमें इस बात को कोशिश नहीं करना चाहिये कि सिलिट्री शिक्षा हाई सकल या 
इन्दरमीजिएट या डिग्री से कालेजेज्ञ में कम्पलसरी कर दी जाय बल्कि हमारा उद्देहय यह 
होना चाहिये कि भिलिद्ी शिक्षा हाई स्कूल इन्टरमीजिएट्स और डिग्री कालेजेज् 
सें भी हो, सगर जो नवयुव॒क और विद्यार्थो उस सिलिट्री शिक्षा को लेने के काबिल हें, 
जो शारीरिक तौर पर योग्य हें, उनको ही यह शिक्षा दी जाय और उनके ऊपर ही ज्यादा 
रुपया खर्चे हो। 


जेता कि हाफिज जी ने कहा कि फिर इसपर धन भी खबच्चे होगा तो लाजिमी हू 
कि टेक्सेशन हो। इसलिये राष्ट्र का रुपया उन कामों में खर्च होना चाहिये जिसकी 
उपयोगिता हो। जिससे हमारा राष्ट्र समृद्धिशाली बच सके, जिससे हमारे नौजवान 
उन्नति कर सकें, वह खुद बलवान होकर दूसरों को बलवान बनावें। में समझता हूं कि 
कुंबर साहब का मकसद यह था कि भिलिद्री शिक्षा केवल उन नौजवानों को दी जाय जो 
नौजवान संकट के समय में मिलिट्री कार्य करने के साथ-साथ देश के नेतिक स्तरकों भी 
ऊंचा कर सकें। में समझता हूं कि उनका सतलब यह कभी न होगा कि मिलिद्री 
शिक्षा हर एक को दी जाय चाहे वह लड़ने के योग्य हो अथवा नहो। इसलिये में यह 
उचित समझता हूं कि सिलिद्री शिक्षा इन्टरमीजिएट में ही लागू न हो बल्कि डिग्री कालेजेज 
सें और हाई स्कूल में भी लागू हो और उन्हीं नौजवानों को दी जाय जो इस शिक्षा के लेने 
के योग्य हों। 
श्री इन्द्र सिह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अआजकल का जो युद्ध है 
बह केवल बन्द्‌क या तोपों या अन्य हथियारों का नहीं. कहा जा सकता बल्कि आजकल का युद्ध 
ठोठल वार होता है, जिसमें एक मुल्क की पूरी ताकत अपने स्थान पर काम करतें हुये 


४० । लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ श्रक्तूबर, १६५२ 


| श्री इ््दासिह नयाल | 


दूसरे मुल्क की पूरी शक्ति के साथ युद्ध करती है। प्राजकल हथियारों से हो युद्ध नहीं जीता 
जाता है बल्कि मुल्क की पूरी ताकत अपनी जगह पर प्रो तरह से प्रयत्न करती दि 
और वह सब काम करती हैँ जिसस लड़।ई मे पूरी जीत मिल सके । इसलिये में 
कहता हूं कि यह टोटल बार का जमाना है । इसमें यह प्रस्ताव रखना कि हमारे देश 
के लिये खतरा है और इसके लिये श्रत्यावश्यक है कि हमारे स्कूलों में सिलिठ़ी शिक्षा 
अनिवार्थ हो, यह में समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव है कि श्रगर यह समस्या होती भो तो 
भी यह अस्ताव ज्यादा अ्रच्छा न समझा जाता । जो पहली बात प्रस्तावक महोदय ने 
अपने ख्याल से दूर कर दिया वह यह कि युद्ध हथियारों से ही नहीं जीता जाता बल्कि 
इसके लिये नेशनल केरेक्‍्टर को भो ऊंचा उठाना पड़ता है। महाय द्ध को अंग्रेजों ने नेशनल 
केरंब्टर के बल पर जीता था । वहां के नागरिक बड़ी निर्भीकता से अपना कार्य करते 
रहे यद्यपि वहाँ पर बराबर गोलाबारी जारी थी, लेकिन वह श्रपने काम में जुटे रहे । 
तो वहां के अ्रस्तनिक बहादुरों के कन्धे पर भी वहां की जीत का श्रेय है । इसी तरह रूस 
में भी हुआ । जर्मनी रूस के अन्दर तक पहुंच गया लेकिन वहां के नागरिकों ने यह ॒ख्याल 
करके कि हमारा अन्न दुश्मनों के हाथ न पड़ जाय श्रपने श्रत्न और मकानों में खुद ही 
झ्राग लगा दिया | इस तरह को नीति अ्रगर बह न बरतते तो उनका जीतना कठिन ही जाता। 
इलसरी बात यह है कि वहां के लोगों कोइस बात का सबसे बड़ा श्रेय है कि 
वहां इतना बड़ा हमला होने पर भी वहां के लोगों का विश्वास स्टालिन और बोलडोविक 
शासन पर बना रहा ऐसा नहीं कि जेसे कि बहुत से लोग कहुत हैं कि इस वक्‍त बहुत 
तकलीफ हूं शरर कहते हे कि कांग्रेस बहुत खराब हुँ उस रिप्रिठ के प्रतिकूल एक विश्वास 
की स्थ्िट ( 5णा£ ) से । हिटलर ने सारा जुआ ही इस बात पर खेला था कि 
भ्रगर में वहां पर हमला करूंगा तो वहां के लोग स्टालिन के शासन को खिलाफ हो 
जायेंगे और में आसानी से रूस जीत लूंगा। सें निवेदन कर रहा हूं कि आजकल की 
लड़ाई जो है उसमें जनता की पुरी-पुरी शवित काम करतो है और इस बात पर निर्भर 
है कि हर एक नागरिक का आचरण ऊंचा हो । उसकी त्याग की भावना ऊंची हो? कार्य 


करने को लगत ऊंची होनी चाहिये। श्रगर कार्य करने की शावित बहुत है तो साथ 
ही साथ उसका ज्ञान भी ऊंचा होना चाहिये। विज्ञान का ज्ञान में यह्‌ निर्वेदव कर 
रहा हूँ कि अगर हमारे सामने लड़ाई को समस्या श्रा जाये तो यह ज़रूरी नहीं 
हैँ कि हम सिलिट्री की एज्केशन कंपलसरी कर दें, पहली चौज तो हमें यह देखना 
चाहिये कि हमारे देश सें फेक्टरियां काफो कायस हो गईं या नहीं । प्रोडबद्नन बढ़ गया 
हैं या नहीं। हमारा प्रोडक्शन बढ जायेगा तो हम उस प्रोडक्शन और फंक्टरियों को 
इुद के कार्य स लगा सकेंगे। हमारा नेतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये । देश ओर 


सरकार के प्रति विद्वास होना चाहिये। महात्मा जो ने सत्याग्रह आन्दोलन के द्वारा 
यह कोशिश की कि हमारे देश का चरित्र ऊंचा उठे, त्याग व देशभक्ति को भावना 
पैदा की। यहा चोजें झ्राज हमारे दश को ऊंचा उठाये हुये हैँ । हमारे नेता पंडित जवाहर लाल 
नेहरू जी के नेतृत्व में हमार राष्ट्र का स्थान ऊं 


3 0. राष्ट्र का स्थान ऊंचा उठा हुआ है। यही चीज हमें युद्ध में 
हल आज सेकती हैं। इसमें सन्‍्देह नहीं है। दृघरी चीज जो में निवेदन करना चाहता हूं 
वह यह हैँ कि जहां तक मेन इसका इतिहास देखा है मेने किसो भी देश में कभी भी सकल और 
कालजों मे मिलिट्रो एज्केशन को कंपलसरी नहों देखा। जमंनी ने सन्‌ १९१८ के यद्ध के 
पहल अडल्ट के लिये मिलिट्री एजूकेशन अनिवार्य किया था। जमंनो चाहता था कि 
उसेक तमाम बालिग नागरिक सिपाही के का में ट्रेंड हो जाबे और तमाम महकों में अ्रपना 
राज्य जमा सके । इसलिये उसने अडल्द्स के लिये सिलिट्री एजुकेशन 
कम्पलसरी किया था। लेकिन अडल्द्स याने सब बालियों को लिये भिलिदो 
एटक्दान कंपलसरी करना एक बात है ओर स्कूल के बच्चों के लिये कंपलसरी करना 
दूसरी बात हैं। बच्चों के लिये इसको अनिवार्य करना ठीक नहीं है। इससे उनकी 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यसिक कश्षाओ्रों में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाथ ४१ 


मनोवृत्ति में फक॑ पड़ सकता है और मृटठी भर बच्चों से यद्ध में कोई परिवर्तन 

नहीं हो, सकता । अगर कोई युद्ध की समस्या हल करती होती भी तो यह भारत सरकार का 

सवाल हूं। भ्रदंश का सवाल नहीं हे। सेंद्ल सरकार अगर महसूस करती है कि 

किसी टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत है तो वह उसके लिये इन्तजास करेगी। 

फंक्टरियां अगर बढ़ानी हैं तो उसके लिये वह काम कर हो रही हैं। लेकिन हमारा 
याने प्रदेश का ध्येय तो शिक्षा देना है। हमारे मित्र गुर नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा 
है उसका प्रियम्बुल ही ग्रलत है। यह प्रस्ताव तो प्रियम्बुल ही से गलत हो जाता 
हं। अगर हम यही मान लें कि हम्तारें ऊपर बहुत बड़ा संकट हैं इसलिये मिलिदरी 
ट्रेनिंग कंपलसरी करदी जाये तब थह विषय प्रदेश के कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाता हें 

न तो कोई युद्ध का संकट है और न इस वक्‍त यू द्ध पंकट की तेयारी में स्कूलों में मिलिट्री एजुकेशन 
अनिवाय होने की आवश्यकता हे। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है वहुग़्लत रखा गया है 
यह सही है कि सिलिट्री एजुकेशन का आम शिक्षा में स्थान है और उस दृष्टिकोण में 
अपने बच्चों को मिलिट्री शिक्षा यथासंभव दें तो वह ठीक बात हुँ। लेकिन उसको दूसरे 
उद्देश्य से सिखाया जाय। यह उचित नहीं है। इस प्रकार मिलिट्री एजुकेशन के दो 
पहलू हैं। इसम से एक तो यह है कि यह डिसिप्लिन और ड्रिल से आदसी में नेतिक 
असर डालता हें तथा शरीर को बलवान बनाने में भी असर डालता है। दूमरा 
साइनस काज्ञान इसमे है वह अप्लाइड साइनस मेंआ जाता है। इससे यह होगा कि 

हमारे बच्चे ऐसे कार्य में यदि जायंगें जहां अप्लाइड साइनस की ज़रूरत हो तब वहां 
उसको आसानी से समझ सकते है। इन दो पहलुओश्ों के अनुसार मिलिटी एजुक्रेशन यथा- 
संभव दी जाय। इत प्रकार विद्याथिघों को फिज्नीकल एच केशन दे। तो इस हालत से 
यह शाम शिक्षा के लिये सहायक है। दृप्तरी बात यह हैँ जो साइन्स हमारे यहां पढ़ाते 
है उससे व्ययहारिक ज्ञान कम होता हे। अप्लाइड साइनस में थ्योरी बताते है लेकिन 
प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। इस्तो तरह से हथियारों के बारे में ले लोजिये। विद्या- 
थियों को यह पता होता है कि दामीगन और ब्रेवशन इत्यादि होती हैँ और उनको 
थ्योरी भी जानते है लेकिन उनका प्रेक्टिकल नहीं होता हूँ इतलिये ये विषय व्यच- 
हारिक तरीके से सिखाया जाय। प्रस्तावक महोदय का जो अ्रस्ताव हूँ उसमें मुझे आपत्ति 


के 


हैँ ओर में उसका विरोध करता हूं । 

मेने सना हैँ कि फिजिकल शिक्षा फोजी ढंग से कुछ जिलों में लागू हैँ लेकिन 
उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है. कि सब कामों को छोड़कर उसके ऊपर ही जोर दिया 
जाय। एक बात जो में अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि महात्मा जी के 
सिद्धान्तों के यह बात विरुद्ध नहीं जाती हैँकि हम भिलिट्री साइड में सुरक्षित रहें 
यानी हम अपने देश की रक्षा करने के लिये हर वक्‍त तेयार रहें। व लॉग जो महात्मः 
जीकी दाया में बढ़े हँ वह उनके सिद्धान्तों को जानते हे वही हमारे देश की नीति 
को निर्धारित कर रहे है। हमारी नीति है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी 
की चोज़ नहीं छीवेंगे । किन्तु यदि कोई हमारी आज़ादी छीनना चाहे था हमारे देश पर 
आक्रमण करे तो हममें इतना बल होना चाहिए कि हम उसका मुकाबिला कर सक। 
यह नीति महात्मा जी की आहिसात्मक नीति से ठकक्‍्कर नहों खाती हुँ । श्रतएव में इन चक्‍ताओं 
से सहमत नहीं हूं जो इस प्रस्ताव का विरोध कंबल महात्मा जी के सिद्धान्तों 
के आधार पर कर रहें हैं। जो लोग महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानते हैँ यह इस 
बात को अच्छी तरह से समझते हें कि हमको अपने बल पर निर्भर रहना चाहिए। 
इन शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं । 


श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष _ महोदय, जो 
प्रस्ताव यहां पर कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन के बारे में रखा गया है उसके बारे में 
स॒ुझे सिफ इतना ही कहना हें कि अगर हमारे यहां कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन 


होगी तो उसको ठाकुर और जाटों के लड़के ही पसन्द करेंगे। जो वेरियर रेस होती हैं 


४२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ अजूवर, १६९५२ 
[ श्री सरदार संदोष लिंह | 

वही इस चीज़ को ज्यादा पसन्द करती है। इसलिये से यह कहना चाहता हुंझि इस प्रस्ताव 
में कम्पलसरी का नाम न रखा जाय। इसके साथ साथ में यह भी कह देना चाहता हूं कि 
हमारे प्रदेश में कस्पलसरी और आप्शनल सिलिट्री एजुकेशन के लिए झुपया भी नहीं है। 
क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्‍त कहेलसाली से गुज़र रहा हूं। इस वक्‍त सरकार के पास रुपया 
नहीं है. इसलिये यह सवाल बेमौका सालूम होता है। इस वक्‍त यह बात हसारे देश को 
ताकत के बाहर है। यह सवाल सेंट्रल घबनंमेंट में होना चाहिए था शोर उसी को 
इस पर ध्यान देना चाहिये। इतना में कहुंग! कि हमारे यहां सिलिट्ी एजुकेशन 
आप्शनल जरूर होना चाहिए। हिन्दुस्तान को किसी का डर नहीं होना चाहिए और 
वक्‍त ज़रूरत पर अपनी मदद कर सकें । मिलिदी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है लेकिन 
यह सबजेक्ट आपफ्ानल होना चाहिए। हमारी प्रदेश की शवर्नशेरेंट को इसके बारे में 
सेंट्ल गवर्न मेंट से बातचीत करनी चाहिए। ओर उसकी राय से इस काम को करना चाहिये। 
इन शब्दों के साथ में अपनी स्पीच को ख़त्म करता हूं। 


श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष सहोदय, से सब से पहले 
कुंवर साहब को धन्यवाद दंता हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण विबय पर विचार करने का अवसर उन्होंने 
भवन को प्रदान किया हे और इसके साथ ही इत प्रस्ताव को में अनावश्यक समझता हूं ओर 
इसलिये इसका विरोध भी करता हूं। यह सत्य हैं कि आज संसार की ऐपो मतोवृत्ति हे, 
कि एक देश दूसरे देश को निणल जाने के लिये किसी ने किसो तरह से, चाहे सही हो या 
ग़लत, तेथार हैं। हम यह भी जानते हैं कि भोतरी खतरा किसी समय सम्भव हो सकता हैँ । 
इन दोनों चीजों से अपने देश को रक्षा होनी चाहिए। परन्तु इस रक्षा के क्‍या उचित साधन 
होंगे उसपर हसको विचार करना हें। क्‍या वह साधव मभिलिद़ी शिक्षा होगी या और 
कोई नया रास्ता होगा ? जहां तक सेंगे इसे सोचा है, तो में इस नतीजे पर पहुंचा 
हूँ कि हिन्दुस्तान को रक्षा के लिये ही नहीं. बल्कि समस्त संसार की कल्याण के लिये 
महात्मा गांधी का ही केबल एक सात्र सार्ग हू जिस पर चलने से अपने देश की हो हीं, 
बल्कि सारे संपतार को रक्षा हो सकती है तथा हिसा और कलह से बिलखती हुई इस 
वसुन्धरा को जुल्ली कर सकते हेँ। लोग कहेंगे कि जब कि दुनिया में श्रापस में होड़ लगो 
हुई है, कि एक देश दूसरे को किसी तरीके से निगल जाय, फिर तो ऐसी अ्रवस्था में 
बिना सेना के केसे अपनी रक्षा की जा सकतो है । लेकिन आजकल तो लड़ाई सिफ तलवार और 
भालें-बछ से नहों होती है, बह तो दूसरी तरह से होतो है। हमारा भो यही कहना है 
कि आज की लड़ाई इतने में हो सौसित नहीं है। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि श्राज दुनिया 
वालें सब अपने अपने देश में विशेत्र प्रकार को तेयारी कर रहे है, भेरे विचार से वेतो सूरत में 
हिन्दुस्तान ही अरक्षित नहीं है,बल्कि संसार का हर देश अरक्षित है । भ्रमे रिका,रूस जिटेन और फ्रांस 
सब बड़ें शक्तिशाली देशह। जेसा कि कहा जाता है । लेकित आ्राज की स्थिति को देखते हुये 
बा पक बलवान या निर्बल नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को भली भांति मालूम 
! यह गतपुद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय अमेरिका यह अनुमान कर रहा था 
कि झभी जापान सें वह शक्ति है, श्रभी जापान में वह साधन मोजूद हैँ जिनसे वह दो वर्ष 
और लड़ाई कर सकता हूँ। परन्तु एक आटम बस्ब ने उसको खत्म कर दिया। में समझता 
हूँ कि आज जो भी बलवान देश हें उनके मुकाबिलें सेंऔर दूसरेदेश जैपे स्विटजरलेण्ड 
नात्रे ओर पोलेंण्ड इत्यादि छोटे देश बलवान साबित ही सकते हैं बशर्ते उस देश ह 
वे ज्ञानिक भयानक से भयानक विनाशकारी यंत्र बना सकें। इसलिये इस बात को देखते हुये 
मं समझता हूं कि दुनिया को ही स्वाधीनता आज दिन श्ररक्षित है और हर देश की दशा सोचनीय 
हँ। जब कि हम समझते हें कि दुनिया में ऐसे भयानक दास्त्रों के निर्माण करने में 
आपस में होड़ लगी हुई है। बसी अवस्था मे फिर हमारी रक्षा कैसे हो सकती है यह 
अवदय हो एक सोचने का विषय हे । इसको देखते हुये में री समझ में यह आया हे कि गांधी 
जो का अप तथा सत्याग्रह का मार्ग ही एक _रक्षा का अजेय मार्ग हे जब कि ण्से भ्रस्त्रों 
का निर्माण हो रहा है और समस्त संसार में युद्ध की तैयारियां हो रही है ॥ इस तरह 
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से अगर हम हिन्दुस्तात में तेयार नहीं हुई तो फिर कंसे हिन्दुस्तान की रक्षा होगी । 
सरा कहना यह हूँ कि अगर दूसरे देश तेपारी भी करेंऔर हिन्दुस्तान में अपनी रक्षा के लिग्रे 
एक भी पलटन का सिपाही नहो, तो भो ऐवीहालत में दुनिया के हर एक देशों से 
हमारा देश सू रक्षित रह सकता है। अब प्रश्न उठता हैँ कि वह किस तरीके से। 
तो सेर। कहता है कि कोई भी देश जब किलो देश पर हमला करता है तो उसके केवल 
चार ही कारण होते हें। एक तो यह हैं कि अगर किसी देश को दुसरे देश हारा अपने 
ऊपर हसले का खतरा हो कि कहीं हमारे ऊपर कभी भी काबिज न हो जाय, तब बह 
उस देश प्र सबसे पहले हमला करता है और दूसरा कारण आर्थिक स्वार्थ साधन, 
तीसरा कारण कोई बदले की भावना होती है ओर चौथा कारण किसी देश को अपना 
उपनिवेश बनाकर या अपने देश में शामिल करके अपना बल बढ़ाना। यही चार कारण हें, 
जिससे एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है। सबसे पहले मेरा कहना हे कि जब संसार 
की स्वार्धनता आज स्रक्षित नहीं हैँ श्लौर जब कि छोडे से छोटे सुल्क काभी विशेयज्ञ 
कोई ऐसे अस्त्र का निर्माण कर सकता है जिससे कि बड़े से बड़े मुल्क का भी 
विनाश किया जा 'सकता हे। परन्तु जिस दिन किसी राष्ट्र के पास कोई ऐता भयानक 
विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र तघार हो जायेगा, जिससे किसी देश का बिनाश किया जा 
सके; तो सबसे पहल वह उस देश पर हमला करेगा, जिस देश के द्वारा अपने ऊपर हमले 
का विश्वास होगा। परन्तु जिस राष्ट्र से हमले की आशंका नहीं होगी, उस पर वह 
हमलावर होगा ही नहीं, या अगर दूसरे स्वार्थों के कारण भी हमला हो सकेगा, तो 
सब बान्नु देशों को जीत लेने के बाद। लेकिन भारतवर्ष (मेरे देश) की तो नीति हैं, 
यह सिद्धान्त हे कि हम किसी देश पर हसला नहीं करेंगे; बल्कि दूसरों की स्वाधीवता को 
रक्षा में ही योग देंगे। दुनिया के किसी गुद॒ट में शामिल नहोकर निर्षक्ष रहेंगे। 


आज दिन दुनिया भारत को इती रूप में देखती हे श्रोर समझती भी है। अतः 
भारत पर बाहरी हमले का खतरा नहीं है । 


इसके अलावा आध्िक शोषण के लिये यह हो सकता है कि वह हमारे देश पर आक्रमण 
करे, जिससे कि वह अपने को समृद्धिशाली बना सके। लेकिन गांधी जी ने रचनात्मक और 
स्वावलम्बी काम करने को कहा और उनका कहना था कि हर व्यक्ति स्वयं जहां तक संभव हो 
कास करके अपने जीवन का निर्वाह और भरणपोबण स्वयं करे और अपने इस्तेमाल की चीजों को 
स्वयं तेयार करलें। यदि इस तरह से मुल्क के लोग तैयार हों, तो कोई देश फिर भारत पर 
किस लाभ के लिये या शोषण के लिये हमला करेगा इस तरह से भी सुरक्षित हो सकते हूं 
यदि गांधी जो के रास्ते पर चलें ओर कहने पर अमल करें। फिर भी कोई हमारे ऊपर 
निष्प्रयोजन हमला करता है और विजयी भी हो जाता है तो उसके लिये हमारे पास कोई लाभ 
को चोज़ प्राप्त हो नहीं होगी ओर सत्याग्रह भी हो तो हमारा है लेकिन अगर हम अपनी 
हर ज्ञरूरत को चोज स्वयं पैदा नहीं करेंगे, तो हमें श्राथिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती हें 
ओर देश पर हमले का भी खतरा रहता है। इसके बाद आ्रावश्यक च॑ं,ज्‌ हे देश के लोगों से 
आपसी प्रेम, सन्‍्तुष्टी ओर असाम्प्रदायिक भावना यह देश का सबसे बड़ा बल है और रक्षा का 
सुन्दर बलवान साधन हे। दुख हुँ कि देश के कुछ लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावना हें 
इसीलबे दूसरे देशों के लोग हम पर कब्जा करने का ख्याल कर सकते हैँ । इसीलिये बलल्‍लभ 
भाई पटेल के एक बार कहा था और वह भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहले अवसर पर 
कहा था कि देश का विभाजन किया गया हे सिर्फ भविष्य के प्रखंड भारत के निर्माण के ही लिये। 
उनका मतलब था, हम में देतो असास्थ्ररायिकता को भावना पैदा ही जावे, ऐसी बन्धुत्व को भावना 
पंदा हो कि हम पहचान न सकें, कि कौन हिन्दू है, कौन मुप्तलभान था ईसाई है। हमें 
साम्प्रदायिकता की भावना को पंदा नहीं होने देना है नहीं तो हमारा नाश हो जायेगा 
ओर उससे हमारे देश को जनता कभी भो सुखी नहीं होगी। द्षित भावना को हमें 
मिठाना है और इस प्रकार के भावों को यहां नहीं पनपने देना है, और तभी 
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कमी है उसकी ओर ध्यान दिलाते हुये कि अनुशासन की जो कम्ती है, सरकार अ्रगर इसको स्वीकार 
कर ले तो श्रच्छा है। जहां तक संकट को बात है तत्काल तो कोई खतरा नहों है, लेकिन मुत्क 
की राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित रखना चाहिये ताकि जब कोई खतरा श्राये तो उसका 
हम मुकाबिला कर सकें। लेकिन उस खतरे का जिसे नाज्ी जमेनी ने सोचा था और दूसरे 
मुल्क सोचते है या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के समय हम लोगों को राय थी, 
हमें गौर करने को जरूरत नहीं है । यह अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है। इसके ऊपर में अपनी 
राय का इज्ञहार नहीं कर सकता। लेकित इतना कहूंगा कि आज जो होवा का सवाल हू जंसा 
कि दूसरे मुल्क कर रहे हूँ हिन्दुस्तान में उसकी जरूरत नहों है । जैसा मेंने कहा यदि इन 
सामाजिक भावनाओं को लेकर नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जाय तो हिन्दुस्तान के रचनात्मक 
काय में काफी सहायता मिलेगी और नये विचारों से प्ररित नवयुवक हमें मिलेंगें। 
श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--सावनीय उपाध्यक्ष महोदय, 
इस सिलिट्री ट्रेनिंग पर करोब घंटे भर से विवाद चल रहा है। इसको सेंने ध्यानपुर्वक सुना। 
में यह रुयाल करता हूं कि कू बर साहब को भ्रगर यह मालम होता कि इन्टरवल और एक्सटरनल 
शब्द का प्रयोग करते से इतना विवाद बढ़ेगा तो शायद वह इन शब्दों का भ्रपने प्रस्ताव में इस्तेमाल 
न करते। प्रस्ताव को देखते हुये जहां तक में समझता हूँ जरूरत इस बात को नहीं थी कि इन 
शब्दों का हो प्रयोग किया जाता। में समझता हूं बुनियादी तोर से नवयुवकां को सैनिक 
शिक्षा किसी मुल्क में देना परभावध्यक है। हमारे मंत्री महोदय ने भो अपने भाषण में 
स्वीकार किया हे लेकिन हमारे राष्ट्र के पास इतना साधन नहीं हैँ कि हम समुचित रूप से 
इसका गबन्ध कर सकें। दूसरी बात यह चोज़ केन्द्र को है इसलिये केन्द्र स्वयं प्रबन्ध करे। 
लेकिन आपत्ति इस बात पर को गई कि इससे दाब्द कम्पलसरी का प्रयोग किया गया है । जहां तक 
में सब्नझता हूं कम्पलसरी के साने यह हैं कि उन लोगों को छोड़कर जो शारीरिक दृष्टि से 
या अन्य किसी कारण से सैनिक कार्य नहीं कर सकते बाकी लोग कुछ हद तक संनिक शिक्षा प्राप्त 
करमे । कहने का आशय यह है कि हरएक युवक को पूर्ण युवक बनने के लिये यह आवश्यक है 
कि कुछ न कुछ सिलिटी ट्रेनिंग ख्वाह वह आत्म रक्षा के लिये ही या शारोरिक निर्माण के लिये हो, 
हापिल करनी चाहिये। इससें दो रायें नहीं हो सकतीं । हम ऐसी जाति बनान। नहीं चाहते 
जोनितंलहो। ऐसी जाति चाहते हैं जो राष्ट्र के निर्माण के काम ” आये भहात्सा गांधी 
की दोहाई दो गई ओर कहा गया कि महात्मा गांधो आहिसा के पुजारी थे इसलिय यह प्रस्ताव 
उसके अतिकल है। में समझता हूं उनका उद्धरण गलत ढंग से हमारे सामने पेश किया गया। 
साथ हो साथ इस संबंध में में यहुं भी आपसे निवेदन करना चाहते हूं कि स्टेट भर 
सोसाइटा में जो अन्तर है वह यह है कि स्टेट में फोस का समावेश है परन्तु समाज में फोर्स 
वा समाउेंश नहीं हैँ बरन परसुवेशन का समावेश है । जब प्रारम्भिक काल में हमारी रिपब्लिक 
मे यह प्रश्न उठा था तो बाद विवाद में यह सान लिया गया था कि जब हमको राज्य का निर्माण 
करना हू तो किसी न किसी रूप में सेना रखनी होगी । अरब में उसी बात पर आता हूं। हम यह 
चहते हैँ कि मिलिट्रो ट्रेनिंग इस रूप में जरूर होनो चाहिये जिससे संगठन करने को भावना बढ़े 
और चरित्र निर्माण हो। प्रस्तावक का शायद यही आशय हूँ। मेरे रखूयाल में उनका 
है आशय कभो नहीं था कि सिलिट्ररं ट्रेनिंग पा जाने से कोई लड़ाई का नक्शा उन्क सामने 
होगा । इसका तो केवल इतना ही आशय है कि जिस तरह अब फोर्स का प्रयोग होता है उसी तरह 
संतिक शिक्षा का जी प्रयोग किया जा सके । अभी कुछ दिन हुये पहले आ्राप यह कहा 
७ अ कि हमारे यहां गुन्डाशाही बढ़ रहो है, डकंती बढ़ रही है, सेरा कहना है कि सेनिक 
द्िक्षा आपको किसी तल किसी प्रकार अवद्य देनो चाहिये जिससे संगढि 


कस! ते रूप से इस बढ़ती हुई 
गृन्डाझाही का भुकाबिला किया जा सक। मे यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि ख्रगर आप 
हक पर सिलिट्री शिक्षा न देंगे तो हमारे लवयुवकों को किसो दूसरी तरफ़ श्राकषित 
कर वि कं जायगा जैसा कि आजकल हो रहा हैं कि कुछ सास्प्रदायिक संस्थाये लड़कों को इकटठा! 
करक उनको मिलिट्रो को शिक्षा देती हूँ यद्यपि उनके पास बन्दुक वगैरा सन न मा रोल वश नर पात्र अतुर धरेरात्ली होती है... हैं। इसीलिये 


+ सदस्य ने भ्रपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं सें सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय ४७ 


में कहता हूं कि अगर आप युवकों को चनेलाइज नहीं करत तो दूसरे लोग उत्तका गलत प्रयोग 
कर सकते हूँ । साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह आठमिक वार का जमाना हूँ टोदे लेरियन 
वार का जमाना हूं लेकिन जब यह बात सत्य हूँ तो फिर मिलिदी दे निंग की और भो आवश्यकता 
ही जातो हैं। जब हम सुनते हूँ कि दूसरी जगह औरतों को पुलिस में भर्ती किया जाता हैं 
तो फिर हमारे यहां युवकों को सेनिक शिक्षा क्‍यों न दो जानी चाहिये । तो हमारे नौजवानों 
को सामने यह रखता कि अगर वह समिलिट्री दूनिंग पा जायेंगे तो वह क़्यामत ढः देंगे यह गलत 
बात हूँ । में तो यह कहता हूं कि मिलिद्री ट्रेनिंग सबके लिये कम्पलसरी होना चाहिये और 
हमकी ओर आपको भी सिलिद्री ट्रनिग लेना चाहिये। इन दाब्दों के साथ म॑ इस प्रस्ताव का 
समर्थन करता हूं कि सिलिट्री द्ेनिय यूथ्स के लिये आवद्यक हूँ । 


डाक्टर बीरभान भाटिया-. (नाम चिददेशित) 
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श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को मेंने इस 

सदन के सम्मुश्ष रखा था मुझे दुख है कि यह तो में समझा नहीं _सका या हमारे बहुत से माननोय 
सदस्यों वे उसको सही समझा नहीं। माननीय हाफिज जी ने तो एक बात कहो श्रौर वह यह 
थो कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग न होनी चाहिए या यह ठीक नहीं है, भ्रच्छी 
नहीं और उचित नहीं है । वित्त मंत्रो होने के नाते उनका केवल एक दृष्टिकोण रहता है वह यह 
कि खर्चा कहां से मौट करेंगे। खर्चे का प्रश्न उनके सामने था। हि इसके अलावा और कोई 
आपत्ति माननीय लोडर श्राफ दि हाउस ये नहीं जाहिर की। लेकिन मुझे ताज्जुब जब हुआ 
जब इस भवन के बहुत से कांग्रेसी मेंम्वरों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी और यह कहना 
शुरू कर दिया कि ग्राज सिलिद्री शिक्षा बिलकुल गलत हे कोई इच्टरनल या एक्सटरनल ग्रग्नेशन 
का डर नहीं है और यह किजूल सी बात हैं । कोई कहता है कि इस शिक्षा से लोगों की हिन्सात्मक 
वृत्ति हो जायेगी। जहां तक माननीय हाफिज जी की बात का दाल्लुक हूँ वह तो में साफ 
समझ सकता हूं और उसका जवाब भो हो सकता है। लेकिन इसका जवाब ही क्‍या हो 
सकता है कि भिलिड्ी शिक्षा ही लोगों को देना खराब है । एक हमारे भाई शायद श्री हयातउल्ला 
अन्सारी जो कि इस वक्त यहां नहीं हें उन्होंने बहुत निन्‍्दा की और घोर निन्‍दा की कि मिलिट्री 
एजुकेशन इतती खराब है कि वह नहों होती चाहिये। तो भ्रब में आपसे पूछू कि क्‍या हमारे 
राष्ट्र का नेतिक पतन दिन पर दिन होता चला जाय और हम बेठे देखा करें ” हम जब यह 
कहते हें कि मिलिटी शिक्षा इच्टरसीडिएट क्लासेज में दें तो इसका असर राष्ट्र पर होगा। 
आगे चलकर जब यूनिवर्सिटी एजुफ्रेंशव का समय आयेगा तब हमारे नवयुवक कुछ एक दूसरे 
वातावरण में होंगे। मिलिद्री शिक्षा होने के नाते यह स्वाभाविक बात हैं। वह एक ऐसी 
चीज़ हूँ जो किती प्रकार के भ्रष्टाचार से बरी है। झ्राज जितना समाज हैँ ओर जिस तरीके 
बह नेतिक पतन में इब रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । लाख हाफिज जो यहां पर कहते रहे 
कि यहां चोरी और डकंती नहीं होती हैं, सब लोग रामराज्य में रहते हैं लेकिन यह भानने को 
बात नहीं है। मिलिट्री ही एक ऐसी जगह है जहां पर इन चीजों का वातावरण नहीं है। 
ग्रगर हम इस बात को प्रार्थता करें कि हम झपने सलवयुवकों को ऐसी सिलिट्री शिक्षा प्रारस्भिक 
इज में दें ताकि उनके चरित्र का निर्माण हो तो कौन सा श्रपराध करते हैँ । उसके साथ हो 
साथ हमारे देश में जब इसकी आवश्यकता है श्रोर इसके लिये हर प्रकार से हम तेयार हैं तो इसमें 
क्या श्रापत्ति की बात हे। हमारे माननीय सदस्य श्री अन्सारी साहब ने न मालूस किस श्राशय 
से यह बात कह डाली उसे में समझता नहीं। जब हम सिलिटी शिक्षा का प्रस्ताव लाते हूँ 
तो बह भी आप नहों मानते हैं और यदि हम कहते हैं कि धारमिक शिक्षा दें तो कहते हैं 
कि साहब हमारी स्टेट सेक्युलर है इसमें रिलीजन की शिक्षा नहीं दी जा सकती। पूजा 
करने या नमाज पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो क्या किया जाय। जो भी 
चीज चरित्र के निर्माण के लिये है उसको श्राप मानने के लिये तेयार नहीं है। मिलिड्री शिक्षा 


के लिये आपको आपत्ति हैं। आगे चलकर मेरा एक और प्रस्ताव मारेल शिक्षा के बारे में है 
देखें सरकार उसको मंजूर करती है या नहीं । 


आपको यह भी चीज़ नहीं मंजूर बह भी चीज नहीं मंजूर है तो फिर झाप राष्ट्र को 
ऊचा उठाने के लिये कौन सी चीज्ञ लाना चाहते हैं। जिस चोज़ से श्राप समझते हें कि राष्ट्र 


का स्तर ऊंचा उठ सकेगा वही चोज्ध हम लायें। लेकिन में श्राप को विद्वास दिलाता हूं कि 


नेतिक शिक्षा को. भो आप निहायत खूबसूरती के साथ भामंज्र कर दीजियेगा। आप ही 


बतायें कि हम को अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये कौन सी शिक्षा देनी चाहिये । श्रगर श्राप 
यही चाहते हें कि हमारे यहां के बच्चे चोरी करना, डकंती डालना और भ्रष्टाचार करना ही 
सोखे और किसी न किसी नेता जी की शरण में श्रपना काम करते रहें तो देश का भगवान ही 
सालिक है। मुझे इन बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। जो चीजें जरूरी हें उन पर तर्क 
को कया जरूरत हे। यह शिक्षा देनो चाहिये या नहीं देनी चाहिये इसमें तर्क का क्या सवाल है 
देवरिया ओर गोरखपुर के और १८ पूर्वो जिलों में भुखभरी का सवाल पैदा हुआ तो हमारी 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाप्रों में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय ४8 


सरकार की समझ में उस वक्‍त तक वह नहीं आई जब तक कि भुखमरी बिलकुल उसके 
सामने नहीं आरा गई। यह भी कहा यया कि इस वक्‍त इसको क्‍या जरूरत हैं जब वक्‍त आयेगा 
उस बकत इस को देखा जायेगा। यही हालत सरकार की फूड के मसले के बारे में रही है। 

जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो सरकार उस पर वादविवाद करती है । किसी प्रकार का 
एग्रेशन हो या अभी न हो, सब से जरूरी मिलिट्री एजुकेशन है जो सनुष्य के भाव चरित्र को 
ऊंचा उठाती हैं। हमारी जो नई जनरेशन हैँ उसको हमें ऊंचा उठाना है। नवयुबक्ों 
को इस किस्म को शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमारे जो नवयुवक हैं उनको मिलिड्री शिक्षा 
देने के लिये यह श्रस्ताव पेश किया गया है। में समझता हूं कि यह बहुत जरूरी 
प्रस्ताव है, संगर यहां पर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिससे 
ऐसः सालूम हुआ कि मेंने इस प्रस्ताव कों पेश करके बहुत बड़ा पाप किया है और 
इसकी सजा सुझे इस जन्म सें नहीं दूसरे जन्म में भी दी जायेगी । जहां तक हाफिज्ञ जी का 
संबंध हे उन्होंने फाईनेंस मिनिस्टर होने के नाते ठीक कहा कि हमको टेक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी 
में इस बात को कुछ ह॒द तक मानता हूं कि ज्ञायद सरकार को टैक्‍स लगाने की भी जरूरत पड़ 
जाय। लेकिन में तो यह कहता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वह कोई चीज्ञ करना चाहती हैं 
तो उसके लिये रुपया उसके पास रहता है और जब वह किसी चीज्ध को नहीं करना चाहती है 
तो पचासों रास्तों से उसमें अड़ंगे लगाये जाते हैं। अब में इसकी व्याल्या में नहीं जाना चाहता 
कि रुपया कहां से आये । पहले छः या सात मिनिस्टर होते थे और झ्राज ११ था १२ हो गये हैं 
इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर्स हो गये हें आपके पालियामेंद्री सेक्रेटरीज हुये, इनका खर्चा तो 
बढ़ता जा रहा हे ओर बहुत सी फिजल खर्ची को जो आप करते हैँ तो उनके लिये रुपया आपके 
पास निकल आयेगा अगर चाहें तो आप इस एजुकेशन को भी चला सकते हैं। लेकिन वह 
जभी हो सकता है जब कि आपका भी दृष्टिकोण हो और झ्राप भी इसी दृष्टि से सोचें कि नहीं 
हमारे राष्ट्र के लिये यहु आवद्यक है और हमारे राष्ट्र का.जभी कल्याण होगा जब हम अपने 
नवयुवकों को उचित शिक्षा देंगे श्लौर इस तरह से उनको आगे लें जाने की कोशिदा करेंगे । 
जब तक झापका दृष्टिकोण यह नहीं होता हैँ तब तक खर्चे का रुपया नहीं निकल सकता हैं 
झौर इस चीज़ का यही जवाब हुँ कि कोई भी इसके ऊपर तक नहीं कर सकता हूँ। में एक 
सुझाव रखता हूं कि इस कार्य के लिये, चंंकि मिलिद्री सेन्टर के हाथ में हे, तो आप सेन्टर से 
इस संबंध में धत की याचना कर सकते ह। इस शिक्षा का परिणाम यह होगा कि जो शिक्षा 
हमारे यहां इस प्रकार की दी जायगी उससे मिलिद़ी के कार्य में मदद मिलेगी ओर ज्यादा 
झासानी के साथ वह लड़के मिलिट्री में शरीक हो सकते हुँ। कम्त प्रयत्त के साथ और कस 
खर्चे में हम अपने देश का फायदा कर सकते हैं । लेकिन यह चीज़ तो जभी हो सकती है जबकि 
आपका दृष्टिकोण उधर हो। अगर सरकार का भी दृष्टिकोण इस तरह का हो कि हमको यह 
कार्य करना हे और हमें राष्ट्र को इस तरीके से ऊंचा उठाना है तभी यह हो सकता है । अगर यह 
हो कि यह हमारा दृष्टिकोण तो हे पर किनन्‍्हीं वजू हात से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई 
सवाल हो नहीं है । जहां तक मेरे इस प्रस्ताव का संबंध है, उसके विषय में एक साहब ने यह कहा 
कि जो फिजिकली कमजोर हें उनके लिये यह कंसे संभव हैँ कि कम्पलसरी सिलिदी एजुकेदान 
की जाय और सभी लड़के कंसे मिलिट्री ट्रेनिंग में शरीक हो सकते हैं। मानी हुई बात हू 
कि इसके लिये ठेस्द होता हैं श्लौर जो फिजिकलो फिट होते हैं वही लिये 
जाते हेँ। उसमें हर शख्स तो नहीं लिया जा सकता है। जो लड़के फिजिकली फिट 
नहीं होंगे उनको इसमें नहीं लिया जायेगा तो यह तो सोचने की बात हैं। झ्ब रही यह बात कि 
इस समय एक्सटरनल एग्रेशन की हालत वाकई हैं और हम इन्टरनल ऐग्रेशन की हालत में वाकई 
हैं। ऐक्सटरनल ऐग्रेशन भी हो सकता है और इन्टरनल ऐंग्रेदन तो हमारे देश में हे ओर वह 
इतना है कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जासकती है। जैसा कि सेंने लालेसनेस के सिलसिले 
में पहले कहा था कि सिमटम तो झापके सामने हे लेकिन आप दवा नहीं कर पाते हूँ आर जब रोग 
काफी बढ़ जाता है तब आखें खुलीं कि अब हमको कुछ करना चाहिये। जेसा कि अभी श्री 
प्रभनारायण सिंह जी ने कहा कि ४, ५ पावर इस संसार में हें और वह वार को कंट्रोल करते हूँ 


ध० लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ अक्तूबर, १६५२ 


[ श्री कुंवर गुरु सारायण ] रु 

और अगर ऐसा ही सिद्धांत हो और झपने मुल्क को एपग्रेशन से हम न डिफेंड कर सके तो 
फिर केप्ते हम अपनो आजादी को कायम रख सकते हैं। कितनी कुर्बानियों के बाद आप हो 
लोगों ने इस आजादी को प्राप्त किया है फिर उसको प्राप्त करने के बाद श्रगर आप ध्यान नदें 
कि इस आजादी को रखने के लिये कोई न कोई उपाय आप निकालें, तो इस श्राजादी को धक्का 
लग सकता हैं। सिलिट्री एजुकेशन के साने यह तो नहीं हैं कि लड़के फौजी हो गये और 
उन्होंने भी तमाम लड़ाई का काम शुरू कर दिया। में तो कहता हूं कि सिलिट्री ट्रेनिंग के लिये 
स्कूल या कालेज फूल एक्विष्ड हों श्रौर उनको ट्रेनिंग दी जाये ताकि कहीं भी जरूरत हो, थोड़ी 
सी ट्रेनिंग के बाद ही उन लड़कों को ऐसा अनुभव हो जाय कि वह इस कार्य को संभाल सकें। 
ऐसो एजुकेशन को जारी करने में अगर मेरे भाई विरोध करते हैं तो उनकी खुशी हे और यह उनका 
दृष्टिकोण है। लेकित में उनसे यह कह दूं कि उनका यह दृष्टिकोण जो हे बह चाहे किन्‍्हीं भी 

बजूहात से है, सही नहीं है । 
अब रही और मुल्कों की बात, जेसा कि एक साहब ने अभी कहा कि पहले मेंने जो कुछ 
कहा था कि अगर गांधी जो जोवित होते और अगर भारतवर्ष पर इटली या जमेनी का कब्जा 
होता, तो वे क्‍या करते ? यह बिल्कुल साफ और खली हुई बात है और ऐसा कहना कि गांधी 
जी होते तो उस वक्‍त क्‍या करते, यह मेरी समझ में नहीं श्राता क्योंकि गांधी जो कल क्‍या 
करने वाले हों यह तो सिर्फ गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हें जोकि स्वयं हो समझ सकते थे 
कि वह भविध्य में क्या करने वाले थे और वह जिस चीज्ञ को उचित समझते थे और करने 
को कहते थे उसको करके भी दिखलाते थे। आजकल हमारी जो लीडरशिप है उसको गांधी 
जी की लोडरश्षिप की गणना में रखना उचित नहीं है क्योंकि वे कहते तो बहुत कुछ हें और बहुत 
सी स्कोमें बनाते हैँ, सगर आगे जाकर कार्य रूप में उसका संचालन नहीं कर पाते हें और उसका 
कारण यह हूँ कि उनमें इतनी शक्ति नहीं हे और उत्का चरित्र उतना ऊंचा नहीं है कि वे उसको 
कार्य रूप में परिणत कर सकें। तो यहां पर गांधी जी के कहने और न कहने का कोई सवाल 
नहीं है। अगर झाज इटली और जमंनो की भारतवर्ष पर हुकूमत हो जाय तो मुमकिन है कि 
गांधी जो के न रहते हुये हम दूसरे ऐसे तरीके निकाल दें जिसमें कि लोगों को बड़ा भारी एतराज़ 
हो जाय, तो क्या हो सकता है। मेने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, में समझता हूं कि यह बहुत 
ही इनोप्रेन्ट प्रस्ताव हैओर में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इस चौज़ को 
अपोज करने का कोई सवाल हो नहीं है क्योंकि सरकार ने सन्‌ १९४८ में इस चीज़ को मान लिया कि 
मिलिट्रो ट्रेनिंग हमारे स्कूलों में होनी चाहिये. और उसी के अनुसार १८ जिलों में 
मिलिट्री ट्रेनिंग का काम्त जारी भो हो गया है। याती आज १२४ स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग 
दोजा रही हू! तोमें इतना ही कहता हूं कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है हवलदार लोगों 
के जरिये से, तो उसको हम इस तरह से दें कि एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके और उसको 
हमें सोरियसतेत्त के साथ टेक अप करना चाहिये में चाहता हूं कि हमारे लवय॒वक किसी तरह से 
भी कप्तजोर न हों और किो वक्त भी किसी चीज का सुकाबिला करने के लिये वे हमेशा तैयार 
7है। इसमे मेने इस वक्‍त कोई खास चीज की डिसान्‍्ड़ नहीं की है बल्कि में सिफे इतना ही चाहता हूं 
य पूरे प्रान्त के स्कूलों में यह शिक्षा हो जाय । में यह मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं कि 
वनेधंट यह कनविन्स कराने की कोशिश करे कि इसके लिये वह आज खर्चा नहीं कर सकती हे 
में कहता हूं कि फिजूलखर्चो छोड़कर और जिस तरीके से भो हो, इसके लिये बजट में रुपया 


निकालकर इसको शुरू कीजिये । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में यह निये ; 
0 न्‍ साथ मे यह निवेदन करता हूं कि भेरा प्रस्ता 
स्वीकार कर लिया जाय। ह्‌ रता हूं कि भेरा प्रस्तात्न 


श्री हाफिज मुहम्भद इब्राहीस---जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, में पहले यह समझा नहीं 
कि _इस अस्ताव के पोछे झाज इस हाउत्त सें इतनी तकरीरें हुई है तो वह क्‍यों ? में तो 
अपने ४२३] नज़दीक इसको एक सोधा साथा सा प्रस्ताव समझा था श्र 
लयें ऐसा समझता था कि वह जिस मकसद से पेश किया गया हैं इसे कि 
हिन्दुस्तान में कल हसला होने वाला है और हिन्दुस्तानियों के दिमाग में यह बात पैदा हो गई है 
कि किस तरह से उस वक्‍त अपने देश को बचाया जायेगा। इसी तरीके से आज इस प्रस्ताव में यह 


संकल्प कि प्रदेद में माध्यमिक कक्षाओं में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय भ्१ 


बतलाया गया हुँ श्लौर इसी को गौर करने की जरूरत है । तो में कतई इसको नहीं समझता हूं । 
से तो यह समझता हु कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया हू वह इस बिना पर 
नहीं किया हूँ कि किसे किस्म का खतरा है या उसके लिये. इस चोज़ को ज़रूरत है। उन्होंने 
यह समझा कि यह एक उम्दा चोज़ है और मुल्क के आद्ियों को जानना चाहिये और उनमें 
इससे डिसिप्लिल भो पेदा हो सकता है। यह सही है कि उन्होंने गवर्ममेंट ने जो 
कश्स किया है उसको दाद नहीं दो । हालांकि कुंवर साहब के दिशाग्न मे आने से पहले, उस 
जमान म॑ जब कि कुंबर साहब क दिमाग में क्या ख्यालात थे, हम नहीं कह सकते उस जमाने 
में सरकार ने यह समझा किहस किस्म की ट्रेनिंग होनों चाहिये और उसको कायम 
किया। पहल ११ जिलों मं थीफिर श१८जिलोंसें को गई और वह एक प्रोग्रेसिव स्कीस 
हँ जो स्‍्वेट केअन्दर बढ़ाई जा रही है और वह वक्‍त झाने वाला है जब कि सारे प्रदेश 
मे वह चाल, की जायेगी। उसपर रुपयाभी खर्च कियाजा रहा है। सेंने एक नोट भी 
पढ़ कर तु नाया था। अभी प्रभुनारायण साहबने. कहाथा और ठीक हो कहा था कि 
गवर्नेमेंट न इसको ठोक समझा और ठीक समझ कर ही इस काम को झुरू किया। 
इसलिय इख्तलाफ राय का तो कोई सवाल हो नहीं उठता हूँं। मेर नज्ञदीक एक 
वजह इसके नमानवतें की यही होसकती हुँ कि गवर्नमेंट जिस तरह से इसको डेवलप 
करना चाहती हूँ वह इत प्रस्तावर्स नहीं हो सकता है। यह प्रस्ताव इस चोज़ का 
फौरन हो कराना चाहता हुँ; अगर इ पकी सान लिया जाय तो जेसा कि सेने कहा कि 
इसके लिये रुपये को जरूरत पड़ेगी। उसका जवाब मे यह पाया कि मे फाइनेंस 
मितिस्टर हूं मेराप्वाइट आफव्य यहु हो सकता हैँ कि मे यह दंख कि इसकी मेरिट 
के साथ साथ फाइचेंस के एतबार स॑ यह काबिल कबल हूँ या नहों। मगर शायद उन्हें 
यह पत।! नहीं कि जब किसी सेम्बर का प्रस्ताव आता है तो वह कब्ल इसक कि उसपर 
यहां बहस हो वह सूबे को केबिनेंट के सासने पेश होगा और उस पर गौर 
करने के बाद उसका डिसोजन होगा कि उसको मंजूर किया जाय या न किया जाय या 
जो भी फंसला किया जाय जेसाकि कुंवर साहब ने कहाकि स्टेट के जितने सिविस्टर 
हु वह सबइतों मज्ञ में सुब्तिला हुँ तब तोकू्‌वर साहब के लिये कोई भो बेचारा 
तहीं हूँ सिवा इसके कि यह गवर्नेमेंट चेंज हो वर्ना कोई बजह नहीं जो वजह मेंने 
पेश को हूँ वह ग्रलत॒ हो। अगर मेरिद्स के हिसाब से मे इसको देखे तो इंसक 
लिये खर्च की भी जरूरत होगी। 


एक बात मेर एक्दोस्त न कही और वह एकदफा नहीं दो दफा नहीं बल्कि 
दर्सियों दफा इत हाउस में ज़ेरे बहस आ चुको हूं लेकिन में उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ । 
एक मेरे दोस्त ने कहा कि में तदबौर बंता सकता हूं लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि 
उसकी करन के लिये जो जंजीर हमारे लिये रखी है और हम उसमें बंधे हूँ उसी 
रास्त को हमको अ्रख्तियार करना पड़ता है। जो कान्‍्स्टोब्यूशन बचाया यया है 
उसके अन्दर हमको कास करना पड़ता हू। जब तक हस उसको चेंज न करें तब तक 
हम उस तदबीर से काम नहीं कर सकते हूँ। कोई भी झादसी किसी भी ख्याल का 
हो वहुदंखे कि गवर्नेग्रेंट केलियं जो हदूद हैँ उसके मुताल्लिक गवर्नेमेंट क्या कर 
सकती हूँ और उसको ३खकरर मशविरा दे तो वह महाविरा बहुत क़ाबिले अमल भी हो 
सकता है, और गवदेबथेंट के लिए काबिल ख्याल भी हो सकता है। आज मे इस रिजो- 
ल्यृशन को गवर्नेमेंट कीतरफ से मंजूरकरल और आज से दो महीने के बाद इस हाउस 
में फिर जवाबदेह बन कि जो रिजोल्यूशन मंजूर किया था, उसके म्‌ताबिक़ क्‍या 
इस वक्‍त तक किया गयाहे ? क्‍्याआप चाहते हे कि इस वक्‍त में यह बताऊं कि 
मेने कुछ नहीं किया है, इसलियं किमेंकिसी तरीक से मजबूर था।तो क्या इस हाउस 
को यह कहने का मौका दकि जिस चीज़ कोमेन अच्छा कहा था जिसको मेंन मंजूर 
भी कर लिया था उसको नहीं किया। अगर मे ऐसा करूं तो में समझता हूं कि मने 
धोखा दिया। यह बात ठीक नहीं हो सकती । हां, एक बात बढ़ती जा रही है कि मसला 


५२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २८ अक्तूबर, १६४ २ 


(श्री हाक़िज मुहम्मद इन्राहीम] 

क्‌छ हो ताललुक़ इस बात से हो कि नहोकि लीडरशिप कैसी है, मगर उस लीडरशिप 
ले तबरी, कुछ गवर्नमेंट के कामों पर तबरा, यह जहर हो जाना हैं। उस बहस 
क अन्दर जो यहां हो । मुझसे यह कसूर नहीं हुआ। सेन किसी भी निस्वत किसी 
तरह की बात नहों कही और न में कहना चाहता हूं। मंत्र दरख्वास्त भी इस 
हाउस से यही को है किब्रे हतर हो कि इस किस्म की बातों जो यहां होती हैं. वह नहीं 
होनी चाहिए। गवर्नमेंट श्रगर ऐसी ह॑ं जैसा कि समझो जाती हूं श्रोर उसके सासने रखने 
का हल्ल भो सालूम हू तो फिर लाना है| फ़िज्वूल हैं । एक ऐसा काम करना जिसके करने का 
एल नतोजा नहीं, में यह नहीं समझता श्रपन॑ उन दोस्तों के बाबत जिनकी भावनायें जिन के 
आइडियल्स सब कुछ मुझ से भुख्तलिफ़ है, में उसकी निस्बत यह नहीं समझता कि 
में उसको कुछ बात समझाअझ तो वह यह समझेंगे किसे कुछ और हूं और यह कद 
और है और नह लुद यह समझें कि से एक खास किस्म का आदमों हैं, एक खास 
्याज रखता हूं, यह रिज्योल्यूशन पेश किया तो नामंजूर हो गया, मारंलिटी के 
मुताल्लिक़ रिजोल्यूज्न पेश किया तो वह भी नामंजूर हो गया। म॑ नहीं समझता 
कि इस हद तक इन्साफ कर मतलब हूं। जो साहब इसको कहते हूं में उनकी तवज्जह 
इस बात के बाबत दिला सकता हैं। लेकिन मंजोंचीज़ नहीं कर सकता उसे में इसलिए 
मान लू जिससे कि दूसरे आदमी यह यक्रोन कर लें कि मेने सान लिया, ऐसा ऐंटीट्यूड 
अख्तियार करना मं मुनाहिब नहीं समझता । ससलत सेंने एक सप्लोमेंट्रो बजट पेश किया, 
उसको मेरे भाई कोई दोस्त इस नज़र सं रखें कि एक एक सतर जो इसमें शामिल हें वह. 
गलत हैं तो भेरे दिमाग में क्या इम्थेशन होगा, इस दुनिया में हजारों बातें करता तु 
क्याकभी एकभी ठोक नहीं हो सकती। मे ऐसा करना नहीं चाहता किइस रिजोल्यूशन 
में और इस बहुस से कोई मतलब नहों था और बिल जलूस उस हालत में जब कि 
वर साहब के दिमाय में मेरे कहे हुये का एनालिसिस मोजूद था। सेने यह कहा कि 
इसमे खर्च काइतना सवाल $, इस फाइनेंशियल स्ट्रिनजेंसी को ज्ञमाने में खर्च का 
3 आम करना मुइकिल है। हां, मेने प्रायोरिटी का जरूर लफ्ज इस्तेमाल किया था। 
पते अुचर गृरु नारायण की राय सुनो। बाकी जनता की राय सुतरी, नहीं। फाइब इयर 
तल जो है जिसके मुताल्लिक हमार दोस्त बहस करना चाहते हैं। वे चाहते हे कि 
है भी बने, सफाखाने भो कायम होते चले जाय॑, सड़कों भो बनती चलें, नहर भी बनती 
आप. बेल भी बनते चले। जिस तरीके से हमारे दोस्त चाहते हैं. तो हमसे 
अगर इस ज़माने में अह बात मुमकिन नहीं है। हम प्रायोरिटी इस बात की द॑ दे और 
यर प्लान जोहे उसको हम इसके सुकाबिल मे नहीं रख सकते हे । 

इसे प्रकार का सुझाव ,) मुल्क का हो तो मे भी इसे पर सोचूं। मिसाल के तौर पर 
3बर गुरु नारायण के पड़ोस के सफाखान में एक कस्पाउन्डर की कभी हो जाय तो 
उसकी भी जिकायत नह यहां हो जांयेगी। मे आराम तौर पर कह रहा हैं । तालीस का 
9४ होगा तो तालोम ही ताल।म का भसला होगा। अह सालूस होगा कि दलिया में एक 
व तालीस है उस पर गवर्नभेंट को खर्च करना चाहिये। जब सड़क का ससला झायेगा 
उस पर वही सवाल होगा कि नह के का ससला ठीक होना चाहिये । कोई एस नहीं हूं 
भ वह कर जरूर! हु। | हिल कह कि सड़कों परजों याखर्च होता है वह 


हूँ । अभी का चार सिसालें बतलायों कि १२ मिनिस्टर हो गये 
शी १३ . पालियामेंट्रो से कटरी होगये। से दावत देता हुं कुंवर गरु नारायण साहब को कि 
' - कि ४. रत ३ ५९५ 


कर बैंठ जाय॑ और उससे से जो श्रधिक हैं उसको काठ दें? 
कटवाऊंगा ५७, ् हि ॥ ० हि मन उसको 
के पक तब जब वे बतला ई थे कि बाकी रुयये से वह काम परा ४ 
हा नुमाइन्दा हूं। हा जाता हुँ कि पब्लिक की मेमोरी शा है लेकिन उसके 
व िक अ | उसके 
पुमाइन्दों को मस्ोरी इतनों 5 नहीं हो सकती। पब्लिक ने या राय दो और उससे 
कया राय नहीं दी) और किस तरह चर्चा घटाया गया है ये सब बातें आ चुको हैं, अखबारों 
में छपचुको हैँ और यहाँ की किताब में भी मौजूद हे । उस पर इसरार करना ठीक नहीं है 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय थ़्३ 


उसी के बिना पर मेने उससे यह अर्ज करदियाथा कि ये अपने प्रस्ताव को वापस 


ले लें। सुझे वानिग हो गयी थो कि इसका तवक्‍्कों करना ग्रलत हूँ । एक बात जो में 
अ्र्ज कर सकता हूं वह यह कि यह प्रस्ताव रहे या न रहे। मे कुबर साहब को दावत 
देता हूँ कि वे स्‍्क्रोम बनाले ओर उसका खच! जोड़ लें फिर हम उसको फेसलाकर 
लेंग कि उससें ब्रेक्टीकेबिलिटी कितनो है। जहां तक उसकी कमी का सवाल है, उनसें 
डिफ क्ट्स का सवाल उसको सेन पहले हीश्र्ज किया कि उसमें जो कमी हँ उन्नको 
बतलाया जाय और आगे को उसको बढ़ाया जाब। मेते उन बातों को जो यहां पर 
कही गई हैँ उनको दिलचस्पी के साथ सूता इसलिये कि मेरे मित्र मेम्बरान ने कहों । 
हमारे सूवर साहब कौही तक़रीर ऐसी रही जिससे कन्प्यूज़न पैदा हो जाता है। 
संतो इस क़दर साफ कहता हूं कि उसको हर एक जान जाये। श्रव यह कि आसमान 
साफ हू फिर भी कोई कहे कि नहीं बादल नज़र श्ाते हैं तो में सज़बूर हुं । लेकिन यह 
समझता हूं कि #ंवर साहब ने प्रस्ताव इंसलिय नहीं पंश किया कि खतरा है बल्कि 
इंसगरज़ से पेशकिया किम्‌ लक में ऐस आदमी तंयार होने चाहिय जोवकक्‍त जरूरत 
पर काम आये । इस चीज्ञ को गवर्नेसेंट न आ्रापस पहल समझा था और उसको शुरू 
भी किया ह. । श्रब श्राप जो चोज्ञ चाहते हूँ उस अमल में किसो जगह बँठ कर 
सोच ले फिर में उसको मानने को तेयार हो जाऊंगा। 
डिप्टी चेयरसेन---7० (ए८४४०॥ 5 
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(प्रशन]न उपस्थित किया गया और अस्थीकृत हुआ ।) 
(इस सभ्य ४ बजे चेयरमेन ने प्भापति का आसन प्रहण किया ।) 
प्रस्ताव कि क शी क घाटों के सम्बन्ध में शीध्ध कार्य आरंभ किया जाय 
श्री सभापति उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, म॑ आपकी आज्ञा से काशी के 
घाटों क॑ विषय म॑ यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं : 

“ यह विधान परिषद्‌ सरकार का ध्यातव काज्ञी के घाटों की शोचनीय दर्शा पर 
दिलाती हैं। परिषद्‌ की राय में इनकी रक्षा अविलम्ब करना आवशध्यक हूं । परिषद्‌ 
सिफारिश करती हैँ कि तत्सम्वन्धी काय शोध आरम्भ कर दिया जाय। 

में इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। काशी को प्राचीन स्थिति 
छिसी से छिपी नहीं हूं । इसका सहत्व भी किसी से छिपा नहीं हू. काशी के प्राचीन होने 
के अनेक प्रमाण प्रिलतेई । ऋषि व्यास ने पुराण से वर्णन किया हूँ जिससे मालूम होता 
है कि पुराणों संपहले की काशी स्थित है। उन्होंने कहा है कि काश दिवोदास राजा 
की राजधानी थी । इसक भ्रतिरिक्त यह भी पुराणों में मिलता हूँ कि सब देवताओं का वहां 
आगसन हुआ है। कोई देवता ऐसा नहीं हँ जिसकी स्थिति काक्षी मे न हो! इसलिये 
काशी के घाट प्राचीन हैं और वे देवताओं तथा ऋषियों के नाम पर प्रसिद्ध हैं। इसलिये 
उनकी रक्षा करना श्रावश्यक है । परन्तु बाद में जिन लोगों ने घाटों का निर्माण किया हूँ 
उनके नाम से भी घाट प्रसिद्ध हुऐ। जब घेट नहीं बने थे. तो इतिहास द॑खने में यह 
गाता हैं कि जहां चोक हूँ वहां पहले गंगा जो थीं। पर धीरे घीरें घाट बनते गये और 
अब गंगाजी घाटों केकिनारे बहती हे। अस्सी सेलेकर वरुण! तकगंगाजी धनुषाकार 
में बहती है । काशी में यह विचित्र बात हूँ कि गंगा जी वहां घादों के पास से नहीं हटती हें 
यद्यपि दूधरी जगह भो घाट बने हुये हैं लेकिन अक्सर गंगा जी उनघाटों को छोड़ 
कर दूर चली जाती हुँ। श्राज काशो कंघाटों की बहुत दु्दंशा हो रहो हूँ ओर बहू 
बहुत हो जोर्ण-शी्ण हो गये हैँ। आपको मालूम होगा कि बून्दी का कोरा गिर गया हूं 
ग्रौर उससे बहुत हानि हुई हूं । बहुत से मकान गिर गये है। श्रव यदि सुधार नहीं किया गया 


भ््४ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [ २८ अक्तूबर, १९५२ 


[श्री सभापति उपाध्याय] 


तो गंगाजी का प्रवाह शहर के झनन्‍्दर चला जायगा। इसी तरह से मेरा अनुमान है कि 
जो और घाट हू जिनको दशा खराब है और जो अभोगिर हुये नहीं हू लेकिन जिनके 
गिरने की सम्भावना है या जो दुट गये हैं उनकी इजीनियरों से जांच कराई जाय और उसके 
बाद उनको सरस्समत कराई जाय। प्रश्न यह हो सकता है कि जिन घाटों को लोगों ने 
बनाया हू या जिनको जनता में बनाया हू उनको वह लोग क्‍यों न बनवाये या मरम्मत 
कराबें। इप्के विषय में मुझे यहु कहना है कि जो लोग घाट बनवाने वाले हैं याजों 
जनता हैँ आ्राज उसकी दशाएँंसी नहीं हैँ कि बहुघाटों की सरभ्मत करवा सके। उसमें 
आज धनाभाव है। ऐसीअवस्था में वह॒घादों कीरक्षा नहींकर सकते । एक विशेषता 
ओर भी हूँ कि जब अस्सी से वरुणा तक नोका पर आप साय या प्रातः जायं तो बड़ा सनोरम 
दृश्य घादों का दिखाई पड़ता है। कहीं पर जप, कहीं पर तप, कहीं पर सन्ध्या, कहीं पर 
हवन इत्यादि हुआ करते हैं। जो लोग देशाठन के लिये श्राते हें वह भी इन दश्यों का 
फोटो लेते हूँ । यह हमारा एक दुदय नगर है और इसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो 
जाता हैें। सरकार यह कह सकतो हुँ कि उसके वास धन नहीं है और वह किस प्रकार 
से सहायता करे। मेरा इसके लिये यह कहना हुँ कि सभो लोग काझो को यात्रा करते 
हैँ उन पर किसी तरह का कर लगा दिया जाग और जो दूसरे लोग वहां रहते हे 
उनपर भी इसका कुछ ब्रोझ्डालाजाय, कुछ मभ्यूनिसिपलिटी दें तो यह कास आसानी 
से हो सकता हँ। इस तरह से जो झाय हो वह कछशी के घाटों को रक्षा करने में लगाई 
जाय। काशी को रक्षा करना हमारा परमस कतंव्य हूँ। यहां पर कोई २०० घाट हूँ। 
संस्कृत को एक पुस्तक ह. जिसमे सभो घाटों का वर्णन हे । परन्तु वह पुस्तक मुझे मिली 
नहीं । इप्तमें कोई दो सो घाटों का वर्णन है । में इससे श्रधिक प्रकाश नहीं डाल सकता इसकी 
जांच सरकार स्वयं कर ले और जिस तरह से भी हो सके वह काशी नगरी के घाटों की रक्षा करे। 


श्री प्रभु नारायण सिह-- माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, काशी के घाटों के सम्बन्ध में 
तथा डनकी सरम्मत के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है उसके 
सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती हूँ। में इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये 
कवल इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि में काशी का हूं। उसका एक दूसरा पहलू है 
जिसकी वजह से इसपर ध्यान जाना चाहिये। काशी एक प्राचोन नगरी है। सदियों से 
काशी संस्कृत का केन्द्र रहा है जिसके सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जीने बातें बतलाई 
हैं। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के पदार्पण के बाद काशी का स्थान बहुत 
ऊंचा उठ गया और आज हमारे देश में काशी, सारनाथ, बुद्ध गया और लुम्बी ऐसे 
स्थान हो गये हैं जो अस्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान हो रहे हैं। ऐसी हालत में इन स्थानों 
के सम्बन्धस हमजो राय दे रहे हैं उसका एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। आज हम 
इस बात को देखते हैं कि बहुत से श्रस्तर्राष्ट्रीय यात्री कई कई मुल्कों से इन स्थानों को 


हज आते हैं और इस तरीके से यदि इन स्थानों कोयदि ससुचित व्यवस्था हो 


उसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर एक स्थायी भावना सहयोग का वाता- 
वरण दूसरे देशों केसाथ पैदा कर सकेंगे। 


भ्‌ है महात्मा बुद्ध ने जो विश्व को शान्ति का सन्देश 
इसर मुल्कों को दिया उससे काशी का सम्बन्ध हे। इस नाते से हमारी श्रन्तर्राष्ट्रीय 
या वदेशिक नीति हूँ उससे हम काशी के महत्व को बढ़ाते हैं। इस पर उसका बहुत 
पड़ा झसर पड़ेगा। बर्मा, जापान और चीन -ऐसे बहुत से मुल्क हें जो बौद्ध दर्शन से बहुत 
प्रभावित रहें हं। एसी हालत में जब हम काशी को देखते हैं श्रौर उसकी प्राचोनता को देखते 
हैं और साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में इस बात का ख्याल रखते हें कि उसको भ्रन्तर्रा- 
घ्ट्रोय खयाल है तो काशी पर हमारा विशेष ध्यान जाता हें। इसके साथ ही साथ यह भी 
बात हूँ कि काशी में बहुतसे यात्री विदेश्षों से भाते हैं। यदि काशी का जीणोंद्धार हो तो 
इसका नतीजा यह होगा कि विदेशों से मुद्रायें हमारे यहां आयेंगी । अब सवाल यह उठता है कि 
काशी के घाटों को कैसे ठीक किया जाय .अ 


य। जिन स्थानों का नाम अभो लिया गया हैँ उनकी 


प्रस्ताव कि काशी के घाठों के सम्बन्ध में ज्ी क्र कार्य आरम्भ किया जाय फ़्पर 


सरस्सत के लिये सरकार इस बात को कह सकती हैँ कि काफो पैसे की ज्रूरत होगी । 
जिस रूप में हम इन घाटों को देखना चाहते हैं उस रूप में बनाने में करोड़ों रुपये की ज़रूरत 
पड़ सकती हूँ यह सही बात है। अश्रध्यक्ष सहोदय, इसकी ज़िम्मेदारी किसी प्रान्तीय 
सरकार पर हम नहीं डाल सकते लेकिल कम से कम यह बात ज़रूरी होती हूँ कि प्रान्तीय 
सरकार को ध्यान इस पर विशेष तौर पर देना चाहिए और इसका कारण यह हे कि 
काशी हमारे सूबे में स्थित है इस कारण प्रान्तीय सरकार का ध्यत्न होना चाहिए। सवाल 
यह उठता हे कि जो रुपये का सवाल है वह कैसे हल किया जाय। यदि इस मसले पर 
सरकार गोर करे और सोचे और जेंसा कि सारनाथ के सम्बन्ध में हे तो मेरी अपनी 
राय यह हैँ कि विदेशी मुल्कों से इसके लिये मदद सिल सकती है। जेसा कि बर्मा 
सारनाथ को इमदाद देता है उसी प्रकार काशी के घाटों को मदद पहुंचाने की आवश्यकता 
है। मगर यह कार्य सरकारी झाधार पर ही किया जाय। इसके साथ ही साथ इसमें 
ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय जोकि जनता के प्रतिनिधि हों और उसी 
आधार पर काशी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय इमदाद को ध्यान में रखते हुये किया जाय । 
यदि आज इन घाटों की मरम्मत के लिये हिन्दुस्तान में रुपया उतर जाय तोमें समझता 
हैँ कि काफी तादाद में रुपया उतर सकता है। माननीय मंत्रो यदि इस तरफ ध्यान दें तो 
में समझता हूं कि आज काशी केघादों काजों सवालह बह दूर हो जायेगा और वह 
फिर नहीं उठेगा बल्कि काफो रुपया जमा किया जा सकता हे। यह तो फंड को बात रहो 
कि वह रुपया कहां से झाये। सरकार कहती हे कि हमारे पास रुपया नहीं है तो कम 
से कम वह यह कर सकती हेँकि इस तरह का प्रचार किया जाय। इसमें सभी लोगों 
का सहयोग अवश्य होगा चाहें वह सरकारी हे या गर-सरकारी। इसके लिये केन्द्रीय 
सरकार पर भी दबाव होता चाहिए कि वह रुपया दे। प्रान्तीय सरकार से जितनी सहायता 
हो सके उतना उसे अवश्य करना चाहिए। इसमें जो पहिला श्रभिष्नाय हें वह सरम्सत करने 
का है । वह शायद इस गम्भौरता से रखा गया हे कि आज इन घाटों के खराब हो जाने से काशी 
की हालत बहुत खराब हे। कई मुहल्लों पर इसका असर पड़ने की आशंका हैँ । जहां तक 
इस बात का सवाल उठता हे कि इतना काफी तादाद में रुपया चाहिए तो उसके साथ ही यह भी 
ध्यान सें रखना चाहिए कि इन घाटों के ठीक न होने से कितने मकानों पर प्रभाव पड़ेगा और आज 
जो मकानों की शक्ल में खड़े हैं वहां कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे 
पहिला सवाल मरम्मत का हे। यह ध्यान सें रखना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो 
कई मुहल्लों की हालत खराब हो जायेगी जिनमें काफी रुपया लगा हुआ हैँ उतके घराश्ञायी 
होने का डर है । उसका नतीजा यह होगा कि जहां हम सोचते हें कि काफी रुपया इनकी 
मरम्मत पर लग जायेगा वहां करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान भी हो जायेगा । जेसा कि 
में पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि यह बोझा प्रान्तीय सरकार पर नहीं डालना चाहिए। काशी ओर 
सारनाथ बहुत महत्व रखते हें इसलिए हिन्दुस्तान की जनता से चन्दे के रूप में या जिस 
दाल में हो सके रुपया लेना चाहिए और वह काशी के घाटों में लगाना चाहिए। इन 
दब्दों के साथ में सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


श्री हकोस ब्रजलाल वर्सेन-माननीय अध्यक्ष सहोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया 
है उसका में हृदय से समर्थन करता हूं. हे काशी हमारे देश की पुनीत ओर ऐतिहासिक 
नगरी है, उसकी ओ्रोर सारे देश के लोगों का झ्राकर्षण पाया जाता है। इसलिए में यह 
ज़रूरी समझता हूं कि इस कार्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन 
इस सम्बन्ध में मेरा यह भी संशोधन है कि हमारे उत्तर प्रदेश सें राम-कृष्ण और बुद्धऐसे 
आ्ात्माश्ों ने जन्म लिया और लीलायें की। ये ऐतिहासिक स्थान-बुन्दावन, 33 सथुरा और 
अयोध्या हें। यहां पर लाखों यात्री जाते हैं। इसलिए इन सब ही जगहों के घाटों का 
ध्यान रखना चाहिए। बुन्दावन में एक एकघाट लाखों रुपये का हैँ और वह बेकार पड़े 
हुए हैं। इसी तरह से मथुरा और अयोध्या भी पवित्र स्थान हें जहां पर सारे 
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[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन] 


हिन्दुस्तान के लोग गाते हैं। इस प्रदेश की सरकार को सारे घाटों का ध्यान रखना 
चाहिए। जेसा कि अभी श्री प्रभुनारायण सिह जी ने कहा कि सरक(र को घाटों को ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए, में इस बात को मानता हूं और यह प्रस्ताव जो सभापति जी ने 
पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। 


श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सभापति जौ ने 
उपस्थित किया हैं में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। में इस प्रस्ताव को एक 
राष्ट्र के महत्व की दृष्टिसे सामने रखनाचाहता हूं। जैसा कि श्रभी कहा गया कि काशी 
का सहत्व एक धार्ममक दृष्टि से यहां पर रखा गया हे । सें समझता हूं कि काशी का 
महत्व इस दृष्टि से भी है कि श्रगर हम इस पर एक प्राचीन संस्कृति ओर परम्परा की दृष्टि 
डालें तो यह कहा जा सकता हे कि यह एक केन्द्र बिन्दु रहा हैँ और इस निगाह से 
वास्तव में भारत की आत्मा काशी में हु और यदि कहा जाय कि वास्तव में काशी में भारत की 
राष्ट्रीय आत्मा है तो अनुचित तन होगा । इसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र के पास नाना प्रकार की 
पूंजी होती हे और मेरा विश्वास है कि अगर भारत की नेतिक पूंजी के रूप में हम देखें 
तो काशी हमारे देश को नेतिक पूंजी हुँ और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 
प्राचीन समय में ऐसी चीजों का महत्व समझते हुये. सदेव सरकारों ने और धनपितयों ने 
मुक्त हस्त होकर दान की प्रणाली को स्वीकार करके उनकी रक्षा की है। सच्ची बात तो 
यह हे कि चाहिये तो यह था कि हमारे देश के धनीसानी व्यक्षित को इस बात का गे 
सा होता है कि वह घर्स में विश्वास करता है और दान में विद्वासकरता हे और हमारा 
“ख्याल हुँ कि इससे बढ़ कर कोई भी काम नहीं हो सकता हैँ कि जिसके लिये स्वयं 
काहझी की दु्दशा को हमारे सूबे के धनी मानी व्यक्ति दुरुस्त करते। झ्गर यह चीज 
हुई होती तो झ्ाज इस सदन को सरकार के सामने यह प्राथना न करनी पड़ती कि काशी 
की दशा की ओर ध्यान दिया जाय। सचमुच में तो यही कहूंगा कि हमारे देश का यह पतन 
हैँ कि दुनिया की तमाम बातों के लिये हमारे पास पेसा हो सकता हैं, श्राप किसी भी शहर में 
चले जायं, जो हमारे देश के रईस हैं और जो सिनेसाओं पर रुपया ख््चे कर सकते हें 
वह १०, १० ओर १२, १२ सिनेंसा खोल सकते हें श्रौर नाना प्रकार की दूसरी चीजों 
पर बिना बात रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन जहां कोई ऐसा सवाल आ गया, 
वहाँ पर सचमुच इससे बढ़ कर क्‍या शोचनीय दद्मा हो सकती है कि ऐसे लोगों के 
होते हुये भो आज हमें सरकार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी पड़ती है कि 
कस रुपया प्राप्त हो सकता हैं और कंसे काशी की हालत सुधर सकती है। मुझे 
भी अपने बचपन सें काशी में ४ साल तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और में 
यह समझता हूं कि कोई भो व्यक्ति चाहे देखने को दृष्टि सेया चाहे और काम से 
अगर काशी में जाय और वहां गंगा जी के किनारे जाये तो निवचय ही उसके भी दिल में 
कष्ट होगा। अगर एक धांभिकता की दृष्टि से नहीं तो सौन्दर्य की दृष्टि से आप देखें 
काशी सें गंगा के किनारे आप जायें, चाहे रात का समय हो चाहे प्रातःकाल का समय हो, किस 
प्रकार से एक इच्छा होती हे कि हम गंगा सें बिहार करें, उस पार गंगा क जांय और 
वहां सें काशी नगरी की सुन्दरता देखें। शायद हमारे दिल में यह भवना न पैदा हो क्योंकि 
हम इस देश के ही निवासी हें और हमेशा ही उसे देखते रहते हैं इसलिये हमारे दिल में 
उन चीजों का इतना महत्व न हो लेकिन मेरा विश्वास है कि दुनिया के कहीं के भी लोग 
अगर काशी जाय॑ तो वह उसकी अवदय ही सराहना करते होंगे और गंगा जी का सौन्दर्य 
उनके हृदय से मिटता न होगा। दूसरे सुल्‍्कों के लोग जो इन चोजों के महत्व को जले हैं 
कि राष्ट्रीय पूंजी की किस प्रकार रक्षा को जाती है और जो यह जानते हेँकि इस प्रकार को 
देश की जो गये को चीजें हें उनको कंसे प्रतिष्ठित रखा जाता है वह अ्रगर इस देस की 
पूंजी को इसतरह से नष्ट होते हुये देखेंगे तो उनके दिलमें भी ठेस लगती होगी 
किजो काशी इतना महत्वपूर्ण स्थान है, कंसे इस देश के लोग हेंजो इसकी ओोर 
ध्यान नहीं देते हें और क्‍यों नहीं ध्यान देतें हें के ने हक 
हैं। उनके दिलों ने इन्हों बातों का ख्याल रहता है। 


प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शी क्र कार्य आरम्भ किया जाय ५७ 

ग्राज सचमुच मेरे दिल में ख्याल आ्राता है कि सभापति जी ने इस प्रस्ताव कोपेश करके 
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। सरकार से हमारी 
प्रार्थना हैं किआराज तक तो यह दस्त्र इस भवन के अन्दर रहा है कि कितना ही महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव क्‍यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा प्रस्ताव कयोंन आये, लेकिन कठिनाइयों की 
वजह से आदविक संकट को वजह से, या किन्‍्हीं भी कारणों से सरकार ने इन प्रस्तावों को नहीं 
माना और अगर कोई प्रस्ताव आया तो वहु वापस होता रहा और अगर वह यहां पर प्रेस 
सी किया गयातो असफल होता रहा। मेरा विश्वास हें कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि 
जिसमे सदन के अन्दर कोई दो मत नहीं होंगे चाहे सरकारी पक्ष हो या चाहे विरोधी 
पक्के हो, सभी एकमत से यह समझते हेँ कि बास्तव में काशी की गिरती हुई दशा को ठीक 
करना हैं ओर उसकी शोचनीय दर्षा को पुनः ठीक करना चाहिये। मुझे यह व्याल 
होता हूँ कि जो प्रस्ताव कांग्रेसी पक्ष की तरक से या किसी भी पक्ष की तरफ से आता है 
तो ऋरम्भ में सरकार को राय पूछ ली जाती हे कि उस्त विषय को वापस होना चाहिये । 
अगर यह भाजूम हो जाय कि सरकारी पक्ष का क्‍या कहना हे या जो प्रस्ताव सदन के अन्दर 
रखा गया है उत्तपर सरकार की राय जानने के बाद ही यहां भवन विचार करता हूँ कि 
हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए। यहो में आशा करता था कि इस 
सब्जेक्ट पर पहले सरकार की बातसुनली जाब किइस सम्बन्ध सें उसको क्या राय हैं। 
अगर मान लिया जाय अध्यक्ष महोदय, सरकार शुरू में ही उसको स्वीकार कर लेती तो 
से समझता हूंकि सचमुच में ही एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती और सदन का 
वक्त फिर बेकार न लिया जाता। इंसीलिये में जरूर इस बात की दरख्वास्त करूंगा 
मंत्री सहोदय जी से अगर वह अब भी इस सब्जेक्ट पर कुछ कहें तो इसरें ज्यादा बहुस करने 
की जहूरत नहीं हें ओर सरकार हमको बतलाये कि इसके बारे में उसकी खुद की क्या राय हैं 
श्रोर अगर यह प्रस्ताव ऐसा हैँ कि वह सरकार को स्वीकार हो, तब तो यह सब बहुस बेकरर हें 
ओर अगर किन्‍हीं कारणों से यह सरकार को स्वीकार न हो रूके, तब इस पर सदन 
के ओर लोगों को गौर करना चाहिये जेँसा कि इस सदन के अन्दर बहुत से सुझाव भी 
येश किये गये हैं। में मानता हूं और वित्त मंत्री को विदवास दिलाता हूं कि जब कभी भी 
सदन के सामने ऐसी बातें आई हैं, तो उनका यह कहना कि उनके पास पेसा नहीं हैं, 
और किपम्ती भी काम करने के लिये चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों तन हो आपके हाथ पैर 
बंध जाते हैं, यद्यपि आपकी यह बिल्कुल इच्छा रहती हैँ किआ्लाप हर एक ऐसे 
काम को करें, सगगर अपने आस-पास की परिस्थिति देखकर आप कहते हे कि हमार 
हाथ पांव बंधे हुये हैं और चाहते हुये भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जितनी 
भी ऐसी बातें आई हैं, उस मौके पर काफी सुझाव विये गये हें और में इस बात को 
समानता हूं कि स्वेच्छापू्वंक हमारे सूबे के धनियों से इस बात की अपील हो ओर 
उतप्ते रुपया लेकर इनघाठों की दशा को सुधारता चाहिये। में आशा करता हूं कि घनी- 
मानती व्यक्ति इसके लिये अ्वध्यय आगे आयेंगे ओर वे लोग इसके लिये रुपया देंगे 
और इसके लिये जिसके पास पैसा होगा वह स्वेच्छा से दे देगा। तो इसके लिये 
हुकूमत का यह कहना कि पैसे का प्रबन्ध कहां से हो सकता हैं यह उचित नहीं हे 
मरा ख्याल है जेसा कि बतलाया गयाहै अगर हुकूमत पैसे का प्रबन्ध करता चाहती हूं 
तो बहऐसा प्रबन्ध करसकती है। क्योंकि जेसे कहा गया हे कि जहां चाह हूं वहां 
राहु। अगर सरकार काम करना चाहे तो कर सकती है। इस कार्य के लिये मेरा विव्वास 
है कि कई लोग आगे आयेंगे और में आशा करता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां 
पेश किया गया है वह स्वीकार होगा और यह सिर्फ स्वीकार हो नहीं होगा बल्कि 
इस पर अमल भी होगा और इस तरह से सचमृच काशी के गिरते हुये घाटों-को 
बनाया जायेगा और हस दुनिया के सामने यह दिखला देंगे कि हमारे राज्य की चौजें 
कितने महत्व की हैं और उसके लिये हमें कितना गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ में 
सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


प्र लेजिस्लेशटिव कोंसिल [ २८ अवतूबर, १६४२ 


डाक्टर ईदवरी प्रसाद--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मे उपाध्याय जी के प्रस्ताव का 

हृदय से समयंन करत है । मुझ खेद है कि यह प्रस्ताव उपाध्याय जी को इस सदन के सामने 

रखना पड़ा। मेरी सम्मित में तो बनारस स्युनिसिपेलिटी को इस बात की कोशिश करनी चाहिये थी 

कि वह घाटों को तरफ ध्यान देती उसे सरकार का ध्यान घाटों की शोचनीय अवस्था की श्रोर भी 

श्राकृष्ट करना चाहिये था परन्तु बनारस म्पुनिसिपेलिटी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और 

उपाध्याय जी को यह प्रस्ताव इस सदन के सामने रखना पड़ा। इस काये से श्रापने हिन्दू 

जनता का बढ़ा उपकार किया है । श्रध्यक्ष महोदय, काशी की प्राचीनता का वर्णन करना श्राप के 

सामने अनावश्यक है । आप काशी के निवासी हूँ, श्राप के वंशज काशी में रहते श्राये हैं, श्राप के 
पिता जी ने काशी में विद्या पढ़कर विद्वव में रुयाति प्रपप्त की है। राजा हरिइ्चन्द्र वहीं हुये, भगवान 
बुद्ध ने पहले सारनाथ में अपने धर्म का प्रचार किया । काशी श्रनादिकाल से धर्म श्ौर संस्कृति 
का केन्द्र रहा । उसके बारे में कहना इस भवन से श्रनावश्यक है । कौन हिन्दू ऐसा है जो काशी 
के गौरव को नहीं जानता, जो वहां शिक्ष। प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, कौन ऐसा हिन्दू है 
जिसके हृदय में काशी का नाम लेत ही प्रनेकों स्मृतियां जागृत नहीं हो जातीं। जेसा कि उपाध्याय 
जी ने कहा कि काशी में देवता विराजते हूँ में समझता हूं कि साननीय संत्री जी पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । उनके सम्मुख दृष्टकोण रखना पड़ेगा । काशी के घाटों की दशा शोचनीय हे । 
वे काशो की उत्तम निधि हैं। जितने योरप के यात्री आते हैँ धर्म के ख्याल से नहीं प्र/क्ृतिक 
सोन्दयं की वह प्रशंसा करते है । अनेकों प्राजीत पुस्तकों में काशी का वर्णन है । दूसरे श्रभी बून्दी 
घाट की बात कही गई यदि उसका निर्माण न किया तो निकटवर्तो भवन गिर जायेंगे श्रौर बहुत नुक- 
सान होगा । इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये । श्रब सवाल यह पंदा होता हूँ 
जेसा शास्त्री जी ने कहा कि रुपया कैसे श्रायेगा यह सही है कि जनता गरीब है श्रौर राजे-महंराजे 
और धनी मानी लोग ग्रव नष्ट हो गये हे उनमें सामथ्यं नहीं हे कि रुपया दे सकें परन्तु मेरा 
विद्वास है कि यदि घर के नाम पर रूरकार जनता से अपील करेगी तो कोई मनुष्य ऐंसा नहीं हें 
जो इस काय॑ में कुछ न कुछ न दे । में बह समझता हूं कि जिस तरह से गवरनमेंट श्राकोलाजिकिल 
डिपटेमेंट का जो ऐक्ट है उसके द्वारा प्राचीन इसारतों की रक्षा करती है उसी प्रकार घाटों 
की रक्षा का भी उपाय हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई न होगी। सरकार जनता से 
यदि श्रपील करेगी और गवरत सेंट श्राफ इंडिया से श्रपील करेगी की घाटों की रक्षा के लिये यह कार्य 
करना आवद्यक है, तो से समझता हुं कि इसकी पूर्ति में कठिनाई न होगी । में इन दाब्दों के साथ 
इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्राश्ा करता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी 
और इसे कार्यान्वित करेगी। बार-बार प्रस्ताव वापस लेना, अस्वीकार करना वेधानिक 
दृष्टि से कुछ भ्रच्छा नहीं है । जैसे माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रस्ताव पर कहा कि अगर में 
इसको सान भो ल तो २ सहीने के बाद आप ही लोग उसकी मुखालिफत करेंगे। से आपसे 
कहता हूं कि आप देखेंगे कि हम लोग यह नहीं कहेंगे बल्कि हम लोग यह कहेंगे कि गवरनमेंट पक्ष 
न क्या कियाह । गवर्नमेंट कठिनाइयों का वर्णन करेगी और उनके साथ हम लोग सहानुभूति 
रखेंगे और सहयोग करेंगे और कहेंगे क्तिद्स तरह से इस उद्देश्य को पूर्ति होती है । 


श्री गिरधारों लाल ( सातजनिक तिर्माण मंत्री )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, 
जितनो बात काशी का यहां के घाटों के विषय में कही गईं उसमे से समझता हूँ किसी भी 
हालत मे दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन वास्तव में सच बात तो यह है कि बनारस के जो घाट 
हू उनके लिये सरकार न अ्रब तक क्या क्या कार्य किया इस बात से थोड़ा भी हमारे साननीय 
सदस्य परिच्चित होते तो ज्ञायद इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की जरूरत न समझते । वास्तव में 
बात तो यह हूँ कि घाटों की अ्रब तक किसी भी हालत में सूबे की सरकार के ऊपर बनाने की 
जिम्मेदारी नहीं थी। यह जितने भी घाट हे, श्रद्धा, प्रेस और भक्तिवश बहुत से धनी सानी लोगों ने 
बनारस मे बनाये थे और उन्हीं के द्वारा इनकी सरम्मत और देखभाल श्रब तक होती रही । 
जकत इसक बाद सन्‌ १६४८ सें सब से पहले यह प्रदन यू० पौ० सरकार के सामने श्राया। उस 
वक्‍त एक बाढ़ आयी और जहां सासूली और घाटों को नुकसान पहुंचा होगा हनुमान घाट 


प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय प््द 


जो था उसको बहुत काफी नुकसान पहुंचा। वास्तव में बात तो हुँ कि वह घाद बिलकुल 
डुट गया ओर सरकार ने उस घाट का २ लाख ८० हजार रुपया खर्च करके पुर्नानर्माण किया। 
वहां के करीब करीब सभी घाटों की हालत खराब है । इसके बाद यू० पी० सरकार ने अपने 
चीफ इंजीनियर के जरिये उन घाटों का सर्वे कराया और अन्दाजा लगाया गया कि इस सब कामों 
की लिये कितने धन की ज़रूरत पड़ेगी । 


डाक्टर इंदवरी प्रसाद-..-क्या एस्टीमेट हुआ । 


श्री गिरधारी लाल--.चार करोड़ से ज्यादा रुपया इसके निर्माण में खर्च होने का 
इस्टीमेद हूँ जो कि आप समझते होंगे कि सूबे की सरकार के बस की बात नहीं है । यू० पी० सरकार 
के सामने यह प्रइन रहा है कि किस तरीके से वह इतनी बड़ी धनराशि को निकाले । इस बीच में दो 
और घाट एक सौर घाट और दूसरा मां आनन्दमयी घाट भी क्षतिग्रस्त हो गये और उनका भी 
प्रन्‍तत सरकार के सामने आगया। इसमेंभी सरकार और बनारस के जितने भी प्रमुख नागरिक 
थे उनके बीच मे यह तय हुआ कि जितना खर्च होगा उसमें झ्राधा रुपया यू ० पी० सरकार देगी 
और श्राधा जनता स॑ से प्रबन्ध करके इन घाटों का पुर्ततिर्माण किया जायगा और साथ ही एक 
लाख हयया मां श्रानन्दमयी घाट के पु्नर्तिर्माण के लिये जनता ने दिया भी । इस तरह से दो लाख 
रुपया मां श्रानन्दसयी घाट पर खर्च क्रिया गया। साथ ही इस वर्ष का बजट जो हे उसमें चार 
लाख रुपया मां श्रानन्‍दसयी घाट और दूसरे घादों की मरम्मत के लिये रखा गया हें। इसी बीच 
ब्रह्मा घाट या बून्दी का कोटा, जिसका जिक्र साननीय सदस्य ने किया है, का प्रइदत भी सरकार के 
सामने आया । मेने जेसा कि पहले बतलाया कि चार करोड़ रुपये का जो मसला था वह इतना 
बड़ा सवाल है और सरकार के सामने यह परेशानी रही किकिस तरह से इतनी बड़ी धनराशि का 
इन्तजास किया जाय । जेप्ता कि श्रभी माननीय सदस्य प्रभु तारायण सिह जी ने और दूसरे 
साहबान ने सुझाव दिया है उससे यह साफ जाहिर है कि न सिर्फ यू० पी० की सरकार न सिफे 
हमारे प्रान्त के नागरिक बल्कि काशी और काशी के जो घाट हूँ जिनसे बनारस की रक्षा हो रहो है 
उनक प्रति हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति है । इस बात को देखते हुये 
एक सरकारी कमेटी बनाकर जितने धन की जरूरत होगी उस सवाल को त्य करने के लिये एक 
कमेटी बताना तय किया गया है जो कि में समझता हूं बहुत जल्द आ्रापक सामने बात आ जायगी । 
जनता में से भी इसके लिये रुपया इकट्ठा किया जायगा और जितना यू ० पी० गवर्न॑मेंट दे सकेगी, 
देगी तथा गवर्न मेंट श्राफ इंडिया भी मदद करेंगी। इस प्रकार से में उम्मीद करता हूं कि ऐसी 
स्थिति मे यह प्रस्ताव लाने को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है । इसलिये में यह विरोध करूंगा कि 
माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लें। 


डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्‍्या कमेटी सरकार ने बना दी है । 


श्री गिरधारी लाल--कम्ेटी बनाने का निश्चय कर लिया गया है । में समझता हूं 
कि बहुत जल्दी एलान ही जायगा । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्ाहीस--जो जो सूरतें उनकी मरम्मत करने के लिये हो सकती 
हें बे हो रही हे प्रगर श्राप चाहते है तो उनको पढ़कर सुना दूं। गवर्नमेंट आ्राफ इंडिया से भी 
रुपया लेते को है । 

डाक्टर ईदवरी प्रसाद---गवर्न मेंट आफ इंडिया का क्या रुख है । 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस--गवर्ंमेंट श्राफ इंडिया से भी लिखा पढ़ी हुई हू 
और पब्लिक से भी रुपया लेने की तजवीज हो सकती है और वह भी हो रहा हे । इसके लिये 


इम्प्रूवर्मेंट ट्रस्ट और स्पुनिसिपल बोर्ड दोनों काम कर रहे हें। इसक लिये यह भी सोचा जा 
रहा हैँ कि एक कमेटी बना दी जाय यह प्रस्ताव हे वह बाद में श्राया हें। यह कार्य तो पहले से 


हो रहा हूँ । 


६० द लजिस्लेटिव कॉंसिल [ २८ अक्तूबर, १९५२ 


क्री राजा रास शास्त्री--पंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि जो 
प्रस्ताव की भावना है उसकी बात को गवरनमेंट स्वीकार कर रही हे ओर जरूरी भी हे। 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--जैता प्रस्ताव है श्रौर जिस तरीक से श्राप चाहते हें 
उप्त तरोक से हम कर रहे हैँं। श्रगर हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैँ तो यह बात श्राइडेंटीफाई 
हो जायेगी कि इत कास को गवर्व मेंट कर रही हूँ प्रोर इ र काम को पुरी जिम्मेदारी गवने पेंट पर है । 
इस प्रस्ताव को मान लेदे से जो नृस्तरक्का काम करने को स्थ्रिठ है वह खत्म हो जायनी | इस्प्रूवमेंट 
टुस्ट श्रोर म्युनितिपल बोर्ड समझ लेंगे कि यू० पी० गवर्ममेंट ने इ पका पूरा बोझ ले लिया है। 
इसके अ्जावा मेरे पास इस सिलसिले से एक नोट भी है, जो सेम्बरान साहबान उसे देखना 
चाहें दे देख सकते हूँ । 

श्री राजाराम शास्त्री--में चेधर से कहना चाहता हूं कि झ्राप उसको देख 
लीजिये और सरकार उस काम को आरम्भ कर दें। 


चेयरमंन--.यह चेयरमेन का काम नहीं है । 

श्री सभापति उपाध्याय---अ्रध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस संबंध में कार्य कर 
रही हैँ तो में अ्वने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। 

डाक्टर ईइवरो प्रसाद--सें मंत्री जी से प्रार्थता करूंगा कि एक आध प्रस्ताव सरकार 
कर ले तो हम लोगों को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा । « 


श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीस---हाउस ने जो चाहा वह काम जब पहले ही से हो 
रहा हैं तो फिर इसरिज्ोल्यूशन के पास करने की कोई जरूरत नहीं है । श्रभी में सुन रहा हूं कि 


हमारी ज़बान से जो भी बात निकलती हे वह किस्ती तरह से काबिले क़बूल नहीं होती । यह तो 
दूसरी चीज हुँ। 


श्री ,राजारास शास्त्रो--अगर यह बात हूँ तो में यह कहूंगा कि श्राप जिद कर रहे हैं। 
श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--प्रजजूर हूं । जिद की बात नहीं है । 
चअयरमन--क्या सदत की श्रतुमति हे कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय ? 


श्री राजाराम श्ास्त्री--प्राप भवन की राय लें। हम नहीं चाहते कि प्रस्ताव 
वापस हो ।. न 


चेयरसन--.प्रश्न यह हे कि यह प्रस्ताव वापिस लिया जाय । 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और विभाजन के पदचात्‌ स्वीकृत हुश्रा ) 


पक्ष में (२४) 
१--ओी अब्दुल शक्र नजमी.. १३--शरी बालक रास वैश्य 
२--श्री इन्द्र सिह नयाल १४--श्री बाब शअ्रब्दुल मजीद 
: रे--श्री कन्हेयालाल गुप्त १५--श्री बंशीधर शुक्ल 
४---#री कुंवर महावीर सिह १६--श्री हकोस ब्रजलाल वर्मन 
१--ओ केदार नाथ खेतान १७--शआ्ी मानपाल गप्त 
६--शरी कृष्ण चन्द्र जोशी १८--अ राना शिव भ्म्बर सिह 
७--री जमन्नाय आत्ार्य १६--ी रास नन्‍्दन सिह 
८---शओ जमीलूरेहमान क़िदवई २०---श्री लालता प्रप्ताद सोनकर 
जहर अजायुददील न. के २१--श्री ५32३8 
रकम प्रेत कार उन २२---ी शिव सुमरन लाल जोहरी 


अर्मा... २३--श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद 
१२--ञश्री पन्ना लालमुप्त....... २४---ओ सरदार संतोष सिह 


प्रस्ताव कि काशी क घाटों क़ सम्बन्ध में शीघ्र कार्य श्रारम्भ किया जाय, ६१ 


विपक्ष में (४) 
१---डाव्टर ईदवरी प्रसाद र--श्री प्रभु नारायण सिह 
२--श्री कुंवर गुरु नारायण ४--शरी राजाराम शास्त्री 


चेयरमेत--प्रस्ताव के पक्ष में २४ सत हैं और विपक्ष में ४ मत हैं इसलिये सदन की 
इजाज्ञत से प्रस्ताव वापस लिया गया। 


सदन का कार्य -कम 


चेयरमेन--_कल के लिये कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पहले डेट रिडक्‍दन बिल 
फिर सेल्स टैक्‍स बिल और उसके बाद फायर सर्विसेज बिल। 


श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रोमान्‌ में यह जानना चाहता हूं कि फाइव इयर प्लान के 
लिये मेने लिखा था क्या मुझे लीडर आफ दी हाउस यह बतायेंगे कि उस के विषय में क्या हुआ । 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--में इस वक्‍त झ्राज इतना ही कर सकता हूं कि 
डिसकदन का वक्‍त दिया जायगा और उसके लिये तारीख बाद में तथ की जायगी। 


चेयरमेन--सदन की बेठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैे। 
(कॉसिल ४ बजकर ५१ सिनट पर दूसरे दिन, २६ श्रक्तूबर को ११ बजे 
तक के लियें स्थगित हो गई ) 


लखनऊ, दइयामलाल गोविल, 
र८ श्रक्टूबर, १६५२ सेऋ्रटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल, 
उत्तर प्रदेश। 


पी० एस० यू० पी--ए० पी०-२ एल० सी-१६५३०८५० । 


सं० ता० 
१८०२१०-०२ 


२८-२१०-४२ 


ले। 
द्डं 


हे । 


॥ यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ा्मेंसी में दवायें 
त हसोल आंवला? 
चन्द्र प्राजय फार्मेंसी भ्रायुवेंद को शिक्षा, विद्यार्थियों 
(--श्री प्रताप चर्के 'आयुर्वे दिक श्रातुरालय के लाखों रोगियों 
को यह 2 लम है. कि तहसील प्राप्त सययां विक्रय भी की जाती है जिनका लाभ 

को जनता को प्रति कष्ट उठान पहुत । । 
(ख) यदि हां, तो सरकार ६7 यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में बीस 

श्री गिरिधारी लाल (साव 

ण-कार्प का 85% में २० से अधिक आदमी 
सडक जा हे 2 दिया | रस शास्त्री, वेच्य, लेखक, ओषधि 


बि हे कक कम! पक क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ा्मेंसी 
मुताबिक़ सडद़ ४ 


आऔ्री गिरधारो लाल--जबा करेगी कि वह उपरोक्त फ़ार्मेंसी तथा 


अमे, 


१९६५६ ई० में पहिला चरण जत्म होरखती है ? 
श्री प्रताप चन्द्र प्राजाब- ह 

जो बरेली से कई को रोड जाती रही है । े 

बनाने की योजना है यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम 
क्री गिरधारी लाल--इसका नाम एल० एच० आयुर्वेदिक ,कालेज 

“श्री प्रताप चन्द्र ग्राज है ु 
से कि कब चम्पतपुर से सिरोजयन श्री ललितहारी श्रायुवंदिक कालेज 
यदि हां, तो सरकार उः | की 

उठा हा है? डा | यह ठोक हे कि उपरोक्त ' रे 

"गे गिरंधारी लालिं्ओत कम जग आकल- लो < 


(ख) महू सड़कें प्र जिला बी े ल्‍ 
जिस्मेदारी भ्रब बोर्ड की है। 7 यह ठीक हे कि उपरोक्त फ़ा्सेसी में 


श्री प्रताप चल प्राजाद... बोनस के रूप में नहीं दिया जाताहे ! 


बोर्ड के प्रन्दर कब धाई हैं।. रचना नहीं है। 
लाल... यह ठीक हैं कि उपरोक्त यूनियन [ने 
की के । कन्सीलियेशन बोडें, बरेली 


थे परन्तु अम संत्रो की इच्छानुतार रऔर बोनस की भी सांग थी ? 
एल० एचणए 
१--भऔ शिव सुमरन लक्या यह ठीक हे कि सरकार ने वेतन 
ठीक है कि पीलीभीत में एक एल०/एता०४०००) ) में भेजने से- 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द( गृह हि 
कालेज शिक्षा संस्या के प्रंतर्गेत ध्रंगों कि उपर ' में काम 
नाम से संबोधित होता है। ता क्यों उचित नहीं समझा घया 2 ' 


सं०. ता० 
१६-१००४ २ 


२४०१०-४२ 


६४ लेजिस्लेटिव कोंसिल [२६ भ्रक्तुबर, १६५६ 


प्रश्नोत्तर 


तहसोल आंवला जिला बरेलो के कच्चे मांग 


(--श्री प्रताप चन्र प्राजाद (विधान सभा नितिन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार 
को यह मालूम है कि तहसील शआ्रांवला ज़िजा बरेली में जाने के पक्के मार्ग न होने के कारण वहां 
की जनता को भ्रति कष्ट उठाने पड़ते हैं और व्यापार करने में भी कठिनाई होती है ? 

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहो है ! 

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(क) जी हां। 


(ख) सड़क निर्माण-कार्य का द्वितीय चरण बनाया जा रहा है श्रोर उसमें इस इलाके की 
सड़कों की उन्नति पर ध्यान दिया जायगा। 


श्री प्रताप चर श्राजाद--क्या साननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण 
के मुताबिक़ सड़क कब तक बनता शुरू हो जायेंगी ! 


श्री गिरधारी लाल--जब पहिला चरण खत्म हो जायेगा तभी होगा। सन्‌ 
१९५६ ई० में पहिला चरण ख़त्म होने की मियाद है। 


श्री प्रताप चद्ध प्राजाद--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण में 
जो बरेली सेबदायूं कोरोडजातीहु और उत्तर में जो राम गंगा नदी पड़ती है उसपर पुल 
बनाने की योजना है! 


श्री गिरधारी लाल--इसकी इत्तिला इस वक्‍त मेरे पास नहीं है। 


हे _२--श्री प्रताप चन्द्र श्राजाद--(क) क्या यह सच है कि इस तहसील में मगोरा 
से धिरोली और चम्पतपुर से सिरोली जाने वाले दोनों मार्ग कच्चे और खराब दशा में हैं ? 


(ख) यदि हां, तो सरकार उत्को पक्का और अच्छी दशा में बनाने के लिये क्‍या क़दम 
उठा रही है! 


श्री गिरधारी लाल--(क) जी हां। 
लि ) यह सड़कें अब ज़िला बोड़ के अ्रधीन हैं इसलिये इनकी देख भाल तथा निर्माण की 
ज़िम्मेदारी श्रव बोर्ड की है। 
से श्री प्रताप चद्ध आजाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायगे कि ये सड़कें ज़िला 
बोर्ड के अन्दर कब आई हैं। 
श्री गिरघारों लाल-..१ अ्रगस्त, १६५२ में ली गई है। 
(प्रइन संख्या १-११ जो कि संगलवार २८ अक्तूबर, सन्‌ १६९५२ ई० के लिये रखे गये 
थे परन्तु श्रम मंत्री की इच्छानुसार २६ भ्रक्तूबर, सन्‌ १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे । ] 
एल० एच० आ्रायवंदिक कालेज, पीलोभीत 


१--श्री शिव सुमरन लाल जोहरो (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र क्या यह 
ठीक है कि पीलोभीत में एक एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मेसी हैं ? । ४ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द (गृह तथा श्रम मंत्री)--पीलीभीत में ललितहारी भ्रायवे दिक 


कालेज विक्षा संस्था के प्रंत्गंत श्रोषधि निर्माण विभाग है, जो ललितहारी भ्रायघेदिक फ़ार्मेसी के 
संबोधित | पे श्रायघंदिक फ़ार्मेसी के 
ताम से संबोधित होता है।... 0०७ आ 


प्रध्नोत्तर ६४ 


२--भ्री शिव सुमरत लाल जौहरी--क्या यह ठीक है कि उपरोकत फ़ार्मेसी में दवायें 
बेचने के लिये बनायी जाती हैं और बेची जाती है? 
डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द--उपरोकत शिक्षा संस्था फ़ार्मेसी प्रायुवेंद को शिक्षा, विद्यार्थियों 
को देने के उद्देय से संस्थापित है। इसका कार्य श्नायुवें दिक झातुरालय के लाखों रोगियों 
को मुफ्त श्रोषचि प्रदान करना है शेष नि्चित औषधियां विक्रय भी की जाती हैं जिनका लास 
विद्यालय तथा आतुरालय को प्राप्त होता है । 


३--भ्री शिव सुमरन लाल जोहरी--क्ष्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेंसी में बीस 
से अधिक आ्ादमी काम करतें हें ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में २० से अधिक आदमी 
काम करते हैं जिनकी कुल संख्या इस समय ३६ है जिसमें रस शास्त्री, बेद्य, लेखक, श्रौषधि 
वितरक, पेषक सम्सिलित हैं। 


४--भ्री शिव सुमरन लाल जोहरी- (क) क्‍या यह सत्य हैं कि उपरोक्त फ़ार्मेसो 
फ़ैक्टरीज्ञ ऐक्ट के अनुसार झव तक रजिस्टर्ड नहीं है ? 
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उपरोक्त फ़ार्मेसी तथा 
प्रबन्धक के खिलाफ़ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? 
डाक्टर सम्पूर्णानरद-- (क) जो हां। 
(ख) इस संबंध में श्राववयक कार्यवाही की जा रही है । 
५--भी शिव सुमरन लौल जोंहरी-क्या यह ठीक हुँ कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम 
करने वाले मजदूरों की एक रजिस्टर्ड यूनियन है जिसका नाम एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज 
फ़ार्मेसी वर्क्स यूनियन है? 
डाक्टर सम्पूर्णनन्द--जी हां। यह यूनियन श्री ललितहारी झ्ायुवेंदिक कालेज 
फ़ार्मेछी, वर्केसे यूनियन के नाम से रजिस्टड है । 
६--शभी शिव सुमरन लाल जोहरी--क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ा्मेंसी में 
काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम वेतन मंहगाई रहित २५ र० या उसके निकद हूँ ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जरी हां। 
७--शआी शिव सुमरन लाल जोहरी--क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ा्मेसी में 
काम करने वाले मज़दूरों को फ़ार्मेंसी के लाभ में से कोई पैसा बोनस के रूप सें नहीं दिया जाताहै ? 
डाक्टर सम्पुर्णानन्‍न्द--सरकार को इसकी सुचना नहीं है। 


८--ओ शिव सुमरत लाल जोहरी--क्या यह ठीक है कि उपरोक्त यूनियन [ने 
ग्रपनी कुछ डिस्प्यूटूस' ( ता5एपा&5 )  कनन्‍सीलियेशन बोडे, बरेली 
( (तालंशगा0ाए 80470, उ्वाए ) के पास २७ जून, श्९५१ को 
भेजे थे और क्या अन्य बातों के अलावा उत्तमें वंतन वृद्धि और बोनस की भी मांग थी ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हां। 

€--भ्ी शिव सुमरन लाल जोहरी (क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने बेतन 
वृद्धि शौर बोनस के सामले को ऐडजुडिकेशन ( [ए0ं८्थ्ा700) ) में भेजने से 
इन्कार कर दिया? 


(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बताने की क्ृपा करेगो कि ध उपरोक्त फार्मंसी में काम 
करने वालों को न्याय प्राप्त कपने को सुविधा दिया जाना क्‍यों उचित नहों समझा गया ? 
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डाक्टर सस्पूर्णातन्‍द--(क) जी हां। | ॥« रे 
(ख) इस मामले को सरकार ने ऐडजूडिकेशन सें भेजने योग्य नहीं समझा । 
१०--शआऔी शिव सूमरन लाल जोहरी--(क) क्‍या यह ठीक है कि उपरोक्त 
झगड़े में कन्सीलियेशन बोर्ड के चेयरमैन से अपनी रिपोर्ट श्रम कमसिइनर के पास भेजी थी ? 
_ (ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक नक़ल सेज पर रखने की कृपा करेगी ? 
डाक्टर .सम्पूर्णानन्‍्द---(क) जी हाँ। 
(ख) जी नहीं। ऐपो रिपोर्ट गोपनीय रक्‍खी जातो हे) | 
११--भशीशिव सुमरन लाल जौहर 7--क्या सरकार का इरादा है कि ग्रब उपरोक्त 
फ़ार्मेसी में काम करने वालों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा दे और वेतन तथा बोनस के झगड़े 
को ऐडजुडिक्रेशन ( #6ठांप्रशब्वांणा ) में भेजे ? 
डाक्टर सस्पूर्णानन्द-सरकार इस माजले को एडजुडिकेशन के उपयुक्त नहीं समझती । 
[प्रदन संख्या १७---२० जो कि संगलवार, २८ अक्तूबर, १६५२ ई० के लिये रक्‍खे गये थे 
परन्तु गृह मंत्री की इच्छावुधार २६ अक्तुबर, सन्‌ १६९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे। ] 
१७-२०--शआओी प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित । 
सन्‌ १६९५२ ई० को उत्तर प्रसंग जनींदारों क ऋण 
कस करने का विधेषक 
श्री चरण सिह (माल मंत्री )--भाननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में श्राप की श्राज्ञा से 
प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक 
प्र विचार किया जाय । 

.. जिस वक्‍त से ज़मींदारी ख़त्म करने का सिलसिला चला तो १६४६ 
में विधान सभा ने एक कमेटी बचाई थी। उस कमेटी को इस बात की रिपोर्ट भी है कि 
जब जमोंदारों से उनकी जायदाद ली जायगी तो उनको जो मुआविजा दिया जायगा वह बाजारों 
की क्रीमत के अनुपात या तनासुब के मुताबिक़ कर्ज़ाजात को घटा कर दिया जायगा। इस तरह 
का आइवासन और इत्मौोनान सरकार ने ज््ींदारों को दिया था। जब ज़्र्मीदारी श्रवालिशन 
बिल २४ जनवरी, सन्‌ १६५२ ई० को अ्रधिनियम बना, तो बहुत से लोगों को मोक़ा सिला और 
मुक्दमेबाजी हुईैं। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुक़दसे गये। ५ सई, सन्‌ १६५२ ई० को 
यह श्रधिनियन वेब क़रार दिया गया और पहली जुलाई, सन्‌ १९५२ ई० को यह ऐंक्ट लाग हो 
गया । यह बिल असेम्बलो से पास हो चुका हे और अब परिषद में विचार करने के लिये 
प्रस्तुत किया गया है । इसमें ३-४ मोटे-मोटे उयुल हैं, एक तो यह कि जितने कर्जाजात हैं उनकी 
तहकोकात अदालत करे। लेंकित जो डिगरी व रा इजर हो गई हैं, उनकी ज़िम्मेदार अदा- 
लत॑ नहीं होगी कि वह उनको ग्रज्ञट सें दे और लोगों के नोटिस में लाये। दूसरे यह कि जिस हद 
तक क़र्जा लेन्डेड प्रापर्टो के ऊपर उस जायदाद का हैँ जिसको स्टेट ने एकक्‍्वायर कर लिया है था 
जो उत्तर प्रदेश के राज्य में निहित हो गये हैं तो जो भी क़र्ज़ा ऐसी जायदाद के हिस्से में आते हें 
या जिस क़दर हिस्सा उस जायदाद के हिस्से में पड़ता है, वह क़र्ज़ा घटाया जायगा और जो 
दूसरे क़र्ें उस जायदाद पर हूँ, उससे किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। क्योंकि उसुल इस 
विधेयक का यह है कि जिस क़दर उसको पेइंग कैपिसिटी कम हो गई है था किसी मक़रूज्ञ की 
या असामी को पेइंग कैविसिटी कम हो गई है, उस क़दर उसको राहत या सहुलियत मिलनों 
चाहिये। प्रगर यह मान लें कि एक आदसी को एक फंक्टरी है और एक गांव है और दोनों 
रेहन थे तो उसका एक ही कर्ज़ा घटाया जा सकता है। इसलिय जो शहरी जायदाद हुँ उस 
पर क़र्ज़ा कम नहीं किया जायेगा। इसलिये फैक्टरी का क़र्ज़ा कम न कर के, जितना क़र्जा 
द्रास्सफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफ़ा २२ के सातह॒त उस गांव के हिस्से में आता है, उसका उतना 
कर्ज्ा कम कर दिया जायेगा ओर जितना क़र्जा फैक्टरी के जिम्मे पड़ता है, तो चूंकि वह उसका 

हैँ तो उस|असासी का मक़रूज शख्स को पेइंग कैपिसिटी बरकरार है लिहाजा जो 
में आता था वह नहीं घटाया जायेगा, यह इसका दूसरा उसूल डु । 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कस करने का विधेधवक . ६७ 


तीसरा उसूल यह है कि जिस क़र्जे से ऐसा समझा जाता हो कि उसक्षा पब्लिक इन्टरेस्ट 
पर असर पड़ता है, अगर वह घटा दिया गया तो वह क़र्ज़ा भी नहीं घटाया जायेगा। अगर 
देखा जाय तो लाजिकली उस क़ज्ञे को स्टिक्टली घटा दिया जाना चाहिये, लेकिन दुनिया में ऐसे 
उसूल, जिनको लाजिकली मान लिया गया हो, बहुत कम हें। हर समय एक उसूल का दूसरे 
उसूल के साथ परस्पर सामन्‍्जस्य करना पड़ता है, और उतको रिकान्साइल करना पड़ता है । तो 
ऐसी सूरत में पब्लिक इन्टरेस्ट की बात आती है जहां कि व्यक्तियत इन्टरेस्ट को सरेन्डर 
करना पड़ता है। अगर वह सार्वजनिक हित में रोड़ा अठ्काता हैँ तो व्यक्तिगत का प्रश्न 
छोड़ देना पड़ता है। तो जो क़्रज्ञ ऐसे हैं कि जिनको घदाने से सार्वजनिक हित को धक्का 
पहुंचने का अन्देशा हो, मसलन इस्टेट की तकाबी वरगगेरह, कोश्र/परेटिव बेंक्स या दूसरे रेलिजस 
प्वाइन्ट की चीज़ें हैं, तो उस हालत में वह क़र्जा नहीं घटाया जायेगा । इसमें शेड्यूल बेक का 
क़र्जा न घटाने की बात है। इसके अलावा यह भी हैं कि जो आड़ी क़र्जा जायदाद का इस्टेट 
पर पड़तः है, यानी जिसको ज़्तीदारों विनाश और लेच्ड रिफार्म बिल में डिफाइम किया गया है, 
ग्राम भाषा में यह है कि लेंडड प्रापर्टी के ऊपर जो कर्ज्ञा पड़ता है तो उसका जो कम्पेनसेशन है, 
उस कम्पेनसेशन की इसमें जितनी इजाजत है, उतना कम्पेनसेशन या रिहेबिलीटेशन 
ब्रान्ट से उसल हो जायग!ः । जो बाक़ी बचे या जो बाझी रुपया हैं वह फिर क्विसी जधयदाद से 
वसूल नहों हो सकेगा, यह भी इसमें रक्खा गया हुँ। तो इसका नतीजा यह होगा कि इस 
से बहुत ज्यादा आराम जमींदारों और मौजूदा भूमिधरों को सिलेगा। 


दे 


साथ हो साथ यह भी विचार किया गया हैँ कि उनका सारा प्रतिकर या अनुदान 
कर्ज में न रहे । इससे वसुलयाबी भी हो सकती है ताकि रुपया उसके लिये बचा रहे। 
श्रब देखना यह है कि किस कदर रुपया घटाया जाय ॥ कर्ज घटाने की बात, अ्रध्यक्ष महोदय, 
मेंते आपको इजाज़त से माननौय सदस्यों के सामने रख दो लेकिन वह घटाया किस तरह 
से जाय, यह एक समस्या है। देखवा यह हे कि इसमें पेसाना! क्‍या होगा । पैमाने के 
लिये हमने यह रखा है कि जायदाद की कीमत जितनी मानी जाती थी तो अब उसको किस 
तरह से आंका या जांचा जाये । इसके लिये हमने रखा हें कि इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट जो 
है, उसके मुनाफे से निकाल दिया जायेगा । उससे से गुणा करके उसकी कीमत 
निकाली जा सकती हे। वर्ना किसी जायदाद की क्या कीमत हे, यह नहीं पता चल सकता 
ओर इसके लिये हम कोई सीधा सा फारमूला नहीं रख सकेंगे। अब भी भुस्तकिल तरीके 
से कोई यह नहीं कह सकता हैँ कि उसकी जायदाद की क्‍या कीमत थी और आप वेसे 
कह सकते हैं कि इतनी म।न ली जाय। तो जायदाद की असली कीमत जानने के लिये इनकस्बर्ड 
स्टेंट ऐक्ट में इससे जो अरब तक की बात थी, उससे गुणा कर दिया जाय और इससे जितनी 
भी रकम आये वह उस जायदाद की कीमत मानी जायेगी और जो प्रतिकर मिल रहा है, प्रतिकर 
ग्रौर उसे गण देने के बाद जो रकम आयेगी और प्रतिकर का जितना बाकी गुणा देने के बाद 
कीमत आई है, तो उससे जितनो कीमत हो उतनी कीमत कर्ज की कर दी जाय । मसलन बाकी 
ग्राय मान लोजिये मेरठ के जिले में ३२ है ओर कम्पेनसेशन मिल रहा है और चेट इन्कन का ३२ 
गृवा मेरठ का जो होता हे जिस पर कि कर्जा होगा, तो उसका कर्जा ८६/३२ कर दिया 
जायेगा और मान लीजिये दूसरी जगह १६ है तो वहां ८/१६ हो जायेगा । मान लीजिये 
गोरखपुर में सल्टिपुल ७० हु तो सेलेक्ट कमेटी ने और उसके बाद प्रांतीय सभा ने यह तब किया 
हैँ कि सल्ठीपुल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वह ४० से ज्यादा नहीं साना जायेगा । लेकिन 
वहां ८/७० हो जायेगा । इस तरह से लोगों का प्रतिकर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिये 
उसको ज्यादा से ज्यादा ४० कर दिया गया हे लेकिन कहीं ससलन एक जगह १३ है, 
१६ हैं या १७ है, तो बाकी जगह २३, २४ और २७ भी है। इसलिये ४० से ज्यादा 
कहीं नहीं हे श्लोर इससे कम जितना चाहें रख लें। तो वह इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से मल्टीपुल 
करके यह रकम दी जा रही हैँ तो मेरे विचार से यह सोटी सो चीज़ है जो कि इस 
विधेयक का सतलब हे ओर अगर इसके सिलसिले में कोई संशोधन बाद में होगा, तो 
में उनका जवाब फिर दूंगा । इस समय श्रापकी इजाज़त से में इतना ही कहना चाहता हूं । 


दर्द लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २६ श्रक्तूबर, १६९५३ 


श्री क्‌ वर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अ्रध्यक्ष महोदय, 
माननीय चरण सिह जी को श्रक्सर यह शिकायत रही कि जमींदार जो हें वह सरकार जो 
कुछ भी करती है उसको शुक्रिये का एक भी अल्फाज़ अदा नहीं करते हैं। लेकिन में एक बड़े 
ग्रसमंजस में हूं वह यह है कि अगर इस विवेधक का विरोध करता हूं तो डेठर्स की नाराज़ी 
हमारे ऊपर होती है और अगर सपोर्ट हे करता हूं तो क्रेंडिटर्स की नाराज़ो होती है । ऐसी 
हालत में में नहीं समझता कि किन दाब्दों में में अपने विचार इस विधेयक के संबंध में रखूं। 
फिर भी एक या दो बातें जो मुझको महसूस हुई उसकी ओर में माननीय मंत्री जी और 
सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं। श्रीमनू, मुझको आइचयें हैँ कि यह विधेयक 
लाया ही क्यों गया । इसके लाने को कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले जो में कहना 
चाहुंगा वह यह कि इसके स्टेटरमेंट आफ आबजेक्ट ऐड रीजन्स में जो हमारी सरकार ने लिखा 
हैं उसका पहला हिस्सा में पढ़ कर सुनाता हुँ-- 
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जो मेंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट ऐन्ड रीजन्स को पढ़ा और उसके बाद जब मेंने विधेयक की 
धाराञ्रों को पढ़ा तो मुझे, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें भी ज्मींदारी के साथ डिस्क्री- 
मिनेशन किया गया हें, वसूलन यह चीज्ञ ठीक नहों थी। जो वेल्यूयेशन प्रापर्टी को है इसे 
विधेयक में उसके घटाने और बढ़ारे की बात की गई हैँ। ज़्पीदारों के कर्जे को स्केल डाऊन 
करने की बात इस विधेयक में की यई हे। इस बिल के अनुसार १० हज्ञार या उससे कम के 
ही जमींदारों के क़र्जे को स्केल डाऊन करने की ही व्यवस्था सी मालूम होती है और उससे 
ज्यादा मालगुजारी जो देते हूँ उनके लिये कोई व्यवस्था नहों है । तो इस चीज़ को जब में देखता 
हूं तो मालूम होता हैँ कि सरकार ने इसमें फर्क किया है। एक कैटेगरी बनाई गई है उन 
जमोंदारी की जो १० हज़ार से कम देते हें और इत्र वे हे जो ज्यादा देते हें तो ऐसी 
हालत में जो अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट थो तो सरकार ने उसके उद्देश्य कें खिलाफ यह 
डिफरेनसियेशन क्‍यों किया । जिस हिसाब से छोटे ज्ञमोंदारों को प्रापर्टो को वैल्यू ( ४७०० ) 
घट सकती हैँ तो उसी हिसाब से बड़े ज्मींदारों की भी घट सकती है । इसमें इस प्रकार का 
डिफरेंनसिएशन हरगिज्ञ न होना चाहिये। यह उसूलन ग़लत चीज है। शायद सरकार की 
दृष्टि में यह चोज्ञ होगी कि जो बड़े जमोंदार हेँ और जेसा कि ज्यादातर ऐन्‍्टागनिस्टिक 
एटोट्यूड गवर्नेमेंट का उनके प्रति रहा है, इनके पास सरमाया ज्यादा है, इनको पैसे की 
जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर किसी के पास सरमाया ज्यादा है या सरमायः ज्यादा नहीं 
है, जब जमोंदारो अबालिशन कमेटी ने कोई उद्देशय लिया और हमने उसको सान लिया तो 
फिर उस्तीं उद्देश्य से सारा कास होना चाहिये । हमारे पास यह दृष्टिकोण न होना चाहिये 
कि हम इस कैटेगरी केज़मींदारों कोइसमें नहों लाते ; इस कंठेगरी के ज्मींदारों को इस 
में लाते हैं ।हमारे सामने सब के कर्ज के लिये एक समान व्यवस्था का दृष्टिकोण होना चाहिये 
झौर उसूल भी यही कहता है । ह 
क्री चरण सिह--क्जे सभो लोगों के घटाये जा रहे हे। यह भ्रम आपको कहां 
हो गया । 

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रगर ऐसा है तो तो मुझे इस के संबंध में कछ नहीं कहना 

है (सरकार का विचार तो ऐसा था। खैर दुसरो चीज़ मेंने जो इस विधेयक में देखी बह यह थी 

कि इस विधेयक में जो सरकार पास करने जा रही है उसके भ्रनुसार यह होगा कि जो 


संन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्रमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक ६६ 


रहँबिलीटेशन ग्रांट है और कम्पेनसेशन हैँ, इन दोनों को सरकार ने जोड़ दिया है। कज्ञ की 

अदायगी के लिये | मुझे आू।चय्य हुआ, इस समय जब कि सरकार कर्ज का भार कम करना 
चाह ती हे तो उसने यह निवचय किया कि रिहेबिलिटेशन ग्रांद श्रौर कम्पेनस्रेशन दोनों जोड़ 
दिये जाये । कर्जे के भार को आधा करने में और इस बिल के अनुसार जो ३/४ हिस्सा 
कम्पेनसेशन का या रिहेविलिट दान ग्रांट का होगा वह किसी कर्ज की प्रदायगी में काट लिया जा 
सकता है ओर एक चोथाई झ्र्मीदार के पास रह जायेगा । मुझे केवल यह निवेदन करना 
है कि जिस समय रिहेबिलिटेशन ग्रांट का सरकार ने प्राविज़्न किया था उस ससव यही कहा 
गया था कि हम पुनर्वासन भत्ता दे रहे हैं । इसको कम्पेनसेशन न समझता चाहिये ऐसी हालत में 
इन छोटे-छोटे जमोंदारों को जिनको पुनर्वासन भत्ता दिया जायेगा भ्रगर बहु भी करे में ३/४ काट 
दिया गया तो झ्राप समझ सकते हैं कि जो परपन्ञ हे ।रहे बिलिटेशन ग्रांट देने का वह फारफीट हो 
जाता है | हर ज्ञमींदार का एट दाइस्स नेद श्रासेट्स का जो सुप्राविज्ञा होता है उसी में ३/४ के 
की अ्रदायगी में काटने की व्यवस्था सरकार करे। वह तो बहर हाल कुछ ठीक ही सही, लेकिन जो 
रिहैबिलिटेशन ग्रांट सरकार ने इसमें शरीक करदी यह उसने ठोक नहीं किया। इसका नतीजा 
यह होगा कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको मिलता वह भी अब ने सिलेगा। सानतीय 
मंत्री इसके ऊपर यह कह सकते हैं कि अगर हम इतना भी न करते तो थह होता कि अगर 
डिग्री हो जाती तो सारे का सारा मुआविज्ञा व पुनर्वासन भत्ते से वसुल हो सकता था और 
पूरी की पुरी ग्रांद ज्मींदारों की चली जाती । यह बात सही है लेकिन जब माननीय मंत्री जी 
ने यह निरचय किया और इस सरकार ने निदपचय किया कि हमको 
एक प्रकार की रिलीफ जमीदारों को देनी हैं तो उस ससय यह भी निरचय 
कर सकते थे कि पुनर्वासन भत्ता ज॒मींदारों का बचा रहें । आप उस समय 
रिडेक्‍्शन करते तो रिहबिलिदेशन ग्रांट को असली कस्पेनसेशन की मद से निकाल सकते 
थे। कज्े तमाम किस्म के सिक्योर कर लिये गये हूँ । मिसालन सेंट्रल गबर्नमेंट, स्टेट गवर्नेमेंट, 
दोड़यूल बेंक और कोआपरेटिव सोसाइटी इत्यादि तो उसके पास बचा क्‍्या। 


यह बहुत ही स्माल रिलोफ है जो नहीं के बराबर हु और जिसको सरकार देना चाहती 
हैं। यह तो सिर्फ कहने के लिये हे कि सरकार ने ज़मोंदारों को यह रिलीफ दी। 
हमने ज्ञर्मोदारों को कम्पन्सेशन तो दिया ही हे । हम जो कुछ ज़मींदारों के लिये कर सकते थे 
वह हनने किया । कया कहूँ, प्रचार मात्र तो नहों कहं सकता। वास्तव सें जो जमींदारों 
को रिलोफ मिलती हैं वह उनको नहों मिलती है। जितना उनका कर्जा है वह सिक्‍योर 
कर दिया गया है तब उनके पास कोई ज्यादा नहीं रह जाता है जिससे कोई खास रिलीफ 
जमीदारों को इससे मिल सकती हे । इसके अतिरिक्त इस विधयेक में कोई खास बात नहीं है । 
गवर्नमेंट नेजो कुछ किया हैं उससे जमींद्ारों को कोई खास फायदा नहीं होगा। ३/४ तो कुल 
मुझआविज्ञा का अटच हो सकता है ओर १/४ रह सकता हैं, लेकिन यहु आन पेपर ही १/४ 
की बचत रहेगी । ज़्मींदार के पास कुछ नहीं बचेगा । इस बिल के लाने से कोई फायदा 
नहीं है। में तो नहीं समझ पाया कि क्या सरकार की नोति है। इस स्माल रिलीफ को 
देने ही की क्या आवश्यकता थी । जब इतनी बड़ी सम्पत्ति चली गयी तो इस मामूली रिलीफ 
की कोई जरूरत नहीं थी । यह जो रिलीफ है वह बेकार हो जावेगी । सब क़र्जे शेड्यूल बेंक 
में चला जायेगा और ज़्मींदार के पास कुछ नहीं बचेगा। यह बिल सरकार वापस कर ले 
तो इसमें मुझे कोई रंज नहीं होगा ॥ यह बिल सिफे प्रोपेगेंडा के लिये है। मुझे इसके संबंध 
में और कुछ नहीं कहना हें। 


श्री प्रताप चन्द्र श्राजाद--माननीय भअ्रध्यक्ष महोदय, मुझे आदचर्य हुआ जब मेंने 
कुंवर साहब का व्याख्यान सुना, में तो यह्‌ समझ रहा था कि यह बिल शायद कुंबर साहब 
के एक्सपेक्टेशन से ऋधिक होगा । लेकिन कुंवर साहब के भाषण सुनने के बाद में इस 


नतीजे पर पहुंचा कि सरकार ज़मीदारों को रिलोफ देने के लिये कितनी भी योजनायें बनायें, 
कुछ भी करे मगर वह्‌ सब बेकार होगी। ज़्मीदार किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं मानता 


७० लेजिस्लेंटिव कौंसिल | २९ अक्तूबर, १६५३ 


ली प्रताप चद्ध आजाद] 

कि उसको रिलोफ मिलती है। इस रिलौफ के बावजूद भी वह यह कहने को तैयार नहीं हँकि 
सरकार ने हमको आराम पहुंचाने के लिये कोई हर 2 दी है। जहां तक ज्ञमादारों के 
कर्जे का संबंध है में यह समझता हूं कि छोटे ज्ञमीदारों को ऐसी रिलीफ्‌ देनी चाहिये। 
जो छोटे-छोटे ज्मीदार हैं श्रोर जिनको गणना काइतकारों में है ओर जो ५०० रु० तक लगान 
देते हैं यह कर्ज का बिल उनके लिये आना चाहिये था । ५०० रु० से ज्यादा मालयुज्ञारी 
देने वाले ज़मींदारों के लिये यह बिल नहीं आना चाहिये था । इसलिये कि जहां तक बड़े-बड़े 
जमींदारों का संबंध है, उन्होंने अपने दोरान ज़्मींदारी में जितना भी जायज़ या नाजायज़ तरीके 
से पैदा किया उसके बाद में समझता हूं इस बात की अब ज़रूरत नहीं कि उनको रिहे- 
बिलिठेशन ग्रांट का फायदा मिले। फिर भी सरकार ने उनके साथ नम्नता का व्यवहार 
किया कि उनको कम्पेनसेशल दिया। असल में होना तो यह चाहिये था कि जहां इन ज़मींदारों 
का कर्ज़ा कम किया जा रहा है वहां मेरा अपना विचार हैँ कि एक एग्रीकल्चरल रिफार्म 
कमेटी बनाई जाती और जो काइतकारों ने ज़म्मींदारों से कर्ज लिया है उसमें भी कमी 
होतो । काइतकारों ने जमींदारों से जो कर्ज लिया हैं उसमें से ६० फीसदी गलत है श्रौर बह 
यों हें कि किसी काइतकार ने ज़मीदार को ज्ञमीन लं! सगर उसके पास नज़राना देने के लिये 
रुपये नहीं थे जिसका उन्होंने कागज लिखा लिया । जर्मीदारी के खात्में के बाद आज 
भी काइतकार ज़मींदारों के कर्ज से लदे हें। £० फीसदी काइतकारों के कर्ज फर्जों हें श्नौर 
बनावटी हे। काइतकार ने कभी कर्ज़ा लिया ही नहीं। जमीदार डेट रिडेक्‍्शन बिल के 
साथ काइतकारों के भी कछज़ें के रिडेक्‍्शन का एक बिल इस हाउस मेंआता, तो अच्छा होता। 
ग्रगर ज़मीदारों के कर्ज के रिडेक्शन के संबंध में बिल आया हे तो में सरकार के सामने 
एक अपना यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पहली जुलाई, १६५२ की तारीख जो इसमें रखी 
गई हे, वह पहली जुलाई, सन्‌ ५२ न रखी जाय बल्कि जिस तारीख से ज़््मीदारी का 
खात्मा हुआ है यानी जिस तारीख से ज़मींदारी श्रवालिशन ऐक्ट बना है वह तारीख री 
जाय । इसलिये कि ज्ञमोंदारों को यह मालूम हो गया था कि ज़र्मीदारी अ्बालिशन के बाद 
सरकार कोई ऐसा मेजर ऐडाप्ट करेगी जेसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि जमींदारी 
अबालिशन कमटी जो बनी थी उसने यह तय किया था कि ज्र्तीदारों का कर्जा कम किया 
जायगा । जब यह चीज़ ज़मींदारों को मालूम थी तो यह लाज़िमोी बात हूँ कि उसके बाद 
जमीदारों ने बनावटी कर्ज लिये होंगे । इसलिये मेरा अपना यह सुझाव है कि 
पहली जुलाई, १९५२ से न रक्‍्खा जाय । बल्कि उस तारीख से होना चाहिये 
जिस तारोख से ज़सींदारों अबालिवन ऐक्ट बना । यह दो सुझाव में सरकार 
के सामने पेश करना चाहता हूं । जहां तक डेंट रिडेक्शन बिल का संबंध है में यह 
समझता हूं कुंवर साहब ने जंसा कहा कि इसको यदि कापस ले लिया जाय तो 
उन्हें एतराज़ नहीं हैं, यदि उत्तका ऐसा ही विचार है तो मुझे सरफार को 
यह सुझाव देना हे कि इस डेट रिडेक्‍्शन बिल का जहां तक बड़े ज्ञमादारों से संबंध है तो 
उसके अन्दर कुछ ऐसो योजनाएं बनाई जावें जिससे जो बड़े ज़मोंदार है यानी ५०० से ज्यादा 
सालगुज़ारी देते हें वह न आवें। बस यही मेरे सुझाव हेँ। 


*श्री प्रभु नारायण सिहु॒ (स्थानीय संसस्‍्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय ग्रध्यक्ष 
भहोदय, जो बिल इस सदन के सासने ज्सींदारों के ऋण को कम करने के 
लिये माननोय मंत्री जी ने रखा है, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस 
तरीके से जित लोगों का जितना ऋण कम किया जाना चाहिये था उसमें कोई इस तरह 
की बात सोची नहीं गई कि बड़े ज्ञतींदारों में श्रोर छोटे ज्ञमौंदारों में भेद रखा गया होता। 
श्रभी कुंवर साहव ने जो कुछ कहा उससे ऐसा मालूम होता है कि उनको यह भ्रम था कि 
बड़े ज्मोंदारों ओर छोटे जमोंदारों में कोई भेद बिल के अन्दर है और वह मुतासिब 
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“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ॥ 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक ७६ 


नहीं है। में ऐसा महसूस करता हूं कि यदि बिल में यह भेद हुआ होता तो शायद इसकी 
प्रहनियत हमारी नजरों में बढ़ी हुई होती । हम ऐसा महसूस करते हूँ कि सूदखोरी शोषण 
का बहुत हो निक्ृष्ठ तरीका हैं श्लोर हम बराबर इसको भानते आये हें। सभी प्रकार के 
धर्म सुदखोरों के खिलाफ हैं। खश्सकर जो सोशलिस्ट हें उन्होंने व्यक्तिगत सुद्खोरी को श्रन्त 
करने की बात रखी है। आज हमारे सामने इस बात के कोई आंकड़े नहों हें कि खेतिहर पर 
कितना कर्ज है या जो जमीदार ढाई सौ तक की मालगुजारी देते हें उन पर कितना कज़े है । 
कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बेठी 
थी जिसमें खेतिहर मजदूरों के कज्ञ की जांच करने की बात थी लेकिन धवाभाव के कारण 
वह कमेटी फंक्शन नहीं कर पाई। बहरहाल, जो कुछ भी हो, लेकिन छोटे जमींदारों के संबंध में 
यह निर्णय करना बहुत ज़रूरी है कि जो रक़म उन्हें रिहेबिलिटेशन ग्रांट के रूप में सिलने जा 
रही है उसके संबंध में सुदखोरों के लिये हमारी क्या नौति होगी या होनी चाहिये इस पर ध्यान 
देना चाहिये यह सवाल उठता है कि सोशलिस्ट लोग तो ज्ञमींदारों को मदद करने की बात इस 
समय कर रहे हैं ओर कहते हैं कि छोटे ज्षमींदारों के पुनर्वास भत्ते के संबंध में जो बिल आया है 
उससे उनको इक्जेम्प्ट कर देना चाहिये । सवाल इस वक्‍त यह हे कि सूदखोरों को चुने या छोटे 
जमींदारों को चने जो १०-२० बीघे को खेती करते हें और अपनी मेहनत से अपने मुल्क की 
दौलत को बढ़ाते हैं। यहां पर खेतिहर मज़दूर और छोटे ज़मींदारों की तुलना नहीं की जा 
रही हैं बल्कि तुलना इस बात की की जा रही है कि सुदखोर ओर छोटे ज्मींदारों 
के अन्दर किस-किस की हम तरफ़्दारी करें। ओर में साफ़ तौर से समझता हूं कि जो छोटे 
ज्ञमींदार हे उनकी तरफ़दारी सरकार और हर प्रगतिशील पार्टी को करना चाहिये। जहां तक 
सूदखोरों का सवाल है वह पेसा किस तरह से कमाते हें, किस प्रकार से देहातों के 
छोटे ज़मींदारों और किसानों को लूठते हैँ और उनको तबाह करते हैँ, यह बात छिपी हुई 
नहीं है। सवाल यह है कि यह जो क़र्जे का रुपया है, यह किसी पूंजीपति का नहीं है जो 
कि उद्योग-धंधों में लगाया जा सके सवाल इस बात का है कि आया यह जो रुपया किसानों से 
या छोटे जमींदारों से वसूल होगा वह देश की वृद्धि में काम झ्ायगा या उद्योग-धंधों सें लगाया 
जायगा । छोटे ज्मींदार के ऊपर जो क़छज्ें हें वह गांवों में रहने वाले सुदखोर महाजनों का 
है जो कि न तो कोई उद्योग-धंधा करते हें और न कोई उत्पादन ही करते हूँ । में ऐसा महसूस 
करता हूं कि यदि आज इस बिल में छोट ज्ञमींदारों के क़जजें की बिल्कुल ही माफ़ी न हुई होती तो 
कम से कम पुनर्वास भत्ता जो छोटे ज्वमींदारों को मिलना है उसकी माफ़ी तो देना ही चाहिये 
था । पुनर्वास भत्ता अनुदान इसलिये दिया जाता हैँ जिससे वह अपनी ज़िन्दगी को चलाने के 
लिये किसी तरह से अपने को क़ाबिल बना सकें नहीं तो रिहबिलिटेशन ग्रांठ की कोई ज़रूरत 
नहीं थी। 

हमने पहिले ही कहा था कि छोटे ज्ञमींदारों और बड़े ज्मींदारों में भेद होना चाहिये। 
पहिले यह बात थी कि तमाम जमींदारों को चाहे वह छोटे हों, चाहे बड़े सब को बराबर ग्रांट 
मिलनी चाहिये । हमने कहा कि छोटे ज़मींदारों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये। ऐसी 
सूरत में श्रगर यह सान लिया जाये कि उनको जो कम्पेनसेशन मिलता है उसको यदि पूरा न छोड़ 
दिया जायेगा तो कस से कम रिहंबिलिटेशन ग्रांट को तो इन सुदखोरों को न दिलाया जायेंगा। 
इस बात को याद रक्‍्खा जाना चाहिये कि गांवों के अन्दर रूरल बेकिंग नहीं है। रूरल 
बेकिंग न होने के कारण छोटे-छोटे सुदखोर जाते हूँ वह किस प्रकार से सूद वसूल करते हैं, इसकी 
कल्पना नहीं हो सकती हू । ऐसी हालत में मे समझता हूं कि इस बिल का काम जो हे छोटे 
ज़मींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट को छोड़ देता है। प्रतिकर की रक़स को भी कम करना 
चाहिये। उसको एक चोथाई रकम को पेमेंट करना चाहिये । में इस बात को फिर दोहरानां 
चाहता हूं कि यह रुपया जो छोट ज्ञमींदारों के पास जाता वह वस्तुतः अपनी दृकानों को खोलने 
में या नमक, तेल की दुकानें खोलने में नहीं लगता बल्कि ये छोटे जमींदार जिनकी हँसियत 
किसानों जैसी हैँ वह खेती को बढ़ाने में यहु रुपया लगाते । जो छोटी रक़म इंनको मिलती 
वह खेती में लगाते ॥ 


छ्रे लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २९ अ्क्तुबर, १६५२ 


[ श्री प्रभु नारायण सिंह | मदद मिस ह 

जहां तक कम्पेनसशन वगैरह की बात हैँ उसके संबंध में ज्िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 
लेकिन में इतना ज़रूर कहना चाहता हूं भोर जैसा कि प्रताप चन्र आज़ाद जी ने भी यह सवाल 
उठाया है कि बड़े जमींदारों ने नज़राने की शक्ल में या दूसरी शकलों में इतना रुपया कमाया है 
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । एक यह भी सवाल हथारे सासने उठता है कि आज जो 
जमोंदारों के क़्जें का स्केल डाउन करने का सवाल है, उसकी रक़स पर वह कस्पेनसेशन न दिया 
गया होता तो हमें निहायत खुशी होती और हम इसे प्रगतिशील समझ करे सपोर्ट करते। जो 
रुपया उन्होंने कमाया है उनकी बिना पर उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया जा रहा है । लेकिन 
आज सवाल यह है कि हम सूदखोरों और जमींदारों के बीच में फ़क करे। ऐसी सूरत में जो बिल 
हमारे सामते बड़े जमींदारों के ऋण को कम करने के सिलसिले में आया है उसमें यहु सवाल भो 
आता है कि उन्होने अन अन्‍्ड इनकम को कायाभ हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ़ ऐसे भी लोग हूँ 
जो कि छोटे ज़मींदार कहें जाते हैं। जहां तक इचका सवाल है हम समझते हुँ कि सुदखोरों और 
छोटे जर्मीदारों के चुनाव में हम छोटे जमींदारों की तरफ़दारी करते हें। हमने बराबर छोटे 
जमरींदारों की तरफ़दारी की है और श्राज भी करते हैं। हम समझते हैँ कि जितनी भी पूंजी 
इन छोट जमींदारों के पास होगी वह उत्पादन पर लगायेंगें। - 

*श्री कुंवर महावीर सिह ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )---अध्यक्ष महोदय, 
न्याय की दृष्टि से इस बिल का बहुत बड़ा महत्व हैं। सच पूछिये जब ज्ञप्तींदारी अबालिशन ऐक्ट 
श्राया उस वक्त से ही हम इस कमी को सहसूस करने लगे । जब जमींदारी के जब्त होने के बाद 
बहुत थोड़ा रुपया जमींदारों को मिलना हैँ तो यह लाज़िसी हूं कि उन ज्ञमीदारों के ऊपर 
जो क्वर्ता है उसको भी उ4 ह॒ृद तक कम कर दिया जाय । यह बिल जिस सिद्धांत पर बनी 
है, जिस बुनियाद पर बना है, मेरा अपना ख्याल है कि उस को सभी पक्ष के लोग बहुत जस्ट 
कहेंगे ॥ सोशलिस्ट लोग भी इसको जस्ट कहेंगे, लेकिन उतको आज सोशलिस्ट कहें या जन- 
सोझलिस्ट कहूं क्योंकि उन के सिद्धांत में भी बहुत चेजेंज़ हो गये हैं + लेकिन में उन सोश- 
लिस्टों से कहता हूँ जिनकी यहले लाल टोपी थी ओर जो सिद्धान्तः सोशलिज्म को मानते थे । 
उन्होंने एक तरफ़ तो इस बात को स्वीकार किया कि बिना मश्राविजे के ज्ञमींदारी ख़त्म कर 
दी जाय किन्तु दूसरे रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया है कि जब बिटः 
पेसे दिये हुये ज़मींदारी खत्म होती है तो जिनको कुछ नहीं मिला उनके ऊपर क़र्जा नहीं छोड़ा 
जाय । इससे यह निष्कर्ष निकलता हुँ कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन होता है कि जिनको 
थोड़ा दिया गया है. उनसे थोड़ा लिया जाय । में ससझता हूं कि इस बिल के जहां तक सिद्धांत 
का ठाल्लुक़ है, जहां तक इसके न्याय का ताललुक़ हैँ , इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । 


एक विसाल ले लीजिये उससे यह साफ़ हो जायगा। मान लीजिये कि एक जमींदार १०० 
रुपये से कत सालगुजारी देता हें। १०० रुपया उसका क्र्ज़ा है और वह बुलन्दशहर का रहने 
बाला हूँ। इन्कम्बर्ड ऐक्ट से सलटीप्लायी करने से १६ रुपये होंगे और इस अमेंडमेंट से पहले 
उसको ८९ रुपये देने पड़ेंगे। अब जो सेलेक्ट कमेटी का फारमूला आया है उसके मुताबिक़ 
उसको ४० रुपये देने पड़ेंगे। कुंवर साहब ने यहां पर यह भी कहा कि इससे जमींदारों को 
कोई फायदा नहीं होगा या जिनका क़र्जा है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा । में समझता 
हूं कि यह ब्लत सी चीज़ हैं।. ज्लायद उन्होंने इस बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, इस- 
लिये उन को इस बात का कंफ्यूज़न हो भया है। उनका यह भी कहना हैँ कि १० हजार 
रुपये मालयुजारो देने वालों को इससे कुछ फायदा नहों होगा यह भी उनका अम हे । कुछ जगहों 
पर इस बात का भी प्रचार किया गय। है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा खासतौर स सेंटल 
पवनेमेंट के क्रज्ञ को , कोझपरेटिव के करें को और कोर्ट झ्राफ वाडें द्वारा लिये गये करे को 
इससे किसी तरह का हेरफेर न करना ही जनता के लिये फायदेमन्द होगा । _ यह सभी जानते 
हें कि सरकार की इकोनामिक हालत ठीक नहीं है उसके लिये उसको टेक्‍्स लगाने की ज़रूरत 
_पड़ती है तो उस वक्‍त कुंवर साहब कहते हूँ कि सरकार उनपर तो बोझ डाल रही है।___ 

कैसुदस्य ने अपना माषण शुद नहीं किया। बा] 
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सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक ७३. 


अब पुनर्वासन अनुदान का सवाल है, इसमें अ्रच्छा तो यह होता कि किसी तरह का क़र्जा 
इसके हारा अदा नहीं होगा । यह जो पुन्वासन दिया जा रहा हे यह कम्पेनसेशन नहीं हे 
बल्कि मदद के लिये दिया जा रहा हे। श्रीमन्‌ जी, अगर आप देखें तो यह पुनर्वासन सिर्फ़ 
छोटे ज्ञमोंदारों को दिया जा रहा है ओर यह कह कर भदद दी जा रही है कि वह अपना रोज़- 
गार ठीक करें ओर अपने रहने का ठोक से इन्तज्ञाम करें। में तो इस बात का हामी रहा हूं 
कि जहां तक पुनर्वासत का सवाल है, में तो सरकार से यही प्रार्थता करूंगा! कि वह इसको बिल- 
कुल छोड़ दे। अगर किसी वजह से वह ऐसा वहीं कर सकती है तो कुछ अंश तक ही छोड़ दें । 
क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हें जिनके देखने से ऐसा आवश्यक हो जाता है, तो फिर में यह प्रार्थना 
करूंगा कि कम से कम कुछ हद तक उस पुनर्वासन को सुरक्षित किया जा सकता है । मेरे 
भाई श्री प्रभु नारायण जी ने ढाई सो रुपये के ज़मोंदारों को इससे मुक्त करने के लिये कहा है । 
लेकिन मेरी तो अपनी राय यह हे कि जो १०० रुपया सालगजारो देने वाले हें उनको सुरक्षित 
कर दिया जाय, तो बेहतर होगा। 


श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या इसका अमेंडमेंट है ? 


श्री कुंबर महावीर सिह---जी हाँ, वह तो अपकी टेबल पर है जरा उस हो देखने की 
आप कृपा कर। में समझता हूं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त मुझे दो एक 
बातें शेड्यूल पर भी कहना हू । जब मेंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह शैड्यूल आदि : 
ट्रेरी बनाया गया हे । में मानता हूं कि सरकार के सासने ऐसे कोई आंकड़े नहीं थे ओर सरकार 
के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कोई खास साधन निकल सकता । ताहम इन्कस्बर्ड 
स्टेट के मल्टीपल के ऊपर जो बहस को गयी है वह भी ग़लत है । इल्कस्बडे स्टेट का सल्दी- 
पल जिस वक्‍त बनाया गया था, उस वक्‍त १६४४ का जमाना था जब कि काफी अदशान्ति थी । 
एक तो उस में वाक्यात तथा परस्थितियों ओर स्थानों का लिहाज नहीं रक्खा गया था और उस 
आइईिद्रेरी वेसिस पर उनका आज मान लेना सेरी समझ से ग्रलत होगा और उससमें न्याय नहीं 
होगा। कई जगहों पर से ४० से ऊपर मल्टीपल खान लिया गयाओऔर बहुत से ऐसे स्थान 
हैं जहां मल्टीपल ७० मान लिया गया है । जहां तक सल्ठीपल का ताललुक़ है तो गोरख- 
पुर में कई स्थानों में मल्टीपल ७० भान लिया गया है और अगर ७० भान लिया जाता है तो 
जिसको १०० रुपया देना होता है उस को केवल ११ रुपये ६ आने देने पड़ेंगे और जहां ४० है 
वहां २० रुपये देने पडेंगे। ओर जहां १६ है वहां उस को इस श्रनुपात से अधिक देना पड़ेगा ॥ 
श्रीमानूनी, जिस जगह का में रहने वाला हूं यानी बुन्देलखंड में अगर इस झनुयात को माना जायेगा 
तो एक जबरदस्त जुल्म होगा क्योंकि जब एक आबिदेरी माना गया है कि हस ७० न रख कर 
४० रखते हैं तो मालूम यह भी पड़ता है कि जहां आपने मेक्जिसस का लिहाज़ रक्खा था तो उधर 
जो मिनिमस है, उसका भी लिहुज आप को करना होगा । क्योंकि अगर आप १६ या १७ 
मानते हैं या उससे कम यानी १३ मानते हैँ तो फिर उसे और भी अधिक देना पड़ेगा । तो मेरी 
श्राप से दरख्वास्त हैं कि यह चीज़ बिलकुल ग़लत हो जायेगी । इस सिलसिले में में सिलेक्ट 
कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर आप के सामने इस बात को ज्ञाहिर करना चाहता हूं कि यह अनुचित 
होगा :-- 
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श्री कृंबर महावीर सिह] 

एक तरफ जब आपने यह लिहाज्ञ रक्‍्खा हे ईस्टरने डिस्ट्रिक्ट्स का और वेस्टर्न डिस्ट्क्टस 
का, तो में यह भी प्रार्थना करूगा कि हमारे बुन्देलखंड की तरफ भी ध्यान दिया जायेगा । 
वहां अगर १६ सल्टीपल मान लिया जायेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि बुन्देलखंड 
ऐसे स्थानों के रहने वालों को अधिक देना पड़ेगा। श्रीमान्‌ जी, जहां तक बुन्देलखंड का ताल्‍लुक़ 
है, में अपनी तक़लीफ़ सदन के सामने अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि एक तो वहां के रहने वाले या 
मालगुजारी देने वाले ग्ररीब हैं, या दूसरे वहां की ज़मीन पथरीली हे जिसमे कि सुह्िकल से अ्रनाज 
पैदा होता है और अगर वहां भी इसी मल्टीपल पर विश्वास किया गया तो फिर में तो यही 
कहूंगा कि वहां के रहने वालों के साथ इस तरह ज्यादती की जायेगी। इसलिये में बड़े अदब 
के साथ सरकार से प्रार्थता करूंगा और आपके द्वारा गुज्नारिश करूंगा कि अगर १६ की जगह 
२० कर दिया जाय तो बड़ी ही रिलीफ़ वहां के रहने वाले लोगों को मिल जायेगी । में एक नोट 
पढ़ देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड इनकस्बर्ड स्टेट १९३० में बनी और उसमें इस बात को कहा 
गया हे कि उस समय बुन्देलखंड की क्या हालत थी... 
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एक तरफ जब यह स्वीकार किया जाता हुँ कि उन लोगों में इनडेटेडनेस बहुत ज्यादा है और उसके 
ऊपर इस आरबेट्रेरी चीज़ को मान कर, फिर सरकार उस चीज़ को न करे, तो वह उनके साथ 
ज्यादती होगी और इन सब चीज़ों में सरकार इसी नतीजे पर पहुंचेगी जिसमें कि हम लोय 
पहुंचे हुये हैं और जहां उन्होंने मेक्सिसम ४० फिक्स किया हे, वहां यह मिनिसम २० फिक्स 
कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 


श्रीमती तारा अग्रवाल ( नाम निर्देशित )--अीमान्‌ अ्रध्यक्ष महोदय, श्राज माननीय मंत्री 
द्वारा सदन के समक्ष जो बिल पेंश किया गया हे, में उसका स्वागत करती हूं। में समझती हूंकि 
जिप्त तरीके से हमारी सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करना आवदयक समझा और इतना बड़ा 
कानून पास कर लिया और इसके बाद इस बात की आवद्यकता महसूस को कि उनको राहत 
देने के लिये किस तरह से कोई कानून बताया जाय श्रौर उसने उसी की आवश्यकता महसूस करते 
हुये ही आज सदन के समक्ष इस तरह का कानून पेश किया है। किन्तु दो चार बातें में 
साननोय मंत्रों द्वारा इसके सिलसिले में स्पष्ट करना चाहतो हूँ और जिस तरह से यह बिल 
स्पष्ट होना चाहिये था, में समझती हूं कि उतना यह स्पष्ट नहीं है। मान लीजिये एक ज्मीं- 
दार है जिसने किसी से १० हज़ार क्र्ज़ा लिया था और जब ज़मीदार ने क़र्ज़ा लिया था, इस 
कानून के बनने के पहले उसने ५ हज़ार अ्रदा कर दिया है और उसे अब ४५ हज़ार की रक़म देनी 
है। तो इस क़ानून के अनुसार उसके लिये ५ हज़ार रुपया पड़ जायेगा या १० हज़ार रुपया 
पड़ जायेगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहियें। दूसरी बात यह हे कि अगर किसी भाई-भाई में 
बंटवारा हुआ है ओर एक भाई को ज़मोंदारी मिलती है, मगर दूसरे भाई को इस तरह का आदइवा- 
सन मिलता है कि ज्समोंदारी के मृनाफ़ें से जो आमदनी होगी उससे उसकी रक़॒म चका दी जायेगी 
तो क्या इस कानून के द्वारा उसको भी कस कर दिया जायेगा यानी उस भाई की रक़स में 
उस को जो लिखा पढ़ी की गई है , उसमें भी कमी कर दी जायेगी या नहीं और क्या उसका देना 
भी हम बन्द कर देंगे। तोसरो बात यह है कि कोई नाम मात्र का ज़्मोदार है और वास्तव में 
वह व्यापारी हे और व्यापार से ही उसको आमदनो होती है और उसने अपनी सम्पत्ति रेहन 
रखी है ऋण के बतौर और उसके उस ऋण के लिये लिखा-पढ़ी कर दी है, तो वह जो रक़म जो 
ऋण को मानी जाती हैँ, वह उसे अपने बिजनेस में लगाता है, तो ज्ञमींदारी के इस कानन के अ्रन-- 
सार अगर उसको ऋण में किया गया है श्रौर उसको हम बन्द कर देते हैं, तो क्या उस ऋण में 
उसको भो लागू कर दिया जायगा। में समझतो हूँ कि यह कानून इस उसूल से ग़लत है. क्‍यों 
कि वास्तव में यह ज्ञमोंदार नहीं है, वह तो पूंजीपति है और उस ऋण से अपनी झामदनी वहु पहले 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक छ्प्‌ 


भी करता था और उसको उस बिजनेस की आमदतो में कोई नफ़ा या नुक़सान नहीं हुआ है 
और कोई हानि भी नहीं हुई है, तो ऐसी हालत में उस जमींदार को जो कि नाम मात्र का ज़मोंदार 
है, और उसे बिजनेस के द्वारा ऋण दिया गया हैं, तो उस के ये बिजनेस में कमों नहीं होनी 
चाहिये। में आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन प्रहनों का उत्तर देने की कृपा करेगे । 


श्री राजा राम शास्त्री--..भाननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के 
सम्मुख पेश किया गया हूँ वह बहुत ही सामयिक हैं । उसको आवश्यकता को में महसूस 
करता हूँ । इस संबंध में जो अभो तक _व्याख्यान हुए उनको सेने बहुत गौर से सुना वास्तव 
में में यह चाहता हूं कि इस पक्ष की तरफ से छोटे जमीदारों का समर्थन किया जा रहा है उसको 
भी आप सलोभांति समझ लीजिये। इससें कोई शक नहीं है कि श्राज इस भवन के सासने 
एक विचित्र बात आा रही है।_ समाजवादियों की तरफ से हमेशा सरकार पर यह लान्छन 
लगाया जाता रहा है कि वह ज़मींदारों का साथ देती हे श्रोर श्राज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा 
है कि ज़मींदारों के लिये समाजवादियों के दिल में रहम है । जो प्रभु नारायण जी ने व्याख्यान 
दिया, उस में कहा गया कि छोटे जमींदार जो हैँ उनके साथ इस संबंध में रिश्रायत की जाय । 
और जोरदार दाब्दों में छोटे ज्मीकवरों का समर्थन किया, तब कांग्रेस पक्ष में यह ख्याल पेदा होना 
स्वाभाविक है तो जो लान्छन कांग्रेस पर लगाया जाता रहा है चही समाजवादियों पर भी लगाया 
जा सकता हैँ तो एक बात यह आज सामने आयी ओर दूसरी बात सुन कर मुझे आदइचर्य हुआ 
बह यह कि ज़मींदारी विनाश कानून के विधान सभा में पेश होने के समय से लेकर आज तक 
बड़े-बड़े ज़्मींदार हमेशा इस बात का प्रचार करते रहे कि जमींदारों की तादाद इस प्रदेश में 
२० लाख से अधिक हैँ और छोटे ज़मींदारों को साथ ले कर उन्होंने मुआविज्ञा पाने का प्रचार 
किया । श्राज जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया तो सें सोच रहा था कि आज 
श्रीगुरु नारायण जी अपने भाषण में कया बात कहते हैं । मेंने आ्राज तक उनको छोटे ज्रमीदार या 
ताललुक़ेदार के रूप में समझा क्योंकि हमेशा से वह छोटे जमींदारों का पक्ष लेकर तक़रीरें करते 
रहे हैं और मेरा विदवास था कि आज भी जब मौक़ा आयेगा तो वह दिल खोल कर छोटे जसीं-- 
दारों के पक्ष में अपना भाषण करेंगे । लेकिन उनका भाषण समझते की सेन कोशिद 
को तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह इस झगड़े सें पड़ गये जेसा कि उन्होंने खुद कहा कि धर्मे 
संकट में पड़ गये। संकट यह था कि अगर इस बिल का बे स्वागत करते हैं तो भी मुसीबत और 
विरोध करते हैं तो भी मुसीबत, यह धर्म संकट उनके सामने था। मेने उनका भाषण सुना 
ओर मुझ पर यह असर पड़ा। हो सकता हैँ माननीय भअ्रध्यक्ष महोदय, वह ग़लत हो कि वह 
एक बड़े ताल्लुक्रेदार के साथ-साथ एक महाजन भी हें जिनका क़र्ज़ा दूसरों पर है इसलिये उनके 
सामने इस विधेयक के संबंध में धर्म संकट उठा। हमारे लोग जो हमेशा इस बात को कहते रहे 
कि ज़मींदारों को मुआविज्ञा नहीं मिलना चाहिये और डंके की चोट पर कहते रहे, लेकिन जो कुछ 
छोटे ज़मींदारों के बारे में श्री प्रभु नारायण जी ने कहा उसका में समर्थन करता हूं। समझे 
इस बात के कहने में कोई शर्म या लज्जा नहीं मालूम होती है । में इस बात को साफ 
कर देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सफ़ाई हो जाय। मेने प्रतिकर का विरोध किया 
झोर विश्वास रहा कि जिस तरह से ज़मींदारों ने जमींदारी हासिल की है और जिस तरह से 
खन्‍होंने किसानों को चूसा हे और जिस तरह से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में गद्दारी का काम किया 
हैँ उसको देखते हुये उनको एक पेसा भी नहीं मिलना चाहिये था। और जो हमारे प्रदेश की 
झ्राथिक हालत थी उस को भी देखते हुये हमने इस चौज़ का विरोध किया था और इस वक्‍त भी 
में सही समझता हूं। 


जमींदारी का विनाश तो हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी श्रांख इस बात 
से भो बंद नहीं थी, हम जानते हैं कि हमारे सूबे के अन्दर बड़े-बड़े ताल्लुक्रेदार और ज्ञमींदार इतनी 
बड़ी तादाद में नहीं हें जितने कि छोटे ज़मींदार हें। छोटे ज़मींदार भले हो छोटे ज़ञमींदार कह- 
लाते हों लेकिन उनका अधिकांश भाग ऐसा हैं जिन्हें वास्तव में किसान ही मानना पड़ेगा 
इसलिये जब. हमने नेतिकता.के आधार पर विरोध किया हे कि उसमें प्रतिकर न दिया जाय, 


७६ लेजिस्लेटिय कोंसिल [२६ भ्रक्तुबर, १६५२ 


[श्री राजा रास शास्त्री] 


उस सोक़े पर हमने यह कह( था कि जो छोटे ज़मींदार हें थोड़ा सा लगान देने वाले लोग हूँ, उन 
को ज्मींदारों की श्रेणी से दूर किया जाये | पर हमको ख्याल था कि ज़मोंदारी विनाश के बाद 
उनकी आधथिक स्थिति क्या होगी, हम उनको तबाह करना नहीं चाहते थे चाहे वह भले ही भूत- 
काल में ज्ञमींदार कहलाते रहें हों। ज्ञमींदार के नाम को इन छोटे ज़मींदारों ने इतना बदनाम 
नहीं किया, जितना बड़े ज़मींदार और ताल्लुक़दारों के जुल्म से किसानों में जमींदार का ताम 
बदनाम हुआ ।  इसीलिये हमने भेदभाव किया । जब प्रभु नारायण जी कह रहे थे कि इस 
विधेयक में छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों के बीच भेद नहीं किया गया तब कुंवर साहब ने 
कहा कि आप लोग भेदभाव में विद्वास करते हें। बेशक, श्रध्यक्ष,महोदय, हम इस तरह के 
भेदभाव में ज़्रूर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा ज्मींदार जिसकी श्राथिक स्थिति कुछ नहीं 
है श्रौर कुंचर साहब ने बड़े बड़ें ताल्लुक्रेदार जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, इन दोनों को राष्ट्र 
के हित में समान स्तर पर में मानते के लिये तेयार नहीं हूं। अगर कल आप भूखों मरने लगे, 
श्रापकी वही हालत हो जाये जो ग़रीबों को हे तो मानवता के नातें हम आपके साथ भो वही 
वर्ताव करेंगे जो ग़रीबों के साथ इस समय करते हें। लेकिन जहां तक सम्पत्ति और जायदाद 
का ताल्‍लुक़ है, वहां हुकूमत जब तक इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी, श्रावश्यकता पड़ने पर धन- 
पतियों पर हाथ न लगायेगी तब तक हमारा दावा है कि इन्साफ नहीं हो सकता । इस विधेयक 
के भ्रन्दर भी यह बात होनी चाहिए थी कि बड़े ज्मींदारों के लिये श्राप एक तरह की धारा रखते 
और जो छोटे ज़मींदार हें उनको दूसरी दृष्टि से देखते। हमें इस बात की बड़ी खुझी है, श्रध्यक्ष 
महोदय, कि जो बात हम कह रहे हैं, चाहे उस दृष्टि सें सरकारी पक्ष के लोग भले न देखें, लेकिन 
में जानता हूं कि उस पक्ष में कितने ही माननीय सदस्य ऐसे बैठे हें, जो दिल में विश्वास करते हें 
कि बड़े जमींदारों का रवया दूसरा हे और छोटे जमींदारों का दूसरा है। श्र मुझे खुशी हुई 
जब कि प्रताप चन्द्र आज़ाद नें यह शब्द कहे कि ढाई सौ रुपये श्ौर पांच सौ रुपये लगान देने वाले 
जो लोग हें उनको इससे अलग करना चाहिये था। उन्होंने बात ज्ञरूर कही, में नहीं जानता कि 
जब उसी प्रकार का हमारो तरफ़ से संशोधन आयेगा उस मोक़े पर वह कहां तक हमारे साथ जायेंगे। 
श्रच्छा हो कि इस सदन के अन्दर चाहे सरकारी पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, यहां पर पार्टियों 
का कोई ख्याल नहीं किया जाये । हम यहां पर सदस्य हैं, जनता के नुमायन्दे की हेसियत से हें। 
हम जो कुछ कहते हूं, चाहे वह उधर से कहा गया हो श्रगर वह उचित हैँ तो उसे मानने के लिये 
तैयार रहना चाहिये । शअ्रगर हमारी तरफ़ से वही बात कही जाये जो उनके दिल की है तो 
हमारा उन्हें समर्थन करना चाहिये। में समझता हुं कि जो बात प्रताप चन््र जी ने कही उसी 
चीज़ को जब प्रभु नारायण जी संशोधन के रूप में उपस्थित करेंगे तो वह उसका समर्थन करेंगे । 
सान लीजिये किसी वजह से वे संशोधन पेश न करें तो में साननीय मंत्रो जी से दरख्वास्त 


करूंगा कि यह बात समाजवादियों की तरफ़ से नहीं कही गई बल्कि उन्हीं की पार्टी के मेम्बर 
की तरफ़ से कही गयी । अगर उसको मान लें, तो ठीक है । 


श्री चरण सिह-..-उचित चीज़ को ग्रहण करने के लिये हरएक तैयार है। 


श्री राजा रास शास्त्री--मुझे बड़ी खुशी होगी श्रगर हमारे माननीय मंत्री जी यह 
महसूस कर लें कि अगर कभी भी भूले भटके उनको तरफ से सत्य बात भी कह दी जाय तो उस को 
मात लें। जेसा कि साननीय मंत्री जो को यह बात पूरी तरह से मालूम हो गयी है। 
यह सत्य बात है तो इसको भी स्वीकार करना चाहिये । इसलियें छोटे ज्ञमोंदारों का सवाल 
उठाया गया हुँ उस पर खयाल ज़रूर रखिये। 


आपने प्रतिकर और पुनर्वास के भत्ते को एक ही तराजू पर रख दिया है । पुनर्वास और 
प्रतिकर दोनों एक चीज्ञ हूँ, लेकिन यह दोनों एक चीज़ नहीं हूँ। पुनर्वास तो यह ससझ कर देते 
हैं कि उसकी फाइनेन्शियल हालत ठीक नहीं हें। प्रतिकर तो अ्रधिकार और रियायत वाली 
बात है। कम्पेनसेशन को बात एक अधिकार को बात होती है । श्रगर कुछ चोज लेते हैं 
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तो उसकी क्रीसत देते हें। पुनर्वास का भत्ता इस रूप में सानते हैं कि आपके ऊपर संकट हें 
ग्रौर आप तबाह हो गये हें। श्रापको जीवित रहने के लिये सहायता देते हैं। ये दोनों चीज़ें 
एक नहीं हो सकती हैं। यह भत्ता दिया जाता है अ्सहायों को । कितने ही छोटे-छोटे 
ऐसे ज़मींदार होंगे कि ज्ञमींदारी के अनन्त होने के काद उनके पास जीविका के लिये 
कोई साधन नहीं होगा। जिससे कि वे कोई दूसरा व्यापार कर के अपनी जीविका चला 
सकें। ऐसे व्यक्षितयों को पुनर्षास भत्ता दिया जाना बहुत आवश्यक है। हमें दुःख हैं कि 
एक हाथ से न्यायपुर्ण समझ कर माननोय मेंम्बरों को दिये श्रोर इसरे हाथ से उसको 
छीनना चाहते हें। साथ ही साथ सुझे आइचर्य होता हे कि सत्य बात कही जाय तो उस 
चीज़ को साफ़ कर दिया जाता है। जेसा कि प्रभु नारायण जी ने कहा। यह कहा जाय 
कि हमारे सामने दो हें। एक तरफ ज़मींदार हुँ और दूसरी तरफ़ महाजन हूं। 
सरकार सबको एक निगाह से देखती है । किसी की बुराई नहीं चाहती हैं। दुनिया में हर 
एक की भलाई चाहते हैं तो इस नाम पर यह दोनों को कहते हैं । अगर हम ज़्मीदारों को रियायत 
देंगे तो हम महाजतनों के साथ में अन्याय करेंगे। साथ ही हुकूमत के दिसाग में यह बात है 
कि वह ज्ञर्म दारों की अपेक्षा महाजन को पूंजीपति समझती है और पूंजीपति वर्ग सामाजिक 
उन्नति को प्रगतिशील सम्झता है। इसलिये इन दोनों चीजों में श्रन्तर करना चाहिये। जब 
समाजवादी इस बात को स.मने रखते हें कि आप जमींद्धरों का साथ दे रहे हैं और पूंजीपतियों 
का साथ दे रहे हैं तो इस मौके पर माननीय मंत्रीजी हम लोगों को समझाने की चेष्टा 
करते हैं। में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह दृष्टिकोण जो आपका हूँ कि 
इंडरिट्रयलिस्ट्स देश की पूंजी को बढ़ाते हैं इसके लिये वह एक कदम आगे जाते हें। 
यह ज्मींदार जो हैं यह दूसरे की मेहनत पर जिन्दा रहते हें। इस तरह की बात 
समाजवाद की फिलारफ़ी में कही जाती है, और इसलिये दोनों में अन्तर हे। बहेरहाल 
छोटे-छे टे जमींदारों ने जो कर्जा लिया होगा, वह टाटा बिरला से तो जाकर नहीं लिया होगा। 
वह कर्जा तो गांव के ही रहने वाले छोटे-छोटे महाजनों से लिया होगा जिनका कास हे एक देकर 
दस वसूल करना। जैसा कि प्रताप चन्द्र जी ने कहा बिल्कुल संही कहा । गांब के इंन महाजनों 
के प्रति माननीय मंत्री जी भ्रगर उदारता दिखला रहे हैं तो मुनासिब नहीं मालूस होता। मेंतो 
चाहूंगा कि इस चीज़ को न्याय के साथ देखियें। आज इस चीज़ को भले ही यहां पास कर 
लें, मगर देखेंगे कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं उनको पुनः जीबित करने के लिये कितनी कठिनाई 
का सासना करना होगा। श्री प्रतापचन्द्र जी ही ने नहीं कुंवर महावीर सिह जी के तरफ से भी 
कहा गया कि १०० रु० तक सालगुजारी देने वालों को मुक्त कर दिया जाय । माननीय प्रध्यक्ष 
महोदय, हुकूमत की तरफ से जितने भी संशोधन आते हैं काफी सलाह और सहबविरे 
होने के बाद आते हें। कुंवर महावीर सिह का जो १०० र० का प्रस्ताव है बह बहुत सोच विचार 
के पश्चात्‌ पेश हुआ होगा और शायद पास भी हो जाय इस भवन में, क्योंकि यह होता रहा है कि 
सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश होते रहे हैं वह वापस हो जाते रहे! इसलिये अरब जो संशोधन श्राते 
हैं वह सोच समझ कर लाये जाते हैं। इसलिये मेरा विद्वास है कि यह संशोधन जो महावीर सिह 
जी का हू १०० र० का निःसंदेह स्वीकार किया जायेगा । अगर सरकार स्वीकार नहीं करेगी 
तो मेरी दरख्वास्त आपके जरिये माननीय सदस्यों से होगी कि आपकी पार्टी के लोग जो एक न्याय 
पुर्वेक बात कह रहे है उस न्याय पूर्वक बात को स्वीकार न करना इससे बढ़कर श्रन्याय पूर्ण और 
कौन बात होगी । हमारे सुबे के १९ लाख ज़मींदार जो छोटे-छोटे हें वह आपको तरफ देख 
रहे हें कि हमारी कांग्रेस की सरकार है। यदि आप कुंवर महावीर सिह जी के इस १०० रू० 
की बात को स्वीकार करते हें तो हम बिला.लिहाजा इसका समर्थन करेंगे । सोशलिस्ट हैं बह- 
वह कांग्रेस के हैं इसका लिहाज कोई नहीं हे । न्याय पूर्वक बात हो चाहे वह किसी तरफ से 
कही जय । में विश्वास करता हूं कि जो बात कही गई है, माननीय मंत्री जी उसके ऊपर विचार 
करेंगे। जो विधेयक श्राप लाये हैं उसमें इस चीज़ का संकोच आप क्‍यों करते हैं। जब इतना 
काम ज़मींदारी श्रवालीशन का आपने कर दिया तो अब अन्त में यह रहम दिली जो छोटे जमींदारों 
के लिये मांगी जा रही है क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेते हें। हम तो बिच्छ के डंक को 
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काठना चाहते हैं 5 मारना नहीं चाहते। में जमींदारी का खात्मा चाहता हूं 
मगर छोटे-छोटे ज्ञमीदार को मारना नहीं चाहता उनको बरबाद नहीं करना चाहता। में 
क्या हूं अपने दिल,में वह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये छोटे-छोटे ज्ञमोंदारों को 
रक्षा के सवाल पर आप जरा ध्यान दीजिये । अगर इस बात को सान जायेंगे तो सारे सदन की 
तरफ से आपके इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन होगा। 


श्री इन्द्र सह चयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय अध्यक्ष महोदय, 
इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है उसके साथ सब को पूर्ण सहानुभूति है और में भी 
पूर्णतया उसका समर्थन करता हूं किन्तु दो एक बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान 
दिलाना चाहता हें जो एम्स ऐल्ड आबजक्ट्स ( 775 ४70 09००७) के साथ मेल नहीं 
खाती हैं। पहली बात तो यह है कि सिक्‍योडड डेट्स (४९०प०१ १6७(5) ज्यादातर 
जायदाद से वसूल किये जाते हे श्रक्सर कर्जेदार की दीगर जायदाद से वसूल करने का समय 
निकल चुकता है । ६ वर्ष का समय कर्जा की वसूली का होता है। जब आदमी कर्ज लेता है 
तो उसके पास काफी जायदाद होती है इसलिये कर्जा. देने वाला पुरी सियाद तक रुकता हैं 
आर जायदाद से वसुल करना चाहता हें। श्राज जो डिक्रीज (6००:०८४) श्रदालत 
सेदी जाती हैं वह यही दी जाती हेँ कि जायदाद से रुपया वसूल कर लिया. जाय ।. इस 
तरह की डिक्रियां अदालत से होती हैं. और इन्हीं डिक्रिपों का वह मुश्तहक 
भी होता है। इस विधेयक की धारा ८ में यह हक दिया गया हूँ कि बहु कम्पेनसेशन के 
रुपयों और रिहेबिलिदेशन ग्राँट (ए८/ब०ंतात्रा०० ध7) के रुपयों से ३/४ ले 
सकता है। लेकिन यह जो हक़ दिय/ जा रहा है कि रिहेबिलिदेशन प्राद 
से भी कर्जा गिरवोी का वसूल हो सकता है इससे साहुकार को बहुत बड़ा हक 
दिया जा रहा हैं। यहां पर आपका आब्जेक्ट (०9०८) हार :जाता है 
झौर जो कर्जदार हें उन पर और बोझ लादा जा रहा है जो मोजूदा कानून में उसको 
नहीं हैं मौजूदा डिक्नी में उसको यह नहीं हैं। तो में आपसे निबंदन करना चाहता 
हूँ कि जो मकसद इस कानून का हे वह विधेयक की दफा के पार्ट बी से जिसके 
द्वारा रिहेबिलिटेशन ग्रांट से साहुकार रुपया वसूल कर सकता हैं वह मारा 
जाता हैं। आप साहकार का यहां फेवर कर रहें हें । आपने ज़मोदारी 
अबालिशन ऐंक्ट ( ख्वागंगरता 50060 56 ) को धारा ६ से साहुकारों के 
हक को खतम कर दिया, लेकिन उसके साथ-साथ क्लाज सात में यह रखा हूँ 
कि जो ज्र्मीदार को देना है वह सरकार कम्पेनसेशन से दे सकती है या साहुकार मुआविजें 
से वसूल कर सकता है कम्पेनसेशन से साहुकार जिसके हम हक दफा ६ के द्वारा ले रहे हें वह 
कस्पेंनसेदन से वसूल कर लेगा । किन्तु रिहेबिलिटेशन ग्राट (।२७१४०६७४०४ 87270) वसुल 
करने का कोई हक जमींदार उन्मूलन कानून द्वारा साहुकार को नहीं दिया गया। 
तो ज्मीदारी श्रवालिशन ऐक्ट जो आपने हाल ही में पास किया उस वक्‍त आपकी मंशा यह 
थी कि ज़मीदारों के ऊपर जो कर्ज हे वह कस्पेससेशन में से वसूल कर लिया जा सकता 
हैं । लेकिन तब सरकार की मंशा यह नहीं थी कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट में से भी साहुकार का 
क़ज्े अदा करना पड़ेगा । उस वक्‍त तो ख्याल यह था कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जा 
रहा है वह वास्तव में रिहेबिलिटेशन ग्रांट ही हें। वह इसलिये दिया जा रहा है कि जो 
छोटे ल्मोंदार हे जितकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है वह उनके पुनर्वास में सहायता 
के लिये दिया जा रहा है । किन्तु इस विधेयक की दफा ८ के पढ़ने से यह मालूम होता है 
कि सरकार कम्पेनसेशन और रिहेबिलिठेशन ग्रांट जो दे रही हे वह दोनों एक ही चीज़ हें और 
उसका नास भर खाली कर दिया गया है । तो में समझता हूं कि इस प्रकार का गलत 
ख्याल जो इस विधेयक से पेंदा होता हैं वह सरकार के लिये कोई अ्रच्छी बात नहीं हैं । 
में आपके द्वारा संत्री सहोदय. का ध्यान श्राकषित करना चाहता हूं कि वह इस पर. विचार 
करें। जमीदारी भ्रबवालिशन ऐंक्ट में केवल कम्पेनसेशन साहूकार को दिया गया हूँ उसको 
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विधेयक की दफा ८ के जरिये से बदल दिया गया हुँ और रिहंबिलिटेशन ग्रांठ को भी साहुकारों 
के हुवाले कर दिया गया है, में चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर वित्तार करें श्रौर 

सके तो दफा ८ बी को बिल्कूल ही हटा दें ताकि ऐसा करने से बह वाक़ई में 
रिहेबिलिटेशन ग्रांट हो जायेगा और सरकार की जो मंशा छोटे ज़्मीदारों को रिहेबिलिटेशन 
ग्रांद देते की हैं वह पुरी हो जायेगी। दूसरी बात जो में निवेदन करता चाहता हूं बहु 
विधेयक की दफा €£ की बाबत हे उसमें लिखा हुआ है “ए/४०४७ 8 46०९० 0 शागंगा 
5 5 265 -रवतड [0 0 दीक्षा 8 5९एचा०त 600 45 छटघाहत 9५ 
द8टी)गला)।। 400 586 ०0 6 ?>जादे शाक्यादत [00 6 [प्रत897-08907 ०॥ 
3९९०0प ० 0079शाइडक्‍ाणा णा लाबररीशीएणा शाधयां 0 माीं$ 88489, 8 
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यह साधारण कर्ज़े के विषय में है उसके विषय में मुन्त यह श्रर्ज 
करता हे कि इसप्रकार की ग्रांठ अक्सर कर्ज कौ बसूली से सुरक्षित 
रक्‍खी जाती हें और दफा ६० उसमें लागू कर दी जाती हूँ ताकि ग्रांद उस 
व्यक्ति के प्रयोग सें श्रा सके जिसको वह दी गई हे। अच्छा होता यदि रिह बिलिदेशन 
ग्रांट [ र॒लाब्णा।।वा0णा ठाथ्या ). के विषय में भी ऐसा हो किया जाता | इन 
शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेंने जो कुछ निवेदन किया है 
वहु इसलिये किया हैँ कि साननीय मंत्री महोदय विधेयक को दफा ८ विधेयक के आाब्जेक्ट 
(०0००४) के अन्दर ला सकते हें अन्यथा दफा ८ विधेयक के आबजेक्ट को हानि 
पहुंचाती हैं। 


श्री बद्री प्रसाद कक्‍्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--समानतीय चेयरमैन महोदय, 
में मुख्तसर भ्रल्फ़ाज्ञ सें श्रपने ख्यालात इस बिल पर ज्ञाहिर करूंगा । यह तो वाकया हूँ कि 
यह बिल जो इस ऐवान में आया है, वह वक्‍त के तकाजे के साथ भ्राया है और साथ ही 
खुशी का ससला है । हमारे राजा राम शास्त्री जी शोर प्रभु नारायण सिंह जी भी हम ज्बान 
हैं, हम ख्याल हैं और उन्होंने भी कहा कि दरअसल यह बिल बहुत ज़रूरी है। इस बात में 
भी दो राय नहीं हो सकती कि ज्ञमींदारी अबालिशन एक बहुत बड़ा मसला था और इस 
से इस सूबे के रहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हुये हैं श्रौर उत्त को काफी नुकसान 
हुआ है। वह नुकसान ऐसा नहीं है कि मजाक की टोकरी में डाल दिया जाय | 


ग्रगर यह कहा जाय कि यह बिल एक ऐसा बिल हे जिस के लिये ज्ञमींदारों को 
मिल कर सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहियें। 

नए 926 फाशशंशएए। ३5 6 फाद्यातंदश 238७ एणएा अधष्राग्वपात् /! 
नाशुक्रमुज्ञार होना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, में खुद ज़मींदार हूं और ज्ञमींदारों की तरफ 
से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। 

हमारे दोस्त कुंबर साहब ने यह फरमाया कि उन को इस बात की परेशानी है कि 
इस पर ख्याल इधर से जाहिर किया जाय या उधर से जाहिर किया जाय । अगर में यह 
ग्रज् करूं तो ठीक है-- 
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मेरे ख्याल में ज़्मीर और ज़मीर को हरकत से ख्यालात को पढ़े तो ज्यादा मुंनासिब 
हीगा। में उत्तके ख्यालात से और दूसरों के ख्यालात से बड़ाइतफाक करता हूं कि रिहैबि- 
लिटेशन ग्रांट श्रपत्ती जगह पर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। वह एक स्टेट का दान हैं जो 
किसी कौस को उठने के लिये, संभलते के लिये और सुधारने के लिये दिया गया हैं। लेकित 
बूसरी तरफ एक ख्याल मफजूल होता है कि क्या यह इन्साफ हे कि जिस ने कर्ज़ा दिया हे 


जा धाम या ७७ राशरररनण्नणणनननणनणनाआा॥् शरण" गा **ाा्राााााााााभाणाभाणा >> मद लिया अजीज डे जी. «६ छओं। 
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श्री बद्री प्रसाद कक्‍कड़ | 
उसको बिलकुल अलग कर दिया जाय । मेरे ख्याल में दिल को सकून नहीं मिलता है। इस 
मे मे अ्रपने दिल में परेशानी महसूस करता हूं, लेकिन 202२ के साथ इतफाक इस वजह 
से रखता हूं कि इसमें रिहेबिलिटेदन ग्रांट को शामिल नहीं किया गया हूँ । यह बात 
यही हे कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट एक खास असर का _हैं। अभी श्री राजा रास शास्त्री 
जी ने यह फरमाया कि हम ज़मींदारीं के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन छोटे ज्ञमीदारों के हामी हैं। 
जहां तक किसी जमींदार या ज़मींदार के बच्चे का ताललुक हे में उनकी राय से इत्तफाक 
नहीं करता हूं, यह तो वही मसल हुई कि सांप को तो सार डालाओऔर सांप के बच्चे को 
दूध पिलातें हें और उसकी परवरिश करते हें। में समझता हूं कि यह रास्ता ठीक नहीं है। 


मेरे दोस्त ने अभो शिकायत की कि देनेन्द की हालत इस कदर नाजुक हूँ, इस कदर 
खराब हैँ और कर्ज से इस कदर दबे हुये हे और फिर भी उनका कतई ख्याल नहीं किया 
गया है। में सदाकत के साथ आप से अज्ञ करना चाहता हूं कि में उनकी राय से, 
ख्वाह वह इस तरफ के बैठने वाले हों, ख्वाह्‌ वह उस तरफ के बंठने वाले हों, कत्तई 
इत्तिफाक नहीं करता हूं। में अपने तजबे से, यह देखता हूं कि काइतकारों ने अपना ही 
कर्जा क्या, अपने बाप का कर्ज़ा और अपने दादाओों तक का क़र्ज़ा पे कर दिया है और अगर 
सोने और चांदी की खरीद को देखने जाना हूँ तो में भाई राजा राम साहब और प्रभु नारायण 
साहब से कहता हूं कि वे मेरे साथ चलें और तब वें इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि लगान 
में इजाफा न होने की वजह से काइतकार इस काबिल हो गये हें कि वे सोना और चांदी खरीद 
सकते हैं। सोता और चांदी ऐसी चीज़ हैँ कि जिसको आगे के जमाने में भी ठोक तरह से 
रकखा जा सकता है। आज सबसे ज्यादा कपड़ा वही खरीदते हैँ जो कि काइतकार हें 
श्राज ज़मीदारों का दरवाजा बन्द है, वह खरीदारी नहीं कर सकते हैँ और अगर आज 
करते हैं तो मेरा दावा हें कि ६ महीने के बाद यह दरवाजा भी बन्द हो जायेगा । मेरे 
दोस्त आजाद साहब ने बिलकूल आजादाना बात कही कि ज़मींदारों ने बिल्कुल बोगस कर्जा 
लगा लिया है, में तो यह कहता हूं कि ससपिशन ब्रीड्स ससपिदशन 
जैसा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने कल स्त्रियों के बारे में कहा है 
उसके बारे में मुझे महात्मा गांधी जी का ख्याल आता हे, इज इठ हू यूमनिटी 
में इस मसले पर अधिक नहीं कहूंगा किसी पर स्वीपिंग रिसार्क कर लेना बहुत 
आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं हैँ और यह भी बात नहीं हे कि ऐसी 
मिसालें आपको नहीं मिलेंगी ॥ में तो कहता हूं कि ऐसी भिसालें 
हैं, जहां अच्छे होते हैं वहां खराब भी होते हें और मेंने तो यह सुना है, पढ़ा है कि अच्छों 
को संगत सें बुरे भी निभ जाया करते हैं । इसक माते यह नहीं हेँ कि में बोगस टुजेक्शन का सददगार 
हूँ । में इस तरह सहायता करने के लिये तेयार हूं तो ऐसी बात नहीं है। मेरे एक भाई 
ने कहा ओर वह खासतौर से ब्‌न्देलखंड के बारे में एक बात कही ओर मेरा उससे क़तई 
इतिफाक़ है । में तो कहता हूं कि बुन्देलखंड ही क्या, किसी और सर्किल में अगर ऐसी बात 
हैँ तो मल्टीपल इतना लो नहीं होना चाहिये। 

..._ कम से कस जंसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि २० से कम्त मल्टिपल की बात बहुत 
नुक्सानदेह है और सुल्क की बहबूदी के लिये नहीं हे। इन चन्द शब्दों के साथ में गवर्नमंट 
का शुक्रिया झठा करता हूं। डे 

* श्री केदार नाथ खेतान (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अ्रध्यक्ष 
सहोदय, जो सदन में विधेयक पेज्ञ हे, उसकी में ताईद करता हूं। जो कर्ज़ा ज़मींदारों 
पर था उसको साफ करने के लिये हमारी गवर्नेमेंट यह बिल लाई। मेरा ख्याल 
हे कि अगर आज यह कर्जा काइतकारों पर होता, और गवरनंमेंट उसको माफ कर देती, 
तब भी काइतकार कर्जा देने के लिये तेयार होते । सें इस चीज को समानता हूं कि जितने 


ड् * सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । "7 
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ईमानदार हमारे गरीब लोग हैं । उतनी ईमानदारी हमारे बड़े भ्रादमियों में वहीं हैं। में गवर्नमेंट 
से यह कहना चाहता था कि जो ६ पसंठ सूद लेते है या ५ पर्सेन्ट सूद लेते हैं, अगर 
उनका कर्ज़ा माफ किया गया है, तो कर्ज़ा उनका भी माफ होना चाहिये जो कि २५, २० 
या १४५ पर्सट का सूद लेते हैँ मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं हे, लेकिन इसमें बहुत से आदमी 
ऐसे हैं जिनको कि इससे बहुत नुक्सान होगा। कुंवर साहब ने यह फरमाया कि यह 
ज़मींदारों के लिये है, तो में उनसे पूंछना चाहता हूं कि यदि उनके लाखों रुपये बाकी 
होते, और उस वक्‍त वह उसको छोड़ते तो पता चलता। मेंने कुंवर साहब को केवल इसी स्पीच 
में देखा है कि उन्होंने ऐसा कहा, पहले उन्होंने अपनी स्पीच में कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। 
में समझता हूं जेसा कि श्री राजा राम जी नें कहाकि कुंबर साहब जो श्रव तक 
स्पीच में कहा करते थे वह महज़ शो ही था। आप मह॒ज़ अब तक बड़े आदम्मियों ओर बड़े 
ज््मींदारों के लिये ही दात्यद ऐसी भावनायें दिखलाते थे। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि 
जो छोटे ज़मींदार हैं वे ही वाकई में काइतकार हैं, और वे ज़मींदार बिल्कुल नहीं हें। 
में इस बात को मानने के लिये तेयार हूं कि जितने ऐसे छोटे ज्मीद्धार हें, वे खुद खेत 
जोतते हैं और वे काइतकार श्रासामी भी नहीं हैं । हमारी गव॑र्नमेंट ने जो बिल रखा है, उसको 
एक नज्ज र से देखने से पता चलता हैं कि वाकई बात जो हैँ वह यह हे कि जो कम से क्रम 
१०० या २५० रुपये के मालगृजार थे, उनके साथ ही इस तरह की रियायत की गई 
हैं और ऐसे ही ज्ञमींदारों को झायदा हुआ है ॥ अगर यह केवल बड़े २ जमींदारों के लिये 
ही नहीं रखा गया है, तो में इसकी ज़रूर ताईद करने के लिये तयार हूं श्रोर में यह चाहता 
हूँ कि सो रुपये के काइतकार के साथ यह रियायत होनी चाहिये। हमारे सिनिस्टर साहब ने 
उसको साफ नहीं किया । मसलन जेसा ज़मीदारों से लोग क़र्ज़ा ले जाया करते थे और वह 
उसके लिये शुगर केन सप्लाई करते थे और उसमें कुछ बाकी भी देना रह जाता था। ऐसे 
आदमी रुपया लें जाते हैं, तो वह कर्ज़ा भो इसमें शामिल हो जायेगा । मसलन कोई जमींदार है 
और ज्मींदारी एबालिशन से पहले इत तरह का कर्ज़ा लिया गया है, तो उसका क्या होगा। 
और बहुत से ज़्मीदार ऐसे हें जो कि पुरनोट लिखते हें और रुपया ले जाते हें । 


उन्होंने कहीं भी अपनी जमीन मारगेज नहीं रखी तो उनके कजे की क्‍या 
हालत होगी । जब माननीय मंत्री जो स्पीच देंगे तो में आशा करता हूं कि इसका भी 
वह उत्तर हें गे । मुझे और ज्यादा नहीं कहना हैँ और से इसको सपोर्ट करता हूं ! 


चेयरमेन--कौसिल २ बज तक के,लिये स्थगित की जाती है। 


[कौंसिल १ बज अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बज डिप्टी चेयरमेन 
(श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।| 


श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, सदन के सामने ज़्मीदारों का ऋण कम करने का विधेयक उपस्थित है। इस 
पर अनेक माननोय सदस्यों ने बहस करते हुये अनेक भांति के विचार प्रकट किये हें। सब 
से पहले कुंवर साहब ने कृतज्ञता का इजहार किया, फिर असमंजस में पड़े । लेकिन जो कुछ 
उन्होंने कहा वह समय के परे की चीज़ थी और वे शब्द में नहीं कहना चाहता कि उन्होंने 
क्या कहा श्रर्थात्‌ कृतज्नता की बात या उसके विपरीत थी। सरकार एक विधेयक सामने 
लाई जिसमे कुछ उनको कल्याण को बात सोची, इस पर भी उन्होंने कहा कि कुछ 
नहीं किया। हमार मित्र प्रभुनारायण जी ने कहा कि वें साहकारी का 
ग्रत्त करन की बात सोचते हें। में साननीय मंत्री जी से भी नम्बर तिवेदन 
करना चाहता हूं कि थोड़ा इतिहास को देखें। यहीं पर सन्‌ १९२६ में जब 
न्सींदारों का अधिकार था तो उन्होंने क्रानून ब्रताया था और उस का फल यह हुआ कि 
उसक बाद जब वे रुपया लेते थे तो उन्हें कहीं ज्यादा रुपया दस्तावेज और कागजों में लिखने 
पड़ते थे तब रुपया सिलता था। में समझता हूं कि आदमियों का साधारणतः बिना साहुकारों 


दर लेजिस्लेटिव कौंसिल | २६ श्रक्तृबर, १६ ५२ 


[ श्री मान पाल गुप्त | 

के काम तो चलता ही नहीं । एक आदसी कोई कास करना चाहता हुँ, और उस काम को 
करने को उसमें योग्यता है बा घन नहीं है, तब, जब तक धन की सहायता न हो तब तक 
वह काम नहीं कर सकता । कहीं कोश्रापरेटिव हे ज़रिय धन की सहायता पड़ती हूं, कहाँ 
साझा करता पड़ता है । तो वास्तव मे साहुकारों की ज़रूरत तो सार देश को महस होती 
है। फिर साहुकारों के प्रति यह भावना क्यों ? जहां तक व्याज की बात कही गई हिन्द शास्त्रों 
में तो चार थाने से लगा कर सवा रुपया तक ब्याज रखा है और यह भी बतला दिया कि उस, 
ग्र्थात्‌ कज्ञ लिये रुपय से इने से श्रधिक तो कभी भी न लेना चाहिये । 


बंदिक प॒स्कृति में तो धन के कज्े से उत्नण होना ही नहीं वरन्‌ अन्य ऋणों से ऋण 
होना भी परम कर्तव्य माना गया हे, जेसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पित ऋण श्रादि। 


हमारे यहां हिन्दू शास्त्रों में कज्ञ के चुकाने की प्रथा थी, हिन्दू शास्त्रों में उसका चुकाना 
अवना परम कत्तव्य सानते थे। भ्राज भी कहा जाता है कि मर्द का खसम कर्ज होता हू । में श्राप 
से कहता हूं कि ऋण को इस प्रकार से खतम कर देना श्रन्‌चित है यह थोड़ी सी उन संस्थाश्रों 
के झादमियों में श्रौर साहकारों में एक दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियापैदा कर देना है। इसलिये 
माननीय मंत्री जी इसक ऊपर थोड़ा सा सोचे । सरकार ने यह ठीक किया था । जहां पर 
सरकार ने बचन दे दिया था उसको यूरा करंगी । जहां पर जर्मीदे।री को नष्ट करके ज़मीनों 
को ले लिया है हालांकि उसका भी इतिहास हैं। इसलिये भ॑ कुछ न कहकर यह कहता हूं 
कि किसी प्रकार से उन श्रांदर्भियों को जिन्होंने रुपया लगाया हैँ उनको वंचित नहीं करना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त यह बात कही जाय कि उन्हें बिचौलिया का मुनाफा होता था. 
लेकिन साहुकारों में तो एंसा नहीं होता था । साहकारों में रुपया लगाते थे तो कछ दफा ऐसा 
होता था कि उनका रुपया मारा जाता था। जो ऐसे व्यवसायी है उनको हमें हतोत्साह नहीं 
कर देना चाहिये। बेंक से रुपया कोई आदमो लेता है तो उनको कज्ज लेने में बड़ी आपत्ति 
होती ह । वहां पर कानून की बड़ी दिक्‍कतें होती है। जैसे हमार एक मित्र श्री राजा राम जी 
ने जो बात कही वह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शंका की । एक दिन श्री इंद्र सिंह जी ने 
इस प्रकार की बात कही थी तो भवन में श्रापत्ति हुई थी कि इस प्रकार की शंका न करें पर 
बराबर इस भवनरमें सरकार के प्रति शंकारयेंकी जाती है । श्री महावीर सिंह जी के संशोधन 
के विषय में इस समय में कुछ नहीं कहना चाहताहुं। हां, छोटे-छोटे काइतकारों को साथ कोई 
रियायत की जाय तो वह उचित भी है। इस प्रकार से साहकारों का कोई श्रधिक नुकसान नहीं 
होगा, जो बड़े-बड़े कन्न ज़मींदारों पर हे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन 
करता हूं । क्‍ 


रे श्री विदवताथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )---उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित विधेयक 
बहुत ही सामग्रिक और आवश्यक विषय था। यह भिन्न बात हू कि जिस रूप में श्राज 
वह पेश किया गया है उसी रूप में हो या उससे कुछ परिरवातित रूप में हो। में जो कुछ अपना 
विचार व्यक्त करने जा रहा हूं संभव है, कि यह हमारा अम ही, या समझने की कमी हो। 


परन्तु जैसा समझ सें आया में निबेदत ऋर देना चाहता हे । 


किसी विधेयक पर विचार करते समय हमें यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में 
उसका क्या फल होगा श्लौर उसी के लिये विधेयक प्रस्तुत भी क्रिया जाता है। बस्तु स्थिति 
वास्तव में हू गा उसको भी हमें समझना ही पड़ता है । ज्ञमींदार शब्द या महाजन दब्द, 
हमें इन दाब्दों को 8 3 मुनासिब श्रौर उचित नहों मालूम होतत । देखना तो चाहिये 
कि वह महाजन किस श्रेणी का है। क्‍या वह खदुक से भी गरीब हे या कमजोर है या उससे 
जुशहाल हूं। इसका विचार न कर श्रौर महाजन क पीछे पढ़ें, यह सुन्दर बात नहीं होती। 
वेसे ही जमींदार शब्द के पीछे पड़ जाय, कोई उचित बात नहीं है । मुझे भली भाति मालूम है। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक ण्र्३ 
बहुत से स्थान हूँ, जैसे मेरा ही एक गांव हूँ वह किसानों का एक गांव हैँ, उसमें लगभग 
२ हजार जमींदार परिवार हे जिनके पास ज्ञमीन का -थोड़ी हू और बह सब जोतते 
हैं। जमीदारी का खात्मा हो जाने के बाद वहां के लोगों का कोई तुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 
उनका नाम तब्दील हो गया । जो ज़मींदार कहे जाते थे वह अब भूमिधर कहे जाते हें। 
उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। यह भी मुझे मालूस हे कि जिन्हें कर्जा दिया गया 
था, उनमें बहुतों को तक़लीफ नहीं है. । बहुत से कर्जा देन वाले महाजन ऐसे भी होते हैं, जो 
अपना पेट काठ कर छोटी-छोटी नौकरियां करके, अपना हपया बचाते है ओर इस तरह से 
बचा कर कर्ज़ा इसलिये देते हैं, कि यह्‌ हमारे लिये आगे चल कर सहारा रहेगा। इसलिये 
ऐसा करते हैं। मुझे याद पड़ रहा हूँ सन१६ ३८, ३६ में एक किसान कर्ज राहत 
ऐक्ट, किसानों और गरीब आदमियों के हित के लिये बना। परन्तु हमार यहां 
तो अधिकांश गरीब आदमियों का ही रुपया था और वह बहुत कुछ मारा गया 
और नुक्सान हुआ । हां, कुछ ऐसे भी जरमींदार हे. जिनके पास सो एकड़ सीर की 
जमीन है श्र १०, १२ बीघें ऐसी जमीन रही जिस पर काइतहार रहे। तो सेरा 
कहना है. कि सिर्फ नाम बदला है उनको कोई हानि नहीं हुई है। झ्रतः में डिटेल्स में 
ने जाकर, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहु इस बात पर कि इस बिल का 
उन पर क्या असर पड़ेगा, प्रकाद डालें, ताकि मेरा क्रम निवारण हो जाय और श्रगर मेरा 
ख्याल सही है तो इस पर विचार करं। 


श्री वेणी प्रसाद टंडन ( स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--उपध्यक्ष महोदय, 
जो विधेयक, माननीय मंत्री जी ने झ्राज हमारे सामने रखा है, इसके सिलसिले 
में आपने बतलाया कि इसकी आवश्यकता क्‍यों पड़ी कि जिस समय ज़मींदारी 
उन्मूलन का भार गवर्नमेंठ ने अपने ऊपर लिया था उस वक्‍त जमींदारों को यह आशइवासन 
दिया गया था कि उनके कर्ज भी उसकी एवज में कम कर दिये जायेंगे। में आपका ध्यान 
इस शोर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूत्रे में मौजूदा कर्जे के सिलसिले में कितने ही कानून 
हैं जिनका फायदा हर करज्ंदार उठा रहा हे या उठा सकता है । इन्कम्बर्ड स्टेंट ऐक्ट का 
फायदा जमीदारों नें उठाया, फिर डेट रिडस्पशन ऐक्ट का भी फाथदा उठाया। जब इस 
तरह के कानून हमारे प्रदेश में लागू रहे हँ तोफिर डेट रिडक्‍शान बिज़ की क्‍या! आवध्ष्यकता 
थी। इस संबंध में जो तरीकाया फारमला डेट रिडक्‍शन का भानतीय मंत्री सहोद्य ने 
रख है उसमें भी इन्कम्बर्ड स्टेड ऐदट के उसलों को लागू किया है । मेरी समझ में नहों आता 
कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से जब हर कजंदार को फायदा पहुंच चुका हे तो फिर फरदर रिडक्‍्शन 
(कभी कर्लझा) क्‍यों दिया जाय। ज़मीदारी उन्मूलन के बाद जमीन की कीमत कभ हो गई 
हैं, तो क्या यह उचित नहीं है कि इन्कभ्बर्ड स्टेंट ऐक्ट में ही अमेंडमेंट आता और उसकी कौमत 
घटा दो जाती। 


एक सुझाव तो मेरा रा है और दूसरी बात मुझे फारमला के सिलसिले हें कहना 
है । इस फारम्‌ल से साहुकारों के बीच सतभेद होगा, क्योंकि माननीय संत्री महोदय ने बतलाथा 
कि इसके ज़रिये से ४ आने से श्राठ आने की रकम निश्चितत की जा सकती हैं । 


इस कानून का नतीजा यह होगा कि किसी साहुकार का आठ आना नुक्सान होगा 
किसी का १२ प्राना नुक्सान होगा । सरकार को जब ज़मोदारों को मदद देनी थी तो यह क्यों 
किया गया कि किसी को ८ झाना दिया जा रहा है और किसी को ६ आना दिया जा रहा 
है। यह भेदभाव जो पैदा किया जा रहा हे इससे आशंका पेदा होने की संभावना है। हमारे 
साहुकारों के लिये मानवीय राजा राम जी ने और प्रभु नारायण जो ने यह कहा कि साहकार 
लोग उत्पादन नहीं करते । यह बात तो है। लेकिन चह यह बतलायें कि उत्पादन करते 
वाले जो लोग हें उनको साहुकार लोग मदद करते हे या नहीं करते ? अगर किसी से कर्ज 
लेकर कोई उत्पादन करता है तो जो व्यक्ति उसको उत्पादन के लिये रुषया देता है वह अगर 


कि लेजिस्लेटिव कौंसिल | २६ अक्तूबर, १९४२ 


श्री बेणी प्रसाद टंडन] 


उसमे से ५ परसेंद ले लेता है तो क्या वह्‌ कोई बहुत ज्यादा है ? हमार संविधान में कोई 
ऐसी बात नहीं हे कि ब्याज खाना पाप है। झगर ब्याज खाना पाप होता तो संविधान 
में लिखा होता कि यह पाप हे और कोई किसी से कज्ञे न ले और कोई व्याज न खाय। 
जब ज़मीदारों पर सख्त मुसीबत पड़ती थी और उसका बगर रुपये के काम नहीं चलता था तब 
वह साहुकार के पास जाता था और उससे बड़ी-बड़ी रकमें क़र्ज में लेता था। पहिले तो जञमींदार 
साहुकारों से रुपया लंकर अपना काम निकालता था और अब साहुकार को यहां पर गाली 
दी जाती है । यह कौन सी अच्छी बात है । 


इस विब्ेयक के सिलसिले में एक बात की ओर और ध्यान देने की जरूरत हैं। बहुत 
से अनसिक्‍योर्ड डेद्स जो ज़मोंदारों ने मार्गेज के अलावा लिया है उसका क्रानन सें कोई साफ 
रात्ता नहीं बतलाया गया है । जिन्‍्होंने प्रोनोट्स में रुपया दिया है उनकी रकम केसे बसूल होगी ? 
एक सेक्शन में कहा गया हूँ कि भ्रगर बांड्स को श्रनसिक्‍योर्ड करारकर दिया जावे तो 
उनकी बाकी रक्र्म वसूल समझी जायेंगी। अनसिक्‍योड्ड डेद्स जिसने दिया उसमे जमीदारों 
की पोजीदान देखकर कि यह बड़ा ज़मींदार है रुपया कर दे दिया। में साननीय संत्री जी से 
निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये भी पूरी योजना होनी चाहिये कि उनका रुपया कहीं 
न मारा जाये । उनको सोक़ा दिया जाये कि अगर कम्पेनसेशन से उनका रुपया वसूल होता 
हैँ तो वसूल किया जाये नहीं तो उनको दूसरे तरीके से दिलाया जाये। जिसके पास ओर कोई 
जायदाद नहीं उसका तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जिनके पास है उनसे रुपया क्‍यों न वसूल 
किया जायें? उनमें यह लिखा हे कि बांड ही दिया जायेगा । इसके सिलसिले में मुझे यह निवेदन 
करना हूँ कि साहुकारों में तो नक़द रुपया दिया है और आ्राज ज्ञमींदारी उन्मूलन के कारण 
आप उनको बांड्स दे रहे हें। उनको अगर आराप बांड्स देंगे तो उनका क्या फायदा होगा ? 
जो रुपया आप कर का निर्धारित करें उसे श्राप उनको नक़्द दे दें तो अच्छा है! इससे यह होगा 
कि वह रुपया उत्पादन के काम में आयेगा। क़र्ज़ा देने वाले का व्याक ही नहीं यायब हुआ बल्कि 
उसकी असली रक़म भी मारे जाने का अन्देशा हे । 


क्या इसेका न्याय करेंगे। मेरी समझ में इसमें श्राप को ध्यान देना चाहिए और उसके लिये 
विचार भी करना चाहिए कि साह॒कारों को बजाय बान्डस के उस रकम को नकद में दे दिया 
जाय। इन दाब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूँ । 


डाक्टर ईइ्वरो प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, से इस विधेयक 
का जो सदन में इस समय उपस्थित हूँ स्वागत करता हूँ परन्तु स्वागत करने के साथ साथ उसको 
आलोचना किये बिना नहीं रह सकता। में समझता हूँ कि सदन का सदस्य होने के नाते दो 
चार शब्द उसकबारंस आपके सामने कहूं। इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक को लाकर 
सरकार ने अपनी विचारशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया हैं। सरकार ने जमोंदारी 
को खत्म किया। सरकार ने अनुभव किया कि उनकी सस्पत्ति के चले जाने से जमींदारों को 
कष्ट हुआ इसलिये उस कष्ट को कस करने के लिये उनको प्रतिकर दिया। इसके अलावा 


हो गई उसको रिहंबिलेटेशन प्रास्ट दिया। अब कज़ें के सम्बन्ध में सरकार ने अनुभव 
किया कि जमींदारी को कीमत कम हो जाने से यह भ्रावज््यक है कि कर्ज़ा भी कम कर देना चाहिए । 
में समझता हूं कि इस उद्देश्य से जिन जमींदारों पर कर्जा हूँ जिनकी जायदाद की कीमत 
बहुत कम हो गई है उनको किसी अकार की सहायता पहुंचती है। मेंने इस विधेयक के 
उद्देश्य और कारणों को पढ़ा। उनमें से क्लाज ६ को पढ़ कर मुझे विश्ञेष प्रसन्नता हुई । 
वक्‍फ , ट्स्ट ओर धामिक उह्देदय की जो चीज़ हैं उनका किसों पर कर्जा हैतो सरकार 
ने उसको कम करने का इरादा नहीं किया है। इसमें सरकार ने न्याय का अनशीलन 
किया है । और ऐसा करके जनता का बहुत बड़ा उपकार किया हे। मंत्री जी मे श्रपने 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करते का विधेयक ८५ 


भाषण में इस बिल का बर्णन किया हूँ और उन्होंने स्पष्द रूप से बतलाया कि उनका उद्देश्य 
क्याहूँ। एक बात जो ध्यान देने योग्य हूँ बह यह है कि इस बिल की भाषा ऐसी बनाई गई है जो 
आसानी से समझ में रहीं आती है । में यह कहें बिना नहीं रह सकता कि जितने नियस, अधि- 
नियम ओर कानून जमींदारी के सम्बन्ध में बने हें उनकी भाषा, क्लिष्ट बनाई गई है। 
हमने पुराने कानून को जो लेड टेन्योर से सम्बन्धित थे, पढ़ा । वे आसानी से समझ 
में झ्रा जाते हैँ। परन्तु इसका झ्ाबजेक्ट और रीजन समझ सें नहीं आता। इूसरे शब्दों 
में यह कहना चाहता हूंकि यह ऐसा लग रहा है जैसा कि सेयसेटिकल रिसर्च का पेपर हो । 
साननीय मंत्री जी इसके विशेषज्ञ हें वे समझ ते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इसका विशेषज्ञ 
है। में उनसे अनु रोध करूंगा कि जब वे उत्तर देने के लिये खड़े हों तो एक वास्तविक 
कंस को लेकर बतलायें कि किस प्रकार से कर्ज्ञा कम होगा और कितने जमींदारों को 
इससे सदद मिलेगी। में समझता हूं कि ५० फ़ीसदी सदस्य इस सदन सें ऐसे हे जो 
इसकी व्याख्या चहीं कर सके। इसलिये हम चाहते हैं कि एक उदाहरण देकर समझायें 
कि कितना कस होगा और कितनी सहायता सिलेगी। कानून को सरल तथा स्पष्ट 
होना चाहिये । 


आप को याद होगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 
फ्रास्स सें राज ऋत्ति हुई और जसींदारियां छित गईं। जब क्रान्ति असफल हुई और देश की 
शासन व्यवस्था बिगड़ गई तब नेपोलियन ने राज्य की शक्ति अपने हाथ में ली। उसने 
कानून बनाने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उसने कमीशन के सदस्यों से कहा कि 
देखो--- 
“७27] 48ए8 00925, [86 [8ऋ [व7 70”! 


इसका अर्थ यह हुँ कि आदमी की आतों से तो मल निकल जाता हैँ परन्तु 
कानून की आतों से सल नहीं निकलता हैं । इसलिये कानून स्पष्ट होना चाहिये । नेपोलियन 
कानून तो नहीं जानता था परन्तु बार बार कानून के ज्ञाताओं से कहता था :-- 
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इसका अर्थ हे कि में किसी काल्पनिक व्यक्ति के लिये कानून बनाना नहीं चाहता। 
वरत्‌ वास्तविक पेरिस निवासियों के लिये। इसलिये दाब्दों पर बहस करना सिर्फ 
कानून का उद्देश्य नहीं हैं। क़ानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे जनता का कल्याण 
हो, देश का फ़ायदा हो, में समझता हूं कि इसो दृष्टिकोण से कानून बनाया 
जाता हे। ज्ञमींदारी उन्मूलन का भी यही उद्देश्य है कि गरीब जनता को सुख मिले और 
ज़मींदारों को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। छोटे ज़मींदारों के लिये रिहेबिलिटेशन ग्रांट 
की व्यवस्था की गई है। मंत्रीजीन जो कुछ कहा उससे कुंवर साहब को संतोष नहीं 
हुआ। यह ठोक भी हैं कि जिसका एक लाख रुपये का मुनाफा जाता रहे उसकी परेशानी 
बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी में कवर साहब के धैयें श्रौर सहनशीलता 
को प्रशंसा करता हूं। इस सदन में कवर साहबने दो बातें कहीं, एकतो मंत्री जी 
के कहने के अनुसार उन्होंने स्वीकार कर ली परस्तु दूसरी को नहीं माना। मुझे दुःख 
हैं कि इस समय कुंवर साहब सदन में उपस्थित नहीं है । 


एक संदस्य--लीजिये कुंचर साहब श्रा गये । 


डाक्टर ईदवरी प्रसाद--इसमें कोई शक नहीं कि कुंवर साहब सदा सत्य को ढूंढ़ते रहते 
हैं । दूसरी बात उन्होंने यह कही किइस बिल से कोई विदेब लास नहीं होगा। हमारे मित्र श्री 
राजा राम शास्त्री ओर श्री प्रभु नारायण सिह जो और अन्य सदस्यों ने इस सदन में जम्ींदारों 
के प्रत्याचार का वर्णन किया और सहुकारों के विषय में भी बहुत कुछ कहा। में तो 


८६, लेजिस्लेंटिव कौंसिल | २६ अक्तूबर, १६५३ 


क्‍ (डाक्टर ईइवरी प्रसाद] 


समझता हूं कि ज््मीदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन करना एक श्रसंगत सी बात हू। 
जब जमींदार ही खत्म हो गये तो उनके अत्याचार भी समाप्त हो गये। अगर आप इतिहास 
को देखें तो बहुत से लोगों ने अत्याचर किये हे । कहावत हूँ :-- 

“पुत्र एाल्याल्ा लीक्षा।णएाता 0 [5920५ लात॑$ 09 708 8 (शा. 


जो स्वतंत्रता का समर्थक होता है वही सब से बड़ा जालिम बन जाता हैँ। ज़मोंदारों 
के अ्रत्याचारों का. वर्णन करने से अब कोई लाभ नहीं । इस तरह महाजनों के दृष्कर्मों का वर्णन 
करना भी निरयंक है । बहुत समय व्यतीत हुए थिश्ोडुपेर मोरीसन नामक अलीगढ़ कालिज 
के अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल आेदाइज्ेशन ( गतपरणांंत्र| 08475470॥7 ) 
में लिखा था कि बनिया मदद तो देता है परन्तु उसकी मदद विनाशकारी होती हैं + यह बात 
सत्य नहीं थी। महाजन हमारे राज्य में कई प्रकार के हे। बनिया इन सब में नरम होता हूं। 
मारवाड़ी साहुकार होता है। मारवाड़ी साहकार को हमारे जिल में अठवरिया कहते हैं। 
वह एक के आझाठ लेता है, दूसरे साहुकार होते है भूमिहार। कहते है कि भूमिहार के पल्‍ले जो 
पड़ जायेगा, तो फिर उससे बचना कठिन होता हें । उसका ऋण एक पुदत सें क्या सात 
पुद्तत में भी नहीं चुक सकता हूँ। पूर्वी जिलों में खतन्नियों के यहां भी लेन-देन होता हूँ और 
वह भी सूद लेने में किसी से कम नहीं है । दूसरे प्रकार के लोग भी लेन-देन करते 
हें। कोई साढ़े १२ रुपया सेकड़ा सूद लेता हैँ कोई २५ रुपया सेकड़ा लेता हे। 
ग्रौरकोई ५० और ७५ रुपये सेकडे तक भी सूद लेता हैं और कहाँ कहीं पर तो 
इससे भी अ्रधिक ब्याज लिया जाता है। ज़रूरत के समय ब्याज देना ही पड़ता हूेँ। 
हमारे भिन्न बेणी प्रसाद टंडन जी ने, जो कि साहुकारों के समर्थक हे बताया कि 
साहुकार के होते हें। परन्तु वास्तव में ऐसा कम देखा जाता है। बाइबिल में कहा 
गया हैँ 
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कुरान दरीफ़ ने भी ब्याजकी निन्‍्दाकीहुँ। उपाध्यक्ष महोदय, श्राप जानते हैं कि 
मुसलमानों फे लिये सूद लेना हराम समझा गया है। परन्तु आज कल समय ऐसा आ गया हूँ कि 
सूद लिये बिगेर काम नहीं चलता । यह बातें तो उस समय कही गई थीं जब कि 
समाज साधारण था, सीमित था। आज की तरह बड़ें बड़े स्केल पर व्यापारिक लोग 
नहों थे और उस समय इतने रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज के 
समाज में हमें रुपये को ज़रूरत पड़ती हे और उसके लिये हमको साहकारों के पास 
जाना पड़ता हैं। इसमें साहुकारों का भी कार्य बड़ा सराहनोय है। वह भी बड़ा 
त्याग करते हें। अपना पेट काट कर इतना रुपया जमा करते हैं और आपकी जरूरतों 
को पूरा करते हैं। साहुकारों काभी ससाज में स्थान है। उनके प्रति हमें घुणा , हवेष 
याईर्षा का भाव नहीं रखना चाहिये। में समझता हूंकि सरकार ने कज़ों देने वालों की 
सुविधा के लिये उपाय निकाल कर एक बहुत न्याय का काम किया हे और उत्तके लिये 
कुछ भी किया गया है उसके लिये सम उसका धन्यवाद करता हुं। सूद के सामले में 
आप देखेंगे कि साहुकार ही नहीं, इम्पीरियल बेंक में आप जाइये तो वहां क्‍या होता हे। 
झपने डिपोजिट में से रुपया लेने जाइये तो ६ परसेंट सूद मांगते हें। इसको आप क्या 
करेंगे। अपने ही जमा किये हुये रुपयों सेंसे अगर रुपया लेने जाते हें तो सूद मांगते हैं । 
इससे ज्यादा और क्या जुल्म हो सकता हे। परल्तु सूद का लेना भी ज़रूरी है और क़र्ज़ा 
लेना भी ज़रूरी हू। क़र्ज़ा के बिना कोई सम्राज चल नहीं सकता है। में तो समझता 
हूँ कि साहुकारों की सुविधा के लिये यह बिल पेश किया गया है। मगर इसमें भी 
त्रुटि हैं। जितने भी अब तक सदन के झन्दर भाषण किये गये हैं उनमें यही सिफ़ारिश की 
गई हूँ, और हमारे समाजवादी मित्रों ने और श्रन्य मित्रों ने भी यही कहा है 
कि छोटे ज्मींदारों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिये। सरकारी पक्ष से 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रवेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक प्७ 


श्री प्रताप चद्ध आजाद जो ने भी कहा कि छोटे ज्ञमींदारों को श्रधिक सहायता मिलनी चाहिये । 
में समझता हूँ कि कोई भी सदस्य इस सदन में ऐसा न होगा जो कि इस बात से सहमत न हो कि 
छोटे ज्मोंदारों को सहायता मिलनी चाहिये । 


मंत्री जी ने जो प्रतिकर को पुनर्वास झनुदान से मिलाया हैँ कर्ज के बास्ते तो 
वह ठीक न होगा। जैसा कि श्री राजाराम जी ने बतलाया कि इन दोनों में सरकार को 
भेंद करना होगा। प्रतिकर तो एक प्रकार से ज्ञमींन को क्रोमत है जो कि सरकार नें 
नियत की हैं। आपने जो बाजार में कीमत थी, वह कीमत भी उनको नहीं दी है, 
झ्राप नहीं दे सकते थे और आपने समझा कि जनता के हित के लिये इतना हा देता 
इस ससय उपयुकक्‍त हैँ याआपने निदइच्य किया कि जिस भूमि को आपने लिया है यहो 
उसकी उचित कीमत होगी, कम हो या ज्यादा हो तो इससे तो कोई वास्ता नहीं है । 


आपने जो रिहैबिलिट शत प्रान्द दिया है. वह क्‍यों दिया ? जब इसके लिये हाई कोर 
फैफलताहो गंवा तवोगायने यहू दिया। जब चारों तरफ से आवाज़ आई कि डिसक्तिसि- 
बात नहों होता चाहिये, तब आपने ऐसा किया। छोटे ज्ञर्मीदारों में लाखों अ्रादमी ऐसे 
जो कि इतपमें परेशानथे और उनको सुविवा पहुंचाना राष्ट्र का कतेव्य है। हमारे 
देश में २० लाख ज़रोंदार हें श्रोर उनमे सं १६ लाख ८५६ हजार ऐसेहे जो कि 
० तह नाल जारोंदेते हें। आप देखेंगे कि जो छोट ज्ञमींदार हे उनकी ही संख्या 
हुतबड़ीहे और उन्‍्हों कोसुविधा। के लिये आपने रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की व्यवस्था 
को हैं। इतसे आपका उद्देश्य यहथा कि उनज्र्मीदारोंकोी फिर कोई भी कारोबार 
करने में सुविधा होगी। और उनको लड़के जो श्रब॒ तक अखाड़े में कुछती लड़ा करते 
थे। और गाय भेंस का दूध घी खाते थे जे किसी भी काम में लग जायेंगे। 


श्री चरण सिह--कोई उनकी संसें थोड़े हो छीनी गई है । 


डाक्टर ईइवरी प्रसाद--भेसें नीलाम हो जायंगी । में यह कह रहा था कि छोटे 
ज्षमोंदारों को सुविधा पहुंचाने के लिये ही गवर्नेमेंट नें रिहेबिलिटेशन प्रान्ट देने की 
व्यवस्था की हूँ झौर इसके लिये में समझता हूं कि प्रत्येक मनुष्य सरकार का 
झ्ाभारी हैँ कि सरकार ने इस पर विचार किया श्रौर उन बुरी स्थिति वाले ज़मोंदारों 
के लिये इस तरह का काम किया। श्रब उससे कर्ज वसूल होने कोजो बात है, वह 
म॑ समझता हुं ठीक नहों है। दोनों तरफ से यह कहा गया है कि सरकार इस बात पर 
विचार करेगी । जोइस समय तजबीज है उत्त पर श्रमल करने से जो रिलीफ आप देता 
चाहते हँ वह नहीं के बराबर हो जायेगी और यदि श्राप प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान दोनों 
सिलाई गे। कुंवर साहब तो बड़े श्रादमी हूँ, उन पर किसी का क़र्ज़ा नहीं है परन्तु बड़े 
ज््ोंदारों का ३/४ कज्ञ में चला जायेगा। केवल १/४ उनके पास रहेंगा। तो यह 
क्या मदद हुई। श्रापदोनों को मत मिलाइये और शाप एक ऐसी रक़्म निश्चित कीजिये 
जो कि इव वाला भो ठोक समझे । _ जेसा कि कहा गया कि सो रुपया २५० रुपये या ५०० 
शपय हों। आज़ाद साहब ने २५० रुपये कहा और में समझता हूंकि २५० रुपये ही ठीक है । 
इतता भूमिकर ३ ने वालों के साथ साथ यह रियायत कर दी जाय। इस सदन में लोगों ने 
कई विवारबाराग्रों का वर्णन किया। श्रौर साहुकारों के बारे में भी कहा। परन्तु में 
झ्ाप से यह कहना चाहता हूं कि समय अ्रब प्रशतिशील हूँ। निजी सम्पत्ति पर बराबर 
झ्राकृमण हो रहा है। निजी सम्पत्ति पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी राष्ट्र 
का अधिकार हो जायगा और आपसे कहा जायेगा कि इतने बच्चे से ज्यादा आप 
पंदानकरें। वेभी फिर आपके नहीं हो सकेंगे। झापका रुपया भी फ्रीज कर दिया जायेगा। 
झव समय ऐसा श्रा रहा है और मंत्री .जी को भोकुछ वर्षो कबाद यह सालूम हो जायेगा। 


श्री चरणसिह--वह समय नहीं झ्ाने वाला है? 


द्द ... लेजिस्लेटिव कौंसिल | २६ प्रक्तूदर, ११५९ 


डाक्टर ईदवरी प्रसाइ--आप प्रतोीवर्सिठी में श्राइपेणा तब आपको पता लगेगा, 
श्राप तो यहां बैठे हुए हैं, इततलिये ऐसा कह सकते हैं। वहां आ्रापको पता चलेगा कि क्या विचार- 
घार। इंत समय काम कर रही है । इपके लियं हम सब को तेयार हो जाना चाहिये। 
पुरानी बातों को रोहराने म॑ समय नष्ट न करना चाहिये। सरकार ने छोट जमींदारों प्र दया 
को है। में श्राशा करता हूं कि जो नियम अ्रथवाअधितियम बताये जायंगे उनमें उनके हितों 
का ध्यान रखा जायगा। श्रव एक बात कह कर में समाप्त करूंगा! और वह बात विशेष 
कर में मंत्रों महोश्य से कहुंगा कि उन्होंने जो सहानुभूति का परिचय दिया है 
उपके जिये हम उनका धन्यवाद करते हैं। अ्रबज्ञवोंदार लोग भो इतना श्रवश्य 
समझें कित्रे भी र.ध्ट केड़ो एफश्रंग हैं। वे भोइप देश के नागरिक हुं हमें भी उनके 
साय उ३त [ति दिखावो चाहिये। इत़से समाज का हित होथा। कुंवर साहब को जो झाइच्य॑ 
हो रहा हूँ बह में समझता हूं बहुत ज्ञउ्र दूर हो जायेगा अब सरकार ऐसीवीतिका 
ग्रवलम्बन नहीं करेगी जिससे उनको किसी प्रकार का कध्ट हो । 


श्री प्रेय चर दर्मा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
फ़प्द रोडिय पर काफ़ी बहस हो चुकी है, में इस पर कक्‍लोजर स्‌व करना चाहता हूं । 


डिप्टी चेपरमेत--प्रइन यह है कि प्रइन उपस्थित किया जाय। 
(प्रइव उपस्थित किया गया शोर स्वीकृत हुआ । ) 


श्री चरणजासह--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस विधेयक के विचार करते 
समय हुई वह काफ़ो लम्बी चोड़ो हुई और दिलचस्प भी हुई श्राखरी लम है में में मुस्तसरन जो 
नखते उठाय॑ गये हे या आलोचना को गई है उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।। माननीय 
गुरु तारायण जी जिस वक्‍त खड़े हुये तो उनका यह कहना था कि मुझ को भ्राम तौर पर यह 
शिक्लायत्त रहतो ई कि जमींदार साहबान ने किसी भी गवर्नंमेंट की कोशिश के लिये जो उसने 
जनोंदारों क लिये हुकूरू दिये या हक छोड़ दिये उनके लिये धन्यबाद नहीं दिया। 
में सोच रहा था कि ग्राज हमको मुबारकबाद मिलने वाला हू लेकिन वह अ्ल्फाज उनकी जबान 
पर आये ही थे तभी उनके अन्दर जो साहू हारा था वह उन पर हावी हो गया और वह अ्रल्फाज 
बीच में हो रह गये। पहलो शिक्रायत यह है । उनको यह अ्रम हुआ कि १० हजार वालों 
का कहा कम करते का इपमें कोई प्रावोजन नहीं है। ऐसा तो शुरू ही से नहीं जब से 
यह बिल्न अपेम्बलो में पेश हुप्रा या और जब यहां श्राया तो कोई भी तफ़रीक जमींदारों के 
बीच नहीं को गई है और और जपीदारों का कर्जा खत्स करने की कोशिश की गई। खेर, वह 
छोटो सो शिकफ्रायत थो ले कित सबसे बड़ी सेरी शिक्षायत यह है कि वह इस विधेयक को पढ़ कर 
नहीं प्राय हैं जे ता कि वह जेज्ड सप्लोगेन्ट्री बिल पर वह नाराज हो गये थे और उन्होंने कुछ कहा 
नहीं था और किन्ही कारगों से उस समय वह जवाब नहीं दे पाये थे आज वह बात नहीं है। 
श्या३ मततोंपर बहुसवृईं। एकतो यह कि रे है शिलिशेशन ग्रांट से कर्ज वसूल नहीं होना चाहिये 
झौर वह जपोंधरों के लिये महफज्च डोड़ देता चाहिये। इस विषय पर खासतौर से माननीय 
दशवहु जी ने इप बात पर बहुत बच दिया कि कम्पेस्सेशन और रिहबिलिटेशन दो चीजे हैं । 
अब देव जयोशरों अवानोशन लन्ड रिफ्रार्म ऐक्ट बना चुक्ते हें और हसने उससें प्रतर्वासन 
अ्रत शत प्रौ रप्रतिकर में विवेक किया हें और फिर एकदससेइपबातको भल जायें और दोनों 
चोजों को सिनाई तो इप से जनता में यलतऊठमी वैदा हो सकती है कि गवर्ममेंट भपनी 
बातों पर या अपने उसूलों पर कायम नहीं रहती। 


मतवीय उपाव्यक्ष महोदय, रिवृबिलिटेशन ग्रंट और कम्पेनसेशन में एक टेक्निकल 
अखर ह प्ररवड हम हो फहाूपो सजजूरियों की वजह से करना पड़ा । छोटे लोगों को जो ज्यादा 
कप्येवते जन दिया जा रहा है, उप का ताम पुर्वा उन झतु रान है प्रौर बाक्की पक्की ग्राय का झठगना 
तक उत् का नाम हमने कम्रेततेशन रखा है। अगर सब को एक रक़म देने का निश्चय होता तो 


सन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश जमोदारों के ऋण कम करते का विधेयक द& 


7ह उज़लझत न पा होती । हालांकि श्रामतौर से राय यह थी कि छोटे मध्यवर्तियों को ज्यादा 
अतिकर मिले या उनका पुतक ज्यादा हो बनिस्वत बड़े जमोंदारों के । अ्रवर इस बात को सान 
क्र हम कम्पेतसेशन का मुड्तलिफ मल्डोपुल रखते तो उस में कानूदी अरड़चन थी। में सिसाल 
के तोर पर बताता हूं कि संतलन संठ्गाराज बलरामपुर का किसी गांव के एक खेबंट में आवबा 
हिस्सा है श्रोर उसी याँव से रहने वाले किसी छोटे जमींदार का उसो खेबद मे १/१४५ हिस्सा है 
जब सह राज बत रामपुर को हम का्पेतसे गन देते उतक्ी आय का भठगु ता और दूसरे जनीं दर 
को हुम वही जनोन ३3, हस्ब हैसियत उनको हम देते २५ गुना तो हमारे सेंवियान का श्रतुच्छेद 
१३या १४ हैं, उत्तहें बितकुत विपरीत पड़ता।इत इक्वेलिटी विफोरदि आई आफ ला 
([7०प०७-६५ 02078 (78 6५०8 ० 49) हो जाती जिस को हम किसी प्रकार डिफेंड नहीं 
क्र सकते थे । बिहार की गवर्व बेंट ने अपने जमींदारी एबालोशन ऐक्ट में इसी प्रकार किया था 
कि उसका नाम कम्पेततेशन रखा और गुर्ता छोठे बड़े के हिसाब से कम व बेश रख।। लिहाजा 
उठता हाईकोर्ट ते अहार जरमींदारी श्रवालोशन ऐक्ट को इसी बिना पर अवध करार दिया । 
जब कि आपके हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया तो हमारों तरफ से जवाब यह था 
कि कम्पेनतेशन को रकम हम पक्‍को झाय का दसगुता सबको दे रहे हुं इसके ऊपर १० से लेकर 
२० गुना तक जो हम दे रहे हैं वह कम्पेतसेशन नहीं है, उसके वह कानूनन मुस्तह॒क नहीं हें, 
उनके साथ हुम रिवायत कर रहे हैं। हम उनको रिहेबलिटेशन देंयान दें। वह कानूत में 
इन्टाइ टल्‍्ड नहीं हैं। श्रगर इन्टाइडिल्ड हें तो केवल अपनो आय के अठगुने केहूं। उसको 
हाईकोर्ट ने माता और हमारे बिल को बेच करार दिया। संविधान के अ्नुत्तर अगर न 
होता ओर सुप्र/म कोर्ट में फिर बहस होती, उस वक्‍त इपका नतीजा क्‍या होता यह में नह 
कह सकृता। इतनी बातें जो हमारे सामने आ गई उनको में साफ कहना चाहता हू। 
लेकित इतर रे किक ल डिकरेंत्र को ज़हर मान लें कि रिठुं बलिटेशन और कःमपेनसेशन बिल्कुल 
प्रलाहरा है। क्या बह उत अ्रता रो मक हज के जायदाद नह है। श्रगर गवर्त वेंट की तरफ से 
ह॒त वक्‍त युर्वांसउन के लिये सहायता विन्न रहो हुँ तो उतके खिलाफ कऊ्ंव्वाह डिग्रा! क्‍यों नहीं 
प्रोतड करता हैं । जिम तरह से दफा ७ के अन्दर कुछ चं.जें मुसतरना कही गई हें कि उनको 
क्‌ एक्को नहों हो सकतो हूँ। किसानों को छोड़कर वे कुहँ कर सकते हैँ। उसके पु॥तर्वासन 
के लिये वह फिंतता ज़हूरों ज्यों न हो इस बात को हस भूल जाते हैँ। लिहाजा जो दलीलें 
पुरर्वातन के जिजाफ हें वे ये हें कि उसको बिलकल सहरूज कर दिया जाय और कऊज़ंख्वाह 
उससे न ले सके। तो यह थाड़ोयी श्रनपर शभ्राश्वित हैअ्॒प्रेठ के खिताक प्रत्येक को 
प्रोपीड करते का प्रत्तियार होना चाहिये | मानतीय इन्द्र सह ने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट 
का हवाला दिया । जमोंदारी एंबालीशन ऐक्ट में लिखा हु रेंट सेस लेग का जो ख्याल हुँ उसमें 
कज्ञे का जिक्र नहीं हैँ, “अदर डउज' लब्ज हैं। उसमे डेट नहीं श्राता हैं उस दाइम का सेस 
रंडजो हूँ वह प्रहिकर से वसूल होता है के का जिक्र नहीं हुं । यह कहना कि रेड की डियग्रो 
जितको हुँ वह पुरर्वातउन सेंनलें सरेतोयहु भी इतसे नतं.जा नहीं विकल सकता हैँ। 
ज॑ वीं गरो एबालीवन ऐक्ट को धारा ७ में क्या लिखा हूँ | उससे कोई एताला जी जिकालो नहीं 
जासकती हूँ । रही वात १०० रुपया से कम मालगृूजारी की, तो जो सं तोधन पेश दिया गया हैँ 
उसवें पुरवत्सन अनुद्दनन हो नहीं बल्कि प्रतिकर हुँ। मुझे इस बात को देखकर 
खुशी हुई कि सदन के चारा तरफ से इस बात की श्रावाज उठ, 
गयो हुँ । अगर सारो बातें सदन के सामते श्रा जाय तो सदन हमारे साथ 
होगा। छू टे आइमियों के साथ हमरईी करना यह हर मनुष्य का धर्म है और यह होना 
चाहिये । तो उस अवस्था में हम सब लोगों को एक राय है। बहुत से लोगों को राय हैँ कि 
उनका प्रतिकर महझूज रहे ले किन क्‍यों इस पर बिचार किया जाय। इसका मतलब बह हुँ कि 
१०० रुपया को सालगुज्ञारो परजोकर्ज़ा हे उसको वसलन किया जाय । क्यो वसूल 
किया जाय । इतका मतलब यह होगा कि जितने भी कर्जाव्बाह होंगे श्रौर साहुकार होंगे 
उनका रुपया जब्त होगा जबकि हर जमींदार को हम कुछ न कुछ दे रहे हूँ । जेसा एक मित्र 


8० लेजिस्लेटिव कौंसिल [ २६ श्रक्तूबर, १६४२ 


[ श्री चर्णासह | 


कह रहे थे श्रौर इसके खिलाफ बहुत दलीलें श्रायी हें कि जर्मीदारों श्रोर साहुकारों को एक 
लेबिल पर रखा नहीं गया है। 


इसमें हक नहीं कि जमींदारों के खिलाफ ज्यादा बातें हैं। लेकिन में उन लोगों में 
से हूं जो जमींदारों और साहुकारों को एकसां समझते हूँ। ज्यादा श्रन्तर उनमें नहीं है। 
लेकिन दोनों को तौल करनी पड़े तो जमोंदारों का पलड़ा भारी होगा। तो_ जब हम ऐसे 
जमोंदारों को जमोंदारी खतम नहीं कर सकते, जिन्होंने १८५७ में मुरादाबाद में फलां काम 
करने के उपलक्ष में -ज्ञमीन पाई थी, उस गवरनमेंट की सेवा करने के बदले में पायी थी, उनको जब 
हम मुग्रावजा दे रहे हैं तो फिर साहुकारों ने क्या कसूर किया हैँ जो उन्तका रुपया एक कलम 
जब्त कर दिया जाय । छोटे छोटे ज्ञमोंदारों के साथ हमदर्दों हो मुझे तसलीम हैँ । मगर उन 
लोगों ते क्या कसूर किया है। प्रगर श्राप ऐसा करते कि बड़े बड़े जमींदारों या छोटे ही जर्मींदारों 
की कहते कि मालगुजारी बिल्कुल जब्त हो तो कुछ बात समझ में आती । लेकिन हर तो समझ 
में बात नहीं आती हे । जब छोटे ज़ञमींदारों को मुआविजा दे रहे हैं तो जिन लोगों ने कर्जा दिया 
हैँ वह भी तो कुछ न कुछ पाने के मुस्तहक होते हैं । फिर श्राप कहते हैं कि कंसे कर्जेजवाह श्रौर 
साहुकार एकसां होंगे। अगर कुंवर साहब माफ करेंगे तो में कहूंगा कि श्राप कज्ञंख्वाहों श्रौर 
साहुकारों की फेहरिस्त लेकर देखिये। श्राप देखेंगे कि हर एक गांव में उन लोगों का एक 
दूसरे पर कर्ज़ा हैं। किसी भी गांव में जाकर देखिये । एक किसान ने दूसरे किसान को कर्ज 
दिया है । जो कर्ज़ा लेने और कर्ज़ा देनें का पेशा नहीं करते । बल्कि किसी साल ईख की फसल 
लग गई तो कुछ रुपया निकल श्राया और वह रुपया अपने पड़ोसी को ज़्रूरत पड़ी तो दे दिया 
बिना कुछ लिखाये या कभी कभो दस्तावेज लिखा कर रुपया दे देते हैँ । वह सब खेती करते हूं। 
हाथ फल गया तो छोटा मोटा कर्ज़ा दे दिया। बहुत से किसान रेहन लिखाते हूँ। श्रपने 
पड़ोसी को रुपया देकर उसका बीघा दो बीघा खेंत लिखा लिया। आप चाहते हैं कि उसका 
रुपया खतम हो जाय तो यह कोई जंचनें वाली बात नहीं है । फिर कछ़ें के लेने की बात हूँ। 
यह में मानता हूं कि हमारे किसानों की हालत खास कर पूर्वी जिलों के और इस साल तो पश्चिमी 
जिलों में भी बनिस्बत पिछले सालों के कुछ बदतर है । फिर भी आ्राज कर्ज़ा बहुत कम हैँ । रजिस्ट्री 
ओर रेहननामों के आंकड़ों को अगर श्राप जाकर देखें, नीलाम और कुरकी के आंकड़ों को देखें 
तो साबित होगा कि कर्ज बहुत कम लिये गये हें। कम से कम जो छोटे लोग गांव के हूँ । 
उनके ऊपर कर्जा बहुत ही कम है क्‍योंकि सन्‌ ३६ में जो कांग्रेस सिनिस्ट्री थी उसने एक 
डेट रिडस्पद्न ऐक्ट बताया था, उससे फिर उसके बाद ही इन्फलेशन श्राया, यानी किसानों की जो 
पैदावार थी उससे उनको पैसा ज्यादा सिला। रियल बेल्यू भले ही बढ़ी हो या न बढ़ी हो, भगर 
पेसा उनके पास काफी बढ़ गया। लगान या आाबपाशी का जो देते थे वह तो उतना हो रहा । 
मगर सेविंग दूनी हो गई और कर्ज़ा बहुत बेबाक हो गया । कर्ज़ा हुआ हो तो इस साल या पिछले 
साल थोड़ा बहुत लोगों पर हुआ होगा और इसका सबूत यह है कि श्राप दीवानी में चले जाइये 
वहां जाकर वकीलों से पुछिये तो वह कहेंगे कि बहां नालिशों का या दस्तावेजों का वह नम्बर 
नहीं है जो ओर सालों में हुआ करता हुँ तो कर्ज़ा कम की एक बात है । दूसरी बात यह है फि 
कर्ज़ा लेने और देने वाले श्रमूमन वही है जो काइत करते हें और जिनका पेशा काइतकारी हो. है 
न कि सनीलेंडिग बिजनेस । तीसरी बात यह है, इसको में पहलें भी कह चुका हूं कि श्राखिर 
सो की ही क्यों लिमिट रखो जाय क्‍यों न ढाई सौ की रखी जाय। श्राखिर मनीलेन्‍्डस ने 
क्या कसूर किया हैं। जब आप हर जमींदार को मुश्राविजा दे रहे हैं, देने या न देने के मसले 
में दो राय है और हर मसले पर दो राय हुआ करती है, लेकिन हमने तय किया हैं कि सुझआविजा 
दिया जाय तो जब उनको सुश्नाविजा दिया जा रहा है तो यह युक्ति संगत नहीं है कि साहुकारों 
का कर्ज़ा ते दिया जाय और जमींदारों को मुश्नाविजा दिया जाय । द 


.._ शैड्यूल बेन्क्स की बात कही गई। कहा गया कि उनका कर्जा नहीं घटाया गया । 
कुंवर साहब को शिक्रायत थी कि क्‍यों नहीं उनका कर्ज़ा घटाया ग़या और इसके न होने 
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की वजह से जमोंदारों को कुछ सुभीता नहीं हो रहा हैं। आमतौर पर शेड्यूल बेंक्स बहुत 
कम कर्ज के बिल की बात तोन चार साल से चल रही है। इस बीच मुझे एक या दो बेक्‍्स 
की बात याद है जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि बहू इस कानून की जद से समहफज 
कर दिये जाय॑ यावी उनका कर्ज़ा दिलाया जाय और उसे न घटाया जाय। इससे मालूम 
होता है कि आसतोर पर बड़े बेंक्स जमींदारों को कर्जा नहीं देते हें और यही दो एक 
बक्स हैं जिन्होंने कर्ज्ा दिया, लिहाजा कुंदर साहब को इस पर कोई चिन्ता न करनी चाहिये । 
शेड्यूल बेंक्स की जो बात है वह यह है कि वह सत्री लेंडिग का काम नहीं करते बल्कि यह सब्सी- 
डेयरी है और अगर किन्हीं एक दो बेंक्स ने कर्ज दिया है तो श्रगर वह घटाया गया तो डिपा- 
जिटसे को नुक्सान होगा । इस तरह से नक्स के नुकसान होने से डिपाजिदर्स को ज्ञरकूर नुक्सान 
होगा । इसोलियें हमने शेड्यूल बेंक्स को इस बिल के आपरेशन से मुबर्रा रखा हे । 


बहुत देर तक में सुनता रहा लेकिन साहुकारों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। 
टंडन साहब ने ज्ञछूर कुछ कहा हैं। जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट का संबंध हे बह सब की हूँ। 
हम आंख मीच कर या एक आंख बन्द करके काम नहीं कर सकते और यह मुनासिब भी नहीं है । 
जो बात उचित है वही करना चाहिये। जहां तक हो सके काम भी हो जाय और खन भी न 
निकले, यह हमारी कोशिद हैं। मेरी समझ में नहीं श्राता कि फिर शिक्रायत किस बात की 
की जाती हैँ । छलिद्धांत यह हैं कि जिसकी वजह से यह बिल श्राया कि जरमीदारों की स्टेंट ली गई 
उनकी पेइंग केयेंसिटो ( ए४जंश३ ०४0००7ए ) कम हुई। हमारे बिल का उसुल 
यह हैं कि जित क़दर जिस हुद तक उनकी पेइंग कंपेंसिटी कम हुई हैं उसी ह॒ुद तक के 
भी कम कर दिया गया है । श्रब आप यह चाहते हें कि जसींदारों की पेइंग कंपेंसिटी तो थोड़ी 
सी कम हुई लेक्तित उसका कर्ज बिलकुल ही माफ कर दिया जाये । तो जिस क़दर ऋप की पेइंग 
फेयेसिदी कम हुई है उसी क़दर आपको रिलीफ भी मिलता चाहिये । यह कर्ज हमने किसी उसूल 
की बिना पर कस किया है। इसमें जमींदार और मनी लेंडर किसी को शिक्रायत नहीं होनी 
चाहिये। जमींदारी खत्म की गई वह टाइम की सांग थी। हमने ज्ञमींदारों से कहा कि आप 
थोड़ी सी सेक्रीफाइस कीजिये । और उसी हद तक हम मनीलेंड्से से भी कहते हें कि वह भी 
थोड़ी सी कुरबानी करें। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम जमींदारों को तो कंपेनसेशन दें 
और सनीलेंडर्स से कहें कि तुम कज् बिलकुल ही छोड़ दो । उनका सब का सब जब्त कर लें। 
यह जो इनकस्बर्ड स्टेंट ऐक्ट का मल्टियल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हे उसका मतलब यह 
हैँ मिसाल के लिये आप बदायूं जिले को ले लोजिये । बदायूं में २० गुना इनकम्बर्ड स्टेट पर हैँ 
तो वहां पर एक तिहाई हुआा ओर इलाहाबाद में ४० गुना हूँ तो वहां पर पांचवां हिस्सा होगा । 
लिहाजा दोनों जगह बिला वजह डिसक्रिसिनेशन हो जायेगा । जो जायदाद बदायूं की है उसकी 
हेसियत के लिहाज से वहां पर कर्ज़ा दिया गया है मान लीजिये कि इलाहाबाद में ४० गुना 
दिया गया तो उसके साने यह हें कवि वहां पर उसकी हंसियत से ज्यादा दिया गया है 
अगर दोनों जगह एक रकबा लीजिये तो सान लीजिये कि २० बीघा बदायूं में और २० बीघा 
इलाहाबाद में जायदाद है, तो बदायूं में २० बीघे पर ६० रुपया कज़ें दिया गया और इलाहाबाद 
में १०० रुपया दिया गया है तो वहां पर एक तिहाई होगा और दूसरी जगह पांचवां हिस्सा होगा। 
इसलिये डिसक्रिसिनेशन नहीं होता है । 


सिम्पिल डेट्स का जिक्र किया गया। सादे कछ्ञें के मुत्तालिक़ उसमें एक खंड दिया हुश्रा 
है। खंड ६, उसमें यह है कि झ्रापका कर्ज़ा दस्तावेज की बिना पर है या हैसियत की बिना पर 
हैं। अ्रगर उसको डिग्रो हो गई है तो आपका कर्ज़ वसूल हो जायेगा, में सिसाल देकर समझाने 
को कोशिश करता हूं। डाक्टर ईदवरी प्रसाद इत्तिफाक से इस वक्‍त यहां पर नहीं है वह कहते 
थे कि दो चार कंकरोट मिसाल दी जाय॑ तो ज्यादा समझ में श्रा जाय। सान लीजिये कि ढाई 
हजार कर्ज़ा हु और बह भी सिम्पिल मनी डिक्री का है । श्रब एक जसींदार को जिस पर यह 
कर्ज्ा हैं उप को अनुदान और प्रतिकर दोनों मिलाकर ४ सौ मिलते हें। उस पर ढाई हजार 
रुपये को डिग्री हो गयी । तो वह आ्रादमी जिस का कर्ज़ा है वह किसी भी जायदाद पर चाहें 
भूमिधर की हो या कोई कारखाना हो, वह वसुल कर सकता है । लेकिन श्रगर अनुदान और 


&२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ श्रक्तूबर, १६४३ 


श्री चरण सिह | 


प्रतिकर से बतुल करता चाहे तो ४ सौ रुपये के प्रतिकर श्रौर श्रनुदान पर तीन चौथाई की शर्ते 
रहेगी। लोकत जिम जिले का वह आदमी रहने वाला हें वहां का मल्टीपल भ्रगर ३२ है तो 
उन को १६ तो जेजाकोी मिलन जावेगो। श्रगर वह किसो ऐसी जगह का रहने बाला आदसी है 
जहां का मल्टीर न ४० है तो कर्ज़ा एक बटा पांच होना चाहिये और उन का प्रतिकर तथा अनुदान 
४ सो पर ले ले इस का पांच गुता कर दो हजार हो जाता है तो इसमें श्रभी पांच सौ बाकी 
रहेगा। यह प्विऊे उत् रूप में हे जब अनुदान और प्रतिकर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करता 
चाहे क्योंकि उत्तड़ो हुतियत तो घट गई है। जब जमींदारी को कीमत घट गयी हे तो वह कंसे 
उच्च पर ढाई हजार वसुल कर सकता है। श्रीमती तारादेवी अग्रवाल ने प्रइत किया था श्र 
जिप्रको मेंने श्रवत्ती इब्तदाई तक़रीर में भी साफ कर दिया था लेकिन उस को में फिर दोहराना 
चाहता हूं । बात सीयो हे किइस बिल की मंशा यह है कि किसी स्टेट पर या जिसे हम 
अत्याव भो कहते हैं उत्के लिये भूमि व्यवस्था श्रधिनियम में यह कहा है कि जिस कदर 
जमीन की कीमत घटी हैँ उस क्दर कज्ें में भी कमी कर दी जायेगी । जितने रुपये उस की 
जायदाद के हिस्प्ते में आते हैं उस हिस्से में से इतनी कमी की जायेगी, मसलन एक कारखाना 
है और उसकी कोौसत ५० हजार रुपये हैं। जिस का यह कारखाना है उस का एक गांव में 
खेत्रट भी हे ओर उस को कोमत १५ हजार रुपये सल्टीपल हैसियत से श्रा जाती है तो ये 
दोनों सिलाकर ६५ हजार हो जाते हें। इस ६५ हजार में सानलीजिये २६ हजार कर्जा 
हैं। डे जो है वह सेक्‍्योर है तो इस २६ हजार कर्षे का मतलब हैं कि २० हजार रुपया 
फेक्ट्री पर हुआ और ६ हजार रुपया खेबट पर हुआ जिसकी कीमत १५ हजार रुपये है। भ्रव 
सान लोजियें इत १५ हजार के खेवट पर अनुदान और प्रतिकर दोनों मिल गये और वह ४० 


से रुपया है। तो इस ४० हजार में जो जमींदार पर कर्ज़ा श्राया वह केवल ६ हजार 
ही भाया। 


श्रव में एक बात भ्रपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूँ। यह बात यौर करने की है । 
अगर कम्पेनतेशन और रिहृबिलेदेशन ग्रांद, जितना कर्जा आया है उस से ज्यादा है तो जब यह 
बिल ऐंक्ट बन जायेगा उस के मातहत यह ६ हजार रुपया उस ४० हजार रुपये से वसूल नहीं 
हो सकृता | वहू ६ हजार में से घट गया। मान लोजिये वहां १ बढा पांच है तो वह ८ हजार 
हो गया। एऐजी सूरत में कर्जा ज़रूर घदेगा। श्रभी श्री महावीर सिह जी की एक तरमीम 
आगे आने वाली है जिस के अनुसार १ बटा ५ कर्ज़ा हर जगह हो जायेगा। यदि भ्रनुदात और 
प्रतिकर उससे ज्यादा भी है तब भी वह कर्ज उससे पुरा वसूल नहीं होगा । वह फिर 
१ बठा ३े घटाया जायेगा और १ बटा ५ किया जायेगा। तो श्रीमती तारा देवी श्रग्रवाल 
ने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब यह है कि ज्ञो २६ हजार का कर्ज़ा था वह २६ हजार 
बडाया नहीं जा रहा हैँ बल्कि वह ६ हजार बड़ा क्योंकि २० हजार तो फैक्टरी पर पड़ा ओर ६ 
हजार खेवट पर पड़ा। ६ हजार रुपये जो लेन्ड के जिम्मे आये थे उसमें से घटा है । भ्रव 
सान लीजिये किसी खेवट पर अनुदान और प्रतिकर ८० रुपया श्राया और उत्त पर प्रदालत 
में ६ हजार रुपया कर्जा करार दिया गया तो बह उत्तका १/५ हो कर केबल १२९ सोही 
रह जावंगा। वह वसूल भी हो सकता है। लेकिन उस को प्रतिकर और श्रन॒दान केवल 
5० रुपये ही मिले हैं तो वह्‌ ६० रुपये ही ले सकता है। तो इतनी चीज़ हो गई है। 


यह में समझता हूं कि मेरी कुछ गलत कहने की आदत हो गई हैँ लेकिन वह आ्रादत 
किम्ती आधार पर है। गवर्नेमेंट भर र उसकी पार्टों जो काम करती है वह बहुत समझ- 
दारी के साथ काम करतो हैं। इतना में ज़रूर कहँगा कि यहां की सरकार ने जमींदारों 
के साथ जिस उदारता का बरताव किया वह शायद और कहीं पर नहीं हुआ। हमजो उसूल 
बनाते हैं वह देश के फ़ायदे के लिये ही बनाते हें। हम भी देश का फ़ायदा चाहते हैं ॥ वास्तव 
में जो श्रनर्वेडेंड प्रायरटी है उसको घटा नहीं रहे हें। मेंने हर माननीय सदस्य के 
सवाल के जवाब को देने की कोशिश की । हो सकता हे कि कुछ रह गया हो तो में उसको 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश क्र्मीदारों के ऋण कम करने का विधेयक 8३ 


ब्राइन्दा तकरीर में जवाब देने की कोशिश करूंगा । डा० ईववरी प्रस्तद इस रुूभयथ इस रूदत में 
मौजूद नहीं है वरना में उनको बात का भी जवाब दे देता । उन्होंने जो बात कही बह जिलकुल 
लिम्‌ ल 6। यहां पर कोई कालेज और स्कूल नहीं है जहां पर गैर-जिस्मेंदार लड़कों की बातें 
हों। यहां पर जो काम होता है वह जिम्मेदारी के साथ होता हैे। हम महात्मा गांधी के 
सिद्धांतों पर बराबर चलते हैं । १५ साल के बजाय ६ साल बंक नम्बर हो जाय, में तो समझता हूं 
कि ऐसा नहीं हो सकता हे । इसके लिये कई सिसालें अंग्रेजी में दी गईं । यहां पर च्यांयकाई 
शोक का भी जिक्र किया गया। उन्होंने जो क़दम उठाया था वह दूसरा था। हमारे यहां 
लेजिस्लेचर है, कांस्टीद्यूइन है, जैसा कि डिसाक्रेसी में होता चाहिये । यहां पर इतिहास से 
कोई संबंध नहीं है कि किसने क्‍या किया है। हमारी सरकार तरक्कीयाफ्ता है श्र ठीक 
रास्ते पर चलतो है । में श्राशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मत विचार करने के जिए पेश किया है 

उस को यह सदन स्वीकार करेगा । 


डिप्टी चेयरमंन--प्रदन यह है कि सन्‌ १९५२ ई०के उत्तर प्रदेश ज्ञ्मीदारों के 
ऋण कम करने के विधेयक पर दिचार किया जाय। 


(प्रइदन उपस्थित किया गया श्र स्वीक्वत हुझा ) 


खण्डर 


२>>विववर या प्रवंग में कोई बात प्रतिहरल ने होने पर इस झ्धिनियम परिभाषायें : 
में... 

(क) दिये धनराशि (४7707 6076)” का तात्पर्य उस 
धनराशि से हैँ जो, यदि यह भ्रधिनियम पारित न होता तो, 
देय होती; 

ऐच्ट १०, (ख) “केखीय सरकार ” का वही श्रर्थ है जो जेनरल बलाज्ञेज़ ऐक्ट, 
१८६७॥ १८९७ , की धारा ३ में सेंदुल गवर्द मेंट ” को दिया गया है; 

(ग) “ कोर्ट आफ वार्ड स ” का तात्पय यू० पी० कोर्ट झझाफ़ वार्ड्स 
ऐक्ट, १६१२, के श्रधीन संघटित कोर्ट आफ बार्डस से हे। 

(घ) “डिक्री का वही अर्थ हैँ, जो उसे कोड आ्राफ़ सिदिल 
प्रोसीजर, १६०८, में दिया गया हैं; 

ऐक्ट ५, (8) “ डिक्री जिसके विषय में यह श्रधित्रियम प्रत्रत्त होगा” का 

१३ ०८। तात्पयं ऐसी डिक्री से हु. जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने 
से पूर्व श्रथवा पश्चात्‌ ऐसे वाद में दी गई हो जिम्के विबय 
में यह अधिनियम प्रव॒तत होता हो (७ 5एॉ६ $0 फ०॥ 
7795 80 8ए७ए765); 

(च) “ऋण (06600) का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण 
( ०0ए४7०० ) से हैँ जो नकद या वस्तु के छाव में दिया 
गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहर (6६8758- 
०907 ) हैं ही जो वास्तव मं (77 $प759708 ) 
ऋण के रूप में हो किन्तु इपके अन्तर्गत ऊपर कहा गया 
कोई ऐसा ऋण ( 80ए०70०2 ) जिसका १ जुलाई, १६५२ 
को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, श्रथवा जो निम्नलिखित 
को देय हो, ऋण नहीं हँ-- 

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार; 
(२) स्थानिक अभ्रधिकारी ([6८व #प्राभणाए ); 
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(३) शेड्यूल्ड बेंक; 

(४) सहकारी संस्था (०00-09००४ए० 50००५), तथा 

(५) वक्‍फ़, न्यास के धए् ) या निरबन्ध (॥॥०0फ़ा०४) 
जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों। 


(६) व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट श्राफ वार्डस 
द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो । 


उत्तर प्रदेश (छ) “दानोत्तर ”, / आस्थान ”, “ प्रतिकर ”, | पुनर्वासन अनुदान 
ग्रधिनियम तथा “ धर्मोत्तर ” का वही श्रर्थ है जो उन्हें ऋमश:ः १६५० ई० 
९, १६४१ । के उत्तर प्रदेश ज़मींदारो विनाश ओर भूमि व्यवस्था श्रधि- 


नियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम 
की धारा २६ के अधीन देय पअ्रन्तरिस प्रतिकर भी हे । 

(ज) “स्थानिक अधिकारिकी ” के श्रन्तर्गत कंन्दू नमेंट थो्ड भी 
है; 

(झ) “बन्धक का अपने अ्रनुरूप पदों सहित वही श्र होगा जो 
टान्सफर श्राफू प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, में “770772828० को 
दिया गया है श्रोर उसके अन्तर्गत ऐस। भार भी है झिसकी 
परिभाषा “क्ाएु० के रूप में उक्त ऐक्ट की भारा १०० 
मे की गई है। 

(व) “बन्धककर्ता (%078०807) “-- 


(१) के श्रन्तर्गत, यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार 
के प्रबन्धक अथवा कर्ता के रूप में श्रथवा प्रतिनिधि 
के रूप में निः्यादित किया गया (€४८०८०९०) 
हो, तो सभी - सहभागी (60-9धभा०४7८०४७) 
श्रथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व 
किया गया है, भी है; श्रौर 

(२) का तात्पयें, यदि बन्धककर्ता के श्रधिकार, आगम तथा 
स्वत्व फ़रीक़ेन (98705) के कृत्य श्रथवा 
विधि के व्यापार (0८थव०॥ ० ४७) से, दूसरे 
व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संऋमित हो गये हों 
तो ऐसे व्यक्ति श्रयवा व्यक्तियों से हैं; 

(८) किसी झास्थान में मातहतदार ( ए४ १&-77०एएटंठ) 
अ्रदना सालिक (5फ्र-एत्फरांल्रण), ठेकेवार 

श्रवध का पट्टंदार दवासी या इस्तसरारी (कलाशाधाशा: 
[25528 श॥ 25ए80॥ ) या दवाशे काइतकार ( 08% 
प्धाद्यां शाणा6 #0 6८7) के स्वत्व के बन्धक 
के सम्बन्ध में स्वामी (फाछुमंटांणा)” का तात्पय धारा 
हे और ४ और अझतुपूची १ में, उक्त आस्थान के, यथार्थिति, 


मातहतदार, अदना मालिक, ठे केदार, पट्टेंदार दवामी या इस्तस्रारी 
या दवामी काइतकार से हूँ; द 


(5) “ देडघूल्ड बंक का वही झथे हूं जी रिज्ञव॑ बेक झ्राफ़ इंडिया 
ऐक्ट, १६३४, में उस दिया गया हैं; 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक. £&४ 


(ड) सुरक्षित ऋण (5८८०८० 0600)” का तात्पयें किसी 
आस्थान अथवा किसी आस्थान तथा इूसरी अचल सम्पत्ति 
के बन्धक द्वारा स्रक्षित ऋण से हे ; 

(6) “राज्य सरकार का तात्पयं उत्तर प्रदेश सरकार से है; 

(ण) “वाद जिसके विषय से यह अधिनियम प्रवत्त होता है” 
का तात्पर्य किसी ऋण स सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार 
( 5एं ०0 770००८तांछड ) से है चाहे उक्त ऋण 
सुरक्षित हो अथवा अन्यथा) श्रोर 

(त) “संरक्षित व्यक्ति ” का श्र्थ वही होगा जो शब्द “वबाड्ड 
(2फ़्भा0) का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, 
१६१२, की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया हे । 


श्री प्रभु नारायण सिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से निम्नलिखित 
संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं । खं० ३२ के उपखंड (डः) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड 
(डडः) बढ़ा दिया जाय :-+ 
(डडः) “ पुन्र्वासन अनुदान ” का तात्पर्य किसी ऐसे पुनरवासन शअ्रनुदान से हूँ 
जो १६५० के उत्तर प्रदेश ज़्मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था श्रधिनियम के अनुसार 
२४५० रुपये से अधिक सालाना सालगुज़ारी देते वाले ज्ममींदारों को दिया गया हो (** 


हम यह चाहते हेंकि खंड दो निकाल दिया जाय । इसके निकाल देने से मतलब 
साफ हो जायगा। मेझ्ाजा करता हूं कि मंत्री जी इससंशोधन को स्वीकार करेंगे। 


श्री चरणासह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि में श्रभी अज़े कर चुकों 
हूं कि में तक़रीबन सारी बातें ही इस सिलसिले में कह चुका हूं, लेकिन एक बात 
कहने से रह गई है। अच्छा हुआ कि इस संशोधन के जवाब में उसको कहने का मौका 
मुझे सिलगयाओऔर वह यह हे कि जो छोटे मध्यवर्तों हें उनके पास सीर और खुदकाइत 
ज्यांदा है और बड़े सध्यवर्ती के पास सीर और खुदकाइत अ्रपेक्षयया पूरी हे और 
छोटों के पास श्रपेक्षतया ज्यादा है और जितना ही सीर और खुदकाइत ज्यादा हे 
उतना ही प्रतिकर और अनुदान उत्तको कस सिलेगा। तो जितना प्रतिकर मिला, 
उससे उत्तका कर्जा बेबाक हो जायेगा । जैसे कि कोई ६० बीघे का मालिक है और 
५६ बीच का मुझाविजा मिला तो फिर आपको क्या मिला, आपको तो कोई मुआविजा 
नहीं सिला और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिय वह रकम ज्यादा हो जाती है 
और जो अनुदान है वह भी केवल अनुमान की ही बात है, कूल कितन आंकड़े बैठेंगे 
यह कहना भी सुधश्किल है, लेकिन आदसी जितना छोटा हैं उतना ही उसको 
प्रतिकर कस भिलेगा, लिहाजा उसका क्र्ज़ा उतना ही माफ़ हे। इसलिये कोई अन्देशा 
नहीं है। फिर में श्रज्ष करता हंकि वह चीज़ खंड ८ (२) मेंदी हुई है और 
किसी चीज़ से वसूल हो ही नहीं सकेगी। साच लिया जाय कि ६० बीघा है और वह 
सारी जमीन सिक्‍योर्ड हे और मान लिया जाय कि किसी ऐसे बेवकूफ साहकार ने ६ हजार 
का कर्जा दियाया ६ हजार की डिक्री हुई और वह १२ सोौकी रह गई या मान लिया 
जाय कि ३० हजार की डिक्री हुई ओर वह ६ हजार रह गई तो उससे हम क्‍या 
लगायें। जो ६ हजार का भूमिधर हुआ सिफे पुनर्वास अनुदान या प्रतिकर ही ले 
सकता है। पहले तो यह था कि वह ६० बीघा का नीलाम कर सकता था, लेकिन 
श्र वह उसका नीलाम नहीं कर सकता है। सिर्फे उसको अनुदान या प्रतिकर ही 
मिलता है, उससे ही वह काट सकता हें। क्योंकि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की 


नये, 


जो दफा ७३ है, उसके मुताबिक उसको राइद्स हैं कि वह कर्ता ले सकता हैं 


छः 


&६ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ अक्तूबर, १६४३ 


[श्री चरण सिंह] 


और जो मुआविजा मिले यथा उसका जो पुनर्वास अ्रनुदान या प्रतिकर मिले तो 
उससे ही उस के की अ्रदायगी हो सकती है। अब मानव लिया जाय कि उसको 
एक रुपया मिला, १० मिला या १०० मिला या जितना भी मिला, वह उसे ले सकता है। 
ज़मीन जो पहले नीलाम हो जाती थी, तो श्राज जमीन का नीलास नहीं हो सकता है क्योंकि 
वह भूमिधर हो गया है और उसका सुत्राविजा ही वह्‌ लें सकता हूँ। मगर इसमें 
रिहबिलिटेशन का प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके डिटेल की तीन-चार 
चीज़ें हैं। एक आदमी का श्रधिकार होता है हस्तान्तरण करने का, जमीन का इस्तेमाल 
करने का, या इस्तेमाल न करने का याबुरी तरह से इस्तेमाल करने का। यह चार 
प्रोपराइटरशिप की किसमें हैं, यानी सदुपयोग, दुरुषयोग, श्रनुयोग और हस्तान्तरण। 
दुरुपयोग इस रूप में हो सकता हे कि जमीन को लोज पर उठाना और सदुपयोग के रूप 
में यह झ्राता हैं कि सेल्फ कल्टीवेशन जो करता हैं वह सद्पयोग होता है। 
सदुपयोग एग्रीकल्चर के लिये ही नहीं बल्कि नान एग्रीकल्चरल परपज के लिये भी 
कर सकता है। इसका अधिकार उसको पहले सेही रहा है। 


ज़मींदार नहीं हो सकता हैँ तो ज्मींदार और भूमिधर में यह फके हे। 
बहुत से लोग कहते हैँ कि साहब ज्र्मींदार और भूमिधर में कोई फरक नहीं है, वही 
लेंड ला्डिज्म है, लेकिन वह अब लेंडलाड्ड नहीं है बल्कि लेंड ओनर हें और पहले जब कि 
जमींदरी खत्म नहीं हुई थी तो उनकी जमींन नीलाम हो जाती थी, आज ज्र्मींदारी 
अत्म हो गई हैं। ज़मीन उसके ही पास रहेगी और वह भूमिधर कहलाने लगे और 
पुनर्वास अनुदान जो ३/४ मिला तो वही वह ले सकता है और ज़मीन को नहीं ले सकता है । 
तो इस नुकते निगाह से अगर देखा जाय तो कोई नुक़सान नहीं हो रहा है, उल्टे लाभ ही 
हो रहा है और इतना फायदा हो रहा हें जितना हम सोचते हें कि हमारे और शआ्रापके 
जेहन में नहीं हैं। इसलिये इसके बाद यह बिल्कुल अनावश्यक हैं । 


श्री प्रभु नारायण सिह---उपाध्यक्ष सहीदय, मंत्री जी ने जो राय ज्ञाहिर की, 
उससे यह मालूम होता हैँ कि छोटे ज्मींदारों का इससे फायदा होगा, तो जहां तक 
फायद का सवाल है,तो यह तो हम पहले सेही इसबात को समझ कर इस बिल का 
समर्थन कर रहे हैं और चूंकि इससे छोटे जमींदारों का भी फायदा होने वाला है .. . « 


श्री चरणसिह---में एक बात कहना चाहता हूं कि श्रापतो और श्रापके मित्रों को 
यह बात मालूस है कि वह जमीन नोलास हो जायेगी। सगर में आपको एक नई बात॑ 
बतलाना चाहता हूं और वह यह हैँ कि उसकी ज़मीन नोलाम नहीं होती है। 
जब इस तरह से हो जायेगा तो उसको क्या नुक़सान होगा। 


श्री प्रभु नारायण सिह---उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि किसी खास हद तक 
लोगों को पूरी ज़मीन हम देना चाहते हैं। चूंकि हमारे मंत्री महोदय की वैसी राय है तो 
उस राय का क्या किया जाय। अपनी राय रखने का हक सबको हैं और में समझता 
हँकि संत्री जीने अपनो रायदों हँऔर उन्होंने जोबात कही हेयदि उसका जवाब 
दिया जाय तो उसके लिये एक बड़ी तक़रीर देनी पड़ती हे हक में इस समय मंत्री जी 
से इतना ही कहना चाहता हूं और मंत्री जी से ही क्‍या, सदन के सासने यह 
बात निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इससे छोटे 
जमींदारों की बहुतबड़ा फ़ायदा हो जाये। तो यह बात सिर्फ छोटे ज्रमीदारों की भलाई 
के लिये ही होगी और इस बात का ख्याल रखते हुए में समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल 
वाजिब हु ओर मंत्री जी को इसको मान लेना चाहिये। ह 


श्री चरणसिह--मुझे अ्रफसोस है और मुझे इस बात का भी श्रफसोस हे कि मेरे न 
मानव सेबे नाराज्ञ न हो जायें। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़्मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक &७ 


डिप्टी चेघरमं न-प्रशत यह है कि खंड २ के उपखंड (ड) के बाद निम्नलिखित 
नया उपखंड (डडः) बढ़ा दिया जाय :-- 
(डड) “ पुनर्वासन अनुदान ” का तात्पर्य किसी ऐसे पुर्र्वातन अनुदान से है जो 
१९५० के उत्तरप्रदेश जमींदरी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुतार 
२५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले ज्ञमींदारों को दिया गया ही । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ । ) 


श्री जमीलुरेहमान किदवई (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )-- 

870, । 568 60 7॥रा0ए8 धद्वा, 40 8प-९०ॉव5७ (/) 68 3 शात॑ 4 07 08758 2 [76 
प्र०705 #द्वा। 86पए्क्घाए&7 98 5प087760 (०7 6 एछ0708 ६700 80५987060,7? 

श्री चरणसिह--मुझे स्वीकार है। 

डिप्टी चेयरमेन--]6 पवृप४ंणा ३5 (9 ॥ 8प्9-०धा5७ (7) [7965 3 8॥0 4 
9 टा्ा753०2 (796 ज्र0णातं3 “7. क80प्रशाए४? 96 5प्र0डराप्राध्त छ 06 छ0705 "हात 
8(ए2॥0९6 , 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


ओ कुंवर महावीर सिह---उपाध्यक्ष जी, आपकी इज़ाज़त से में श्री ज्योति प्रसाद 
जी के प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं। 


97, 4 562 [0 70ए6 (2६ ग 57-एदरप58 (/) (7) ०07 ९०|४प56७ 2 [86 70त 
“पाए05657 56 760/8066 +$जफ “कृपाछ0567, 


श्री चरणसिह---मुझें स्वीकार है। 
डिप्टी चेयरमेन--7० 0प०४४07 ३5 ॥9व7 579-0७0४5७ ([) (एप 07 ०8088 
2 097 ॥76 ए़०760 “फ्चाए08287 6 छ06 'फ्रपा[90567 988 8798४४7680. 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) 


डिप्टी चेयरमेन--प्रइव यह है कि संशोधित खंड २ इस बिल का भाग बना रहे। 
(प्रइ]न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


खतुड ३ 


३--(१) किसी विधि अथवा अ्रनुबन्ध ( ४87००7०॥ ) डिक्ी देते 
झ्रथवा लेख्य (60०77८7-) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण समय ऋण 
सें सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, का कम 
स्यायालय, देय धनराशि के श्रवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व यहां करता। 

पर आगे लिखें के अनुसार कार्यवाही करेंगा। 


(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति ( 77029286 9709०77ए ) उत्तर प्रदेश 
में केवल आस्थान हो हो और उक्त ग्रास्थावन १६५० ई० उत्तर प्रदेश ज़नोंदारोी अधिनियम १, 
बिनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अथोन हस्तगत कर लिया गया हो १६५१। 
तो न्यायालय, 


(क) यदि एक ही बन्वककर्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई० को उक्त 
आास्थान के स्वामी के रूप में अश्रधिकारी था, अनुसूची १ 
सें दिये हुये सूत्र ( णिणप्रा4 ) के भ्रनुसार देय धनराशि 
को कम कर देंगा; " ह सर 
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(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों, ओर उतमें से सभी या 
एक से श्रधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के 
स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो 


(१) यदि बन्धक पत्र (708986० 6००१) में ऋण 
के लिए उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट 
किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में 
(40 6 7870 ० ह०7 290) देय धनराशि 
को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताश्रों में 
विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके 
अपने-अपने अंशों के अनुपात में; और 

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होते के बाद 
प्रत्येक बन्धक कर्ता के लिये विभाजित घनराक्षि को 
अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा। 

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान 
हो ओर अंशत:ः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय 
दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टो ऐक्ट, १८८२ की 
धारा 5२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अ्रनुतार अलग-अलग विभाजित करेगा, 
मानों वे सम्पत्तियां दो ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक तथा भिन्न 
स्वत्वाधिकार रहा हो और--- 


(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पदचात्‌ 


निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--- 
(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १६५२ 


् 


को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी . 


था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति 
के श्रनुसार आस्थान द्वारा देव धनराध्षि को कम कर 
देगा मानों वह उक्त आस्थान पर भारित 
(०७००४००) ऋण हो, तथा 
(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी 
या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० 
जून, १६५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे 
हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना-अपना उत्तर- 
दायित्व निरदिष्द हो तो उनके दायित्व के अनुपात 
में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताश्रों में 
विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके 
| अंदों के अनुपात सें; और 
(ख) जब देय घनराक्ि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो 
न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक 
बन्धक कर्ता द्वारा देव घनरादि को कम कर देगा। 


श्री कुंवर महावीर सिह--.में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द 


“ किन्तु ” निकाल दिया जाय और आगे लिखें शब्दों के पहिले शब्द “ यहां पर ” और पीछे 


दाब्द के” चिकाल दिये जायें। 


तर ५ का न गा मा हूं कि दाब्द “किन्तु” रहे और अल्फाज्ञ “यहां पर” 
झोर “ के ” निकाल दिये जाय॑। ः 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक ६& 


डिप्टी चेयरमेन--अइन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में से शब्द “यहां पर ” 
और “के” निकाल दिये जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्री कुंवर महावीर सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपलंड २ (ख) १ में 
दाब्द उक्त प्रकार के अधिकारी “” के स्थान पर शब्द / उन अधिकृत ” रख दिये जाय॑। 


श्री चर्णासह--मुझे स्वीकार हैं । 


डिप्टी चेपरमेन--अदन यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) १ में शब्द “ उक्त 
प्रकार के अधिकारी ” के स्थान पर हाब्द उन अधिकृत ” रख दिये जावें। 
(प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री कुंवर सहावीर सिह--समें प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में 


दशब्द बाद ” के स्थान में हाब्द  पदचात्‌ ” रखा जाये। 
श्री चरर्णासह---मुझे स्वीकार है। 


डिप्टी चेयरमेन--प्रइन यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द “ बाद ” व 
स्थान में शब्द  पदचात्‌ ” रखा जाये। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री प्रभु नारायण सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद 
निम्तलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाये। 


(४) यदि बंधक दी गई संपत्ति में बंधककर्ता (ग्राथआ/2828००) व उसके 
कुटुम्ब का स्थायी निवास ( एथाएशक्षाक्षा 28 068708 ) भी सम्मिलित हो तो 


स्थायालय उक्त निवासस्थान को किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी ऋण के 
देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर दंगा। 


इस संशोधन के लाने का मतलब यह है कि ज़्मींदार का परमानेंट रेज्नीडंस जो उसका 
निवासस्थात है वह कस से कम डिक्री से सुक्‍्त होता चाहिये / इस सिलसिले में केबल 
यह बात कहना है कि सरकार तो बड़ी न्यायत्रिय है और खासतौर से ज़ञमोंदारों के 
साथ बड़ी हमदर्दों रखतो है इसलिए में आज्या करता हूं कि कम से कम जो ज़मीदारों 
के परमानेंट निवासस्थान हैं वह तो उनके लिये छोड़ देगी। यह बात सही है कि देहात में 
एग्रोकल्चरल रिलीफ़ ऐक्ट के सुताबिक़ जो खेत के मकान होंगे वह ज़रूर छट जायेंगे 
लेकिन यह हो सकता है कि कोई आदमसी वहां पर न रह कर किसी ऐसी जगह पर 


रहता हो, जहां खेत न हों । 


- श्री चरर्णासह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन तो जो कुछ है वह तो है ही, 
लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे सित्र वकालत और पेरवी भी करते जाते हैं और साथ ही 
साथ उलाहना भी देते हैं। ज़मींदारों के साथ मुझे हमदर्दो है इसमें शक नहीं, झ्राज 
कुंवर गुरु नारायण जी इसको मानें या न सानें। खेर, इसमें ग्रलतफहमी हुई। इस 
संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं-है । दफा सात जाब्ता दीवानी के मातहत उसका 
रहायसी सकान श्रौर मकानात जो कि किसान के कब्जे में बहँसियत काइत हों वह 
पहले से भी कुक नहीं हो सकते। सन्‌ १६४६ ६० में जब गवर्नेमेंट आई उस समय में दीवानी 
की वकालत करता था। मेने देखा कि साहकार किसान के सकान को आड़ करा लिया करता था, 
सारगेज करा लिया करता था, क्योंकि सेक्शन ६० में सादे कर्ज की डिक्री को इजराही में ही 
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[श्री चरण सिह] 


वह मुस्तसना हो सकता था। श्ौर सेक्शन साठ में यह लिखा है कि भ्रटेचर्मेंट से बरी 
होगा, लेकिन आज सारगेज की डिगरी होती है उसमें श्रदेचर्मेंट नहीं होता। उसमें 
एकदम सेल होता है। लिहाजा साह॒कारों ने यह तरकीब की कि उन्होंने किसानों के 
भकानों को मारगेज करा लिया। सेक्शन ८ का मंशा जो फायदा देने का था उससे 
वह लोग महरूम हो गए। इसलिये हमने सन्‌ १६४७ में यह तहरीक को कि 
अ्रगर मकान उसका मारगेज भी हो जाये तब भी उसका सेल नहीं हो सकता। लिहाजा हमने यह 
अमेंडमेंट कर दिया कि रहायश के मकानों के अलावा भी जिन मकानों को 
उसको बहैसियत किसान के ज़रूरत पड़ती है मसलन जहां वह चारा रखता है या भपने 
जानवरों को बांधता है वह भोमुस्तसना पहले से थे झौर अब आड़े कब्जे में मुस्तस्ता होंगे । 
और यही नहीं, अगर शहर के अन्दर भी वह किसान रहता है तो वहां भी मुस्तसना 
रहे। फिर कौन सा मकान रहे। श्राप चाहते हें किजो खेती नहीं करते हैं वे मुस्तसना 
रहें। में समझता हूं कि यह इसकी दे मंशा है। फिर सवाल यह है कि वह खेती 
नहीं करता हैँ तो उसको मुस्तसना नहीं होना चाहिये। 


श्री प्रभु नारायण सिह--स्थाई इससे निकल जाता है । 


श्री चरणसिह--यह भी नहीं है कि सौ फीसदी खेती करते हों बल्कि यह है कि 
वह अधिकतर खेती करता हो । 


श्री प्रभु नारायण सिह--जो सजेशन माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे में भ्रपता 
संशोधन वापस लेता हूं। 


डिप्टी चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय। 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


डिप्टी चेयरमेत---प्रइन यह है कि संशोधित खंड ३ बिल का भाग बना रहे। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) । 


खंड ४ व प्‌ 


डिकरी देने के ४--(१) कोड झाफ़ सिविल प्रोसीजर, १६०८ या किसी श्रन्य विधि 
पदचात्‌ ऋण में किसी बात के होते हुये भो कोई भी न्यायालय, जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध 
न्‍्यून करने का डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (000००8- 
अधिकार। 06०) अथवा वाद-ऋणी ([00807०7-0०007) द्वारा प्रार्थता-पत्र 
दिये जाने पर भागे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा। 
उत्तर प्रदेश (२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री ह्वारा भारित हो (०00॥2०0 
ग्रधिनियम ९, प्रातः ॥6 06०००) केवल आस्थान ही हो और उस आस्थान 
१९५११. को १६५० ई०. के उत्तर प्रदेश ज्मींदारों विनाझ और भूमि व्यवस्था अधिनियम 
के उपबन्धों के श्रघीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्‍्यायालय--- 
(क) यदि केवल एक ही ऐसा बाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के 
स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १६५२ 
को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे भ्रनुसूची 
झ् १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा ; 
[खि) यदि दो या दो से अधिक वाद-ऋणी हों जिनमें सभो या 
एक से अधिक ३० जून, १६५२ को बन्धक किये गये 
ग्रास्थान के स्वासी होने का अधिकार रखते थें। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कस करने का विधेयक १०१ 


() १जलाई, १६५२ को देय धनराशि का हिसाब लगा।येगा; 


(7) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद-ऋणियों 
के बीच धनराहि को, यदि डिक्री में उत्तका अपना- 
अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के श्रनुपात 
से अन्यथा उक्त आस्थान में ऋमशः उत्तके अंशों के 
अनुपात से विभाजित करेगा, तथा, 


(7) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय 
तो शअ्रनुसूची १ सें दिये हुये. सूत्र के अनुसार प्रत्येक 
वाद*ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा। 

(३) यदि डिक्नी हारा भारित सम्पत्ति अंशतः श्रास्थान हो और 
अंदतः आस्थान से भिन्न श्रन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय, 


(क) १ जुलाई, १६५२, को देय धनराशि अवधारित करेगा 
और उसको द्रांसफर आाफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा 
झर में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों 
सम्पत्तियों पर विभाजित करंगा मानों कि डिक्री ऋण हो 
आर वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका 
पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा 

(ख) आस्थान के सस्बन्ध सें देय धनराशि का हिसाब लगाये 
जाने के पदचात्‌ न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--- 


() यदि एक ही वाद-ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० 
जून, १६५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी था 
तो अनुसूची १ सें दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे 
कस कर देगा, 

(॥) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमें से सब को 

या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, 
१६५२, को स्वासी के रूप में श्रधिकारी रहे हों तो उनके 
बीच देय धनराशि को, यदि डिक्ती में उनका श्रपना 
अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के श्रनुपात 
में उस प्रकार विभाजित करेगा श्रन्यथा उनके अपने 
अपने अंशों के अनुसार, तथा 

(7) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय 
तो श्रनुसची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक 
बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कंस कर देंगा। 

प-.-धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अ्रथवा बन्धककर्ता अथवा 
वाद-ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अ्रधिकार रहाहो, वाद ऋणी 
पृथक-पृथक्‌ इकाई (एा) समझा जायगा; को अलग- 
किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा अलग इकाई 
में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्तम में पुसंतति (॥86 ॥769 0०४८४॥- समझा जायगा । 
0496 ३7 06 79० ॥78 ठा 065००१) सहित, जहां तक संयुक्त सम्पत्ति 
का सम्बन्ध हे, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई 
समझा जायगा। 


स्पष्ठीकरण---८ अगस्त, १६४६ को या इसके बाद कोई बटवारा 
होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा । 


१०२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ अ्रक्तृबर, १९४२ 


डिप्टी चेयरमेन--प्रदन यह है कि खण्ड ४ व ५ बिलके भाग बने रहें। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
खंड ६ 

कम किये गये ६--(१) देय धनराशि के धारा ३ के अ्रधीन कम हो जाने पर, न्यायालय 
धनराशि क॑ निम्नलिखित की डिक्री देगा--- है ु 
लिए डिक्री । (क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के भ्रधीन मामलों 
(०४४०७) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिए, 
(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के श्रधीन सामलों में ऐसी धन- 
राशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए 
कम की गयी घनराशियों के जोड़ (2४2श26226) के 

बराबर हो, े ः 
(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) 
के भ्रधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, श्रास्थान से 
भिन्न श्रन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के 

ग्रधीन कम की गयी घनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा 

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (२) के अ्रधीन मामलों 
में ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न श्रन्य सम्पत्ति 
पर दंय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक 


बन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (29227०288) 
धनराशि के जोड़ के बराबर हो, 


(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी 
डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्ता के विषय में 
कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायगी। 


श्री कवर महाबीर सिह--आं, ॥ 568 ६0 .0ए७ 4 77 87-०४०४० (2) 


ए 08758 6"(0)7 ७6 इप्रशा्रा्त 00 (07. 0००फ्याएह 96ग्रठशा ॥6 ज़णर्प$ 
ढदवरा5९४? दात “276 (5)7, ' 


श्री चरणसिह--जो छपाई की गलती है; उसको में स्वीकार करता हूं । 
डिप्टी चंयरमेन-...० पृण्टआा07 8 04 ग 8प2/08056 (2) ० ठब्वाव88 6 (5) 


98 8पडताप्राहत 6067 5(0)7 0९०फ्माए >2०णज़रलछा 76 जणतं5.. “एब्रपषछछा.. शा 
#द्ात (8).7 


(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) ' 
डिप्टी चेयरसेन--प्रदव यह है कि संशोधित खंड ६ इस बिल का भाग 
बना रहें। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड ७ द । 
डिक्रो को ७--जब घारा ४ के उपबस्धों के श्रधीत और उसके श्रनुसार देय धनरा्ि 


भ्रदायगी । कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के सस्बन्ध में यह समझा, 
जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंदा का 
यथावत्‌ भुगतान हो चुका है । - 


डिप्टी चेयरमेन--अइन यह है कि खंड ७ इस बिल का भाग बचा रहे। 
( प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


पन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्षमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक १०३ 
खण्ड छ 


८घ--(१) किसी अ्रनुबन्ध लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित प्रतिकर की 
विधि में ( 887287670 000फप्रगशशां 0 ]9 9 07 (6 (06 था |) 00706) घनराशि तथा 
कोई बात होते हुए भो किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के भ्रचीन सुरक्षित पुनर्वासन श्रनु- 
ऋण के सम्बन्ध में किसी एँसे बाद में दी गयी डिक्नी जिसके विषय में यह दान से ऋण 
झधिनियम प्रवृत्त होता हो । बसूल किया 
| जाना 
(क) जहां तक बन्धक किये गये श्रास्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध 
है, उक्त प्रतिकर को धतराशि की तीन-चौथाई तक ही निष्पादित 
(८५८०४० ) हो सकेगी, तथा 


(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के 
ग्रधीत डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त 
झौर उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिता, बन्धक किये हुए 
आ्रास्थान के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन श्रनुदान के विरुद्ध भी 
झतुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की. जा 
सकेगी । 


(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये 
हुए शआआस्थानों के सम्बन्ध में धारा ३ या ४ के श्रधीन 
यथास्थिति बन्धककर्ता या वाद-ऋणी के विषय में कम की गयी 
घनराशि ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में ऐसे बन्धककर्ता या 
बाद ऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन श्रनुदान में से ही 
विविपूर्वक वसूल की जा सकेगी अ्रन्यथा नहीं । 


क्री प्रभु नारायण सिह--नें प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग 
(क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :-«- 


/ (किस्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगुज्ञारी देने वाले 
भूतपूर्व ज़मींदारों के प्रतिकर का २ (४. ही इस सम्बन्ध में निष्पादित हो सकेगा।” 


यह संशोधन जो मेंते रखा है, इसका मतलब यह हैँ कि जो ढाई सौ रुपये तक 
मालगजारी देते हैं उनके प्रतिकर: की रक़्म जो होगी उसका १/४ कर्ज के रूप में लिया 
जा सकेगा। साननोय मंत्री जी ने अपने भाषण के सिलसिले में यह कहा कि ऐसी 
हालत बहुत ही कमहोगी जिसमें छोदे ज््मींदारों के कोई विशेष नुक्सान की बात हो 
इससे तो उन्हें बहुत ही लाभ होगा। जहां तक लाभ की बात हैँ, इसमें कोई दो रायें 
नहीं हैं। लेकिन केवल इतना चाहता हैँ कि उनको पूरा-पुरा लाभ श्रपने संज्योधन के ज़रिये 
दिलाऊं। हमारी श्रपती राय है। जिस समय ज़्रमींदारी झ्बालीशन कमेटो की बेठक 
चल रही थी, उस वक्‍त जो हमने राय जाहिर की उसका मतलब हर समय कहा था 
कि छोटे-छोटे ज्मींदारों को श्रधिक से अधिक रक्रम पुनर्वासन के रूप में सिले जिससे 
वह अ्पनो जिन्दगी को ठीक तरह से चला सकें। में एसा महसूस करता हूं कि छोटे 
ज्मींदारों कौजो अतिकर की रक़म है वहभी एक तरह से उनके लिये पुनर्वासन 
की रक़म समझी जानी चाहिये। श्रपनी व्यवस्था करने के लिये जो रक़म पुनर्वासन के 
नाम से मिलेगी वह इतनी काफ़ी नहीं होगी जितनी वह समझी जाती हे। इसी 
को साथ-साथ सवाल यह उठता है कि प्राखिर न्याय का प्रदत उठाया जाता हे न्याय 
की जहां तक बात हैँ वह भ्रपनी जगह पर है। न्याय एक ऐसी वस्तु है जिससे 
कह देने के बाद किर कोई बात कहे को नहीं रह जाती है। 


१०४ | लेजिस्लेटिव कौंसिल हर (२६ भष्तुबर, १६४२ 


[भी प्रभु घारायण सिह] 


लेकिन हम तो इस वक्‍त यह न्याय समझत हूँ कि मुल्क की बहुदृदी 
को ध्यान में रखते हुये जोभी कार्य किया जाय, उसी को हम न्याय समझते 
हैँ और हम इस बात को समझते हैं कि उत्पादन के कायों में जो यह॒ छोटे जर्मीदार 
झाज काइतकार के रूप में लगे हुये हैँ और जो मेहनत करके श्राज देश का धन बढ़ा रहे हैं, 
उनको जितनी भी सहूलियत दी जा सके, दी जाय। हमार पास श्रांकड़े नहीं. हैं कि हम 
घता सकें कि छोटे ज्ञवींदारों पर फितना क़र्जे है लेकिन इसके साथ-साथ हम इस बात-को 
महसू त करते हँँकि देहातों में उन्होंने ही कर्ज़ा दिया है, जो खेतिहर हैं ॥ ईस बात को मंत्री 
जीने कहाहे लेकित सब जगह ऐसा नह है। यह चीज्ञ कुछ स्थानों पर हो सकती है 
लेकिन मेंने इसबातकोंभोी देखा हँकि खेती का काम करते हुये भी वह बड़ा मनी* 
लेडिग का काम करते हैं और १४ दयया देकर २० रुपया तक कमाते हैं। ऐसी हालत में 
हम इस बात को महसपत्‌ करते हँकि यदि दयया श्राज उनके पास श्रधिक हू, साहुकारों 
की बात छोड़ भी दोजियें, यदिदुप्रों की बात हैँ जिनसे मुल्क की खेती में उन्नति 
हों सकती है तो उनको इस तरह की 'राहृत मिलनी चाहिये जिससे मुल्क की दोलत 
बंढ़ू सके । 

हमारी सरकार का नुक्तेवजर जो भी ही, लेकिन श्रभी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें 
हर वर्ग के साथ न्याय करता है, उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने जितनों 
झकलमंदी बरती, उतनी किसी ने नहीं बरती। हर सूजे का उन्होंने मुकाबिला किया तो 
जब झकलमंरों श्रकक्‍्लमंदों सें मुकाबिला है तो फिर किसको ज्यादा अकक्‍लमन्द कहा जाय 
झोर किप्को कम कहा जाय, लेकिन हम इस बात को रुमझते हें कि उन्होंने जो कुछ 
किया उससे हमारे सूबे की बहवदी नहीं हुई है, हमारे सूबे की उन्नति नहीं हुईं 
हैं। इस बात का इजहार हमने सेकड़ों सोक़ पर ओर हर तरह से किया है, लेकिन यह 
दूसरी बात है कि उसकी सुनवाई हो या न हो, लेकिन हमफिर भी यह कहना चाहते हेंकि 
उत्पादन के कार्यों को झ्रागें बढ़ाने के लिये यह ज्ञरूरी है कि छोटे जमींदारों को ग्राज 
राहुत मिले। उसके सिलसिले में जो मेते सांग रखा हैँकि २५० रुपये या इससे कम 
सालगुज्ञारी देने वाले भूतपूर्व जमीदारों के पु्र्वासन श्रनुदान कौ रक़्स से कोई विधि- 
पूर्वक वसूली नकी जाय। इसको माना जाय। अगर यह भी हमारी सरकार नहीं 
मानती हूँ, तो फिर कोई रास्ता नहीं हे । हम चाहते हैं कि भ्रगर हमारे बताये रास्ते पर 


झ्ाप चलते तो मुल्क को अच्छी तरह उठा पाते । इसलिये आज मुल्क की बहबूदी के लिये 


यह जरूरी हैँ कि जो उत्पादन करने वाले हें उन्हें श्रधिक से श्रधिक सहायता पहुंचाई 
जाय जिससे मुल्क का झनाज और दोलत बढ़ सके। 


ओर क्‌ वर गुरु नारायण-..माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कि अभी हमारे 
मित्र प्रभु नाराषण लिहजी ने रखा है जिसके द्वारा उन्होंने मांग की हेँकि एक बटा 
चार ही केवल काटा जाय कम्पेनसेशन से, क़ज्जं को श्रदायगी में, न कि ३/४, और ३/४ 
ज्ञमींदार के लिये बच जाय तो उसका में समर्यन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। 

थआोमान, मुझे बड़ा झाइचयं का जब यह सं शोधन हमारे समाजवादी भाइयों की तरफ से 
झ्राया। मुसको तो यह विद्वास भी हो गया कि वाहई आप लोग समाजवादी हैं। श्रौर उस पर 
प्रेतोर से विश्वास रखते हैं। सास का धिद्धांत थाकिजो देश को वेल्य है चाहे वह इंडस्ट्रियल 
हो या उेप्रोकल्चरल हो वह कुछ लोगों के पास न एकजित होने पावे और झगर वह कुछ लोगों के 
पास एकवित हो जातो हें तो वहु वहिय क्लास क लिये सिनास ( 770730८ ) साबित होती है 
इपक साथ हो साथ जब उन लोगों से वह दोलत ले नो जाये तो बह लोग भी कामन पीपुल में 
लिने जाए चाहिये श्ौर फिर उन लोगों को भी चहो 


हे फिर उन सहूलियतें मिलने लगती हें जो कि कामन 
पोपुल को मिततो चाहिये। ऐयपी हालत में जो आपने यह संशोवन रक्‍्खा है हूँ तो बह आपने अणप्ले 


दिद्धातों के जुताबिक है रक्खा है। हब जब कि जमोंदारों से जमोंदारी ले ली गई उनकी वेल्य 


पत्‌ १६५२ ईं० का उत्तर प्रदेश ज्ञमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक १०४ 


उनके पास से चली गई तो फिर अब हमको उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो कि 
कामन पोपुल यातरों प्रोलोटेरियड ( छाणाध्यांश ) के साथ होता है। ऐसी हावत 
में आपने इत तं गोबत को सोशलइम्म के बसूलों के मुताबिक ही रकखा हुं। इससे हम समझते 
“कि आपने यह समझकर कि जमोंदारों को हालत क्याहु श्र वह झब कामन पीपुल में 
झा गये हूँ ओर अब उनको हालत बह नहों है जो पहिले थो इस्तोलिये आपने इसको रखा हैँ । 
आपका यह जो विवार ई में उसकी सराहना करता हूं ग्रोर मुझ्त बहुत खुशी हुई कि इन भावनाओं 
सेय रित हो हर आपने इतको रक्जा है । अब जहां तक हमारी कांग्रेस हुकूमत की बात है तो वह 
भो कहते हैं कि वह भो सोशलइज्म में विश्वास करते हैं। शेती हालत में वह माव्से की 
प्राइडिप्रालोजी को भो सानते हैं तो कोई वजह नहीं है कि श्राप इस संशोधन को स्वीकार 
नकरें। श्रगर आप इतको नह स्वीकार करते है, जिस भावना से भरे रित होकर जिसे हमारे 
समाजवादी भाइयों ने इत पंशंधन को रक्‍्खा है, तब तो फिर में यह कहूंगा कि न तो आप 
सोशशलइज्म में विध्वास करते हैं न कम्युतिज्स में निरवास करते हैँ । बल्कि ऋप विरडिश्टिवइ्स 
([शाशल शंडण ) में विद्वास करते हैं । ऐसी हालत में यह जो संशोधन हुँ वह बहुत ही उचित हैँ 
उसमि कोई आपत्ति कन से कम इत विच्ा रधारा के मानने वाले को हो हो नहीं सकती। श्राशा 
हुँ क सरकार इसको मंजूर करेगी। इन झब्दों के साथ म॑ इसका समर्थन करता हूं । 


श्री चरण सिह--माजनीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी तक कभी-कभी मुझको यह ख्याल 
हो जाता था भ्री राजा राम शास्त्री ओर ली प्रतु नारायण जी को देख कर कि शायद ये लोग 
सोशलइश्म में कु विदवास रखते हैं। लेकित कुंवर गई नारायण जी की बात सुनकर मुझे 
कुछ शक पैदा हुं।ते लगा हैँ कि आया मेरा ब्याल कहां तक सही था। खेर, यह दूसरी बात हूँ 
कि उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा थाओर कहां तक उन्तको मंजूर था यानहींथः। पहजो 
संगोवत ये शा किया गया, इत के बा रे में म॑ पहले ही शर्ज कर च॒ हा हुं. और अब कोई नयी बात नहीं हुँ 
केवल उ 5 पहुत को गोर ध्यात दिजाना चाहता हूं वह यह हैं कि २० रंयया कर्जा हे तो ४रुयया 
हो उसका १/५ हंंगा और फिर इत ४ सें से एक दग्या वसूल नहीं हो सकता क्योंकि 
२४ फ़ोतदी इसमें से छोड़ता है तो २० दयये में केवल ३ झरूय्ये ही वसूल हो सकते हूं । 
ग्रब आप कहते हैं कि १/४ कर्ज्ा वसूल किया जाय । यह कहां तक न्याय संगत बात है इतकों 
स्वयं उंशोचन पेश करने वाले को न्याय वृद्धि पर में छोड़ देता हुं। में कहना चाहता हुं कि जो 
पहले क॒र्वें को वपुजवाबो होतो थी तो उत्तमे जायदाद नीलाम होती थी, लेकिन श्रव जायदाद 
नोलाम नहों होगा । केबल जो जु्राविजे को बात है, उसके ३/४ के बधूल करने को बात कही 
गई है। जित जता यर नेंये वहुले विरोध किया था उसो बिना पर में इपका विरोध करता हूं । 


डिप्टी चेपरमेत--प्रशन यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (क) के बाद 
निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय ««- । 
“मक्नन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगृज्ञारी देने वाले भूतपूर्व 

जमोंदारों के प्रतिकर का १/४ ही इत संबंध में निष्पादित हो सकेगा। 


(प्रव्न उपस्थित किया गया और भ्रस्वीड्ृत हुआ ।) . 


श्री प्रभु नारायण पिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मे आपकी श्राज्ञा से निम्नलिखित 
संशोबत उपस्थित करना चाहता हूं। खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित: 
प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :-+ है कर न 

अफिन्तु प्रंतिबन्ध यह है कि २५० दपये या इससे कम सालगृज्ञारी देते वाले भूतपूरँ 
जनों शरों का पुतर्य वन झु रात इ कार्य के लिये निःषादित नहीं हो सकेगा । 

इस संबंध में में इस सदन में काफ़ी.बात कह चुका हूं ।.. 


१०६ | .. लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ भ्रक्‍्तूबर, १६४२ 


श्री चरणसिह--प्वाइंट श्राक श्राइर सर, जो मंशा श्री प्रभूनारायण जौ की पहले 
संशोधन से थी वही इस संशोधन से है यात्री २५० रुपये से कम मालगुज़ारी देने वालों को जो 
रिहृबिलिटेशन ग्रांट दी जाय, वह रिहेबिलिटेदन प्रांट न समझी जाये, उसी को ऊरहोने यहां पर 
दूसरे शब्दों में रखा है । द 

श्री प्रभ नारायण सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने जो संशोधन पेश किया है 
वह बिलकुल हो दूसरी चोज़ है। पहले संशोधन में सिर्फ डे फेतीशन की बात क्ही गई और इसमें 
क्‍्लाज़ में वंशोधन के लिये कहा गया हुं। एक में तो डे फिनीशन और दूसरे में संशोधन की बात 
कहना बिलकुल अलग सी बात हू । मेने भ्रपनी पहली स्पीच में बहुत कम कहा। अश्रघर से 
पहले कुछ कहा होता तो शायद मंत्रो जी का हृद्य परिवर्तित हो सकता था। 


श्री चरण सिह--उपाध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करना! चाहता हूं कि जो तह 
पहले था वहो हू-बहू इसमें भी हें। उसको यहां पर दूसरे शब्दों में बदल कर रखा गया है। 


डिप्टी चेयरमेन--इसो तरह का संशोधन पहले भ्रस्वीकार हो चुका है. इसलिये 
में श्रव इपको अनुमति नहीं देता हूं । 


श्री प्रभ नारायण पिहु--सासनतीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
स्ंड॒ ८ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:--- 


“किन्तु प्रतिबन्ध यह हूं कि २५० रुपये या इससे कम मालगु ज्ञारी देने दाले 
भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन श्रनुदान की रक्म से कोई विधिपृर्वक धसूलीं नहीं की 
जा सकेगी । | >> 

श्री चरण सिह--उपाध्यक्ष महोदय, पहले संशोधन में यह था कि निष्यादित नहीं 


.. 


को जा सकेगी और अरब यह है कि वसूली नहीं को जा सकेगी दोनों का एक ही मतलब है श्रौर 
इसमें शोर उसमें कोई भेद नहीं हे। ॥ 


श्री प्रभु नारायण सिह--उपाध्यक्ष महोदय, व से तो हमारे ऊपर बाई डिग हो एई है 
लेकिन में यह समझता हूं कि यहां पर जो संशोधन रक्‍्खा गया है बह श्रपनी जगह पर बिल्कुल 
वाजिब है। अब चूंकि संशोधन पर कहीं पर डिस्कशन नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है। 
संशोवन ऐसी सूरत में रूल आउट करना मेरे रयाल सें मुनारिब नहीं है । श्रभी तक तो जहां 
संशोधन का सत्राल है तो जो विधेयक की क्लाज २ हूँ उसके विश्लेषण करने को बात हूँ श्रौर 
उसको डेफितीशन इसमे दी गई है। दूसरे इस संशोधन में यह हे कि २५० रुपये से श्रधिक 
माल[ज्ञारी दने वाले जो मालगुजार हें उनको इस डेट बिल से बिलकुल श्रलग कर विया जाय। 
झौर पुतर्वास अनुदान को डंफितोशन के बाद ही यह संशोधन दिया गया है। अ्रगर संशोधन 
में कोई बात ऐसी हो कि जो डेफिनिशन में रह गई हो तो क्या इसके माने यह हूँ कि इसके लिये 
संजोधन भ्राना ही नहीं चाहिये था । अर आझाप चोज़ को समझने की कोहिश ही नहीं करते हूँ। 
में समझता हूं कि जो खंड २ हूँ वह डंफिनोशन को क्लाज है श्रौर दूसरी जगह वह श्रम्ेंडमेंट की . 
शक्ल में आया हें । रा 

श्री चरण सिहु--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे दोस्त ने दलील दी कि परिभाषा 
में यह रवखा रहे श्रोर यह संशोधन को परिभाषा में भो रक्‍ख़ा रहे कि २५० रुपये से श्रधिक 
मालगुज्ञारोी देने वाल जमोंदारों का रिहेबिलिटेशन ग्रांट नहीं माना जायेगा तो इसका जिक 
तो क्लाज ८ में आता है ।_ इसको मंशा तो यह हुई कि २५० रुण्ये से कम की हालत में रिहु- 
बिलिटेशन ग्रांट न हो तो फिर इसमें कोई फर्क नहों है। तीसरो बं'त यहं हैं कि जो दलोल 
आपने यहां दी हूँ वही वहां भी दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रार्मूमेंट्स कंसे ऐंडवांस किये 
जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रगर आप गौर फरमायें तो जो संशोधन झापने श्रभी श्रोवर 
झूल किया हुँ उसमें भी यहा बात हूँ कि “किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि. २५० द्पये या इससे सीचे 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कमर करने का विधेयक १०७ 
मालगुज्ञारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस संबंध में निः्पादित हो 
सकेगा। झौर यहां यह कहते हु कि किन्तु प्रतिबन्ध यहु हुँ कि २२० रश्ये या इससे कम . 
मालगजारी देगे वाल भूतपूर्व जमींदारों के पुनवारुन अनुदान की रक़म से कोई विधिपृर्वक 
बसुली नहीं को जा सकेगी।* 


एक में यह चाहते है कि एक्जीक्यूट नहीं किया जायेगा श्र दूसरे में यह चाहते हैं 
कि रियलाइ ज्ञ नहीं किया जायेंग्रा। तो इनमें बया फर्क हुं, इससे बंकार सदन का रूमय 
नष्ट होता है । 


डिप्टी चेप्ररमेव--शह संशोधव श्राउड आकझार्डर हूँ । क्‍या श्री प्रभु नारायण जो 
इसके बारे में कुड कहना चाहते हैँ ? 


श्री प्रभु नारायण सिह--में इसका एक्सप्लनेश्न देवा चाहता हूं। यदि मंत्री जी 
ऐपता समझते है कि इत्त सदन का समय बहुत कोसती हूँ श्रोर उनके ऊपर ही इसकी जिश्मेदारी 
हैँ और हम लोग यहां वे कार बंठ हुये हैं, तो यह कहां तक उचित है। उचस्तको किसी चीज़ को सोच- 
समझकर कहना चाहिये। 


श्री चरण सिह--में श्रापकी इच्चाज़ञत से यह कहना चाहता हूँ कि जो दलील एक 
बार कही जा चुको है, उसको दुबारा रिपीट करने से सदन का समय खराब हुतता हूँ इसमें 
नाराज होने की क्‍या बात है। 


कक 


डिप्टी चेयरसेन--आपके तीनों संशोधन बिल्कुल झिलते हुये से हैं श्रौर बह सिर्फ 
दूसरे लफ्जों में रख दिये गये हूँ लिहाजा में इसकी सम्सति नहीं देता हूँ । 


प्रइन यह है कि खंड ८ इस बिल का भाग बना रहे । 
(प्रइन यह उपस्थित किया गया शोर रवहत हुआ ।) 


खंड € व १० 


. €--सुरक्षित ऋण को छोड़कर श्रन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्री बग्धों के विरुद्ध ध्रसुरक्षित 
जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवत्त हो, वाद ऋणी को उसके ऋण क तबंध मे डिक्रियों 
अ्पत्यान के विषय में प्रतिकर अ्रथवा पुन्रसन अनुदान के रूप से. का धष्यादन। 
दिये गये बन्धों (.७0705) की कुरकी या नीलाम द्वारा 
निष्पादित की जाय तो डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, 
किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अनुसुची २ में बताये 
हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा। 


१०-- आ्रवदयक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम को भरण पोषण कौ वत्ति 
उपबन्ध, ऐसे गजारा या भरणपोषण की तृत्ति (ऐ४४॥[९०॥६॥0९ हु 
/0ण़ा०८) की बकाया की वसुली की डिक्री या बाद में, जिनमें 
कोई भी श्रास्थान अश्रकले था श्रन्य सम्पति सहित बन्धक- किया 
गया हो, भ्रथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (827९2९८४८०) 
श्रथवा लेख्य के अन्तगंत श्रन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी 
प्रकार लागू होंगे मानों गूजारा या भरणपोषण की वृत्ति ऋण 
ही और धारा ३, ४ और ४५ के प्रयोजनों के लिये इस प्रक्रार बन्धक 
को हुई या भारित सब झचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति 
समझो जायगी । | 


श्०्घ ्ि लेजिस्लेटिव कौंसिल [२६ भ्रक्तूबर, १६४२ 


स्पष्डीकरण-...पद “भरणरोबंण की वृत्ति/ (१/श॥थ॥३- 
708 #0णक्व0७) के श्रन्तगंत अवध स्टृद्स एंद्ट, १६८६६ 
को धारा २४ श्रथवा यू० पो० इस्टेद्स ऐक्ट, १६२० -की धारा 
१३ के शब्रन्तात “दरगाह? (वार्षिक वृत्ति) भी है। 
डिप्टी चेपरमेत--.प्रवन यह है कि खंड ६ प्रौर १० इत बिल के भाग बने रहें। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वोकृति हुप्रा।) 


खंड ११ द 
नियम बताने के अधिकार ११---इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यास्वित करने के 
प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम 


बना सकती है । ह 


श्री प्रभु नारायण सिह--पें प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के अ्रन्त में शब्द “प्रौर उसे 
लागू करने के पूर्व सदन के सम्तख रखा जायेगा और स्वीकृति लो जाएेगो” बढ़ा दिये जायें। 
इपमें नो खंड ११ है, उसमे यह है कि 'इस अधिनियस के उपबन्धों को कार्याम्वित करने के 
प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रशाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती हूँ तो उसके बाद 
मेरे ये शाद बढ़ा दिय जायं। मेरा जो संशोधन है उसका तात्पय है कि उसको लागू करने के 
पूर्व सदन के सामने स्वोकृति के लिये रख! जायेगा। यह संशोधन मेंने इसीलिये रखा है 
कि इपके संबंध में जो नियम बनेंगे तो उसमें सिर्फ सरकार झपने को हो उसके लिये 
मह॒दूद रखतो है प्रौर जो विरोधो पार्टियों को तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से बात होती है, 
उनको सरकार नहीं देख ती है, इ पलिये इस सं शोधन का जो म्‌ ख्य तात्पयं है दह यही है कि नियमों 
को लागू करते के पूर्व उतको स्वोकृति के लिये सदन के सम्मुख रखा जायेगा। जो नियम 
बतायें जायें वे पदत के पामने आने चाहिये प्रौर फिर सदन से वे पास किये जायेंगे । में समझता 
हूँ कि यह धशोधन बिल्कुल वाजिब हे श्र यह मान लिया जायेगा । 


श्री चरर्णापहु-माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस संभोधन का मुझे 
विरोध करता होगा।  इतका कारण यह है कि इसमें शायद एक, दो नियम ही बनेंगे श्रौर वे 
नियम भो ऐसे नहों होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण एों। जमींदारी विनाश शोर भूमि-व्यवस्था 
अधिनियम को तरह इतमें नहीं हूँ बल्कि इसमे इस तरह से व्यवस्था की गई है. कि वे विधान 
मंडल के सामने रखें जावें। लिहाजा वे विधान सभा से भी स्वीकार किये जायेंगे शोर विधान 
परिषद्‌ के सामने भो यह बात आयेगो। तो जहां ऐवो बातें हैं कि दूरगामी का ज्यादा 
प्रसर हो, उप्तके लिप्र कोई उतराज नहीं है। लेकिन यह नियम जो होगा बहुत सीधा सादा है 
और यदि वह हाउस के तामने आयशा तो समय हो नष्ट होगा और उससे कोई फ़ायदा न होगा। 
इतलिये में इ पका विरोध करता हूं । 


: -श्री प्रभु नारायण सिह-..जो मैंने संझ्ोधन रखा है, उसमें में यह चाहता हूं कि हाउस 
कः यह ट्रेडिशन बन जाय कि जो नियम बनें वह हाउस के सासने श्रायं। यहां पर कोई 
कंट्रोवरप्तो का सवाल उठता नहीं है ऐपी हालत में तो यह २ मिदट में ही दोनों हाउसज्ञ से पास 
हो जाओेगा इपलिये में चाहता हूं कि इसे हाउस के सामने झाना चाहिये । 


श्री चरण सिह--मुझे ग्रफतोस है कि में कनविन्टड नहीं हूं । 
डिप्टी चेयरमेन--अइन यह है कि खंड ११ के घन्त में शब्द “झौर उसे लागू करने 
के पूर्व सदन के सम्पुन्त रखा जायेगा और स्वोकृति लो जायेगी” बढ़ा दिये जाय॑ थ 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और अस्वोकृत हुआ ।) 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज्मींदारों के ऋण कस करने का विधेयक १०६ 


डिप्टी चेयरमेन--प्रदन यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे। 
(प्रदन उपस्थित किया गया शोर स्वीकृत हुआ ।) 


अनुसची १ 
१--धारा ३ और ४ में श्रसिदिष्ठ ( फशल्य०त +0 ) ऋण को कमी के लिये 
सुत्र ([077709) 
क्‍928 
कि मल 
/४॥ ४ 
३०«-उत्त सत्र में 
(१) “हु” का अभिवप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्द कम की गयी बतराशि से है। 
(२) “70” का शअ्रभिप्राय 
(क) यदि बन्वककर्तता (08480) या वाद ऋगी (70800०7-06७507) 
बन्धक किये हुये श्रास्थान के स्वामी के नाते ए हाई के रूर में (0 076 पाता) 
झबन्रिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धतराज्षि से है:- 
(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), शअ्रयवा 
(२) उक्त धारा की उपयारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), श्रथवा 
(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), श्रयवा 
(४) उक्त धारा की उपवारा (३) के खंड (ख) का उपबंड (१), तया 
(ख ) यदि उक्त बन्वऊकर्ता या वाद-ऋ गी ए 5 से श्रवि 5 हो तो ययवाल्यि ति, निम्त- 
लिखिंत में श्रभिदिष्ठ प्रत्येष् बन्वकरकर्ता या वाद-कगों को विभाजित 
धवराश्ि ते है, 
(१) धारा ३ को उपचारा (२) के खंड (ख) का उपबवंड (१), अयवा 
(२) उक्त धारा को उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अयवा 
(३) धारा ४ को उपवारा (२) और (३) के खंड (ख) के उप्ंड (0)॥ 
. (३) ५77 का अभित्राय यू ० पी० इन्कम्बर्ड सटे ट॒प ऐक्ट, १६३४ के श्रयोत आस्थान 
के मूल्य श्रवधारण के लिये गुगक (ाणाएए०) से हैं और जब कोई बन्ध हकर्त्ता या 
वाद ऋणी ऐसे दो या उससे अ्रधिक आस्थानों का स्वामी के रूप सें अधिकारी हो! जिनके लिये 
उक्त अधिनियम के अ्रधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था को गयी हो), तो ऐसे श्रास्थानों के संबंध सें 
गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से को जायगी; 
किन्तु सदेव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अवीन (८ ४० से भ्रधिक हो 
तो बहू ४० के बराबर समझा जायगा । 


भी क्‌ वर सहावीर सिह---$7, [ 9868 ६0 70ए8 एव 40 52766 4, 7 ६76 
एाएरं$0 ऐैं76 गा0जाए 00१65 98 46660 ६९ (76 0705 “(0 58 ८व॒ुण्थ ॥0 40.7 
“व एथ० ॥ 45 [055 087 20 77 आती] 08 060७700 40 58 ८(ए/| 40 20", 


श्रीमान्‌ जी, जिस समय बहस हो रही थी उस समय मेंत्रे काफी दलोलें इत पर दी थीं 
प्रौर में श्राशा करता हूं कि उनको समझकर यह संशोधन मंजूर किया जायगा । जहां ४० 
मक्‍्जीमसम रखा गया है तो उस जगह २० रखने में कोई नुक्तानन होगा। बल्कि उन प्रदेशों 
को फ़ायदा होगा जो वाकई गरीबी के दरवाजे पर अ्रपना भाग्य खटखटा रहे हैं। मेँ इन शब्दों 
के साथ इस संशोधन को रखता हूं ।. अं ३. 


११० लेजिस्लेटिव कौंसिल.... [ २६ अक्तूबर, १६४३ 


श्री चरणसह--मुझकोयह संशोधन मंजूर है शोर फारण यह है किहमारे प्रदेश में 
बहुत से जिले ऐसे हैं जहां मल्डोपल बहुत कम रखा गया है, किप्तो जगह १३ हे जैवे बदाप॑ 
जिले में एक दातागंन तहसील है वहां १३ है, सहारनपुर शोर विज्ञवोर में करोब १४ ई 
झौर बुन्देलखंड में १६ है तो ऐसा करवे से २।३या १/२ होगा। 
इपलिये जहां हमने श्रपर लिमिट रक्‍खती कि ४० से ज्यादा न होगा 
वहा ज़रूरी है कि नीचे भी हम एक सीमा बांध दें इसलिये वह संशोधत हूँ कि २० से कमन 
हो। ४० शोर २० के बीच में जिले की स्थिति के मुताबिक २४, २५, २७, २८ कुछ भी 
हो सकता है। यह संशोधन हमें स्वीकार है। 
डिप्टी चेयरसंन--- है 5  ह 


गृफाल वृषध्ञांणा 5 पता 5९0॥०त)6 7, स (॥6 ए/0रांड0 ४6 [णी०परा।ड ए0705 
88 30060 ध्ररीश" 6 फ0705 “0 96 €वप्॥ (0 40.7 2 


* 200 एटा ॥0 75 [855 97 20 ॥ शीद्या) 98 त667260 (0 56 €वृपथ (०0 20,” 
(प्रश्न उउस्थित किया गया ओर स्वीऊूत हु प्रा) । 
डिप्टी चेयरमेन--प्रइत यह है कि संशोधित झअतुपुच्तों १ इस बिल का भाग 
बनी रहे। | फ त 
| (प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
 अनुपवी रू - 
(देखिये धारा & ) 
देचे गये बन्च (9000) में शअ्रंकित मुल्य के प्रत्येश रुपये के लिये, ऐसी धनराशि 
जो उसकी नर होगो । द 
उक्त सूत्र में १(8 का तात्पर्य वही होगा जो उसका अवुपु्ची १ के पं २ की स॒द 
(३) में है। 
डिप्टी चेपरमेन--.प्रइन यह है कि श्रनुस॒ची २ इस बिल का भाग बनो रहे। 
द (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
अस्तादवता तथा खड़े १ 


उत्तर प्रदेश श्रधिनियम १६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि 
१, १६५१॥ व्यवस्था भश्रधिनियम के उपबन्धों के अवोन जित ज्ञवोंदारों के 
झास्यात हस्तगत किये गये हूँ उनके ऋणों को कमर करने 
के लिये 
विधेयक्त 
उत्तर प्रदेश अधिनियम यह आवश्यक हुँ कि उन जमोंदारों के ऋगणों को कम करने 
१, १६५१। - '.. [5८थांपड त0०ज्ा) को व्यवस्था को जाय जिनके आस्यान 


१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमोंदारी विनाश श्रौर भूमि व्यवस्था 

ध्धि नियम के अघोन हस्तगत किये जा चुहेहें;। . . . 

झतएवं निम्नलिखित अधि नियम बनाया जाता हैं :++- 

संक्षिप्त झ॑वास, प्रतार _ १--(१) इत अविनियम का नास उत्तर प्रदेश ज्ञमींदारों 

तथा प्रारम्भ । के ऋण कम करने का अधितियम, १६५२, होगा। 

क्‍ (२) इतका प्रपार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 

(२३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।:... “#- हक 

डिप्टी चेयरमेन---.प्रदन यह है की प्रस्तावता खंड १ इत बिल का भाग बले रहें। 


(प्रइंव उपस्यित किया गया झोर स्वीकृत हुआ।) ४ तन 


कत चल > श्न 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रवेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक १११ 


श्री चरणसिह--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १६९५२ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों 
का ऋण कम करने का विधेयक जत्ता कि इस परिषद से संज्ञोधित हुआ्रा है, पारित किया जाये । 
(इस समय ४ बजकर २७ सितट पर, चेय रमेस ने समावति का आसन ग्रहण किय।) 


श्री प्रभु नारायण सिह--सतावनीय अध्यक्ष सहोदय, इस सदस में यह बिल हमारे 
सामने थर्ड रीडिंग में आया हे और जिन संशोधनों को मान लेने पर यह बिल पूर्ण हो सकता था, 
खासतौर से २५० रु० मशलयगुज्ञारी देने वाले छोटे जमींदारों के पुतर्वासन अनुदान को यदि 
कर्ज़ से बाहर कर दिया जाता ती इस बिल की शक्ल काफी #ऋच्छी हो जाती । इससें कोई 
शक नहीं है लेक्चिन बिल की जो मोजदा सुरत है उसमें भी जमींदारों को काफी राहुत मिलेगी | 
हां, यह ज़रूर है कि जितनी राहुत भिलनी चाहिये उतनी न गिलेगी । यह कहना तो कुछ ठीक 
नहीं मालूम होता है कि रिहेबिलिटेशन प्रांठ ओर कश्पेनसेशन में एक टेकलनिकल अंतर है। जब से 
जमींदारी अवालीदन का सवाल उठा तब से हमने इस बात को रखने की बराबर कोशिश 
की कि रिहेबिलिटेशन ग्रॉट और कब्पेमसेशन देने का एक आधार होना चाहिये और 
इसीलिये हमने यह मांग की थी कि छोड़े जमीदारों को अधिक से अधिक 
रिहैबिलिटेशन ग्रांद मिलनी चाहिये। ऐसी शक्‍ल में जब यह बिल 
सामने श्राया तो हमने इस बात को महसूस किया कि जितने रिहेबिलिटेशन 
ग्रांट छोटे जमींदरों को मिलना चाहिये उत्तनी रिहेबिलिटेशन ग्रांद तो तभी 
हो सकती थी जब उनके कम्पेनलेशन की रकस उस से छोड़ दी जाती और इस हालत 
में जब में इसे देखता हुँ तो यह महसूस करता हूँ कि आज यह ज़रूरी था कि जमींदारों को जो 
पुनर्वासन दिया जाये वाला है उस को डेट से घहुकूम कर दिया जाना चाहिये था। न्याय और 
ग्रन्याय की बात तो हुआ ही करती है। अन्याय की रोकथास तो होना ही चाहिये। गाज 
समाज में छोटे ज्ञ़मींदार की एक हैसियत होने जा रही है श्रौर वह हैसियत एक खेतिहर की 
होने जा रही है। ऐसी हालत में उसे जितनी भी सहुलियत दी जाये बह मुल्क श्रौर समाज 
की बहबूदी और कल्याण के लिये ही होगा। यह कहना कि आपने कम्पेनसेशन के मामले 
में बराबर जमींदारों की मुखालिफत की आज केसे जमींदारों के साथी हो गये। 
हमने छोटे जमींदारों के बारे में कहा था[। आज भी हम इस बात को कहते हैं 
कि जहां हम पहले थे आज भी वहीं हें। हमारे कार्यक्रम में कोई फर्क्ष नहीं ओर 
इसी सूरत में बहु इस बिलकी शक्ल में है। कम्पेन्सेशन झोर रिहबिलिटेशन ग्राँंट जिन 
जमींदारों को मिलने वालो है उनसें से अगर २५० रुपया मालगुज़ारी देने वाले जमींदार 
यदि डेट से अलग हो जाते हूँ तो इंस बिल की शक्ल बहुत श्रच्छी हो जाती । बहरहाल, बिल 
की शक्ल जो कुछ भी हे इस हालत में, में उसका स्वागत करता हूं । 


शी चरणसिह-अध्यक्ष महोदय, सुझे अफसोस है कि माननीय 
प्रभू नारायण सिह ने बिल का समर्थन करते हुये. साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कहीं जो. वास्तविकता 
से बहुत दूर हें। श्राप बराबर इत बात पर जोर देते हैं कि २५० रुपया तक मालगुज्ञारी देने 
वालों को इससे राहुत मिलनी चाहिये। मेने इसका जवाब दिया था और उनको भी दो 
दफा बोलने का सोका सिला । १६४० ई० के बाद एग्रीकल्चर क्राइसेस में ऐसा हुआ कि 
कर्ज में कमी हो गयी । नालिदों श्राज कभ हें, कुरकी कम हैं, नीलाम कम हैं। लिहाजा कज्ञे 
की कमी हुई। दूसरी बात जो कर्ज़ा देने वाले आदमी हैं वे प्योर लेन्‍्ड प्रोनर्स नहीं हैं। 
मामूली किसान को कर्जा देता है। कहीं पर कम हैं और कहीं पर ज्यादा हैं। 
किसान किसान को देता है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया ओर गाजीपुर 
में एक एक बीघे को रेहन पूर्वी जिलों में है। रेहन क्या हूं। जो बड़े आदमी 
होते हैं वे ही रेहन नहीं लेते हैं।. जो खेतिहर का रेहन लेगा वह खेतिहर होगा । लिहाजा आप 
चाहते हें कि जो २५० रुपये से कम मालगुज्ञारी देता है उसका कर्जा कम्पेस्सेशन और 
रिहेबिलिदेशन ग्रांट से काटा जाय तो यह ठीक नहीं है। जब कर्जंदार की जमीन को सरकार 
ने ले लिया तो उनको भी कर्ज़ा रिफंड करना चाहिये। 


११२ | लेजिस्लेटिव कोंसिल [ २९ अक्तुबर, १९५२ 


[श्री चरण सिंह| 

कर्जा हमने १/५ कम कर दिया। फिर आप कहते हे कि २० फीसदी कम करने के 
बाद ५ फीसदी और छोड़ दिया जाय । यह बात मेरी समझ में नहीं श्रा रही है। क्‍या वजह 
हैँ कि १०० में से १५ रुपया भी नहीं लिया जा सकता। जब ५०० में से हमने १०० कस 
कर दिये जिसमें से७५ ही वसूल हो पायेगा फिर कहना किढाई सो से कम वालों को बिलकुल 
ही छोड़ दिया जाय, समझ में नहीं आता है। एक रुपया मालगुज़ारी देने वाला ज़मींदार प्रगर 
जमीन लगाने पर देता है तो वह शोषक है वँसे ही जेसे २,००० रु० मालगुजारी देने वाला 
शोषक है । अध्यक्ष महोदय, बराबर दलील इस पर दी जाती हे मेरी समझ में नहीं आता कि 
क्यों छोड़ दिया जाय । यह तो सिवाय इसके कि प्रोयैगस्डा का प्लेटफार्म तेयार किया जाता है 
झ्ौर कोई बात इस जिरह की नहीं हो सकती है । ग्रगर मान लीजिये जमींदारी खत्म न हुई होती 
तो १०० बीघा जो सीर उसकी थी बहु तो कायम रह जाती इसलिये कि उसकी वह साकितुल 
हो जाती । महाजन केवल खेबद पा जाता। आज क्‍या होगा। आज: यह होगा कि 
१०० बीघा जो खुदकाइत है वह उसके पास रह जाती है। घर का घर आराजाता है। हमने 
यह किया कि मुझआविजा और आमदनी से जो वसूल हो जाय उसका ३/४ तक तो दिया जाय। 
यानी १२५ में से १०० वीघा की खुदकाइत हैँ सिर्फ २५ बीघा का इन्दरमिडियरी वह होता है । 
खंड ८ में साफ दिया है । इस हृ॒द तक डिग्री इजराय मह॒दृद रहेगी। में अब अधिक कुछ और 
नहीं कहना चाहता। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूं । 


चेयरमेन--प्रइत यह है कि सन्‌ १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण 
कम करने के विधेयक को, जेंसा कि,संग्योधित हुआ है, पारित किया जाय। 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया श्लौर स्वीकृत हुआ ।) 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपेलिटोज (संशोधन ) विधेयक 


श्री मोहन लाल गोतस--में श्रीमान्‌ को आ्राज्ञा से सन्‌ १९५२ ई० के उत्तर 
प्रदेश स्युनिसिप लिटीज़ (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। 


चेयरमंन--श्रब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 
(कॉसिल ४ बज कर ४० सिनट पर दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई। ) 


लखनऊ;  श्यास लाल गोविल , 
२६ अक्टूबर, १६५२। सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कोंसिल, 
द उत्तर प्रदेश । 
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उत्तर प्रदेश लेजिस्लेंटिव कौंसिल की बेठक, कॉोसिल हाल, धिदाव भव, लखनऊ में दिन के 


क्ज्ष 
यू 


११ बजे चेयरसेत (श्री चर्द्रभाल) फे पनापतित्द में हुई । 


उयसध्थित सदस्ण (६०) 


प्रब्दुल शक्र नजमी, श्री 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 
इन्द्र सिह नयाल, श्री 
ईदवरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 

एम० जें० मुकर्जी, श्री 
कन्हैया लाल गुप्त, भरी 

कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कुंवर महावीर सह, श्री 
केदार नाथ खेतान, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
खुशाल सिह, श्री 

गोविन्द सहाय, श्री 

जगन्नाथ श्राचायं, भरी 
जमोलुरंहमान किदवई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, श्रीमती 

तेलू रास, श्री 

निजामुद्दीन, श्री 

पन्चालाल गुप्त, भरी 
परमात्मा नन्‍्द सिह, श्री 
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर 
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री 
प्रभु नारायण सिंह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण झनद, श्री 
प्रेम चद्ध दार्मा, श्री 

बद्री प्रसाद कककड़, श्री 
बशीर अहमद, श्री 

बलभद्व प्रसाद वाजपेयी, श्री 
बालक रास बेह्य, श्री 


बाबू झब्दुल झूजीद, 
सहमद अस्लल जा, । 
सहादेवी बसा, धरम 
मानपाज शुप्स, 
राजा राव शाह्त्री, भरी 
राना शिवश्ेध्चर 73. श्री 
राम किशोर दर्रा, हे 
राम नब्इन सिह; भी 
राय बजरंग यहादर वह, भी 
लललू राम छेछो, भी 
लालता प्रत्ाद सोगकर, श्री 
लाल सुरेश शाह, थी 
वंशीधर शुदर, का 
विश्वनाथ, शी 
वीरभान भाधिया, 
बेणी प्रसाद टंडव, भी 

बज लाल वर्मत, थी (इकीम ) 
बर्जेन्र स्वरूप, डावदर 

दांति देवी, धोहरी 

शान्ति देवी शप्रद्ा, शीमती 
शान्ति स्वझय एइय उञ, शी 
शिवराज यही बेहरू, भीमती 
शिव सुमरय लाश जोहरी, श्री 
दथास सुन्दर लाल, श्री 

सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री 
सभापति उषाध्याद, शी 

सरदार संतीय सिह, मी 

सैयद मुहम्मद नप्तीर, श्री 
हृदय नारायण सिंह, श्री 
हयातुल्ला अच्लारी, भरी 


है| 


४5 


्। 


ह१४ 
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निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे: 
श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इग्राहीम (वित्त मंत्री) श्री सैयद श्रली जहीर, (च्याय मंत्री) 


श्री हर गोविन्द सिह (शिक्षा संत्री 


श्री मोहन लाल योतम (स्वशासन मंत्री ) 


११४ हे जिल्‍लेटिव कौंसिल [ ३० अक्तूबर, १६५२ 


प्रदनोत्त र 


१-३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगित । 


४-४--आओ रास ननन्‍्दन सिह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )---[ वर्तमान बैठक के 
पांचवें सोमवार के लिये प्रइत संख्या १०-११ के रूप में रकखे गये ।] 


विलीन काझी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के रुपयों की वापसी 


६--शरी राम सन्‍्दन सिह-- (क) क्या स्वायत्त मंत्री यह बताने की छपा करेंगे कि 
बिलौन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का ४७०११ दफया झ्ाठ काना, जो सरकार के 
पास जमा हूँ, उन ग्राम सभाओ्रों को दे दिया गया ? 
(ख) यदि नहीं, तो क्यों ? 
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन संत्री )-- (क) जी नहीं । 


(ख) इसमें कुछ वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो णई. है जिल्न पर छासन वियार 
कर रहा है। 


श्री राम नन्‍दत सिह--प्राम पंचायतों को दंपया देने में कौन सी वेधानिक 
कठिनाई हो भयी है ? 


श्री मोहन लाल गोतम-यह रुपया उन ग्रास पंचायतों का है जो बनारस राज्य 
की थीं और वह रुपया सरकारी खजाने में जमा था। जब यह स्टेट भर्जे हुई तो बह रुपया 
भी सरकारी हिसावमें जमा हो गया। पंचायत राज को ट्रांसफर करने में वेधानिक कठिनाई 
हुँ जिस पर कार्यवाही हो रहो हू । 


श्री राम नन्दन सिह--छूब तक भ्राश्ा की जाती है कि वह दपया ,दिया जायेगा ! 


श्री मोहन लाल गौतम---में प्रयत्व करूंगा कि जल्द से जल्द इसका फ़ेसला किया 
जाय। 


श्री कन्हेया लाल गुप्त (अ्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री ने जो कहा 


हूँ उससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सरकार श्रभी कोई टाइम लिमिट फिक्स करने 
की स्थिति में नहीं है ? 


श्री मोहन लाल गौतस--जैसा मेंने इसमें कहा कि हम टाइम टेबिल उस ससय बना 
सकेंगे जब लेजिस्लेचर से यह बिल पास हो जायेगा। इससे पहले यह हमारे काबू से बाहर 
को चीज़ है । वह तो लेजिस्लेंचर के हाथ में है। जब तक लेजिस्लेचर कानूव पास ने करे दे 
तब तक ऐसा टाइम टेबिल बनाना मुब्किल है । 


शो कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे 
कि लेजिस्लेचर से पास होने के बाद कितना समय लगेगा यानी कितने दिलों में यह हो जायेगा ? 


श्री सोहन लाल गौतम---इन इलेक्शन के लिये हमने एक अलग मुहकमा खोल 
दिया है जो सब तेयारी कर रहा है । वह भी कार्य शुरू हो रहा है झौर यह बिल भी पास हो 


जायेगा तब हम यह देखेंगे कि वह मुहकमा किस हद तक काम कर चुका हैँ, तभी तय किया 
जायेगा । 


शी कन्हेया लाल गुप्त---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बत॑लायेंगे कि यह बात कहाँ 
तक ठीक हुँ कि उन्होंने फ़रवरी में इलेक्शन करने की बात जनता में कही है ? 


प्रश्नीत्तर ११५ 


श्री मोहन लाल गोतस--दवह जो प्रेस कांन्फेंस हुई थी, उसमें जो दातें हुई उसका लोगों 
ते बहु मतलब निकाला है । अ्रखबार में जिस तरह की चोज़ छपी है बहु बात बिल्कुल इस तरह 
पे नहीं है। हो सकता है कि फ्रवरी में ही इलेक्शन हो जाय॑ लेकिन जो बात मेंते कही 
थी वह यह थी कि चूंकि मार्च में बजद सेशन होगा, इसलिये सा में इलेक्शन कराना कठिन 
हैं तो यदि इलेक्शन फरवरी में त हुये तो भ्रप्रेल वा मई में होंगे । 


स्पुनिसिपल और टाउन एरिया केटियों के चुनाव 


७-- भी कन्हेया लाल गुप्त--सरकार राज्य में म्युनिसिपलत और टाउन एरिया 
कमेटियों के चुनाव को कब तक कराने का विचार रखती हु ! 
9 6 #पप्त॥ए/ 9 0, (आए।५:--फ्र।शा 60 86 ए. 0, (50फ70एशा7|ाएं (0 
00०6 86207075 50 शएप्रांट्एक &700 ॥0ज7 3765 (0०70॥6685 70 406 98686 ? 
श्री मोहन लाल गोतम--सरकार इन चुनावों को यथासंभव जीन कराना चाहती है 
और जेसे ही म्युनिसिपज बोडों तथा टाउन एरियाग्रों से संबंधितंशोधन बिल विधान सभा ओ्रौर 
विधान परिषद्‌ द्वारा पास कर दिये जायेंगे, इतके निर्वाचत का कार्यक्रम दिया जा सकेगा । 
6 १0प्0९४(.७, (307५५ :--00ए2शएशा फ़थ्यां 70 ॥060 (88 2667075 88 
8000 38 005908, 87006 फ़6 जा! 58 806 0 श798 706 076-8706 0 ६९९८॥०॥४ 076 
जप्रांलएवा 04708 870 (8 40ण70 37885 45 5000 88 ॥8 द्रत०70॥78 05 28078 
(0 6870 १8५8 >62॥ [085566 0५ (6 4.68580/7072. 
श्री कन्हेया लाल गृप्त--क्या साननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजूदा 
घोड जो श्रब झ्राखि रो एक्सटेन्शन के मातहत काम कर रहा है, वह एक्सटेसान कब खत्व होगा ? 
श्री सोहन लाल गोतस--जैसा कि समाचार पत्रों में तिकला है कि बहु ३० प्प्रैल 
सन्‌ १६५३ ई० को खत्स हो जायेगा। 
श्री कत्हेया लाल गृप्त--क्या मंत्री जी यह बतलाने की छुया करेंगे कि जो इलेक्शन 
करने की बात कही जा रही है उससे सारे स्थुनिद्चिपल बोर्ड है, या कुछ बोर्ड अवध भी हूं ? 
श्री मोहन लाल गोतम--इस समय लगभग १० बोर्ड सुपरसीड हैं, उद्में से ५,६ 
फे एलेक्शन नहीं होंगे, बाकी ११६ के करने का इरादा है । 
श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या मानवीय मंत्री यह बतलाने की छुपा करेंगे 
कि जिन स्पुनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन करने का इरादा नहीं हे उसका कोई विशेष कारण है? 


चंयरमेन--इसकी में इजाजत नहीं देता हूं । 
प्रदेश के पंचायत राज्य निरोक्षकों की संस्या-वरद्धि 
प--ी परमात्मा नन्‍द सिह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--(क) दया सरकार 
प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संल्या बताने की कृपा करेगी ? 
(ख) इनमे कितने स्नातक श्रर्यात्‌ ग्रेजुएट है ? 
. श्री मोहत लाल गोतस--(क) स्थानापन्न पंचायत निरीक्षक्ों को सम्मिलित करते 
हुये ४३० पदों पर पंचायत निरीक्षक कार्य कर रहेहें। 
(ख) २९८। 
९--श्री परमात्सा तन्‍्द सिह... (क)द्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


पुयोग्य और ध्च्छा काम करने वाले पंचायत राज इन्स्पेक्टरों को श्रागे तरवक्तो के क्या 
क्या रास्ते और श्रवसर हूँ? 


झावि संस्या 
५१ 
त[०६०१००५२ 
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(ख) इन ग्राम पंचायत भिरीक्षकों के शिक्षण के श्रन्त में दीक्षान्त भाषण 
देते हुये क्या प्रदेश के मुख्य संत जा ये ए्प्ी आता दिलायो थी कि अच्छा काम करने बालों को 
तहसीलदारी और डिप्टो छप्तेष्डशें तक में खुना जा सकेगा ? 


श्री मोहन लाल गोयय--(क) सुयोग्य और अच्छा काम करने वाले पंचायत निरी- 
क्षकों को सहायक जिला पंचाप्रत अफतर के रिक्त पदों पर पदोन्नति भत वर्ष दी जा चुकी है। 

(ख) इस विषय में छासवंस्थ मुख्य मंत्री के दीक्षान्त भाषण के संबंधित भाग का 
उद्धरण संलग्न हे । 


प्रसाद 78 यु > गे 
श्री त्मा लल्द (हहु--क्या सरकार कुछ सहायक पंचायत अफसरों की जगह 
शभौर बढ़ाने का इरादा कर रही है ? 
श्री मोहन लाल गौदम --जेता कि माननीय सदस्य को सालूम है कि हर जिले में 
एक पहायक पंचायत अफ़तर होता है, ६ गेकि जिले नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिये अफ़सरों के बढ़ने 
का कोई प्रदन नहीं उठता है । ' 


१०-शआी परमात्मा भब्द सिहु--(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी श्राज्ञा दे रखी 
है कि प्राम पंचायत निरीक्षक यदि किती दूसरे पद के लिये अर्जी दे तो उनकी अर्ज़ी तब 
तक आगे न बढ़ायी जाय जब तऊफ ४: वे इन्स्पेक्टरी से इस्तीफा न दे दें ? 

(ख) यह आज्ञा कब जारी हुई प्लोौर किसने किया ? 

(ग) क्‍या सरकार ने इस अआज्ञा को रद्द कर दिया है या कुछ बदल दिया है ? 

(घ) यदि नहीं, वो दया सरकार इस आज्ञा को रह करना या बदलना चाहती हू ? 


श्री मोहन लाल गोतस---- 
(क) जी नहीं । | 
(ख) प्रदरन ही नहीं उठता। 
(ग) प्रदइन ही नहीं उठता। . 
(घ) प्रदन ही नहीं उठता । 


प्रदेश के सुख्य तीर्थ स्थानों को आदहशें बनाने की योजना 


११--कआी (हकीम) बज लाल वर्सेन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--कया 
सरकार काशी, प्रयाण, अयोध्यः, भय 3, ब॒न्दावबन, हरिद्वार जेसे तीर्थ स्थानों को आदर्श 
बनाने की कोई योजना बचा रहो है 

(ख) यदि बहीाँ, तो ददा सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने का इरादा 
रखती हे ? 


श्री मोहन लाल गोतम--(क) सरकार ने नगरों और प्रामों को सुधारने के लिये 
एक नगर और प्रास नियोजन विभाग की स्थापना की है । इस विभाग ने काशी तथा प्रयाग 
को आदर्श बनाने के लिये योजनायें (॥/४5४(७ ए!8॥5) बनाकर उनको कार्यरूप में परिणत 
करने के लिये स्थानीय इम्प्रवर्मेंट टुस्टों को दे दिया हैँ । हरिद्वार की इसी प्रकार की योजना 
अभी बनायी जा रही हे । अयोध्या, सथुरा तथा बुन्दाबन के लिये श्रभी कोई योजना नहीं 
बनी हे परन्तु मथुरा में दो हाबासिक उपनियमों के तिर्माण का मानचित्र बन चुका है ? 
द (ख) प्रदन के पहले भाग के उत्तर में ही इस भाग का उत्तर भी निहित है। 
ये योजनायें भिन्न-भिन्न नगरों के लिये ऋसश: बलेंगी। 


श्री हकीस वब्रज लाल 


ल् बर्मन-..-क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस 
योजना की कब तक बचने की झआजा है? 


शी मोहन लाल गोलम-.-यह कहना बहुत मुश्किल है ।. काम बराबर हो रहा है । 
*भाषण के लिये देखिये नत्थी “का आये पृष्ठ शरे८ पर 
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श्री हकीस त्ज लाल बर्सेत--क्या पंचवर्योध योजना के अन्दर उसके बन जाने की 
झाशा है? 
श्री मोहन लाल गोतम---इसका उत्तर में पहले दे चुका हूं। 
खागरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित करने के विबय में जानकारों 
की प्राथना 


श्री क वर गरु नारायणू--#70, । ॥8ए6 7880 58 ६96 [7655 एव 06 
१8 & 7078 ६0 क्षा॥०70 ॥88 ह2798 प्शापटाशए 00. 57 छाता।क्षाए८ 8 ४0720 06 
5560 0प् ६98 (590ए2७707,. 980 ३ जशध्व॥ा80 0 #70फ्न 800 7, छएलद्याश्वाए एाता- 
हर॥025 8276 55766 जरा ६76 पस्र0प0586 75 00 77 $65880॥, 

चेंधरमेन----भ१ ०ए ०७70 28८ धाएतएए छ का ६06 & 80५ 76, ॥॥5 
गर्व ३5 70 070 798 82286708.,. 790 70 फ्राश एफ एद्या 86 पु द0जाग]78 जाता 
[8 70760 0०0॥ ॥76 820०708. 


सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक 


*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस (वित्त संत्री )--जनाबवाला, में श्रापकी इजाजत से 
प्रस्ताव करता हं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन ) विधेयक पर विचार 
किया जाय। 


जिस रोज कि पहली बेठक शुरू हुई थी तो मेंने उस वक्‍त यह श्रर्ज कर दिया था कि 
यह बिल ऐ सा है कि जिसमे बहुत थोड़ा वक्‍त लगेगा और वह इसलिये कि इसमें कोई ऐसी बात 
नहीं है जो कि कंट्रोव्सियल हो और जिससे कि इसमें ज्यादा देर लगने की तबबकों हो। 
झब यह बिल हाउस के सामने पेश हे। इसके अलावा जो दूसरे बिल हें जिनमें कि कुछ 
अ्रमेंडमेंट थ्राये हें, तो सेम्बरों के लिये इस बात का मोका होगा कि वह चाहें तो श्राज ही 
इसको खत्म कर देंगे। यह बात में इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि ताकि हु: मेम्बर को इसमें 
ग्ासानी हो। इसके अलावा सेम्बरान को मौका होगा कि वे अपने संशोधन आसानी से 
पेश कर सकते हें। यह प्रस्ताव जो कि मेंने पेश किया हेँ,. उससे कई शअश्रमेंडमेंट्स 
हें और जो उसमें पहली तरमीस है उसका तो इस हाउस के अन्दर तशञ्ुकिराआ चुका हु जब कि 
यह बिल पहले पेश हो रहा था तो कुंवर साहब ने एक अमेंडमेंट दिया था, उसमें इसके मुतालिक 
उन्होंने यह कहा था कि जो बिक्री कर लगःये जाते हैं, वह मौकूफ़ हो जायें । तो मेने उस वक्‍त 
यह अज्ज किया था कि इस बिल के जरिये से सेल्स टेक्स में यह तरमीस अआः रही है, चुनाग्चे यह बही 
चीज है । में हर एक तरमीम को श्रोर इस मल ऐक्ट की दफाओं को साथ-साथ पढ़कर समझा 
दूगा कि यह तरमीम क्या हें ओर कंसे इसकी जुरूरत भहसूस हुई है ओर किस जगह पर यह 
तरमीम आई हू और उसमें क्‍या चीजें थींओऔर इस तरमीम के बाद क्‍या पोजीशन हो जायेगी। 
जैसे कि मेने पहले ही भ्र्ज कर दिया है कि इस मूल ऐक्ट काजों सेक्शन २ है जिसमें किलफ्ज 
को डेफिनिदन दी गई है उसमें ही डी” क्लाज के अन्दर गुड्स की डेफीनिशन दी हुई है और 
वह इस तरह से हे : 

“(30068 गराह्श्राड दा दिात05$ 0 प0ए2ब०8 छा0०एथॉपए 00 पाव्ा 8०079876 
एंद्याए5, ४0०75, ॥६685 07 5००चर्गा88, 8700 ए७665 ९०णापएर्श शाधाएप 200 ९एथफपफ 
प्राद्ादा4, बणण6 हात 00770कॉए, जरा6&/त6७ 0 70. 60 98 प्ड20॥7 ०078४7प0700, 
गएा)ए ०एां, 77ए70फ्रथालाओं 0 7०एकाए ए 07806 7700०४79 ;7 

तो इसमें जो असली एनर्जी हे उसको निकाला जा रहा है । कस से कम्त इस संशोधन 
के मृताल्लिक मुझे तो यह तबकक्‍्कों है कि इसमें कोई बहस की बात नहीं है और मेरे ख्याल 





स्त्री ने ्रपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


कक लेजिस्लेंटिव कौंसिल [ ३० अक्तूबर, १६५१ 


[श्री हाफिज मुहम्मद इग्राहीस] 
से इसको भुताल्लिक्‌ कोई मुखालिफत भीनहीं है। श्रबजो उसका दूसरा पअ्रमेंडमेंट 
है उसको पढ़ने से श्रतली पोजीशन मालूम हो जाती है। मूल ऐक्ट का जो सेबदान 
तीन है बह इससे ताल्‍लुक रखती है और इसके सातहत जो इसकी लाइबिलिटीज 
श्राती हैँ वह॒ किस तरह से इससे ताल्‍लुक रखती हें, वह इससें दिया हुआ है। 
शझब जो इसमें प्रोविजो है उस प्रोविजों के नम्वर ४ में यह सब दिया हुआ है 
झौर फिर बिजली को ऊपर जोटेक्स उसके जरिये से लगता था तो इसमें उसको भी 
साफ कर दिया गया है । वहां से उसको निकाला जायेगा क्ष्योंकि इससे पहले जो था 
यह इसके अन्दर रखा हुआ हूँ श्रोर यह भी उसके श्रन्दर निकल जायेगा इसके बाद 
तीसरे सेक्शन में जो बात हैँ, उसमें इस श्रमेंडमेंट के जरिये से एक नया प्रोविजो 
जोड़ दिया गया है । वह प्रोविजो इसमें लिखा हुआ हूँ: 

*“9७0ए00066 प्रिलः (477 (6 07 7755070९0 पावदः ०८95९ (7) 07 ॥76 
[7९०००१॥९ ए970ए030 48 76070806 (प्रयाग वा] 35525॥7607 पा, (6 45 [0899809/68 88 
40०९४ 979 3 (6867 ही 56 ०0779764 8५७ ६0075: 

याती इसके बाद अगर सें इसको पढ़ गा तो सालस हो जायेगा फिइस ऐक्ट 
में यह सुक्रेर किया गया हे कि कितना बिक्रीं कर पर टैक्स लगा और उसकी लिमिट मुकरें 
की गई है। उसको अगर घटाया गया हे, तो उसके घटाने के बाद, उसके ऊपर जो 
दैक्‍्स लगेगा, वह पहले बतला दिया गया हे कि वह उस हिस्से का हैँ जोकि इसके 
घटाने के बाद आयेगा, उसमें उसी तरीके से हिसाब होगा, इससें हे: 

“970ण06606 प्रितिलश एव 06 ६7077 976507760 परात७ एौ4प756 (7) ० 06 
97602०क78 छाणं$0 48 एढत0266 (एए॥8४ 2॥ 358९४४४९आ॥ां प्र८४7/, (6 (६85 (09979 06 
335 वाण:8४880 9ए 8 664०० ४72 988 ०07फएप्रांटत 85 [0]0798: ४8४ 8 (0 8989, 

(व) ०॥ (6 (प्रणा0ए एशथं४2808 [0 (6 फु्ांएत छाल्एंणप50 06 7९तप्रणां0, 

85 0प7९।॥ ॥86 70797 06 70: 7>2&&70 7267060, 870 
(9) 00 0086 एश्याद्याातंदः 38 07९0 प6 #+९वंपट260 धा0फर्तञा 86. ला 95 
0०8 ० थी ग्रह 39085.?? 
इससे पहले की जो बात है, उसके लिये इस हिसाब से लगाया गया हूँ श्रौर 
उसमें तरमीम नहीं हुई है। इसके बाद जो हुँ उसमें इस हिसाब से लगाया गया है कि 
उसमें तरमीम हो गई है । श्रबव इसे समझने से पहले श्राप यह देखें किजो इस ऐक्ट 
की मूल दफा हैं उसके श्रन्दर क्‍या हे? . 
“5प्रणु०ल (0 (6 एए0एंडं008 00785 ७०, 6एलप तंट्वांश' शीत 93५9 00 प्रप्रा०एा 
॥ 680॥ 885859087 प्र&7 8 (85 हा. 06 788 ०03 [785 3 एप[0०8 
इसके पढ़ने के बाद यह समझ में झा जायेगा। यह दफा कहती हैँ कि जो टेक्स 
लागू होगा इस कानून से, तो उससें एक शख्स दूसरे के हाथ बेंचे श्लोर वह दूसरा 
तोसरे के हाथ बेचें और इस तरह से वह चलता रहें श्रौर उसके ऊपर टेक्स लगा 
दिया जायेगा श्रौर इसके श्रागें जो हे वह कहती हे कि: 
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धब में इसमें दूसरी जगह पढ़ता हूं जो कि सुनने के लायक है :-- 
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.._, इसके सातहत यह लिसिट मुक्रर है कि जिसकी बिक्रो साल भर में १२ हजार के ऊपर 
हैँ यह टेक्स लगेया श्रोर उससे नीचे के ऊपर नहीं लगेगा । तो हमारे सामने जो यह बात हैँ, इसके 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोवत) विधेयक ११६ 


लिये अरमेंडमेंट नहीं है। तो यह १९ हजार की बात है श्रौरइस लिमिट के ऊपर ही बहू टेक्‍्स लगेगा । 
यह जगह मुस्तकिल है भर क़ानून मे लिखा है कि १२ हजार से कम बिक्री पर देक्‍्स नहीं लगेगा 
झभोर जब तक यह क़ानून है और तरभीम नहीं होती है उस वक्‍त तक घट नहीं सकता है, लेकिन 
उसके श्रागे जो अल्फाज है, _ सच लाज॑ एसाउन्द' उसमें २ चीजें रखी गई हैं, एक तो १२ हजार 
कम से कम या १५ हजार क॑ बीच में, जो कानून मुकरंर कर दे । गवर्नमेंट नें १२ हजार शोर 
१५ हजार के बीच मुकरंर किया हैं । अब जो वसूल होता हे वह १५ हजार श्रोर उसके ऊपर 
घसूल होता है । १२९ शोर १५ हजार के बीच की जो रकम है उसके बढ़ाने श्रोर घटाने का सवाल 
है, लेकिन १२ हुजार से नीचे जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। यह में इसलिये कह रहा हूं 
कि इस सज्जनून पर एक अमेंडमेंट आगे है और में समक्ष ता हुँ कि बह शलतफहमी पर है। ज॑ 
श्राज कानून है उसमें १२ हजार से नीचे हम जा नहीं सकते हैं। यह हक़ बेशक है कि १२ झोर 
१५ हजार के बीच में गवर्नेमेंट कोई रकम कर दे । जो गवर्नमेंट ने नोटीफिकेशन के जरिये 
मुक़रर किया हे श्रगर उसको विदड़ा कर लिया जाय तो १२ हजार की रकम रह जायेगी झौर 
झ्राइनदा जमाने के लिये और जो गुज्र चुका हे, उसमें एक श्रादमी का हिसाब केसे लगाया जायगा 
ध्ौर टैक्‍स केसे लिया जायेगा, इसके लिये एक प्रोबीक्ष। जो दिया गया हुँ। नई पोजीशन 
कायम नहीं की जा रही है , बल्कि पोजीशन कानून की जैसी थी बसी ही रहेगी, सिर्फ उसके साथ 
जो कमी यी उसको ही प्रा किया गय। है, लिहाजा उस प्रोविजो को मेने पढ़ कर सुनाया हूँ । 
इस अ्रमेंडमेंट के जरिये यह भ्रच्तियार लिया गया है । 


श्रव उसका एक सेक्शन ३ (ए) मूल ऐक्ट का है, वह है सिगिल प्वाइन्ट, जो हर बिक्री 
पर लिया जायेगा श्रौर मल्टीपिल प्वाइन्ट का मतलब यह हैँ, मसलन ४ फिगस हैं, तो एक था २ 
या आखरी तो उसमें किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। में श्र्ज़ करता हूं कि प्रिसिपल 
जो इस ऐक्ट का हे वह यह है कि जो टैक्‍स लगे वह मल्टीपिल प्वाइन्ट से लगे और सिगिल प्वाइन्ट 
कैसे हो सकता है, यह ३ (ए) में दिया हुआ है । 
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इससे गवर्नमेंट को यह श्रख्तियार होगा कि जितने टर्नश्रोवर हें उनमें किसी एक 
को सुकरंर कर दें और वह टेक्‍्स देने को प्रेस्‍्क्राइब कर सकती है । 
झ्ब इससे जो में पढ़ रहा हूं, यह कापी सन्‌ १६५० ई० से भी शायद पहले की थी। सन्‌ 
१६४५० ई० सें इसमें एक तरमीस हो गई थी। इस वक्‍त जो हम तरमीम कर रहे हे, बह तो इस 
तरह से भेम्बरान पढ़ेंगे, प्रेस्क्राइब लपज़ के बजाय, “दि स्टेट गवर्नसेंट में स्पेसीफ़ाई' यह झलफाज्ञ 
इसमें लिखे जावेंगे । तो बात यह है कि प्रेस्काइब करना रूल्स के जरिये से ऐक्ट में होता है । हमेशा 
यह लफ्ज श्राता है और उससें डेफिनिदवन में यह लिख दिया जाता है ॥ वह रूल्स गजटठ में छप 
जाते हैं, उनके मुताल्लिक़ कोई एतराज़ करना चाहे, तो एतराज्ञ कर सकता है। इन 
एतराज्ञात को कंसीडर करके गवर्नेमेंट रल्स बनाती है। यह सामला क्या हैँ, यह मामला 
यह है कि हम गवर्नसेंट की तरफ़ से एक झासानी पैदा करते हैँ, पब्लिक के लिए, वह यह 
कि सल्टीपुल प्वाइन्द्स जोटेक्स थे उनको हम सिगिल प्वाइन्ट करें यात्री ५ बिक्ियों 
में से उन पर किसी एक बिक्री पर टेक्‍्स मुकरंर कर दिया जाये। इसमें हम यह कर दें कि 
प्रस्काइब्ड इन दि नोटीफ़िकेशन । तो यह पब्लिक के लिए भी श्रच्छी बात है झौर जो 
थोड़ी सी देर इस काम को करने में लग जाती हैं उससे भी बचा जा सकता है। यह 
एक सीधा रास्ता पब्लिक के फेवर का अच्छा काम करने का हे। यह तरमीस इसी 
मक़सद से की गई है । एक झोर तरमीम जो इसमें है, वह यह है : 


१२० लेजिस्लटिव कौंसिल [३० अक्तूबर, १९४२ 


[थी हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीस] 
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यह सेक्शन मे विया हुआ हैँ कि लपज्, जहां जहां श्राया है, जो कि इलेविद्रसिटी के 
मुताल्लिक़ है, वह सब इसक अन्दर से निकाल दिए जायें। इसके बाद बलाज़ ६« है। 
इससे हुै-- 
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जो मूल एक्ट है, उसकी जो दफ़ा २३ है, उसका अम्रेंडमेंट और अमेंडमेंट कः सक्षसद 
यह है कि एक तो हुआ सेल्स टेक्‍्स डिपार्टमेंट, और एक गवर्नमेंट श्राफ इंडिया का इसकम 
टेक्स डिपार्टमेंट हूं, इन दोनों के बीच में अ्रव्सर इनफारमेशन एक्सचेंज करने की जरूरत 
पड़ती है। गवर्ममेंट श्राफ इंडिया के इनकम टेक्‍स ऐक्टर्मे|ं यह तरमीम हो गई हूँ कि 
स्टेंट गवर्नमेंट और गवर्ममेंट आ्राफइंडिया के आफिस श्रापस में इनफ़ारमेशन एक्सचेंज 
कर सकते हैं । इसी तरह की हम भी तरमीस कर रहे हे जिससे हमारी स्टेट के झाफ़िससे 
गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी स्टेंट से इनफारमेशन एक्सचेंज कर सकेंगे । 


ग्रभी तक सेक्शन २४ का जो प्रिन्सिपल ऐक्‍्ट है वह बिजली के मुताल्लिक़ है । ऐज फार ऐज 
श्राई रिमेम्बर उसकी इबारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह बिजली के मृताल्लिक् है उसको 
भी तिकाल दिया गया है । इसके ज्ञरिये सेइस वक़्त कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि 
उसको ज्यादा बहस में लिया जाय। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेंम्बरान साहब इस पर बहस 
नकरें। ज़्रा राइट प्वाइंट आफ व्यू पर निगाह रखकर बहस करें कि कहाँ तक बह 
माक़्ल हे ? में उम्मीद करता हूं कि जो मेंने भ्र॒ज्ञ किया हे वह मेम्बरों की समझ में श्रा 
गया होगा। में देखंगा, श्रगर कुछ बाकी रह गया होगा, तो बाद में झज्ञ कर दूंगा । 


श्री कु वर गुरु नारायण-....माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो सेल्स टैक्स झमेंडसेंट विधेयक 

झभी साननोय वित्त मंत्री ने इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में श्रपना विचार रखता 
चाहता हूं । मे उम्मीद कुछ और करता था और मुझे झाशा कुछ और ही थी। मेंने 
शझखबारों में पढ़ा था अ्रभी दिल्‍ली में फाइनेंस मिनिस्टर्से की कोई कानफ्रंस बुलाई गई थी 
झौर उस कानफ्रेंस के जरिये से इस बात की कोशिद्य गवर्नसेंट श्राफ इंडिया कर रही थी 
कि यूनिफारसिदी सेल्स टैक्‍स में हर प्रान्त में होनी चाहिये और इस सस्बन्ध में फाइनेंस 
“ मिनिस्टर की कानफ्रेंस के बाद भी श्री राजगोपालाचारी, जो सद्रास के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं 
उनका एक स्टेटमेंट निकला था जिसके जरिये से उन्होंने इतना ही कहा था कि हम लोग कोशिश 
कर रहे हें और बहुत कुछ यूनिफारमिदी की उम्मीद है । जहां तक सेल्स टैक्‍स का मसला है, 
यहजो सेंल्स टेक्‍्स हैँ, यह ज्ञाहिर हैं कि सेल्स टैक्‍स सन्‌ ३८ सें लगाया गया था। सन्‌ ३८ 
में इस प्रकार का सेल्स टैक्‍स लगाने का जो अभिप्राय था, उसमें एक बात यह भी थी कि 
प्राहोबिशन स्कीस लगाने को कहा गया था । यह मुनासिब समझा गया था कि इस सेल्स 
टेकक्‍स के ज्षरिये से गवर्नमेंट की जो कुछ रेवेन्यू घठ गई है प्राहीबिधशन से उसमें 
उनको कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिल जायगी। लेकिन उस वक़्त जब यह सेल्स टैक्‍स 
लबाने का विचार हुआ तो यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहाथा कि सेल्स टैक्स कोई 
मेजर आइटस होगा सोर्स आफ़ रेवेन्यू का। क्योंकि उस बक़त यह भी सोच लिया गया 
था कि सेल्स टैक्‍स लवज़री के ही ऊपर लगाया जायेगा, लिन्दगी के इसेन्शियल चीजों 
के ऊपर सेंल्स टैक्‍स नहों लगाया जायेगा। बहरहाल, उसके बाद वार (फऋछ ) हुई, वार में 
रेंवेल्यू की आवश्यकता थो और उसका. परिणाम यह हुआा कि सेल्स टेक्स इसेन्शियल 
और नात इसेन्शियल हर एक कमोडिटी के ऊपर लभाया जाना झुरू हो गया । लेकिन हमारा 
प्रान्त जो है उसने शोर प्रान्तों की बनिस्व॒त नान इसेन्शियल चौज्ञों पर भी सेल्स टैक्स कमी के साथ 
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लगाया । मद्रास और द्रावनकोर में तो तमाम इसेन्शियल कम्मोडिटीज़ पर भी सेल्स टेक्‍्स लगाया 
गया। इन्दर स्टेद्स ट्रेड जो इस टेक्स द्वारा बेन थी कि इन्टर स्टेट्स ट्रेड के संबंध में सेल्स टैक्स 
न होना चाहिये, उसमें भी तमाम प्रदेश ने इन्टर स्टेट्स ट्रेड पर सेल्स टेक्‍्स चार्ज करना शुरू किया। 
एक्सपोर्ट और इस्‍्पोर्ट पर भी सेल्स टैक्स लगना शुरू हो गया । ऐसी हालत में में कहना चाहता 
हूं कि सेल्स टेक्‍्स के लगाने की जो भन्‍्द्ा थी वह मन्शा ही बिल्कुल फ़ारफ़ीट हो गई। में इस 
बिल का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन में माननीय फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब से प्रार्थना! 
करूंगा कि चूंकि इस संबंध में विचार हो रहा है, मुमकिन हूँ कि कुछ और तब्दीलियां 
हों सेन्टर से शोर उसके अनुसार फिर आपको भी तब्दीलियां करनी पड़ें तो आप थोड़े दिन के 
लिये ठहर जाय॑ तो ज्यादा अच्छा होगा । जहां तक इस सेल्स देक्‍्स का संबंध हे, में बतलाना 
चाहता हूं कि कांस्टीट्यूडन के २८६ आर्टिकल के मातह॒त वहां इसका वायलेशन हो रहा है, 
उसको में श्रीमान्‌ को आज्ञा से पढ़कर सुना देखा चाहता हूं :- 

“ (([) २० [4 छत 8 9886 87वीं [7058 07 द्ष्पा70786 (6 777790970॥ ० 8 

(8४ ०॥१ 6 5886 ०7 एप्राएं456 ० 80003 जरंछा8 8४86 07 >प्ारटर)956 (9६85 [0908 
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(90) 73 ६8 0०00758 07 47907. 0 200095 उप्रा०0 ७० €ह/007 0०6 20005 0प्र॒ां 
० ६96 शाायणए एा वतह08.7 


श्राउट आफ़ इट्स टेरीठदरी, सेल्स टक्‍्स लगाता किसी भी प्रदेश को इस कांस्टीद्यूशन के 
मातहत अधिकार नहों है। लेकिन किस सूरत में अधिकार ऊपर बतलाई हुई दफ़ा से है, वह 
भी में आपकी श्राज्ञा से पढ़ दे ता हूं :--- 


“एडए,&0२७.70४:---807 (6 फुपए0888 0 5ए-९&प5५९ (६) 3 8886 07 9प्ा०95८ 
शीत 988 त62ग60 ६0 ॥8ए8 वा 98९08 8 जशिधा877 प्र7८7 [06४ 80005 #8५9८ 
8णप्रधीए 92660 ठतथाएलशर0 85 8 ठा€ए 768एॉ ० शाला इ8४ ०0 एणजएा856 00 #6 
9प्रा0058एण ००ाशाफ्‌ाफा कक शरद छवा8 7जात्रिभबाताए 76 चिएं एव: ॥6 
एथालावं (28ज़ एरा8 0 06 86 0 20005, (6 फाठत्ुशफज का 08 80005, ॥85 0फ 
763507॥ ० शी 8886 ० एछप्राए2858 9238560 जा 70767 छांध्वा8.7 


इसके माने यह भी हुये कि प्रान्त के लोगों के कन्जस्पशन के लिये सेल्स टैक्‍स वस्तुओं पर 
नहीं लिया जाय पर श्रगर अभिप्राय तिजारत का है तो लिया जायेगा। में एक कांकरीट 
इक्ज्ञाम्पुल लेकर इसको बतलाना चाहता हूं। मसलन्‌ श्रलीगढ़ के लाक अगर यह गशबरनंमेंट 
विन्ध्य प्रदेश को शवनेमेंट को बेचती है तो अगर वह कन्जम्पदान के लिये बिकता हे 
तब तो कोई अधिकार नहीं है कि गवर्नेमेंट किसी दूसरे स्टेट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा सके 
लेकिन अगर दूसरी स्टेट इस परपज के लिये यहां से आर्टिकिल्स लेती है कि वह यहां से लेकर 
किसी दूसरी स्टेट को बेच दे तो उस हालत मे एक प्रदेश की गवर्नेमेंट को श्रधिकार होगा कि 
वह सेल्स टेक्‍्स दूसरे प्रदेश से वसुल कर सकती है । मेरा कहने का मतलब यह हुँ कि जो सेल्स 
टैक्‍स लिया जाता हूँ वह इस वक्‍त उन चीज़ों पर ही नहीं लिया जाता हे जो चीज़ें कन्जम्पशन 
के लिये ली जाती हें बल्कि उन चीज़ों पर भी लिया जाता है जिन पर कानूनन न लेना चाहिये । इसके 
झलावा में यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्राविजन अपने सेल्स टैक्स 
में सन्‌ १९४८० में रखा है उसमें उन्होंने निहायत होशियारी के साथ इसको बचाने की 
कोशिश की हे और वह सेक्शन २ इस तरह से हे--- 
“#पताज्ांपरशशावा।हए धाएगातरा॥ 06 वाताव0 88868 0 0008 2०५ 930, 
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श्र्र्‌ लेजिस्लेटिव कौंसिल [३० अक्तूबर, १९५२ 


[श्री कुबर गुरु नारायण] 
इसके माने यह है कि भ्रगर किसी चीज़ की बिक्री का दन्‍्द्रेक्ट हो गया तो गवरनंमेंट को 

राइट होगा कि वह सेल्स टैक्स लगा सकती है यह बात गोल कर दी गयी कि जो चीज़ बिकेगी 
वह प्रदेश के कन्‍्जपस्दान के लिये भी नहीं अ्रथवा इसेंशियल कमोडिटी तो नहीं है। यह चौज् 
इस ऐक्ट में दी हुई ह॑ लेकिन अगर कान्सीद्यूशन की धारा २८६ को हम देखें तो मालूम होगा 
कि वह प्रदेशीय ऐक्ट की धारा २८६ के बिल्कुल विपरीत है । हम देखते हैं कि यह जो गवनमेंट 
आफ़ इंडिया का एक्सप्लेनेदन हैँ :--- 
जा है 48 0 छांददा' ज्राहगील 4 48 600 एण5प्रा7फञाणा ० 07 8४४ ६0 ध्ाए जल 

802, 


श्री इन्द्र सिह त्याल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--०0॥ 87णंग र्ण 
०00७, जो भाननीय सदस्य अपनी स्पीच दे रह हे वह इर लेबेन्ट है । जो अ्रमेंडमेंट हाउस के 
साभने हे उससे यह प्रश्न नहीं उठता। 
चेयरसेंन--प्वाइत्ट आ्राफ़ श्राडर उठाते समय आप स्पीच नहीं दे सकते। 
श्री इच्ध सिह नयाल--सुझे यह कहना है कि माननोय सदस्य इरेलेबेल्ट 
सस्‍्पीच कर रह हूं । 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस-- 

03358 वि! 85 ठती5ट75907 ० ४॥6 870200706035-076 जी! ध्वा8 ०07८2८7९6, ॥॥6 
ताइशआडइशडं00 488 ६0 96 ०07766 0म्रप्र 700 ६88 क्राध्याताार्ण, 370व 6 ए06 8फ्न 
90प्रांध ग्र0ा 9286 ठतांइटाएड८९,. 0प्र णएि १र्शश९7१०७ [0 476 एांड65 ० गाए शिद्ात । 
96 ॥0  ज़ध्या 0 84ए द्ाएताएएश 0पा ॥0ए चि6 8 007 07 06607 ॥85 260॥7 74४5860, 


॥ 86९75 ६0 6 हा जार्दा व. (प्यार पिद्यवक्या) 35 5889 78 70 2 27 726एक77 0 
(76 8४४90०707९४ शा, 


इस वक्‍त तो जितनी भी बहस मेने सुनी वह इरलेवेन्ट है। जितनी भी तक़रीर झब तक 

की गयी हूँ उससे मालूम होता है कि वह अरमेंडमेंट पर नहीं है । 

डाक्टर ईव्वरी प्रसाद-- (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र)--॥० एछणां०एए ०णी ६86 
8865 (95 8 प्रात तां5ए005807, 

चेयरमेन-.-यह बात तो स्पष्ट है कि जो बिल इस वक्‍त पेश है उसी के संबंध में 
कुछ बातें कही जा सकती हे । कुंवर साहब इसका ध्यान ज़रूर रखें। 

श्री कुंवर गुरु नारायण---श्रीमान्‌, में तो यह समझता हूं कि मेंने बिल के बाहर तो 
कोई बात नहीं कही। में तो यह कह रहा हूं कि जो कांस्टीद्यूशन हे श्र जो हमारा सेल्स 
टेक्स विधेयक हे वह बिलकुल ही एक दूसरे से फ़क् करते हूँ । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--..इससें अगर कोई श्रनकांस्टीद्यूशनल बात है तो आप 
उसको बतलाइये। अमेंडमेंट की बाबत बतलाइये | 

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्‌, में उसी की बाबत कह रहा हूं. . . . . . «« 

चेयरमेन--...यह जो मूल सेल्स टैक्स ऐ कट है उसकी वैधानिकता पर श्राप बहस न करें । 
इस वक्‍त जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है श्रगर उसको आप अ्रवेधानिक समझें तो उस पर कहें । 
सरकार की सेल्स टेक्स की जो नीति है उस पर निर्णय देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है । 
इस वक्‍त जो विधेयक सदन मे पेश हैं उसके बारे में श्राप कहें । 


श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्‌, मुझे अ्फ़तोस है कि में कोई ऐसी बात नहीं कह 
रहा था जो कि सेल्स टेक्‍्स से संबंध न रखती हो, इस बिल से संबंध न रखती हो । में दो चीजों 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १२३ 


की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि यह जो सेल्स देक्स हैँ वह लागू है श्राज 
इंटर स्टेट ट्रेड ऐक्ट पर और उन चीज्ञों पर भी जो किइसें शल हैं फार दि लाइफ़। यह दोनों 
चीज़ें कांस्टीदयूबनत में बजित कर दी गयी है । इस्ेंशल चीज्ञे फ़ार दि लाइफ़ श्रौरइंटर स्टेंट 
ट्रेड के ऊपर यह सेल्स लागू कानूवन नहीं हो सकता है। इससे हम भारत के संविधान का 
उल्लंघन कर रहे हैं. . . -««-««<* 


चेयरमेन--ए०० 58076 ०077९ ए०्प्राइटा 40 6 8०४४ &7070वं॥678 
2750 960 ॥7 ६76 87॥, 
श्री कुंवर गुरु नारायण--इसके बाद जहां तक इंटर स्टेटट्रे ड ऐ कट और इसेशल वस्तुश्रों 
पर न लागू होने का सवाल है, वह तो हो चुका । लेकिन इ प्वियेयक के संबंध में मेने एक संशों - 
धन रखा हे और वह प्ंशोपत इस आात्यय का है । डिफ़रेंद स्टेश्स जो हैं उन्होंने अपने-अपने 
टर्नश्रोवर फिक्स किया है फ़ार दिपरपज्ञ आफ उसे शान मसलन आसास में ५ हजार रखा गया 
है तो हमारे उत्तर प्रदेश में १० हज्ञार रखा गया है । सेक्शन ३ यू० पी० सेल्स दैकस एक्ट का जो 
अब हूँ उसमे यह कहा घया है कि जो पिछने उतल का यानी सिसाल के तौर पर १६४०-५१ 
का अयर किसी का ठतं ओवर १२ हजार रहा हो तो उस पर सेल्स टेक्‍्स असे प्‌ किया जाय 
झगर वह १६५२-५३ में कम हो । इस सेक्शन में मेने एक संशोधन रखा है जब वह आयेगा ॥ 
तव उस पर बहस कहूँगा। लेकित में यह समझता हुं कि इत्त सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारायें हमारे 
कांस्टीट्यूडइन की घाराशों का बायलेशन करती हूँ। 


चेधरमेन--.जो संविधान की अ्वहेलता की बात आ्राप कहते हैं तो क्‍या वह सूल 
ऐक्ट से भी हो रही हैँ । 
श्री कुबर गुरु नारायण-इस से भी हो रहा है । 


चेयरसेन---प्राप का कहना हे कि जो मूल एक्ट है उस के द्वारा श्राप की राय से 
संविधान की अवहे लगा हो रही है तो इस्च वद्त॑ उस पर बहुस नहीं की जा सकती हुं । इसके 
लिये सुप्रीम कोठ में जाना चाहिये। 


क्री क बर गुरु नारायण---जो कुछ पु ते कहना था वह मेने कहु दिया, अब श्रीमान्‌ 
की आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं कहंचगा और बैठता हूं । 

“श्री प्रभु नारायण सिंह (स्वानोय उंस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, 
जो बिल इस सदन क सामने है, वह खास तोर से सेल्स ठटेक्स को झमेंड करने के लिये हे । में कुछ 
एसा महसूस करता हूं कि जब कोई दिल सहन के दामने हो तो उसके ऐसे साने होते हें कि उस 
बिल पर भी बातवीत को जा सकती हु । लेकिन चूंकि अध्यक्ष सहोदय, आप की ऐसी रूलिण 
हैँ इसलिये में इस अर्मेडिग बिल के संबंध में ही कहुंगा। फाइनेन्स सिनिस्दर महोदय ने जिस 
समय इस बिल को सदन के सामने रखा उन्होंने उस संशोचद पर भी ग्रोर किया जो संशोधन 
इस बिल के सिलसिले में यहां पर हमारी तरफ़ से दिया गया है । अ्रध्यक्ष महोदय, इन संशो- 
धर्नों को ध्यान में रखते हुये माननीय फाइनेंस सिनिस्दर साहब ने जो तक़रीर की, इस सिल- 
सिले में उन्होंने इस बात को साफ़ करने की कोशिश की कि शायद ये अरमेंडमेंद कुछ गलतफहमी 
से श्रा गये हें यान समझने की वजह से झा गये है । में ऐसा समझता हूं कि शायद यह उन 
की घपलतफहमी रही हो । जो अरे डमेंट इस बिल के जरिये हमारे माननीय मंत्री जी करना चाहते 
हैं धौर खासतौर से सेक्शन ३ में जो कि ओरिजिनल ऐक्ट का है तो उस सेक्शन ३ (२) में एक 
प्रोवजों जोड़न की बात है । इसके संदंत्र में कहना चाहता हूं कि सेक्शन ३ का खंड २जो हैं 
वह इस तरह हे ।.... 
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* सदस्य ने अपना भाषण जुद्ध नहीं किया। 


१२४ लेजिस्लेडिय कोंसिख [३० अक्तूबर, १६४५२ 


श्री प्रभु मारायण सिंह] 
इसके साथ ही साथ यह प्रोविजोीं जोड़ने की बात है-- 
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, . इसके बाद जो दक़ा ३ में प्रोविजो दिया हुआ है उस में साफ़ तौर से इस बात को कहा गया 
हैँ कि १२ हज्ञार रुपया या १९ हज़ार से कम रक़म इस सेल्स टैक्स में नहीं रखी तो इस ऐक्ट 
के मुताबिक़ सरकार को इस बात का हक़ होगा कि वह दफ़ा २४ के मृताबिक़ इस ऐक्ट में नियम 
बना सकती हू । दफ़ा २४ में दिये गये नियमों के बनते वक्‍त सरकार झूल ७ के मुताबिक़ 
इस बात को तय करे की १२ हज़ार रुपये की जगह वह १५ हज़ार रुपये पर सेल्स टैक्स लगाये । 
मेरे कहने का मतलब हुँ कि जो सरकार प्रेसक्राइब कर दे वह १२ हज्ञार के नीचे नहीं होगा । 
जेसा कि श्रभी मंत्री जो ने कहा तो ऐसी सूरत में कोई अरमेंडमेंट लाने की ज्ञरूरत नहीं है। 
ऐसी सूरत में , में समझता हुं कि जो प्रोविजो लाया गया है उसके रखने की कोई जरूरत नहीं 
थी। दफ़ा २४ में आप को हक़ हू कि जो नियम आप बनायें वह १५ हज़ार रुपये को रक़म पर 
हो । प्रगर वह रक़म १२,१३ या १४ ह॒ज्ञार रुपया हुई तो उसकी वसूली किस प्रकार होगी । 
मे समझता हूं कि सरकार के सब लोग अकक्‍्लमन्द हैं ओर उनके जो सलाहकार हैं वह भी अ्रवल- 
मन्दे हें, इसलिये उन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। में समझता हूं कि जो 
प्रोविजों जोड़ने कौ कोशिश को गयी है उससे जो खत रा महसूस होता है, बह खतरा साफ़ है । 
ऐसो सूरत में जब यह नियम में दिया हुआ हैं कि सरकार को इस बात पर तियम बनाने का हक़ 
हूँ, तो में समझता हूं कि जो खंड २ रखा गया है उस की कोई ज़रूरत नहीं है । इस खंड को रखें 
से जो दिक्‍्क़त महसूस होती है. उसको हमारे मिनिस्टर अच्छी तरह से समझ गये होंगे। हमारे 
मिनिस्टर काफ़ी अक्लमन्द हें और उनके सलाहकार भी अक्लमन्द हैं, तो ऐसी हालत में सर- 
कार को यह राउंड श्रबाउट तरीक़ा नहीं श्रख्तियार करना चाहिये । में समझता हूं कि जो मंत्री 
जी ने कहा वह सही है भौर में उस को सही भी मानता हूं। इस नियम के मुताबिक़ १५ हज़ार 
पर जितना सेल्स टैक्स होगा वह १४ हज़ार पर हो जायेगा, तो यह जो एक ह॒ज्ञार रुपये का डिफ- 
रेन्स होगा, इसका हिसाब-किताब कौन करेगा ? सरकार तो काफी समझदार है उसको कोई 
ठीक रास्ता अ्स्तियार करना चाहिये। इसलिये खंड २ जो कि प्रोविजो के रूप में यहा 
आ्राया हैं, उस की कोई जरूरत नहीं हे । 


इसरी बात जो कि साननीय मंत्री जी ने अपनी तक़रीर के दौरान में कही है, वह दफ़ा ३ 
(ए) क संबंध में कही है, श्ौर उसमें सिगल प्वाइस्ट टेक्सेशन की बात हैं। उससें कहा गया 
हूँ कि...... 
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तो इस संबंध में जो नियस दिये गये हे उन नियमों के सिलसिले में एक दिक्‍क़ल की बाल 
यह थी कि उसमें सिगल प्वाइंट पर टेक्सेसन की बात है, तो जहां तक सिधल प्वाइंट टेक्सेशन 
को बात हुं और जो कि टेक्स पे करने वाले हैं, उसके सिलसिले में यह कहा गया कि चूंकि वहु इसके 


सन्‌ १६५२ ई० का उतर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १२५ 


खिलाफ़ नहीं हें और सभी इस बात के पक्ष में हें इसलिये मंत्री महोदय ने यह दलोल दी हे कि 
उसके सिलसिले में कोई कन्ट्रोवसियल बात नहीं है श्रौर इसको मानव लेना चाहिये। में तो 
ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी इसको थोड़े में श्रौर ऐक्सप्लेन कर दें तो हमारा जो 
शुवहा है वह कुछ दूर हो जाय । में समझता हूं कि जहां तक सिगेल प्वाइंट ठक्सेशन का सवाल 
हूँ वहआवश्यक नहोगा और इसके साथ-साथ इस टेक्सेसन की जो बेलएशन हे, जंसे कि 
एक दपये पर ३ पैसे लेने का सवाल है, तो उसको ६ पैसे भी वह कर सकती है, यह बात में इन्फा- 
मेंगन के तौर पर जानना चाहूंगा । यदि ऐसी बात हे तब तो में समझता हूं कि दफ़ा रेड 
के मातह॒त॑ जो हक़ मिले हुये हे लेजिस्लेचर को, कि वह टेक्सेशन कर सके, या जहां सरकार 
इस तरह से करता चाहती है, तो इसका विरोध कर सके, या इसके पक्ष में श्रपनी राय दे सके, 
सब बेकार हैं, लेकिन इस संबंध में मुझे शबहा है, इसलिये में साननीय मंत्री जी से यह जानना 
चाहूंगा कि दफा ३ (ए) के सम्बन्ध में जिसको कि यहां दफ़ा ४ के ज्ञरिये से अरमेडिश बिल में 
चेंज करने जा रहे हैं, वह क्यों ऐसा किया जा रहा है, झगर वह इसलिये हे कि कुछ 
चीज़ों पर मल्ठीपिल प्वाइन्द के हिसाब से श्राप लेने जा रहे हैं, तब तो हमारा 
कोई एतराज़् नहीं है, लेकिन यदि इसमें यह सवाल हैँ कि मल्टीपिल प्वाइंट को लिगल 
प्वाइन्ड करने जा रहे हैं, तो यह चीज़ भी डाउद में रहेगी कि ३ पैसे की जगह पर ६ पैसे भी हो 
सकते है । में ससझता हूं कि दुबारा बोलते समय माननोय मंत्री जी इस संबंध में अपनी 
राय जाहिर करेंगे । इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिल में जो सेल्स टे कस जोड़ने की 
बात कही पई है, में उसका स्वागत करता हूं । 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इन्नहीम---जनाबवाला, मेंने जो बात सुनी हूँ उसको मेंने 
अपनी समझ के मुताबिक पहले ही यहां अ्र््जे कर दिया था । एक तो सेक्शन तीन का जो अर्मेंड- 
मेंट है उसमें एक क्लाज बढ़ाई गयी है जो कि नई है श्रौर जिसका मक़सद यह है कि पिछले जमाने 
साल के पहले हिस्से में किस तरह से टेक्‍्स लगाया गया और इसके बाद में किस तरह से लागू 
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किया गया है, तो इस बात का ज़्िक किया गया है । इसके बारे में में श्रधिक तफ़्तील में नहीं 
जाऊंगा। में यह देख रहा हूं कि इसको भी मेरे दोस्त ने यह समझा कि ग्रूलिबन यह ग्रेर 
जरूरी हू, तो इसको बाबत मे यह अ्ज्ञ कर दूं कि कानून में १२ हजार की लिमिट रक्‍्खी हुई है यानी 
जिस कितो को बिक्री १२ हजार रुपया सालाना हे उसके ऊपर टेक्स लगाया जाय, लेकिन 
गवर्मेमेंट को क़ानून ने यह अद्ितयार दिया हू कि यह जो लिसिट सुक़रंर की गई है था इससे 
कोई ऊंचो लिसिठ मुक़रेंर करके वह उसे बन्द कर सकती है। मान लिया जाय कि गवरनें- 
मेंठ ने १२ हज्ञार की जगह १५ हजार की लिमिट सुक़रंर कर दी, लेकिन लीवल पोजीशन यह हैँ 
कि बग्रर यहां आये हुये या बग्रेर लेजिस्लेंचर को कन्सल्ठ किये हुये अगश गवर्ममेंट चाहे कि 
वह १५ हजार को १२ हज़ार कर दे, तो यह कानून के ज़रिये से कर देगी, उसमें गवर्ममेंट को कोई 
रुकावट नहीं हे । श्रब १५ हजार को १२ हज़ार तो वह कर दें, लेकिन इसके बाद वह १२ हज़ार 
से ११ हज्ञार नहीं कर सकती है । १५ और १२ के देसियान जो फ़रमाया गया है, तो उसको 
घटाने ओर बढ़ाने का सवाल हें। तो जितना घटाना चाहते हूँ उसके लिये तो अ्रख्तियार हैँ। 
अगर यह अमेंड न हो तब भी ऐसी बात की जा सकती है । हम इसके लिये एक नोटिफि- 
केशन कर दे कि १५ हज़ार के दजाय १२ हज्ञार कर दिया जाय। इसके लियें किसो तरमीम 
की ज़रूरत नहीं है । इसमे सवाल यह है कि बजाय घटाने के उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर यह 
टैक्स पड़ेगा, तो इसके लिये यह ज्ञरूरत होगी, तो यही क्रायदा होगा उसके लिये नोटिफिकेशन 
जारो किया जायगा। और जितना हिस्सा पहले ग़ज्ञर चुका है, उसका उसी तरीके से होगा। 
तो इसमें नियम बनाने का कोई सवाल हो नहीं है और गवर्तमेंट को यह अखितियार बेसे ही है । 
इसके लिये किसी तरह के ला बनाने को जरूरत नहीं है । इसके लिये यह बात है कि अगर 
गवर्नेमेंट ऐसा करती हूं तो उसके लिये केलक्यूलेशन के से हो । तो इस सबको लिये कहना कि 
यह रडिन्डल्ट हूं, ठीक नहीं हैँ । गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी तो वह ऐसा कर सकती हूँ । 


भी प्रभु नारायण सिह--बह तो नियम बना कर हो सकते हें । 


१२६ लेजिस्लेटिव कोंसिल [३० प्क्तूबर, १९४२ 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--बवह इस तरह से नहीं हो सकते हें। जो ऐश 
की बातें पहले से हैं, उनमे नियस नहीं बताये जा सकते ३ , यदि वे पहले से नहों। तो उनको हम 
किसी भो रूल से नहीं बता सकते है श्रोर उसके अन्दर ऐसा कोई क्रायदा नहीं हो सकता है। 
यह तो सिफ़ अ्रमेन्डमेंट की बात है। उसकी श्रौर 45 में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है । 
बहरहाल, में यह समझता हूं कि वह रिडेस्डेल्ट हो नहीं सकता हैं । _ग्रालिबन एक बात जो कुंबर 
साहब ने इसमें अपन अमेंडमेंट की कही है , तो उसके मुताल्लिक़ मेंने पहले से ही श्रज्ञ कर दिया 
है। अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि उनका श्रमेंडमेंट मंजूर हो गया, तो उसमें 
यह है कि जो प्रोविजो इस सेक्शन ३ में लिखा हूँ, वह व्‌ रहें । यह उनका श्रमेंडमेंट हैं। श्रपर 
उसको निकाल दिया जाय तो क्‍या पोजीशन रह जाती है। उसके लिये जो केलक्यूलेशन 
करना होगा, उसका कया तरीक़ा होगा। तो इसके लिये भी गवर्न मेंट जिस तरीक़ से चाहे कर 
सकतीहूं । मंतो समझा नहीं कि किसकी बाबत बेसा कहा गया । शायद यह दो बातें 
कही गई और श्रगर कुछ कहा गया तो वह मुझे याद नहीं हैँ श्रौर श्रगर कुछ बातें हों 
तो वे मुझ्न से पूछी जा सकती हूँ। 


चेयरमेल--..इस प्रकार का संशोधन पेश होगा, तब श्राप ऐसा फहियेगा। 


ओ प्रभु नारायण सिह--प्रदि उसका क्लेरिफिक्ेशन हो जाय तो शायद हम लोग 
झपने अमेंडमेंटस मृब नकरें। ३ (ए) के संबंध में दफ़ा ४ जो है , उसके बारे में है, वह क्या है ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस--उसमें मेने पुरे तौर से पहले ही बयान कर दिया है। 
सेक्शन ३ जो हे उसमें यह लिखा हुआ है कि हर बिक्री पर टैक्‍स लगाया जाय । ३ (ए) से 
यह बात क़ायम की गई हे । अगर अब जो यह चाहें कि किसी विक्री पर टैक्स न लगे, तो हम 
क्या ३ (ए) के जरिये से उसे कम करेंगे और अगर करें तो करने से पहले उसके ऊपर लफ्ज 
प्रिसक्राइब' लिखा हुआ है । प्रिसक्राइब के साने क्‍या हैं? उसके माने यह होते हैं कि 
्राब8्टगं०6१ 89 एप्र४ एञ806 ात॑& (75 0० तो जो ऐक्ट है उसके प्रिसकाइब होने के लिये 
खूल मॉकिग पावर जो गवते पेंट को हुं, उससे हमें वह करना है । मेने यह कहा कि अगर हम किसी 
टक्‍्स की घटाना चाहें, तो उस वक्‍त इस चीज़ की जरूरत है । तो रूल उसके लिये भ्रलग बनायें 
श्रौर उसमें दो, तोन महीने का वक्‍त लगाये, तो उसकी क्‍या ज़रूरत है । यह बिल्कुल ग़ेर जरूरी 
बात हू , इसलिये म॑ अल्फाज़ प्रेसकाइब्ड' तिकाल कर, स्पैसीफाई! लाना चाहता हूं। 
उसका मतलब यह हे कि बाई नोटिफिशेशन' गवर्ममेंट यह तथ करेगी कि यह टैक्स मल्दीपिल 
हो या सिंगल हो, या किसी सेल प्र उसको मुक़्रर करे । ससलन एक श्रादमी है वह किसी के 
हाथ बेच रहा है श्ौर जो खरीदता है वह होलसेलर हे । इस तरह से वह आदमी दूसरे प्रादेमी 
के हाथ बेचता हू बह उसे तीसरे के हाथ बेचता हे तो किस जगह पर टेक्‍्स उस बिक्री पर लिया 
जाय ? इसके लिये स्पेसीफाई करना होगा। 


श्री अभ नारायण सिह--कितना लगेगा ? परपाक्वा 48 (06 7९४ 9०7६. 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम-पेरे दोस्त फरसाते हैं कि वह रियल प्वाइंट है। 
फ़र्ड कीजिये बिक्रो कर जो लगा हुआ है, हर एक प्वाइंट पर ३ पाई है. और में कल एक 
प्वाइंट पर ६ पाई कर दू तो उससे किसी का कोई नुकसान न हो गा, और उसे ज्यादा न देना पड़ेगा । 


श्री प्रभु नारायण सिह-..॥गर श्राप & पाई कर दें तो? 


रा हाफिज फेज मुहम्मद इब्राहीम-..अनरीजनेबिलनेस, जो गैर सरकारी भ्रादमी हें, 
# साथ हु, हर एक झादसी ऐसा नामाकूल काम नहीं करेया। 


सन्‌ १६५२ का उत्तर प्रदेश विक्रो-कर (संशोधन) विधेयक १२७ 
चेयरमेन--इस प्रकार के प्रवनोत्तर इस समय सदन में परस्पर एक दूसरे से नहीं 
किये जा सकते । 

प्रइन यह है कि सन्‌ १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर 

विचार किया जाय। क्‍ 

([ प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खंड २ 

२--संय क्‍त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सत्‌ १९४८ ६० (जिसे आगे चलकर 


“पल अधितियम” कहा गया हैँ )की धारा २ के खंड (घ) में से दाब्द 
“विद्यत शबिति और निकाल दिये जायंगे। 


चंयरमंन---प्रइन यह हूँ कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे। 
(प्रबन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
खड ३ 
३--मूल अधिनियम की धारा ३ में: 


(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपलंड (४)निकाल दिया जायगा 
(२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वितीय 
प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा 


“प्रतिबन्ध यह भो है कि यदि युवंगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) 
में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्षारण वर्ष में कम कर दी जाय तो 
किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जेसा कि ऊपर बताया गया हे, की 
गणना निम्नलिखित रौति से की जायगी, अर्थात्‌ 


(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की भश्रवधि 
से संबंधित विक्रम धन पर, इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम 
नहीं की गई थी, और 

(ख) शेष अवधि से सम्बन्धित विक्रम धन पर, इस प्रकार मानो कम 


की हुई धनराशि ( 7007060 ४77०0०ा ) सभी महत्वपूर्ण 
दिनांकों (78078 086 ) पर ऐसी ही थी।* 


श्री प्रभुतारायण सिह--में खंड ३ में अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता। 
श्री कुंवर गुर तारायण-..में भो अपना संशोधन इस खंड में पेश नहीं करना चाहता । 
चेयरमेन--प्रइत यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खड़ ४ 


४--मूल अधितयिस की घारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द “जो 
निर्धारित को जाय के स्थान पर शब्द जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे” रख 
दिये जायेंगे श्रौर उसक संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से हो उस स्थान 
पर रक्‍्खे गये थे। 
श्री प्रभु नारायण सिह--में यह संशोधन मूव करना चाहता हूं : 
पंक्ति २ व ४ के शब्द “और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस 


१६४८ ई० 
के. संयक्त 
न्तीय एवट 
संख्या १५ की 
धारा २ का 
संशोधन । 


१६४८ ई० 
के संयक्त प्रा- 
स्तीय ऐवंट 
संख्या १५ की 
धारा ३ का 
संशोधन । 


१६४८ ई० 
संप्क्‍त 
प्रान्तीय ऐक्ट 
संख्या १५ की 
धारा र-क का 
संचोधन। 


] 


१२६ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ ३० अक्तूबर, १६४३ 


[श्री प्रभु वारायण सिह] 
स्थान पर रखे गये थे ”, के स्थान एर दाब्द “तथा ऐसे निर्देशन के हेतु , मूल अधिनियम की 
धारा २४ उपधारा (३), (४), व (५) में प्रयृकत विधि का पालत करता आवश्यक 
होगा, रख दिये जाव॑। क्‍ 
दफ़ तीव (ए) का अश्त हैं उसका ही संशोधन किया जा रहा हू । दफा ३ तो बहुत 

साफ़हे । इसके संबंध में श्रभो माननीय संत्री जी ने बताया कि जहां पर मल्ठीपुल दे बरेज् लगे हुये 
हैं, एक चीज़ पर, कई स्थान प्र टेक्स देना पड़ता है । उस के द्वारा एक ही जगह पर दे वस लगाने 
का अ्रधिकार हम सरकार को दे ते हे। देखने में यह चीज़ बहुत अच्छी लगती हैँ कि हसारी सरकार 
बहुत नेक सरकार है कि चार जगहों पर जो टेक्स लगता है, उस को एक ही जगह पर लगाना 
चाहती है । लेक्चित इस एक्सप्लेनेंगन से हमार दिल म॑ जो शंका थी वह साफ़ हो गई । इसके द्वारा 
सरकार को यह भी हक़ रहेगा कि कितना दे स्सेशन किसी चीज़ पर वह लगाये । यह एक बाइहल 
प्वाइस्ट है। इस के सिलसिले में जो दफ़ा २४ के मुताबिक़ नियम बनाने की बात है, उसमें जो 
श्रोरीजिनल ऐक्ट है, उस में यह साफ़ किया भया है: 

“ (3) पए्‌॥8 ए०च्रह' 40 7746 785 200ल्‍6766 5 ए॥5 5९००७ झऔशा 06 58० 


70 ६76 ००7रधा07 ० (6 7प्रं55 >लंाएडू 78086 क्रीश' एालएंणप8 9ए॥09007 07 2 [08- 
700 एण ग0 4685 वीक्षा [0ए एछ९छटड, 


(4) शगी 78६ ॥808 परा0% [78 ४९८९० शाधों 08 9प॥5060 ॥#7 776 022८8 
हर है 5ताणी >परशाद्वांणा शादी ॥8५98 छींटिटा. र्णर्वात्याटप्र 88 ॥ राइएॉट0 गा 
09 ै४८ॉ. 


(5) &॥ ए68 ॥808 पा0१९ ॥98 2९० 508 9७6 0 ६07 70 655 पीध्षा 5४एट/ 

५98 06078 ६6 4.628४ाप्रा'5 38 5007 35 908भ706 शींध प८ए क्वा&8 77४06 ा6 ४॥॥ी 
86 5076९. 40 ह00 प्रठ्तीट्थांणा$ 38 (06 [6ट्ांई्रापाल 78४ एरथ्व८ तप्रा8 (॥6 

ह5890ा पार श्रणा। ॥6ए छछा8 830 |ा4.7 

में यह चाहता या किजो चेंजेज़ हों उन में लेजिस्लेचर को दफ़ा २४ के मुताबिक़ यात्री इसके 

दफ़ा ३, ४ व ५ मे जो हक़ इस लेजिस्लेचर को सिले हुये हैं, इसके अन्दर सुझाव देने के, या शअमेंडसेंट 
करने के हक़ लेजिस्लेचर को रहना चाहिये । वह खासतोर से इस वजह से कि देखने 
मे भ्रच्छा लगता हुँ कि कई जगहों पर ठे कस लगते हैं, उनको हम एक ही जणह पर कर देंगे। 
लेकिन जब हम देखते हें कि दक्का ३ में यह है कि ३ पाई से ज्यादा टेक्सेशन नहीं हो सकता और इस 
सेक्शन को दफ़ा ३ (ए) में कहा गया है कि दफ़ा ३ का कोई भी बंधन दफ़ा ३ (ए) पर न 
रहेगा। इस हालत में यह हो सकता है कि ३ पाई की जगह € पाई, १२ पाई या १६ पाई लगा 
दिया जाये, क्योंकि सरकार को डेवलेपमेंट स्कीम्स के लिये रुपये की बहुत ज़रूरत हैं। पुराने 
एक्ट के मुताबिक़ इस बात का बंधन रहेगा कि जो रूलस वह बतायें उनका पब्लोकेशन करें 
उसक बाद सजेशन आयें,और सजेशन्स के बाद वह देबुल पर ले किये जायें श्रौर यदि लेजिस्लेचर 
संशोधन करना चाहे तो कर सके भ्रौर श्रपनी राय ज्ञाहिर कर सके ! इसके पास हो जाने पर 
लेजिस्लेचर को यह हक़ न रहकेश कि वह इस पर विचार कर सके। यह गवर्नमेंट की स्वेच्छा 
पर है कि वह कितना टैक्स लपाये । अभी कम से कस लेजिस्लेचर इस पर विचार तो कर लेता 
हैँ श्रोर बाहर की जनता की राय इससे प्रकट हो जाती है। वह हक़ जिनको दिया गया हूँ 
साननीय मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से समझाया कि हम लोगों का दिसाग परिवर्तित हो क्या 
था । में समझता हूं कर इसके मताल्लिक़ जो श्रमेंडमेंट दफ़ा ४ में किया जायेगा, वह भी वाइटल 
है| इसक उर्ृश्य और कारणों सं कहा गया हू कि इसमें कुछ अन्य साधारण संद्योधन करने की 
भ्रावर्यकता थी । इसको हंस बहुत वाइटल समझते है । हम इसलिये समझते हें कि शाप 
कितना लगाना चाहते है और कितना लगाने जा रहे हैं, लेजिस्लेचर इस पर विचार करे । इसको 
भी हम वाइटल समझते हूँ । यदि झाप की हमदर्दो है, यदि झाप तीन सहीने नहीं चाहते हे, तो 
हम इन्तहा खुशी होगी। झाप चाहते हें कि दो, तीन महीने का ससय न दिया जाय जिससे उसका 
सिमिल प्वाइंट हो जाय, लेकिन लेजिस्लेचर को हक़ है कि बहु उस पर ड्सिकहान कर सके । इस 
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हक को श्राप छीनना चाहते है। केवल मानवता के नाम पर आप इतना करना चाहते हैं। 
जो यह बिल आया है वह राउन्ड एबाउट वे से श्राया हे । उसको देखने से मालूम हुआ्ना कि 
यह वाइटल संशोधन है । इसलिये हमने समझा कि यह्‌ संशोधन बहुत जायज़ है ओर सदन इस 
को सान लेंगा। 


डाक्टर ईइ्वरी प्रसाद-.-जो कुछ हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण ने कहा है उसमें मुझे 
एक तथ्य मालूम होता है । माननीय मंत्री महोदय ने बहुत साफ़ तौर से समझाया कि गवर्नेमेंट 
की कोई ऐसी मंशा नहीं हु कि किसी तरह से पब्लिक को तकलीफ हो । यह गवर्नमेंट इस क़ायदे के 
ज़रिये इस टैक्स को वसुल करेगी मगर एक बात मुझे मुहिकल मालूम पड़ रही है कि ऐसा न हो 
कि शायद गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया होगा । जब इस क्लाज़ को बनाया हूं तो गवर्नमेंद 
की इससे निरंकुश शक्ति नहीं घट जायेगी। मंत्री महोदय ने फरमाया कि प्रेस्क्राइब का मतलब 
यह है कि अप्वाइंटेड अयारिटी॥ आपने फरमाया कि इ समें देर लगती है ओर इसमें असुविधा 
होती हू । गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देगी ओर जल्दी की जायेगी कि काम में किसी प्रकार 
की ढिलाई न हो। यह टैक्‍स बढ़ाने की नियत से गवर्न मेंट नहीं कर रही हे । अगर गवर्ने- 
सेंट ३ पाई का बारह पाई कर देगी तो क्या होग।। स्पेसीफाई का शब्द रखते से गवर्नेमेंट आर- 
बिट्रेरी के रास्ते पर तो नहीं बढ़ जायेगी । यह जानने की बात हे । अ्रभर गवर्नमेंट कोई नियम 
बनावेगी तो वह विधान सभा के सामने आयेगा। स्पेसीफ़ाई करने का गवनेसेंट को अधिकार 
होगा। इस शक को दूर करने के लिये मंत्री महोदय थोड़ा फिर इस पर प्रकाद डालें कि 
क्या गवर्म मेंट ऐसा कर सकती ह । इस क्लाज् के द्वारा तीन पाई की सोलह पाई कर हो जायेगा । 
स्पेंसीफाई करते से वह साफ़ हो सकता हैं । अगर आप जेसा कहते हे वसा है तो इसको स्वीकार 
करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। 


*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अध्यक्ष महोदय, 
श्री प्रभु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है, में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं । में इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर देता हुं कि इस कानून के संबंध में ऐसे मौके 
पर बहस करते हुये जो दलील माननीय मंत्री जी ने दीं वास्तव में इससें जितनी जानकारी होनी 
चाहिये और जितना अध्ययन होना चाहिये था उतना हमारा अध्ययन नहीं हुआ । लेकिन 
जो शंकारयें इस विधेयक को विषय में और कई बातों से उत्पन्न हुई और जिन शंकाओं को 
श्री प्रभु नारायण जी ने पेश किया, उनको में जहां तक उनमें ऋुटियां हें साफ़ कर देना चाहता 
हूं । मुझे प्रतीत होता है कि इधर कुछ समय से गवर्नसेंट को चूंकि रुपये की ज्ञरूरत हे, 
उसके लिये कुछ बिलस भो सदन में आये झौर नये-तये टैक्स लगाये गये या पुरानों को बढ़ाया 
गया उससे हमारे दिल में ऐसा रुयाल हुआ, हो सकता है वह छूथाल गलत हो, चूंकि इस 
वक्‍त गवनेमेंट को टैक्‍स की सोनिया हो रही है, इसलिये वह सेल्स टेक्‍्स में जो सुधार कर 
रहे हैं वह कहीं उस वकालत प्वाइन्ट आफ व्यू से तो नहीं समझाते हुँ कि भ्रन्दर ही अन्दर वह टेक्स 
लगा लें और उसे बढ़ा लें। जब यह ऱुयाल होता है तब इस विधेयक को हम दूसरी ही नज्ञर 
से देखने लगते हे । मल्टीप्वाइन्ट के बजाय सिगिल प्वाइन्ट करने का यह अधिकार, श्रगर 
गंवनेमेंट चाहती है कि उसको दे दिया जाय तो क्‍या इस अधिकार के देने से अ्रभी तक 
जो जनता पर बोझ था और जगह-जगह पर जो इस टेक्‍स के खिलाफ आवाज़ उठती थी, 
उस बोझ में कुछ कमी पड़ती है । श्रगर कसी पड़ती हूँ तो बड़ी खुशी है और हर एक सदस्य 
इसका स्वागत करेगा । लेकिन जेसा मेने कहा अगर इस तरह की सुन्दर-सुन्दर बातों के 
प्रन्दर कुछ छिपी बातें हूं यानी जनता का वह बोझ कुछ कम नहीं होता तो सदन के सेम्बर 
भले हो संतुष्ट हो जायं और सरकार बधाई की पात्र हो जाय श्रौर गवर्नेमेंट के खजाने 
में रुपया पहुंच जाय, सगर जो जनता के चिता की चीज़ हूँ वह तो बेंसी ही बदी रही। 
यह में क्यों कहता हूं । मेंने पहली अक्तूबर के समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि सरकार ने नये 


*सदस्य ने भ्पना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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[श्री राजा राम शास्त्री] 
टैक्सेज भ्रौर बढ़ा दिये हें श्र पुराने में भी इज्जाफा कर दिया हें, ४ कुछ नई चीजों पर भौ 
टैक्स लग रहे हैं। ऐसे मौके पर हम लोगों को छांका हुई कि कहीं इसरी दफा हुकूमत जो 
पहले दियासलाई, बीड़ी, सिगरेट शग्रादि चीजों पर जो कि जनता के रोज के इस्तेमाल की 
चीजे हें, टैक्स लगाये और फिर उसे बढ़ा दे तो आज कहां यह सुन्दर-सुन्दर बातें कह कर 
के फिर वह टैक्स को न बढ़ादें ओर दियासलाई कार्टक्स भो साथ ही साथ पास न हो जाय। 


दूसरी दफा लेजिस्लेचर ने पास कर दिया कि एक रुपये पर एक पैसा सेल्स 
टैक्स आप लगा सकते हैँ, लेकिन ख्याल होता है, जसा कि आप का ख्याल हुँ कि 
दूसरे सूबों में काफी टैक्स है, मह॒ज्ञ इसी सुबे में कम से कम टेक्‍्स है। तो कहीं 
एसा तो नहीं है कि चुंकि दूसरे सूबे में सेल्स टकक्‍्स ज्यादा है ओर हुकूमत की तबियत 
आ्राई है कि यहां भी ज्यादा हो, यहां भी सद्रास को तरह हो सेल्स टेक्‍्स हो, ओर 
उस बात को आप सीधे न कह कर इस तरह से कर रहे हें । यह मेरे दिल में शंका है । जो 
दांकायें हुं वह मे आपके सामने रखे देता हूं। इस ऐक्ट की दफा दे से यह था कि ३ पाई 
लिया जायगा लेकिन अब जो दूसरी दफा आर रही हे उसमें यह लिखा हे कि हम उस टेक्‍्स 
को बढ़ा भी सकते हैं। तो यह बहुत वाइटल प्वाइन्ट झा गया है । लेजिस्लेचर ने जो हुकूमत 
के हाथ बांध दिये थे कि इससे व्यादा देक्‍स न लिया जाय तो इस तरह करने से उसके हाथ 
खुल जा रहे हैं और हम बधाई देते जा रह हैं। माननीय संत्री जी ने ससला ही इस तरह से 
पेश किया कि वह इस बात का अधिकार चाहते हें कि जहां उनको पहले एक पाई टेक्‍्स 
लगाने का अधिकार था वहां २ पाई औौर ३ पाई का भ्रधिकार मिल जाय। में सानतीय मंत्री 
जी की इसके लिये प्रशंसा हमेशा ही किया करता हूं। सदन में मेने कई बार उनकी प्रशंसा 
इसके लिये की है कि वह इस तरह से एक चीज़ को रखते हूँ कि हमारा गला भी कदता 
जाता है और हम बधाई भी देते चले जाते हें। तो सुझे इस बात की इहांका हुं। 


जब आगे दफा ८ आयेगी तो उसमे लिखा है कि हुकूमत ने जो कारनामे पिछले समय 
में किया है वह इसको रू से सब सही हें। इस सब का सतलब क्‍या निकलता हे । जब मेरी 
निगाह पहलो अ्रक्तूबर पर जाती हैँ जिसमें दियासलाई बगरह पर देवस बढ़ा दिया श्रौर 
२५ दिन रुक न सके, कि लेजिस्लेचर के सामने यह चीज़ आजाती तो इससे तो यही 
मालूम होता हें कि दफा ८ की रू से श्राप हर समय अ्रपना ऐक्शन लिगलाइज करना 
चाहते हैं। २६, २७ अ्रक्तूबर से यह सेशन होने वाला था तो मेरी समझ स नहीं श्राता कि 
पहली अक्तूबर से ही क्‍यों टेक्स बढ़ा दिया गया। पहले तो आपने काम शुरू कर दिया पहली 
अक्तूबर से भर अब उसको झाप लिगलाइज करना चाहते हें हमसे । पहली भ्रवतुबर को अगर 
हुकूमत रुक गई होती और कहती कि फलां फलां काम हम करना चाहते हे तो भवन को 
मौका होता और वह अपनी राय देता कि किस पर लगाना चाहिये टैक्‍स और किस पर नहीं, 
झब तो सजबूरी हूं । पहली अक्तुबर से तो आपने लागू कर दिया इसलिये कि श्राप समझते 
हैँ कि जो कुछ आप कहेंगे या करेंगे वह पास तो हो ही जायेगा । हुकूमत समझती हे 
कि चाहें जहां जितनी अन्धेरगर्दी कर ले, वह सब पास हो ही जायगी । इसलिये में 
साननीय मंत्री से कहूंगा कि प्रास तो वही होगा जो आप चाहेंगे। ऐसी दद्ा भ जो 
कम से कम असली मंशा हे वह तो बतला विया जाये ताकि हम भी समझें कि 
श्रापका सतलब क्‍या हूँ ? इसीलिये मेरे जो .दो तीन प्रवन हैं बह बिल्कुल स्पष्ट 
हैं। पहिला तो यह हैँ कि क्या सचमुच इस दफा में जो सारा संशोधन लाया गया है वह 
यह हे यात्री उसकी मंशा यह ह कि जो टकक्‍्स पहिले से लगा हे उसकी रक्स को कुछ बढ़ा 
दिया जाये। दूसरी चीज़ यह हे कि सचमुच यह जो ऐक्ट है जिसमें आपके हाथ बंधे हुये 
हे कि यह्‌ जो एक पंसा लगा हुआ हुँ उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो श्राप इस संशोधन 
के द्वारा ऐसी ताक़त तो नहीं ले रहे हें कि ओरिजिनल ऐक्ट फो तोड़ कर झ्ाप अपनी ताकत 
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को बढ़ा रहे हों और इसके द्वारा आपको टैक्स बढ़ाने का श्रद्तियार मिल रहा हो ? तौसरो 
चीज़ यह है कि पहिली श्रक्तूबर से जो कुछ भी श्रापने किया है उस सबको झाप लोगलाइज 
करना चाहते हैं क्‍या ? आपकी मंशा यह तो नहीं है, कि नयें ढंग से कानूती गोरख-धंथों में 
डाल कर, आप टैक्स तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सिगिल टैक्स के नाम पर कहीं आप ठक्‍्स 
तो नहीं बढ़ाना चाहते है ? और अ्रगर आपका इच्नोसेन्ट में इरादा है तो में समझता हूं 
कि इसमें कोई बात कहने की नहीं है और इसी लिये पहिले हमने कुछ कहा भी नहीं है । 
मैं आशा करता हूं कि साननीय संत्री जी इस पर रोशनी डालें श्रौर इन बातों की स्पष्ठ 
कर दे । 

“श्री इन्द्र सिह नयाल---.अ्रध्यक्ष महोदय, इससें जो संशोधन दफा ४ विधेयक में रक्‍्खा 
है, उतका में विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कारण कि जो मूल ऐक्ट दफा ४ में है उसके 
ऐसे माने नहीं लगाये जा सकते हे जेसे कि राजा राम जी और प्रभु नारायण जी लगातें हूँ। 
यह इस प्रकार हूँ: 

“९22, 3-5. 'पकाज्मातिईध्ाताएं क्ाएंत।ऑग्र 007था7९6 70 5००0०0१ 3, ४6 
एठ्शंगतंध 00एथआगला 79ए, 9ए 700दरांजा 40 76 णीए॑ंड! (2268, 680878 
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टैक्स एक ही स्थान में लगेगा यह नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार उपरोक्त धारा के 
अनुसार पहिले से ही कर सकती थी, केवल किस स्थान में यह देक्‍्स लगेगा वह इस तरमीम 
के द्वारा नियमों के बजाय नोटिफिकेशन द्वारा श्रब. हो सक्ेगा। यह अधिकार सरकार के 
मूल ऐक्ट सें दिये हुये हें कि एक ही स्थात में टैक्स लगाने पर वह तीन पाई से टक्‍्स बढ़ा 
कर छः पाई कर देव । अतएव श्री राजा राम जी का व्यक्तव्य इस विधेयक में निर्मूल है । 
टैक्स बढ़ाने या घटाने से इस तरमीम में कोई अन्तर नहीं आता है! 


श्री हाफ़िनज्न मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, सुझ से गलती हुई कि सें इस बात 
को पहले नहीं बतला सका । अगर में उसको कह देता तो शायद मेरे दोस्त राजा रास जी को 
तक़लीफ न करनी पड़ती । शिकायत जो उन्होंने की तो यहां हिन्दुस्तान में हुस्त श्रौर इश्क 
के हिस्से में बहुत बदगुमानी होती रही हैं। शायरों ने इसका बहुत तज़किरा किया है । वह 
बदगुमानी जो मेरे दोस्त ने यहां जाहिर करवायी उनके लिये शायद कोई चप्टर इस वक्‍त 
नहीं था कि उसकी बिना पर वह बदगूसानी को जाय। एक जवाब उसका साफ यह 
है कि इस रू से कोई अड्ितयार गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है । सिगिल प्वाइंट टैक्स लगाने का 
जो उसूल है वह ऐक्ट में खुद मुक़॒रेर कर दिया गया है। यह अस्तियार तो दिया गया हे कि 
इतना लगा सकते हें। ज़रा आप इस दफ्का को पढ़ें तो मालूम हो जायेगा । जिस दफा में हम ने 
अ्रमेंडसेंट किया है उसको पढ़ा जाय तो यह साफ हो जायेगा। सेंने उसको पहले नहीं कहा क्योंकि 
यह बात मेरे ख्याल में नहीं थी। जो देवसल लगता है चाहे सिगल प्वाइंट पर हो या मत्टीपिल 
हो वह तो लेजिस्लेचर मुक़रंर करता है और उस में चीज़ को स्पेसिफाई करता हे। यह तो 
लिखा हुआ्ना हैं, में कोई और पावर नहीं ले रहा हूं। नोटिफिकेशन के लिये पहले भी 
कह रखा हूँ ओर अब भी कह रहे हैं। इससे लिमिट न्नागे नहीं जा सकती । इस के बारे 
में पहले भी कह चुका हूं, आप मेरी स्पीच को देख सकते हूँ, वह छपी होगी। किसी 
चोर दरवाजे से डाका नहीं डाल रहा हूं ॥ जितना गवर्ममेंट को लेजिस्लेचर ने अखितियार दे 
रखा हैं, उसको गवर्नमेंठ इस्तेमाल करतो है । जहां नये अस्तियार लेने की जरूरत हु वहां 
उस अछ्तियार की बात कही जाती हे । में कोई नया अ्रख्तियार नहीं मांग रहा हूं । बहु बदगुमानोी 
नहीं होनी चाहिये जो मेरे दोस्त कर रहे हें । डाक्टर साहब एुछ रहे थे, में शायद इस बात 
को नही गया, लेकिन सक़्सव उसका भी यही था। डाक्टर साहब को नज्नर में वह हो या 
नहीं । वहु लिसिद तो हुँ ही, उसके वियोन्ड गवर्नेमेंट नहीं जा सकती । यों तो कह दिया 


१६४८ ६० 

के संयुक्त 

प्रांतीय ऐक्ट 
संस्या १४ की 
घाराएं का 
संशोधन! 


१६४८ ६० 
के संयुक्त 
प्रांतीय ऐक्ट 
संख्या १५ को 
धारा २३ का 
संशोधन । 


श्श्ड८ हैं ७ 
कक संयुक्त 
प्रांतीय ऐक्ट 
संख्या १५ की 
बारा रहइ का 
निकाला 
ख़्ता | 


१३२ लेजिल्लेटिव कौंसिल [३० प्रक्तबर, १६५२ 
री हाफ़िल मुहम्मद इबराहौम] क्‍ 
जाता है कि सरकार मेजारिटी में है, वह ज़ोर से पास कर सकती हैँ, तो यह हर बात 
में लागू होता जायेगा । जो रीजनेबिल बात होती है उसके लिये लेजिस्लेचर एक लिसिट 
लगाता है, उसके ऊपर में जा नहीं सकता । मेरे नजदीक इत्मीनान होना चाहिये कि में : 

जो कर रहा हूं वह क़ानून के मुताबिक कर रहा हूं। 
श्री कन्हेया लाल गुप्त--इसको जो रिट्रासपेक्टिव इफ़ेवट दे रहे हैं, उसकी द्धरूरत 
क्यों हुई ! 
श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--तोटिफिकेशन की वजह से हुई है। वह किस्सा 
सेंने झ्रापको सुता दिया है। 
चेयरमेन --प्रश्न यह है कि पंक्ति ३ व ४ के शब्द “भर उनके संबंध में यह समझा जायगा 
कि वे सदा से ही उस स्थात पर रकखे गये थे” के स्थान पर शब्द “तथा ऐसे निर्देशन के हेतु 


मूल भ्रधिनियम की धारा २४ को उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयृक्त विधि का पालन 
करता झावश्यक होगा रख दिये जाय॑। 


(प्रइव उपस्थित किया गया झोर भ्रस्वोकत हुआ । 
चेयरमेन--प्रइन यह है कि खंड ४ बिल का भाग बना रहे । 
(अइन उपस्थित किया गया भ्ोर स्वीकृत हुआ। । ) 
खंड ५-८ 


५--मूल अभ्रधिनियम् की घारा ४ कौ उपधारा (१) के खंड 


87820 (क) में शब्द 
धझौद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली ” निकाल दिये जाय॑ंगे। 


६--मूल श्रधितियम को धारा २३ को उपधारा (२) में-- 


(१) खंड (५) में पूर्ण विराम ( प-5800 ) के स्थान पर श्र विराम 
(0०074 ) रख दिया जायगा और उसके पदचात्‌ शब्द प्रा” 
जोड़ दिया जायगा : 

(२) बंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:-- 
का ६ ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाय 
जाते या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर को उगाही के लिये उसके किसी 
झधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवध्यक हो।' 


७--मूल भ्रधिनियम को धारा २५ निकाल दी जायगी । 


सन्‌ १६५२ का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १३३ 


४--इस श्रधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल प्रधिनियम के उपदंधों के अनुसार 


वंधीकरण 


गौर उनको श्रधीन किया गया प्रत्येक प्रस्यापन ( 0०णुशशक्ाणा ) या कर- (एथी0भाी०। 


निर्धारण ( 85३०5४767॥ ) लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार श्रथवा 
प्रयुक्त क्षेत्राधिकार ( [ंपांइतीणाणा ) के संबंध में यह समझा जायगा कि बह विधिवत्‌ 
गौर वैध (2000 87१ एथ0 ॥॥ |9फ्) है, मानों धारा ४ द्वारा संशोधित मूल ग्रधिनियघ 
सब महत्वपूर्ष दिनांकों ( प्रा 68०४ ) पर प्रचलित था । 


चेयरमेन--प्रइन यह कि खंड ५, ६। ७ श्रौर ८ इस बिल का भाग बे रहें। 
(प्रइव उपस्थित किया गया श्ौर स्वीकृत हुआ । ) 


प्रस्तावता ओर खंड १ 


समय समय पर संशोधित संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन्‌ १६४८ ई० झ्रें 
झागे चलकर दिये हुये प्रयोजनों के लिये श्रौर संशोधन करना आवश्यक हूं; 


प्रतएव निम्नलिखित श्रधि नियम बताया जाता है :-- 


१--(१) इस अ्रधितियम का ताप उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) 
ग्रधिनियम, १६४२ होगा। 

(२) यह उप्त दिनाँक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी 
गजद में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे । 


चेयरमेत--प्रइन यह है कि प्रिएम्बिल श्रौर खंड १ इस बिल का भाग बने रहें। 
(प्रघन उपस्थित किया गया भर स्वीकृत हुआ । ) 
श्री हाफिन सुहम्मद इब्राहीम--जताबवाला, में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ 


के 


१९५२० के उत्तर प्रदेश बिक्रो-कर (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय । 


चेयरमेन--अदन यह है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) 
विधेयक को पारित किया जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर स्वित (संशोपत) विधेयक 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जताबबाला, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १६१२ 
६० के उत्तर प्रदेश फायर सं्विस (संशोधन) विधेयक पर विदार किया जाय । 


इस बिल की कापी सब फेस्बरों को मिल गई होगी, उनको मालूम हैं कि यह एक्ट 
पन्‌ १६४४ ई० में ज्ञारी किया गया था। उस वक्‍त इलाहाबाद और कानपुर में कुछ श्रोहदे का 
जिऋ नहीं किया गया था इसी वजह से इस बिल को इस वक्‍त लावे को ज़रूरत पड़ी है। इसके 
सलाज्ञ २ में जो दिया हुआ है इससे दो बातें होंगी, एक तो यह कि ओोहदों को लौगल समझा 
जायेगा और दूसरे उनको इन्सपेक्शन की पावर दी जायेगी । इसमें कोई खास बात नहों। 
है, इसलिये में समझता हूं कि इसमें किसो को कोई एतराज़ नहीं होगा श्रोर सदन इस प्रस्ताव 


को स्वीकार करेगा। 

डाक्टर ईइवरी प्रसाद--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस समय इस सदन 
के सामने पेत् है, में समझता हू कि इस पर किसी भी सदस्य को कोई पआ्रापत्ति नहीं होगी । 
लेकिन एक बात में सरकार से जनाता चाहता हूं। इसके उद्देश्य श्र कारणों में दिया 


हुआ है: 


संक्षिप्त नाम 
तथा प्रारम्भ । 


१३४ तमिल टिव  सिले [ ३० प्रक्तूबर, ११४२ 


[डाक्टर ईववरी श्रसाव| 
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कछ भाफिससे ऐसे हैं जिनके लीगल स्टेट्स और पावर्स को निश्चित करता है इस 
ऐक्ट के द्वारा, तो क्या यह भाफिसस नियुक्त हो गये हें। 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, श्रपाइन्ट हो गये हें श्रोर वह गवर्ममेंट के 
जमाने से चले प्रा रहे हें श्रौर यह पहले से ही लखवऊ, इलाहाबाद श्ौर कानपुर में हुँ। 


डाक्टर ईदवरी प्रसाद---अगर यह श्राफिसस श्रप्वाइन्ट हो गये हैं, तो क्या गव- 
न॑मेंट को मालूम है कि वहु किस सन्‌ में प्रप्याइन्ट हुये हें ? 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो सर नहीं बता सकता हूं कि किस सन्‌ 
में इनका प्रप्वाइन्टमेंट हुआ था। 4 

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---क्ष्या यह पब्लिक सिस कसीशन द्वारा अ्रप्वाइन्ट हुये 
थे, या गवर्मेंट ने इनको डाइरेफ्ट भ्रप्वाइुस्ट किया हूँ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इम्राहीम--मुझे इसका भी कुछ पता नहों है। 
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शाबठगाशाएं णी (5 काशातगाशा, 

डाक्टर ईइवरी प्रसाद--..जो कुछ भाननोय संत्रो जो ने कहा हे उसको सुत्कर हमारे लिये 
कोई चारा नहीं है सिवाय इसको कि हम इस बिल को पास करें। क्योंकि वह श्राफिसर 
जिनका कि इसमें उल्लेख है, पहले से ही काम कर रहें हें श्रौर पहले से ही सरकार की 
सवस में हें । क्‍ 

*श्री कन्हेया लाल गुप्त--मानवीय प्रध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं 
कहना है केवल भ्रभी जो सवाल डाक्टर साहब ने किये हें और जिसकी बाबत माननीय 
मंत्री जी नेयह कहाकि वहु निदिचत सुचना देने में श्रससर्थ हे, मे समझता हूं कि सदस की 
जानकारी के लिये यहु बहुत ही जकूरों है, इसलिये माननीय मंत्री जी इस विषय 
में सुचना हासिल कर लें कि ब्राभाजो तीन आफिसर्स लखनऊ, कानपुर श्रोर 
इलाहाबाद में हे. वह्‌ पत्रलिक सर्विस कभ्रीशन के साफत अ्रप्वाइन्ट हुये हैं या गवर्नमेंट ने उनको 
डाइरेक्टली भ्रप्वाइन्ट कर लिया है, भौर क्‍्या-क्या उनको क्वालीफिकेशन्स हैं। जब तक यह 
बातें निश्चित रूप से सदन को नहीं मालूम हो जाती हैँ तब तक यह सदन इस बिल के 
ऊपर अपनी ओ्रोपोनियन दे सके, यह है अल सी बात होगी। में समझता हूं कि माननीय गृह 
मंत्री द्वारा यह बिल पेश किये जाने को था शायद वह हाजिर नहीं है इसलिये यह सुचना 
मंत्री महोदय को, जो इस बिल को पेश कर रहे हैं, प्रो तरह से मालूम नहीं है। इसलिये 
में आपके द्वारा यह दरस्वास्त करूँगा कि अ्रष्छा हो कि हाउस एडजानें हो जाने के बाद: 

माननीय गृह मंत्री उपस्थित ४॥ प्रौर तबही उसको बाद इस बिल को लिया जाय। इस सूचता के 
: आप्त किय जाने के बिना ही इस बिल पर बहस करना सें समझता हूं कि गलत होगा। 


....  सिदस्य ते प्रपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 





सन १९५२ का उत्तर प्रदेश फ़ायर सर्विस (संशोधन ) विधेयक १३५ 


श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित )--क्या सेम्बर साहब यह बता सकते हैं कि 
जो फायर आफ़िसर्स हें, उन्तके लिये किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन्स की ज़रूरत है और 
प्रगर है, तो उनकी कितनी क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये ? 


चेयरमेन---कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से प्रइन नहीं पूछ सकता । सदस्यों को 
हैं कि वह अपनी राय किसी बिल के ऊपर चेयर को दे सकते हैं लेकिन प्रइन 
दूसरे सदस्य से नहीं पुछ सकते । 


श्री सरदार संतोष सिह--में, अ्रध्यक्ष महोदय, आपके ही द्वारा पूछ रहा हूं मेम्बर 
साहब से कि क्या उनको यह मालूस हे कि ऐसे श्राफिससे के लिये कितनी क्वालिफिकंशन्स की 
जरूरत हैं ? 

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्नाहीस---कन्हेया लाल साहब ने यह बात कही है कि पहले 
उनको वह इत्तिला मालूम हो जाय और फिर बिल के अपर विचार किया जाय, तो में यह 
कहता हूं कि अगर सेम्बर साहब इसके ख्वाहिस्तगार हूं, तोम उन्हें बेसे ही बता सकता 
हूँ। अ्रगर हाउस की राय हो कि जब तक उन्हें यह मालूम न हो जाय कि वह पबुलिक 
सर्विस कमीशन से अ्रप्वाइन्ट हुये हैं या नहीं हुये हें और वह क्वालिफाइड हैं या नहीं, तब 
तक विचार नहीं होगा, तो में उन्हें सरसरी तोर से बता देना चाहता हूं कि अगर यह 
भ्रप्वाइन्टमेंट अभी हुआ होता, तब तो पबुलिक संविस कमीशन का सवाल पेदा हो सकता 
था, लेकिन जबकि ब पहले से ही काम कर रहे हैं तो उस हालत में यह प्र४न ही पैदा नहीं होता 
है और फिर भी अ्रगर हाउस की यह राय हो कि इस इल्ला की वजह से इस ला को 
रोका जाय और अगर इसको इस वक्‍त रोकना ज़रूरी मालूम होता हूँ, तो में यही कह सकता 
हूं कि हाउस फिर बैठे और फिर जो कुछ भी सजेद्ान्स होंगे याजो कुछ भी वह पूछना चाहते हों, 
वह सब उत्को सालूम हो जायेगा। 


श्री कन्हेया लाल गुप्त-00 8 9०7६ ०१ ॥्र/ण8007,में एक बात पुछना चाहता हूं । 
मुझे कोई भी एतराज़ इस बिल के सिलसिले में नहीं हे लेकिन जब कोई सूचना मंत्री महोदय 
से पूछी गई हे और यह ठीक तरह से नहीं बता सके, तो मेंने यही ज़्रूरी समझा कि 
झापके द्वारा सरकार से शज्ञ करू कि जो कुछ सवाल डाक्टर साहब ने उठाये हें, उनका 
जवाब इस सदन को निश्चित रूप से सिल सके। जब यह जवाब मिल जायगा तो उसके बाव 
इसके संबंध में जो कुछ हमें कहना होगा, वह हम कहने की कोशिश करेंगे । 


चेयरमेन---यह तरीक़ा बहुत गलत हो रहा है कि बीच २ में एक सवाल पुदा जाये 
शोर फिर उसका जवाब दिया जाय और फिर इस तरह से दूसरा सवाल पूछा जाय और उसका 
जबाब दिया जाय । यह हमारे सदन का तरीक़ा नहीं है । जो ससला पेश हूं हर सदस्य को यह 
झ्रधिकार है कि उस पर वह अपनी राय दे और इस तरह से जब सब सदस्य अ्रपनी रायें 
दे देते हें तब उन सबका जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है। जो कुछ सबाल यहां पेश है उस पर 
सदस्यों को अपनो राय देनी चाहिये और मंत्री महोदय तब उसका जवाब देंगे। यह भी नहीं 
हो सकता हूं कि जब तक उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है, तब तक उस बिल पर यहां 
विचार न किया जाय ओर इस तरह से विधेयक पर बहस को रोका नहीं जा सकता । इस 
प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना हो वह कहा जाय । 

श्री कन्हेया लाल गुप्त--मुझ मेभ्बरों के राइट्स ऐन्ड प्रिविलिजेज के बारे में कहंना 
हूँ। गवर्नेमेंट कुछ इनफ़ारमेशन नहीं रखती है, तो मेम्बरों को यह कहने का हक है कि उनके 
पास यह इन्फ़ारमेशन नहीं है जब कि उन्हें इसकी ज़रूरत हे । | 

चेयरसंन---इस वक्‍त राइट्स ऐन्ड प्रिविलेजेज (प्रँ४४5 &70 ण7एश62०5) का 
सवाल नहों हे। मंत्री महोदय सेक्रेटेरियट के हर डिपार्टमेंट की बातें हुर वक्‍त अपने दिसाग 
में तो नहीं रख सकते हे। हमारे नियमों क अनुसार किसी विधेयक को विषय में किसी 


१३६ लेजिस्लेटिय कौंसिल [ ३० अक्तूबर, १६९५२ 
[चियरमेन] | | 
सुचना के न मिलने तक उस पर विचार स्थगित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार विचार 


स्थगित करने के लिये तो सदन में प्रस्ताव करने की जरूरत है ।इस प्रकार का प्रस्ताव हर वक्‍त 
करने का अधिकार सदस्यों को हे । 


डाक्टर ईइवरी प्रसाद---श्रापने जो फरमाया वह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह 

गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सितिस्टर इन्चार्ज जो भी बिल यहां पेश करता हुँ, उसको 

पूरी इन्फारमेशन रहनी चाहिये । इस वक्त तो वह सिनिस्दर हे नहीं लेकिन फिर भी 
उनको इससे संबंधित सब काग्रज्ञात यहां भेज देता चाहिये था । 

पृण8& शएंडश वाएाक्षाए० ०0 78 इप्रणुढएा 80070 ४0०08 ६78 70070987070, 
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श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीस--में श्रापकी इज्ञाज्ञत से एक बात यह अर कर 
दूं कि जब भेम्बरों को कई रोज से मालूम था कि यह बिल आने वाला हे, तो इस तरह की 
इन्फारमेशन कई दिन पहले भी मांगी जा सकतो थी । 
श्री कन्हेया लाल गुप्त---किस तरह से मांगी जाती ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस---लिख करके, इस तरह से एक बहुत गलत ट्रेडिशन 
कायम हो जाता हे कि एक सवाल पूछा जाय और फिर उसका जवाब दिया जाय श्रोर जब 
तक सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक दूसरो बात ही न हो सके। 
चेयरमेन-..] ०७४7० ४०फ 774/072 ० तृप्चल्0705 74 क्राइज़्आ$ 80:055 
(76 ग00. 
श्री परमात्मातन्द सिह--क्ष्या में दो लफ्ज़ कह सकता हूं ? 
चेयरमेन-...आप बिल के बारे में बोलिये । 
श्री प्रेम चन्द शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षत्र)--माननोय भ्रध्यक्ष महोदय, 
सरकार ने जो यह फायर सबिस ( अमेन्‍्डमेंट) बिल रखा हूं, उसमें सिफ यह हू कि जो आलरेडी 
आ्राफिससं काम कर रहे हैं उतका स्टेट्स लीगेलाइड्च किया जाय और उनको अधिकार 
दिये जायं कि वह मकानों में जा सके और इन्टरो लीगल हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है 
जिसके लिये यह ज़रूरों हो कि वह पबुलिक स्विस कमोशन से पास है या नहीं में 
सप्नझता हूं कि यह सब्जेक्ट बिल का नहीं है। इसलिये में इसका समर्थन करता हूं । 
.. चेयरमेन--प्रइन यह है कि सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सविस (संशोधन) 
विघेयक पर विचार किया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस---जनाबवाला, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ 
१९५२ ई० के उत्तर प्रदेश फायर संविस (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय। 
चेयरमेन--प्रवव यह है किसन्‌ १९५२ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस 
(संझोघन) विधेयक को पारित * किया जाय। 
..._ ( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट क लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ततव 
श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम---$0, | 0०४ (0 एा०ए6 (4॥ ० [.०899872 
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: बिल के लिये देखिये नत्यी स्व पृष्ठ १३६-०१४० पर । 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव १३७ 


चंयरमंन-.6 तएट5907 78 72 (6 76श४ए2 €०फालो ठ0 टॉस्ल ॥ 8चटॉत 
पाधाओल' दातं 05 इतछी 048 385 6 (ए/क्याशदा 77287 60762, ईए0 पश्याएटा5 [0 56५72 
60 (86 ए0ए7 ए 6 :7948॥2050 एग्राण्शिशाफ 
(४86 तछ€ड४907 ज़85 फुणा 8006 ब8782620 ६0) 


बेयरमेन---क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि सदन की अगली बैठक कब होगी ? 
श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीस---हम लोग तीसरी तारीख से बेठेंगे । 
चेयरमेन-.-.माववोय सदस्य वामीनेशन्स ४ तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी को दे दें । 


सदन का कार्यक्रम 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम-जो पम्युनिसिपेठीज्ञ (अमेंन्डमेंट) बिल इन्ट्रोडयूस हो 
चुका है, वह ३ तारीख को लिया जायेगा। 

डाक्टर ईदवरी प्रसाद--श्रीमान्‌ जी, कल छुट्टी और उसके बाद १ और 
२ तारीख को छटद॒दी हें तो ३दिन रहना पड़ेगा, में समझता हुं कि ६, ७ या८ तारीख से 
लिया जाय, तो क्या हज होगा। 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस---५ तारीख से यहां काम शुरू होने वालः है श्र हम 
लोग उसमें लगे होंगे, इसलिये हम बेठ नहीं सकेंगे और इसलिये हमने ३ तारीख रखी है। 


चंयरमन---इस समय एक हूं। बिल है । तीसरी चौथी को शायद समाप्त हो जायगा। 


श्री कवर गुरु नारायण--मेने यह दरियाफ्त करना चाहा था कि प्रेस में यह 

नस्यूज है. कि आगरा यूनिवर्सिटी का एक ऐक्ट हू गवर्मसेंट उसको अमेंड करना चाहती 

है उसके लिये गवर्नेर साहब श्रा्डिनेंस ईश्‌ करने जा रहें हें। चूंकि कौंसिल झ्राजकल इन- 

सेशन हैँ, तो में समझता हूं बजाय इसके आडडनेंस ईश किया जाथ इस विबय में कौंसिल 

को कन्सल्द किया जाय । में जानना चाहता हुं कि इसमें गवर्नभेंट को क्‍या शआ्रपत्ति हो 
सकती हू । 

|" श्री राजा राम शास्त्री--समेने कछ द्ार्ट नोटिस क्वेइ्चन्स इसी विषय पर गवर्भमेंट 


७... 


के पास भेजे थे। गवर्नमेंट की तरक से जो जवाब आया हूं, में पढ़े देता हूं। वह इत प्रकार है 
४6 5ठाएशा07 शीपमांडश एडशाटा5 (78 06 5 पा8706 00 075एछछा 5007 70006 
(06४07$ 85 (6 800ए8 ग्राधाक्ष 5 ?शाए ९एगविश्ाएश्वीए ०0ाप्रंठशर्द 0पए (0पशा- 
शाध्यां था (78 ४926. 7 
चेयरमेन--प्रया यह है कि सम्ाचार-पत्रों में जो कुछ छपता है उसके बारे में 
सदन में इस तरह से प्रदन नहीं किये जाते जसा कि राजा राम जी ने कहा कि उन्होंने 
ग्रल्पसचक प्रश्न इसको बारे म॑ दिये थे। अ्रल्पसुचक प्रदनों के लिये नियमों के श्रन्तगंत 
सरकार को अ्रधिक्तार हे कि अगर जवाब दे सके तो दे श्रौर न देना चाहे तो न दे। इन 
प्रशनों का उत्तर म दिये जाने पर शअ्रगर आप चाहें तो एडजानेमेंट मोशन मब करें या 
झ्ौर कोई तरीका अश्रख्तियार करें । 
श्री कुंवर गुरू नारायण---अओमान्‌ श्रव पोजीशन बिलकुल क्लियर हो जाती है कि 
यह कांफोडन्शल नेंचर का हूं । 
«» चंयरसन--इहस पर इस समय बहस नहीं की जा सकती। 
कॉसिल तारीख ३ को ११ बज तक के लिये स्थगित की जाती हे । 
(कॉसिल को बठक दिन के १ बजकर ५ मिनठ पर ३ नवम्बर, १६५३, को दिन के ११ 
बजे तक के लिये स्थगित हो गई । ) 


व्यासलाल गोविल, 
लखनऊ, सेक्रेटरी, लेंजिस्लेटिव कौंसिल, 
३० शअ्रक्तूबर, १९५२॥। उत्तर प्रदेश । 
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नत्थी का 


_ माननोय सुख्य मंत्री महोदय फे द्वारा पंचायत राज निरीक्षकों के शिक्षण शिविर परे 
दिये गये दीक्षान्त भाषण का उद्धरण:-- 


“में श्राशा करता हूं कि भाप में से हर एक सेवाभाव से प्रेरित हो कर श्पन कर्तंव्यों हो 
पूरा करेंगे श्रौर सरकार से तब श्राप श्राशा कर सकते हे कि श्राप भ्रगर अ्रच्छी तरह से सेवाभाद 
से श्रौर निस्‍्वार्थ भाव से काम करेंगे तो श्राप में से जो श्रच्छा कास करने वाल है उनको उन्नति 
श्रौर तरह से स्वयं ही होगी। वह तहसीलदार भी शायद हो सकेंगे और डिप्टी कलेक्टर भी 
हो सकेंगे। ऊंची ऊंची पदवियों को पा सकेंगे, यदि वे श्रपने कार्य से इस बात को सिद्ध कर देंगे 
कि वे सेवाभाव से प्रेरित हो कर श्रपनी परवाह न कर के जनता के हित में भ्रपने को ख़पाने 
की दक्ति रखते हें । श्रपनी उन्नति का मार्ग भी यही होता कि यदि श्रादसी भ्रपने स्वार्थ को परवाह 
न करे तो स्वयं उसका स्वायं सिद्ध हो जाता हे (* 


तृत्यियां १३६ 


तत्थो ले 
उत्तर प्रदेश फायर सविस (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त , जो यहां पर श्रागे चल कर पतीत होंगे, _यू० पी० 
यू ० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १६४४, में संशोधन करने के निभित्त ऐक्ट ३, 
१६४४ । 
विधेयक 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर भ्रागे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी०.. घू० पौ० 
फायर सर्विस ऐक्ट, १६४४ में पंशोवन करता आ्रावश्यक है, श्रतएव निम्नलिखित ऐक्ट ३ 
प्रधिनियम बनाया जाता है । १६४४। 
१--(१) इस भ्रधितियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सविस (संशोधन ) संक्षिप्त 
प्रधिनियम, १६५२ होगा। नाम तथा 
प्रारम्भ । 


(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
२--यू० पी० फायर स्विस ऐश्ट, १६४४ (जिसे यहां पर श्रागे चल यू० पी० 


कर मूल अधिनियम कहा गया है) की घारा ४ में शब्दः ऐक्ट ३, 
ध]) छठ 9480070 070०३, (2) शा6 88007॥ 8$60000 07005, बी 
(3) 768०४78 मराशशला, 2700 (4) 07 ए७8 870 साहा” सं धन े 
को स्थान पर निम्तलिखित रक्खे जाय॑: 


“५]) (फर्श 76 00०४8, 
(2) घा6 8#9ध0ा 07065, 
(3) जा8 88807 $60070 0#0058, 
(4) ॥,९8077 वि।शाह0॥ 0 0एल४5५, &70' 
(७) पराक्षाशा?, 
३--मूल भ्रधितियम की वर्तमान घारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित यू०पौ० 
रख दिया जाय:-- ऐक्ट ३ 
“झछएशा।- 3. ([) ॥॥6 ४एलशाए।श00708 870 00770] 0६76 ए. ए, छ्रा8& $४एं०९ १६४४ की 
6702708, ?0प७$ ॥ीक्ी ए९४ |7 078 [55600 0क्षाशर/ ० ?0॥06, व धाणंध्णं: पाराश्का 
800 एजालो005, ॥0 ॥6 एशाशश 0070] ण ॥6 हाएए००ण 0थाश्ष॥। ० ?006, 270. संशोधन | 
(6 शा 5फएएशांग्राज्षातशा ए ९0॥08 जता (6 68 एप ॥8 
780007, 
(2) ॥#6 98986 (00फएथयशाशशा 74ए 29एणंएा धघणं। 06८३४ 88 7 799 
पाए हि. 40 35अ8 (6 ॥906007 0शाश३ं ० ?0॥06 शा (6 
90एथगं7र॥067 0 ९0॥08 77 ॥6 08 ८4%726 ए पक्ष 00॥65, 
(3) 8एणु०० 0 6 छझाग्शंशंणा$ एण॒ 8ए०-5०९०४०7४([) थात (2), ॥/6 
धगार्श ध्राह 060७, गाल शंधांणा 070235 जाएं धार शिक्वाणा 
880076 07#025 शाशी छलटंडट आए ३07्रांधरांशाभाए8 90प९०58 शा0 
एशाणिा। शी ३07रापरंशा भाए8 पिाए075 85 7497 068 976४270607, 


४--मूल भ्रधिनियम की धारा १६ के बाद निस्नलिखित नई धारा १६-ए के यू० पी० ऐक्ट 
रूप में रत दी जाय: ३, १६४४ में 
ए०प्रच 40. 49-8. . () ॥॥6 (रार्श साछ 0ग्ि०९४ ० थाए जी०श बषप0722०0 0ए ॥6 नई धारा १६- 


इच्थाण० शिथा56- 5पएशांप्रॉशातथां 0 ?0॥06 ॥ ॥0$ 9शात्षा 797 ९१७० भा0 779060. ५ का रक्‍्ता 
भाए 70, एा्यांड६55 07 0फ्रागाए, [0 706 एछा0088 ए 02०४ंधागाह्‌ जाना। 
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जाल 8 छा००शा078 ब९शाईई चि& :ध्व॒ुपाए20 40 56 4866॥ 07 
शाणी ते, ज़ाथा56 धातं 59जरीवाए5 प्रात बाप 4छ 07 6 0768 
थार 7 0णए8 ॥8ए76 >62०॥ 50 ०८९7, 


(2) ॥ए एप एश४३० एण॑फ्राबगाॉप 09#7पट8, 0गीश$ धार ए:896९0708 (0, 
०07 ॥77९065 ० 00056 |70/शि65 ज्ञात धाप्र ऐीीएलः 8०708 56 
#6 ९०0॥756 ०73 07५ प्रा0&/ 5प्रॉ)-520007 (), ॥6 5047 06 एए758॥- 
806 ज्ञात एाइ0ाला। 0 3 छा शॉत्रा ए9ए ल्टॉटात (0 
६766 ॥णा78 ० जाती गी8 एए (0 एरि5. 500 6 शा 0200.7 


उहेश्य और कारण 


राज्य में इस समय तीन रीजनल फायर श्राफिसस हें जो कमशः लखनऊ, कातपुर 
तया इलाहाबाद में नियुक्त हे। किन्तु फायर सविस ऐक्ट में उदत स्थानों को कोई व्यवस्था 
नहीं है । श्रब यह प्रस्ताव हूँ कि उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय जिससे 
कि उक्त श्रधिकारियों को जो श्रव चौफ़ फायर आफिसस कहलायेंगे बेब प्रस्थिति (लीगल 
स्टेट्स) तया प्रशासकीय एवं कार्यकारी भ्रधिकार प्राप्त हों और वे उक्त श्रधिनियम तथा 
उसके अधोन बने नियमों के प्रधीन कार्य करने को लिये श्रधिकृत हों। प्रस्तावित विधेयक 


में उक्त अ्रधिनियम के प्रयोजन के लिये इमारत तथा भूमि के निरीक्षण के निमित्त भी व्यवस्था 
को गयी हूं। ् द 


सम्पूर्णा तन्‍्द 
गृह मंत्री । 


पी० एस० यू० पी० ए ० पो० ४ एल० सी०-१६५३---८५० । 





उतर अदिश लाजिस्लेटिव कोपल : 


सोभवःर, ६ नवम्ब" १६४२ 


। आ 


उत्तर प्रदेश ते जिल्‍ले डिव कोंसिल की बेठक, कौंसिल हाल, दिधान भदद, लखनऊ, में दिन के ११ 
बजे चेयरमत (श्री चद्धभाल) के सभापतित्व में हुई । 


उपस्तितिय सदस्य (५४) 


झब्दुल शकूर तजयी, श्री | बाव बअव्दुल मजीद, श्री 
झम्बिका प्रताद वाजपेयी, श्री सहनद अत्लम खां, श्री 
उमानाथ बली, भी भहादेवी वर्मा, श्रीमती 

एस० जे० मुकर्जी, श्री भानपाल गुव्त, श्री 

कन्हेया लाल गुप्त, श्री राजा राम दास्त्री, भरी 
कुंवर गृरु नारायण, श्री राना शिवश्रम्थर सिह, भी 
केशरनाथ खेतान, श्री राम किशोर दर्मा, भरी 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री राम लगन रिह, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री स्नुद्दीन खां, श्री 

जगन्नाथ आचाय॑, श्री लाजूता प्रश्भाद सोचकर, श्री 
जमी जुरंहमान क्विदवई, श्री लाए सुरेश सिह, भी 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री बीयर शुक्ल, भी 

तारा अग्रवाल, शीमती विश्वनाथ, श्री 

तेलू राम, श्री ब्रजताल वर्क, श्री (हकौम) 
नरोत्तमदात्त टंडन, श्री ज्नेसत्र स्दरूप, डाक्टर 
निदञ्ञ|सुद्दीन , श्री शांति देवी, भीरती 
निर्मल चल्ध चतुवंदी, श्री शांति देवी भ्रग्रवाल, श्रीमती 
पत्ना लाल गुप्त, भरी शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री 
पृण चन्द्र विद्यालंकार, श्री शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
प्रतापचन्र ग्राजाद, श्री | इ्यास उुन्दर लाल, भरी 
प्रभुतारायर्णाप्ह, भरी रूत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, भी 
प्रसिद्ध तारायण अनद, थी सभाःयति उपाध्याय, श्री 
प्रेमचन्र दार्मा, थी सरदार संतोष सिंह, श्री 
ब्री प्रसाद कक्‍कड़, श्री सेयद मुहम्भद मसीर, श्री 
बशीर अहमद, श्री हृदय नारायण सिह, श्री 
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री हयातुल्ला श्रन्सारी, श्री 
बालक राम्त वद्य, श्री हरगोविन्द मिश्र, श्री 


निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:-- 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस (वित्त मंत्री) 
श्री हरगोविन्द सिह (शिक्षा मंत्री) 
श्री मोहन लाल गौतम (स्वजासन मंत्री) 
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प्रश्नों तर 


१-३--आओ रास तनन्‍्दत सिह (विधाद सभा निर्वाचन क्षेत्र) --स्थग्ित 
केन केनाल डिवीजन, बादां में हिसाब-किताब में देरी 


४-- क्री कुंवर महावीर सिह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)-- 


(क) क्या यह ठीक है कि केस केनाल डिवीजून, बांदा में उस पेशगी रुपये का जो कि 
वहां के चपराधियों श्रादि को सन्‌ १६५० श्रौर १६५१ ई० में रेल और लारी के किराये के लिये 
दिया गया था हिसाब-किताब नहीं हुआ बावजूद इसके कि टी० ए० बिल बहुत पहिले कंश 
( (४४॥ ) कर लिये गये थे ? 


(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह जरराधारण का रुपया 

इतने समय तक कहां रक्खा रहा और सरकार ने इस संबंध में बया कार्यदाह की ? 
4-5 एजाभ्रक्ष शिशानएंत 5ाएशी ([व्शां४शहाप8 235घ5९70०ए एगाशा|एथा॥०५) 
(६05९४) :(६) 38 ॥ 8 8० [4 थे #शा (क्वाकं )[95700, 88708 50॥78 80५६70068 
7806 (0 [6 एाद्यांबां इर्नी' 0 80007 एणी एक्ॉए2ए ध0तठ 4079 765 |7॥ |॥6 प्रध्धा 


950 8096 95] फ़च8 70. 80]ए४5४०० ॥75]986 ण धा6 विए 2 पक्ष 4. 2. ही 
एट8 ०85॥8९0 ]008 ०४087 


(89) | 80, जी ॥6 00एशपएहाएा 546 जला 5 एफपस्‍ए6 प्राणाहप 
हलााक्षा।86 0 हाणी 4 [ण8 पा॥6 भातं ज्रीबं ब७ाणा तींत. 8 ए00एशाशशां 
(640 (75 ८०गा6%077 


श्री हाकिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस (वित्त मंत्री )--(क) उस पेझ्षगी रुपये का हिसाब- 
किताब जो कि चपरातिियों श्रादि को सन्‌ १६४० श्लोर १६५१ में रेल तथा लारी के किराये के 
लिये दिये गये थे सम्पूर्णतः ठीक हो गया है। 
(ख) प्रदन नहीं उठता। 
उन प्रशीर शिॉशिाशबत फिशेाा।॥। (शाएांडइश 0 शीग्रक्षा०८८): (६) 30ए297065 
7808 0 6 आर्वी 00 3ए९०पर्का ० एथं।9४५ एएं 8070ए शि58 ॥ 950 800 95 


ऊऋ/टा€ तप 30]958९6. 
(9) [0088 छ0..._ 8086. 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या माननीय मंत्री यह 
बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इत में लिखा गया है कि सस्पूर्णतः ठीक हो गया है वह कब ठीक 
हुप्ता है ! 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--बह तो अपने ड्यू टाइम ((०० 0778) में ठौक 
हो गया है। 

५--श्री कुंवर महावीर सिह ( प्रनुउस्थित)--(क ) श्या यह ठीक हे कि केन कंनाल 
डिवीज्ञर में ई (गेशन सैनुप्रल आफ आाडंस के वरा ६२ (४) के विरुद्ध खसरों की नकल करने 
के लिये २,००० रुपया दिया गया है ? 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि गवर्नेसेंट रूल्स कौ पाबन्दी न करने के 
लिये क्या कार्यवाही की गयी हे? 


& 5 एचाफश फशिशात्षणा शिग्शी (4820): (ध) 75 ४. 8 हिएं पीश | शा 
(शात ंंडंणा 3 ए4एथा ए 200पॉ ० 5 2,000 जा 8०0०णा ण ९००फशाए #आदगरावड 


॥985 58 ए7906 ॥) एणा9फथटए707 णएगभग्शाब॥92 (4) ण पीला एथधाएणा (धापथ। 
० (90625? 


(9) ए $०, शा 06 (0एशा॥।प्रशाई ४26 जरा 8९707 485$ एथ्शा टला 0" 06 
900-0णाएीक्षाए& रण 8 (90एथाआ€एई 7657 


प्रदनोत्तर श्ढर३े 


कर्क 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इत्राहीस---. (क) जी नहीं । 
(ख) प्रइन नहीं डउठता। 
57 फशीार पाए फ्रिन्ञधया: (६) ४0. 


(6) 72285 790: 8758. 


६--्री कुदर महावीर तह (अनुपस्थित ]--क्ष्या यह ठौक है कवि प्रदत्त संख्या ५ 
में लिखित खतरे इरिगेशन सेतुअल के अवुसार पूरे नहीं हुए थे जब कि उप्या पूरी दर के 
हिसाब से दिया गया हें ? 


6---8$जी आऋणशाज़बर ऑाधो28फएंः डअिाशी (दहशत): 78 ९ 8 (६ #/4द& 
एर्शटा।26 0 9 तुष्व्दाएए 70. 5 फ्याह 700 ०07स्‍0/४6 35 छ70ए४7086 | 058 ॥7822007 
०0०08] ज्ञांगरोंड 06 छ4ए7९07६ 735 >थ87 7806 & 6 िी 987? 


श्री हफिज्ञ मुहम्मद इन्नाहीम--जी नहीं । 
&ा सशज्ञीर ैपीशाशश9ऐं पशिधाएाता: ४०. 


७--श्री कुंबर महावीर सिह (अश्रनृपस्थित)--क्या यह ठीक है कि केन कैनाल 
डिबीज्ञन, वांदा में प्रत्म मोरवाल के खसरा बन्दोबस्त की दो कार्पियां ददायी गयी अर इसके 
फलस्वरूप इस संबंव में दो कार्यियों के लिये दो बार रुपया दिया गया? 


7-5 अऋष्णाएथ रिक्शा छोरी (६9527): 87 िएटा ॥8 7] द4ि८। (४4 
छारंड्र0), 53763, +#द्वकव >द्ाध्॑/0457 0 श826 0 एछ2 ए95 20.7९0 7 070]7!8086 
80060... ००शष्ध्वफ्थ्गा।ए 80008  ए2879एव6ग ई0ा 9207 ॥78 ००एछा65 ए85$ काव06 07 
5 8000प7४ ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इन्नाहीस--जी हाँ। इस ग्राम के खसरे की एक नकल बन 
जाने पर भूल से पुनः बन गई थी और उसके दास जो लगभग ७ रुपये थे दे दिये गये थे । 
दूसरी कापी सुरक्षित कर ली गई हुँ श्रौर भविष्य में काम झावंगी । 


5 पसश्नीर शैपाशाशाबहएं प्ञाशांति: ४25, ॥॥6 #ावशाद एण (85 जीध४6 धरीश 
छक्शंाहु ला ए०कफ़ञांटत0. 08 ए़85 887 ९८०क्ञा्त तारल 0 वा ठएशलअंशा बाते 
छ9ण़ाव्णा प्रग्मटी। 00४ 2००णा ६.7 एछ8५ 7806. ' 


औओ प्रताप चन्द्र आज़ाद---इस में जो लिखा हुआ है कि ७ रुपये गलती से खर्च करने 
पड़े तो में माननोय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह किस की ग़लती से हुआ है ? 


. श्री हाफिज्ञ सुहम्मद इब्राहीस--बह तो एक नक़ल के बजाय दो कर दी गई और 
उसमें ७ रुपये खर्च हो गये। यह ग़लती से हो गया था लेकिन १ के बजाय २ नकल तो बन गई । 


._ ८--ी कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित )--यदि प्रइन संख्या ७ का उत्तर हाँ में 
है, तो सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती हें जो इस प्रकार श्रधिक 
रुपया देने का ज़िम्मेदार था ? 


$--97व ऋण िश्ाशणा जिाशी (4807): व 6 शाइच्रटए 00 दृष्टशां070 
80. 7 48 | एा86 ४गि778078, शव 2007 60 76 (00एटपरा।शा 90905९ (0 (22 
8845 6 द्रप07फए 7259णापझं06 607 पर 0एश ए2णलय., ? 


१४४ लेजिस्लेटिव कौंसिल [३ नवम्बर, १६४२ 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इंब्नाहीम--क््योंकि प्रतिलिपि भूल से बनी थी तथा थोड़े से 
कुपयों का मामला हे किसी अधिकारी के दिरुद्ध कोई कार्यवाही करने की ऋावध्यकता नह हु। 
विशेषतः ऐसी स्थित में जब कि यह प्रतिलिपि भविष्य में काम में लाई जा रूक्‍ती है । 


&ए प्रश्नीर शिक्षिक्रात्र॥0 फिश्यांफ $ 35 +068 075980॥ ज़व३5$5 4780फएशपवधिाा। 
धात 88 08 609 परएए0४2९ छू शआा4, ॥0 380०६07 ब8878४ एप 8परत079 48 
0866 40. 6579९००ए 35 (06 ठ60एञाएदव5 ०0799 जा! 08 00 प५०७70 (8 क्‍0890 0767, 


६--श्री कुंबर महाद्वीर सिह (अनुपस्थित )--क्या यह ठीक हैँ कि प्रइन संख्या 
भ्‌ में उल्लखित खतरों में से कुछ की मकल कोन कंनाल डिवीज़न, बांदा के कुछ सुंदियों 
किया था जब कि उसका ठेका सत्यनारायण लाल को दिया गया था ? 


9-50 आऋएाफ़धा सिधाबशी जाएं (६627) 5 87 3 40 9/0 5076 ०0 (8 
अआगवशक्का 7र्शभलाा860 0 70 तए&छ४707 70. 3 जद्य& 00964 09 50786 एज 6  काप्राओंड 
एकऋशा एथाव ॥0ए800, 88704 जरर।6 ४6 50 एथीडछए एणावए फ़व8 शंप्धा 
६0 ०786 $28फ्रथ्ाध्ावफ्रधा ॥.8 7 


श्री हाफिज्ञ महम्मद इन्नाहीम--जी नहीं, ठेका सत्यतारायण को दिया गया 
था घोर उन्होंने अपने है। आदमियों से यह कार्य कराया था। 


87 प्रशीर शिणाशा।॥ए0 फ़ाशांगा: २०, ॥॥68 टणाएवटां. ३53 शाप 0 $8792 
विधा4एशा जी0 ७००ताट6 6 फ्रणार 0प शी5 0०ज्गा एाथा. 
भहाराजा बनारस का अपने राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना 


१०--श्री रासनन्दन सिंह (अनुपस्थित )---क्या सुख्य मंत्री यह बतलाने की छृपा 
करेंगे कि महाराजा बनारस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पुर्वे और १५ अगस्त, १६४७ ई ० के 
बाद श्रपने राज्य के सर्वोच्च सत्ताघारी थे? 

श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। 


११--ी रासनन्दन सिंह (अनुपस्थित )--क्या यह सच हे कि उत्तर प्रदेशीय 
सरकार को उनके उक्त काल के किसी भो आदेश पत्र की वधता पर विचार करने का अधिकार 
नहीं था ओर न आज हूं ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्रहीम--जी नहीं।.. 
१२--श्री हकीस व्रजलाल वर्सेन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--स्थगिद 
सचना विभाग की नियक्तियां 


१३--श कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--क्या सरकार 
सूचना विभाग की नियुक्तियों को राजनेतिक नियुक्तियां मानने का इरादा रखती हे? 
43-$9 डफफ्ाज्श' (गा पिल्वाशा। (7८259 7ए6 ८ ै58थ709ए (एजाईपऑप्शाटफ) 
. [00 ॥#6 ए०0एशआग्राकया 970०9088 0 ॥64/4 [6 3000 707767४५ ॥ (06 [गञणिमाक्ाणा 
एछलफबाएटाओ 98 एी 3 79000 7प76? 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--जी नहीं। परन्तु जिला सूचना भ्रधिकारी श्रौर 
झतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के पदों पर जो लोग नियुक्त किये जाते हें उनकी योग्यता 


ध्इन त्तर १४५ 


आर सके 


का निर्णय कऋरलेसमय उसके धार्वजनिक कार्य के ऋअदुधव पर भी ध्यान दिया जाता हे जिसमें 
राजन लिक अत भत्र भी शामिल हो सकता है 


हल 


िप॑। डर्शयार अछशक्शाओडइएओ फिक्यडांगा: सच0, 5, 008 का ठच्टांदंगर ०7 
9282 55 उ9:9.07979 ० एउएप]त04 65. [एः 80979णग्रधादा। 0 6 छ085 
७3 ॥90:54775 49:09:गराड[09 छप्विज्य5 व00 <टदातएाजादंा उ)5घछाटा 470728007 
()मिव्टा5, पीषाए €५एटायंट8 छा फ़एफस्‍0 फऋण्फ,फधए। गए 850 00ए6068 85७९८7ं2८वा०02 
णी ए0वीएएअ छरजण, 5 250 दा 4000 रएणाओंदंद्यवा07 


डज ऋषाफबा' छ्यष्य काशी 5758 ६28 (0%2ए0॥77 [6956 6 एछ5 |70छ | इतट 
299णंगराधद्याड द्वार 0त-5दं2 8 52०96 ०0 8 शिप्शांए उशएए2 एकाप्रांइशं077? 


श्री हाफिज सुहम्भद इजप्राहीव--जीतनहीं, यह बात नहों है। जितना कानन के 
मुताबिक पब्लिक हर्वित कमोशन के जरिये होता चाहिये बह तो हो ही रहा हे । 
हल एशाजला छप्माप्ठ द्घाबांग: | फ़्ता 0 £70छ 7 85६8 8979णंग्रागव्यां$ 4.०. ० 
[आअ5दागणा वगराएपालतएा एरीएटाड 7006 556गगमादा। जिहाद वरणिशाद्रा०0त 002०5 
0 006 [7एफए0णा 2687ए2/ट7 दा8 शांत (8 5०098 ० पीर ?ए90 $७०४४०६ 
(:0777775540॥ 
श्री हाफिज्ञ मुहब्मद इब्राहीस--जी हां, वह तो है ही। सिवाय उनकें, जिनको 
कंटेक्ट पर रखा गया, जंला कि हर डिपाटनंट में हुं। 


झरागरा विव्दवियालय के उर-कलपति का चनाव एफ आईडनेंस हारा 
स्थगित किय जाने के सम्बन्धं मं काय स्थगन प्रत्ताव की सचता 


' | श्री राजारास शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--सानभीय अ्रध्यक्ष महोदय, 
मेने जो एक काम रोको प्रस्ताव श्रापकी सेवा में भेजा हे, अगर आप उसको मान लेने की 
कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। 


चेयरमत--.श्री राजाराम शास्त्री जीने जो कामरोकों प्रस्ताव भेजा है वहयह हँ-- 


“एक अत्यन्त आवद्यक और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये 
में निम्नलिखित प्रस्ताव आपकी संबा में भेज रहा हूं। विश्वास हैँ कि आप सझे इस प्रस्ताव 
को विधान परिषद्‌ में पेश करने की अनुमति प्रदाद करने की कृपा करेंगे ॥” 


यू० पी० सरकार ने आगरा विद्वविद्यालय के उयकुलपति के चुनाव को एक आडिवेंस 
निकाल कर स्थगित करके झागरा विश्वविद्यालय के वेंधाविक अधिकारों तथा विधान परिषद्‌ 
के सेशन के दिलों में ऐसा आड्डिनेंस जारी करके परिबद्‌ के अधिकारों को अवहेलना की हूं, 
प्रस्ताव करता हूं कि इस अत्यन्त श्रावह्यक ओर सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के 
लिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ताकि सम्मानित सदस्य उस पर विचार कर 
सके और सरकार के ससक्ष अपने सुझाव पेश कर सके । 


चंयरसन---इसके मुताल्लिक सब से पहली बात यह है कि प्रस्ताव १० बजकर ४४ 
सिनट पर आया और हमारे नियमों के अनुसार यह आधा घंटा पहले आना चाहिये । इस 
प्रस्ताव को आधा घंदा पहले मझे ओर लीडर आफ दी हाउस को मिलना चाहियें। सरकार 
इसके बारे में क्या राय रखती है ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--इसके बारे में में तो यह श्र्ज करूंगा कि इस 
प्रस्ताव को कल ही लिया जाय तो बेहतर होगा.। 


चेयरमंन--अब यह प्रस्ताव कल लिया जायेगा झ्लौर उसको ऐडमिसिबिलिदौ 
के सम्बन्ध में कल ही बातचीत हो जायेंगी। 


१४६ लेजिस्लेटिव कौंसिल [३ नवम्बर, १९५२ 


क्री राजाराम शास्त्री--इप़की ऐडसिसिबिलिटी के सम्बन्ध में सिर्फ १५ 
मितठ का ही सबाल है य/! और भी कोई अहन इसके सम्बन्ध में पैदा हो सकता है। 


चेयरसन--१४५ सित्रठ का प्रदत्त कल नहीं उठेगा। पश्रन्य दूसरी बातें हे उनके 
बारे में विचार करने का मेरा तात्पर्य हुं। 


सत्‌ १९५२ ई० का उतर प्रहेश मपदिसिन्‍लिदीज (संशोधन) विधेयक 


श्री सोहइन लाल गोतम्त (स्वशासन मंत्रो ])--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश भ्यूनिसिषलिदीक्ष (संशोधन) विधेयक 
पर विचार किया जाय । 


भ्रध्यक्ष महोदय, जँता कि मेंने पहले भी इस सदन के सासने निवेदन किया था 
कि यह संशोवन या अमेंडिग बिल एक खास मतलब को सामने रखते हुई लाया गया 
है यों तो अगर समय होता तो जो म्यूनिसिपिलिटीज ऐक्ट सनू १६१६ 
है, उसमें जड़मल से संशोधन करने की आवश्यकता हैँ, क्योंकि वह काफी 
पुराना हो चुका हें श्रोर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हेंकि जो श्रभ्ी संशोधित 
होनी चाहिये। लेकिन इस ससय जो जरूरी सवाल हमारे सामने है वह यह हूँ कि 
ग्रगर सारे स्वृनितिपेलिटीज ऐक्ट को पूरी तरह से संशोधित किया जाय तो उसमें 
काफी देर लग जायेगी शोर हम उन म्युन्तिसिपेलिटीज्ञ का चुनाव जल्दी नहीं कर 
प.येगे जिनके चुनाव हुये. करोब सात साल के लगभग हो गये हें । इसके 
शप्रपिरिक्त जैसे कि सांग हैँंकि इनके चुनाव जल्दी होंतो उसभांग को प्रा करने 
के लिये था उतका चुनाव जल्दी कराने के लिये ही इस विधेयक का खास हिस्सा संशोधन 
करने के लिये, इत सदन के सामने लाया गया है । चूंकि म्यूनिसिपेलिटीज का चुनाव कराना 
बहुत जरूरी हो गया है श्रोर वह इसलिये कि उन संस्थाओं और उन नागरिकों के साथ 
ज्यादती करना होगा अ्रगर इन बो्डों का जीवन काल हर ६ महीने के लिये हम बढ़ाते 
चले जायंगे ओर इस तरह से धीरे घोरे समय बढ़ाने में दिक्‍कतें भी होती हें श्रोर 
वह बोर्ड जो कि यह समझता है कि हमारा जीवन सिर्फ ६ महीने के लिये है, कोई नया 
काम नहीं कर सकता हैं और न किसो प्रकार की सख्ती ही कर सकता है झोर 
इस तरह से उसके एऐडसमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई झा जाया करती है । म्युनिसिपेलिटोज 
ऐक्ट जो कि सन्‌ १६४५ में बनाया गया था उसके अनुसार समय ससय पर उनका 
चुनाव-काल बढ़ता गयाओऔर इस तरह से उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में धीरे-धीरे सुस्ती 
का जाना भीह स्वाभाविक है। झाज अगर हम इस बात का इन्तजार करते हे कि पूरा 
स्थनिसिपेलिटोज़ ऐक्ट अमेंड हो जाय तो उसमें अधिक समय लगेगा। इसलिये यह 
विचार किया गया हे कि चुनाव जल्दी कराने के लिये जितने भी श्रावश्यक श्रमेंडमेंट 
हैं उनको तुरन्त कर लिया जाय। इसलिये जो इस बिल का मुख्य उद्देश्य हे वह 
खुतावों को जल्दी कराने के लिये श्रौर वह तमाम संशोधन करने का हँजो कि इस नई 
परिस्थिति में या नई व्यवस्था में आवश्यक हो गये हें। इसके साथ ही साथ जोकि 
बहुत ही ग्राववरयक विषय समझे गये और जिनकी वजह से स्यपूनिसिपेलिदीज्ष के 
ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुहकमे को जो जो दिक्‍कतें सालूम होती रही हैँ उनसे सम्बद्ध थोड़े से 
संशोधन हें । इसलिए से इसको एक आ्रांशिक और पाशियल (94777) अमेंडमेंट कह सकता 
हूं जो कि स्यूनिसिपेलिटीज्ञ ऐक्ट में हे और जो बड़े भारी अमेंडमेंट श्रागे किसी रोज़ 
सदन के समक्ष झायेंगे उस वक्‍त वे तमाम मसले लिये जा सकंगे। आज इस 
सदन के सदस्यों फे सामने इतनी ही बात है, इसलिये मेरी पहले से प्रार्थना हे कि 
उसमें जितने विषय रखे गये हें वें किसी विशेष हद तक सीमित था महदूद 
रखेंगये हे औरजो भीचोजें संशोधन के रूप में सदस्यपेदशा करनाचाहँ वे कुछ दिलों 


सत्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्ररेश स्थुनिसियेलिदीज्ञ (संशोधन ) विधेयक १४७ 


तक इन्तज्ञार करें ताकि जो दूसरा इस सिलसिले में अरमेंडिग बिल आयेगा, उत्त बकत 
हम उसको ले लेंगे। यह जो म्यूनिसिपेलिटीज् ऐक्ट सन्‌ १६१६ का है श्रौर उसमें 
१६४८ में कुछ संशोघनहुये थे, तो उसमें कुछ खास बातें थीं जेसे कि इलेफ्टोरल 
रोल , ऐडल्ट फ्रैन्चाइज्, और प्रेप्तीडेंटड का डाईरेक्ट इलेक्शन इत्दादि और उससें 
नामिनेशन की जगह फ्ोआप्यान थया। यहांबे चीजे अनी अमल में नहीं झाई, क्योंकि 
झभी यहां चुनाव नहीं हुये । यहां पहले चुनाव (६४८ में हुये थे, तो अब वे सब बातें 
हस बार अमल में लाई जायेगी और इसीलिये यह अमेंडिम बिल बहां से पास हो जाना 
चाहिये । श्रव॒ इस बिल की जो सुख्य-मुख्य बातें हें में उनको इद झइनत को सदस्यों के सामने 
रक्‍्जंगा ताकि जो इसमें अमेंडमेंड्स हुये हेँ,मु्से आइ्तयड़े कि दहुसब लोगों को 
मंजूर होंगे। इसलिये में बहुत ज्याश समयतभी हहीं लूंगा झर दुएः दिल की जो 


मुह्य-पुर्प बातें है उन्हीं का आरके साझने ज्िक कर रूंपा। बुशव हे ध्म्य्न्य में दह 


*३१ हु व | कऋ्सडद ०-क कह 'ऋरा'फाफ । बल क रे कफ 7 खा हर सिनटस च्ण्थाज्य्क कक हासेक कल जी पअ) आल 
भी विचार हशा $क हमारा जो असेन्‍्बदरती का एल उटुचला रुहा हूँ, सछा का हम 
[आय >महििक ता | 


एडाप्ट कर लें और जो इ्वाजिफिक्तेशन्श स्थुनिफिषलल बॉ. को उस ददत र्थ,, थे रू 

मे भा नव की आ मेग के स्प्ट्म ० #> द्व्ध्धा भें # 

हुटा दी जायें। यह चीज आजदवहीं हो सफती हे कि किती यो फ् 

हक च्ण्् का पर, जप जाल के पैर या सा “मी 87: बा 30." शपथ शपातनथक ञ्ृ कक: कम कक ऋषक 

या पाजियानेंट कावोदर हो जाता हे, और इस तरह दाव हड़ फझार घहुभारत्यणँं 
त्णाय 


का भी प्राइम सिनिस्दर हो सकता हूँ, उस्चक्े लिये यह कहा दायथ पि वह स्थदि- 


8, #%. .क दो 


सिैलिटी काबोटर नहीं हो सकता, तो यह चंज्ञ शआ्राल नहीं मानी एछऊासकरती हूं 
ये हमें ऐडल्ट फ्रझ्दाईक्ष को मंजर करना 
। 


म््ड 


झोरयह उचित भो नहीं ै। इसलिये दोनों के लिये 

पड़ेवा और इतके जिये कोई दुतरा राष्तानहींहु। जहां दक्क रिज्र्वेद्धत का सस्दब्ब है, 
तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन । कुछ रोज़ हुये मेंने असदार में एक 
खबर पढ़ी थी कि मद्दरात हाई कोर्ट के सामते कुछ लोगों ने यह झरूदाल वेश्य किया कि 
स्त्रिपों के लिये रिज़वेशन किसी ऐक्ट में रखा गदाहे, तो दाह पेष्ट श्ररूत हु द्योकि 
वह सेक्स की इक्वेलिटी कोदायलेट करता है। इयलियेइस ध्श्ि दा शहां तक सम्दस्ध 
है, इसमें होई उसी चेंज नहीं है. ओर केबल शेड्यूहड कास्ट के लिये इसमें दिज्वर्वे&प है 
झोर किसी के लिये नहों हें। इसमें बहुत से साल पैदा हो सकते हैं। फिर हमारे 
सामने बहुत सीचोजें श्राजाती हैं। कहा जाता हे कि लेबर का रिप्रेजस्डेशन हो। 
इस तरह से जब किसी भी हिस्से की किसी चीज़ को आप झान लें तो 5 

करने के बाद बहुतसी दिक्‍कतें बाद में पेश हो सकती हैँ, इसलिये ऐंडल्टड फ्रब्चाईज् 
का सचाल रखना बहुत ज़हरी है। इमसनें इस तरह से खलय 
झोौर उनके लिये झलम शलग हिस्से हों, शि्लिबंधन हो, यह बात ठीफ गई 
शेड्यूल्ड कास्ट के पलावा इसमें और कोई रिज्र्वद्यद नहीं रखा शूयाहै। जिस तरह 
से यह चुनाव होंगे वह जेसे अ्रसेम्बली के चुनाव हुये हें उसी झ्राधार की मद्चल की गई 
है। इसलिये इसमें कोई दिक्कत और कन्‍्ट्रोवर्सो क्वा सवाल नहोग। इसके झच्दर 
एक सवाल यह भी हे कि यह एलेक्शन डाइरेब्टड चोफ इलेक्शन आाफ़ीसर के सातहत 
होंगे जिससे किसी पोलिटिकल पार्दी छो शिव्गयत का मभोक्ा न हो कि क़िस्ती के साथ 
पक्षयात हुआ हूै। जो बातओऔर जो सशीनरी अ्रसेस्दली फे इजेबशन में थी वंसी ही 
इसमें इलेक्तान आफ़ीसर से लेकर श्रौर दूसरे लोगों को होगी। एक चौीफ़ 
इलेक्शन आफ़ीसर के मातहत चुनाव होगा जिसको सरकार नियुक्त फरेगी। बोर्डो' शी संख्या 
के सम्बन्ध में जो १६४८ के अमेंडमेंट में की गई थी वह २० से लेकर ८० हक थी 
श्र इस अमेंडमेंट में १५ से २५० कर दिया गया है। जो छोटी छोटी बख्यूनिसिपेलिटीज़ 
हैं और जिनकी आबादी १५ हजार भोनहीं हे उसमें १५ को संख्या ही काफ़ी 
है लेकिन इससे कम करता मुनासिब नहीं सपझा गया। यह भी देखने सें झाताहै कि 
स्यूनिसिपेलिटोज्ञ में ५० मेम्बर बंठकर किसी सासले पर वाददिवाद करें तो इसमें 
५० की संख्या काफी हे और इससे ज्यादा सेस्बर ऋगर कर दिये जायं तो उससे कोई 
ज्यादा फायदा न होगा ऐसा मेरा र्याल हैँ में समझता हूं कि स्यूनिसिपेलिदीज्ञ में ५० की 


जलने. 
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संख्या काफ़ी होनी चाहिये। म्यूनिसिपलिटीज् के लम्बे चौड़े क्षेत्र नहीं हे 
वहां की समस्‍या को समझने के लिये कोई दिक्कत वे होगी जो सेम्बर रह चुके हें उद्को 
सालूम होगा कि एक वार्ड का जो सेम्बर है वह अपने शहर की हालत को ऋच्छी तरह से 
समझता है इम्त तरह से ५० झादसी काफी होंगे। सन्‌ १६४८ के एऐंक्ट में नार्मीनंशन बदल 
दिया गया था ओर कोग्राप्यन रखा गयाथा लेकिन इसमें दोनों को उड़ा दिया गया।हें। 
ग्रव जो भी मेम्चर बोर्ड के होंगे वह चुने हुये होंगे कोई खास परिष्थिति हो जाय तो 
इपरी बात है। यह इलेक्शन के सम्बन्ध से मोटी मोटी बालें हैं। इसलिये में इसमें 
पदन का अधिक समय नहीं लेदा चाहता हूं । 

एक बात और जो ज़रूरी इसमुहकमे के अन्दर आई उसके बारे में मुहकमे को 
राय यह है और म्‌हक्षम्ें को चलाने के लिये वह ज़रूरी बातें इसमें कीरईहें। म्युनि- 
लिउेजिटी को कप्पोस्‍्द बसाने का अधिकार दिया गया हें। यह सवाल ऐसा है कि गवनसेंद 
आफ इंडिया अपना फूड प्राब्लम यापग्रोंमोरफूडक ससले कोहल करने के लिये कोशिज्ञ 
कर रहोहे और मेराख्याल हेैकि वह इस काम में कुछ मदद भी देगी और में समझता 
हूँ कि यादि स्पुनितिरे लियोज्ञ इस काम को करेंगी तो कम्पोस्ट बढ़ेगा और प्रोमोर फूड में 
भो ब्रातावी होगी अब एक सवाल झोर हे जिसको सदस के सेम्बरान नये रूप में दखते 
होंगे हालांकि वहु इस तरह से नहीं है। एक इतमें प्रावीजन है मेम्बरों को सस्पेंड करने 
का। अलग करने का प्रावीज्ञत तो पहले ऐक्ट में हे। आज भी गवर्न मेंद को यह ऋधिकार 
हैं कि बह सेम्बरों को अलग कर दे अगर कोई ग्रलती बह करें। लेकिन कई बार ऐसा 
देखा गया, जपाकि सबको अनुभव हे किजो भी पव्लिक रूदिस सेंप.ज-छन आक्ृपाई 
करता है, जिसको ला (]8ण) ने कुछ प्रोठेक्ट कर दिया है वह झ्रगर गलती करें तो उनके 
खिलाफ तब तक ठीक इस्चवायरी नहीं हो सकती जब तक कि उनको सस्पेंड न 
किया जाये। मुझ को इसका कुछ जाती अनुभव हु जोकि काफी तह्ख हूँ। में मेम्वर 
जब था उस ज़माने में एक सामली मृलाजिस के खिलाफ़ शिकाथत करने के लिए मेरे 
ख़िलाफ़ म्पूनिसिपल बोड ने जाली कारजात तेयार किए श्ौर उन्तको पेश किया। रन्‌ 
३६में जिन छोटे छोटे मुलाज़िमान के खिलाफ मेंने रिइ्वत की शिकायत की थी और जो 
डिस्मिप्त हो गए थे उनका सुक़हुमा मेरे ऊपर अऋब तक चल रहा है । जिन सेम्बरों ने सज़बती 
के पाथ, सहतो के साथ काम किया हैं, उत आादमियों में से यहां भी चन्द मेरे दोस्त मुझे चज्धर 
झा रहे हें। उनको अनुभव है कि क्या क्‍या दिक्‍कतें सामने आती हैं। उनको यह भी 
मालूम हुँ कि कोई ग़लत काम करने में में कभी हिस्सेदार नह था, इस वजह से 
मुप्तीबर्त मुझ पर भी श्राई और उस केस में सुझको सज़ा हो चुकी हें लेकिन अपील 
से मे उससे बरी हो गया। इसलिए में निवेदन करूंगा कि अगर हम किसी मेम्बर के 
खिलाफ इन्क्वायरी करना चाहें, तो उसको सस्पेंड करके ही हम इन्चवायरी श्रच्छी तरह 
से कर सकते हैं। इसके साथ ही चेयरमंन, और प्रेसीडेंट जो कहलायेंगे उनका भी रुवाल है । 
प्रेंतीडेंट को हम आज अलग तो कर सकते हैं लेकिन उसमें यह लिखा हुआ हुँ कि परसिस्टेंट 
फ़ेल्पोर होना चाहिए। हमार सामने एक ऐसा केस आया जिसमें रुपया ग्रबन हो चुका 
है। उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट कौ यह श्रोपीनियन है कि यह पहला सौक़ा हैं, 
वर्ग भी कभी नहीं दी गई इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। श्रब मेरे साभ्षन 
दिक्‍क़त यह आई कि अगर हस पब्लिक मोटिंग में जाते हैं और लोग सुझ से यह कहते 
हेंकितुम हमार रुपये के कस्टोडियन हो, तुमको हारा रुपया अच्छी तरह से रखना चाहिये । 
इसके बाद अगर यह कहें कि यह चेयरमेन है इसने रुपया ग्रबन किया हे और रुपया 
बबन करने के बाद भी यह चेंयरमेद्र मौजूद हैं तो फिर श्राप हसारें रुपये के केसे कस्टो- 
डियन हें जो कि इसको सज्ञा भो नहीं दे सकते हूँ। इसलिए में चाहता हुं कि 
झगर कोई ग्रास मिसयत्ञ आफ़ पावर्स होतो हम पहली बार ही चेयरमेन को रिमृव_ कर 
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सके जिससे किश्नगर हम से कोई कहें कि जिसने ग्रवल किया था वह आज भी चेयरमंन 
कंसे बता हुआ हे तो हन उस चेमरनेन को पहली बार ही अलग कर सके। इसरो बात 
यह हैं कि यदि ज़रूरत हो तो हम रस्पेंड भी कर तऊहूँ। हमते संब्वरोंक बार में कहा कि 
उसको द्वस्पेंड करके ज्यादा अच्छी तरह से इन्कदायरा कर सकते हैं। इसके साथ सा 

यह हो कि चेयरमेन जो प्रेस्रोडेंटड कहुलायेगा बह सेद्रिक पास हो था उत्तके बरावर को 
परीक्षा पास हो। ऐसा इसमें रखा गया है। टाइस्स बाफ इंडिया ने लिखा 
कि जब पालियामेंट के मेम्बर बग़र पढ़े लिखे धहुस कर सकते हू तो चेयरमंन क्यों 
नहीं कर सकता हैँ। अबर कोई पालियासेंद का मेस्तर, असेस्बली का सेम्वर ओर कॉसिल 
का मेम्बर हो और वह यह नहीं समझता हूँ कि जो संशोदन काया हु उसके क्या साते 
हूँ और वह वहीं जानता कि स्पूनिसिपेलिटी का ऐक्ट क्या हैँ तो बह किसी को नुक़सान 
नहीं पहुंचा सकता हूँ। पाहियामेंद के मेम्दर, अलेस्चलो के केम्बर तथा कॉसिल के 
मेस्ब्रर और एक्जिक्यूटिव में अन्तर हो चोफ़ मिनिल्शर श्रोर प्राइस 
सिनिस्टर यह नहीं जानतः है कि क़ानून क्या है तो कंसे काम चला सकता हूँ। मेम्बर है, 
तो कछ हिस्सा लेगा और कुछ नहीं लेगा इंच धरह से पालियामंद और असेम्वली का 
काम चल जायेगा लेकिन अगर प्रेसीडेंट नहीं जानता है कि ग्रवर्नसेंट ने जो सरक्यलर भेजा 
हैं उसके क्या माने हँतो वह स्थूनिश्मिपेलिटों के ऐडमितिस्ट्रेशन को नहीं चला सकता 
हुं। सेक्रेटरी अपने मतलब के लिये जो चाहूँ वह करवा सकता हें। यह विक्क़त 
हमारे सासने हुँ। आझाप अगर कोई रास्ता निकालेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुँ । 
जब तक गवर्नेमेंट की हिदायत को नहीं समझेगा सब तक केसे काम चलेगा । अगर शाप 
उसमें कोई दूसरा रास्ता निकालें तो मुझे इसके मानते में कोई एतराज नहीं हे। 
पहले इलेक्शन होता था और स्यृत्तिसियेलिटी छो मेश्दरों का बह बोद लेते थे। उससें 
बहुत से लोग काम करते थे लेकित अब तो ऐड्िलनस्ट्रेशन से चुना जायेगा इसलियें 
पब्लिक ओपिनियन इस बात के हुक में होगी कि वे पढूँ लिखे पेहा करें । 
एकाउन्ट आाफिसर रक्खा जाय। बहुत सी स्यूनिसिपर्लियी से शिकायत आती हें । उसके 
सुधारने का रास्ता इतना धीमा हैँ कि वहु सुधरता नहीं है। जो सुधारतें हें उससे 
नतो संतोष हमको हें और नझापकों है। जब जनता समझतों हैँ कि हिसाब में 
गड़बड़ी हैँ और गड़बड़ी होती हुँ तो इसके माते हें कि उसका इन्तजास ठीक 
तरह से नहीं होतः हूँ। इसलिये जो हिसाब हुँ उसको ठोक तरह से रखा जाय उसके 
लिये एकाउन्ठ आफ़िसर की नियुक्ति के बारे में एक संशोधन हैं। सुपरिन्देंडेंट श्राफ 
ऐजकेशन भी अपने सातहत को रख सके श्रौर वरख्वास्त कर सके । एक सवाल जो हमारे 
सामने आज बहुत बड़ा हो रहा है वह यह हें कि आवद्राई के बारे से हम क्‍या करें। झावदाई 
के बारे में बहुत गड़बड़ बताई जाती हु। ऐसी शिकायतें मेरे कानों तक बहुत पहुंचती 
हैं। समान लिया ४० लाख की आमदनी हुई ओर उससें ३० लाख रिफन्‍ड हो जाता हे । 
ग्रब॒इस ३० लाख में गड़बड़ी भी बहुत होती है। सभ्यूनिस्िपेलिटी की यह शिकायत 
हैँ कि यहजो दुयया हमने लिया श्ौर रिफन्‍ड कियातो इसमें चेक करने वालों कौ तनख्वाहें 
हम देते हूं, कागज स्थाही काखचेंकरतें हें और जहां रिफत्ड हुआ वहांभी नोट हुआ तो 
यह ३० लाख का जो रिफन्‍ड हुआ इसमें स्पूृनिसिपेलिटीज्ञ का जो खर्च हुआ और गबन 
झौर बेईमानी भी होती है, वह अलग। इस तरह से यह सभस्या आक्ट्राई की हमारे 
सामने हुँ श्लौर इसका मतलब हल करते के लिये क्या चीज़ हैं। यह बात सोची गई 
हुँ कि आक्द्राई रिफन्‍ड नहों,इस तरह का कोई तरीक़ा निकालाजाय। इस तरह से 
यहु एक बड़ी स्कीम का हिस्सा हें जिसको पूरा करने की कोशिश हम कर सकते हूं। 


दूसरी चीज़ यह हे कि सिनेमा हाउसेज, प्लेसेज आफ़ वरश्षिद के पास नयन सकें। 
उससे बहुत सी दिक्‍्कते पंदा होती हें। प्लेसेज़ आफ वरश्षिप भी बहुत जल्दी बन जाते 
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हैं। आपने सुना होगा कि रात रात में समश्दिर श्रौर ससजिद तेयार कर दी गईं। 
मान लिया कि कोई आदसी सिनेसा बनाने वाला है और उसका कोई दुश्मन है बस रात- 
रात में वहां मन्दिर था मसजिद बन जाती है तो इस परेशानी को दूर करने का 
इरादा हैँ लेकिन इसके माने यह नहीं हेंकि हम हर प्लेस आफ वरशिप के पास सिनेसा 
बनाना चाहते हें। लेकिन इस तरह की जब विवक़तें उठती हें तो जब तक हमारे पास 
कोई कानूनी अधिकार नहों तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हेँ। श्रगर इस तरह का 
झधिकार हमारे पास रहेगा तो बेकार परेशान करने की किसी को गुंजायश नहीं होगी । 


एक बात और हू, आपको यह श्रन्दाजा तो होगा ही कि एक ठाउन प्लानिंग का 
मुहकमा गवर्नमेंट के सामने हे। हम यह चाहते हेँ कि जो कोई टाउन बसे बह 
एक खास ढंग से बसे। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है श्रौर इसके 
मुताबिक टाउन बसाये जाने की योजना हूँ, लेकिन इसके यह माने नहीं हुँ कि जो 
टाउन बसे हुये हैं उन्हें खोद कर हम नया बनायेंगे लेकिन हम चाहते हें कि आग 
इस प्लान के मुताबिक ही काम हो ताकि इसकी एक अच्छी शक्ल निकल आवे और चीजें 
ठीक होती जायं। इसके लिये कोई कानूनी अधिकार नहीं हें श्रब॒ तक । 


इसके लिये भी एक एडहाक कमेटी बना दी जाये । इसके लिये हमको कुछ कानूनी 
झ्रधिकार हों ऐसा इस पर इशारा किया गया है। स्युनिसिपल इस्प्लाईज्ञ के बारे में भी एक रूल 
बनाने के लिये हे । इससे यह होगा कि स्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है । 
एक बात में श्रौर कहना चाहता हूं कि इस वक्‍त स्युनिसिपेलिटीज़ के जो टस्से हु बहु चार साल 
के रकते गये हें। चार साल के बाद अगर गवनंमेंट चाहे तो वह ज्यादा से ज्यादा दो साल भ्रौर 
बढ़ा सकती हु। श्रभी तक ऐसा नहीं था। अञ्रभी तक तो यह था कि अगर सरकार चाहे 
तो वह १० साल तक बढ़ाती चली जा सकती हूँ। इस श्रमेंडिग बिल में यह रक्‍्खा गया हें 
कि चार साल के बाद स्युनिसिपेलिदीज्ञ का टर्म खत्म हो जायेगा और ज्यादा से ज्यादा श्रगर 
गवर्नेमेंट चाहेतो वह दो साल और बढ़ा सकती हुं। ६ साल के बाद तो स्थुनिततिपेलिटीज 
को इलेक्शन करना ही पड़ेषा। यह मुख्य मुख्य बातें हे जो इस अमेडिग बिल में हैं इसमें एकाध 
बातें हें जो इस अमेंडिंग बिल में कंद्रोवर्सो की हो सकती हैं और मेरा र्याल हे कि सदन अ्रधिकांश 
बातों पर सहमत होगा । इन दाब्दों के साथ में इस अ्रमेंडिग बिल को बिचार के लिये इस सदन 
के सामने पेश करता हुं । 
चेयरमेन-..श्री राजाराम शास्त्री ने एक संशोधन की सूचना दो है कि उत्तर प्रदेश 
ब्पुनिसिपलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये। 


ओऔ्री राजा राम शास्त्री--में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज़ 
(संशोधन ) विवेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये। 
मे इस प्रस्ताव को इस लिये पेश करना चहता हूं कि यह विषय काफी महत्व रखता! है 
झ्रौर इसपर काफी अच्छी तरह से विचार होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने श्रभी जो भाषण 
किया उसमें जो बातें उन्होंने पेश को उनमें बतलाया कि यह विधेयक क्‍यों लाया गया है । जहां तक 
चुनाव करने की बात हू उससें कोई ज्यादा विवाद की श्रावश्यकता नहीं है । श्रसेम्बलो का चुनाव 
जिस तरीके से हुआ है उसके संबंध में सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी 
ने कुछ बातें ऐसी पेश कीं कि मेरा ख्याल हूँ कि उनमें से कुछ बातें ऐसी हें जिनके बारे में कुछ 
विवाद हो सकता है. श्रौर विरोध भी हो सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस विषय के 
साथ अगर हम पूरा इन्साफ करना हु तो हमको पूरा मौका इसके संबंध में विचार करने का मिलना 
चाहिये। इसलिये में यह कहना चहुता हूं कि श्रध्यक्ष महोदय, भ्राप इस बात को देखते हूँ कि 
जिस दिन यह संशोधन रक्‍खा गया था उसके बाद तौन रोज कौ छुट्टी हो गई थी। वह 
इसलिये हो गई थी कि हम लोग इस पर बिचार कर सकें। दो रोज तक श्राफ़िसेश् बन्द 


सन्‌ १६४५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युनितियेलिदीअ (संशोत् न) विधेयक १५१ 


रहे और कितने ही माननीय सदस्य अपने अ्रपले घरों को भी चले गये। इस वक्‍त ११ बजे 
से बहस शुरू हो गई। में यह महसूस करता हु कि श्रगर मंत्री जी को हमें पूरी सहुलियत 
देता है कि हम भी इसमें संशोधन ला सके तो इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होना चाहिये। 
पंशोवनों को देखने से मालूम होता है कि जितने भी संशोधन झाये हैं वह सब गवर्नमंट की तरफ से 
आ्राये हें। सिवाय सरकारी पक्ष की तरफ से और किसी ने तो शायद श्रपने संशोधन अभी तक 
दिये नहों हें। एक तो यह मुह्िकलात हमारे सामने रही हें। माननीय अध्यक्ष महोदय, में 
नहीं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को लाकर हम पर यह इल्जाम लगा दिया जाय कि पहले तो 
हम लोग शोर गुल मचाते रहे और पब्लिक में सरकार की झालोचना करते रहे कि सरकार चुनाव 
नहीं कराता चाहती है और जब सरकार चुनाव करने के लिये बात करती हूँ तो हम डिलपिंग 
देक्टिक्स करते हे । अध्यक्ष महोदय, में आपको विद्वास दिलाता हूं कि मेरी मंशा कतई ऐसी नहीं 
हुँ कि चुनाव रोक दिये जायं। लेकिन में इतना जरूर चाहता हूं कि जो चुनाव किया जा रहा हूँ 
झौर नये-नये अधिकार दिये जा रहे हें या लिय जा रहे हें ये सब चीजें ऐसी हूँ जिस पर विचार 
होना चाहिये । इसलिये में चाहता हूँ कि श्राप एक विशिष्ट समिति मुकरेर कर दीजिये और 
उस का समय एक हुफ्ता या इससे भी कम समय रखा जाय तो मुझे एतराज नहीं हे। लेकिन 
में महसूपत करता हूं और शायद हर मेस्बर इसको महसूस करता होगा। चंंकि श्राज बहस 
शुरू हो जायेगी तो बहस हम करेंगे ही और देखते पर मालूम पड़ेगा कि इन्साफ हो रहा है या नहीं 
यह सब बातें तो होंगी ही, लेकिन हमको सौका अ्रवइ्य सिलना चाहिये, क्योंकि सही ढंग से हमें 
मौका नहीं मिल पाया । इसकी सांग हम सरकार के सामने करते हें। इसमें श्रापका ज्यादा 
टाइम नहों लगेगा यदि सेलेक्‍्ट कमेटी के सुपुद॑ कर दिया जाय । यदि आ्राप सात दिन की भियाद 
ज्यादा समझते हें तो वह ५ या ६ दिन हो सकता हे । लेकिन विशिष्ठ समिति में जब जायेगा 
तो वहां लोगों को मौका मिलेंगा। 


दूसरी ओर में सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि विशिष्ट समिति के अन्दर पूरी बहस 
हो जायगी जिपतसे व्रशोवनजोयहांपरश्रायें हें वे वहींही जायेंगे और विरोधी तथा सरकारी 
पन्च इप तरह से मिजजूल कर इते जल्दी पास कर देंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह 
एक २. पूलो बिल है, कोई लम्बी बहुस या विरोव का सवाल नहीं है ।  भ्रगर विशिष्ट समिति में 
ग्राय ६ दिखदे कररई तो में आप को विदवास दिलाता हूं कि इस सदन में पाइलेद करने में 
कम समय लगेगा और आप को आसानी होगी । श्रापकी मंद्ा से यह पता लगता हैँ कि आज 
बहुस हो जाय और कल प्रशोधन पेश कर दिये जाय॑ लेकिन यदि सरकार अपोजीदान को साथ 
लेकर चलती है और जिस नीयत से मेने प्रस्ताव पेश किया है. उस नीयत से काम किया जाय तो 
इससे मिनिस्टर को स्वयं सहुलियत होगी। इसमें किसी को विरोध नहीं होगा इस गरज से 
मेंने यह प्रस्ताव पेश किया हे। मुझे विदवास हूँ कि साननीय मंत्री जी अवदय इसे स्वीकार 
करेंगे। इन गब्दों के साथ मे अपने प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं । 


चेयरसेन----आप कौ क्‍या राय है! 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--जो बहस हो रही है, होने दीजिये । 
श्री राजा रास शास्त्री--मेंने जो अभो बहस की थी, वह अपने प्रस्ताव पर की थी 


कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुरं कर दिया जाय। लेकिन ऐसा माजू सम होता है कि यहां तो 
बहस पहली रीडिग पर हो रही हूँ। क्या दोनों चौजें साथ ही साथ चल रही हैं। 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीसम--जनाबवाला, बदकिस्मती से दोनों चीजें साथ ही 
साथ चलती हैं । जो सोदान पेश हुआ हू कि इसको सेलेक्ट कमेटी सें भेज दिया जाय झौर बिल 
पर साथ ही साथ बहस होती है । यह कोई ८ई बात नहीं हे यह तो मेने पहले ही कह दिया था। 


चेयरमेन-..-माननोय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह ठीक कहा है । होनों पर साथ 
ही बहस होगी। 


श्प््र लेजिस्लेटिव कौंसिख [३ मत्म्बर, १६५३ 


श्री राजा राम शास्त्री--प्रभी मैने दोनों पर बहस नहों की है । 

चेयरमेन--इप संबंध में हमारा नियम इस प्रकार है :-- 
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तो इस इस समय सदन के सन्मुख मूल प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक पर बहुस की जाय 
झौर उस में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भज दिया 
जाय। यह दोनों साथ ही साथ बहस में लिये जावेंगे। अगर झाप को मूल प्रस्ताव पर 
भी कुछ और कहना है तो कह सकते हें । 


श्री राजारास शास्त्री--माननौय श्रध्यक्ष महोदय, सुझ इस बात की खुशो है कि 

झाज कई सालों के बाद माननीय मंत्री जी को एकाएक यह बात महसूस हुई कि स्युनिसिपेलिदीज्ञ 
का चुनाव हो जाना चाहिए। सुबे की जनता बहुत दिनों से इसकी मांग कर रही है। सरकार 
बहुत दिनों से बराबर जनता को इस बात का विद्वास दिलाती रही हूँ कि चुनाव हि त जल्द 
हो जायेगा लकित फिर भी चुनाव बराबर दलता ही रहा। में माननीय मंत्री जी को बधाई 
देता हूं कि उन्होंने इस ३ शोधक विधेयक को पेश करके एक तरीके से म्युनिसिपल चुनाव की शोर 
जनता का ध्यान श्रार्काबषत किया है । में साननीय मंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं कि 
उन्होंने समय की श्राववयकता को समझ कर यह विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का एक 
तो यह उद्देश्य है कि चुनाव कित तरीके से हो। दूसरे यह कि किस मोके से लाभ उठाया जाय । 
क्योंकि वह तो पा लियामेंट का एक कानून बना और उसके मुताबिक बालिग मताधिकार के आधार 
पर सारे देश मे चुनाव कराया गया और पीपुल्स सीप्रेजेंटेशन का जो ऐक्ट है, उसकी चुनाव के संबंध 
में जो धाराय हूं, मेरे ख्याल से अ्रक्षरशः करीब करोब वही धारायें इस विधेयक के अन्दर उठाकर 
पेश कर दी गई हुें। इसके अतिरिक्त मुझे इस संबंध में और अश्रधिक नहीं कहना हे, हां 
रिप्रेजेन्डेशन के सिद्धांत की जितनी बातें हुई, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को कोई 
रिप्रेजेन्टेशन सीट नहीं दी गई है, ठीक बात है । इसी प्रकार झापने कहः है कि स्युनिसिपलिदीज्ञ 
में इस तरह के रीग्रेजेंटेशन का कोई सवाल नहीं रहा है, अरब शेड्यूल कास्ट का रीम्रेजेंटेशन रक्खा 
गया हे लेकिन लेबर के संबंध में खास तौर से माननीय मंत्री जो ने यह कहा कि पहले किसी वक्‍त 
में मजदूरों की सीटें मांगी जा रही थीं। यह कहा जा रहाथा कि मजदूरों को सौट्टें मिलनी 
चाहिये। लेकिन यह कहा गया हुँ कि जहां तक बालिग मताधिकार का हक है उसफी वजह से 
मजदूरों को अलग से सीट देने का सवाल उचित नहीं है। मेरा तो ख्याल यह हू कि रिप्रेंजेंटेशन का जो 
सिद्धांत हैं वह यह हैँ कि ओयेपेस कम्पीटीशन में अगर कोई वर्ग श्रपने को कमजोर पाता हैं जो 
राजनैतिक दृष्टि से आगे न बढ़ा हो, उसके पास ऐसे साधन न हों कि जिनकी वजह से वह दूसरों 
का मुकाबिला कर सके, तो उसकी रक्षा के लिये और उसकी प्रगति में सहायता देने के लिये 
यह रिप्रेजेन्टेशन का तरीका अख्तियार किया जाता हु। यह तो ठीक है श्रौर में भी सानता हूं 
कि जब बालिगमताधिकार का तरीका हो गया है श्नौर हर नर नारी को वोट देने का भश्रधिकार 
दिया गया है तो उस सोके पर धर्म के नाम पर सब रिप्रेजेंटेशन्स को खत्म किया गया हूँ श्रौर 
इसलिये हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन मांगता गलत बात है, चुनाव में लोग भिन्न नहीं रह सकते हूँ 
जिस तरह से जातीयता के ताम पर शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो ऐसा वर्ग हे कि उसको रक्षा करने 
के लिये इस तरीके से किया गया, तब सचम्‌च में महसूस करता हूं कि जहां तक विचार धारा 
का ताललुक हूँ, राजनेतिक लड़ाइयों का ताल्लुक है, और राजनंतिक चेतना का जहां तक ताल्लुक 
है, में मानता हुं कि लेबर वर्ग काफी आगे बढ़ा ६4४ है, लेकिन जिस तरीके से श्राजकल फे चुनाव 
हूये और उन चुनावों में घनघोर लड़ाई हुई, तो उस चुनाव में बहुत से साधत ऐसे होते हें जैसे 
पैसा, श्लोर आजकल सबसे बड़ा साधन पैसा हैं। जिसके पास पैसा नहीं है बह 

नहीं कर सकता हैं। आज हजारों रुपया खच होता है, बड़े बड़े आदमी मुकाबिले में खड़े 

होते हैं तो उनके मुकाबिले में श्गर हम यह कहें कि मजदूरों की ट्रेंड यूनियन चुनाव की लड़ाई 
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लड़ें, था दूसरी पार्दीज का या और जो दूसरे चुनाव के साधन हैँ, उनका भुकाबला कर सकें 
तो यह कठिन सी बात हुँ मेरा अपना ख्याल यही हैं । अ्रभी जेसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 
पब व्यक्तित्व का जमाना नहीं रहा हे और मजदूर ट्रेड यूनियन को लड़ना चाहिये तो इसके लिये 
में यह कहेँगा कि उसकी भी म॒हिकलें हें। में तो कहूंगा कि मजदूर श्राज सचमुच राजनेतिक 
दृष्टि से इतने पिछड़े हुये हें कि जिसका कोई भी प्नन्त नहीं हे। उसकी राजनंतिक पार्टी 
इस रूप में नहीं है जैसे कि इंगलेंड में है, जो कि मजदूरों की रक्षा करने के लिए मजदूरों से ही 
बनी हुई है, तो ऐसी पार्टी को जरूर सामने भा जाना चाहिये। जब इस प्रीसीडेंट पर हम 
विचार करने लगते हैं तब मुझे पूरी आजा हो जाती हु कि सचमुच में इस आम चुनाव में मजदूर 
व गरौब वर्ग की रक्षा वह कर सकेगा, परन्तु इसमें भी मुझे कुछ संदेह हैँ, इसलिये कि यदि इस 
समस्या को माननीय मंत्री जी विचार करें, तो मेरा ख्याल हुं कि मजदूरों की परिस्थिति से उसको 
यह अच्छी तरह से मालूम हो जायेगा । साथ ही साथ में एक बात शौर यह भी बतलाना चाहता 
7 कि देश के अन्दर आज द्रेड यूनियन बहुत पीछे हैं और श्रगर उनको भी कुछ श्रधिकार 
हो और वे भी अपने नुमाइन्दे चुनाव में नहीं ला सकेंगे, तो उनकी रक्षा करना और उनके नुमाइन्दे 
निसियै लिटीज् में रखे जायें तो ज्यादा अच्छा होगा । मेरा श्रपना ख्याल है कि यदि ऐसा हो 
जाये तो हमारे लिये यह अधिक हित्तकर हूँ । 


साथ हो साथ में इस बात का भी विचार रखता हूं कि इस बिल के अन्दर और सब 
चोजें जे ती हें, वे तो उचित हूं ही, ले किन जँसा कि मेम्बरों को और प्रेसीडेंट को ससपेंड करने श्रौर 
उनको अलग कर देने का जो अधिकार दिया है, यह देखना हुँ कि वह सचम्‌ च में कहां तक उचित हूँ । 
कोई भी प्रेसीडेंट जो कि आम चुनाव से चुनकर किसी म्यूनिसिपेलिदी का प्रेसीडेंट बनता है, और 
जनता का उस पर पुरा विद्वास हे, और जिस तरीके से ब्राम चुनाव में वोट लेने के बाद, इस तरह से 
जो हुकूमत बनती है , ओर उसका यह दावा हे कि चूंकि जनता ने हमें वोट दिया है श्लौर उसके 
बल पर और उसक विश्वास पर ही हमने हुकूमत बनाई है, और दूसरी तरफ हुकूमत बह कहती 
हैँ जिस चोज़ को वह हितकर समझतो हुँ, उसी को करती हूँ, तो इस तरह से दो मुदिकलें पैदा हो 
सकती हे और वे जो चुने हुये हें, यह कह सकते हें कि हुकूमत ने गलत कास किया। इस 
तरह जो मुश्किल पेंदा होती हे ओर साननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर जसा ज्ञात हुआ कि 
किसी भी म्युनिसिपेलिटी के प्रेस्ीडेंट को जो कि आम चुनाव से वोट पाकर और जिस पर कि 
जनता ने विश्वास प्रकट किया, और अगर अपनी दृष्टि से कोई काम करता है और यह समझता 
हैँ कि उसने सही काम किया, मगर इसके विपरीत हुकूमत समझती है कि उसने गलत काम 
किया और उसने अपने उस काम से तुकसान पहुँचाया, तो उस समय सरकार उस अधिकार को 
श्रपने हाथ में लेगी और उसको ससपेंड करके निकाल भी देगी । यह बात यदि डेसोक्रेसी में संभव 
है, तो यह अधिकार किसी भी बालिग सताधिकार पर बनी हुई, जो बाडी है, ओर यदि स्युनि- 
सिपेलिटी के अन्दर इस तरह से कोई गलत काम करने की वजह से उसको रस्पेंड किया गया या 
हटाया गया, तो यह चीज़ तो पूझे पसन्द आई, मगर ऐसी भी चीज़ डेसोकसी में होती हे कि अगर 
हम यह महसूस करते हें कि हुकूमत कोई गलत काम करती हुँ श्र हुकूमत जनता के खिलाफ 
कोई काम करती हूँ तो उस वक्‍त भी कोई ऐसा आड्डिनेंस जारी किया जाय और हुकूमत को 
सस्पेंड किया जाय और तभी इस कानून से जो म्युनिसिपेलिटी के सेम्बरों या प्रेसीडेंट का सस्पेंसन 
होगा, वह ठीक जंच सकता हैं । लेकिन जब आपको सस्पेंड करने का सवाल पैदा होता हैं, 
तब माननीय प्रध्यक्ष जो, यह सवाल दूसरों के लिये पेदा हो जाता है, मगर अपने लिये श्राप 
कहते हें कि हम यहां जनता ने चुनकर भेजा हैं। में कहता हुं कि अगर सम्पुनिसिपेलिटी के 
किसी प्रेसीडेंट ने गलत काम किया है, तो वह भी यहां जनता के विश्वास से और उनके द्वारा 
चुनकर आया हैँ, तो यदि जनता समझती हुँ कि बह अयोग्य है, उसको निकालकर बाहर किया जाय 
उस समय यह बात हुकूमत अपने हाथ में ले लेती हूँ, तो यही बात हुकूमत के लिये भी होनी 
आचाहिये। इस तरह से नागरिकों के बहुमत से सब चीज़ होना चाहिये। 
झब सवाल इसमें यह हो सकता हे कि इसके लिये फैसला कौन करे कि उसने सही काम 
किया या गलत काम किया है। स्युनिसिपेलिटी डिपार्टमेंट के लिये तो फुसला हुकूसत ने किया 
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है कि उसने गलत काम किया है, मगर जो जनता की मेजारिटी के द्वारा चुनकर प्रेसीडेंट हुआ हूँ, 
ग्रौर उसके खिलाफ किसी भी तरह से मिनिस्टर साहुब को यह विश्वास हो गया हो कि इस 
प्रेसीडंट या चेयरमेन ने गलत काम किया हे, तो उस वक्‍त क्या हो सकता हे । अगर उस चेयरमन 
ने कोई गलत काम किया आपने उसको सस्पेंड कर दिया श्रोर निकाल दिया तो उस समय 
आप की बात चलेगी या स्युनिसिपेलिटीज्ञ के जो मेम्बस हें अगर वह कहते हे कि चेयरसन ने कोई 
गलत काम नहीं किया हैं तो उस वक्‍त शआ्रापकी बात चलेगी या उन मेम्बरों की। 
इसी तरह से यह भी कंहा गया कि स्युनिसिपेलिठीज्ञ के चयरमंन को मेद्रीकुलेट होना 
जरूरी है। अगर मेम्बर अयोग्य हैं और उसको पता नहीं कि हाउस में श्राज क्‍या हो रहा है 
तो मेरे ख्याल में बहु किसी का कोई नुकसान नहीं करता हे सिवा इसके कि वह जिस क्षेत्र से 
चुन कर आया उसका वह सही तौर से प्रतिनिधित्व न करे। मेरे पास भारत का संविधान 
नहीं हैँ, पता नहीं उसमें किसी राष्ट्रपति के लिये या मिनिस्टर के लिये कोई योग्यता के लिये कोई 
दत॑ रखी गई हैं या नहीं। मात लीजिये कि म्यूनिसिपेलिटी का एक चेयरमेंन हु 
बह कोई गलती करता है तो वह जनता को नुकसान पहुंचाता है इसलिये उसको मेद्रीकुलेंट होना 
चाहिये। में पुछता हूं कि सरकार ने किसी डिपार्टमेंट के मंत्री को जिसक हाथ में लाखों 
रुपया दे दिया जाता है, उसके लिये कोई छार्त रखी हैं या नहीं कि उसका मंद्रीकुलेट होना जरूरी है 
या नहीं । मेरा ख्याल यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, में इस हाउस का एक साधारण सदस्य हूं, 
मुझ पता नहीं है, अगर कोई गलती हो जाय तो मे कोई हाउस का नुकसान नहीं करूंगा लेकिन 
मान लीजिये कोई गलती माननीय मंत्री जी कर बेठते हैं तो वह सूबे का कितना नुकसान कर सकते हैं, 
करोड़ों रुपया उनके हाथ में है तो मालूम नहीं कि उनके लिये कोई हातं हें या नहीं कि वह मेद्री- 
कुलेट हो या न हो। अगर मौका आया और यह बिल पास हुआ तो किसी मौके पर मेरी 
र्वाहिन्न यह है कि एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर लाया जाय, जिसमें यह हो कि माननीय मंत्री 
को बनाने के लिये यह देखना जरूरी हो कि मेट्रीकुलेट है या नहीं यदि में द्रीकुलेट नहीं है तो कम से 
कम वरनाकयुलर सिडिल पास होना तो जरूरी है ।  श्रगर कोई शर्त नहीं है और वह कोई गलती 
करता हैँ तो वह देश का कितना नुकसान करता है। में इसके पक्ष में हूँ कि दातं होनी चाहिये 
इसलिये जो प्रेसीडेंट के लिये शर्ते रखी गई है बह जरूरी हे । 

अब दूसरी बात यह है कि अगर गलती करता हैँ तो उसको हटाने की बात है । अगर कोई 
सदस्य गलती करता हूँ तो उसको हटाया जा सकता हैं, तो हटाने का अधिकार किसको होना 
चाहिये। में समझता हूं कि इलेक्टोरेट को यह अ्रधिकार होना चाहिये । अगर जनता यह 
समझती हु कि इसने गलती की हैं और कास ठीक नहीं कर रहा हैँ, जो उसने चुन कर भेजा है उसको 
यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको निकाल सके, इसके लिये सरकार को या किसी और को 
झ्रधिकार ने होना चाहिये। सदन के श्रन्दर सान लीजिये कोई अयोग्य सेस्बर हे और अगर 
सरकार के हाथ में या सिनिस्टर के हाथ में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह किसी को निकाल 
सकता हूँ मुझे पता नहीं कि सरकार को ऐसा अधिकार हूँ था नहीं कि यदि कोई सदस्य कोई गलती 
करता हूँ तो मिनिस्टर उसको निकाल सकता हैँ या नहीं, तो जब ठक कि वह अपना 
इस्तीफा न दे। अगर भमाननीय मंत्री जी को यह अधिकार नहों है कि वह किसी भी मेम्बर को 
जो अ्रपोग्य हो जो असेम्बली, कौंसिल या पालियामेंट में हो, निकाल सके, अगर यह हो ज/य तो 
मुझको डर हूँ कि मेरा ही सबसे पहला नम्बर आयेगा कि कोई राजनंतिक गलती मेने की तो मुझे 
निकाल दिया जायगा । इस अधिकार को देने में मुझे यह खतरा मालम होता है । हो सकता है, 
झोर मुझे विदवास हूँ कि अगर साननोय गौतम जी या हाफिज जो के हाथ में यह अधिकार हो और 
वह मुझे त निकाले लेकिन फिर भी अधिकार देने में डर लगता है । इसलिये सेरा श्रपना विचार यह 
हैं कि जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित होकर आया वहां की जनता को यह अधिकार होना चाहिये 
कि वह उसे निकाल सकें और जिसको चाहें उसको वह ॒ वापस बुला लें। 

झाज सदन के अन्दर पावर्स तो हम सरकार को दे दें लेकिन पालियामेंटरी हुकूमत में जो 
पार्टी इन पावर होती हें उसके भेम्बरों का सुबह से दाम तक यही पेंशा रहता है कि क्या कास 


हर 


सर २६५२ ई० का उत्तर प्रदेदा स्वुनिसिपलिटीज (संशोधन) विधेयक्ष १५४ 
किया जाय, जिससे हमारी पार्टी ही पावर में रहे। यह पावर देते वक्‍त अश्रध्यक्ष महोदय, 
मुझे डर लग रहा हे । श्राज इतनी पार्दी बन्दी हो रही हूँ कवि जीदन वरक के समान 
हो गयाहै। में उदाहरण के लिए एकबाह कहरा चाहता हूं, श्रेर बह बस में इसलिए 
कह रहा हूं कि जिलसे यह चीज्ञ स्पष्ट हो जाये किश्आाड पाटोबन्दी कि सीसा तक पहुंच 
गई हैं। परसों हमारे कानपुर में एक बाक़या हुआ। हमारी पाठी के एक खास दर्कर 
के घर में दूसरे बक्ष, श्र्थात्‌ कांग्रेस के छुछ लोगों ने रिवाल्दर रखबा दियाओर पुलिस 
से उसके खिलाफ केस चलाने की बात सोची। उसझे बाद जब सेंने दरोग्रा जींझोर 
सुर्पारिदेंडेंट पुलिस से कहा कि चलाइए बुक़दमा, तो इश उसके बाद मामला दबायाजा रहा 
हु, और मुकदमा नहीं चल रहा है । कहा यह जा रहा हुँ के फर्ला आदसी ने इसको रख दिया, 
केस झूठा हैं। में यह इसलिए कह रहा हूँ कि सासनीय बंत्री जी आज आप तो बहुत 
ऊपर उठ गए हें इसलिय नीचे क्‍या हो रहा हूँ इन्चक आपकी पता नह । दृघश लोग जो 
मोहल्लों मे रह रहे हैं, हम देखते हें और महसूल करते हेँ कि ऋगर ऐसे लोग जो यह 
काम कर रहे है. कल वही अझचर म्यूनिश्चियेलिटीज्ञ या असेम्दलियों मं पहुंच जाय आर हर 
तरह से अपने विरोधियों को दबाने की कोहदिश करें, में यह बात कोई मंत्री जी के लिए 
नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब यह हु कि आज तो मंत्री जी जैसे आदमी इस कूतसियों पर 
बैठ हुये हैँ लेकिन कल अगर मेरे जंसे >भ्रादमी जो पार्टीबाज्ञ हैं वह नंत्री बन जायें 
झ्रौर गौतम जी म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर दन जाये उस बच्षत में यह बहूं कि गोतस जी ने यह 
ग़लत काम किया हें और मुझ राजारास दझास्जी मंत्री को प्रा अधिकार हैँ कि गोत्म जी 
ने ग़लत काम किया है इसलिए इसको निकाल दूं। आप बताइए कि वया यह मुनासिद्य 
होगा। हम पावर्स तो आपको दंना चाहते हूँ लेकिन यह चाहते हे कि पावर्स श्राप इस 
तरह से लें कि आज जिस तरह से डेमोक्रेसी की वर्किंग हमारे ददा में हो रही है उसमें इस तरह 
से पाव्स लीजिए जिससे जो पावर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके भी हाथ बंधे 
रहें। क्योंकि श्राज की डेसमोक्रेसी में हम देख रहे हें किसाराझंसार तस्त हो रहा है । 
सत्ता जँसे-जेसे केन्द्रित हो रही हे बेसे-वंसे उसका दुरुषयोग हो रहा हुँ। अभ्राज्ञादी के नाम 
परगुलामी लाई जा रही हुं। में चाहता हूंकि श्राजजो सत्ता आप लखनऊ और 
दिल्ली में केलित कर रहे हैँ उसको स्यपुनिसिपेलिटीक्ष के श्रन्दर केन्द्रित कीजिए । 
झ्रगर कोई उसमें ग्रलत काम करता हैँ तो में चाहता हुं कि आप इलेवटोरेट को 
झधिकार दीजिए, म्यूनिसिपल बोर्ड को अश्रधिकार दीजिए, उनसे कहिए कि 
तुम्हारा चेयरमेन या कोई सदस्य ग़लत काम करता हुँ उसको निकालो। यह 
ठोक हूँ और में इसका स्वागत करता हूं। जिस तरह से समय निर्धारित कर दिया 
गया अधिक से अधिक दो साल और बढ़ाया गया। इस चीज़ की आवश्यकता थी। 
एक अ्रनन्त काल तक समय बढ़ाते चला जाना ठीक नहीं था। मेरा विश्वास हुँ कि ६ साल 
के बाद जनता को मौक़ा मिलेगा कि वह आवदयक चौजों को फर सके। साननीय 
मंत्री जी ने कहा कि हम इम्प्लाईज (८009668) के लिये कन्डक्ट रूल्स बना रहे हैं। जहां 
उनके कन्‍्डक्ट का रूल बनाना जरूरी है उसके साथ यह भी कर सर्क झर घोषणा 
कर सके तो हमार सारंसूबे से राहत आयेगी। जो सब से श्रधिक अ्रसंतोष आज हमारे 
सरकारी विभाग में हुँ वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। चाहे डिस्ट्रिकंट 
बोडं हो, चाहें स्यूनिसिपेलिटी हो। इनके अध्यापकों को तौन-तीन झौर चार-चार 
महोने तक तनख्वाह नहीं मिलती हु। साल भर में हर साल ऐसा होता हे कि जब 
तक अध्यापक श्रनशन नहीं करता हें, हड़ताल नहीं करता हैँ तब तक उनको तनख्याह 
नहीं मिलती हुं। आज लखनऊ में क्‍या हो रहा है, कानपुर में कितनी लड़ाई हेँ। 
यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों कौ तनख्याह तीन चार महोने से दकी हुई हेँ। जब 
झाप चाहें, नियम बनायें तो हुकूमत पहले शक्पना कन्डक्ट दुरुत्त करे । ठौक समय पर उस 
लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिये। जब तक समय पर वेतन नहीं मिलता शब् तक्ष 
स्युनिसिपल बोड झौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के श्रध्यापकों कौ लड़ाई क्त्म महीं होगी। 


१५६ लेजिस्लेठिव कौंसिल [ ३ लबस्‍्बर, १६४२ 


[श्री राजा रास शास्त्री] 


जितना रुपया इकट्ठा होता है चहु लखनऊ में चला आता हे। श्राप कहते हें कि 
स्थुनिस्ियल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अ्पता काम चलायें। जितनी श्रामदनी देहात 
में होती हे उसका १/४ भाग डिस्ट्क्ट बोर्ड को दीजिये। जब श्राय उन्तकं हाथ मऊ 
रुपया छोड़ देंगे तो शासन अ्रच्छी तरह से हो सकता हु। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से 
कुछ कहा जाता हैँ तो वह कहता हैँ कि गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है। गवर्नमेंट कहती 


ञ्कै 


हुँ कि हमें इससे क्या वास्ता है। हंसारे कर्मचारी अनुशासित हों श्रौर ठीक तरह से 
काम कर तो आपको डिस्ट्रिक्ट बोड के पास फंड छोड़ना होगा तो में चाहता हुं कि माननीय 
स्‍्वगासन मंत्री की अच्छी व्यवस्था स्वशासन की तभी होगी, जब कि आझाप उनके 
पास कुछ फंड छोड़ेंगे। म्युनि्सियेलिटी के प्रबन्धकों को तनख्वाह तब तक न बांटी जाय, 
जब तक कि तनख्वाह वहां के अ्रध्यापकों को नहीं, मिल जाती हेँ। डिस्ट्रिकट बोर्ड श्ौर 
स्‍्यूनिस्रिपल बोड के जो सर्वेसर्वा हैँ उनको ऐसा सोचना चाहिये कि जब तक हमारे 
डिस्ट्रिक्ट बोडों की व्यवस्था अच्छी नहीं हो जायगी तब तक हम अपनी तनख्वाह नहीं 
लेंगे। मेंचाहता हूं कि इनबातों कीतरफ ध्यात दिया जायेगा और सदन के श्रन्दर 
विचार किया जायेगा। सें माननीय अश्रध्यक्ष जी, आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान 
इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ कि यह ससला इतना सौधा नहीं है जितना कि वह 
सोचते हैं। में देखता हु कि इस भवन में बड़ी-बड़ी बातें मिनिस्टर लेकर आते हैं श्रौर 
हर एक यही कहता आता हूँ कि बहुत सीधा सादा मसला हे, बड़ा इन्नोसेन्ट मसला हैं, 
इसको पास कर दीजिए, इसमें कोई एसी बात नहीं है, लेकिन जब उस पर विचार होने 
लगता हूँ तो उसमे बहुत बड़ी-बड़ी बातें निकलती आती हैं । इसीलिये में श्रपील करूंगा कि 
मेरी बात सानी जाय और २, या ४ दिन की मोहलत इस पर विचार करने के लिये दी 
जाय, क्योंकि अगर ऐसा कियाजाता है तोकोई चुनाव नहीं टले जाते हैं श्नौर हर 
समेम्बर को विचार करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिये में आशा करता हूं 
कि जो प्रस्ताव मेंने सदन के सामने रखा हैं उसको सदन स्वीकार करेगा, फिर यह भी 
बात हूं कि अगर यह मसला सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है तो इसका मतलब यह भी नहीं 
हैँ कि यह रिजेक्ट किया जा रहा है। मुझे श्राशा है कि मेरा प्रस्ताव भवन पास करेगा। 


श्री प्रताप चन्द्र श्राजाद---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, इससे पहले [कि में इस विधेयक 
के सम्बन्ध मे कुछ अज्ञ करू सें उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कि इस विधेयक को 
सेजेक्ट कप्तेठी सें दिये जाते के लिये पेश हुआा है, कुछ कहना चाहता हूं। मेंश्री 
राजा राम शास्त्री को इस बात से इत्तिफाकत करता हूं कि यह बिल बहुत श्रहम हैँ और 
उस पर विचार करने के लिये थोंड़े समय का सौक़ा होना चाहिये किन्तु दूसरी ओर 
जब हम यह देखते हूँ कि म्यूनिसिपेलिटीज का चुनाव बहुत श्रसें से मुल्तवी होता चला 
श्राया हे ओर में समझता हूं कि इससे बहुत दिन पहले ही म्यूनिसिपेलिदीज का 
चुनाव हो जाना चाहिये थातो यह बिल श्रगर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है तो 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं हूँ कि चुनाव करने में काफी देर होने की संभावना है। 
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिनिस्टर साहब ने अखबारों में ऐलान किया था कि उनकी 
यह योजना हूँ कि फरवरी के श्रन्त तक स्युनिसिपल बोडेंस के चुनाव हो जाय॑ तो 
उसके लिये में यह समझता हूं कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता है और 
उसके बाद फिर दोनों हाउसेज्ञ में पास होने के लिये झ्राता है तो फिर चुनाव शायद 
सन ५३ में भी नहोसकेंगे। इसलिये में साननीय राजारास जो से, जिन्होंने यह 
प्रस्ताव रखा हें, यह निवेदन करूंगा कि वह इस श्रस्ताव को वापस लेलें। 


जो बिल सानतीय स्वशासन मंत्री जी ने पेदा किया हुँ उसके लिये में समझता हूँ 
कि वह्‌ बहुत महत्व पूर्ण हे श्लौर यदिग्योर के साथ इस शप्रमेंडमेंट को पढ़ा जाय 
इसमें कोई झ्क नहीं हूँ कि इस विधेयक की बहुत सी बातें और बहुत से संशोधन ऐसे 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्यृनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक. १५७ 


हें कि यह कहा जा सकता हूँ कि इस अमेंडमेंट के मानने के बाद, इस बिल को स्वीकार 
करने के प्राद, स्थवुनिसिपेलिटीज्ञ में काफी उन्नति होथी । सब से पहली चीज जो इस बिल 
में रखी गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हु. और वह यह हूँ कि इस्पाशियल इलेक्शन 
झौर उसके सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स को नियुक्ति कौजों योजना 
इस बिल में रखी गई है, में समझता हूं कि वह बहुत बड़ा अहम क़दम है झौर 
उस योजना को लिये मेरा अपना विचार हु क्रि वह गड़बड़ी, बह बुराइयां और वह 
खराबियां जो अक्सर इलेक्शन के सम्बन्ध में हो जाती थीं नहीं होंगी । वह इसलिये 
होती थीं कि स्यूनिश्तितल बोर्ड के आदमी इलेक्टोरल रोल बनाते थे। जब वह तैयार 
हो जाती थीं तब कोई इलेक्शन ऋफिसर भुकरंर होताथा उसके पास न तो इतना समय होता 
था और न उसके वास कोई बिल्कुल समझी बूझी योजना ही होती थी। नतीजा यह 
होता था क्नि म्पुनित्िपल बो्डे के आदमियों के द्वारा बनाये हुये इलेब्टोरल रोल 
के मुताबिक काम होता था और उसी के मुताबिक चुनाव कराया जाता था । इन 
शोलों में अधिकतर हाहर के बाहर के आदभियों के नाम भी भर लिये जातेथे। जो 
मेम्बर उस वार्ड से खड़ा होता था वह हजारों आदमियों को जिनके नाम वार्ड में 
प्रलत भरे होते थे. उनके द्वारा वोट डलवाया करते थे। इस तरीके से वह श्रादमी उस 
वार्ड संमेम्बर बनजाता था। इसबातको दूर करने के लिये एकआफिस्तर मुक़रंर 
कर दिया जायेंगा । 


दूसरी चीज़ जो इस बिल के अन्दर है. वह यह हैं कि एक आदमी एक ही जगह 
पे वोट वे सकता है। अभी तक स्यूनिसिपल बोर्ड में कोई ऐसा नियम नहीं था। 
एक आदमी जहां उसकी दूकान होती थी, वह वहां से भी मेम्बर हो सकता था और जहां 
उसका घर होता था, वहां से भी मेंस्बर हो सकता था और इसी तरीके से वह 
भ्रू-५, ६-६ जगहों से मेम्बरहो सकता था। वहबोद तो एक ही जगह सेदे सकता था 
लेकिन मेम्बर वह कई-कई जगह से हो सकता था। वह व्यक्ति ८या १० जणनहों से 
बोट ले सकता था। जब तक कोई व्यक्ति उसके खिलाफ इस बात की दरख्वास्त नहीं देता 
थाकि इस व्यक्ति ने इतनी जगहोंसे वोट लियाहू तबतक कोई उसे पर आब्जक्शन 
नहीं होता था। इसलिये यहुभी बड़ी श्रहम चोज् हुँ कि एक आदमी एक ही जगह से 
नाम दर्ज कराये। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध हु हमारे भाई ने कहा हूँ कि मेट्रीक्लशन 
रक्‍खा जाये। यह बात ठीक नहीं है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने सलाह दी है कि जब 
प्त्रियों के लिए शिक्षा की योग्यता नियत नहीं की गई है तब प्रेसीडेंट के लिये भी वह नियत नहीं 
होना चाहिये । जब मंत्रियों के लिये यह नहीं हे कि बह इंट्रेंल पास हों, तब प्रेसीडेंट के 
लिये भी नहों होना चाहिये कि वह इंद्रेस पास ही हो । मुझे भारतवर्ष की किसी भी स्टेट 
की बात मालूम नहीं हुँ जहां पर कि कोई ऐसा मितिस्टर हो जो कि इंट्रेंस पास न हो। 
हां, यह बात ज़रूर है कि विधान के अन्दर यह लिखा हुआ नहीं हुँ कि सिनिस्टर का 
इंट्रेंस पास होना जरूरी हुँ। लेकिन किसी भी स्टेट के अन्दर कोई भी सिनिस्टर ऐसा नहीं 
हुँजो कि इंद्रेस पासनहो। हमको किसी बात के हेरफेर में न जाना चाहिये एक रूच्चाई 
यह है कि अगर म्पुनिसिपल बोर्ड का चेयरमेन इंट्रस पास नहीं हु तो वह कास नहीं कर 
सकता हेँ। अगर बह मेट्रीक्लेट नहीं हैं तो वह इक्जीक्यूटिव आफ़िसर के हाथ 
मंखेलता है और सेक्रेटरी केहाथों में खेलता हे। मेंनेतो एक मसला भी सुना है कि 
किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेंक्रेटरी ने वहां के चेयरमेन साहब के दस्तखतत एक अंग्रेजी के 
लेटर में करवा दिये जिसमें लिखा कुछ था और बतलाया कुछ शौर ही। जब यहां 
यह चीज्ञ चलती हैं तो में यह समझता हूंकि होनातो यह चाहिये था कि जो सिटी 
स्पुनिसियल बोर्ड हु जेसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, बरेलो इत्यादि 
इतके लिये मेरा अपना ख्याल यह था कि इन सिटी स्यथुनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट कम से 
कम ग्रेजुएट होना चाहिए। क्योंकि इन छहरों में ऐसे बहुत से योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे । 


१ भ्र्द लेजिस्लेंटिव कौंसिल [३ नवम्बर, १६५२ 


[ओऔ प्रताप चन्द्र श्राज़ाद] 

जहां की श्राबादी ३ लाख से ज्यादा है वहां का प्ेसीडेंट जो होगा वह सेरी अपनी रायसे 
प्रेजुएट होना चाहिए। इन सिटीज्ञ के अलावा जो दूसरे सम्युनिसिपल बोर्ड हुँ दहां पर 
कम से कम संद्ििक लप्ज़ होना चाहिये। इसी ढंग से जो सेम्बर हूँ उनके लिये 
यह होना चाहिए किजों हिन्दी लिखता और पढ़ना जानते हों। में समझता हूं कि यह 
निहायत झ्ावश्यक चीज़ है। हर वक्‍त यह दलोल पेश की जाती है कि शअसेम्बली 
श्र कौंसिल का मेम्बर तो झंगूठा लगाने वाला भी हो सकता हूँ तो क्यों स्थुनिसिपल 
बोर्ड के लिये ही ऐसा किया जा रहा है। यह बात इसलिये ठीक नहीं हे क्योंकि 
असेम्बली और कॉंसिल का जहां तक सम्बन्ध हे वह तो बाइडर सेंस में हो सकता है 
कि वह अपनी कान्सदीट्यूएन्सी को ठीक ढंग से रिप्रेज्ञेन्ट नहीं कर सकते हैँ लेकिन 
म्युनिविपल बोर्ड ऐसा स्थान हे जहां पर लोगों के लोकल इच्टरेस्ट होते हैं श्रौर 
एक छोटा सा दायरा उसका होता हें। उस दायरे से जो लोग चुन कर जाते हें वह लोगों 
के छोटे छोटे इन्टरेस्ट की रक्षा कर सकते हें ऐसी उनसे उस्मीद भी रखी जाती हूँ 
किये लोग वहां जाकर हमारे इन्टरेस्ट को रक्षा करेंगे। जहां तक असेम्बली श्रौर 
कौंसिल का ताल्‍लुक है इसके लिये यदि हमारे विधान में रख दिया जाय कि पअंयूठा 
लगाने वाला नहीं हो सकता तो मुझे उसकी भी सुस्रालिफत नहीं होगी । लेकिन थहु कहना 
कि वहां पर भी यह बात नहीं है, इसलिये यहां भी नहीं होनी चाहिये, इसका में विरोध 
करता हूं। इसको अलावा १, २ बालें विधेयक के अन्दर और जो निहायत 
ग्राववयक हे। एकतो यह है कि जो असेस्बली के इलेक्टोरल रोल वही म्युति- 
सिपल बोड केलिये भी बनेंगे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल ऐसे होते हें जोकि 
इस्पाशियल अ्थारिटी के जरिये बनाये जाते हें। में समझता हूं कि काफ़ी ध्यान 
के बाद ये वनाथे॑ जाते हैं और लोगों को भी आब्जक्शन करने का काफी मौका दिया जाता 
है। जो लोग इसमें होंगे उसके अलाव्रा और भी हो सकते हें। इससे साबित 
होता है कि बहुत कम तादाद में ऐसे लोग रह जायेंगे जिनके नास स्युनिसिपल बोर्ड के 
इलेक्टोरल रोड में दर्जन होंगे। अब तक ऐसा होता था कि जिस वार्ड का सेम्बर होता 
था यदि वह जान ले कि इस एरिया के आदसी मेरे खिलाफ हें और मुझको वोट 
न्देगे तोवह उनका नाम उड़ा देताथा ओर उस इलेक्टोरल रोल के अन्दर एक ग्रुप 
का ग्रुप नहीं होता था। लेकिन अब यह सम्भव नह है । यह तो वह दो तीन बातें थीं जो इसके 
प्रन्दर अ्रच्छाई की हें और जिनसे स्युनिसिपल बोर्ड से के इलेक्शन होने के बाद स्युनिसिपल बोर्ड 
की काफी तरवकी हो सकती है । एक बात इसमें रिजवेशन आफ सीट्स फार शेंड्यूल्ड कास्ट 
है। रिजर्वेशन के बारे में एक बात श्रर्ज करती है और वह यह हैँ कि रिजर्वेशन श्राफ सीट्स 
सन्‌ ४८ में जो बिलबनाथा उससे भी रखा गयाथा लेकिन जो सेपरेट इलेक्दोरेट था 
वह खत्स कर दिया गया। 


यह जो नया विधेयक हे इस में जो रिज़्वेशन आफ सीट को खत्म किया गया हे यह 
निहायत ज़् रूरी हू । में समझता हूं कि इसको किसी भी हालत में रखना ठीक नहीं है। सन्‌ 
१६४६ ई० में जो स्थुनिसिपल ऐक्ट बना था उस में रिजर्वेशन श्राफ सीट की शुरुआत हुई थी । 
उसी वक्‍त इस का श्री गणेश हुआ था। में समज्ञता हूं कि अब इस तरह से सोट का रिजर्वेशन 
ठीक नहीं हे । श्रब इसकी ज़रूरत नहीं है ॥ चंकि हमारे भारतवर्ष के संविधान के भ्रदुसार 
यह परम्परा कायम की गई है । लिहाजा भमारतवब के स्वतंत्र होने के बाद इसको खत्म कर 
देना चाहियें। मानतोय श्रध्यक्ष महोदय , से आप के द्वारा साननीय संत्री जी के सामने इस 
सम्बन्ध में एक दो सुझाव और रखना चाहता हूं । मेरी राय में इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह 
है कि सन्‌ १९१६ ई० में इस बिल के अन्दर कुछपोजना बड़े शहरों के लिए बनाई गई थी, 
उसके बाद सन्‌ १९४८० में भी कुछपोजना बनाई थी, लेकिन श्रव इसके अन्दर कोई 
विशज्ेष योजना नहीं हैँ । में समझता हूं कि एक अच्छे ढंग से यह संशोघन यहां पर आना चाहिए 
था। साननोय मंत्री जी के अखबारों के वक्तव्य से मालूम होता हैँ कि लखनऊ और कानपुर 
में एक कारपोरेशन की योजना बनायी जाय ॥ लेकिन इस के साथ ही साथ में भ्रज्ञ करना चाहता 
. हूँ कि इसके झलावा भो जो बड़े शहर हूँ, जेसे ,बनारस, आगरा, इलाहाबाद भ्रौर बरेली हें, 


/2£थि(5 


सन्‌ १६५२ ६० का उत्तर प्रदेश म्पुनिसियैलिदौज्ञ (संशोवन) विधेयक १५६ 


उनमें भी यह घोजना लागू होनी चाहिये। जिन शहरों क्री ज्ञावादी ३ लाख और ४ लाख से 
ग्रधिक हो, में समझता हूं कि वहां वर यहु कारपोरेशन को योजना कायल होती चाहिए। इस 
के अजावा में यह भी अज्ञ कर देता चाहता हुं कि इस विधेयक में सेविन सीटीज़ के बरे में कोई 
योजना नहीं रखी गई हूं । 


दूसरी बात जो में श्रर्स करना चाहता हुं वह यहहू कि १५४ श्रौर ५०कीजों 
तादाद रखी गई हैँ वह ठीक नहीं हूँ । मेरा अपना सुझाव हू कि हुसा कि सन्‌ ४८ के ऐक्ट 
में या कि ज्यादा से ज्यादा ६० होनी चाहिए। में तो समझता हूं कि यहू॑ भी कम हूं। 
मेरा अपना विचार हुँ कि कम्त से कम २० से लेकर ६० तक होनी चाहिए। 
यानी बड़े शहरों के अन्दर ६० और जो छोटे-छोटे शहर हें उनके अन्दर २० की संख्या 
होती चाहिए। श्रव मुझे छिपक्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में कुछ श्र॒त्ध करता हुँ । डिसक्वालि- 
फिकेशन के सम्बन्ध में जितनी भो क्लाज़ हूँ, म॑ उन सब से म॒त्तफ़िक हूं लेकिन एक कला ऐसी 
है कि जिससे मुत्तफ़िक नहीं हु इसमें एक क्लाज़ ऐसी हूँ कि जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि 
वह झादमी वोट नहीं दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा जो कि पुलिस कस्टडी में हो या जेल के 
अ्रन्दर अन्डर दायल हो, यह चीज़ में समझता हूं कि कुछ मुनासिब नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड 
के चुनाव के समय में या अन्य किसी चुनाव के समय मे पार्दोज्ष में आपस में मनमुटाद हो जाया 
करता हु और पुलिस को प्रीकाशन के तौर पर उस आदसोी को गिरफ्तार करना पड़ता हे या 
कोई आदमी एऐ क्सीडेन्टली जेल चला जाता हूं किसी जुर्म के सिलसिल में , लेकिन उस आदमों 
का कसुर नहीं हैँ और वह वेसे ही गिरफ्तार हुआ हूं और जब उसका ट्रायल हुआ तो वह बिल्कुल 
वेकसुर साबित हुआ और वह रिहा हो जाता हूँ तो इस श्रमेंडमेंट के ज्ञरिय से उस आदमी को 
डिबार किया जाता है कि वह बोद न दे सके या चुनाव में खड़ा न हो सके । में तो समझता हूं कि इस 
के प्रन्दर इस चीज़ को रख दिया जाय कि जिस आ्रादमी को किसी मासलें में जेल हो गई हो तब 
तो वह वोट नहीं दे सकता, ठीकहू । लेकित कोई झ्रादमी पुलिस कस्टडी में हो या जेल में भ्न्दर 
ट्रायल हो, वह वोट न दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा, म॑ ससझता हूँ कि यह मनासिब नहीं 
होगा । मेरा माननोय मंत्री जी से यह सुझाव है कि इसपर पुनःविचार करें तो ज्यादा अच्छा हो । 


नो कन्फोर्डेस वोट का इस बिल के ग्रन्दर संशोधन के द्वारा हेरफेर नहीं किया गया हे। 
पहले जब कि प्रधान को मेम्बर ही चुना करते थ या जो भी प्रधान चुना जाता था वह मेम्बरों 
में से ही आपस में से चुन लिया करत थे उस समय तो यह प्रथा ठीक थी लेकिन अब जब कि 
प्रधान, बालिग मताधिकार के श्राधार पर चुन कर झा जाय तब इतनी जल्दी और इतनी आसानी 
के साथ उसके खिलाफ नो कान्फीड्डेंस का प्रस्ताव श्रा जाय या पास हो जाय और वह निकाल दिया 
जाय, में समझता हुं कि यह ज्यादा मुनासिब नहीं हुं । एक संम्बर असेम्बली का यथा कौंसिल 
का अपने क्षेत्र से चुन कर आता हैँ वह अडल्ट फ्रंचाइज़ के बेसिस पर चुन कर आता हे तो में 
यह समझता हूं कि उसके खिलाफ इस सदन के अन्दर या असेम्बली के श्रन्दर कोई ऐसा कानून 
नहीं हू कि उसके खिलाफ नो कान्‍्फीडेंस का मोशन पास कर दिया जायेगा और जब चेयरमंन 
भी बालिंग सताधिकार के श्राधार पर चुन कर शायेगा तो जो कोई भी उसको बोट देता है 
उसका पूरा कान्फोर्डेस उसके ऊपर हू और इसोलिय व उसको चुनते हें। लेकिन मेस्वर अगर 
किसी अन्य कारणों से चेपरमेन से नाराज हो जाय॑ं तो उसके खिलाफ नान कान्‍्फीडेंस का मोशन 
ले आते हैं श्रौर उसको निकाल दिया जाता हूँ ।में समझता हूं कि यह ठीक मालूम नहीं होता है । 
जहां तक सेस्‍्बर्स के ससपेन्श का सवाल हूं उस्तक बारे में थोड़ा सा कहुंगा और वह यह कि जैसाकि 
श्री राजाराम जो ने कहा कि उनको हटाने की प्रया नहीं होनी चाहिये। इस बात से म मुत्तफिक 
नहीं हुं ओर वह इसलिय नहीं कि वह चाहे कितना हो ब्रा करे, कितना हो इम्बेजेलमेंट हो वह 
वहां से न निकाला जाय उनके कहने का मतलब यह हूं कि उसको सर्टिफिकेट सिल जाता हूँ 
कि ५ साल का जो ठाइम हूँ उसक प्रन्दर कोई उसको निकालने वाला न हो चाहें उत्के दिल में 
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कितनी ही बराई हो, तो में इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं कि वह न हटाये जाय॑ । श्रभी जैसा 
कि राजा राम जी ने कहा हुँ कि अगर मेंबर नहीं हट सकते हे तो उनको हटाने की कोई गुन्जाइश 
नहीं होनी चाहियें। ह 

म॑ कहता हूं कि हमारे सामने एक मेंम्बर होता हँ और उस सेम्बर को सृताल्लिक 
यह मालूम हो जाता हू कि उसके खिलाफ बड़ ग्रेव चार्जेज हें, तो उसके लिये जो 
हटाने का प्रवीजन है, वह में समझता हूं कि ठीक हूं, लेकिन सब लोगों को यह 
मालूम हो जाता हैँ कि फलां मेम्बर या चेयरमन ने यह इम्बेजलरमेंट किया है, और 
इस तरह से खराबी को है, तो में समझता हूं कि उसको उस वक्‍त तो हुटा दिया 
जायेगा, लेकिन उसको हटाने से पहले ही ससपेंड कर देना में समझता हूं कि यह 
मुनासिब नहीं है, इसलिये कि जनता ने उम्तको अपना प्रतिनिधि चुना ईं झ्लोर जनता के प्रतिनिधि 
को भी श्राप उसी तरह से ससपेंड कर देंगे जेसा कि गवर्मेस्ेंट और प्राफिसरों को करती हे, तो में 
समझता हूं कि यह चीज्ञ उचित नहीं है । एक और चोज़ इससें यह हे कि लोगों को यदि यह 
सालूम हो जाये कि यह श्रादसी या प्रधान ससपेंड है, तो मेम्बरों या दूसरे लोगों में उसका बहुत 
खराब रेपूटेशन हो जायेगा और एलेक्टर्स की निग(ह में उसकी रेपुटेशन खत्म हो जायेगी। इस 
तरह से जब वह दुबारा रिइन्स्टेट होता है, और वह फिर प्रेसीडेंट हो जाय, तो उसमें सिफे सवाल 
उसकी पहले वाली रेपुटेशन की ही है । इस तरह से ससपेंड हो जाने से उसकी रेपुटेशन 
बिल्कुल खत्म हो जायेगी। इसलिये में समझता हूं कि ससर्पेशन वाला क्‍्लाज न तो मेम्बरों 
के लिये होना चाहिये और न प्रेप्तोडंट के लिये होना चाहिये । जहां तक॑ एक्सटेंशन की चीज़ है, 
इस विधेयक के अन्दर यह बात हे कि म्युनिसिपषेलिटी का टर्म ४ साल का होगा और इसके 
साथ ही साथ इसके क्लाज में यह भी हे क्रि दो साल तक उसमें एक्सटेंशन हो सकता है । 
में समझता हूं कि ये दो साल भी जोड़कर इस तरह से पूरे ६ साल हो जाते हे और मेरे विचार से 
एक्सटेंशन एक ही साल का होना चाहिये । कुल सिलाकर ५ साल काफी हैं और एक साल से 
ज्यादा किसी भी तरीक सेनहीं होना चाहिये। डिसक्वालिफिकेशन के संबंधर्मं जो बात है तो उसमें 
एक जगह लिखा हुआ है कि करों का एरियर किसी पर है, तो वह आदमी न तो खड़ा हो सकता है 
झोर न वोट दे सकताहू । म॑ समझता हूं क्रि श्राज बीसें प्रकार के टंक्‍्स हे, तो उनमें श्रक्सर 
ऐसा होता हू कि आदमी श्रपील करता हु और इस तरह से ६ महीने, साल भर या डेढ़ साल, उसमें 
लग जाता हूं, और इससे श्रगर यह कर दिया जाय कि फलां आदमी ने टेक्‍्स नहीं दिया इसलिये 
यह एलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकता हे और वोट भी नहीं दे सकता है, यह में समझता हूं 
कि ठीक नहीं है । यह होना चाहिये कि भ्रार किसी आदमी का टैक्स एरियर में स्पनिसिदरे लिटो 
का हो, तो उसके लिये यह होना चाहिये कि खड़ा नहों हो सकता है और यह चीज़ मेरे ख्याल से 
मुतासिब भी है। एक चीज़ से श्राकट्राय के संबंध में अर्ज करना चाहता हुँ । उसमे जानवरों 
के संबंध में यह बात हेकि अगर वह कहीं बाहर से म्पुनिसिपेलिटी एरिय। के अन्दर कन्जंस्पदशन या 
सेल के वास्ते लाये जाते हूँ, तो उतको आक्ट्राय देना पड़ता हैँ । में समझता हूं कि यह क्लाज 
ज्यादा ठीक नहीं है । जानवरों में बहुत से छोटे जानवर ऐसे होते हें जेसे कि भेड़ और बकरी 
झोर अगर देहात से कोई श्रादमी एक बकरी लाता है और उसमे एक आना या ६ पैसे रुपयें के 
हिसाब से झ्क्ट्राय लगता हे, तो में समझता हुं कि यह चीज़ ज्यादा मुनासिब नहीं हें । 

- इस तरह जो जानवर देहात से शहर में श्रायें उनसे श्राक्ट्राय नहीं लेनी चाहिये। में 
एक बात कह कर समाप्त करना चाहताहूं । इसके श्रन्दर एक नया क्लाज्ञ बढ़ाया गया है वह यह 
कि स्युनिसियेलिटीज़ की जो प्रोसीडिग्स हों उसके लिये यह रखा गया ह॑ कि उनको किसी हिन्दी 
के पेपर में छुपवाना आवश्यक होगा । इस संबंध में अ्रध्यक्ष महोदय, में आप की इजाजत से यह 
अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक छुपवाने का संबंध है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन में 
यह समझता हूं कि बहुत सो जगह उसका दुरुपयोग होता हुँ कुछ भ्रखबार ऐसे होते हैं . जो 
किसी मेम्बर के होते हे और उसका काम यह होता हूँ, कि वह प्रेसीडेंट और सेम्बरों की बड़ाई ही 
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छापता रहता है और उसकी तारीफ़ छापता रहता हुं और बह अगर कोई चड़बड़ी करता हू तो 
कभी झाप उस पेपर में न पायेंगे । इस तरह से वह हज़ार या डेढ़ हजार रुपया की आमदनी कर 
लेता हें। मेरा अपना विचार यह है कि उसके अन्दर यह दब्द रख दिये जाय॑ कि प्रोस्तोडिग्स उन 
अखबारों में छुमती चाहिये जो डी० एम० की एऐप्रप्ड लिस्ट में हों। जो पेपर अच्छी 
स्टेंडिग के हुं और कोर्ट की नोटिस के लिये वह डो० एम० की ऐपूब्ड लिस्ट में हें उन्हीं .में 
प्रोसीडिग्स खपता चाहिये इसलिये मेरा विद्वार यह हूँ कि जो-जो अखबार छोटे हे और जिनका 
सरकुलेशन कम हूँ उनमें श्रो तोडिग्स नहीं छुपना चाहिये। यह मेरा सुझाव था जो मेने साननीय 
मंत्री जो की खिदमत में पेश किया। एक बात में और कहना चाहताह वह बह कि इलेक्शन के 
संबंध मे माननीय राजा राम जी ने यह बात कही कि श्राज कल जो इलक्शन हीते हूँ अगर देखा 
जाय तो गरीबों और मज़दूरों के लिये नहीं है और न बह धवो लोगों के मुकाधिले में फाइट आउट 
क्र सकते हूं यह गरोबों के बूते के नहीं है । में उनकी इस बात से इत्तिक्राक़ नहीं करता हूं 
ग्रापने देखा कि पिछली दका जब इलेक्शन हुये तो बड़े-बड़े राजा महाराजा लवाब व धनी और 
करोड़वति तोग छोटे-छोटे वालन्टियर्स के मुक्ाबिले में हार गये तो यह कहना मुनासिव नहीं है । 
इलेक्शन में वही आदमी जीतता है जिसके साथ पब्लिक ओपीनियन हो । में इत शब्दों के साथ 
इसका समर्थन करता हु। 
-/. *श्रो निजासुद्वीन (स्थानीय संस्यायें निर्वाचत क्षेत्र)--माननीय चेयरमेत साहब, 
जो संशोधन मेरे दोस्त श्री राजा राम जी ने पेश किया हूं इस वक्‍त सदन के सामने में उसका विरोध 
करने के लिये और जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां रखा है उसकी ताईद करने के 
लिये खड़ा हुआ हूं और मेरा ख्याल हे कि छट्टी होने की वजह से उन्होंने इस अमेंडमेंट को पढ़ा 
नहीं हैँ अगर वह पढ़े होते तो मेरा ख्याल हुँ कि जो अमेंडमेंट उन्होंने यहां पेश किया है हरगिज्ञ 
पेश न करते । जो अमेन्‍्डमेन्ट इस वक्‍त मंत्रों साहब ने मौके के लिहाज़से रखा हूँ वह इतना 
इन्नोसेंट है (700८०7६) कि उत्तमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं हूँ जिसमें कोई संशोधन हो सके। 
शास्त्री साहब ने जो स्पीच यहां पर दी उससे खुद पता लगता हू कि उन्होंने सिर्फ़ एक या 
दो बातों पर एतराज़ किया। एक तो भ्युनिसियेलिटी के चेयरमेन के रिसूवल के बारेंसें ओर 
दूसरे लेबर के बारे में कि लेबर का भी कोई रिप्रेज्ञेन्टेशन होना चाहिये। 
जहां तक म्पुनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट के रिमूबल का ताललुक हूँ मेरा ख्याल हूं 
कि इस की निस्बत जो कुछ उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी वग्रह को पावर पर 
ग्राक्षेप था। में समझता हूं कि अगर वह गौर करेंगे तो शायद वह इस बात पर सहमत होंगे कि 
श्रगर कोई कंट्रोल किसी पर न हो, हर शख्श जेसा चाहे बसा करता चला जाये, श्रापका रुपया 
भी गृबन करता रह और ५ वर्ष तक चेयरमैन भी बना रहे और श्राप उसे रिमृव भी न कर सकें 
तो यह निहायत बुरी चोज्ञ होगो। अगर किसी हेड आफ़ दि डिपा्टमेन्टस के कर्मचारी ऐसा 
काम करते हैं तो उन को निकाल दिया जाता हे । अगर उन को निकाला ले जाय तो कोई काम 
ही नहीं हो सकता। राजा रास जी ने सोचा कि कुछ न कुछ एतराज़ होना चाहिए, बस इसी 
ख्याल से कुछ एतराज़ कर दिया। वेसे शास्त्री जो हो बतायें कि उन्होंने कौन सी बात 
काबिले एतराज़ कही जिस की वजह से वह समझते हैं कि इसे सेलेक्ट कसेटी में भेजना 
जरूरो हे । लेबर रिप्रेज़ेटेशन के बारे में उन्होंने जो कुछ फरमाया, शझ्रब आप ही बतायें कि 
हज्ञारों लेबर आर्मंताइज्ञेशान्स हुं, किस को किस को रिख्रेज्ञेन्टेशन दिया जाय। निहायत 
इन्साफ के साथ बगर किसी पक्षपात के निहायत अक्लमन्दी से गवर्नंमेंट ने इस चीज को रखा 
है स्पेशल इन्टरेस्ट जो थे, जे से प्रोफेसस, डाक्टर्स वगेरह, उनको भी उन्होंने उड़ा दिया, महज्ञ 
इस ख्याल से कि अनरेस्ट न हो। इस से पता चलता है कि गवर्मेमेंट कितनी इम्पाशियल है । 
रह गया शिड्यूल कास्ट का सामला सो में समझता हूं कि हर शख्स इस से सहसत होगा कि 
जो कोौम बेकवर्ड हु उसको उठाना चाहिये। इससे तो कोई शख्स एतराज्ञ नहीं कर सकता । 
में अ्ज्ञ करूंगा कि दास्त्री जो ने जो यह तरमीस दी है कि सेलेक्ट कमेटी में इसे भेज दिया जायें 


के जमूग़बआओ--भाडलभत.. अमान सेकम्कणत- + क्‍ंकी कला कह त- 5» ४ ज.... अनकजसका-सियाक... ) न. खजाना 


“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


१६२ .. लेजिस्लेडिव कॉसिल [ ३ नवम्बर, १९५२ 


| श्री निज्ञामुद्वीन ह 

वहां से यह जल्द से जल्द पास किया जाये, जो साहबान स्युनित्तिपेलिटीज् में रहे हैं बहु जान सकते 
कि कितनी भी जल्दी की जाय, ५ ६ महीने तो लग ही जाते हें। आप एक तरफ तो 

कहते हैँ कि बडुत जल्दी इलेक्रशन्स हो जाने चाहिये । दूसरी तरफ कहते हे सेलेक्ट कमेटी में जाय । 

में इस बात को मानते के लिये तेयार हो जाता जेसा कि मंत्री साहब ने कहा कि हम फूल 

अमेंडमेंट ल!येंगे, इसको श्रोवरहाल करने के लिये, अगर शास्त्री जो भो कुल बिल को श्रोवरहाल 

करने के लिये मे रे कट कमेटी में भेजने के लिये कहते तो यह बात मानी जा लकती थी । 


एडल्ट फ़्रेन्चाइज़ करके तो बह हो जाता। माइनारिटीज़ के लिये भी रिजर्वेशन का 
प्रबन्ध किया गया है । जेसा कि माननीय मंत्री जी ने इस सदत के सामने कहा। झगर आप 
उस शख्स को सतर्पेड नहीं करेंगे जिसने इस्बेज़िलसेंट किया है ओर उसको आप रिम्रूव करना 
चाहें तो यह ठीक नहीं है । जिस डिपार्टमेंट में बहु रहता है वहां पर जितने काम करने वाले 
होते हैं वे भी उसकी हेल्‍थ करते हैं । बे बहुत से कागज्ञात निकाल लेते हैँ और दूसरे कागजात 
रख देते हैं। यदि आप उनको ससपेंड नहीं करते तो जितने कागश्ञाति इम्बेजलमेंद के होते हें 
वहां पर वह फिर नहीं मिल सकते हैं। उस कागज को हट! दिया जाता है। जहां तक 
श्म्वल का ताल्‍लुक हैँ यह निहायत ज़रूरी चीज़ है । कीई शादी आप के सामने चोरी 
करता है श्रोर उसको सज्ञा नहीं दी जातो है तो जनता को नुक्सान होगा । अगर उनको सज्ञा 
नहीं दी जायेगी तो जनता का काम कैसे होगा । कंद्रोल के बगैर दुनिया में ठोक तरह से 
काम नहीं हो सकता हई । आमतौर से म्युनिसिपैलिदी में ऐसा होता हैं कि अगर कहीं पर 
इम्बे जिलसेंट होता हैं तो इम्बेजिलसेंट करने दाले को सज्ञा नहीं मिलती हैँ । अभी माननीय मंत्री 
जी ने कह हूँ कि अभी वक्‍त नहीं है लेकिन जब वक्‍त मिलेगा तो म्थुनिश्चिपल बोर्ड को ओवर हाल 
करने के लिये एक श्रमेंडपेंट लाया जायेगा उसके ऊपर आप सोच विचार कर रूकते हूँ और 
सवर्नेमेंट को राय दे सकते हें। में तो इस सदन से यही कहूंगा कि आप इस तजवीज्ञ को जो 
शास्त्री जी ने पेश किया हूँ, रेजेक्ट कर दें । 


इस दजवीज़ से मेरे ख्याल से कोई खास मक़सद हल नहों होता है इसलिये मेरी राय में 
इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिये । 


चंयरसन--शत्रब कोंसिल २ बज तक के लिये स्थगित की जाती हैं । 


(कॉसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हुई और २ बजे डिप्टी चेयरमेत 
(श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई । ) 


श्री कवर गुरू नारायण-..साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को श्रभी हमारे 
साननोय स्वशासन संत्री वे इस भवन के सासने रक्‍्खा हें उसके संबंध में में अपने विचार रखना 
चाहता हूं। अश्रमी हमारे समित्र राजारास शास्त्री जी ने उसके ऊपर यह संशोधन रबख! कि यह 
बिल एक से जे कट कमेटी के सुपुदं कर दिया जाये। उसका भी में समर्थत करना चाहता हूं । 
में समझता हूँ कि जब पहिले म्युनिप्तिपेलिटीज़ ऐक्ट में संशोधन हुआ सन्‌ ४८ सें तो उसके बाद 
फिर उस समय संज्ोषन आया, तो बहुत सी चीज ऐसी जरूर हे जिनमें विचार होना आवद्चयक है 
श्राफिशियल ऐडवाइज जहां तक थी, वह तो साननीय मंत्री जी को सेक्ेटे रियट से मिली हो, लेकिन 
इंत्तिफाक ऐसा हे कि अभी समय सो है, गालिबन आखिरी नवम्बर या शुरू दिसम्बर में जब 
असेम्बली का सेशन हो उसके पहिले इस भवन का सेलेक्ट कमेटी इस बिज पर विचार कर सकती हूं । 
अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि यह सेलेक्ट कमेठी के सुपुर्द न किया जाये और में समझता हूं कि जो 
राजाराम जी न॑ प्रस्ताव रकक्‍्खा है वह मुनासिब हूँ श्रोर उसको मानने में कोई दुद्वारी नहीं 
होनी चाहिये। 
जहां तक इस बिल का संबंध हे श्रीमान्‌, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस बिल 
के द्वारा बहुत सी अच्छी अच्छी बातें स्थुनिसिपेलिदो के ऐंडमिनिस्ट्रशन में रक्खी गई हैं । 


दर 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेदा स्युन्तिश्षिवलिटीज़ (संगोबन) विधेयक. १६३ 
सबसे पल इसमें जो स्डेंब थी बोर की १५ से लेकर ८० तक हो सकती थी, उसमें ५० तक 
क्खो गई है । मे हूं कि बहुत ज्यादा भेश्वर होते से पार्टीफ़िद््षन होता है श्रीर जहां तक 
पब्लिक रित्रेजई कम झसेश्वस में भी हो जाता हैं। पदच्ात्त मसेम्दर होंगे 
तब भी परब्लिक रिश्रेंडे शान प्राजायेगा, इसरी बात जो है, वह है अष्वाइन्टलेंट श्राफ एकाउन्दस 
झाफिसस का। अ्रकाउन्दस झ्राफिसर्स का एप्वाइन्टमेंट बहुत जरूरी है। म्यतिसिपल बोर्ड से 
काफी रुपये का ग्रबत हुआ करता हूँ श्र इस तरोके को बहुत सी बातें आई भीहें। लेकिन 
अगर एकाउन्दत आफिसरस हो जाते हे तो इससे यह खकर होगा कि जो बात रुपये पैसे 
के गयन की या इस तरह के व्यर्थ खर्चे को चोज होगी बह दर हो जानेंगी। लेकित इसमें 
जो साननीयमंत्री जो ने रखा हे वह शावद इस प्रकार रखा हैँ कि थेग्रकाउन्दस 
झाफिसतस होंगे लेकिन लाज़िमी नहीं होगा कि उनको एप्वाइस्ट किया जाय। यह भा 
हो सकता हें कि इतका एप्वाइच्डमेंट ने हो। लेकिन मंबाहुता हूं क्‍क्ति थे अकाउन्द्स 
झाफिससे परमानेंट बेसिस पर इस स्युनिश्चिपल बोस में एप्वाइन्ड फिये जाये। इसके 
झतिरिक्त इसमें जो बोर के एक्सर्टेक्‍्शन की बात रखी गई हे वह भी ठीक हें। अभी 
तक इनका एक्सटेसशम दया १० वर्ष तक होता चला जाता हे जिसका परिणाम यह 
होता हें कि इस प्रक्वर में जनता में असन्तोष होता है ओर शेडमिनिस्ट्रेशन ढीला 
पड़ जाता है। यह ठीक नहीं था। अब इसमें रखा गयाहु कि एक्सेटरेनेशल २ वर्ष 
सें ज्यादा नहीं हो लकता। इसके माने होते हे कि ६ वर्ण में अवश्य किसी भो बोर्ड 
का चनाव हो जायेगा । इसके अतिरिक्त इस विधेयक में ऐडहाक ऋकमेदी को एप्वाइन्ट 
करने की योजना की गई है । उच्तका भी में स्वागत करता हुं और समझता हूं कि 
स्युनिसिपल बोर्ड का मास्टर प्लान बनाने के लिये इसको आवश्यकता हूँ आज झहरों 
में यह होता हुँ कि एक्सटेलशन को कोई स्कीम नहीं होती हैँ, आ्राज हहरों के 
लिये प्लान की झावश्यकता है ? किसी भी शहर को लीजिये कब्जेंग्न होता चला जा 
रहा हुैं। लोग सोचते हूं कितने से छोटे दायरे में किस तरह से एक मकान 
बनाया जाय । इसका मनतीजा यह होता हकि उसका अस्तर लोगों कीहेलथ पर पड़ता 
है जो शुद्ध वाय मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती हूँ ऐसी हालत में जब हम झाहरों का, 
चाह छोटे हों था बड़े उनका एक्सटेनशन करते हे तो यह जरूरी हूँ कि ऐडहाक 
कमेटी के ज़रिये सुझाव दिये जाय॑ तो काफी रिफार्म हो सकता हूँ। जहां तक इन 
चीजों का ताल्लुक हे में तो समझता हूं इस बिल का स्वागत करना चाहिए 
लेकिन एक बात में जहर इस समय कहना च हुता हूं। यह हुँ कि जो बो्डों में आपके 
एक्जीक्यूडिव आफिसस हुआ करते हे उनको स्यूनिसिपल बोर्ड के मातहत ने 
रखा जाय । यह एक सुझाव मे सजतीय मंत्री जोके सामने रखता हूं। स्युनिसिपल 
ऐडसिनिस्टरेटर को आप अ्रप्वाइल्ट करें और इनके शअ्रप्वाइंडटमेंट तथा डिसमिसल की 
जिम्मेदारी सरकार पर हो। अगर एक्जीक्यूटिव झाफिसर या स्युतिसिपल ऐेडसिनिस्ट्रेटर 
फा झप्वाइन्टमेंट इंच बोड के जरिये हुआ और बोर्ड के प्रतिव जिम्मेदार हुये तो बे 
झाजादी और ईमानदारी के साथ काम नहीं कर पाते हें जितना कि उन्हें करना 
चाहिए और इससे कम में भी नुक़सान होता है। चाहे कोई भी सरकार हो और किसी भी 
पार्टी को हो वह पार्दी क्रिकशन को रोक नहीं सकती और वह होकर रहेगा 
लेकिन अगर एक्जीक्यूटिय हेड प्रथक हु और उसका अश्रप्वाइन्टसेंट किसी बोड्ड 
जिम्मे नहों हु तो वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा श्रच्छा चला सकता हैँ बम॒का बिले ऐसे 
एक्जीक्यंटिंव आफिसस के, जो कि अपने अप्वाइच्टमेंट और डिक्मिसल के लिये इन 
बोर्डेंस परडिपेन्ड करते हें। मानाफि वह सरकार से अपील कर सकते हें छोेकिन 
फिर भी इतनी उनक हृदय में सही काम करने की हिस्मत नहीं पड़ सकती जब तक वे 
इन बोर्डों से प्रथदा और स्वतंत्र नहों। माननीय मंत्रीजी ने उसमें एक चीज़ और 
रखी हे वह यह कि प्रेसीडेंट का रिमश्बल हो सकता हे। साननीय मंत्री जी ने बताया 


हे है 
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१६४ लेजिस्लेंटिद कौंसिल [३ नवम्बर, १६४२ 


[श्री कुंवर ग॒ह नारायण] 
कि यदि किसी प्रेप्तीडेंट के खिलाफ चार्जेज् हों तो उसके रिमूवबल का सवाल होगा। 
झव जो इस बिल सें धारा रखी गई, उस धारा के अनुसार तोकोई चारा ही नहीं है। श्राप 
वानिय नहींदे सकते हें। वहप्रेसीडेंट श्रपती जगह से फोरन हटाया जा सकता हें। 
में समझता हूं कि एलक्टेडप्रेप्तोडेट के लिए यहूमुनासिब और उचित चीज नहीं है 
कि आप रेल इस प्रकारर्स हठादे और उसको मोक़ाभोनदें। जहां तक वानिग 
में मोका देने का सम्बन्ध हे यह सरकार के हाथ की चीज़ है। हम उत्तको महीना, 
दो महीना या १५ दिन का मौक़ा दे सकते हें। लेकिन उत्तको बिल्कूल मौका नदें और 
एक दम डिसमिस कर दें यह चीज़ उचित नहीं हे। इसके अलावा में अपनो जगह पर 
समझता हूं ओर ईमानदारी के साथ समझता हूं, मुमकिन हूँ कि हमारे बहुत से साथो 
इससे इतफाक न करते हों कि इसमें कोई न कोई प्राविज़न वानिग का चाहिए। 
इसके भ्रतिरिक्त एक और बात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि श्राज जो 
स्युनिसिपेलिदीक्ष में खराबियां पेदाहो गई हें वह इसो कारण से हो गई हूँ कि पालिटिक्स 
की चीजें भ्युनिसिपल बोर्ड में चलने लगी हें। सिविकसेन्स और सबिस का भाव तो 
बिल्कुल जाता रहा हूँ। में तो यहां तक कहता हूं कि ग्रगर उसमें कोई पोलिटिकल 
पार्टी का मेम्बर है तो आप उसको इन जगहों के चुनाव से अलग कर दें। इससे 
स्‍्युनिसिपल बोर्ड कासुधार हो जायगा और जो इसमें खराबियां हें वह दर हो 
जायेंगी। जब लोगों में पार्टी बन्दी का भाव पेदा हो जाता हे तो इसका नतोजा यह 
होता हँकि जो संबिस का दृष्टिकोण होता हूं बह जाता रहता हे। मेंने श्रपता संशोधन 
रखा हें कि कोई भी पोलिटिकल पार्टो का आदमसो म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं आना 
चाहिये। इसके साथ ही साथ में यह भी चाहता हूं कि इसमें यह भी रखा जाय कि 
लेजिस्लेचर या पालियामेंद का मेम्बर या असेम्बलो का मेम्बर इसका प्रेसोडेंट नहीं 
हो सकता हू । लेजिस्लेचर के मेम्बर स्पुनिसिपलबोर्ड में जाते हे और नतीजा यह होता 
है कि वहां पर भी पालिटिक्स पेदा करते हें॥ इसके अ्रलावा उनको अवकास भी 
कस मिलता हूँ। जितना अवकास उनको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। 
एक बात यह भी रक्खी गई हे कि इप्त विधेयक में कि कम से कम हाई स्कूल तक 
प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये हर व्यक्ति को पास होना चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब इस 
प्रकार कहा गया कि इस विवेयक में साननीय मंत्री को मंशा यह हे कि हम ऐसे आदमियों को 
चाहते हें जो कम से कम कुछ समझ सकें ओर वह किसी का शिकार न बन सके । 
लेकिन उसके उदाहरण में जो दलील माननोय मंत्री ने दी है उसमें मुझे और भी 
झादचर्य हुआ। उन्होंने यह कहा कि जहां तक लेजिस्लेचर का सम्बन्ध हुँ वहां पर 
झगर बेपढ़े हो जायं तो वहां भो काम चल सकता हूँ। पर इसका सुख्य उलेश्य यहो 
हैँ कि यहां पर पढ़ें लिखे होंगे। श्रभी जंसा कि मेरे भाई राजाराम जी ने कहा कि 
प्रेतोडेंट आफ इंडिया जो है उसके लिये श्राज कोई क्रेद नहीं है । में तो यह कहता हूं 
कि यह डेप्रोक्नेत्ती की ब्यूडी हे कि आप जनता के कामनसेंस पर चुनाव छोड़ दें, जो डेमों- 
कैटिक भेयड्स में चुनाव होता हूँ, उसको खूबसूरती यही हूँ कि जनता को चुनने का 
हक़ है और जनता के कामनसेंस को परीक्षा हैँ कि वह्‌ किसे इस जगह पर भेजना 
चाहतो हैं। अब रही यह बात कि वह मेट्रिक्यूलेट हो या नहो तो अगर मैट्रिक्यूलेट 
हुआ और श्रव्वल नम्बर का बेईसान हुआ तो उसस कोई फ़ायदा नहीं हे। में तो उस 
बेपढ़े को बेहद ग्रच्छा समझता हूंजो कि ईमानदारी से काम करता हूँ और अपने 
क॒तंव्य को अच्छी तरह से समझता हे। बजाय इसकेकि वह पढ़ा लिखा हो झौर 
झव्वल नम्बर का बेईसान हो । _ ह 


श्री मोहन लाल मौतसम--इससे किसको मतभेद है ? 


सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युनिसिषेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक. १६५ 


श्री कवर गुरु नारायण---बही में कह रहा हूं। उसमें जो आपने रकक्‍्खा कि 
भेट्रिक्यूलेट होना चाहिये तो उसके माने तो यह हें कि आपने जो समाज का राइट था 
उसको उससे वं चित कर दिया। एक तरफ़ तो आपने जनता को अधिकार दिया और दूसरी 
तरफ आपने जनता से वह अधिकार छीन लिया तो यह कोई उचित बात नहीं हूँ । 
योड़ी देर के लिये मान लिया जाय और में भी मानता हुं कि हमारे देश में इतने लोग 
शिक्षित नहीं हें जितने किहोने चाहिये तोमें यह कहता हूं कि इस कमी का उत्तर- 
दायित्व सरकार के ऊपर है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं हे कि इतने लोगों को जल्दी 
से जल्दी शिक्षित कर सकें तो इसके लिये श्रगर हम लोगों को श्राज जल्दी से जल्दी 
शिक्षा नहीं दे पाते हैं और लोग ऐसे हे कि जो बिना पढ़े ही सार्वजनिक कामों में अपना 
कार्य संचालन श्रच्छी तरह से कर सकते हं तो कोई वजह नहीं है कि उसको इस 
चीज़ से डिप्राइव किया जाय। इसलिये में इस घारा का विरोध करता हूं। 
इसके अलावा श्रगर॒ किसी की यह राय हो सकती हूँ कि वह मंद्रिक्यूलेंट होने चाहिये तो 
किसी की राय यह भी हो सकती हेकि वहमिडिल हीहोतो यह ऐसी चीज़ हु जो 
विवाद की हू और प्रजातन्त्र के उसूल में नहीं आती हे। आप ऐंडल्ट फ्रंचाईज़ करते हें 
तो उसमें हर शख्स को आपको अधिकार देना चाहिये और जनता अ्रवत्य ही इस 
बात को महसूस करती हँ कि वह ऐसे लोगों को ही चुनेगी जो उस काम के काबिल 
होंगे चाहे वह शिक्षित हों या न हों। फिर इसके लिये कोई क्वालिफिकेशन शिक्षा का 
मुक़रर करना कुछ उचित नहीं हे । 


अ्रब यह जरूरी हे कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को कन्‍्सौडर करनी 
होगी वह यह कि हम हर तरफ्‌ से इम्प्रवर्मेंट तो चाहते हूँ कि स्पुनिसिपल बोडड में 
हर तरफ से इस्य्रूवर्मेंट हो लेकिन जब तक इनके फाइनेंसेज़् मजबत नहीं होंगे तब तक 
कोई इसम्प्रवमेंट नहीं हो सकता है। में जानता हूं कि स्यूनिसिपल बोर्ड्स और 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को आज क्‍या हालत है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो चेयरमेन रहने का 
इत्तिफ़ाक़ मुझे भी १०, १२ साल तक रहा हूँ और में कह सकता हूं कि कोई भी 
डेवलपमेंट स्कीम का कार्य किसीभी बोडंमेंनहीं होसकता हूँ चाहे वह स्युनिसिपल बोडड 
हो ओर चाहे बह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जबतक कि उसके फाइनेन्सेज् की मजबती 
नहीं होती हें। बहरहाल सरकार टंक्सेज़ के ज़रिये से अपने पास रुपया लेतो है 
तो यह बात आपको ज़रूर करना होगाओर निष्पक्षता के साथ आ्रापको सोचना होगा 
कि आप क्‍या तरीका इस सम्बन्ध में अख्तियार करना चाहते हूँ। मसलन गवरनमेंट का 
एक रेवेन्य हूँ जेंसे किट्रांसपोर्ट ह। नेशनालाइजेशन झ्राफ ट्रांसपोर्ट सरकार ने कर दिया 
तो इसकी रेवेन्यू म्थुनिसिपलटीज्ष को जो मिलती वह न मिलेगी, इसी प्रकार के 
झोर अनेकों ज़रिये थे वह स्वयं धरकार ने अपना लिये हें। तो जब तक सही तरीके से 
और गम्भीरता के साथ इन प्रदनों पर विचार नहीं किया जाता तब तक लाखों रीफाम 
शाप करें, वह बिल्कूल अध्रा रह जायेगा, श्रगर म्पुनिसिपल बोडड के अन्दर पैसा नहीं है। 
मुझे आज बड़ा आइचये हुआ जब मेंने श्री राजाराम जी की स्पीच सुनी कि लेबर को रिप्रेजेंटेशन 
दिया जाय और उनका भी रिजर्वेशन हो। में झाज तक यह समझता था कि जो 
सिद्धान्त उनके दल के हें और जिन पार्ठीज्ञ का वह संचालन करत हें, तो 
उससे वे रिज़र्वेशनदारा पैदा किये गये भेदकों बिल्कुल ही हटा देंगे लेकिन जब 
उन्होंने कहा कि लेबर का रिजर्वेशन हो, तो मुझे झ्राइचर्य हुआ जब कि आज में समझता 
हुँ कि लेबर का रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है। हम आज जब सब रिज़वेशन को हटा रहे हें 
शौर सिफ शेड्यल्ड कास्ट्स के रिज़वेशन को रख रहे हैँ, वह भी इसलिये कि हमारे 
फान्स्टीट्यूडन में यह हैँ कि १५ साल तक उनको इस तरह फेसिलिटी सिलेंगी तो 
उनके लिये हमें . ऐसा करना चाहिये। लेकिन लेबर के रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं हें 
क्योंकि इस समय लेबर के पास जितने ज्यादा वोट हें, उतने और किसी के पास नहीं हूँ। 


१६६ । लेजिस्लेटिव कौंसिल | ३ नवम्बर, १६४२ 


[श्री कुंवर गुरु नारायण] 
तो झब उसूली तौर पर जैसा कि कहा गया कि उनके लिये रिजर्वेशन हो, तो इसमें मुझे 
श्राइचयं हुआ और यह बात राजारामजी के मुख से निकली कि लेबर के लिये रिजर्वेशन 
हो और वह भी उसूली तौर पर, तो मुझे और भी श्राइचये हुआ । श्रब तो कोआप्दन 
प्रथा हटा दी गई है। इसको कोई ज़रूरत नहीं हे कि किसी के लिये भी इसमें रिजर्वेशन 
रखा जाय। 


इसक अलावा इस विधेयक क द्वारा प्यूनिसिपेलिटीज्ष के एभ्पलाइज के सम्बन्ध में 
रूलत बनाये जायेंगे जिससे कि उनके स्टेंडड और सेलेरी यात्री पे (599) में जो आज कमो 
है और फक है, वह खत्म हो जायगा और इस तरह से उसको ठीक किया जायेगा, 
तो इस चोज्ञ का तो हम सभी को स्वागत करना चाहिये । में इस विधेयक की जनरल 
बातों कातो हृदय से स्वागत करता हूं लेकिनजों कुछ बातें और सुझाव मेंने यहां 
पर रखे हैं, में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उनपर ग्रौर करेंगे और यदि 
इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में सौर होता तोओऔर भी भअ्रच्छी बात थी। सेलेक्ट कमेटी 
में विशार करते के बाद इस पर ओर भी संशोधन हो जाते । इस तरह से दिसम्बर 
में जब आप सेशन करते और असेम्बली मीट करती तोफिर और भी इस्पूवमेंट 
के साथ इसको लिया जा सकता था । फिर भी मेझाशा करता हूं कि जो चोजें 
मेने रक्‍खी हें उन पर अ्रवदय विचार किया जायगा । एक चोज़ दुबारा जो में 
झापसे अज्ञ करना चाहता हुं और वह यह है कि हर म्यपुनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर जो 
एप्वाइन्ट किया जाय तो उनका एप्वाइन्टमेंट और डिसमिसल सरकार के हाथ में हो 
झोर यह म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं देना चाहिये । अगर आप ऐसा करेंगे तभी स्थुनिसिपल 
डिपार्टमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, नहीं तो उसमें हमेशा पार्टी क्रिक्शन रहेगा। 


..._ दूसरी बात जो में और कहना चाहता हूं-वह यह हे कि इन बोर्डों से राजनेतिक पार्टियों 
को अलग रहना चाहिये। राजनेतिक पार्टियों से बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हें। 
श्रगर इस चौज्ञ की पाबन्दी रहेगी तो म्थुनिसिपल बोर्ड में जो सिविक सेंस की भावना 
हैँ, वह आयेगी और तभी उनका सुधार हो सकेगा। यद्यपि विलायत में ऐसी चीज़ 
नहीं है, वहां राजनंतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ती हो इन बोर्डों में भी। पर वहां का जो 
स्टेंडड हु और वहां का जो डिसिप्लिन हे, वह दूसरा हूँ। हमारे देश में यह चीज़ 
भ्रभी उतनी डेबलप नहीं हुई है जितनी कि वहां के लोगों में डेवलप्ड हूेँ। 
बहां का जो तरीका ,जो स्टेन्डंड हुँ वह हमार देश के लोगों का नहीं हे और 
यह भी हुँ कि हम कम से कम १०या १५ साल तक उस स्टेंडर्ड को ऊंचा भी नहीं 
उठा सकते हें, इसलियं में यह कहता हूं कि पोलिटिकल पार्दीज्ञ पर बेन (980) कर दिया 
जाय ओर शभ्रसेम्बली और पालियामेंदट के भेम्बर को स्यूनिसिपल बाडीज्ञ से अलग 
रकखा जाय और उनको कोई हक, इन म्यूनिसिपल बोर्डों में घुसने का न रहे, वर्ना 
कोई फायदा तो होगा नहीं और न॒क़सान अधिक हो सकता हूँ। इन दब्दों के साथ 


कि ७ 


सें श्रपपे विचार इस विधेयक पर रखता हूं। 


*श्री प्रभुतारायण सिह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--साननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, जो स्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल इस समय सदन के सामने हे और उसके संम्बन्ध सें जो 
संशोधन साननीय राजाराम जी ने पेश किया है, में उसका समर्येन करने के लिये खड़ा हुम्रा हूं 
किसे बिल को सेलेक्ट कमेंटी में भेज दिया जाय। पहलो बात इस बिल के सिलसिले 
में यह कही गई हँँकि जो इस बिल के पेश करते समय माननोय मंत्रों जो ने कही हैं 
भर यह साना है कि यह बिल खासतौर से इसलिये लाया,गया हूँ कि इलेक्शन हुये बहुत 





+ सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया। 


सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक श्द्७ 


दिन हो चुके हु. और उसको जल्द कराया जाय। इस सिलसिल में उन्होंने यह भी कहा 
कि लोकल वाडीज़ के सम्बन्ध में ओरियन्देशन का भी सवाल हैँ। इसे में महसूस करता 
हूँ। आज जो बिल इस सदन में लाथा जाता है. उसको जल्दबाजी के सलाम पर किस्नी 
तरीके से कहा जाता हुँ कि इसको जल्दी पास करना चाहिये और इसको लिये यह वजह 
हैं। उस समय दिक्कत सदन की यह हो जाली हे कि सदन कया करे। इलेक््तन का 
जहां तक सवाल हंतों सन्‌ १९४४ में म्युनिसियेलदीज्ञ के इलेक्शन हुये और आज सात 
साल गुजर गये, सही बात हे। कोई इस बात को कह कर ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता 
हैँ कि हमारी वजह से यह इलेक्शन ठाला जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय 
मंत्री जी से और सरकार से यह जानना चाहंगा कि जब १६३७ में कांग्रेस को 
सरकार बनी उसने सन्‌ १६३८ में एक कमेटी बिठाई जिसके सामने यह पहलू था कि 
लोकल बाडीज़ के सिलसिले में क्या किया जाय, स्वायत्त शासत का स्कोप कितना बढ़ाया 
जाय उसके फाइनेंसेज्ञ ओर सर्विसेज्ञ के बारे में क्‍या किया जाय इसके लिये एक 
कसेटी बिठाई गई थी जिसके अन्दर इस सदन के साननीय अध्यक्ष महोदय और 
विधान सभा के माननीय स्पीकर साहब और अन्य साननीय सदस्य भी थे। उसकी 
रिपोर्ट ज्ञाया होकर हमारे सामने भोजूद है। वह पूरी रिपोट कि लोकल 
बाडीज के सम्बन्ध में क्‍्याहोताचाहिये और उसका स्कोप क्‍या होवा चाहिये, फाइनेंसेज्ञ 
झौर सर्विसेज्ञ के बार में क्या दृष्टिकोण हो, वह रिपोर्ट हमारे सामने है । में समझता 
हुंकि सन्‌ १६३८ में सरकार ने कमेटी बिठाई थी और सन्‌ १६४६ में दूसरी 
सरकार आई और वह भी वही कांग्रेत की सरकारआई जो सन्‌ ३७ मेंथी। सन्‌ ४८ 
एक बिल आता हूँ इलेक्शन कराने के लिये छोटे-मोट अरेंडमेंट के साथ । 
क्या जान सकता हूं कि जब रिपोर्ट कमेटी के सामने थी उसके बाद सत्‌ ४६ 
लेकर ५२९ तक सरकार क्यों बेठी रही और झाज कहा जाता हैँ कि इजेक्शन जल्दी 
होना चाहिये। मेंतो घबराता हुं श्रगर में कहूँ कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा 
जाय तो फोरन कहा जा सकता हे कि विरोधी पक्ष वालों ने कहा हूँ कि सेलेक्ट कमेटी 
में भेज दिया जाय श्रौर इस्तीलिये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये गये हें। हमारे सामने 
यह चीज़ श्राती हँकि जब ४६ से ५२ तक झ्ापकी हुकूमत रही और कमेटी की 
रिपोर्ट भी रही और सन्‌ ४८ में एक अमेंडमेंट होता हे तो उसके बाद पूरा बिल 
हमारे सामने क्‍यों नहीं श्राया ? 
दूसरी बात यह कहना हे कि सन्‌ १६४८ में बिल के श्रन्दर प्रमेंडमेंट किया गया था, 
उस वक्‍त इलेंक्दान्त नहीं कराये गये थे तो क्‍या उपाध्यक्ष महोदय, यह समझा जाये कि जो 
पार्टी पावर में है उसे यह खतरा था कि अगर लोकल बाडीज्ञ का चुनाव करा दिया जाता है. और 
उससे हमारी हार होती हे तो जनरल इजेक्शन्स पर भी असर पड़ेगा, ओर आज इसलिये 
इलेक्शन्स कराने की बात होती है कि चूंकि एलेक्शन्स सें हमारी जीत हो गई हे। फरवरी 
ध्रौर मार्ख में जो चुनाव हों, में नहीं चाहता कि उसकी तारीख किसी तरह से बढ़े । हमें खुशी 
हैँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे वये मंत्री जी, जिन्होंने इस कार्य को सम्हाला हे, उन्होंने इस बात 
की घोषणा की हू कि श्रधिक से अधिक सार्च सेशन के बाद अप्रेल-मई में लोकल बाडीज् 
के चुनाव हो जावेंगे। में समझता हूं कि. राजाराम जो ने जो . संशोवन रखा हेँ कि 
इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये बहुत ही उचित है। श्रभी असेम्बली के होते में २०- 
२४५ दिन का मौका है ! २०-२५ रोज़ इस बिल को बनाये जाने में लग सकते हें एक कमेटी 
पहले ही इस मसले पर अपनी राय ज्ञाहिर कर चुकी है । हमारे नये देदा के श्रन्दर जो. असेम्बली 
चुन कर आई है उससे एक ऐसा बिल जाना चाहिए जो स्वायत्त जझासन में एक तब्दोलो 
पेंदा कर सके। . ' 
आज जो कानून बना हुआा है वह सन्‌ १६१६, २०, २२ का हूँ जब कि ब्रिटिश हुकूमत 
हमारे यहां बैठी थी । उपाध्यक्ष सहोदय, आज हमें यह महसूस होने लगा हैँ कि यदि इलेंक्शन 
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१६८ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [३ नवस्बर, १६९५२ 


: [री प्रभु नारायण सिंह] 


में सरकार हार जाती है तो नया बिल, जिसके लिये वादा किया जा रहा है, सरकार उसे 
लायेंगी या नहीं, इस विषय में संदेह पैदा होने लगा है। इस कमेटी की रिपोर्ट श्रगर लागू हो 
जाये तो आज हमारी लोकल बाडीज़ का नक्शा हो बदल सकता हे। सन्‌ १९३८ को बनो 
हुई कमेटी की रिपोर्ट पर श्राज तक कार्यव(ही क्‍यों नहीं की गई और शझ्राज इस मौके पर 
यह कहना कि चुंकि हम को इलेक्शन्स जल्द कराने हैँ, इतलिये इतकों पाप्त कर दिया जाये 
किर इसके बाद पुरा बिल लायेंगे, यह बात मेरी समझ सें नहीं आतो । अभी असेम्बलो 
के बेठनें में २०-२५ दिन का मौका है इत अस्ें में आप दूसरा बिल तेयार कर सकते हें इसको 
सेलेक्ट कमेटी में भेजकर इस पर विचार-विनिमय हो सकता है । सेलेक्ट कमेटी में भेजने से 
इसकी दिक्‍कतें दूर की जा सकती हे और एक ऐस। नया बिल सामने लाया जा सकता हे जिससे 
नई दिशा में हम क़दम उठा सकें। झ्राज जिस हालत में हमारी लोकल बाडोज्ञ हें वह 
बहुत अच्छी हालत नहीं कही जा सकतो । श्राज इसलिये लोकल बाडीज्ञ की हालत श्रच्छी नहीं 
है कि इनोशिएटिव लोकल बाडीज़ के हाथ में नहीं है । हम यह मानते हें कि जो पुराना 
एक्ट हैं उससे किसी भी हालत में यह अच्छी तरह से नहीं चलाई जा सकतीं। इस कमेटी 
को रिपोर्ट में यह बात साफ तौर से लिखी हुई हे जिसे में पढ़ देना चाहता हूं:-- 
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कहने का मतलब यह हैं कि श्राज यह कमेटी भो महसूस करतो हे कि जिस तरह के 
फंक्शन लोकल बाडीज़ के हुँ उनसे इनी शिएटिव नहीं पेदा हो सकता। हम ऐसी डिसेन्द्रालाइज्ड 
लोकल बाडोीज़्ञ का स्वप्न देखते हू जिसमें कि सत्ता केवल लखनऊ और दिल्ली में ही केन्द्रित 
न होकर उसकी व्‌ निद्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या स्पुनिसिपैलिदीज् सें होंगी । 


में इस बात को समझता हूं और यदि श्राप चाहते हें कि लोकल मामले शोर स्थानीय 
मामले स्युनिसिपेलिटी द्वारा हों तो भ्युनिसिपे लिटी को पुरा हक़ मिलना चाहिये। भ्युनिसिपल 
बोर्ड के काम को चलाने के सिलसिल मे जितने फाइनेंस की ज़रूरत हो तो उस फाइनेंस का पुरा 
प्रबन्ध होना चाहिये | हम देखत हें कि उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सेल्स टेक्स का प्रबन्ध 
स्पुनिसिपेलिटी के हाथ में जाना चाहिये। लेकिन आज सेल्स ढेक्स के प्रभृत्व को प्राविशियल 
सरकार ने श्रपने हाथ में ले लिया है । श्राज प्राविशियल गवर्नेमठ और म्युनिसिपल बोर जो हैं 
उनका ताल्लुक बतलाया जाता हे । इसमे प्राविशियल गवर्नेमेंट और भ्यूनिसिपल बो्ड का 
कोआर्डोनेशन रह जाता हे। इस तरह से प्राविशियल यवनेमेंट लोकल बाडीज़ को ले सकतो है 
इसके सिलसिले में एक कमेटी ने एक बात सुझाई कि लोकल सेल्फ बो्ड बनना चाहिये। उसमे 
कोई परमानेंट चेयरम न हो, उसमें लोकल बाडीज़ यूनियन से चुने हुये सात या श्राठ प्रतिनिधि 
झायें ओर एक एक्सपर्ट हों । इस तरह से वे तमाम लोग उसको सुपरवाइज्ञ करें। इस लोकल 
बाडीज का एक नया बिल हो। 


. जहां तक सेंट्रलाइज्ञेशन की बात है, वहां तक ठीक है। जहां पर पावर डीसेन्ट्रालाइज़ 
करने की बात हूँ वहां पर ठीक नहीं हें। एक विढ्वान ने लिखा हूँ कि जो सेन्‍्ट्रल गवर्नमेंट को 
टेंडंसी हे वह सेन्ट्रलाइजेशन के ऊपर हे। वह ज्यादा से ज्यादा प्राविश्चियल मामलों में हस्तक्षेप 
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करना चाहती हैं । इस हालत में जो बिल सदन के सामने पेश हूँ और उसमें जो बातें लखनऊ 
के सिलसिले में हु उसमें दो रायें नहीं हो. सकती हे । लेकिन एक ऐसा मसला हूँ जिस पर 
दो रायें हो सकती हे । इसी के साय साथ इस बिल के प्रभुृत्व को बढ़ाने के लिये, कि लोकल 
बाडीज़ अच्छी तरह से काम करें, यह आवद्यक हे कि यह सवाल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । 
ग्रभी २५-३० दिन का मौका है इसके बाद लेजिस्लेंटिव असेम्बली की बेठक होने जा रही है । 
इस पर मौर किया जाय तो ज्यादा अश्रच्छा हो सकता हे। इन शब्दों कं साथ जो बिल सदन के 
सामने है में उसके सेरिट और डोमेरिट के संबंध में न जाकर, में उपाध्यक्ष महोदय, आप के 
ज्ञरिये साननीय मेम्बरों से और साननीय मंत्री जी के ज्ञरिये सरकार से इस्तदुआ करना चाहता हूं 
कि यदि लोकल बाडीज़ के संबंध मे ऐसी पार्टोकुलर बात का कोई कारण नहीं हे और जबकि 
इसके पास कुछ मसाले मौजूद हैँ तो आप सेलेक्ट कमेटी की सीटिग बुलाकर एक नथा बिल 
लायें, जिससे एक नयी ज़िन्दगी की लहर तमाम शहरों में लाई जा सके। 


*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित )--जो माननीय मंत्री जी ने बिल उपस्थित 
किया में उसका समर्थन करता हूं ।इसके विषय में माननीय सदस्य श्री कुंबर गुरु नारायण ने जो 
सुझाव रखा है में उसका भी समर्थत करता हूं। में भी देखता हूं कि स्थुनिसिपल बोड्ड में 
पार्टीबन्दी रहती हे जेसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रेतीडेंट को मेंद्रीकुलेट होना चाहिये, तो यह 
भी ठीक हे । राज्य में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण मेम्बर नहीं करते है, इसलियें सदस्यों का 
कत्तेव्य होना चाहिये कि वे अपने सारे क्षेत्र की पुरी तरह से जानकारी रखें । यह काम हो सकता हे 
सदस्यों के चुनाव से। जब तक उनके ऊपर कोई निरीक्षक नहीं होग( कि हमारे स्पुनिसिपल 
बोर्ड में क्या काम होता है जब तक उसकी नहीं देखभाल हो सकती हैँ । उसका निरीक्षण सरकार 
की तरफ से होना चाहिये। 


श्री (हकीम) न्नजलाल वर्मन--माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत काफी से ज्यादा श्र्सा 
एज़्रने के बाद म्युनिसियेलिटियों के चुनाव के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय 
मंत्री जी किया हैं में उसका खेरमुकहम करता हूं ॥ इसमें शोर ताखीर करने से बहुत बेचेनी 
फल जाती है. लेकिन जेसा कि हमारे कुछ मित्रों की तरफ से यह सुझाव रखा 
गया हे कि इसको सेलेक्ट कमेटो में भेज दियाजाबेतो मेरा इस संबंध में एक सुझाव 
हूँ अगर यह मंज्ञरकर लिया जाये तो दोनों रास्ते ठोकहो जायेंगे। यानी यहकि इलेक्शन 
का ताललुक जिन घाराझों सेह वह तो इसी सेशन सें पास कर ली जायें ॥ प्लानिंग 
एकाउन्ट के संब्रंधर्मं धारायं पास करने केबाद ओऔरजो चीज़ें है. उनको जब माननीय 
मंत्री विस्तृत बिल लायेंगे उस समय के लिये मुल्तवी कर दिया जाये । क्योंकि हाई स्कूल पास 
करने की जो बात रक्‍्खी गई है वह कइ नुकते नज़र से सही नहीं हूँ । श्राज्ञाद साहब ने यह जो 
संशोधन रक्‍्खा हू कि वह ग्रेजुएट होना चाहिये तो में समझता हूं कि यह बात भी ठीक नहीं हे । 
बहुत से प्रंजुएट्ट बिलकुल ही अनिभिज्ञ होते हे । उनसे तो कई हमारे देहात भाई ही श्रधिक 
बतला सकते हें। बहुत से ग्रेजुएटों से, जब वह नोकरी करने के लिये जाते हैं श्रोर उनसे सवाल में 
यह पूछा जाता है कि वह कोंसिल की बाबत कुछ जानते हें तो वह कुछ भर नहीं बलला पाते 
हूँ । ऐसी हालत में मेरा यह विचार हैँ यहु जो ग्रेजुएट की डिग्री होने की बात कही जाती 
हूँ वह ठीक नहीं है । मेरी दरख्वास्त हें कि इसपर गवर्नमेंट फिर से विचार करे श्र 
इस क्लाज़् को बिलकुल हटा दे। दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर को प्रेसीडेंट को सस्पेंड 
करने का जो अखि्तियार दिया जा रहा हूँ वह मेरे ख्याल में बहस की चीज़ है। दूसरे मुल्कों 
में काउंटीज़ और सेयसे को बहुत कुछ अख्तिय्ार होते हें। उनको पुलिस पर अ्रख्तियार होता हूँ । 
वह सुकदमें भी करते हें। ऐसी हालत में यह अख्तियार सिनिस्ट्रों को अपने हाथ में नहीं लेना 
चाहिये । इस अखितियार को अपने हाथ सें लेने से सरकार को गुरेज करना चाहिये यह काफी है 
कि वह उनको बरख्वास्त कर सकते हैं / यह सही है कि जब तक वह व्यक्ति था चेयरमन अ्रपनी 
जगह पर बना रहता हुँ तब तक इन्क्वायरी करने में दिक्कत होती हे लेकिन जहां तक विक्‍्कत 





+ सदस्य ने अपना भाषण झुद्ध नहीं किया। 
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[श्री (हकीस ) व्रजलाल वर्मेन] 

दूर होती है वहीं पर दूसरी श्र दिक्कतें पैदां हो सकती है । जो नो बात बिल में हें उनमें से 
एकाउन्ट, कम्पीस्ट और प्लानिंग बनाने की बातें तो मान ली जायें ओर बाकी भाग को 
स्‌ ल्‍्तवों कर दिया जाये । खासकर म्युनिसियेलिटीक्ष का अ्रहय ससला है यदि आपने ५२ में 
झर्मेंडमेंट कर दिया और ६ महीने के बाद आपने यह महसुस किया उसमें कुछ गलतियां रह गई हे 
फिर आपको कोई ग़लती मालूम हुई तो बारबार उस को तरमीम करें इससे श्रच्छा हैँ कि दो तोन 
महीने के श्रन्दर अच्छी तरह से सब बातों को ग़ोरखोज करने के बाद तरमीस सौजूदा ऐकट में 
लायी जाय ताकि सर्वंसम्भति से उसको पास किया जायथ। एक बात का ख्याल जाहिर किया 
गया है कि लोकल बाडीज में पोलिटिकल पार्टोज़ को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये कि कानून सें यह 
चोज़ लाजिमी नहीं है लकिन जिन साहब ने यह राय जाहिर की में उस पर बहुत अरे से गौर कर रहा 
हुँ और उस नताजे पर पहुंचा हु कि श्रव वक्‍त झा गया हूँ कि लोकल बाडीज़ में पोलिटिकल 
पर्दोज्ञ को दखल नहीं देना चाहिये ? में इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, श्राप के ज्लरिये गवर्न॑ेंट 
से अज़ करूंगा कि मेरी तजवीज़ पर वह ग्रोर करे। इस वक्‍त सिर्फ उन्हीं क्लाज्ेज़ को पासकिया 
जाय जिनका ताहलुक इलेक्शन से हे और बाकी को अभी स्थगित किया जाय तो सेरा! यकीन 
हुँ कि जिन साहव ने से लेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा हे वह भी उस को वापस ले लेंगे। 
इन शब्दों के साथ मेंते अपनी राय ज़ाहिर कर दी हैं । श्राव्ा है सरकार इस पर ध्यान देगी। 


श्री दयामसुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--साननीय उपाध्यक्ष जी, 
मुझे इस विधेयक में शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेज्ञंटेशन के प्राविजन के बारे में श्र करना हैं । इस समय 
जो भ्युनिसिपल ऐक्ट फोसं में है उसके मुताबिक स्पुनिसिपेलिटदियों में नामिनेशन .के ज्ञरिये 
एक हो इपूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि होता हुँ । श्राविजन इस कारण किया गया था कि चुनाव 
पे शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता था। जो विधेषक इस समय हाउस के सामने 
हैँ उसम॑ उनकी लिये प्राविज्ञन रिज़वेशन आफ सीट्स आन पापुलेशन बेसिस पर किया गया है । 
शें इप्‌ ल्‍ड कास्ट समाज का सबसे कमज़ोर अंग हू । एजुकेशनली, सोशली और इकोनामिकली 
इनकी हालत बहुत ही बदतर है। इनके रिप्रेज्ेंटेशन का ससला कास्स्टीटुयेंट श्रसेस्बली में 
कंसोडर किये जाने पर विधान में उनके लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स पापुलेशन बेसिसपर किया 
शया है ओर वही प्राविजन इस विधेयक सें लाया गया है। हमारे कुछ साननीय मित्रों ने कहा हे. 
कि श्ब इनको स्पेदाल द्रोटमेंड की श्रावश्यकता नहीं है ।. इस पर मुझे कहना है कि श्योरी 
शोर प्रक्टिकल में बजुत फक हीता हे। जो सुविधायें सरकार ने उन्हें शिक्षा श्र संविस- 
इत्यादि के संबंध में दी हें उनकी हालत बेहतर हो रही है । परन्तु एकाएक रहोबदल नहीं हो 
सकता है इसमें कुछ समय लगेगा। बस्तियों में ये लोग श्रधिकतर ऐसी जगहों में रहते हें 
जहां कि वाटर सप्लाई, सेनीटेडन और लाइटिय को बहुत ही खराब हालत होती है । इस 
प्रकार रिश्रेज्रेटेशन से म्युनिसिपल बोड्ड में इनकी इफेक्टिव वाइस ( ४४८४५०४ ४०४० ) होगी 
शोर इसके ज़रिये इनमें सेल्फ रिलाएँस की भावना होगी श्रौर ये अपनी हालत की बेहतरी 
के लिये स्वयं एकर्ट करेंगे। इसलिये इस विधान के श्रनुसार जो प्राविजन इनके रिश्रेज्ञेंटे शन के लिये 
इस विधेयक में किया गया वह बहुत ही श्रावश्यक और न्यायानुकूल है और उसके लिये सरकार: 
धन्यवाद की पात्र हेँ। इन शब्दों के साथ सेइस बिल का स्वागत करता हूं । 


* श्री बद्री प्रसाद कक्‍कड़ ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ) जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इस 
बातसे सब लोग मुत्तफिक हूँ कि यहु बिल जो इसएऐवान में हे वह ऋ्रपनी जगह पर काफी अ्रहुसियत 
रखता हैं । दरअसल स्युनिलिपल बोर्ड का इलेक्शन बहुत ही जरूरी था ओर यह काफी पिछड़ 
गया था, इस वजह से लोगों में काफी बदगुमानी और बदरुयाल पेदा हो गये थे. श्रसल में 
स्थुनिसिपेलिटी ने कोई भी आजादी की झलक नहीं देखी थी, मुल्क के श्राज्ञाद होते के बाद उसका 
भी चुनाव झाजादाना होगा। इस बिल को पढ़ने के बाद जो नक्शा दिमाग में श्राता है, वह 





+ सदस्य से अपना भाषण लुद्ध नहीं किया । 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्यूनिसिपेलिटोज् (संशोधन) विधेयक १७१ 


में एक लफ्ज में अदा कर देता चाहता हूं। बवर्नेमेंद के पास बहुत से काम हैं। एक जान झौर 


दत बलायें | में पेज, ३, ११ और १३ की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं । 
पेज ३ मेड कि 
#टादंगर।। 70. 23 () (६) 76805 88 0०एॉ०म्र5:-- 776 ीश्ाट 085 96६४ 
4 शिपिड णा पीठ एवा६ 05 06 शिट्ञावलां 770 एलणिफकाग्र8 क5 (5085, डंए्ट धरा 8 
फक्यया8 070 78700ए8 सं विणा "०४ 35 ६96 8486 (00एशआओआधशा। पट ॥, 077 


पेज ११ में है कि-- 
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इन जगहों पर और इन मदों पर गवतें मेंट को श्रपने अभ्रहल को अमल में लाना 
पड़ेगा । डीसेन्ट्रलाइजेशन के ऊपर ध्यान देते हुये तो मेरे ब्याल में पवर्नेमेंट को भी लाजमी 
है कि वह अपना बोझा कम करे। अगर एजूकेशन कमेटी ने कोई फंसला किसी ठीचर के 
डिसमिसल दंगे रह का किया तो क्या वजह हुँ कि उस फसलें की अपील किसो इन्सपेक्टर आफ 
स्कूल या डाइ रेददर और डिप्टी डाइरेक्टर के पास न जाये। यह मेंने एक मिसाल के तौर 
पर कहा है । अभी एक मोका था जब कि मेरे दोस्तों ने यह कहा कि ६० की तादाद ज्यादा से 
ज्यादा ओर २० की तादाद करू से कम म्युनिसिपेलिटीज़ में के सेम्बरों कीहोनी चाहियें। दरश्षसल 
कोई हाई ऐंड फास्ट झल्स नहीं ख्याल किया जा संकता है या लाइन आफ डिमाकशन नहीं 
खोंची जा सकती हू । मुझ एतमाद होता है कि 5० की तादाद बहुत ज्यादः थी ५० की 
तादाद काफी साकूलहें। मेंइस चीज को इस तरह समझता हूं कि पृ०० फ्रधाए 
०००६5 59०] ४८ 900 । २० आदमियों का फैसला किसी हाहरी मामले में होना 
कोई कम अहमियत नहीं रखता हे लिहाजा ५० को तादाद निहायत काफी हूँ । हमें जहां वोट 
के कास्ट करने का सोका आता हे उत्तक बारे में में दफा १३ (ई) (३) और दफा ( १३) (एफ) 
(२) की तरफ ध्यान दिलाऊंगा भुझे तो ऐसा मालूम होता हूँ कि दुनिया में इसकन्सीसटे सी हूँ । 
में जनाब के रूबरू दफा १३ई (३) पढ़ता हु वह इस प्रकार हें-- है 


“२० एछशटाए0ा शीद्षा[ ए06 87 8 एथाहादां लब्टाणा गा 7708 (97 008 फ़्याएं एवं 
[8 72507 ४0065 ३8 परणर 40 076 ग्ररी ज्याएं, श$ एरण6 ॥ थ2 उतरा फऋद्वाए5 
5 &0987॥ ए9&€ एण॑ंव?, 


अगर कोई एक से ज्यादे बोट डालता हैँ तो उसके कुल वोट खत्म कर दिये जायेंगे और 

जहां प्ल्रल नम्बर की वोटिंग हुं उसके सिलसिले में दफा १३ (एफ) (२) इस तरह हे-- 
“दवा रा्टाण शाए25 गराणार 4 06 एठा670 दाए 076 टशा0ता6968 70 ०0ग्र789ए20- 
070 ० 8 कछ/0०णंड्रणा$ रण इप्-5९०ाजा (), छा दवा 76 [776 6 एएचागड ण 
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कहने का मतलब यह है कि एक भी वोट इस सौके पर शामिल नहीं होने चाहिये 
जबकि एक ख्याल को ज्ाये व्याल करते हुये हमने यह कह दिया कि जब एक से ज्यादा कोई वोट 
देता हैं तो उसकी वोट नहीं मानी जायेगी तो इस तरह से वह सूरत यहां पर भी आयद 
होती हें और यहां पर भी उसको चोट नहीं माननी चाहिये । 


गवर्नमेंट की जानिब से ओर मेम्बरों को जानिब से यह भी कहा गया था कि कोझ्ाप्यन 
झोौर नामिनेंशन की जहां तक बात हू इन दोनों को इस बिल में निज्ञाद सिला । जहां तक 
कोआप्शन का ताललुक हे, मुझ इससे इत्तिफाक़ हे कि कोआप्डान नहीं है, लेकिन नासिनेशन 
के बजाय उसमें रिनामिनेशन हैँ । इसक लिये में सेक्शन ३१ (ए) सब-क्लाज (ए) को 


१७२ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [३ नवम्बर, १९५२ 


[श्री बद्री प्रसाद कक्‍्कड़] 


तरफ आपकी तवज्ज्ञों दिलाऊंगा। जब नामिनेंशन से निज्ञाद हुई तो रितासिनेशन की कोई 
ज़रूरत नहीं है। वह रिनामिनेशन एकजिस्ट करता हूँ श्राप्टर नासिनेशन । ससपेन्शन 
झ्राफ मेम्बस ऐन्ड प्रेसीडेंट के बारे में तजकिरा था और उसमें कुछ साहबान का यह ख्याल 
था किजो ड्यूरेशन ससपेंगन का हैँ, वह गंर मुनासिब हैँ। में भी बहुत हद तक इससे इत्तिफाक़ 
करता हूं । जब तक केस न बन जाय तब तक मेम्बर या प्रेस्तीडेंट को मुग्नत्तिल नहीं होना चाहिये। 
में एक बात यह कहूंगा कि चार्जेज जब फ्रम किये जाते हें श्रोर उसके बाद उसका ससपेंशन 
करत हैं तो श्रगर मिसऐग्रोप्रिएशन हो, तो मेरे ख्याल में उसका ससपेंशन ही क्या, रिम्‌वल 
ही कर दिया जाय तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन श्रगर मिसएेग्रोप्रियेशशन न हो तो ऐसी 
सुरत में किसो मेम्बर या प्रेसीडेन्ट के खिलाफ जो उसके निकालने को बात हो, तो इस पर 
मे समझता हुं कि गवर्नसेंट को ज्ञरूर ख्याल करना चाहिये, इसके पहले कि वह उसको 
ससपेंड कर दे। 


चुनाव के सिलसिले से प्रेतीडेन्ट की क्वालिफिकेशन्स का तज्ञकिरा था। इस बिल में 
यह हैं कि उसको क्वालिफिक्तेशन्स हाई स्कूल होनी चाहिये। हाई स्कूल इसमे क्‍या अहमियत 
रखता हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया । इसमें हाई स्कूल पास की जो क्वालिफिकेशन 
रखी है, वह काबलियत, उसमें क्‍या साने रखतो है। आजकल हाई स्कूल पास को वंसे 
क्या काबलियत होती हूँ। में समझता हूं कि हमें देखना यह चाहिये कि स्युनिसिपल बोर्ड 
के प्रेतीडेन्ट को क्‍या देखना हें। उसको देखना हूं कि सेनेटरी कन्‍्डीशन कसी हैँ, एजूकेशन 
कैसी है, स्ट्रीट की लाइद्स का क्य। हाल हे, इन्हीं सब बातों को उसे देखना हँं। ऐसी 
सुरत में उसकी क्‍या काबलियत होनी चाहिये, में समझता हूं कि उसका केरेक्टर और 
उसका चरित्र अच्छा होना चाहिये । उसका केरेक्‍्टर ही मेन चीज़ हे। में आपके सामने 
एक जिन्दा, बल्कि जिन्दा ही नहीं, एक स्वर्गीय नजारा खींचना चाहता हूं। मेरे जिले में 
जिस वक्‍त कांग्रेस का सच्चा जोर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव था, श्री मदन लाल 
स्वर्गीय जो पटवारी थे , दर्जा ४ ही मुश्किल से पास थें, जेसा इन्तज्ञाम और बन्दोबस्त उन्होंने 
किया, में आप से हकीकत से बयान करता हूं कि श्राज तक किसी ने नहीं किया और श्रागे 
के लिये में कह नहीं सकता। आज में श्राप से दरियाफ्त करू चचल ने क्‍या पास किया, 
( शातत्रा 45 086 ०१ए८क४०० 0 ५. (:%प्रटंत! ) लेकिन आज चचिल की काबलियत श्रोर 
फज्ञालत का सिक्‍का हिन्दुस्तात में ही नहीं बल्कि दुनियां में है । मे स्टालिन की काबलियत 
क बारे मं कहना चाहता हूं श्रार्थोडाक्स सिशनरोी आफ स्कूल ही पास थे इसके श्रलावा डिग्री 
वाली कोई काबलियत उनके पास नहीं है और किस तरह से श्राज भी वह हुकूमत कर रहा 
हैँ वह रोशन जमाना है । बड़े बड़े आपके पोयेट हुये उन्होंने किस स्कूल में डिग्री प्राप्त की 
स॑ महाराज तुलसीदास जी को सिसाल देता हूं उन्होंने किस हाई स्कूल और किस 
विदवविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, लेकिव आज तक उनकी काबलियत का सिक्‍का जसा हुआ है 
झोर उसके प्‌रलल कोई मिसाल नहीं है । कहने का सतलब यह है कि यह क्वालिफिकैेशन 
मेरे रूपाल से सच्ची अहमियत नहीं रखती है । गवर्नभेंट इस पर गौर करे। यहां पर 
यह बिल स्पुनिसिषलिटीज को एक ताक़त दे रहा है कि आक्ट्राय वसुल करे। जहां तक कन्जम्पदन 
का सवाल हूं मुझ इख्तलाफ नहीं, लेकिन जहां सेल का सवाल हूँ यह गौर तलब होगा कि 
जो ताजिर सेल के लिये जाते हें तो कूल चोज्ञ सेल नहीं होती हूँ इसलिये उनको रुपया 
वापस किया जाता हैँ, रिफन्‍ड किया जाता हूँ, इसलिये जो सूरत पहले थो वह रखनी 
पड़ेगी ओर रहनो होगी और अगर नहीं रखी जाती तो ताजिर कौम के साथ एक बड़ी 
ज्यादती होतो हे जिससे ताजिर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा । सबसे बड़ी चीज़ 
सस्‍्युनिसिपलिटीज़ के अन्दर गव्नमेंट को ख्याल करने की ज्ञरूरत यह हे कि वह देखे कि 
खुललमखुल्ला किस कदर श्राक्ट्राय गस्ब की जा रही हे। और उस श्राक्‍्ट्राय से म्यूनिसिपेलि- 
टीज़ बिल्कूल फायदा नहीं उठा रहो हूँ। रात के वक्‍त ज्ञाम को सात बजे से स्मर्गलिग 


सन्‌ १६५४ ईं० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक १७३ 


की भरमार रहती हुं। इस क़दर ज्यादा स्मगलिग होती हू कि अल्लामां अ्ल्लामा । इस स्मर्गालिग 
को बन्द करने के लिये गवर्नमेंट को बेरियर्स कायम करना चाहिये। श्रगर बैरियर्स नहीं कायम 
होते तो स्लर्गालिग और करप्शन का दरवाज्ञा बहुत जोरों से खुला रहेगा और इसके ऊपर 
झापके आकद्ाय को चाहे बह जिस क़दर ताकतवार हो कोई कंट्रोल न रहेगा । 

हमारे बुजुर्ग दोस्त श्री राजा रास जो ने रिजर्वेशन पर स्तेदलाल दिया । श्रगर उनका 
ख्याल नह है तो मेरा इस तरफ ध्याव भी नहीं हुँ और अगर उनका छ्याल हैँ तो 
में उनसे पूंजूशा कि आराप उल्ठी गंगा किस तरह से बहाने के लिये तेयार हैँ। आपतो 
रिक्षईंशन के इतने मुखालिफ थे, में भी रिजर्वेशन का मुखालिफ हूं लेकिन अब यह आवाज़ 
कैसो । जिस वक्त एक रिजर्वेशन को सुरत पेदा होगा उस वक्‍त तमान रिज्ञरवेद्रान को 
सुरतें पेदा हो जायेंगी और वह डेसोक्रेध्ती को ठोकर लगायेंगी । लिहाजा डेमोक्रेप्तो 
को बात तो ठीक नहीं । इन छाब्दों के साथ में दोबारा इस बिल का स्वागत करता हूं। 


डःक्टर वजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) --जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, सेंने 
इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा हे और इसका सुक़ावला सन्‌ १६१६ और ४६ के 
बिल से किया ह्‌। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राये नहीं हो सकतीं कि जहां तक इस 
तहरीक का सवाल हुँ हम सबको इतका स्वागत करना चाहिये। में इसका स्वागत 
इस वजह से करता हूं और तमाम पहलू को देख कर मेरी रधय यह हैँ कि पका 
स्ग लातंडउ क्‍0 शंए्ड परणाल (&70९०३४०५, जशावोद हद 06 5706 वह 7 ल|टात5 
(00एशपएशला एणाएए] 0एश' टशाथिंत 79ण7व्षां शीक्षिाई छत 06 फ्ांटंए47/ए 
इन बातों के लिहाज़ से जब में देखता हूं तो'बिल को तोन तबकों में डिवाइड करता हूं । 
पहला तो यह कि गुड फीचस इस बिल के कया क्या हें। दूपरे डिफेक्ट्स क्‍या क्या हूं 
ग्रौर तीसरे ओमीशन्स क्या क्‍या हैँ । जहां तक ओमीशन्स का ठाल्लुक है, में पहिले यह कहना 
सुतासिब समझता हूं कि इसके मुताल्लिक सजेद्वन्स रखूंगा और जेसा कि मंत्री महोदय 
ने कहा है. कि वह उन सजेशन्स का लिहाज्ञ रखेंगे जब कि दूसरा बिल लायेंगे। 


श्री राजा राम शास्त्री ने एक अमेंडमेंट के तौर पर तजवीज़् रखी हे। उस तजवोज्ध 
का विरोध में इस वजह से करता हूं कि उससे इलेक्शन में दिक्‍क़त होगी। जंसा कुंवर गुरु 
नारायण जी ने कहा कि अभी काफी मौका हू सेलेक्ट कमेटी के लिये, वह अयनी रिपोर्ट 
पेश कर सकती हे । मयर म॑ इस बात के खिलाफ हूं। हमको जो ऐद्पोरेन्ध् मंत्री महोदय 
ने दिया है वह यह है कि बह जल्दी एक बिल लायेंगे और उस वक्‍त मौका होगा इस 
चीज़ को पेश करने का, जिस पर कि विचार विनिमय किया जायेगा। यह में मानने के लिये 
तैयार नहीं हूं कि सेलेक्ट कमेटी अपनी माकूल रियोर्द छः या सात दिन में दे सकती हुँ। 
श्रजकल यह माना गया हूँ कि म्पुनिसिपलिटी अफेयर एक खास चीज़ है । जहाँ तक गुड फीचर्स 
का ताल्‍लक है, वह इस बिल में हे जब यह बिल सन्‌ १६४८ में आया था तो उस वक्‍त भो मेंने 
नुखालिफत की थी, इस बिला पर कि इलिमिनेशन आफ कोआप्शन की जो पार्टी बच गयी हू 
उसक इससे सेम्बर होंगे। में यह मुनासिब नहीं समझता था । मेरे रुयाल में इस गवर्नमेंट 
ने कुछ मुनासिब तरममें पेश की हें । जहां तक रिजेक्शन का ताल्लुक हूँ, में उसकी ताईद 
करता हूं । मेर। तजुर्बा है. कि जहां पर म्पुनिसिपल बोर्ड होता हूं वहाँ पर श्रच्छा काम नहीं 
होता ह॒ नतीजा यह होता है कि जो श्रासानियां म्युनिसिपल बोर्ड को हूँ वे नजरन्दाज् 
कर दी जाती हैं। जहां पर प्रापर मेनन्‍्टेनेन्स श्राफ ऐकाउन्ट्स का सवाल हूँ हम लोगों फो 
उसका स्वागत करना चाहिये। प्रापर ऐकाउन्ट्स न होने की वजह से गड़बड़ी मच जाती 
है ।जो असुविधायें हो रही हें वें किसी से छिपी नहीं हे। मुझको यह तजुर्बा हैँ कि भ्युनिसिपल 
बोर्ड का ऐकाउन्देन्ट चेयरमेन के ऊपर हाबी हो जाता हुँ। श्रगर चेयरमेनस ऐसा हे जो ईमानदारी 
से दूर रहना चाहता है तो ऐकाउन्टेन्ट की बन झाती है और वह सेकड़ों दपया बना लेता है । 
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*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


१ैछड लेजिस्लेटिव कौंसिल [३ धबस्वर, १६५३ 


[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप] 


इस ख्याल से में समझता हूं कि यह बात जो इस तरमीम में हूं उसके साथ में यह कहना 
चाहता हूं कि ऐप्वाइन्टर्मेंट आफ ;ऐकाउन्ट आफिसस का होना चाहिये ्‌ में इससे ज्यादा 
फुछ नहीं कहूंगा । अगर गवर्नेमेंट इसको भी पबुलिक संविस कमीशन के जरिये से कराये 
तो बहुत अच्छा होगा पब्लिक सविस कमीदान पार्टों पालिदिक्स से बिलकुल ही अलग 
हैँ; वहां इसका सबाल नहीं है। अगर यह पब्लिक संविस कमीशन के ज़रिये से कराया 
जाये तो ज्यादा मुनासिब होगा। 


एक बात में एक्सटेन्शन की बाबत कहना चाहता हूँ । कानपुर बोर्ड का ही एक्सटेन्शन 
४यथा ५ वर्ष से हो रहा है। तीन चार चेयरमेन तब्दील हो चुके हूँ सगर बोर्ड का एक्सदेसान 
होता चला जा रहा है । इसका नतीजा बोर्ड पर बहुत बुरा पड़ता है। अगर कानपुर को 
कारपोरेशन बनाना है तब तो दूसरी बात है वर्ना उसका इलेक्शन बहुत जल्द होना चाहिये। 
श्रगर कारपोरेशन करना है तब तो उसके लिये क़ावून जल्दी लाना चाहिय। पांचवीं बात जो 
हूँ वह में ऐडहाक कमेटी को निस्वत कहना चाहता हूं। जब में चेयरसेत था तब हालांकि 
पावर्स बहुत कम थीं लेकिन इस ऐडहाक कमेटी के ज्ञरियें से एक्सपर्दस की राय लेने में 
ग्रासानी होती थी । यह भी बहुत श्रच्छी चीज़ हे। 


कै ५ 


दूसरी बात यह है कि में यह देखता हूं कि स्युनिसियेलिदीज्ञ को यह अख्तियार दिया 
जाता हैँ कि वह प्लानिंग को कंसिडर करें और उनको डाइरेक्ट करें । यह बहुत ज़रूरी 
है । इससे बहुत कुछ दिक्‍कतें दूर हो जायेंगी। अब में कहना चाहता हूं कि जो 
श्राबजेक्शनेबुल फोचसं हे वह दो तरह को हें। पहिली तो यह है, कि जिसकी तरफ सें खास 
तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बोट देने का हक़ उस शख्स को नहीं होगा जो इंग्रिज्ञनमेंट 
में होगा या पुलिस कस्टडों में होगा। पुलिस कस्टडी की बात बहुत वाइड है । दूसरी बात, 
ग्रार अदर वाइज़ इम्प्रिजिनेंमेंट का जो शब्द हैँ यह भी बहुत वाइड है। इसको लेकर 
गवर्नेमेंट को खतरा न उठाना चाहिये। दूसरी चीज़ की निस्‍स्बत में यह कहना चाहता हूं कि 
एक डिफेक्ट यह है कि अभी तक यह था कि अंप्रेज्ञी पेपर्स में पब्लिकेशन आफ रेज्ोंल्यूशन 
होना चाहिये अब उसके लिये यह हो रहा हूँ कि वह किसी हिन्दी पेपर में भो हो सकता है । 
बहुत से लोग यह कर सकते हुँ कि अपने रिश्तेदार के ज़रिये से कोई पेपर निकाल कर 
उससे पबलिकेशन करा सकते हें। उसके लिये यह होना चाहिये कि पबुलिकेशन उन्हीं पेपस 
में होना चाहिये जो कि गवनेमेंट से रजिस्टर्ड हों। एक बात जो मेद्रीकूलेशन की लियाक़त को 
बाबत कही गई हूँ उसकी बाबत मुझे यह कहना है कि मेरे तजुबं में बहुत से लोग ऐसे ज्ञाये हैं 
जो कि पुराने वक्‍त के छठे दर्जे तक पढ़े हुपे हें मगर वह लियाकत में मेट्रीकुलेशन और ग्रैजुएट 
फो मात करते हूं । अंग्रेज़ी की बाबत तो सेट्रीकुलेशन का तो कहना ही क्या, ग्रेजुएट भी उनका 
सुक़ाबिला नहीं कर पाते हें। उसकी जगह पर यह होना चाहिये कि आनेस्ट और कंपेब॒ल 
प्रादमी होना चाहिये। केपरेबुल में उसकी कैपेबिलिटो हर तरह से देखो जा सकतो है और 
जहां तक उसकी श्रानेस्टी का सवाल हुँ वह त्तो अनक्वेबचनेबुल होना चाहिये, नहीं तो वह तरक्की 
नहीं कर सकते । अ्रब में और चन्द बातों की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जहां तक 
रेज्जोल्यूशन का ताललुक हूँ उसके लिये रूल में हे कि उसी मीटिंग में पास हो जाना चाहिये 
आर यदि पास न हो सका तो नेक्स्ट म्रोटिंग में पास हो जाना चाहिये । मगर यह देखा गया हैं 
कि इसकी तामील नहीं होती है । उसका नतीजा यह होता है कि ५,६ मीटिंग होने पर वह 
रेज्जोल्यूशन पास होता हूँ और वह भो सब्सीच्यूट कर दिया जाता है और फिर पास करते 
हैं। इस हालत पर सरकार का तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दूसरा यह है कि बोर्डंस का 
ससपेंशन श्राप ने अनलिसिटेड पीरियड के लिये रखा है। मेरा ख्याल हैँ कि सुपरसेशन दो 
साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये बसे एक वर्ष भी ज्यादा है। जब कोई बोर्ड सुपरसीड होता 


हूँ तो उसको इन्क्‍्वायरी होनी चाहिये । इसके माने यह नहीं कि श्राप इनफिनिट पीरियड 
के लिये ससपेंड रखें। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रबंश स्प निसियैेलियोज (संग्ोधन) विवेयफ १७५ 


तीसरी बात में ऐप्वाइन्टबर्मेंट के बारे में कहना चाहता हूं। मेंने पहले भो इस विषय 
पर ज्ञोर दिया था कि बोर्डों की तमाम खराबियां इस वजह से हूँ कि वहां ऐप्याइन्टमेंट 
चेयरमेन के हाथ में होता हु। वहां के क़ानून में है कि वे २५० इपये तक क्वा ऐप्व:इटर्मेंट 
कर सकते हैं और बाद में कन्फर्म कमेंठों से करवा लेते हैं। मेरा ज्याल है कि वहां भी 
ऐपाइल्टसेंड पब्लिक साॉविस कमीशन से होता चाहिये। यदि १००, द० से ज्यादा के 
लिये ऐप्वाइन्टमेंट पब्लिक सॉविस कमीशन के जरिये से हो तो बहुत श्रच्छा होगा। नहीं तो 
बहुत से ऐसे आदमी ज्रा जाते हें कि स्पुनिसिपल बोर्ड के अफेयर्स को बदनास करते हूँ। जहां 
तक ठेम्पोरेरं ऐप्वाइन्टसेंट का सवाल हूँ, मेंने देखा हे कि चेयरसेव जिसको चाहता हूँ 
उम्रकों ठेम्पोरेरी करःर देकर ऐप्वाइन्टमेंट कर लेता हैँ क्योंकि टेम्पोरेरी ऐप्वान्ट्मेंट करने 
की पावर उसको होती हे । क़ानून में यह है कि जब टेम्पोरेरी ऐप्वाइन्टनेंट हो जाता हूँ 
तो उसके बाद हो जो बोर्ड की सोटिंग हो उसमें इस को रख देना चाहिये। जब ऐप्वाइन्ड- 
मेंट हो चुका तो मेरा अपना तजुर्बा हे कि ऐप्वाइन्टमेंट होने के बाद बोर्ड की ताक्रत नहीं है 
कि उत्तकों खिलाफत कर सके | इन सब बातोंक साथही में फिर मंत्री महोदय को मुबारक- 
बाद देना चाइता हूं कि वह इस किस्म का बिल लाये हे जिससे बहुत कमियां दूर हो जायेंगी। 
हस उम्मीद करत हें कि जल्‍दी ही ऐसा वक्‍त आयेगा कि जिस समय लोगों को अ्रपनी 
राय देने क्ा मौका आयेगा। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का ताल्‍ल॒क हुँ उसका मोकझा इस वक्‍त 
ज्यादा सुत्रसिब नहीं हूँ । 

क्री नरोत्तम दास टंडत (स्थानीय संस्थायें निवाचिन क्षेत्र )--आओऔीमान्‌ 
उपाध्यक्ष महोदय, यहजो यू० पो० म्पुनिसिवैलिटीज (संशोधन) बिल सन्‌ १६४५२ 
ई०, सुबह से डिसकुस हो रहा है, उसके संबंव में सेरे जो विचार हूँ उन को से आप के सम्मुख 
रखता हूं। इस बिल में कुछ तो बहुत सो अच्छी बातें हैं, परन्तु इसके साथ हो साथ इसमें 
कुछ खराबियां भी हैं। इसने सब से बड़ी खराबी यह हैँ कि सरकार मेम्बर और प्रेसीडेन्ट 
को हटा सकती है इससे उनकी गरदन हनेशा दबी रहेगी। बह कोई भी काम ऐसा 
न कर सहेंगे कि जिससे जनता को फायदा पहुंच. सके, क्योंकि उनको हमेशा इत्त बात का 
डर रहेगा फि कहीं सरकार नाखुश न हो जाय या उनके साथी दुश्मन जिनका श्रसर 
सरकार में ज्याद। है वह उनकी किसी बात से नाजायज्ञ फायदा न उठा लें। में समझता 
हूं कि सरकार को जुद ऐसो कोई पावर नहीं लेती चाहिये जिससे उसकी बदनामी 
होने की आशंका हो। एक मेम्बर जिसको जनता ने चुन कर भेजा है, जनता को हो 
उसके हटाने का पूरा अख्तियार होना चाहिये, परन्तु बिल में ऐसा नहीं हैं । दूसरी बात में 
यह कहना चाहता हूं कि में इलाहाबाद बोर्ड का ८ साल से मेम्बर हूं। इस से पहले जितने 
भी चेपरमेन हुऐ, उसमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो लेजिस्लेचर का मेम्बर रहा हो। में 
यह रूमझता हुँ कि उनको अपना काफो समय स्पुनिसिपल बोडं में देता पड़ता था या इससे पहले 
इलाहाबाद मे बाबू कामता प्रसाद चेवरमेन थे वह १२ बज स्थुनिश्िपल बोडं में आ जाते थे 
और जास के ६ बज तक कास करते रहते थे। आज कल जो चेयरमेत है उन के खिलाफ वोट 
आफ नो कांफीडन्स पास होने जा रहा हें। बहुमत की राय हैँ कि वह मंजर भी कर लिया 
जाय । यह जुरूर होना चाहिये कि लेजिस्लेंचर का मेम्बर लोकल बाडीज्ञ का मेम्बर नहीं होना 
चाहिये । 

दूसरी बात में स्वुनिसियैलिदीज के ऐडसिनिस्ट्रेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि 
एक्ज्ञीक्यूडिव आकितप्तर का ऐप्चाइन्टमेंट सरकार के ज़रिये से होता चाहिये क्योंकि इससे 
उनको किसी का भो डर नहीं रहता और वह आज़ादी के साथ काम कर सकता हुँ। अझ्गर 
वहु लोग बोर्ड ही के ज़रिये से मुक्रंर किये जायेंगे तो नाजायज्ञ फायदा भी उठाया जा सकता 
हैँ और इस में बोंड की बदतामी होने का डर है। लिहाजा में इस बात का समर्यक हूं कि इन 
कर्मचारियों को सरकार को मुकरंर करना चाहिये। इस तरह से उन कर्मचारियों का स्टेट्स 
भी ऊंचा हो जायमा और उन से अनुचित रूप से कोई फायदा भी नहीं उठा सकेगा । 


१७६ ह लेजिस्लेंटिय कौंसिल [३ भदम्बर, १६५२ 


श्री नरोत्तम दास टंडन] 


दूसरी बात जो इस ऐक्ट में है वह बहुत ही सुन्दर हुँ कि सरकार दो साल से श्रधिक 
एक्सटेन्शन नहीं कर सकतो है। इस तरह से जनता को भी मालूम हो जायेगा कि जिनको 
वह चुन कर भेज रही है वहु सिके ६ वर्य के लिये ही अधिक से अधिक हैं इसके आगे मेरी 
समझ्न में यह बात नहीं आई कि प्रेप्रोडेंट की ऐनफ्रेशनल क्वालिफिकेशन इसमे क्‍यों रक्‍दी 
गई है। में इसका विरोध करता हुं। में समझता हूं कि प्रेतीडेन्ट वह श्रादमी होगा, जो 
जवान हो। प्रभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रपत्ती स्पीच में कहा है कि श्रव पब्लिक इतनी 
सचेत हो गई है कि वह ऐसे वैत्तों को वोट देने के लिये तैयार नहीं हू वह अब समझने लगी 
है कि वोट देने का जो श्रधिकार हमको दिया गया हैँ उससे हम क्या कर सकते हें। जब 
पब्लिक में इतनो समझ आरा गई है तब त्रेतीडेन्ट के क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता 
नहीं है । जो भी काबिल होगा पब्लिक उसी को वोट देगी । मुसकित है. कि कोई ऐसा वर 
हो जिसके पास कोई ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन न हो परन्तु वह बहुत ही योग्य हो तो ऐसी 
सुरत में पब्लिक उसको भो चुत सकतो है । आप जानते हें और दुनियां जानती हूँ कि डाक्टर 
सर चिन्तामणि ऐसे व्यक्ति थे कि जो हाई स्कूल भी नहीं थ परन्तु बहुत ही विद्वान थे। 
इसलिये में इस हाई स्कूल की कक्‍्वालिफिकेशन का होना झ्रावश्यक नहीं समझता । 


दूसरी बात यह है कि जैसा इसमें कहा गया है कि डिटेन्शन जिसका हो गया या जिसका 
इम्प्रेजनमेंट हो गया उसको वोट देते का श्रधिकार नहीं हूँ तो यह उचित बात नहीं है । जब 
इलेक्शन लड़े जायेंगे और अगर किसी को किसो के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत 
ही और वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दे और प्रगर उसका किसी दरोगा से इन्फन्रेंस 
ही और प्रपने इन्फजूऐंस से वह उसका डिटेन्शन करा सकता हैँ तो ऐसी हालत में 
डिटेन्शन या इम्प्िजेनसेंट के ऊपर वोट देने का श्रधिकार ले लेना उचित नहीं सालूम 
होता हे । 

तोसरी बात यह हैँ कि जो रेजोल्यूशन होंगे वह हिन्दी के अखबारों में हो छोंगे 
तो उसके लिये मेरी भो यही राय है कि इस तरह से और भी तये नये अखबार निकलने 
शरू हो जायेंगे और उनको रोकने के लिये यह ज्ञहरी हुं कि जो कलेक्टर के यहां ऐप्रव्ड 
लिस्ट हो, बड़ा अच्छा हो, श्रगर उन्हों में यह रेजोल्यूशन छापे जाय॑ और जो नये अखबार 
निकले उनमे वह ने दिथ जाय । इस ऐक्ट के पढ़ने से यह पता चलता हैँ कि नामिनेशन 
झ्रब खत्म कर दिये गये हूँ और प्रेघ्तोडेन्ट का भी अ्रव डाइरेक्ट इलेक्शन होगा तो यह भो एक 
बहुत हो श्रच्छी चोज़ है। पहले तो ऐसा होता था कि मेम्बर अपने ही आद्ियों में से 
प्रेतोडेन्ट चुन लेवे थे और जिपको चाहतेथे निकाल भी देते थे पर अरब जनता द्वारा छ्रेपीडेंट 
का चुनाव होगा और इसी तरह जतता को हो प्रेव्रोडेन्ट के हठान का अख्तियार होना 
चाहिये । इन शब्दों के साथ में श्रपनी स्पीच समाप्त करता हुं । 


श्रीमती शिवराजवती नेहरू ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय 
उपाध्यक्ष महोदय, यह विवेषक जितना महत्वपूर्ण है वहु॒ सब जानते हें । यह 
से सातती हूं कि इसको पास करके देश का अधिक से अधिक कल्याण ही होगा। 
परन्तु केवल हो बातें में अ्पनो सरकार से कहना चाहती हूं। एक तो यह है कि स्त्रियों 
का जो रिजर्वेशन आफ सीट था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है । इसके अलावा यह कहा 
जाता हैं कि हम किसी को भो सीट का रिजूतशन नहीं चाहते हें। बसे तो शुरू में भो स्थ्रियों 
का रिजवेंशन नहीं होता था, यह नतो कोई अलग समाज हु और न कोई अलग संस्या हूँ, 
स्त्रियां तो सभी समाज की हे और उनको रिजवेशन मिलना ही चाहिये था। इससे यह होता 
कि योड़ी बहुत स्त्रियां सो स्थुनिसिरेलिदी में पहुच जातों । परन्तु आज हमारे सिनिस्टर साहब 
कहते हें कि हम स्त्रो पुय्ा समान हुँ और स्त्रियों को समान हो समझ कर हम उनको 
रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हूँ। लेकिन प्रभो तो हमारे देश्न में स्त्रो पुदक् को समान नहीं 


सत्‌ १५४५२ ई० का उत्तर धदेश ब्यूनिसिपेलिटीज (संशोधवय) विशेधक . १७७ 


समझा जाता हुँ। जब असेम्बली और कॉौंसिल की बात झाई तब भी यही कहा गया, जब कि 
कोॉंसिल और श्रसेम्बली में हम लोगों का रिजर्वेदान श्राफ सीदस था, रिजबेदन श्राफ सौठ 
जरूरी नहीं हुँ ओर सरकार खुद ही न्याय करको स्त्रियों को स्थान दे देगी। 
हमारी मांग थी कि हर ज़िला से एक स्त्री श्रायें इस प्रकार ५२ जिलों से ५२ स्त्रियों की 
मांग थी परन्तु ५२ जिलों में कूल १५या १६ प्रसेम्बली और कौंसिलमोें स्त्रियां हें। इस 
तरह से कूल ५२ जगहों में से १५ या १६ जगह स्त्रियों को मिली हें। क्‍या इससे इस 
घात की झ्राशा की जा सकतो हू कि म्युनिसिपेलिदीज्ञ में जबकि श्राज रिजर्वेशन नहीं है, 
तो कोई भी पुयष इस तरह से नहीं करेगा कि वह स्त्रियों को जगह दे दे। पहले के पुदवों 
में स्त्रियों के प्रति उदारता भो थी सगर आजकल उदारता बिल्कुल नहों हैँ क्योंकि श्राज 
पुरुष समझते हे कि स्त्रियों ने भी वही स्थान ग्रहण किया हूं श्रौर उ्तकी निगाह में श्राज स्थ्रियां 
पुदषों के ही बराबर झ्राग बढ़ती चली जा रही हूँ तो उनका कहना हूं कि वें स्त्रियों का उतना 
साथ नहीं दे सकते है जितना कि पहले देते थे। अ्रगर आज रिजर्वेशन आ्राफ सीदस हमारे 
लिये न हो तब तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी और इसक विपरीत प्रगर स्त्रियों के लिये 
रिजर्वेशन आफ सीद्स होता तो स्त्रियों को स्त्रियों से ही लड़ना पड़ता झ्लौर इस तरह 
से भी जिसकी हार होती, उसमें स्त्री ही श्राती, मगर यह बात नहीं हैं । अगर श्राज कोई 
स्त्री खड़ी होती हैं, तो उसको पुरुष के खिलाफ लड़ना पड़ता है, तो यह भी उसके लिये बड़ा 
सूश्किल है। इसलिये श्रध्यक्ष महोदय, इस बात पर में विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान 
दिलाना चाहती हुं कि वे इस सामले में स्त्रियों का विशेष ख्याल करेंगे। जहां तक स्थुनित्ति- 
पुलिटी के मेम्बरों की ईमानवारो की बात हूं श्रौर उनके चरित्र की बात हूँ, तो में कहूंदी 
कि ज्यादा पढ़ी लिखी न होने पर भी एक स्त्री में जितनी ईमानदारी हो सकती हूँ भौर अ्रगर 
उसका चरित्र जितना अच्छा हो सकता है, उतनी ईमानदारी और उतना श्रच्छा चरित्र किसी 
पुरव का नहीं हो सकता हु। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदय, में ऋषके 
हारा सरकार का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हूं कि वे इस बात पर गौर 
करें | एक बात जो मं कहना चाहती हुं वह यह हूँ कि भ्राजकल सिनेमा इस कदर बनते चले 
जा रहे हें कि उनका कुछ पूछना ही नहीं। रेसा मालूम होता है कि जितना लोगों के पास 
पैसा हु और उनकी जितनी श्रामदनी हू, वह सब वे सिनेमा बनाने में खर्च कर रहे हें। यह 
मेने माना जंसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिये, मगर श्राजकल 
लोग सिनमा भी मंदिरों के पास बनाने लग गये हें और सिनेसा वाले इतने होशियार होते 
हैँ कि वे यह कहने लगते हे कि यहां पर मंदिर नहीं है। इस तरह से मंदिरों के पास सिनेमा 
बनने लगे हू. और झाजकल जगह २ पर यह हालत पैदा होगई हूँ और इस तरह से 
सिनेमा बनत हूं, तो वहां पर चारों ओर चाट वाले, पान, बीड़ी और सिगरेद वाल प्॑ंगफली 
बाल घोर दुनियां भर के लोग बेठे रहते हैं और इस तरह से जो लोग वहां एकाच्त में 
ईदवर की पूजा फरनें फ लिये मंदिर में जाते हें उनको इस सब चीजों से बहुत श्रसुविधा 
होती है। इन्हीं दो बातों की तरफ मं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इन 
घन्द बातों में इस प्रस्ताव का ध्यान दिलाना चाहती हुँ और इन चन्द बातों के साथ 
म इस प्रस्ताव का स्वागत करतो हूं । 


+ श्री कन्हेया लाल गुप्त (भ्रष्यापक निर्वाचन क्षेत्र) --माननोय उपाध्यक्ष महोदय, 
प्रस्तुत विधेयक जो कि सदन के सामने हुँ में सबसे पहल यह आवश्यक समझता हूं कि 
श्रीयुत राजा राम शास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया है किइस बिल के 
पास करने के पहले इसको एक विशिष्ट समिति के सिपुई कर दिया जाय, तो उसका मे 
समर्थत फरता हूं। सानतीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो यहां पर प्रस्तुत किया गया 
है, वहु एक बहुत ही स्वागत करते योग्य वस्तु हूँ। 





“सदस्य वे झपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


१७ लेजिल्लेंडिध कॉसिश... [४ नवस्चर, १६४९ 


[श्री फन्‍हेया लाल गष्त] 

ग्राज सारा प्रांत कई वर्षों से उसकी बाट देख रहा था और हमारे माननीय मंत्री जो उसके 
लिये बधाई के पात्र हु कि श्राखिर एक दिन श्राया कि उन्होंने इसको प्रस्तुत फरने को 
कृपा की । परन्तु जब यह बिल इतना महत्वपूर्ण हे, वहां यह भी कहे बिना नहीं रहा जाता 
किजितनी चोीज्ञों को श्राशा इससे की जाती थी वह इसमे नहीं पाई जाती हैं। माननोय उपाध्यक्ष 
महोदय, माननीय सदन के सदस्यों को भलोभांतिविदित हे कि म्थुनिसिपेलिटीज्ञ और डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड आदि संस्थाएं ऐसी हें जो नागरिक अ्रधिकारों की मूल हूँ। यही पहली संस्यायें हे 
जहां हम अपने नागरिकों के प्रति श्रौर समाज के प्रति कठंव्यों को श्रदा करने का सबक सीखते 
हैं। जो विधेयक इन संस्थाओं को चला रहा था वह पुराना हो गया था और लम्बे प्ररसे 
से यह महसुत्र किया जा रहा था कि इसमे परिवतेन होना चाहिये । सन्‌ ३७ मे कांग्रेस सरकार के 
झाने के बाद सरकार ने एक कमेंटी नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । दुर्भाग्य 
से यह सरकार उस समय खत्म हो गई और सत्‌ ४६ में वापस हुई। उस रिपोर्ट के 
आधार पर एक विधेधक सन्‌ ४८ में आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक के 
प्राविज्ञन लागू किये जायेंगे और नये बो्ड बनेंगे। दुख को बात यह रही कि कमेटी, 
कांग्रेस सरकार ने ही बिठाई और उसको रिपोर्ट होने पर भो पूरी तरह से विधेयक को नहीं 
बताया और इतने सालों तक म्पुनिसित् लिदीज्ञ के इलेक्शंस को टाला, और स्थगित रखा । 
जब माननोय राज्यपाल महोदय ने अ्रपना भाषण इत सदन में दिया है तब यह बात फही 
गई थी कि स्थुनित्तिय लिठीज्ञ के इलेक्शन बिल्कुल टाले नहीं जायेंगे श्रौर जल्द ही एक विधेषक 
इस सिलसिले में प्रध्तुत किया जायेगा, तो इतने दिन बाद एक विधेयक पश्राता हे और वह 
भी जेसा कि साननोय संत्रो जी ने कहा हे लंगड़ो श्रौर लूज़ो दशा में, यह श्रफप्तोस को बात 
हैं। सतू ४८ में विधेयक बनाया था और तब से इजेश्शन ठलतेआ रहे है श्रौर एक मई से 
सरकार वादा करती आ रही है कि इलेक्शन जल्द होंगे । इतना होते हुय भी जो विधेषक 
प्रत्तुत किया गया हूँ वह भी अ्रव्रा है। यह तो में नहीं समझता कि सरकार अपने को किस 
प्रकार प्रशंता की पात्र समझतो हूँ ओर पअपने में संतुष्ट हो पाती है, लेकिन जितना मेंवे देखा 
है मेरी समझ में नहीं श्राता कि सरकार के पास इतना सेक्रेटेरियेद है. और इतना अरसा 
हो जाने के बाद भी वह एक कम्प्लोट बिल हाउस के सामने क्‍यों नहीं रख पाती । झाज ज्ञहूरत 
पर मंत्री महोदय को यह कहना पड़ा कि बिल बहुत हो भ्रवूरा है और बहुत जल्द हम दूसरा 
बिल लायेंगे जो कि सम्पूर्ण होगा। म॑ नहीं जानता कि वह दूसरा बिल कितने अर्से क बाद 
इस सदन में प्रस्तुत कर सकेंगें। 


अरब में श्री राजा राम शास्त्रीजो के प्रत्ताव के संइंब में कुछ नि्रेदत करूंगा । भ्री राजा 
रामजी नें प्रत्ताव किया हे कि यह बिल से लेक्ट कमेटो में भेज दिया जये। मेरे माननीय भाई 
श्री आज़ाद साहब ने और माननोय श्री निज्ञामुहीन साहब ने श्रपनों तक़रीरेंर करते हुये कहा कि 
यह बहुत ग्रेर च्चहरो अस्ताव है । यह बिल बड़ा इन्नोसेंट है। इसके अ्रन्दर ऐसी चीज़ें नहीं 
हैं जितकी भ्रालोचना की जा सके । साननीय आज्ञाद साहब ने कहा कि अगर झाप इसको 
सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करते हैं, तो इलेक्शंस बहुत जल्द न हो सकेंगे हालांकि राजा राम 
जी ने यह श्राइक्नासन दिलाया हे कि सेलेक्ट कमेटी बहुत थोड़े अर्से के भ्रन्दर, श्रधिक 
से अधिक एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी । उन्होंने कहा कि हो सकता 
हैं कि इलेक्शंस सन्‌ श८ तककोे लिये टल जायेंगे। मेरी समझ सें नहीं श्राता 
कि यह दलील कहां तक ठोक है । आप इतने दिन से इस बिल को न लाये, जनता इतने 
दिन से इस बिल की सांग कर रही थी सगर आप नहीं लाये तब तक तो कोई बुराई की बात 
नहीं हुई और अगर आज यह सदन यह मांय करता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी 
के सुतुर्द कर दिया जाये जिससे इस भवन के सदस्य इस पर अच्छी तरह से विचार कर 
सऊझूँ ओर जो बहुत सी चोजेंदस में रह गई हूँ उतऊको इतकारपोरेट किया जा सके 
झोर गलतियां ठीक को जा सऊझू तो कहा जाता हूँ कि सब्‌ ५३ तक फिर इलेकूशंस न हो सकेंगे । 
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में नहीं समझता कि यह मनोवत्ति कहां से आती हैँ । लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई भी व्यवित 
झ्रगर इन सारी बातों पर ग्रौर करे तो में समझता हूं कवि किप्ती को भी यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि यह मनोवृत्ति निष्पक्ष मनोवृत्ति नहीं हे. । भाननोय उपाध्यक्ष महोदद, आपकी माऊंत 
में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह दलील दी जातो हे कि यह इन्नोश्नेंड बिल हूं, 
गौर इसमे कोई भी ऐसा प्राविज्ञन नहीं ह जिससे जनता को बुक्सान पहुंच सके तो में 
यह अज्ञ करूंगा कि आज़ाद साहव ने खुद हो इस विल ऊे ज्यादातर प्राविज्ञन्त पर एदराज़ किया 
हुँ । यह वात दूसरी हे कि अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस बिल की आलोचना करें, इस 
पर एतराज़ करें तो उसे एतराज़ न समझा जाये और अगर अवोर्जीशन को सदस्य किसी चीज़ 
पर भी एतराज़् करें तो उसे गेर ज्वछूरी एतराज् समझा जाये। उन्होंने खुश कई ऐच्ी चीज़ें 
बतलाई कि वह चाहत हूँ कि इन पर ज्यादा गौर किया जाये । श्री राजा रास जी ने बार-बार 
इस बात को कहा हे कि अगर हम इसे सेलेक्ट कमेटी को देते हें तो इसके अन्दर 
जो बहुत सी गलतियां हे वह दूर हो जावेंगी और आसानी से बिल पाठ हो सकेगा । में 
समझता हुं कि यह बहुत जो सर्जेञन है और सहातुभूत्ति के साथ इस्च पर विचार किया जाना 
चाहिये । अभी डा० बुजेनद्ध स्वरूप साहब ने अपनी तक रीर से कई बातें ऐपी बताई जो इस 
बिल के अन्दर रखी जानो चाहिये थीं, और जो नहीं रखी गई । जो ओमीशंस उन्होंने बतलाये 
उन पर अभी विचार किया जाना चाहिये । अगर हम यह ख्याल करें कि इन ओमीशंस 
पर विचार करने की ज़रूरत इसलिये नहीं हे कि सरकार नया बिल लाने वाली है तो यह 
भी माकल बात नहीं हें । 


सरकार क सेक्रेटेरियेट में जो अभी तक काम करते रहे हे उनसे हरमिज्ञ इस बात की 
उम्मीद नहीं की जा सकती हुँ कि वह इूसरा बिल बहुत जल्दी ला सकती हैँ । उस असेंडमेंट की 
बिना पर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में रिफर किये जाने से रोकना, जनता के साथ अनुक्तित 
व्यवहार होगा । जिन सज्जनों ने पिछली लोकल सेल्फ गवर्नमेंद की रिपोर्ट को पढ़ने की कोदिश 
की हूँ उनको सालूम हु कि उस कमेटी ने बहुत ज्ञोर दिया है कि लोकल सेल्फ गेंवर्नमेंट 
का जो ऊंकदन इस वक्‍त हूं वह बहुत हद तक सीमित है उसको बढ़ाना चाहिये। हमारे मुल्क 
की तरक्की के लिये एक बुनियादी चीज़ हे कि लोकल सेल्फ गंव्नसेंट को बढ़ायें शोर उनके 
ऊपर बहुत सी चोज़ छोड़ दें । बहुत सी ऐसी चीज़ें हे जेसे काटेज इंडस्ट्री और एजकेशन । ये 
चीज़ हमारी रोज़मर्रा को ज़िन्दगों से ताल्‍ललुक रखती हूँ। चूंकि उन्होंने सिपारिश की हैं 
ग्रगर ये चीजें बोड के अन्दर दे दी जाती हे तो हमारा जीवन सुखी हो उकता हुँ । खास 
तौर से इस सूरत मे ज़रूरी है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। वहां इन बातों के ऊपर 
विचार किया जाय । यह बात बहुत आवश्यक हे और यह बहुत बहस तलब नहीं है ! सेलेश्ट 
कमेटी जो सिपारिश करे वह इस बिल के अन्दर इनकारपोरेट की जा सकती हूँ। यह बिल 
जो हाउस के अन्दर हु इससे मुफीद बिल आ सकता हू । श्रभी परसों की बात हे में एक कांग्रेस 
पार्टी के सदस्य के साथ बठा हुआ था और बातें कर रहा था। उनमें से एक सज्जन ने कहा 
कि बहुत सीधे स्वभाव से कि समझ मे नहीं आता कि हम इस गुलामी को कहां तक मार पाये । 
ज्यादा से ज्यादा अहम बिल जो कि हमारी रोजसर्रा की ज़िन्दगी से ताल्लुक रखता हैँ वह हाउस 
के अन्दर ग्रा जाता ह और पार्ठो के श्रन्दर नहीं आता है । पार्टी का जो कुछ भी उसूल हो वह 
इस सदन के लिये और कम से कस हमारे लिये कोई ऐसी बहस और म॒बाहिसे को चीज नहीं 
है। मेरा हक़ नहीं हुँ कि में उसको छेड़ श्र उस पर अपना विचार प्रकट करूँ । 


श्री मोहन लाल गौतस---माननीय मेम्बर जो कुछ कह रहे हे वह प्राइवेट बात 
हूँ झौर इरेलेवन्ट हुँ। द 

श्री कन्हैया लाल गुप्त--में जो कुछ कह रहा हूँ वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने से 
हाल्लुक रखता हुँ। मेने जो कुछ कहा हैँ वह एक ऐसी चीज़ है जो इस सदन के सदस्यों से 
पाल्लुक रखती हूँ । में नहीं जानता कि वह इरलेवेन्ट है । यदि ऐसा हूँ श्र 
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[ श्री कन्हेंया लाल गुप्त ] 

श्राप उसे इरलेजेन्ट करार दें तो म॑ उसको यहाँ खत्म करता हूं। यहां पर स्थिति ऐसी 
है कि मेम्बरों को खुद इस हालत पर विचार करने का मौका नहीं मिलता हूं । सेलेक्ट कमेटी 
में यह बिल रेफर कर दिया जाय तो ज़्कूर मौका मिल सकेगा। में इस बिल के प्राविश्वन 
के ऊपर कुछ बातें अरजज्ञं करना चाहता हूं । 


पहुली बात सेक्शन नाइन के श्रन्दर कही गयी हैँ कि किसी भी बोर्ड के प्रन्दर 
प्रेम्बरों की तादाद १५ से कम और ५० से ज्यादा न ही। यह अच्छी चीज़ हूँ। 
श्रीमती शिवराजदतो ने कहा है कि उसके श्रन्दर स्त्रियों को श्रलग से प्राविज्यन होना चाहिये। 
स्त्रियों के लिये प्राविज्ञन करना खास नुकतये नज़र से ज़रूरी है । माननीय मंत्री जी ने कहा 
है कि स्त्रियों की मांध का मामला भद्रास गवर्नेमेंट से श्रा गया है। मद्रास हाई कोर्ट 
फे सामने ऐसी चीज्ञ श्रा गयी हु इसलिये ज्ञायद उन्होंने सोचा हुँ कि ऐसा कोई 
प्राविज्ञन न किया जाय जिससे कोई दिकक्‍कत हो जाय । शायद इसलिये उन्होंने प्राविज्ञन 
नहीं किया + श्रगर ऐसी बात हुँ तब तो लाचारी हैँ और कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन अगर 
कोई लाचारी नहीं हैँ तो में उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बात प्र विचार करने का कि 
ग्रभी तक जो फर्टं, सेकेन्ड और थर्ड क्लास की म्युनिश्तिपेलिदीज्ञ हें उनसें वीमेन सेम्बर 
के रखने का जहां तक ताललक है उसको इसी प्रकार चलने दिया जाय या नहीं, 
बयोकि अभी तक हमारी स्त्री समाज की ऐसी स्थिति नहीं हूँ कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ 
कर झा सकें। स्त्रनिसिपेलिटीज़ ही एक ऐसा रास्ता हे जिसमें वह श्रादर्भियों के साथ बेंठ 
कर काम कर सकतो हैं श्रौर झ्रागे बढ़ने के लिये कोशिश कर सकती हैं। अगर उनको नहाँ 
रखा जाता हैँ श्रौर यह चीज़ खत्म कर दी जाती हैँ तो, उनके लिये बोर्ड में आना बहुत मुश्किल 
हो जायेगा । बोर्ड में बहुत से ऐसे फंक्शन होते हे जिनमें मिडवाइब्ज् वगरा काम करती हूँ 
ओर उनके लिये श्रौरतें जितनी अ्रच्छी तरह से सलाह दे सकती हें, मर्द उतनी शअ्रच्छी तरह 
से नहीं दे सकते हूं । इसलिये में दरख्वास्त करूंगा कि उनके रखने के लिये प्राविजन किया 
जाय । यह बहुत इस्पा्देट हुँ । | 


दूसरी बात यह है कि यह तादाद तो फिक्स की गई, इसके लिमिटद्स तो बतलाये गये 
हुँ लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि किस म्युनिसिपल बोर्ड में कितने मेम्बस हें तथा सरकार 
किस प्रकार से इस बात को तय करेगी । इसमें हो सकता हूँ कि बहुत ही श्रारबीट्रेरी ढंग से 
तादाद मुक़रंर की जाय ओर वह प्रोपोरशन में न हो। इसलिये यह श्रच्छा होता कि श्रगर 
इस सेक्शन के अन्दर यह भी बतलाया गया होता कि किस तरह से डिफरेन्ट क्लासेज़ में 
या डिफरेन्ट साइजेज्ञ म॑ रेगुलेंट किया जायगा । 


इसके बाद दूसरी चीज़ यह हूँ कि बोर्ड की लाइफ का ऐक्सटेन्शन, सातवें क्‍लाज् 
के अन्दर दो साल का रखा गया है । में अज् करना चाहता हूं कि इसको एक साल की होना चाहिये 
क्योंकि मे यह नहीं देखता हूं कि दो साल रखने की क्या ज़्रूरत महसूस हो रही हूँ । हमें मालूम 
है कि अमेरिका के प्रेसीडेल्ट का एक टर्स मुकर्रर है और उसी क श्रन्दर हमेशा इलेक्शन हो जाया 
करता हूँ । अभी जब लड़ाई चल रही थो तो वहां पर एडल्ट सफरेज की बेसिस पर इलेक्शन 
हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सुरत नहीं मालस होती हे कि २ साल का एक्सटेन्शन 
रखा जाय, श्रगर ज़रूरत हो तो उसे एक वर्ष के लिये रखा जा सकता हूँ। मेरी समक्ष में 
गहू बात नहीं श्राती हे कि क्‍यों २ साल का रखा जा रहा हैं । 


इसके बाद सें साननीय संत्रो का ध्यान ६ पृष्ठ पर १३ (डी) में सब-श्लाज़ (ए) 
को तरफ शआ्राक्थित करूंगा । | 


श्री मोहन लाल गौतम--थह जेनरल डिस्कशन है । क्‍्लाशवाइस तो कल होगा । 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिदीज (संशोधन ) विधेयक १८१ 


श्री कन्हैया लाल गुप्त--अ्रभ्नी हम श्रमेंडमेंट ला नहीं पाये हें। प्रध्यक्ष महोदय, 
झनी हम श्रमेंडमेंट्स नहीं दे पथ । 

श्री मोहनलाल गौतस---जब यह कलाज्ञ श्रायेगा तब उस पर डिस्कदन हो जायेगा । 
झभी झाप जनरल डिस्कशन कर लीजिये । 

श्री कन्हेया लाल गुप्त--लेकिन मुझे तो जहां तक याद है कि मिनिस्टर साहब ने 
कहा भा कि कक्‍लाज़ बाई क्लाज़् डिस्कशन होना चाहिये। 

श्री मोहन लाल गौतस---मेचे प्वाइंट बाई प्वाइंड कहा हे । 

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इसमें जो डिसमिस्ड गंवर्नमेंट सर्वेट को डिसक्वालिफाई 
किया गया है वह रीजनेबुल नहीं हँ । वह बेचारा गवर्नसेंट रूविस से तो गया ही, साथ ही 
सिटि्ज्ञिनशिप के राइद्स भी खो बंठता हूँ । इसके अन्दर यह कहा गया हे कि २७ और ४१ के 
झनन्‍्दर जो डिसक्वालिफाई होंगे, तो और जगह तो कोई मियाद रदखी भी गईं हैँ कि कोई 
व्यक्ति ४ या ५ साल के लिये डिसववालीफाई होगा, लेकिन वह बेचारा गवमनेंनेंड सर्वेट 
हमेशा के लिये डिसदवालीफाई हो जाता हेँ। हो सकता हूं कि कोई व्यक्ति बृद्धिश्ष टाइम 
में डिसमिस हो घया हो तो वह अरब भी जब कि हमारी अपनी गवर्नेमेंट हे तब भी वह 
डिसक्वालीफाई ही रहेगा । 

दूसरी चीज़ यह है कि आनरेरी मेजिस्ट्रेट को भी डिसक्वालीफाई किया शया है। में 

नहीं समझ सका कि उनको क्‍यों डिसक्वालीफाई किया गया है । उनके लिये यह हो सकता था कि 
वह अपनी म्युनिसिपेलिटी की हद तक मुक़दमें नहीं कर सकतें। दूसरी एक दात हुँ जिसकी 
बाबत काफी कहा गया हूँ कि भमेम्बरों का हिन्दी पढ़ना लिखना ज़रूरी समझा गया हे । यह हैं 
तो अच्छी बात लेकिन जब तक लिट्रेसी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तब तक उसके हिसाब से अभी 
तीन या चार साल इसको नहीं लाना चाहिये था । जब लिटदुसी ड्राइव अ्रच्छा हो जाता तब 
इसको लाते तो ठीक था । एक बात यह है कि जो आजकल हमारे नौजवान पढ़कर निकलते 
हैं उनसे हमार ब॒जुग जो पढ़ें लिख नहीं हे, जो कि म्युनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर्स रह चुके हें उनकी 
सुझ्ष बूझ, उन नये ग्रेजुएट नवजवानों से कहीं अच्छी है । पालियामेंट या असेम्बली के श्रन्दर 
झगर यह कहा जा सकता है कि वह ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते हें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 
धह हो सकता हू कि वह अपनी कांस्टीदय एन्सीज़ को अ्रच्छी तरह से न रिप्रेजेन्ट कर पायें 
झोर यह ज्यादा खतरनाक बात नहीं होगी । इसी तरह से यह भी हो सकता हूँ कि स्युनिसि- 
पैलिटीज़ का वह मेम्बर ज्यादा ख़तरनाक़ नहीं साबित हो सकता जो कि पढ़ा लिखा न हो 
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वहअपने वार्ड कोजहांसे वह चुन कर 
झाया हुँ ठीक तरह से रिप्रेजेन्ट न कर सके । जब तक हमारी लिद्रेसी परसेंटेज बहुत कम हे 
कम से कम तब तक के लिये यह मुल्तवी हो जाना चाहिये । 


इसके बाद में दूसरी चीज़ डिसक्वालीफिकेशन के सिलसिले में कहना चाहता 
हैं कि १३ (ई) के (५) में यह है कि श्रगर कोई पुलिस की कस्टडी में है तो वह सेम्बर नहीं 
हो सकता हैं। यह बहुत से लोगों को लिये नुकसानदेह बात हे। में इस बात को जानता 
हुं कि आजकल जो इलेक्दान होते हैं उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टो के खिलाफ बहुत ही ग़लत 
प्रोपेगन्डा करती है । अ्रभी झ्रभी माननीय राजाराम जी ने जो बातें कही हैं, में उनको दोहराना 
नहीं चाहता हूं । हमें यह बात मालूम होती है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे आदमी हें जिनकी 
श्रात्मा के विरुद्ध अगर काम होता हैं तो वह किसी हद तक कुछ भी करने के लिये तेयार हो 
जाते हँ। परन्तु बहुत से ऐसे लोग होते हें जो गलत बातों के खिलाफ सत्याग्रह या श्रांदोलन 
करते हू तो उनको जेल में भेज दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को कस से कम मोका दिया 
जाय कि वे इस इलेक्शन में भाग ले सकें । झगर यह क्लाज यहां पर रहेगी तो उनके खिलाफ 
पड़ेगा और फिर ऐसा भो हो सकता हे कि एक पार्टो के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के 
प्रति किसी तरह से श्राफिशियल्स के साथ मिल कर उनको कस्टडी में ला सकते हैं। अ्रगर इस 


शदरे ले जिस्लेटिव कौंसिल [३ नवम्घर, १६४२ 


[श्री कन्हैया लाल गुप्त] 


सेंटेन्स ( 5०0(/०0०७ ) की हटा दिया जाय तो में समझता हूं कि ज्यादा श्रच्छा होगा । इस के बाद 
जहां पर क्लाज १३ (१) में प्राविजन किया गया हे कि अ्रगर किसी मेम्बर की वेकेन्सी होती 
है तो उसका एक साल के अन्दर टर्म डिटरसिन होगा और वह पूरी नहीं की जा सकती। 
पहले एक साल के बजाय ६ महीने का पीरियड था, में नहीं जानता कि यह एक साल 
फा क्यों किया गया हु जब कि दो साल तक आप बोर्ड की लाइफ को एक्सटेन्ड करने जा 
रहे हैं। जब वह जानते हूँ कि एक साल या ६ महीने के श्रन्दर इलेक्शन होने वाले हें तो फिर 
कया होगा । जब वह देखते हैँ कि किसी दूसरी पार्टो का मेम्बर इस वक्‍त वहां पर जोर में है 
तो इलेक्शन को ठाल देते हें। नतीजा यह होता है कि कितने ही साल तक के लिये सीट 
खाली पड़ी रहती है। मुझे अपने दहर के श्रन्दर की बात मालूम है । तीन चार साल तक 
सीट इस तरह से खाली रही हैं। इससे बड़ा भारी नुक्सान होता है। जनता चाहती हैं 
कि हमारा ऋच्छा आदमी बोर्ड में जाये, लेकिन वे नहीं चाहते हें कि यह आदमी जाये 
इसलिये इलेक्शन नहीं करवाते हें और- इस तरह से सीट खाली पड़ी रहती हैँं। इसलिये 
मेरी राय है कि इसमें ६महीनें का वक्‍त रखा जाय तो ठीक होगा | इसके बाद उपाध्यक्ष 
महोदय, में ज्यादा नहीं कहुंग। चेयरसंन की क्वालीफिकेशन के बारे में भी कहां 
गया हैं। में समझता हूं कि साननीय मंत्री जी ने इसके बारे में जो कुछ 
कहा है उसमें कूछ तथ्य द हो, यह बात नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि यह गर 
ज़रूरी हे, में उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं। इसलिये कि चेयरमेत का काम 
ऐंडमिनिस्ट्रेटिधव हे। यदि वह निरक्षर होता हैँ तो बहुत खराबी हो सकती हे 
लेकिन जो क्वालीफिकेशन हाई स्कूल की रखी है वह ठोक नहीं हैं। इसके 
साथ ही साथ यह भी कहा गया हूँ कि इसके एक्वेविलेन्ट की क्वालिफिकेशन भी हो 
सकती है । में तो यह संमझता हूं कि इसके बजाय यह कर दिया जाय कि अगर किसी 
खास देश में सरकार समझती हूँ कि इसको क्वालीफिकशन पूरी नहीं है तो उसको परमिट 
कर सकती है । इतनी ताक़त सरकार अपने हाथ में रख लें तो ज्यादा श्रच्छा होता। लेकिन 
में समझता हुं कि गवर्न मेंट श्रपने हाथ में हाईस्कूल या एक्वेविलेन्ट चीज्ञ को रखना चाहती है । 
लेकिन इससे यह होगा कि जो लोग न तो हाईस्कूल पास हे या न उनके पास इसके 
एक्वेविलेन्ट का ही सा्िफिकेट हु दे इससे महरूस हो जायेंगे। इसलिये में समझता हूं 
कि यह क्लाज अमेंड किया जाना चाहिये ताकि सरकार ऐसे लोगों को भी परमिट कर सके 
जो कि इसके लायक़ हों। भ्रब इसक बाद चे यरमेन के ससपेन्शन का सवाल शआ्राता है, इसके 
लिये इसमें एक क्लाज हूँ । माननीय मंत्री जी ने इसके लिये एक उदाहरण भी दिया है कि 
एक शख्स इम्बेजिलसेंट करता है और वह उस वक्‍त तक नहीं पकड़ा जाता है जब तक कि 
यहू दो या तीन दफा तक इम्बेजिलमेंट नकर ले। इस तरह की भी खराबियां हो सकतो 
हूँ। में समझता हुँ कि इस तरह को बातें ठीक नहीं हें उन को दूर ही करना चाहिये । 
जहां तक पावर का सवाल हे उसके बारे में यह भी कहा जाता हूँ कि उसका सिसयज्ञ 
भी हो सकता है। एक तो बात यह है कि श्राज कल पार्टीबन्दी का भी बहुत जोर हूँ। 
निर्दोष चेयरमेन को भी सज्ञा मिल सकतो है । श्राज कल एम० एल० ए० और एम० एल० सी० 
का यूग है, वह लोग सरकार के पास आसानी से पहुंच सकते हें। वह लोग मिनिस्टर 
साहब के आसानो से कान भर सकते हें। ऐसी सूरत में निर्दोष श्रादमी को भ्री सजा 
मिल सकती हे। अ्रगर यह कहा जाय कि ससपेंदन कोई सज्ना नहीं तो में इसबात 
को भी नहीं मानता हूँ। जहां तक मझे याद है क्लासोफिकेशन झ्ाफ कंट्रोल एंड भ्रपील रूलस में 
दिया हुआ हे कि ससर्पेशन भी एक सज्ञा हैं। ससर्पेशन से उस आदमी की इज्ज़त भी नहीं रहती 
है, जनता में काफी बदनासी हो जाती हें श्रोर लोग उसको एक खराब निगाह से देखने लगते 
हैं। इसलिये ऐसी हालत में कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिये । इससें प्रगर कोई ऐसा 
प्रावि्ञन हो सकता हूँ कि ससपेंशन न किया जाय तो उन लोगों के साथ न्याय होगा । इसके 
बाद में पहु भी कहूंगा कि इंस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की क़्कूरत हुँ । सरकार को ऐसा 
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तरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे जनता का फायदा हो और उसको किसी तरह को 
कठिताई न पड़े । में आशा करता हुं कि सरकार हर बात को देखभाल कर, करेगी ताकि किसी 
तरह को कोई परेशानी न हो । सरकार जो पावर बो्ई को दे उसका भी प्रयोग ठोक तरह 


से हो ! 


एक बात मानतीय निम्ञामुद्ीन साहब ने कही थी कि सस्पेन्शन अथर नहीं. होगा तो 
नतीजा यह होगा कि चेयरम्ेन पर कन्द्रोल नहीं रहेगा श्र फिर वह किसी की भी परवाह नहीं 
करेंगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बोर्ड में जो इस्बेज़िजमेंट की शिकायतें हुईं 
उनमें से ६० परसेन्ट केतेज्ञ छठ गये । यह बात जो उन्होंने कही हु वह खुद ही इस सस्पेन्शन 
के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह हैँ कि सो में से ६० चेंयरमेन को ऋगर ससपेन्ड कर विया 
गया होता जो कि निरफ्राध होते और उनकी हालत यह होती कि उनको खामख्वाह ही दंड दिया 
जाता तो उनकी जो दलील हे वह स्वयं ही सस्पेन्ड न करते के पक्ष में है। इसके बाद प्रोसीडिग्स 
को अख़पारों मे छापने की बात हुई । यह सें कहता हूं कि दहुत ही सुन्दर विचार है लेक्तित यह भी 
कहा पा कि नये प्रखबार न निकाले जांय और ऐसी कोई प्रोसीडिग्ल उनके ऊपर नहीं 
छापी जायेंगी। बोड़ की प्रोसीडिंग्स खपने से जनता को काफी फायदा होगा और उसको भी 
बोर्ड के विचार मालम होते रहेंगे और दूसरी तरफ मेंवरों को भी डर रहेगा कि वह कोई घ्रलत 
बात न कर बे5। इसमें यह लिखा हुआ है कि लोकल पेपर में प्रोत्तीडिग्स निकाली जाय॑ या जो 
भी उचित समझ! जाय उसनें निकाली जावं। से नहीं समझता कि गबर्न मेंट को किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । एक बात यहां प्र और झज्ञ ककूुगा और वह यह है कि श्रव तक 
ऐसे नियम थे और जो सन्‌ १६१६ का ऐक्ट हैँ उसके मातहत एक्ज्ञीक्यूटिव आफिसस को छोड़ 
कर बाकी जो दूसरे प्रकार के आफिससे हें जितका कि सेक्शन २७ में जिक् किया ग्रया है उनको 
बोर्ड ऐसे रेज्जोल्प्शान से पतिश् कर सकता था लेकित श्रब २८ (२) के अन्दर और 
६९ (२) जो ठीक किया गया हुँ, उसके अन्दर गवनेमेंट ने सारी ताकत अपने 
पास ले ली हैँ । सेक्शन २७ के अन्दर जिन आफिससे का जिक्र किया गया 
हैँ उनकी दावत बोर्ड जो कुछ भी रेज़ोल्यूशइन करे उसके खिलाफ अपील अरब 
सरकार छुन सकेगी और बोर्ड का जो भी डिसीशञन है उसको आल्टर कर 
सकेगी। सें समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज़ह जो कि बोर्ड की वर्किंय को बहुत बड़ा नुकसान 
पहुँचाने वाली है, उसका नतीजा यह होगा कि जितने भी झाफिसलों हैं अगर बोर्ड उदको किसी 
प्रकार भी सज्ञा देती है तो वह सब्जेक्ट द्‌ रिवीज़न आफ गवर्पमेंट है जिसका बहुत बुरा नतीजा 
होता हे । अर होई आफिसर यह समझता हुँ कि उच्तकी अ्रयारिदी बोर्ड नहीं हैँ तो वह बहुत 
दफा बोर्ड के कक्टोल में ठीक तरह से नहीं रहेग।। बाकी एकजीक्यूटिव आफिससे के लिये जो 
प्राविज्ञन था बह ठीक था लेकित उसकी भी ज्याश अच्छी झकल इनक्वायरी 
कमेटी के अन्दर बतलाई गई है और वह यह थी कि कुछ केडर झाफ सदिस की दाॉसफरेबिलिदो 
होती चाहिये यात्री बहु एक बोड से दूसरे बोर्ड में ट्रॉंसफर किये जा सकें। में समझत हूं कि 
बह एक ऐसा प्रावीक्षन था जो कि बहुत ज़रूरी था। अगर यह किया गया होता तो ज्यादा 
भ्रच्छा रहता। श्ज में कुछ स्पनिसिपल इम्प्लाईज़ एसोसियेशन का श्रध्यक्ष होने के नाते और 
कुछ दिनों से इस बात का तजुर्बा रखते हुये यह कहना चाहता हूं कि स्युनिसिपल इम्प्लाईज़ 
की क्या क्‍या मुप्तीयर्ते हें। ऊंचे से ऊंचा स्युनिसिपल इस्प्लाई किस प्रकार से अ्रपनी नोकरी की 
बाबत डर में रहता है और किस प्रकार, पार्टोबाज़्ी के अन्दर पड़ कर वह भ्रपना कास नहीं कर 
पाता है तो इश्चका इलाज टॉसफरेबिलिदी आफ संचिस है। उनको यह सौका देना कि वह 
गवर्न मेंट के पास अपील कर सकते हैं तो इ सका नतीजा यह होगा कि वह बोर्ड के कन्ट्रोल में नहीं 
रह सकता हूँ । 

इसके बाद एक, दो, बातें कह कर में अ्रपता वक्तव्य खत्म करूंगा। एक बात यह है 
कि एनीसल्स पर जो कि बाहर से शहर या बस्ती में झातें हें, उन पर आक्ट्राय लगेंगा। में 
सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि इससे, जो जानवर किसी हाद 
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[ थी कन्हया लाल गुप्त | ु 
या मेले में आते हैं, उच्त लोगों के लिये कितना नुकसान ही सकता हे। मेरा ख्याल यह 
है कि इसमें जोयह प्रावीज्षन रखा गया हे, तोइस तरह से उन लोगों के लिये 
जो कि जानवर लाते हूं, बड़ी म॒हिकलें पेदा हो जायेंगी क्‍योंकि वे लोग अपने 
जानवर बहुत दूरदूर से लाते हें ओर अगर वहां वे उनको न बेच सके, तो ऐसी 
हालत में मी उनको आक्ट्राय देना पड़ेगा और जबकि उसे देने में वे काफी एतराज्ञ 
करेंगे औरइस तरहसे बहुत मुश्किलें पेंदा हो जायेंगी। इस नि्बेदन के बाद में, 
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और सब बातों के लिये सरकार को बधाई दूंगा। उसने ऐडहाक 
कमेटी के बिठाने का अधिकार लिया है, तो वह बहुत अच्छी बात है और उनसे निश्चित 
सिपा रिशें होंगी । लेकिन सेरा अपना ख्याल यह हूँ कि यह बिल अगर सेलेक्ट कमेटी में जाता 
तो वह इस पर अपनी ऐसी सिफारिशें करती जो कि इस बिल के उपयोग को ओर भी बढ़ा देते 
और इसको वज़ह से में समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रबन्ध बहुत आसानी से किया जा सकता था। 


श्री प्रेम चन्द्र दर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, आज जो विधेयक सदन के सासने रखा गया हे, सब लोगों ने उसका 
स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था और कुछ लोग ऐसी आशा 
रखते थे कि स्थानीय स्वशासन विभाभ सें इसके द्वारा कुछ रेडीकल चेंग्जेज्ञ होंगे 
और कुछ लोग यह भी आशा लगाये थे कि ट्रेफिक झादि कीौजो भी चीजें हें, उनमें 
भी कुछ इम्पृवर्मेंट होंगेऔर कुछ सुझाव रखे जायेंगे। कुछ का ख्याल यह भी था किइ ससे 
ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार होंगे। माननीय मंत्री सहोदय ने इसके बारे में यह बतलाया 
हैँ कि इसके लिये जो कुछ भी ऋवद्यक ओर बड़ी तरमींमे होंगी, उसके लिये फिर यहां एक बिल 
लाया जायेगा और वह साननीय सदस्यों के सामने श्रायेगा । तब सदन को यह अधिकार होगा 
कि वह उस पर अपने संशोधन रखे। इसमें जो बात से लेक्ट कमेटी की बाबत कही गयी 
कि इपको वहां भेजा जाना चाहिये, तो में कहता हुं कि साननीय सदस्यों को इसके लिये काफी 
समप्र मिला हु कि वे इस पर यदि चाहते तो अपने तंशोधन रख सकते थे और उनका यह कहना 
कि श्रधिक समय भो नहीं मिला, गलत ३ । वे जो कुछ भी तरमीस अप ने रूयाल से उचित और 
ग्राववयक समझते थे उसको इतने समय में ला सकते थे और उनकी दलील इस मामले में ग्राज 
सही नहीं उतरतो हे क्योंकि उनको ३ दिन का समय मिला और इस विधेयक पर यदि वे चाहते 
तो उंशोयव ला सकते थे। साननीय सदस्य यह नहीं कह सकते ह कि उनको संशोधन देने का 
समय नहीं मिला इपलिये इप बिज्ञ को ते नेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उन्होंने समय के अभाव 
के कारण यहां संशोबत पेश नहीं किये । में कहता हूं कि यह तो आज फट रोडिग चल रही है 
और यदिवें चाहते तो आज भी अपने संशोचन १० बजे तकदे सकते थे। जेसा 
कि आज़ फत्ट रोडिंग हो रही हैँ तो वे कल को भी अपने संशोधन ला सकते हें 
और इत तरह से सेलेक्ट कमेठी में जो बात होती वे यहां अपने संशोधन द्वारा 
उसको पेशकर सकते हें और माननीय मब्ती जी अवश्य हीउन पर विचार करेंगे। 
इस बिल को इस वक्‍त सेलेक्ट कमेटी में रखने को जो बात हूँ वह उपयुक्त नहीं 
हु। दुप्तरी बात जो सदन में वादविवाद का विषय बनी, वह यह है किइस 
में जो प्रावीजन किया गया हूं कि प्रेप्तीडेन्ट के लिये सिनिसम क्वालिफिकेशन कर दी जाय, तो में 
समझता हूं कि जहां तक इस का सम्बन्ध है, इसमें सिवाय एक साननीय मेम्बर के और सभी ने 
चाहे वह ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से हों या अपोज्ञोशन की तरफ से हों, इस बात का विरोध किया 
हैँ कि कोई सिनिसस क्वालिफिकेशन उसके लिये प्रिसक्राइब कियी जाय । 


(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।) 
थी प्रेम चन्द्र दार्सा--जेसा कि श्रपना उसूल रहा है और योग्यता का 
एक पेमाना हूँ, उसमें यह घ्यान दिया भ्रय हूँ कि एक व्यक्ति को 
समाज के प्रति किततोीं सेवा हु प्लोर जनता केलिये कतनों सेवा की हूँ 


सत्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युतिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक. रैद५ 


ने कि उसकी ऐक्रेडेसिक क्वालीफिकेशन क्या है। यह एक खास पैमाना था और श्राज भी बहुत 
से ऐसे व्यक्ति मोजद हैं जो काबिल हैं और उनकी ऐकेडेसिक क्वालीफिकेशन व्यादा नहीं हैं 
बहुत से लोगों ने उदाहरण पेश किये हें उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। मुझे स्मरण 
हुँ कि संविधान बनते ससय एक सदस्य ने कहा था कि सानतीय सदस्य लेजिस्लेचर के लिये कोई 
क्वालीफिकेशन नियत कर दी जाय उस पर मानवीय प्रधान भन्‍त्री जी ने कहा था कि हम इस तरह 
की कोई क्वालीफिकेशन प्रिस्क्राइब न कर सकेंगे, हमारा ध्येय यह है कि हम देखें कि किसने कितनी 
ज्यादा सेवा जनता और समाज की है । इस पर एक सानतीय सदस्य ने मज़ाक के तोर पर यह रखा 
था “20 ए0०प 7768॥ (0 54फए दादा [735 शेद्वा!द0९०0 ड0ए6 888 90006ए 074005.7 
इस पर मानवीय प्रधान मन्‍्त्री ने कहा “6 (6 &86९०0798625 50 08४78 ॥ 50000 96 8 
9800ए ०88065 870 ॥35 [680७0 57000 56 06 8768/०७४4007” यह उत्तकी भावना 
का प्रतीक है। क्वालीफिकेशन का सतलब यह हूँ कि किसकी कितनी सेवा है । क्वालीफिकेशन 
का से भो विरोध करता हूं उस पर एक दलील दी गई कि जो पंप्रे ज्ञो पढ़े लिखे नहीं होते हें बह 
ग़लतफहमों में दस्तखत कर देते हे। में समझता हूं कि हमारी राज्यभाषा हिन्दी हो चुकी हू 
इसलिये अंग्रेज्ो का प्रदन नहीं उठता है । 


एक चोज़ इसमें हे वह अ्क्द्राय के सम्बन्ध में कहा गया हे कि ऐसा होता था कि रिफन्‍्ड- 
एब्िल गझ्ाक्ट्राय थो तो उसमें काफी रुपया जसा होता था, मान लीजिये ३५ लाख जमा हुआओर 
रिफन्‍्ड हुप्रा २० लाख तो इस तरह से यह होता था कि कागजात की कार्यवाही होतो थी और 
एकाउन्दत वर रह और झआडिट वगरह का खर्चे रेता होता था और कोई खास फायदा नहीं होता 
था। इपमें एक प्रावोज्ञर यह भी रखा गया हे कि प्लेप्रेज़ आफ वशिप के नज्ञदीक सिनेमा हाउसेज् 
नहीं बनाये जायेंगे। इसमें एक दलील दो गई कि एक प्लेप है वशिय की लेकिन सिनेमा वाले 
कहते है कि नहीं है और सिनेमा बन जाता है तो इस तरह से कोई रोक नहीं सकता है। में समझता 
हुं कि अगर कोई उसा केस झा जाय तो सौर कर लिया जाय और इस तरह से अमेन्‍्डमेन्ट करना 
उचित नहीं हैे। साननीय सदस्य श्री गृढतारायण जो ने सस्पेन्शन और रिप्रवल के सम्बन्ध 
में कहा है कि उनको वा्िंग और एक्सप्ले रेशन के सम्बन्ध में मोका दिया जाय में समझता हूं कि 
जो पहले का अमेन्‍्डपेन्ट हे उसमें यह साफ है कि एक्सप्लेनेशन लिया जायेगा और उनके साथ 
ग्रन्याय नहीं किया जायेगा। श्री राजा राम जी ते मजदूरों के रिजय बन के बारे में कहा, में समझ ता 
हुँ कि विधान में यह नहीं हुँ इसलिये बह नहीं हो सकता हुँ, एक बात और कही गई है, वह यह 
हुं कि स्त्रियों के रिज़ेंशन के बारे में यह भी नहीं हो सकताई । चेयरमेन या प्रेतीडेन्ट के चुनाव के 
बारे में कहा गया है कि पोलोटिकल पार्टोज्ञ का कोई हाथ नहीं होना चाहिये । में इससे सहमत 
नहीं हूं । इन्डपेन्डेन्ट केंडीडेट्स के बारे में प्रधान सन्‍्त्री जी ने कहा है कि उनका कोई ध्येप नहों 
है, उनकी क़ौस एक तिकम्मी क़ौस हे । आज का जमाना पोलोटिकल पार्टीज्ञ का है । एक बात 
एक्जोक्पूटिव आफिपतस के लिये हैँ कि उनकी सर्विस प्राविन्शियल हों । यह दरञ्सल सोचने वाली 
चोज़ है और कई एक सुझाव दिये भी गये हें और साला भी गया हे । लेकिन इस मौजूदा 
अर्ेन्डमेन्ट में ऐसा नहीं आया है । मेंइस बात की आज्ञा करता हूं कि इस तरीक़े का कोई 
विधेषक सरकार की तरफ से अवद्य आयेगा शोर उनकी सर्विश्ेज्ञ प्राविन्शियलाइज़ की जायेंगी । 
इन शब्दों के साथ जो विधेयक हाउस के सामने रखा गया है, उत्तका समर्थन करता हूं और सेलेक्ट 
कमेटी की बाबत जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं । 


श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--भाननीय अध्यक्ष महोदय, में चंद 
हाडदों के साथ इप्त विधेयक का समर्थन करता हूं । भाई राजा राम जी ने कुछ बातें कही हे जिन 
में दो एक बातों की चर्चा में करूंगा। उन्होंने बताया है कि सन्‌ ४६, ४७ की सरकार ने और 
सन्‌ ३७, ३८ की सरकार ने म्पृनिसिपेलिदीज़ के श्रन्दर सुधार करने के लिये एक रिपोर्ट तैयार 
की थी। उन रिपोर्टों के बावजद भी उनमें उल्लिखित बातों का ख्याल नहीं किया गया श्र 
जल्दी में यह विद्येयक ला दिया गया। उसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि सेलेक्ट 
कमेटी समय को देखते हुये रिपोर्ट तेयार करती है। लेकिन समय इतनी तेज्ञी से झागे बढ़ता जा 
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[ भी विश्वनाथ ] 


रहा है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि पीछे दी हुई रिपोर्टों का बहुत ज्यादा र्याल न किया 
जायें। मुझे दो तीन बातें इस विषय में याद हें कि सन्‌ ३७, रे८ की कांग्रेस सरकार ने टेनेन्सी 
ऐक्ट बनाया था उसमें ढाई सो तक के मालगुजारी में सीर सुरक्षित रखी गईं थी लेकिन आज ज़मों- 
दारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था बिल में क्या हुआ है यह श्राप सभी को भलोी भांति मालूम है। 
फिर सन्‌ ४८ में जो से लेक्ट कमेटी बनी थो उसने बड़ी लम्बी रिपोर्ट लिखी । परन्तु श्राज आप 
देखें जो ऐक्ट बना हे उसमें ओर उस रिपोर्ट में कितना बड़ा अन्तर हैं । अ्रतः दिन प्रति दित्र 
समय बदलता है, तथा जनता का रख बदलता है और शासन का अ्रतुभव जे से-जेसे बढ़ता जाता 
है उप्ती तरह से वह रिपोर्ट पोछे पड़ती जाती है। भाई राजा राम जो ने सज़दूरों की बात 
कही कि मज्ञद्रों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित होना चाहिये। उसके विषय में में यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि पहली कठिनाई तो वह है जेसा कि पूर्व वक्ता महोदय ने बतलाया हूँ 
भारतोय विधान की बात लेकिन अगर उस को थोड़ी देर के लिये ग़र ज़रूरी भी मात लिया जाये 
तो भी हर मय निसियेलिदी सें वर्गीकरण करता कि कौन-कौन सज्दूर हें, बड़ी मृश्किल बात है । 
इस में भी विवाद हैँ कि शारीरिक तथा बौद्धिक सज़दूरों में कौन-कौन लोग श्रा सकते हें । 
इस दृष्टिकोण से जन-संख्या के समय गणना नहों हुई थी जिससे उनकी संख्या के अनुपात से सीट 
सुरक्षित को जासके। आज देश में अनेक जाति तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी झशड़े, 
हर दिशा में देश को कमजोर और अ््रष्ट बना रहे हे, इसी प्रकार समस्वार्थ के लोगों का 
अलग वर्गीयकरण करना, उस्तो प्रकार घातक सिद्ध होगा जिस तरह आज के दिवदेश की विभिन्न 
जातियां तथा उप-जातियां जो कभी इती आ्राधार पर संगठित थीं ; घातक और विनाशक 
घिद्व हो रही हैं तया देश में यह अत्यन्त जदिल और सपानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है । वर्गे 
संघर्व में यद्यपि आज दिन कुछ लोग विश्वास करते हें परन्तु यह वास्तव में विनाशात्मक हैँ । 
इस लिये अगर आप चाहें कि उनके लिपे प्रतिनिधित्व हम रिजव कर दें तो यह उचित नहीं मालूम 
देता। एक तो वर्षो से हम देखते रहे हैँ, विधान सभा में देखा और यहां भी विचार होता रहा है 
कि शीघ्र से शीघ्र चुवाव हों और दूसरी तरफ से लेक्ट कमेटी बे ठाकर उस में विलम्ब कर दिया 
जाये, शायद यह दो तरह को बातें समझ में नहीं आती कि किस सक़्सद से कही जाती हूँ । जब 
कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने साफ साफ बतलाया हुँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें किया जायेगा 
झोर इसके लिये विचार विनिमय हो रहा हैँ । शीध्य ही उसके लिये भी विधेयक उपस्थित किया 
जायेगा, और आज जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिये ही यह विधेयक उपस्थित किया गया हैं । 


अतः सेलेक्ट कमेटी की बात कहना अश्रसंगत मालूम देता हैं। भाई राजा राम तथा 
और कुछ सदस्यों ने जो मुल्तवी के विषय में कहा है वह उचित होते हुये भी आज की स्थिति में 
भ्रसामयिक है। में तो उस विचार घारा का झादमी हुं कि भाज वश का जेसा नैतिक स्तर है 
उसको देखते हुये हमारे देश में अधिनायकवाद कुछ दिन के लिये ज्ञरकरी था और देश में 
बहुत से आदमी ऐसे हें जो इस विचार धारा के हें । वे समझते हैं कि यदि आज देश में अधिनायक- 
बाद होता तो जो सुधार हुग्रा है उससे आगे हुआ होता, हम काफी आगे बढ़े होते। जब किसी 
देश का नतिक स्तर ऊंचा नहों होता है तो उस समय को जो जनता होती है वह ऐसा सोचती हैं 
जेसा कि मेंने बतलाया हें। में मानता हूं कि शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । ञ्राप देखते 
हैँ कि हो भी रहा है । पंचायत राज ओर स्पूृनिसिपल बोड्ड कायस हें ॥ शासन का विकेन्द्रीय- 
करण तेजी से किया जा रहा हें। परन्तु साथ ही साय इनमें जो खराबियां हैँ उसको हमारे 
सोहलिस्ट भाई ज़ोर ज्ञोर से कहते हें। वह कहते हैं कि काफी छानबीन के साथ विकेन्धीय- 
करण हो ओर यह भो कहा गया कि ऊपर से देख रेख हो, जिनको ग़ लतो श्रौर खराबी दिखाई 
दे उनको सुश्नतल कर दिया जाय । जांच के समय सुत्रत्तल किये बिना समुचित जांच का 
होना कहीं कहीं कठिन होता हुँ, श्रत : यह श्रधिकार लेना ठीक है। एक भाई ने बतलाया हे कि 
एक्ज्ीक्पूटिव आफिसर को नियुक्त सरकार से हो। कहाँ कहीं पर में देखता हूं कि सेक्रेटरी 
भी पार्दोबा्ो के दल दल में पड़कर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। कही कहीं में देखता 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १८७ 


हूं कि जो सेक्रेटरी मुत्फन्नी नहीं होता हे वहां के लोगों को झपने चंगुल में फंसाकर नहीं रस सकता 
या गलत काम को न करके सिर्फ अपने कत्त व्य पालन का ही ख्याल रखता है, वह सदस्यों की पार्दो 
बाज़ो का शिकार बना दिया जाता हे श्लौर इस तरह से उसकी ज़िन्दगी बर्बाद कर दी जाती है , 
कहीं कहीं में देखता हूं कि वे बहुत ही मुत्फन्नी हैं, चलते पुरजे ह, वहाँ के भ्रधिक से अधिक 

सदस्यों को अपने जाल सें फंसाय रखते हें और अपने मतलब के लिये गध्त कार्य भी करते हें। 
जब ऐसी स्थिति हे तो सरकार को इनको अपने हाथ में लेना चाहिये श्रौर इनकी नियुवित के तरीके 
में रहोबदल करना चाहिये। साथ ही इन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी सरकार को अपने 
हाथ में कुछ दिन के लिये लेना चाहिये । 


एक बात मुझे और कहनी है । मेरे चन्द भाइयों ने जेसा कि बतलाया हैं कि हवालाठियों 
को शाय देने से वंचित करना श्रनुचित हें । इसके लिये मेरा भी यही ख्याल है । 


इसके अलावा एक बात में बड़े ज्ञोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं । संटद्विक की 
शिक्षा की कद प्रेसीडेल्ट के लिये रखी गई है । यह पढ़ कर मुझे श्राइचये हुआ । आज जब कि 
हमारे देश का एक शिज्ञ तथा योग्य समुदाय इस बात का समर्थन करता है कि हमारे देह की श्राधुनिक 
परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाय, तब यहां पर इस बात के लिये क्रेद कर देना कि 
मेट्रिक का प्रमाण-पत्र प्रेसीडेन्ट के लिये ज़रूरी है गह्‌ कम झ्रादचय में डालने वाली बात नहीं हूँ । 
में पूछता हूं कि क्‍या जो शिक्षा और परीक्षा अ्रब हे वह सत्यता, संगठन इत्यादि युणों को देतो हैँ । 
सें कह सकता हूं कि हरगिज़ नहीं देती है। विद्या क, ख, ग, घ और ए, बी, सी, डी के 
शञान से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विद्या एक भिन्न दस्तु हे और लिखना पढ़ना एक भिन्न वरतु है । 
विद्योपार्जत करने के अनेक सावनों में यह भी एक साधन मात्र हें। यह शिक्षए जो श्राजकल 
दी जा रही है यह वास्तव में विद्या नहीं हुं और इस चीज्ञ को लेकर आज देश में एक तूफान सचा 
हुआ है। आज लोग इस बात पर विचार कर रहे हें कि शिक्षा में आमूल परिवर्तेव किया जाय, 
ताकि इसमें जो खराबी है वबहुन रहे और वास्तव में विद्या प्राप्त हो। जब तक ऐसा प्रइन 
है,ऐसी बात है और शिक्षा की योग्यता इस बात १२ निर्भर नही करती हैँ तब तक मैट्रिक की क़ैद 
लगाना शायद ठोक नहीं है । इसलिये ज़रूरी हे कि इसमें संशोधन हों । में इन्हीं शब्दों के साथ 
इस बिल का समर्थन करता हूं। 


चेयरमेन-.. क्या माननीय सन्‍्त्री जो इसका जवाब देना अ्रभी पसन्द करेंगे यार कल देंगे । 
श्री मोहन लाल गोतस--..प्रगर आज बहस समाप्त हो चुकी है तो में कल उत्तर दूंगा। 
चेयरमेन-.-अ्ब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 


(कॉसिल ४ बजकर ४८ मिनट पर ४ नवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित 
हो गई। ) ह 


ह्याम लाल गोविल, 
सेक्रेटरी, 
लखतऊ : हेजिस्लेंटिव कौंसिल, 
३ नजम्वर, १६४५३ उत्तर प्रदेश ॥ 


पौ० एस० घ्‌ू० पी० ए० पौ० ६ एल० सी०००१६४५३०-८४० ६ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लाटिव कॉसिल 
मग्लव.र, ४ नवम्बर, १६५२ 


क् ही] 
>ब्पानतयाट्ममाकाहमपररपस 0, 
काममापताभमां प्रा अभम के के क् 


(उत्तर प्रदेश ले जिल्‍लेटिव कौंसिल की बेठ क, कौं सिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में 


दिन के ११ बजे वे वरमेत (श्री चद्धभाल) के सनाप तित्व में हुई ।] 


झब्दल शक्र नज़मी, श्री 
प्रस्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 
ईइवरो प्रताद, डाक्टर 
उम्रानाय बलो, श्रो 

एम० जें० मु झर्जो, श्री 
कन्हेघालाल गुप्त , श्रो 
कुंवर गुद नारायण, श्रो 
क्रुष्ण चन्द्र जोशी, श्री 

गो विन्द सहाय, श्रो 

जगन्नाथ आचार, श्री 
जमोलु रंहमान क्विदवाई, श्र 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्रो 
तारा अग्रवाल, श्रीमतो 

तेल राम, श्री 

नरोत्त मदास ठण्डन, भरी 
निज़ाम दीन, श्री 

निर्मल चन्ध चतुरँेंदी, श्री 
पन्नालाल गुप्त, श्रो 

एर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्यारेलाल श्रोवास्तव, डाक्टर 
प्रताप चन्ध आज्ञाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, शो 
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री 
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्रो 





उपसल्यित सदस्य (५६) 


बाबू श्रब्दुल मजीद, श्री 
महुम्‌द श्रसलम खां, भरी 
सहादेवों वर्मा, श्रोमतों 
मानपाल गुप्त, श्रो 

राजाराम शझास्त्रो, श्री 

राना शित्रप्नम्बर तिह, श्री 
रामकिशोर रस्तोगो, श्री 
राम किशोर शर्मा, श्री 

राम लगत सिह, श्री 
सत्तुदीत ख्रं, श्री 

लल्लू राम द्विवेरो, श्री 
लाजता प्रप्ताद सोनकर, श्री 
लाल स्‌ रेश सिह, भरी 
विद्वताय, श्रो 

बोर भाव भादिया, डाक्टर 
ब्रजलाल व्मत, श्री (हकीम ) 
वर्जे्र स्वरूप, डाक्टर 

शान्ति देबो, श्रीमती 

शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, भरी 
शिवराजवती ने हुझू, श्रीमती 
श्याम सुन्दर लाल, श्री 
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, भरी 
समापति उपाध्याय, श्री 


बद्री प्रछाद कक्‍कड़, श्री सरदार सन्‍्तोब तह, श्रो 
बद्ीर अहमद, श्रो सेत्द म्‌हम्मद नप्तोर, श्रो 
बलभद्र प्रताद वाजपेयी, भरी हृदय नारायण वह, श्री 
बालक राम वंश्य, श्रो हयात लला अन्सारो, श्रो 
निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:--- 


श्री हाक्िज्ञ मुहम्मद इग्नाहीम (वित्त मंत्रों) 
श्री हर गोविन्द सिह (शिक्षा मंत्रो) 

श्री गिरघारी लाल (निर्माण मंत्रो) 

अी मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्रों) 


१६० लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ नवम्बर, १६९४२ 


प्रह्नोततर 


बरेली-हलद्ानो रोड पर गवर्नमेंठ रोडव ज की बसें 


) सं० तारीख १--श्री इन्र सिह नयाल (स्थानोयसंस्थाएं, लिर्वाचनक्षेत्र) (अनुयस्थित)--बहु 

१ ७-१०-५२ कौन से उपाय हे जिनके जरिये सरकार बरेली-हलद्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेजक कन्डकटरों 
द्वारा टिकट बेच जाने को रोकती हे? 

848 ॥0 02० ]. 87 पाता॥ शाए। पि4वए३:--((0९ा 8प्र00065 ०07४7670५) (.48828/) 


। 47-0-52 शक्ष 6 6 7645प755 0ए जी 6 (0एशपफ्राशा ०॥०९९७ (6 5888 0 एं(85 
0५9 00प्रथआआशा। 703073898 ०00000608 00 [6 8802॥ए-॥7909ए97॥7 ९०६०१ 


२ ७-१०-१२ २--श्री इद्ध सिह नयाल (अनुपस्थित)--व्या सरकार ने कोई ऐस। अभ्ररुसर 
नियुक्त किया है जो सड़क पर इधर-उधर घूमे और अचानक जांच करके यह मालूम करे कि 
ग्राया कब्डक्टरों ने जो किराये का रुपया मुसाफिरों से वसूल किया हे वह सब ठीक तरह से 
रसोद की किताब में चढ़ गया हे या नहीं ? 


2 47-0-52 2... 97 पराहाब जाशा िब०) (409827)--85 98 (00ए४777९८7: ॥7790०॥॥6९ 
काएं णीएशा 40 70ए8 8900 0० [6 7080 0 77076 5प्97786 ०6८९६ |0. 58९ 
ज्ाहाकश 06 8 780520 एप 68 ०000000078 707 78 908$507 2075 85 06श] 
00०ए 2४6 9 लात शा 6 7०एशफए 900६ ० 70? 


हे ७०१०-२२ ३--श्री इन्द्र सिह तयाल ([भ्रनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात हे कि क्डबदर 
भर ड्राइवर उन मुसाफिरों को जो बरेली और हलद्वानी के दरमियान रास्ते में रोडवेज को 
बसों पर चढ़ते हैं, टिकट न देकर या कम फासले का टिकट देकर, बहुत बड़ी रकम पेदा करते हैं! 

3 7-40-52 उ. जा गहन शांएीं पिन (405९०0/)--5$ 08 (00ए:7 शा 8७०४६ [॥9 (8 
एणाताए058 क्ाएं 0स्‍एश8 €क्षा। & [28 क्रा0पा: 0 7700०ए 97 ॥00 क्‍58पर॥8 (0६2७ 


0 0ए55णंग३ धंटएढ5 07 3 0558 ता#8॥08 40 6 9855207827%8 ज्ञॉ0 छॉ0८ ए७ , .8 
704094ए8 90568 हवा 05४ ए0ं7( | एलप्रटशा ऊद्वाए 800 प्तज्रथ्ां ? 


४ ७-१०-५२ ४--श्री इन्द्र सिह नयाल (अनुपस्थित)--यदि प्रइन ३ का उत्तर हां 'में है, तो 
क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का इरादा रखती है? 
4 १7-0-52 4... शा वावाब शाशी पिबएशे (485०8) :-- 6 875फ्ल' [0 0प०४०॥ 704 3 


[8॥7 ॥6 दगि780ए800 ४६ 50एथाएला 600 (0 एर्वा5 छात॒परंप० 5 
९०णा०्पंणा, 


3 ५--श्रो इन्द्र सह नयाल ( ग्रन॒पस्थित ) --उपरोक्त नाजायज़ बातों या इसी प्रकार 
प्र हा 4 पर कम ते पी गेकने पु कप के कार्यवाही 
की नाजायज बातों के होने की संभावता को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही 
करना चाहती हूँ ! 

5 १7-0.52 35. शा प्राताब जि 8४३ (40827): श६॥ ४2९08 0065 (6 00एथआआ- 
प्रध्यां 09056 [0 ६8४ ६0 ०॥०९८ 06 ४/०76540 पराश-978०08४ 0 0 णालट धाए 
छचा।000 0 8 एाथ-एछा३००७ ए 6 ४0ण68थ४१ गर्धाप्ा०४ ? 

६ ७-१०-५२ ६--कषी इच्ध सिह नयाल (प्रनुपस्थित)---बरेली-हलड्ाती और हलद्वानी-प्रत्मोड़ा 
सड़कों पर सन्‌ १६४६, १६५०, व १६५१ ई० में ऋमञ्नः कितने (क) व्यक्ति, (ख) जानवर, 
मोटर दुघंटनाओं से (१) सर गये और (२) जखमी हुये 


6 क्य0-52... 0. शांवाशब आएगी िक्मों (48९6):--पि०फ्र गाक्षाए (व) #णशशा फथा।85 
2370 (#) ८76 प्रणठ () ता50 876 (7) वंणुंघारत छए प्रण॑ण इ2००९॥६ ०ा 6 
8कलाए-ल20प्रव्फ४ थात छड0फ्रक्या-#09 ४7 70805 ह 949, 950 4॥0.95] 
॥69०णफ्रशुप? बा, ्् 


प्रध्नोत्तर १६१ 


७--शी इसे सिह तथाल (श्रवुपत्थित)--उपरोक्त मोटर वुघंटताओ्ं के सम्बन्ध जरा सं० तारीर 


सह 


में सनू १६४६-१६५०, व १६४१ ई० में ऋमशः कितने ड्राइवरों का चालान किया गया? 


जे 


३०९०० 


7. शा गक्न 5शआएं॥ >घबाएक (4650) :--ि०छ गक्षाएं दाएश5 फ़र्ाव (शथारत 0 णात्वा 70, 6 


हि ९ [08550 700 ३९एएंटाए 0 [949, 950 &00 95] 7९४फटएएटए? 
प-- भी इस्ध सिह लयाल (प्रनुपस्थित)--(क) उपरोकत वुध्घटनाओ्ं में फंसे हुये 
एस कितने ड्राइवर हें जिनका चालान नहीं हुआ ? 
(ख) उनके चालान न करने के क्या कारण थे ? 
8. था साहब 50ए चिएडों (48527):--4) 7०0चफ ग्राशाए ण 6 60ए६75 
ए056५ 6 #तिद्यांत 8९८एए४277५5 फ्या३ ॥0. ए/७/4व९ 
(9) श्ाभ्े फ्रद्ा8 78 788४0णा5 ई07 पछ टाकीदाओ)४ 6६7? 
*---श्री इन्द्र सह नयाल (अ्रनुपस्थित)--चालान किये गये ड्राइवरों में से कितनों 
को सज़ा मिली ओर कितने छुट गये ! 
9, 8ग॑ गाव कांतरी अक्चरधों 46507):--0फ्त गाक्षाएं ती [॥6 तारएटा$ 
98726 फा8 एणापंशधत धाएं ॥0फ7 शधशाए बत्वुप्रा/ह6? 
१०--भी इनद्ध सिंह नयाल (अनुपस्थित) --हलद्वानी-काठगोदाम रोड पर एक 
गवर्नमेंट रोडवेश बस से हाल ही में कितने व्यक्ति मर गये? 

[0., 9 एताब आएं ४३] (.400200):--0फ9 पद्षाए एश505 ज़्टा6 ए60 8ए 8 
00एटएप्ाला। 804098 95 905 07 ॥8 सिद्लतसद्षए- 8 ६2008700 ॥१080 7९८८॥४? 

११--श्री इन्द्र सिह नयाल (अनुपस्यित)--उस दुर्घटना के कारण क्या थे ? 

[[, 59 सागनब जाआए। 'िबरएडो (48567)-- ४४80 एटा8८ (8 7285005 07 ६6 
80000876 ? 

१२--शओ इच्द सिह तयाल (झनृपस्थित)--हया प्रइन ६ में उल्लिखित दुर्घटनायें 
इसलिये हुई कि ड्राइवर मोटरों को चलाते ससय शराब पिये हुये थे? 

2, 589 जाहाब जाएं चि्जए३(.40568)--मैेंशठ ग्राक्राए. ण 8 28००0९78 
€शिए60 60 व तषर॑गांणा 70. 6 608 [0 ६08 ता।एथश$ >ंतर एप्राँँ ६ ॥॥6 (776 
रण तातशाध? 

१३--शी इच्ध सिह नयाल (अनुपस्थित)--मोटर दर्घटनाश्रों को इस बढ़ते हुये 
भय को रोकने के लिये सरकार क्‍या कार्यवाही करना चाहती हूँ? 

83., 8 शाहाब डितिए्त) ि३एश (48527)- शैतवां ४0१8 0085 ॥6 (50एशाएशा 
एा0900$8 $0 [866 ६0 णीश्टीरए 686 शा०्फ़ातर परढवा808 ०0 7007 8०९(०६४४५? 

१४--श्री इन्द्र सह नयाल (अनुपस्थित )--क्या सामान के भार का कोई ऐसा 
परिमाण नियत है जिसे एक मोटर ट्रक को बरेली-हलद्वाती रोड पर ले जाने की इजाजत हैँ? 

4.,. 97 तब शाएं। ि॥एशों (4090227)--(4) 8 ॥6 ॥08 8 ॥ 06 फ्ाशा। 
गा 20065 [08६ 8 ग्राणणा 6: 4$ धाए्फटत 08#8 00 (6 ऊ्ैशाशा!प- 8 6फट्षएं 

080? 

(8) 7 50, ज्ञा 8 6 गाडायाएाओ छशंशा! ॥8607 

१४--श्री इस्ध सिह नयाल (अनुपस्थित )--क्या यह ठीक है कि बरेली-हलद्वानी 
रोड पर जो मोटर द्व॒कें चलती हें उन पर श्राम तोर से ह॒द से ज्यादा बोझ लदा होता हु? 

5., छ9ात वराक्ान् शाशा पिब्नएशे (4882707)--5 7 8 हिल 4 ॥67700 तप्टा:5 
ताशाए ० 6 ऊड्वथाष-सत्र0फ्रशं रि०३४0 क्षा८ प्रदार्शीए 0एलर09080? 

१६--श्री इद्ध सिह नयाल (अझनुपस्थित)--सन्‌ १६५१ ई० में बरेली-हलद्वानी 
रोड पर ढुकों द्वारा हुद से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले पुलिस द्वारा पकड़े गये ? 

6, &िए गाहान काशी ि॥एके (49027)--0फ़ शाक्षाएं ७8868 ० 0ए2८-०६0॥82 


क्रशा8 67०९:86 99 ॥86 एणी५8 07 6 #ड्रथा।:-8॥ एक 090 0फ्रांए8 8 
फछ्था 987 
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१९२ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवस्बर, १६५२ 


१७--शी इन्द्र सिह नयाल (झ्नृपस्थित)--सन्‌ १९५१ ई० में बरेलो-हलद्वानो 
रोड पर हद से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले चालान किये गये ? 
7, #आऑंपराशबत जाएं िद्वए्ल (4052८07)--70ए एक्ाए 28565 06 0ए९-080॥8 
609 ६86 उद्याभाए-मवातछ्वबा २०30 फ़्ाठ टा६ा97९6 0ए078 (॥6 एटा 95] १ 
१-१७--शभी हाफ़िज्ञ मुहम्मद इन्नाहीम (वित्त मंत्री)--आ्रावश्यक सूचना 
एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा ? 
9 मब्रार रिणाभाएबतर फराब। (ागरांशकशा [0 #09706)--४८०९४४७९ 


[/णिा4णा 75 >ाग8रु ०06०6९० था 6 तुपट३४0705 जश्ञां। 026 278फ़टा९60 शाह 
776 8878 48 8५9889 06. 


१५ अगस्त को प्रददोन 


१८--शी पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--(क) बया 
सरकार कृपा करके यह. बतलायेगो कि जहानाबाद, जिला फ़तेहपुर में १५ श्रगस्त को वहां के 
मुसलमानों ने काले झंडे का जुलूस निकाला और पब्लिक मीटिग की ? 

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? 

श्री हुर गोविन्द सिह (शिक्षा मंत्री) -- (क) जी हां। 


(ख) प्रदर्शन के नेताओं के विरुद्ध ऋ्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के 
प्रन्तगंत कार्यवाही की जा रही है। मामला श्रदालत में चल रहा हूँ । 


फ़तेहपुर जिले में चोरियों श्रोर ड्तियों की संख्या 


१६--श्री पन्ना लाल गृप्त--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि फ़तेहपुर 
जिले में इस साल कितनो डक्तियां व चोरियां हुई और कितने का पुलिस ने पता लगाकर 
चालान किया शौर इनमें से कितनों को सज्ञा हुई ? 


श्री हर गोविन्द सिह-..मांगी हुई सूचना इस प्रकार है : 
डढकंती--सन्‌ १६४२ में श्रभी तक १० डकतियां हुई हैं जिनमें से ३ का पता लगा कर 
चालान किया जा चुका हूँ श्र श्रभी तक इनके मुक्त दम अदालत से चल रहे हूं । 
चोरी---प्रभी तक सन्‌ १६५२ में कुल ५६६ चोरी की वारदातें हुईं जिनमें से ७० का 


पता लगा कर चालान किया जा चुका है, और १२ आदमी श्रभी तक 
सज्चायाब हुये है । 


नेनीताल सें बन्दुक के लाइसेंसदारों से ज्बदंस्ती चन्दा वसूल किया जाना 


'२०--श्री इन्द्र सह नयाल (अनुपस्थित )--कक्‍्या यह ठीक है कि सन्‌ १६३६-४५ ६० 
के युद्ध में ज़िला नेनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों से जबरदस्ती या झौर किसी तरह से 
लड़ाई का चन्दा वसूल किया गया था ? 


20. 87 पागानब झआाएं। पि्एन (.4952४07--5व4 38 बिल 6 तएग३ पी जक्ष 
939---45 5पछडटातए00णा 0: (6 फ़्य ए85 75०० 0लंएए जण ००8६८ 707 (6 
90087 णी एप) ॥060068 ॥ (॥6 'रशा। बच शाएा ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री) -.इस प्रकार की कुछ शिक्रायतें सरकार के पास 
झाई थीं पर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कहां तक ठीक थीं, क्योंकि ज़िला के 
सम्बन्धित पत्रावलियां नष्ठ हो चुकी थीं। 


प्रशनोत्तर १६३ 


$907. 5श्ाएप्रगद्याबयए ( पिछार फैसफ्रेंड:8)-.3. ६िफ ८07: एॉ4: 75 ०0 (६५ ए४घा८ 
एफटा8 70 00790 7€०८:ए2७ 58५ (ए0एटाएः736छ8 5६ वीं 60प6 70 56 586 ठतीशा|श६ 
85 ६0 शरद 85५६६ (658 8::2258070705 फ़टाह एच 85 ठाइएंट 7200705 ॥0 [5 208- 
गह्रांणा 990 5708 9820 ए४2६6६४ 0ए|. 

२१--श्री इच्ध सिह नयाल (अ्रनृरस्थित )--क्या यह ठीक है कि जिन लोगों ने चन्दा देने 
सें इन्कार किया, उनके लाइमेंस ज्ब्त कर लिये गये श्ौर उनकी बन्दूकें बेच दी गई? 

2], छाए इध्रता8 5:79 र्प-[68077): 78 7 8 धिए 2 6 ॥९ट2८१९८५ ०0 
7058 9१0 88526 70 ए04ए (॥6 इए550८09807 छथ्टाड /0लाहत 286 एीटा। 80॥5 
50]0? 

डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..-कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर इस सम्बन्ध में देखिये। 
प907. डक्षाफ्फाशाशाएं--२69[ए [0 तुषप्तृ४४०7 70. 20 77989 98858 086 5६६४ ॥7 675 

0००7४7207073. 

._ २२- श्री इन्द्र सिह नयाल (प्रनुपस्थित) ---यदि हां, तो क्या सरकार उन लाइसेंसों की 
संख्या बताने की कृपा करेगी जो नेनोताल जिले में इस प्रकार मंसख किये गये । उनके नाम कया 

हु जिनके लाइसेंस मंतूख किये गये श्रोर किस वर्ष वह संसूख किये गये ? 

22. # गहाड जाए १४३ए०--4७४४:)--ा 50, शी ॥78 (१0एश706ए 02256 
छए2 6 हणष्ाए।587 छा ॥662025 त5 ए87०९९६९  ॥86 उशांगं पा तट धतते 
8[50 78 एद77605 0 ४76 988075 ए१056  020088 फ़छ76 ८६702]00 8700 776 ५६४४ 
जला (68 इ06 छए2४5 ९४7८९ॉ६० ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---प्रन्‍नन नहीं उठता? 
क्‍97.,.... $िश्वातगणायब्राक्षात-- (१ए85007 0065 70 ध75४. 
२३--शरी इन्द्र सिह नयाल (अनुपस्यित)--कक्‍्या यह ठीक है कि प्रश्न नं ० २२ में उल्लि- 
खित लोगों ने उपरोक्त चन्दे को इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों के 
अनुसार देने से इन्कार किया था ? 

, डेउ. 5 काहाब 5ितएशं चिबएढ्ीे (42४९८४7)--5 ॥ 8 8८६ 6 एश5075 इर्शटाः९6 (0 
7 पृए/07 70, 22 उर्शा5६8 0 फझ़४ ॥06 80९8870 5ए952790॥8 स 8९९०008- 
706 ४9960 ६6 ज़गलफएा6ह 800 ऊगालंइइ ० (6 [7689 'बिश्वाणाितां (008४८४5 ? 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--प्रइन नहीं उठता। 
99, डिद्याप्परागक्ाक्षारे---(१08४7ण० 8068 प्र0६ 0756. 
२४--श्री इन्ध सिह नयाल (भ्रनुपस्थित)--क्या उपरोक्त लोगों में से कुछ ने ऐसी 
प्रार्थना को थीं क्ति उनको सरकारी खर्चे पर बंसी ही बन्दुकें वापतल कर दी जाय॑ ? 

24 , जि पाता जाए) रबए४--(8827) एित 5०एशरबय 0 ॥86 ४0 7९8ढांत एल- 
5078 379एए 607 6 7€8४0क्‍क67 एणी अजादा एड 0 07 80 (00एश27ए6८या 
९5७0९27568 ? ु 

डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जो हां, सरकार के पास कुछ ऐसे प्रार्थता-पत्र श्रवध््य झाये थे 
जिनमें लड़ाई में उनन्‍्दा न देने के कारण जब्त छिये गये हथियारों को वापस करने की प्रार्थना 
की गई थी और प्रत्पेक को उचित रूप से चिचार किया गया। 

97. $शाएपाशाशात-- १28 . (00ए४67076/ 80. 7€९श/५6 ३ ९छ 80/7ट075 ॥7 
ज्रगांणी एल्वुएटडा 4406 फैचछा ग्रा806 07 78800 रण शिद्शाए5 46280 ६0 ॥8ए6 
9660 #0०+लआा65द ६0 (0एलएशशला 0 लए 7थीएफक 0 00गाए०एा6 ६0 96 एछश सिएते 
बा0 28९०॥ ०88९ ज285 060००७९४7९ 070 ए्तॉड, 

२५--श्री इच्ध सिह नयाल (प्रनपस्थित )--क्या यह ठीक है कि उपरोक्त प्रार्थना- 
पत्रों पर श्रभी तक कोई आरेश जारी नहीं किये गये हूं ? 

25. 50 फाहाब डिंग्रशो। पिब्ल्‍॑ए --[485९४) 75 वा. 8 &ए (8 ॥0 ०762५ #8ए६ 
एटा 92620 छ8552८0 मा #6 वागिहडकात बशगीटव0ा5 २ 

डाक्टर सम्पूर्णालर ३--जी नहीं । 


छा. डशाएप्रापत्रादाएँ -- ४० . 


१६४ लेजिस्लेटिव कौंसिल | ४ मवभ्यर, १६४२ 


२६--भी इद्ध सिह नयाल (अ्ुपस्थित) --क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है 

कि बन्दुफ़ों की वापसी के प्रइन को राजनीतिक पीड़ितों के मुश्नावज्ञे के झ्राधार पर माने ? 

26, जे वतता॥ आएं िव्रजथों (08507)--7$ ९ (0एशए7०ण 97609720 ६0 

प68/ १6 चुप:४ा07 ० ३४0 वा 0 इप्र3 0 8 78545 0 ०2077980758007 0 
एजाएट्व] 5एगिठडिपाश ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। 
छा. $श्राणराशणाश्ात्वाएे -"- ५6५, 


२७--श्री इद्ध सिह नयाल (ड्जुदस्थित )--यदि नहीं, तो क्ष्यों ? 
27. 57 एक छात्र!) पिक्षपवों (#85277)--7 706, ए४५ १? 

डाक्टर सम्प्र्णानन्‍द--प्रइन नहीं उठता । 

॥) 54ग्रातशताकशात्राएं-3088707 0088 700६ 87986. 


२८--श इन्द्र सिह नयाल (अनुपस्थित) --क्या नैनीताल जिले में सन्‌ १६३६-४५ 
में बन्दूकों के लाइमेंस राजनीतिक कारणों से मंत्तत्त किये गये थे ? 
28, 87 गाए आाए। िक्कानों (4800277)/--7/78४6 ॥08056$8 ० 8एा३8 शा ६086 /पिक्यागां 
दया साईट 4939-45 ता 90062 ४2707708 १ 


डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द--जी हां, ऐसा मानने का आधःर है । 
छा. $िशाएप्रश्ाताएं ४6६, ॥676 78 76895075$ $0 72॥86५ए8 80. 


२६--श्री इन्द्र सह नयाल (अ्रवुवत्वित)--प्रद्दि हां, तो क्या सरकार लाइसेंसों 

की संख्या बताने की कृपा करेंगी जो इस प्रकार रह किये गये थे और उनके नाम कया हैं 
जिनके जलाइसेंस रद्द किये गये? 

29, 90 एहा9 छाए िल्षपशं (208270)-- 50, शा 6 (50एकषााआएटा 95886 छांए6 


(86 प्राल्गाला एि #०था82९8 (05. 0६702660 870 ॥78 7785 ० 9शा३075 056 
[0270585 ज़९72 75 ८०7८2]९० ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---इसका विवरण देदा सम्भव नहीं है, क्योंकि ज़िला नैनीताल 
के इस सम्बन्ध के रिकार्ड नष्ट छिये जा चुके हें। 
छा, 8काएएराक्षाशाते---[( 78 ॥0 90506 40 पियांओ। 686 66235 88 ६6 
ठग 760० 08 गा [5 207राल्यंणा ॥8ए6 भंत768 9860 ए९८१९० 0प्रा. 


३०--ी इन्द्र सिह नयाल (झनुपस्थित)--उपरोक्त लाइसेंसों और बन्दूकों में 
से कितनों को कांग्रेम्त सरकार ने वापस किया ? है 
30. 97 पाहाब 5गए्गी बिएश (48327/)--नि0ज़ परक्ाए णी 6 ४णि25थ४० [06756 
बात 28978 ज़छाठ उ68४060 फए 6 (ण्ाषश्टाट558  (00एश7796०? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..-इस सम्बन्ध में ठीक सूचना ज़िला में रिकार्ड उपलब्ध न हो 
के कारण नहीं दी जा सकती है जेस। कि प्र३न संख्या २९ के उत्तर में बताया गया हैँ । जहां तक 
बंए्‌ # वापस करने का सवाल हे ४ बन्दुकें सरकारी मालखाने के जब्त किये हुये हथियारों 
में से उन व्यक्तियों को उनके हथियारों के एवज् में दी गई हें जिनके हथियार स्वतन्त्रता के 
अ्रसन्दोलन में जब्त किये गये थे शोर २ ॒व्यक्तियों को बीस बीस रुपये हर्जाना दिया जा चुका है । 


97, छदशाएकाशाक्ाऐ--76 ०0766 ्रणियकांणा शा 5 0076९ 0० एक्चाए0 
586 इफ्एी20 606 (0 ग0ठ%-चए्थबजताए णी 7680005 85 ए9णंग्राट्त ठप्ना 77 कप 40 
पुषपठआा00 70., 29. 80 7 38 96 तृषच0|त्डांगा एणी 7४007 एी 8पा8 5 0०00067760, 
00 9976 एल) णए॑शर0. ६0 ७6 शंए्छा 0 76 एशउइणाड$ ०जणाएशाल्एं ॥०7 07लि०रत 
द्षा्त ए०ग्रीाइटबाल्त ४027  00फथआगयगध]लशा गर्धीताला35 व) श60 0णी पशा प्िठ्द्यायरा३, 
शलछिश्ि860 पा विश  ०णाल्ांणा ज्ञात 8 ८एए775$ आपडश86 0 7००००ग, 
धाते छ0 फएलइठगा$ड वैब्एट.. टशा. शाफपटा रि5.20.. 6७० 838. एणाफएलाइथा०ा 07 
(शा छट300०705. 


प्रस्नोत्तर श्र 


३१--श्री इच्ध सिह नयाल (श्ननपर्थ्ित )--क्या सरकार उनमें से बाकी को वापस 
करते को तेयार है ! 
3], 97 ग्रह 5छष्ठा ४चएवो (4050772+-]5 6 (00एशशएा 96६80 (0 768076 
[06 ॥685 0 शा ? 

डाक्टर सम्पू्णनिन्‍्द- -सरकार प्रत्येक प्रार्थदा-पत्र को उक्चित रूप से दिचार करने 
को तंयार हूँ। 

उअ, डिशाएएाशाक्षारं--50 एथाआफका क्षद एश98780 ६0 एणाअदेशा बा 
0858 070 एशशाः. 


३२--भी इन्द्र सिह नयाल (ब्नुरश्थिद)--त्रदि नहीं, तो क्यों ? 
32, 57 रात जाएं 'िबनओं (वश) 0, एप? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-..-परहल नहीं उठता । 
0 5क्राएएाधाआाएं--(१06४8070 ७088 70 थार५8. 
चेयरमंत्र--.प्ते एक बार पहले भी मानवीय सउस्यों का इस तरफ ध्यान आकर्षित 
किया हे कि तव/ल पूछते वाले छदस्प का कर्तव्य होता है के बह प्रन्‍नों ले समय पर यहां उपस्यित 
रहे, क्योंककिप्रश्मों के उत्तर ई ने में सरकार कर काफो प॑ ता खर्च होता हूँ दवा वक्त लगाया जाता है । 
जो मेम्बर सवालों का जवाब चाहुपे हें जिस वक्त जवाब दिया जाता हे उच्च बकत उनको यहां 
पर रहना चाहिये । 
पा ह-] अनाज हि ़्ड है... > सकी 5 2 बदन 
अ्रगरा विश्वविध लय के उप्कुलपति का चुनाव आडिनेंस द्वारा 
श्र ७ ला कर अं श् थ्‌ ण्‌ घर 
स्थगित किये जाते के संबंध में दाय स्वगंत प्रस्ताव 
बिक बजे कक कि 
चंयरसंन--श्री राजारास शास्त्री का कल एक एडजाने वेंट मोहन पेश हुआ था झौर 
उस वक्‍त यह तय हुआ था कि वह झ्राज लिया जायगा। इसकी एडमिसबिलिटी के बारमें श्रगर 
सरकार को कुछ कहना हूँ तो हम लोग की सुत्र लें तभी उसके बाद में निर्णय देंगे। 
*श्री हाफिज मुहम्मद इबन्नाहीम--॑। जनाब से अर्ज़ कहूंगा कि मेंने भूवर 
से तूना नहों हे कि वह क्‍यों जहूरी है । 
श्री राजाराम शास्त्री (विव.न सभा ति्वच्ल क्षेत्र ) --भीसान्‌ जी, पहले में बतला 
दू कि क्‍यों में इप्े पेश करता चाहता हूं तो किए मिनिस्टर साहब को भी सहूलियत हो जायगी। 
चंयरमन-.-मामूजी तोर से इप् समय बडुद बहस नहीं होती इ । लेकिन जब एक 
निश्चित, आवश्यक और जनहित के लिये महत्वद्ार्ली विवय पर बहस करने के लिये एडजानं- 
सेंट मोशन कोसूचनादी जातीईदूँ तो सुझे यह देखना होता हे कि यह एक उचित दिषय- 
है या नहीं। अगर कोई झडिनेंत जारी किया जाता है तो वह॒वाह्मय रूप से ( 7/फरव ८०) 
निश्चित ओर आवश्यक वियय होता है । 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--.हमारे रूल में है कि कौन अरजेन्ट मासला होता हुँ । 
जहां तक इस मामले का सवाल 6 तो इसके बारे में आडिनेस जारी हो चुका है । श्रब उसका 
डिस्कसत आ्राज हो या कल हो मगर उच्तके लिये मुझ्त यह भालूम होता हैँ कि कोई 
प्रजन्सी बाकी नहीं है। अगर कोई एक्शन हो रहा हूँ तो उसको रोकने के लिये श्र्जन्सी 
हो सकती है लेकित यह बात तो खत्म हो च॒क्नी हूँ। 
म॑ चाहता हूं कि जो बहस हो वहु कल हो जाय, दो तीन दिन के श्रन्दर बहस हो जायगी। 
यह मामला जहरूरी हुं या नहीं हें इस पर भी बहस हो जाये गी । यह कोई ऐसा मेठर भी नहीं है । 
श्री राजाराम शास्त्री-..माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि 
माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह कोई अ्रजन्ट मंठर नहीं है तो में इस तरफ आप का 
*अंत्री जी ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । ह 
[संदस्थ ने अपना भावण शुद्ध नहीं किया। 


झा० सं०९ 
३३७-१०- 


१६६ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवस्बर, १६५१ 


[थो राजा राम शास्त्री] 
ध्यान दिलाना चाहता हूं। २८ तारीख को मेंते सरकार से एक सवाल के जवाब में पा 


किक के जय 


तो उसने २९ तारीख को सुझे जवाब दिया कि मामला कांफीडेंशल है। वह में श्रंग्रेंजी में 
पढ़ना चाहता हूं । 

पु॥० एठाल्कांगा 'शीए॑ंगल उल्टरालड पीहा ॥6 48 एां॥6 $0 7679 ६0 06 #णा, 
709०6 १४०४४०॥६ 708. 4 00 4 छा070860 ६0 96 25६86 0५ 57. रि०]६ रिक्त) शाध्शां 
35 [6 29008 एाक्चांथः 35 फथंा३ ००गीवातधीए ०णरग्न॑06०0 एप 00एथश्यग्रागल्यां 
(758 5(988. 
... __ २६ तारीख को सरकार ने यह जवाब दिया और ३० तारीख को हमारे हाउस का 
सेदान हो रहा था तो हमको उस मामले पर विचार फरने कासोका दंता चाहिए था। 


चेयरमेन--मं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा की जा सकती है । 

श्री हर गोविन्द सिह--.श्रभी तो स्थुनिसिपल बिल चल रहा । है उसके बाद इसको 
लिया जा सकत हूं। द 

चेयरमेन--एक तो यह है कि सब पेपर मेम्बर की टेबिल पर रख दिये गये हैं, 
उस मामले पर विचार किया जा सकता हे श्रौर इस बिल को भी पास किया जा रुकता है । 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--प७ भीश (06 छाकथां थे] ज्ञात ॥8 
प्रा766/ त50प5४0०॥. 


चेयरमेन--में समझता हुं कि काफो वक्‍त है । 

श्री राजाराम शास्त्री--जो बिल आ्राया है उस पर भी बहस हो सकती है । 

चेयरमेन- -प्राप उस श्रार्डिनेंस पर विचार करने के लिय जो मेज पर रख दिया गया है, 
एक अलग मोशन भो म्‌व कर सकते हैं श्रौर इस विषय पर जो बिल प्रस्तुत किया जायगा 
उसके सिलसिले में भो जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अ्रव चूंकि श्रापको 
४दिन के भीतर यहमौका मिल जाबेगाकिआझ्राप उसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हाँ . 
कह सकते हें, इसलिये में समझता हूं कि. इस वक्‍त हाउस का रूमय इसमें न लिया 
जाय तो श्रच्छा हो। यों तो वह डेकिनिंट सेंटर आफ श्रजेंट पब्लिक इम्पाटन्स 
(थीफजो6 एश्ाॉश् ० पराइथां एणं[० ग7078708 ) है परन्तु इसके ऊपर झाडिवेंस पर 
बहस फरने के लिये प्रस्ताव के पेश होते वक्‍त भी बहस हो सकती हूँ। 

श्री हर गोविन्द सिह--न कगार ॥ 38 धा० एणीगड गिणय पाढ एक्‍भो फैश 
45 8 ठथीण[6 प्राधाश ०0 6 एपआ५ ॥0790787008. 

चेंयरमेन--४6 पघ्०75९ ८0 97006९6 ६0 ००॥झंत6९७ए0 6 0०07406. 

. श्ैंकि इस आ्डिनेंस पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, इसलिये में 

इसे हाउस के ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह इस भ्रस्ताव पर बहस कर या आडिनेंस पर बहस करे । 

श्री राजाराम शास्त्री--क्या ऐसा हो सकता है कि में इस प्रस्ताव पर विचार करनें 
को लिये उसी समय प्रस्ताव पेश कर दूं । द 

चेंयरमन--..ऐसा नहीं, बल्कि श्राप नोदिस दें दें। क्‍ 

श्री राजा राम श्ञास्त्री--तो फिर इसके लिये क्‍या मुझको टाइम देता पड़ेगा ! 

श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इव्राहीम---इसके लिये यह जरूरी होता हैं कि पहले नोटिस 


॥०, है 


देना पड़ता है, इसलिय टाइम का तो कोई सवाल इसमे नहों पदा होता है । 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश प्पुनिश्चिय॑ लिटीज्ञ (संशोधन) विशेयक्त १६७ 


क्र चहें 


ध्ञै । आड पक 


सत्‌ १६५२ ई० हर उत्तर प्रदेश स्थवुलिस्पलिटीज [ संझोवद ) विधेयक 


किक 


श्री मोहनलाल गौतम (स्वजशासन मंत्री )--अध्यक्ष महोदय, नहझे इस बात से बड़ों 
खुशी हुई कि इस सदव के सभी सदस्यों ने मे रे इस अरमे डिग खिल का हुदय से स्थागत किया है. और 
जिस उत्दाह से इस सदन में इत बिल का स्वागत हुआ और जो विश्वात इस समय प्रकट किया 
गया, इस बच पर कि ब्युनितियलिदीज्ञ झा चुनाव जल्दी होगा तथा जो दो चार शब्द सेरे 
लिये इस उझाम्वच्च में कह गये, उन सब के लिये से इस सदन कोओऔर सदन के सभी सदस्यों 
को हृदय से बल्यवाद देता हुं। सलेक्दड कमेंदी का जहां तक सम्बन्ध हुँ वह तो श्री 
राजाराम जो ने पेश किया था और कुछ ओर सदस्यों ने भी उत्तका समर्यच झछिया या लेकित 
मेरा अनुमान हु कि श्री राजाराम जो अब उतने उत्साह से सलेहड कही का सोशन नहीं 
चाहते है, जितया कि कज सुबह चाहते थे। बहु _ इप्रलिये कि उसको अब अयने सभी संशोधनों 
को पेश करने का सौका लिलगयाह और जों प्रसव वहु इस सदन के अन्दर उठाना चाहते 
थे और जो संशोचन पेश करना चाहते थे, बहु पेश हो सकेंगे और उस पर विचार हो 
सकेगा। मेरा ख्याल हे कि अब समय सिल जाने पर बहु स्ेक्ट कमेटी के लिये 
बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे और मेरा ख्याल है कि सलेक््टड कब्रेडी को रिफर किये 
जाने की बात गलतफ़द्मी पर भी झावारित हुं। क्योंकि जब ओ प्रभु नारायण जी ने 
उम्तका समर्यतत किया तो उन्होंने इस आधार पर समयंत्र क्रिया कि सलेक्ट कर््मेटी को यह 
रिफेर कर दिया जाय और जो १६३४८ में एक कमेटी बनी थी ओर जिस कमेटी ने कछ सिफारिशों 
उस समय की थीं, जितके अध्यक्ष सहोदव आप भी एक सम्मानित सदस्य थे, तो उत्त कसेंटी की 
सिफ़ारिशों को मिला कर एक्क नया बिल पेश हो सके ओर इस सदत में उस पर विचार 
हो, इसी ख्याल से श्री प्रभु नारायण जो ने उस सलेक्ट कमेटी के रिफरेस का स्वागत 
किया था और समर्थत किया था और इसी तरह को कुछ बातें श्री कब्हेयालाल जी ने कहीं 
और उन सत्र के उत्तर में संयह निवेदन करना चाहता हूं क्तिसलेक्ठ कनेरी को जब आप 
कोई चीज़ मेंज दें तो आप यह बात मान लेते हु कि जो उसके फन्‍्डामेटल प्रिन्सिपल हुं वे हमको 
स्वीकार है. और सलेक््ट कमेदी का काम यह हूँ कि वह उस बुलियादों कोंले। तोइस बिल 
पें जितना भी घटाने, बड़ाने और उतप्तकी भाषा इत्यादि को ठीक करने की बात हें ओर उसके 
अंदर जो कमी है, उसको प्रा करता हे, तो वे सत॒बातें तो फिल इन दि गेष की तरह हुई। 
लेकिन उस सेलेक्ट कमेटो को इसमें घटाने श्रौर बहाने काकोई ऋधिकार नहींहे ओर उसके 
लिये फिर हाउस के सामने लाना पड़ता हें। इसलिये जब इतनों ही सोसित 
हुई ओर दायरे तक उद्चकों रखा जाता हें ओर जो कि इस बिल मे पहले से है, तो मेरा 
अ्न्दाज़ यह हे कि इतके लियेजों समर्यक्ष कलथे ओर बह चाहते थे कि इसको सलेक्ट 
कमेटी में भेजा जाय, वे भी अब झपने समर्थत में ढोले पड़ जायेंगे ओर जो भीबातें कल 
उन्होंने इसे सलेक्ट कमेडी में भेजने के लिये उठाई थी ओर जो कुछ भो उनका 
मफसद था तोवें शायद शअब इस बात को मान लेंगे कि उसमें जो थोड़ा सा सवाल हूं 
वह इश्नकोी ठीक करने का है वह वहाँ जाकर चेंज नहीं हो सकता हूं। तो मेरा 
ख्याल है कि देस जरा सी बात के लिये यह सदत इसको ज्यादा समय तक रोकने के लिये 
तेपार नहीं है और इस बिल जितनी भी बाते हे और यहां उनको कहा गया हैं 
तो उनमें से अधिकांश बातों का समर्थन बड़े उत्साह से कियागयाहे और हर ओर से 
उसका स्वागत किया गया है. और जितनी सी चुनाव की चीज़ें हैँ उसमें कुछ भो 
परिवर्तेन करने की ओऔर सुझाव रखने की इच्छा किसी भी सदस्य को नहीं रही। 
यह जरूर है कि इसमें जहां तक संख्या की बात हे बहु ५०, ६० या ४०, २० और १५ 
तक करने को कुछ सदस्यों ने कहा है और थोड़ा सा इसको संग्ोधित करने का सुझाव 
किया हूं । बाकी जितने प्रावीजन्स हें जिनमें कि इलेक्शन का सम्बन्ध हैँ आर खास कर 
जिसके लिये यह बिल लाक््या गया है, उसका सब लोगों ने स्वागत किया और उत्तमें किसी तरह 
के सतभेंद की गूंजाइदा भी नहीं थी और उन सारी चीज़ों में जो चुनाव के नियम बने हूँ तो 
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चह उसी आधार पर बने हें जिनको कि सब पहले से मान चु हे हें और उन्हीं आवार पर चुताव 
पिछली बार हुआ्आाथा । इतलिये इपतमें सतनेद को कोई गुंजाइश भी नहीं है । इसके और 
भो हिस्सों का सबने स्वागत किया और इतके लिये जो अमल को बात होगो और इसप़के 
समर्थत की जो बात है, उसका सदस्यों ते जित उत्साह से स्वायत किया, वह तो कल प्रकृट 
ही हो गया और उसके लिये मेंने उनको धन्यवाद भी दे दिया है। जहां तक इप्को और 
धारायें हें उनमें भो जे श कि हमारे डाइटर वजेत्र स्वहय साइब ने कहाओर उत्नें उन्होंने 
लगभग ५, ६ चोज़ों की ओर ध्यान दिलायाओर कहा कि तरे ठोक हें और सभो सदस्यों 
ने उन बातों पर कोई सतभेद नहीं प्रकट किया। उनमें एफ एह्चाउन्द्त आफिप्र 
काभो सवाल था और एक्पर्टेतन उपतसें सिफ़ दो साल केलिये हूं, तो इन चोज्ञों 
फा भी स्वागत सदन ने किया। अरब सवाल रह जाता हे उन २ या १ चीज्ञों का जित पर 
सतभेद हे। सबसे ज्यादा विरोध इश्च सदन सें जिम्त बात का हुम्ना हु. और उसका कुछ 
लोगों ने समर्येतर भी किया हे वह सेद्िक वाली हातेंहे जो श्रेत्ीडेन्द्स के लिये रखी 
गई है जैसा कि मेंजे कल कहा था कि अरब प्रेत्नीडंट जनरल एजेक्शन से चुनते जायेंगे 
झोर उनको वोटर्स के सामतें आता पड़ेगा इवलियें चाहे वहु व्यक्ति हो या किसो 
पार्टी का नामोनी हो उत्तर सब को ख्याल रखता पड़ेगा कि जिपको हमखड़ा कर रहे हें 
वह प्रेप्तीडेंट का काम चला सकता है था नहीं, उसमें काबिलियत हे या नहीं, चाहें वह इन्ठरेन्स 
पासहोयानहो ऐसानहो जेतेआज कन कहा जाता हे कि अनपढ़ लोग यह गड़बड़ करते 
हें और वह समझते भो नहीं हें कि कहां दस्तख्नत करना हूँ तो ऐवो बातें न हो 
सके। पहले तो मेम्बरों की राय का ही सबाल था प्रेव्ोडंट के लिये ओर शअ्रब तो 
जेनरल एलेक्शन होगा। पहले एक आदमी को राय पर ही अगर वह श्रड़ जाता था 
तो वह उसका एक ही वोट ऐवाहोताथा जितसे झंप्नठ त्रा जाता था और भी कई कारण 
हो सकते थे लेकिन अब जनरल एजेक्शन से आयेंगे, इसलिये वह बातें अब न उठेगो। 
में समझता हूं कि इस पर भवन को विचार करने का मौका आयेगा और सुझ्े भी इत पर 
ज़िद नहीं करना हैं। एक बात व॒नेरद्र स्वरूप जी ने तथाओर भी कई लोगों ने कही कि जो 
लोग पुलिस कस्टडी मेंहों याजेल खाने में हो उनको राय देने काअधिकार नहीं 
दिया गया इप्त पर उच्होंते आपत्ति उठाई। यह धारा मेत्रे उप्ती आधार पर रखी हे जो 
प्रतेम्बली के चुनाव के तिललिले में है, इततलिये मेरा विचार हे कि इस पर कोई झंझट 
नहोनाचाहिये। इसमें एक दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट सेभी हो सकती हे अगर 
सोका दिया गया कि जो लोग पुलिस कस्टठडी में हें वह अपनी राय दें सकें तो उनको 
पुलिस कस्टडी में लाना होगा और वोट देता होगा तो इत्त तरह से एडमिनिस्ट्रेशव 
को काफी डिफ्रीकल्टी हो जाती है। इसलिये में इतना कहना चाहता हूं कि यह कोई 
नईपारानहींहु औरजो असेम्बली एजेक्शन को घाराहे वहींयहांपर रखदो गई है। 
जहां तक हिन्दी पत्र में छपने को बात हे इस बात से में सहमत हूं कि किसी साहब ने 
एक पत्र निकाला उसमें ज़िम्मेदारी और प्रेरज्िन्मेदारी से उन्होंने लिखना शुकू कर दिया 
झर स्पुनिसिपेलिटी के ग्रधिकारियों को चिन्ता हो गई और उन्हने उसको कुछ इस्तहार 
झोर प्रोप्तोडिरश छापने के लिये दे दो और ऊिर वह पत्र उसको तारोफ़ करने लगें। 
इससे मे रा ख्याल यह हैं कि जनरलिज्म का नाम्रऊंचा नहीं होता हूँ जनरलिज्म से मेरा 
भो सम्बन्ध रहाहे और अब भो हे लेकिन में समझता हूं कि इप्त तरह को चोजें 
ख़ुद आपस में जनरलिस्ट की ट्रेंड यूनियन्स ते कर ले और ऐपों चोज्ों को प्रोत्ताहन 
नहीं मिलना चाहिये। इतलियें इसको इसमें कते रखा जाय यह सोचते को बात हें। 
झब सवाल यह है कि इसमें क्‍या होना चाहिये। अब जो कल तमाम बहस हुई उसमें यह 
बात कही गई हंकि यह बिल अबूराहे और इतमें यहहोता चाहिये जेता कि मेंते कल 
कहा था कि इसमें चुनाव सम्बन्धी घारायें हेंऔर कुछ जो जहरोघारायें हें वह 
इसमें हूँ यह पूर्ण बिल नहीं है एग्जास्टिव बिल आगे आयेगा। 
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इपलिये बहुत सी चीजे जो इत सदन के सदह्यों ने ऋट्ी हें उच्त पर विचार करूंगा और 
मो अभी आगे आने वाला झने डग बिल होगा उसने यो नी चं,जें उचित धतमझी जायेंगी उनको 
स्थान देने का अयत्स किया जायेगा।  इंलिये बहुत सी बातों 4 देकर में सदत का सभ्य 
सब्ठ ने कहूंया। 


एक चीज़ इसके सिललिले में की राजाराश जी ने बहुत जोर से कही ओर में भी 
यह समझता हूं कि उन्होंने बहुत माक़ल बाल कहाँ कि जब तक् लोकल बाडीज्ष के फाइ- 
नेस्सेज् अच्छे नहीं होंगे तब तक लोहल बाडीज्ञ अचर्ड सश्ठ से वहां चल सकतीं। लेकिन 
जो उ>होंते रास्ता बतलत्या हँ वह शायद बहुत ज्यादा संचे दिना हूँ। हैं । हमकी इस 
पर बहुत ज्याश विवार करना हवा । लोकल वाडीजश पूरा देडल लगाती हें या नहीं, जितना 
टेक्‍्स लगाती ३ वह असेत होता है था नहीं, को अकूत हूँ.छा हे बह शियिलाइन् हंता है या नहीं, 

प्र हू करना होगा । 

इसर स्वरूप में 
लह। कहा था 
या नहीं। क्योंकि इससे 
रजरबेशन नहीं हूं, 
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कि यह कांस्डीदयूदन को देखने की बात है +क्रे बहु कर सवा 
मक्तरसें बाजी हो रही है। इस उम्मय एडल्ड 

शोर यह झादा की जात: है कि सद ६ काफी संसुया 
है, में समझता हूं कि उनऊे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से क्षाफ़ों चने जायेंगे : जहां तक चुनाव का 
ताल्‍लुऊ है, जो श्री राजा राख जी ने दलील दी जी बह तो रिज्ञन्बेद्यन के बाद भी लाग होती हे। 
जेसा कि एजेक्शन में वेते वाले ही चुने जा सकते हुं, अगर रिज्रवेशन भी होता है. तब भी चुनाव 
का खर्च तो होगा है।। इसलिये वह तो कामन फ़ेक्टर हूँ हां, पह ठीक है कि कुछ ह॒द तक वह 
लिमिटेड हो जाता है रिज्ञरवेशन के बाद । इस लुब्दिल को दर करने के लिये तो इकनासिक 
डे मोकेती का रास्ता ही ठोक रास्ता है । रिजरबेशव का रास्ता सरत भले दिखलाई दे लेकिन 
श्रपलो रास्ता यह नहीं हे । स्वितज्ञ के बारे में जे; प्रवीण्नन हैं वह खास वजह से रखा गया हे । 
हम लोगों ने और डिफर्ड बेंट ने सर्विसेज के लिये ऊुछ रूटत आफ कंडबटठ बनाये थे। उसमें यह 
भीथा क्िकोई बोर्ड का इम्प्याई, बोर्ड के लिये नहीं खड़ा हो सकता। यह चलेंज हो 
गये हाईकोर्ट में और यह फैला हुआ्रा कि बुंकि ला में कोई प्रर्व'द्वन नहीं हु. इसल्पिं इस तरह के 
रूलत गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो ख्यग्ल ज्ञाहिर किया गया हुँ कि इम्प्लाईज़ की हालत 
सुधारने के लिये उनकी सिक्योरिदी शाऊ सर्वित होना चाहिये। मेरा ख्याल हैँ कि वह इस 
अमेंडसेंट का उद्देश्य नहीं है । यह ठःक है कि ऋगर रूविसेद्ध ऋनेटट नहीं हैँ, सिक्योरिटी नहीं 
हैँ तो भी लोकल बाडज़ नहीं चल सकतीं। वह एक लम्बा प्रश्त हैं ओर बाद में इस पर 
बहस होगी । झाक्ट्राय के बारे में जो भर्मेंडमेंट आया हू, जो जिल में प्रावीजन हैँ वह बहुत 
सहःबव रखता है। इसलिये जेसा कि सेने कल कहा कि चंगी के संबंध में बड़ो शिकायतें 
हैं। टर्भ्निल टेक का जहां तक संबंध है वह सेसट्रल का विषय है। उसमें हसको ग्वर्नेमेंट 
ग्राफ इंडिया से संजरी लेना पड़ेती । तो हम सोच रहे हू कि एक एंसा सरल रास्ता निकाला 
जाय जिसमें टर्मिनल टंक्‍्स की जो बातें हें वे न आयें। उत्तके लिये थोड़ा सा यहां पर प्रावीजन 
रखा गया हे। इसकी हल तथार हो रही हैं। अभी एक सबसे बड़ा सवाल हूँ उसको 
में भी देखता -हं। वह हूँ सस्पेनशन आफ़ मेम्बर्स का। जहां तक उनके 
रिमूवल का संदंब है इतके लिये गवर्नेमेंट को अधिकार हैं। कुछ साल पहले यह अ्रधिकार 
स्यूनिसिपल बोर्ड को भो थाओर डिप्टिक्ट बोर्ड को भी य!। जहां तक प्रेसडेंट के रिमवल 
का संबंध हूँ उसक बारे में भी ने कह चुका हैं। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हूँ जो कि 
यहां पर रखी जा सकती है। अगर पब्लिक स्सिेन्ध में कोई गलती करता हे तो उस गग्तों 
को दूर करने की व्यवस्था होती चाहिये । शक्रमर किसी के खिलाफ कोई शिकायत हूँ तो मामूली 
तोर पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके सिलसिले से इन्दवायरी होती है । जो भी 
सजा हो। चाह वह डितमिस हो या और कोई सजा उसको मिलें। एक साहब ने ऋह' कि 
सस्पेनदशन होने से उसकी बदनामो होती हुँ। झगर किसी आदमी के बारे में शिकायत हुँ कि 
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२०० ..  लेजिस्लेंडिव कौंसिल [४ नवम्बर, १६५२ 


[श्री मोहनलाल गौतम] मा 

उसने रुपया ग्बन किया है तो उसका सपस्पेन्तन होना जरूरी हे तथा उसकी इनच्क्बायरी 
ठीक तरह से होनी चाहिये। हमारे डिप्टी छेयरमेन साहब ने सिसाल दो कि सस्पेंदन 
ज्ञहूरी है और न्याय के लिये आवश्यक हूँ कि तहकीकात अच्छी तरह से हो तो जिसने गबन 
किया हूँ या कोई दूसरी गहती की हे उसको सस्पेंड कर दिया जाय। आप देखेंगे कि झासएनी से 
यह अधिकार इस्तेमाल नहीं किया जाता हैं । श्रगर आप समझते हैँ कि न्याय जरूरी है तो 
आज को गये मेंठ चाहे किसो की हो और कल कोई दूसरी हो। आज की गवर्नसेंट को कोई 
ग्रल्तियार नहीं देना चाहते हे श्रौर कल के लिये कोई दूसरी चीज़ सोचे तो यह दूसरी दात है । 
ग्रगर आप चाहते हे क्लि इन्तज।स ठोक हो तो क्या आप का कहना ठीक हैं ” यह इनहेरेन्द हे। 
तमाम मेम्बरों को रिमृव करने का अख्तियार है, तो रिसृव करने से कौन सी ईमानदारी की खास 
जरूरत हो जत्यगी । इसलिये इसमें ईमानदारी बेईनानी का सवाल ही नहीं उठता है । यहां 
एक बड़ा सेद्धांतिक सवाल उठाया गया हे और वह यह है कि वह एलेवर्टड मेम्बर्स हे इसलिये 
उनको यह अधिकार दे दिया जाय कि कोई उनको हटा न सके झ्ौर उनके ऊपर कोई सुपरविजन 
न हो। अभी राजाराम जी को एक गलतफहमी यह हुई कि वह यह समझते हें कि 
जब एक दफा मेम्बर चुना गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है चाहे बह काम करे या न करे, 
च/हेजेईमानी करता रहे या गबन करता रहे लेकिन बह हट नहीं सकता है । इसका उत्तर एक सदस्य 
ने कल दिया था कि पिछली बार पालियामेंड के एक सदस्य को हटाया गया था। क्योंकि उन्होंने 
किसी काम के लिये दयया लें लिया था जो कि एक परलियामेंट के सेम्बर के लिये शोभा नहीं 
देता है । जब डिमोक्रेसी के श्रधिकार हंते हें तब कुछ चेक्‍्स ऐड बेलेन्सेज जरूरी है ।डिसोजेसी में 
कोई एक्सटर्नेल अथारिटी कुछ चेज्स ऐन्ड बे लेंसेज रखती है । डिसोक्रेसी में कोई ऐसा श्रध्िकारी 
नहीं हैँ जो रिमूव न किया जा सके। प्रेसीडेंट आफइंडियाको रिसमृत्र किया जा सकता है, चीफ 
मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, पॉलियामेंट के सेस्वर्स को रिमृव किया जा,सकता है, 
लेजिस्लेचसे के सेम्बर को रिमूव किया जा सकता है । किस रास्ते से वह रिमृव किये जा सकते हें 
पा उनको कौन रिमृव करे यह दूस्तरा सवाल है लेकिन यह समझ लेना कि जो एक दफा चुना ' 
गया हु वह ५ साल तक या ४ साल तक चलता रहे चाहे वह काम करे या न करे, चाहे वह बेईसानी 
करे या गबन करे तो यह बिलकुल गलत उसुल होगा । इसलिये इस बात पर बहस हो सकती है 
कि कौन उसको रिधृव करे और किस तरीके से करे। इसलिये में निवेदन करना चाहता हूं 
कि जहां तक सिद्धांत के रूप सें उठाया गया वह गलत है । जब बहू कक्‍्लाज आयेगा तो उस पर 
बहस हो सकती हूं । इस तरह से सेते उन सोठी मोदी बातों का उत्तर दे दिया हो यहां पर उठाई 
गई हैें। सफिर एक बार सदन के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अमेंडेड 
बिल का स्वागत किया हे लकिन में एक बात श्री कन्हेयालाल जो से निवेदन करना चाहता हूं। 
उन्हें कुछ लोगों की सनोवृत्ति अच्छी नहीं दिखाई देती है । मुझे मालूम नहीं कि उन्तके ऐसा कहने 
में आवजेक्टिव फेक्टर था या सब्जेक्टिव फैक्टर था। में ज्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकता 
हूं। में तो सिर्फे इतना कहना चाहता हूं कि कई बार सनुष्य खुद ही अपनो विचारधारा का 
शिकार बन जाता हैं श्रौर उसको तब सभी लोग मलत दिखाई देते हें । 


*श्री कन्हेंया लाल शुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) --समेरा मोटिव्ज पर श्रटेक नहीं है । 


श्री मोहन लाल गोतस--शब्द आपके यह थे “मनोवत्ति निष्पक्ष नहीं दिखाई देती 
हैं। यहां तो हिन्दी के विद्वात और विदृषी बठे हुये हें बह इसका मतलब बतलायेंगे लेकिन 
थी कन्हेयालाल जी का जो ढूड॒ था वह तो काफी कड़ा था। वह इस बात को जाहिर कर रहा 
था जे उनको संचार में किसी का विश्वास नहीं हैं। वह सब को ईसानदारी से दूर समझते 
हैं। सिक्रेंटेरियेट के संबंध में जो उन्होंने कहा उसके संबंध में में निवेबन करता चाहता हूं 
कि जितनी जानकारी सुझको इस बारे में है वह तो में कह नहीं सकता लेकिन अगर वह इस 





्फ 


*+सदस्य नें भ्रपना भावण शुद्ध नहीं किया । 


सम्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्पुनि्चिपेलिदीज्ञ (संग्ोधन) विधेदक २०१ 


हाउस के सदस्य न होते तो उत्तर देते। सें खुश हुंगा कि झगर कोई गलत चीज मेरे साम 
लाई जाय और में उत्चकी जांच करूं। 


में उसकी जांच कह तो उत्तर दूं। यह तो में क्ापसे कहना चाहता हुं कि पिछले ४-४ 
भहीने से देख रहा हूं अर में अपने सिक्रेटेरियट से खुघ हूं। इसका मुझे अभिसान हुँ कि वह 


हर 


ग्रवध्य ग्राश्व केवल इन लिये था कि इस दिल को देरी से लाथा गया ; में कचल यही शिकायत्त 


करना चाहुता था और कोई हृएरी बात नह! थी। 


श्री मोहन लाल गौतन--ठीक है, इसका उत्तर में इ्त समय रूदन के सामने नहीं 
दे रहा हूं। कन्हैदा लाल जी को समझा दूंगा। किद्न प्रकार से दजद के प्रयोक्षज को देखना 
पड़ता हेै। रुबोशरी से जी समस्‍यायें उत्पन्न होती हें उससें हज्ञारों लाखों श्रादभियों का 
प्रश्न होता है उप्र बजहु से समय लग जाता हैं। इतना यें कह सका हूं कि सिक्रेंटेरियट 


पूरी कोशिश करता रहा श्रोर जितती हल्दी हो सका सदन के सामने बहु बिल लाया गया। 


जे कक का पर 50३३४ *म कक ते भर कक वात, दी. पायाुता कानगार, गे हि जब बार 
श्री कर्हुदा लाज गप्ते-- मत सत्र: रिथट के बारे में फो दुछ कहा था उसका 
के तू 
| 


श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र )-६ 6 5९यठशांधा 8 02507! 
[70969 ० 6 77077 068 कराई, 


चेयरसेन--] 0व४29 (75 . 


श्री मोहन लाल गोतस-..अब इसलिये में यह समझता हूं कि जो बिल मेने आ्रापकं 
सामने रक्खा उस बिल में जो कक्‍्लाज़ हें उसमें अधिकांश सदस्य उनको सपोर्ट करते हैं । एलेक्शान 
भी झाप चाहते हैं कि जल्दी हो। कोई सदस्थ इस वात की जिम्मेदारी नहीं लेता चाहता कि 
एल कान में देरी हो इसलिये में इसको सेलेव्ट कमेटी के सामते रखदा उचित नहीं समझता हूं 
और चाहता हुं कि यह बिल कंछिडर किया जाये । 
चेयरमेन--पहिले संशोधन सदन के सामने रण्खा जायेगा। 
प्रइन यह है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक 
की विशिष्ट समिति के सुपुर्द किया जाये । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और ध्रस्वीक्ृत हुआ ।) 
चेयरमन--प्रइव यह है कि सन्‌ १६४५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ 
(संशोधन) विधेयक्र पर विचार किया जाय। 
(प्रन्‍तन उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 


खंड २ 
२--यू० पी० स्युनिसिपैलिटोज् ऐक्ट, १६१६ ( जिसे यहां श्राग चल कर मल 


प्रधिनियम कहा गया हूँ ) क्री धारा ८ को उपधारा (१) में खंड () को बाव >" पी० ऐक्ट 


हित है से कब ये यह २, १६१६ की 
नम्वर्लिखित नया खंड ( ) के रूप में बढ़ा दिया जाय । धारा ८ का 


(7) गाबाताड ब्राक्राइशालांड णि छव्फुक्षब्ाणा एी 0000४ प्रथ्यपा& 700 संगोधघन। 
शा8४750 क्षा प्राएतंडक, ” * 
भरी राम लगन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--३४,] ४०४ ६0 77006 0 [0 


९(8058 2 , ग76 , 5४68४ 6 78प6 7 [7 गी६प6 ह ह्वात ॥ ॥653 00 4 
59682. (८2) [० (77). 


बित्र का क्लाज़ दो जो हे वह मेच्योर के बारे में है। प्राज कत हमारे सामने 
सबसे बड़ी सम्रत्यागल्ले कौ है और गल्‍ला अधिक पैदा करने के लिये यह आवश्यक 


२०३ लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ नवम्बर, १६५२ 


[ श्री राम लगन सिंह | 


हैं कि हम अविक से ग्रविक ने स्थोर पंदा करे, और यह स्पष्ट हूँ कि कम्पोज्ड मेन्‍्योर सब से भ्रच्छी 
मेन्योर मानो जातो है । सेक्शन ७ का स्थुनिसिषल ऐक्ट जो है । बहु बोर के सेन इंटरी फ़न्कशन्स 
को डिफाइन फरता ३॥। जो फंक्शन बोई को करने ज़रूराो हें वह सेक्शन १ ले आउट 


फरता हूँ । में इस अमेंडमेंट के जरिये मंत्री सहोदय से यह निवेदन करवा चाहता हूं कि वह इस 
फम्पोस्ट को स्थुनिसिपल बोर्ड के मैनडेंटरी फंकदान्स में कर दें । 


“श्री प्रभु नारायण सिह (स्थानीय संत्यायें सिर्वाचन क्षेत्र )--साननीय प्रध्यक्ष 
महोदय, इस प्रकार का एक उंशोवन मेने भी दिया था। लेकिन चूंकि श्री राम रूगन सिंह जी 
का संगरोचन उस से मेल खाता है इसलिये में अपनी राय इस के वंजंज में इप्तो वक्‍त जाहिर कर 
देता हूं। जैसा कि श्री राम लगन सिंह जी ने कहा कि सेक्शन ८ जो है वह मेनडेटरी है वह बोर्ड 
के डिसक्रेशन पर उसके फ्रकशम देताईं । हम समझते है. कि जब इस बिल से संशोधन किया 
जा रहा हुँ तो यदि इसमें मेनडेटरी का प्राविजन न रखा गया तो यह उचित नहीं क्रिया गया है । 
जहां तक नाइट स्वायल और र'बिस की खाद बनाने का सवाल हूँ वह ऐसा सवाल हो गया है कि 
श्राज स्थुनिसियेलिटी के अन्दर मै नडेटरी का तरीका रखा जाना चाहिये । जहां तक उत्पादन का 
सवाल हू उससे कफ़ो मदद मिल सकती है । इसके साथ साथ काफ़ो बड़ी रकम भी बढ़ायी जा 
सकती हैं । अभो हम लोगों वे सुना कि सोराष्ट्र की एक महुआ स्थुनिसिपेलिदी ने काफ़ो रुपया 
इस काम से कमायाई । हमारे यहां यह होता है कि इलाहाबाद म्थु निसिपैलिदी को छोड़ कर, 
जहां कि यह चीज थोड़ी बहुत हुं हालांकि वहां भी पूरे तौर से नहीं होती है, अ्रविकांश 
म्युनिसिवल बोर्ड इस को खड़े यः ज्ञालाब पादने के काम में लाते हें जब कि इस से काफी फ़ायदेसन्द 
चीज हो सकतो$ । हमारे यहां तो इस पर कुछ खर्च नहीं (कथा जाता है लेकिन जापाम में 
लोग मेहतरों से ३ ते रेकर इस चोज़ को लेते हू । उं ती हालत में जो संशोचन श्री राम लगन सिंह 
जी ने रखाएहँ उस को माननीय मंती जी को सान लेना चाहिये । प्राविशियल सरकार की तरफ़ 
से हर म्युविश्चिलिटी के लिय इस तरह की स्कीम बनानी चाहिये। म्पुनि्सिपेलिदियों में 
यह काम जल्द से जल्द शुरू किया जाय और इसके साथ ही यह ध्यान देना चाहिये कि यह चीज़ 
मेलडेटरी प्राविजन में रखी जाय नहीं तो बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड रेसा नहीं करेंगे । इन दाब्दों 
के साथ में फिर माननीय मंत्री जी से कहुंगा कि वे इस संशोधन को सान ले । 


श्री मोहन लाल गोतस---सुप्ते इसके सिद्धांत को सानने में कोई एतराज नहीं हूँ लेफित 
कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत हें इसलिये इस समय स्वीफार नहीं कर सकता। 


*श्रो पुर्णचन्द्र विद्यालंकार ( विधान सभा निर्वाचस क्षेत्र )--अ्रध्यक्ष महोदय, इस 
संशोधन में कम्पोस्ट के बारे में कहा गयाहुँ । यह जो कम्पोस्ट फा कड़ा हू वह किस की सम्पत्ति 
है इसके बारे में ग्राजकल एक स्टरगल चल रहाहे । स्थुनिसिपल बो्े उस को अपने हाथ में कर 
रहे हैं। मेरी यह प्रायंवा हुँ कि इस को बातें समय यह ध्यान दिया जाय फि यह भंगियों की 
सम्पत्ति हें प्र स्थुनिसिपल बोर्ड इसको न ले। 


श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री महोदय से यह 
जातना चाहता हूं कि इसमें जो प्रेक्टिकल दिवकतें आयेंगी तो वह कौन सी [दिवकतें हूँ । 


में यह जानना चाहता हूं कि मातलनीय मंत्री जी ने कहा कि इस संशोचन को मानने में कुछ 
प्रेक्टिकल कठिनाई हूँ तो हम उन्त फठिनाइयों को जानना चाहते हैँ कि वह कौन-सी कठिनाई 
हैं जितकी वजह से आप इतने महत्वपुर्ण संगोचन को सानने से मजबूर हें। साथ ही साथ में 


# सदस्य ने प्रपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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यह भी कहना चाहता हूं किह्मभी श्री पुर्ण चद्ध जी ने जो बातें कही है उनकी और भी सरकार को 
ध्यात्र देता चाहिये, क्योंकि एक नये संघर्ष होने का डर है। यह जो नाइट स्वायल हीती है तो 
सेहतर समझते ह कि यह उनकी सम्पत्ति है और म्थु्िसियेलिटी समझती है कि यह उन्तकी 
सर्म्पत्तिर । में समझता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेता चाहिये। माननीय 
मंत्री जी को कोई ऐसा तरं।का मनिकालना चाहिये जिस से यह संघर्ष न हो । 


चंयरसंत--भानतीय मंत्री के अंतिम उत्तर देने से पहले अ्रगर किसी सदस्य को बोलना 
हूँ तो बोल सकते हे । 


श्री मोहन लाल गौतम--सानतीय अध्यक्ष महोदय, जे सा कि मेंने ग्रभी कहा कि जहां 
तक फम्पोस्ट बनाने का सवाल हूँ वह एक बहुत ही अच्छा कार्य हैं और यह जितथा हो सफता हे 
होता चाहिये । इस संजय में जो दिक्‍्कतें झायें उनको दूर करता चाहिये इसी पर विचार करते 
हुई यह पंश्ोघन रखा गया हे । जहां तक फम्पोस्ट बनाने का सवाल हूँ वह कोई भी 
मत निसिपेलिटी बना सकतीह । लेकित इस की पुूति करना ज्यादा तर ग्रो मोर फूड कम्पेन्त 
शोर गवर्म वेंट झाफ इंडिया की है। सब से पहले स्युनिसिपल बोर्ड के सामने जो दिवकतें हें 
वह यह हैं कि उस की झ्रायथिक हालत अच्छी नहीं हूं । इसके लिये उस्मीद हैँ कि गवर्नमेंट आ्राफ़ 
दूं डिया आथिक सहायता देगी । जब उस को वहां से आथयिक सहायता मिल जायेगी तो वह 
श्रपना का भच्छ तरह से कर सकेगी । हमारी राज्य सरकार के पास इतंना घन नहीं हे कि वह 
इस को चला सके । घ्वृनिशष्तिप लिटीज्ञ की आर्थिक अवस्था अच्छी न होने की वजह से वह अपने 
स्कीस को अच्छी तरह से नहीं चला सकती है । इस वजह से श्री राम लगन जी ने जो संशोधन 
पेश किया है उसको में मंजर नहीं करता हूं । 


मुप्त इस बात का दुघ ई कि इन्हीं कठिनाइपरों की दजह से जो संशोधन श्री राम लगन 
जी ने पेश किया हूँ वह माकूल होते हुये भी सुझ अस्वीकार करना पड़ रहा हैँ । 


चेयरसेन-..../6 तुष्र्डाणा 38 वां 7 टॉडप्रएछ 2. .. . .. . . . - 
श्री राम लगन सिह-श्रीमान्‌ जी, में श्रपना संशोधन वापस लेता हूं। 


चेयरमेन-..अब चूंकि प्रदत उपस्थित हो चुका है इसलिये आपके इस चीज़ के पेश 
करने में कफी देर हो गई हे। इसलिये यह प्रस्ताव अब वापस नहीं लिया जा सकता हूँ । 


सेंयरमसेन-...] वृष€रशी०0० 5 व 7 टाॉ8प्र56 2, [06 7, #ए60577/प/2  (8 
गिष्प्ाठह 7 707 ग82फ086 8 82700 ॥ 76 3 3890 4 ४2077 (८2) 7०7 ([).7 


(प्रबल उपस्थित किया गया और निम्नॉलखित विभाजन के पश्चात्‌ अस्वीकृत हुआ) 


पक्ष में ६ 
श्री कुंवर गुरु नारायण श्री बी० पी० वाजपेयी 
श्री नरोत्तम दास टंडन श्री राजा राम शास्त्री 
थ्री प्रभु नारायण सिंह शो हृदय नारायण सिंह 
विपक्ष में ३५ 
श्री ग्रब्दुल गक्र नज्षमी श्री मानपाल गुप्त 
श्री उमानाथ वली श्री मौलाना मोहम्मद नसीर 


भी कन्हँया लाल गुप्त थी रा शिवश्रम्बर सिंह 


२०४ लेजिस्लेटिव कॉंसिल [४ नवम्बर, १९५२ 
[वियरमन] 

श्री जगन्नाथ | श्री राम किशोर 

श्री ज्योति प्रसाद | श्री राम किशोर शर्मा 

श्रीमती तारा अग्रवाल श्री राम लगन सिंह 

श्री निजामुद्दीन शी रुकनुद्ीन खां . 

श्री मिल चत्र चतुर्वेदी श्री लातता प्रसाद सोवझर 

श्री प्रताप चद्ध श्राजाद थी ताल थुरेश सिह 

श्री प्रसिद्ध वारायण ग्रनद श्री विदवनाथ 

श्री प्रेमचन्र श्री शांति स्वष्य भ्रप्रवाल 

श्री परमात्मानन्द सिह श्रीमती शांति देवी श्रग्रवाल 
भ्री पर्णचन्ध विद्या्ंकार श्रीमती शांति देवी 

भरी बढ़ी प्रसाद करकड़ श्रीमती शिवराजवती नेहरू 

श्री बशीर प्रहमद श्री शिवसरन लाल जोहरी 

भरी भ्रब्दुल मजीद श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद 
श्री महमूद असलम खां श्री सरदार संतोष सिंह 


श्री एम० जें० मुकर्जी 


श्री राजाराम शास्त्री-जैसा कि, मानवीय भ्रध्यक्ष जी, आप ने कहा है कि जो मेम्बर 


सवाल पूछते हैं भ्रौर वह रहते नहीं हैं तो इस तरह से सदन का समय बरबाद होता है इसी तरह से 
जो प्रस्तावक महोदय हैं ओर वह अ्रपने संशोधन पर खिलाफ राय देते हें तो इस तरह से वह 
सदत का समय हो बरबाद करत हूँ। 


चेयरमेन--.जब चेयरमेन खड़ा हो तो किसी श्रन्य सदस्य को वहीं खड़ा होना चाहिये। 
दूसरी बात यह हूं कि हर सदस्य को अपने संशोवन के पक्ष में या विपक्ष में बोठ ऐसे का अधिकार 
है। यह उसको आत्मा जाने, उसकी तबियत जाने, कि वह क्यों बोट दे रहा है। 


प्रइत यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे । 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
खंड ३ 
नर ३--मल अभ्रधिनियत्म की धारा ८ के बाद निम्नलिखित नईधारा ८-ए के 
4? 7० एए, २ हद में रही जाय:-- पे 
१६१६ में नई " 
धारा ८प-ए का फ्शणाधणि 8-6. का तं3 सी प्राहि8 वीक्ष७० 48 भाएएड 7प्रशाक्षा 


बढ़ाया जाना। 06 58परग[6९छ. 0 007॥०७--- 


(2) “8580777 097 का ॥6 छ०ट0ा4 7णॉ5 छाहक6९ 407 (06 455७॥- 
एए ००॥४ा[एशाएं४8 प्रातंद्' का ॥॥ 20000क्रा08 ज्ञा।त 6 970एं2075$ 
0 06 रिका०50आशा0 ० 6 ?680008 50, 950; 


(9) “॥०्७० ० ह8८ा०॥$ (0९4 80068)” प्रह्षा5 का 070५ 80907- 
क्‍60 9ए 6 $॥66 (50एथा।एशाई 7 5 एद्ोथाी 0ए )णगीए्याणा ॥ 
86 0ग्रिटं॥ 02226. 7 

(0) “ह6ताणा” शाध्था3 था. छै९०००0 0 पी 8 88४६ 0] 3 00800; 

(व) “ल्ल07' जा 7028607 (0 9 ग्रश्ते 770875 8 96500 9058 778 48 407 
6 ॥76 >शाएं ध्यांद्रधत व 76 शैध्ण॑0 थे 70 0 (8 ज़रा0; 

(2) “0028” परध्या५ 328 0॥0०७ एएजाड60 वा धरा 0ीतएेंईआ ए422४/2 0 ॥7 

776 प्रशशवाश एा०ज्रा०2; 


४ # 


शा, [!! ० 950 
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(7) “82#९6फ966 (857६5 गाटक्षा 6 08585 59शसं760 7798 ए005धत07/ 
(5५07४९6प्रीटत (8525) 0762, 950 ; 870 

(2) “५४६६७ खल्दा5 8 फद्धाएं 900066 5५ छटगाजशाड0070 ४४४ पचरातंठ 52९०- 
707 44-8 

श्री प्रभ नारायण सिह--खंड ३ में अस्तावित नई धारा ८ के उपखंड ए को एए 

लिखा जाय और उससे पहले निन्‍दलिखित खंड ए के रूए में जोड़ दिया जाय--- 

“3(4) “.064/ $6-(0एटफराद्या छि0द्वए? उछ्छा5$ 8 उठाबवव #॥६एं॥2 (॥6 
70फ्र्ा5 एा 8एफुटएछं500 806 एजांइछ 0एलः 008 90705 870 209- 
$5778 एस ६-- 

() 2 जर।06 पा॥8 इचांग्रांडत, 26530टछ. जर० इ60प्रांत छ8 8 छाण0 
एाठा छाती 00780श87 8 दशएशएटएए8 5 058 86-(0एटफाप्राध्या 
600 956 ४७००॑ंश८ए  छैए (छएच्रथशफ्ााया 

(7) 7007 7007779675 ६0 98 2860/80 89 ४78 75258 ए8 0556077५; 

(7) परज्चन०0 7राढ्राएलशाड3 ६0 968 26६८०ं८०९ 09 (28 [९शडाधाए2 (०एाजां; 

(४7) 85 76976527शापट5 एस ठांगपंएं गाए ग्रापप्रंलसिएक 90205 ४0 28 30- 
ए0ण॑ंग्रांडठ 9&ए (0ठ6पशाणशहला 07 4#6 गा एए 876 ाशाउ&ी6० (0 


56 श8८८९० 98ए पा॥075 रण ताडाएएा 8700 ग्राएरंटएडं 52050095 एतांएा 
$70प्राव 868 9एथ्ा।560 फप 6 7.0९& 527-(0एथश7760ग 80870, 3700 


(79) 8870 707रंग825 0 (00ए2८77एहा साए्टएताएए ६78 क्‍000फए77४2 ०५०2०७४५; 
(7) 4#6 पाउएफबटाणा छएल्काराशं णएी शा! पम्रठश्ाकांड; 
(2) उ76 एाछलएणा छा फाश्तीरता 270 छपणओएए सलल्या। 5९०च०2८५; 
(3) ॥796 $प्र-)श्ंगालाता।ड ल्‍शाशडबटा, ?2एा।ए झत्थाएओं 06ए9477थत; 
(4) ॥॥86 एम्रर्श श्राशएवछा, उ्छा0ठ॑995 206 ००05; 
(5) ॥#6 छहांधा2 ॥0ए7ए श॒क्षामगर 0मिप्टा; 
(6) 36 एट07 ण &800०00595. 
अमकबिावा०ा--ा 286९०ॉ70705 40 06 4.006 986 (ए0एथ/श6या 3276 ६0 86 260 
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इतमें एक नई डिफ़तीशन जोड़ी जा रहो हुं । लेकिन लोकल सेल्कफ गवर्नमेंट बोर्ड का 
मतलब क्या होगा और भी कई संशोधन के प्रस्ताव इस तरह के हूं । 


में ऐसा महसुत्त करता हूं कि जिस तरीके से पुराना स्पृनिसिपेलिदीज ऐक्ट हमारे सामने 
हैं उसको देखने से ऐसा मालम होता हैँ कि उससे हमारे स्वायत्त शासन की डिगनिटी जो कायम 
रहना चाहिये वह नहीं रह पाती । पुराने ऐक्ट के अनुसार बृटिश शासन काल में सुपरविजन 
का अधिकार डिस्ट्क्ट में जिस्देट और कमिइनर को दिया गया था। सन्‌ १६१६ के ऐक्ट 
के मुताबिक जो ऐ कट कि अब भो बरकरार हू उस मे आज भो उसी तरोक की धाराय है जिससे 
ग्राज भी सुयरविज्जनओऔर कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आरर ऐसे लोगों के हाथ में हुं । पहली बात 
तो अध्यक्ष महोदय में यह समझता हूं कि स्वायत्त ज्ञासन जो कि एडल्ट #नन्‍्चाइज़् के श्राधार पर 
चुने जाते हें उन के अधिकारों पर आफ़ोशल वर्ग को तरझ से ऐवा कंट्रोल न होना चाहिये जो 
ऊपर से लादा हुआ मालम हो ।इतीलिय संत यह सुझाव रखा कि मस्पुनिस्चिपल बोर्ड को सुपरवाइज्ध 
करने के लिये एक लोकल सेल्फ गवर्नेमेंट बोर्ड बताना चाहिये, जिस का प्रेस्नीडेंट होल टाइम हो । 
इसके साथ ही साथ उसमें असेम्बली ओर कोंसिल के कुछ मेम्वर्स हों, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रि- 
कट बोर्ड के चने हुए प्रतिनिधि हों और साथ हो ऐसे एक्सपर्ट स भ॑। हों जो कि स्वास्थ्य के मामले में, 
इंजीनियरिंग के मामले में, ए ज्‌ केशन के सासले में, प्लानिंग के मामले में तया अव्य सासलों में अच्छा 
ज्ञान रखते हों । एक सबाल हमारे सासने यह भी हूँ कि प्राविशियल गवर्नेमेंट और लोकल 
बाडीज़ का क्या कोआा्डिनेंगन हो । हम यह सहसूस करते हु. कि आज के य॒ग में जब हम इस 
बात को सोचते हैं कि अधिक से अ्रधिक पावर्स डिसेन्ट्रलाइज्ड हों तो हम इस बात को अच्छी तरह 
समझत हूँ कि जो प्राविन्शियल और सेंदल प्लानिय का काम हें वह प्राविन्शियल और सेंट्रल 
गवनंमेंट के हाथ में होगा । लेकिन साथ ही साथ जब सीध म्थुनिसिपल बोर्ड बनेंगे उन के 
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[श्री प्रभु नारायण सिंह] 


सिलसिले में यह ज़रूरी हो जायेगा कि जो प्राविन्शियल कार्य हम उचित समझें कि 
स्थुनिसिपेलिदीज्ञ करें उन का कोझ्रा्डिनेशन एक दूसरे से होना चाहिये। इसलिये भी एक कमेटी 
की ज़रूरत है जो कि इस तरह के प्लानिंग और कोझ्ाडिनेशन को कर सकें। इम्के सिलसिले 
में कुछ बात याद रखने की ज्ञरूरत हे। जेसा कि श्रभी सवाल उठा। 


*अ्री शांति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र )---प्रान प्वाइन्ट आफ़ आाडर, 
सुझे निवेदन यह करना हू कि दूसरी धारा में यह अमेंडमेंट इस अ्रति नियम के जो सामने आ रहा 
है, नहीं रहता है। इससे यह हो जाता है कि उस मुख्य ऐक्ट का जिस में अमेंडमेंड करने के लिये 
यह अधिनियम लाया जा रहा है और जो अधिनियम हमारे सामने हे उसमें यदि कोई अमेंडमेंट 
लाया जाता है तो वह इतलिये कि इतकी संशाः से बहुत दूर न हो जाये। यह जो अमेंडमंट 
लाया जा रहा हँ उससे इसके संबंध में कोई बात नहीं रहती बल्कि उससे बिल्कुल दूर 
हो जाता हे जो कि इस अधिनियम को मंशा में नहीं हे । 


चेयरमेन--जो मृवर साहब हें क्‍या वह बतला सकते हैँ कि इस संशोवन का 
सूल अधतियम और इस विधेयक से क्‍या संबंब हे । 


श्री प्रभु नारायण सिह---प्रधिनियम से यह संत्ंध है कि जहां पर गबर्नमेंट शब्द 
श्राया हैं उसकी जगह पर हम लोकल सेल्फ़ गवर्त मेंट बोर्ड रखता चाहते हें। उस लोकल सेल्फ 
गवनंसेंट बोर्ड को हमने इक्सप्लेन किया है । जो अमेंडमेंट हूँ वह इससे संबंधित हे । 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--आप का जो अ्रमेंडमेंट 
है वह आउट आफ आर हे। 


चेयरमेन---आप कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं या वही बात जो पहले कही गयी है । 
श्री प्रताप चन्द्र श्राज़ाद--में वही बात कहना चाहता हूं । 


श्री सोहन लाल गोतस-.यह एक ऐवा बड़ा सवाल है जो कि इत अमेंडमेंट बिल से 
ताललू क नहीं रखता हे। उसको बंक डोर से लाने की कोशिश की जाती है। श्रगर में 
इस अमेंडमेंट को मान लूं तो यह कते फंक्शन करेगा। केवल स्टेट गवर्नेमेंट की जगह यह बोर्ड 
बना दिया जाय तो बगेर इसकी ड्यूटी डिफ़ाइन किय यह फ़ंक्शन कंसे करेगा। इस बिल को 
क्या दकक्‍ल होगी।। उनकी राइट ओर ड्यूटी क्या होगी । यह इतना महत्वपूर्ण सवाल हैँ कि 
जिसके ऊपर काफ़ी विचार करने की आवश्यकता हु इतलिये यह आउट आफ आडेर हे। अगर 
इसको मंजूर कर लिया जाय तो गवर्नेमेंट के काम में बाधा पड़ेगी । 

चेयरमेन---यह वेवानिक श्रापत्ति उठाई गयी हे कि यह संग्योधत बिल के स्कोप 
के बाहर हैं । उसके जवाब में म््‌वर साहब ने कहा हूँ कि और धाराओं के संबंव में गवर्नमेंट 
की जगह पर लोकल सेल्फ़ गवनमेंट बोर्ड रखा जाय तो वह जायज्ञ हे। इसलिये उसको यहां 
रखने के लिये उसको यहां पर डिफ़ाइन करना ज़रूरी होगा। माननीय मंत्री जो ने कहा कि 
अ्रगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय तो बिल का स्वरूप भयंकर होगा । बिल का स्वरूप क्‍या 
होगा इसको सदस्यों को समझना चाहिये। इसको समझ कर वे वोट देंगें। बिल का स्वरूप 
ठीक होगा या नहीं होगा इस प्रकार की आपत्ति अ्रवेधानिक हे । 


अ्रब सवाल यह हे.कि इसमें एक ऐसी संस्था का समावेश करना विधेयक के स्कोप के 


भीतर हे या नहीं। जो बिल है उसम॑ एक ऐसी बाडी को इंट्रोड्यूज करना इत बिल के स्कोप 
के बाहर हें । में इसलिये इस अ्रमेंडमेंट की इजाज्ञत नहीं दे सकता । ' 
' श्री राजा राम ज्ञास्त्री---माननीय अध्यक्ष जी, यह हो सकता हे इसके संबंध में और वही 


सवाल उठाया जाय । र्‌४ दफ़ा जो आ रही हैँ उसमें लिखा हे कि गवर्ने मेंट एक्ाउन्ट आफितर 





*सदस्य ने अपना भाषण चूद्ध नहीं किया । 


सन्‌ १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज्ष (संशोधन) विधेयक २०७ 


को नियुक्त करे। मेरा कहना है कि पब्लिक सविस कमीशन नियुक्त करे। सेंने तो केवल 
इसको डिफनीदान के लिपे हो पेश किया हे दका २४ में जहां गवर्जेवेंड ने यह लिया है कि वह 
एकाउन्द्स श्राफिपर नियुक्त करेगी तो मेरा कडुता ई कि वहू नियुक्ष करने के बजाय पब्लिक 
सर्विस कमीशन से हो। तो उसको डिक्राइन करने के लिये ही मेंने इसको पेश किया हू । 


चेयरमेन--क्या आप एकाउन्ट्स आफिसर की तियुक्ति के लिये यह चाहते हैं 
कि उस की निवुक्ति किसी नई संस्था के द्वारा हो या आ्राय यह चाहते हें कि इग्जिस्टिंग पक्लिक 
साब्स कमीशन द्वारा हो। 


श्री राजा राम दसत्री--में चाहता हूं कि इसकी नियुक्ति के लिये एक बाडी हो 
उप्ती को डिकाइन करने के लिये मेंते यह रखा हूं। 


चेयरमेन--आप इस बात को छोड़ दीजिये । में तो यह जानता चाहता हूं कि आप 
नियक्ति किसी वर्तमान संस्था द्वारा चाहते हें या नई संस्या से चाहते हूँ । 


श्री राजा राम शास्त्री--मेरी मंशा तो नई बाडी के लिये ही है। 


श्री प्रभु नारायण सिह--.गवर्नमेंट ने एक एकाउन्द्स आकिप्तर नियुक्त करने 
की बात रखी हें। यह इट सेल्क एक नया ग्राइटेम हु। हम चाहते हे कि एक नई बाडी से 
एकाउन्ट्स श्राफिसर को नियुक्ति हो। 


चेयरमेन--राय तो हर एक आदमी अपनी रखता है लेकिन काम होगा मेरी राय 
के साथ। इसलिये में यह समझता हूं कि आप किसो नई बाडो द्वारा एकाउन्दस आफिसर 
की नियुक्ति के लिये नई संस्था बनाने के संबंध में संशोवन नहीं रख सकते हें। श्राप इसको 
या तो वर्तमान कमीशन के द्वारा करा सदते हे या बोर्ड के द्वारा लेंकित नई संस्था स्थापित 
करके इस विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ा सकते है । 


श्री प्रभु तारायण सिह--.्रध्यक्ष महोदय, में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब एक 
नया एकाउन्दस आफिस्तर नियुक्त होने जा रहा हे तो यह एक नया श्राइटेम होगा जो अब तक 
ऐक्ट में नहीं था इसलिये यह भी स्जेशन हो सकता हु कि एक नई बाडी द्वारा उत्की नियुक्ति 
ही । 


चेयरमेन--जब एक दफा रूलिग हो गई तो बात खत्म हो जाती ह। प्रगर आप 
को कुछ कहना हूं तो मेरे चेम्बर में मुझ्ते मिल सकते हें। 


प्रदन यह हु कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।) 
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चेयरमेन--प्रइन यह है कि खंड ४ इस बिल का भाग बना रहे । 


(प्र उपस्थित किया गया श्नौर स्वीकृत हुआ) 


खण्ड ५ और ६ 
प्‌० पी० ऐक्ट ५--मूल ग्रधिनियम की धारा ६ के बाद निम्दलिखित नई धारा ६-ए के रूप में 
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संशोधन । 4 ग्रएगाटाएशी(५ए ज्राए। ए85 8608079 ००ाशापाल्तद प्रतएश एंड 6०७ 00 

706 03ए ॥त0९096ए ए॥60०5709 [॥6 ए077शशाएशआआशां ०776 ऐं. ऐ, 

णांणं0ा08 (%॥लावात 30४, 948, प्रा॥655 406 शरापराएं08।ाप 

08 076 जरा, ॥6 99806 (00एश॥शक्षा। 86 840759१80, 48 ४708९ (0 
शातिडक्ाएतषव $०8४078/ पए्रक्षा॥70॥0 0 787 907परॉशा0॥.7 


चेयरमेन--धारा ५ के संबंध में श्री गोबिन्द सहाय ने एक असेंडमेंट दिया है क्या वह 
यहां मौजूद हूं ? 
एक सदस्य--नहीं हे । 
चेयरमेन-.प्रइन यह है कि खंड ५ व ६ इस बिल का भाग बने रहें । 
(प्रबल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खण्ड ७ 
७--मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा १०-ए के रूप में 


य० पो७ - रक्‍्ली जाय :-- ु 
ऐक्ट २५ 0-8. (0 %ऋणठएा 88 छा0०श१66 ॥॥ 5००४० 3], 32-68 ० 47-8 6एशफए 9000 
१६१६ में .  शीक्षी ०0णापग्रा6 णि 4 एल्थ5 पिणा (6 036 0० 700०7 45876 | 
नई घारा ए्पाइप्रशा०8 8००० 43-0 80 (6 0080 ॥85 ए६था ०0णाई्ाप्र20 : 


१०-ए का एण्जंत०6 4 ॥6 9६6 00एथालशा 799, 09 70700 वा ॥6 एल 
बढ़ाया जाना (72272 छालाएं 70॥ ४76 0 6 96 था। ए थी ० काए 0040, 


सन्‌ १६४२ ई० झा उत्तर प्रदेश स्पुनिस्िपेलिदीज्ष (संशोश्वलो) विधेयक २०६ 


50, 80#४6एट्टा, ६॥8६ ६88 (08४ €ड्रॉटाि४0०ा (065 छ0 7 6 8४27822/८ 
€ड़ट्टह्ए एज्0. इच्दा$ 


(2) ॥#॥6 हाएा 00 8 9052 हद 85880 गि0ण ६6 6096 छा ग5तीएशा07 ६55छ6व॑ं 
0 एप्ाउइप्द्त28 0 इच्टााए0 43-(5 86 6 50576 9६85 92270 007रडप्राप्राह, 


श्री सत्यप्रेसी उपनाभ हरिप्रसाद--से प्रपता संशोधन म्‌द्र नहीं करना चाहता । 


श्री प्रभु नारायण सिह--इससें चूंकि लोकल सेल्फ गवर्ममेंठ की बात भाई है इसलि 
में इसको सूव नहीं फरता छाहता हूं। इसके बाद एक प्रताप चन्द्र श्राजाद का हे ज्ञायद 
वह सूव कर । 


श्री पूर्णचनद्ध विद्यालंकार ( विधान सना निर्वाचत क्षेत्र )--में इसको मृव नहीं 
करना चाहता । 


श्री प्रभु साशायण सिह---जो प्रताप चल््‌च आजाद ने अमेंडमेंट रखा था उसी के 
कुछ रूप में मेरा भी संशोवन सेरा संचोधन इस तरह से हे :--- 
जा, 4 568 ६0 700४2 (3 | ६898 85 ॥76 07 ६6 277870680 822८007 40-/8 ६४१९ 
0705 “(09398 एट7ए? 88 उडठ597प/९६ं [9/ *[एछ०0 प्रद्धा57, 
नें चाहता हूं कि दो जाल के स्थान पर एक साल का समय कर दिया जाये । यह जो 
संद्ोचन है में समझता हूं थिः सदन के ऋधिक्रांद सदस्यों की यह राय है कि यह समय एक साल 
का कर दिया जाये । इसके पंजंध में में बह कहना चाहता हूं कि यह साफ तोर से कह दिया गया हूं 
कि बोर्ड का कांस्टीटयदन ४ साल के लिये होगा इसके बाद आगे चल कर यह कहा गया है कि यदि 
गवने पेंट उचित समझे तो बोर्ड का जीवन बढाया जा सकता है ओर वह दो साल तक का हो सकता हे 
में समझता हूं कि दो साल का सलय जरूरत से ज्णदा हैं। यदि इक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ 
ही जाती हु तो उसको छः महीने का एक्सटेंशन दिया जाये ओर फिर श्रगर जरूरत समझी जाये तो 
छ: महीने का समय और बढ़ा दिया जाये । लेकिन पाल भर से ज्यादा पावर देना में उचित नहीं 
समझता । पहले तो मंत्री महोदय ने हो सरकार के ऊपर दो साल का अंकुश लगाया है! 
उन्होंने यह वाजित्र समृजझ्ा कि अगर सरकार के ऊपर अंकुश न लगाया जायेगा तो ज्ायद यह 
समय बढ़ता ही चला जापे। लेकिन भें समझता! हूं कि दो साल का सझय भी ठोक नहीं हु । 
जब आप दो साल का प्राविजन बनाते हें तो होता यह हूँ कि जितने का प्राविजन होता हुं 
उससे बढ जाया करता हैं तो उससे यहु होगा कि समय दो साल से सी अधिक लग जायेगा । 
इसलिये में यह उचित समझता हूं कि दो साल के बजाय एक साल का ही समय रक्‍्खा जाये 
तो ज्यादा अच्छा होगा 


श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद--इस धारा में मेरा भी एक संशोधन है जो 
इस संशोधन के पहिले हैं । 

चंयरसन-मंने पहले आपका नाम पुकाराथा शायद आप उस समय नहों थे। अरब 
उसको बाद में ले लिया जायेगा । 


श्री मोहन लाल गोतम--जो संशाघन दो साल के बजाय एक साल को करने के लिये 
रकखा गया है उसमें कोई खास दिवकऋत तो नहीं हे लेकिन यह देखने में श्राता है कि कई बार 
इस प्रकार की कठिनाइयां थ्रा जाती है जो कि चुनाव करने में लगभग असंभव सा हो जाता है । 
जिस प्रकार से यह अमे डिय बिल बनाया गया है उसमें यह विचार धारा है कि चार साल का बोडे 
का जीवन काल हो और उसके बाद एल्रेक्शन किया जाये। यह एक सिर्द्धात रूप में चलना 
चाहिये। अगर एक्सटेंशन किसी का होता हूं चाहे वह ६ महीने का हो या एक साल का हो जब 
तक कोई विद्येष परिस्थिति नहीं होगी तब तक इक्सटदन नहीं होगा । यह विचार घारा इस बिल 
में रक्‍वी गई हें। कई बार इस तरह की दिक्‍कतें आ गई हैँ कि जहां चुनाव करना लगभग 
असंभव हे तो इस चीज़ को सामने रख कर आखीर में यह डिसक्रेसनरी पावर सरकार को दी 


यू पी० ऐक्ट 
२, १६९१६ की 
धारा ११ शोर 
१३ से १७ तक 
का निकाला 
जाना । 


6&0078700 
० फ्रशात5, 


२१० लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवम्बर, १६९४२ 


[श्री मोहन लाल गौतम] 


गयी है। इसमें बहुत सी बातें ञ्रा जाती है श्रगर दो साल तक की मियाद है तो इसके माने यह 
नहीं हैं कि हुर बोर्ड ६ साल तक रहेगा ही। ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहों है। एक और भी 
बात हुँ कि किसी बोड को सरकार एक्सटेंड नहीं करना चाहती हे लेकिन परिरिथति ऐसी हो 
जाती है श्रोर उस जगह की मांग होती है तो ऐसा करना पड़ेगा। यदि किसी स्थान में 
प्रकाल पड़ गया और उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन कराना है तो लोग कहेंगे कि जितना 
रुपया इस में खच॑ किया जा रहा है उतना भूखों को बांद दिया जाय। तो हमेशा 
सरकार इस का इस्तेमाल नहीं करेगी । इसमें जनता की मांग हो सकती है श्रौर सदन की मांग 
हो सकती है कि इस वक्‍त इलेक्शन न कराये जायं। इसलिये हम ने ज्यादा से ज्यादा २ साल 
रखा है। में चाहता हूं कि आप इस को वापस ले लें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है । 


श्री प्रभु नारायण सिह--प्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनरली 
ऐसा नहीं करेंगे कि हर बोर्ड की लाइफ ६ साल की हो। तो जहां तक उन के श्रश्योरेंस का 
सवाल हूँ में समझता हूं कि झ्रागे चल कर उन के मंत्रित्व काल में यह चीज़ हमें देखने को मिलेगी 
कि आय्ग इन पर असल हो रहा हैँ या नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरी बात 
स्थानीय परिस्थिति की कही है कि कभी उस से भी चुनाव कराना कठिन हो जाता है श्रोर उन्होंने 
इसका एक उदाहरण भी दिया कि यदि किसी इलाके में सुखा पड़ गया तो म्युनिसिपल बोर्ड का 
चुनाव कराता मुश्किल होगा। 


श्री मोहन लाल गोतम-.मेंने म्युनिसिपल बोर्ड नहीं डिस्टरिक्त बोर्ड कहा था। 


श्री प्रभु नारायण सिह--खेर उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रक्ट बोर्ड ही कहा हो तो 
ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दो साल भी खत्म हो जायं श्रौर उस्त समय ऐसी हालत हो तो 
उस वक्‍त यदि इलेक्शन स्थगित कराने हों उसके लिये हाउस हमेशा तेयार रहेगा और किसी प्रकार 
का एतराज नहीं होगा । ऐसी हालत में में समझता हूं कि एक साल का समय काफी है। 
यदि ४ साल के बाद इलेक्शन कराना सुश्किल हो जाय तो ६ महीने पहले एक्सटेड करना चाहिये 
श्रौर फिर ६ महीने और करना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये । 


चेयरमेन---प्रइन यह है कि “प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य को प्रथम पंक्ति ५ में 
शब्द ॥ज़० के स्थान पर दाब्द “0॥6 रख दिया जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया भ्रौर श्रस्वीकृत हुआ ।॥) 


श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि खंड ७ की पंक्ति २ का दब्द “रक्खा शब्द “रक्खी” से बदल दिया जाय । 


चेयरमेन--प्रदन यह है कि खंड ७ की पंक्ति २ का शब्द “रक्खा” शब्द “रकखी” 
से बदल दिया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 
चेयरमेत--.-प्रइन यह है कि संशोधित खंड ७ बिल का भाग बना रहे। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
खंड ८ 
८घ--मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक निकाल दी जायें। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपलिटीज़्ञ (संशोधन) विधेयक 


हि औ। 
हा 
अर चिे 


चयरमन--प्रइन यह हु कि खंड ८ बिल का भाग बना रहे । 
(प्रदन उपस्थित किया गया श्रोर स्वीक्षत हुआ ।) 


खंड € 
६--मूत्त श्रधितियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारायें ११-ए से 
११-सी तक, १२-ए से १ए-एच तक और १३-ए से १३-के तक रक्‍्खी जायें । 
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श्री प्रभु नारायण सिह--श्रीमान्‌ जी में श्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा 
(!-8) में खंड २ डक में अंक व शब्द “ ]5 0875 / के स्थान पर शज्द 
0०06 7्राणा। _ रख दिये जाय॑। 


यह जो सेक्शन है वह खासतौर से इसलिये है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक भ्युनिसिपल बोड 
के कितने वार्डस हों इसका फंसला करेंगी, उस वार्ड का क्‍या एक्सटेन्ड हो, उसमें कितनी 
सीट्स हों उसका भी फेसला करेगी । इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिये जो रिजवेंशन 
प्राफ सीद्स हैं उठ का भी फंसला करेगी। इस आई्डर में लोगों को १५ दिन के भ्रन्दर 
ग्राब्जेक्शन, यदि कोई करना चाहे तो, करने का अधिकार है । 


इसके भ्रन्दर जो यह १५ दिल का समय रखा गया है यह बहुत ही थोड़ा समय है, क्योंकि 
इतने थोड़े से समय के ग्रन्दर लोगों को अपना अब्ज क्शन पेदा करने मे बड़ी दिक्कत होगी । इस के 
साथ हो साथ इसमें सीट के रिजवेंशन का बटवारा भी होगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
काय हूँ, अगर उसमें किप्ती बात की जरूरत पड़ी तो यह १५ दिन का समय बहुत हो थोड़ा हूं 
इसलिये मे समझता हूं कि एक महीने का समय रख दिया जाय तो ज्यादा भ्रच्छा होगा। में 
क १५ बिन का समय बहुत ही थोड़ा हैं इसलिये इसको बढ़ा दिया जाय जो ज्यादा 
प्रचछ्दा होगा । 


श्री मोहन लाल गोतम--.मानतीय भ्रध्यक्ष महोदय, जहां तक सीट के बटवारे का 
संबंध हैँ वह उसमें बहुत ही साफ कहा गया हूँ श्रोर उसी के आ्राधार पर यह रखा गया हूँ भब 
इसमें हेर फेर की जरूरत महीं है + में समझता हूं कि इसमें देर करने को जरूरत नहीं है । क्योंकि 


सन्‌ १६४२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युलिसियेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक २१७ 


क््यादा देरी करता ग्रच्छा नहों है । मेरे ख्याल में १५ दित का समय बहुत काफ़ी हे इसलिये 
समय को बढ़ावे की कोई खास जरूरत नहीं हु, इसलिये इस वंशोवन को में मंजूर नहीं 
कर सकता हूं । 


श्री प्रभु नारायण सिह--माउतीय अध्यक्ष महोदय, स॑ यह जानता हूं कि माननीय 
मंत्री को इलेक्शन के सासले में काफो तन्ुर्त्रा हे, लेकित इस सिलसिले में हम लोगों को 
जो परेशानियां होती हें उतर का भी व्यात रखना चाहिये । छोलसिल और असेम्जली में तो 
जल्दी माजूस हो जाता हे वह आकड़े ले सकते है । लेकिन म्थुनिलियल बोर्ड और डिस्ट्क्ट बोर्ड 
के लिये यह १५ दिन का सनय वड़॒त ही बोड़ा है, इस लिये इस समय को बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा 
ग्रच्छा होगा। 


चंयरसन-....प्रदन यह है कि प्रस्तावित घारा (!---8 ) में खंड २ की तोसरो पंवित में 
अंक व दाब्द _5 0295 के स्थाच पर शब्द “0॥6 ग्राणाए। रख दिये जाय॑। 


(प्रइत उपस्थित किया रया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री कुंवर गुरु मारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अ्रध्यक्ष महोदय, 
में आपक्ती आजा से निम्न लिखित पं शोथन क्लाज € में पेश करना चाहता हु :--- 
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श्रीमान जो नई घारा १३ (डी ) है उसके सी में यह लिखा हुआ है 20-08 8709 9/408 
० ए०णी। | 6 शा ० ती59058 ० ४ 58040। तो कोई इडोफनिजश्ञनत् नहीं दी 
गई हैं कि यह जो ग्राफिद है, वह किन किस्म का प्राक्ठट होगा और तब वह 
शख्स डिसक्वालिफ़ाइ किया जायगा। इसका परिणाम ऐसा होता है कि अगर डफ़िनीशन दी 
होती कि कला फल्नां किस्म के प्राफिद अगर होल्ड करता है तो साफ होता लेकिन 
झ्रगर रिटर्निंग झआाफिसर के ऊपर ही बिल्कुल छोड़ दिया जाता है तो उत्तका नतीजा यह होगा कि 
उसमें अननेसेसरी डिले व लिटीगेशन होगा। इसलिये वह चीज जरूरी थी कि प्राफ़िट्स की 
डै फ़िरीक्षन दी होती विः किन किन किस्म के भ्राफ़ेट होंगे जिन से वह डिसक्वालिफाइ हो 
जाता है तबतो कुछ ठीक था। लेकिन तो प्राफ़िद्स की कोई ३ फ़िनिदान नहीं दी हुई है और यह 
चीज़ बिल्कुल वेग रक्‍्खी गई है । इसका परिणास यह होता है कि फिल्मजी ग्राउन्ड पर तामिनेशन 
पेपर खारिज होंगे और अनने वैसरी वेस्ट झाफ एक्सपेंडोचर होगा । इसी उद्देश्य से मेंने यह संशोधन 
पेश किया है । में माननीय संत्री जी से इतना कहता हूं कि इससे मेरे संघोधत से इतना हो जायेगा 
कि ७ दिन पहले हर शख्स को श्रधिकार होगा कि वह उस जगह से जिनका फि वह प्राफ़िट 
होल्ड करता है अपना इस्तीफा दे दे ओर टु दि सेटिस्फेक्‍्शत आफ रिटनिंग आफ़िसर वह इस 
चीज को साबित कर दे कि ऐसा उहीं है । इसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिये ही यह संशोधन 
है और उसमें मानवीय मंत्री जी को कोई आ्रापत्ति नहों होगी । 


श्री मोहन लाल गौतस--.श्रध्यक्ष महोदय, श्री गुर नारायण जी ने जिस परेज्ञानी 
से बचने के लिये यह संशोधन रक्‍खा हे, मेरा ख्याल हूं- कि इससे और ज्यादा परेशानी 
इस संशोधन में पेश कर दी हें। होल्ड्स ऐवी प्लेस झ्राफ़ प्राफ़िट के बाद समझ में यह महूँः 


श्श्द लेजिस्लेंटिव कॉंसिल [ ४ नवम्बर, १६५२ 


[ श्री मोहन लाल गोतम | 


आया कि रिटनिंग आफ़िस को क्‍या दिक्‍कतें उसमें पेश हो सकती हें और उससे बचने के लिये 
उन्होंने पुरा श्रधिकार रिर्शनग आफिप्तर को दे दिया है । उसमे उन्होंने यह रक्‍्खा है कि 
८ दो वैटिल्फ़ैक्शन आफ़ रिटर्निंग आाफ़िसर डेट हो हैज डन सो । एकठ केदार हूं तो इसके अन्दर 
यहु रे लान फर दिया गयाहे । उसके पास और कोई चारा नहीं हे द्विवाय इसके कि वह श्रलग 
ने ले और अलग लेगा मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है । वह अपने नाम से भी ठेका ले सकता हूँ 
शोर बेन!म से भी ले सकता है जो ठे केक्षर मेम्बर हो जाय वह किन्‍्हीं और नाम से ठेका 
लेता है और अगर उठके पास पैसा है तो उसको परिमिशन भी मिल जाती हे कि सेम्बर होने के 
बावजूद भी वह ठेकेदार हो उकताहे । हम ऐसी मिसाल जानते हे कि वह मेम्बर होने पर भी 
ठेका करते हुं तो यही सभा चीज़ें हैं जिसे वह बचना चाहते हैँं। यह जो प्राविजन रक्‍्खा गया 
है कि होल्ड्स ऐनी प्लेस श्राफ़ प्राफिट, तो इसकी आवश्यकता थी और जितने भी इलेक्शन के 
रूलस हैं उनमें भी यही रक्खा गयाहु । इसलिये जिस परेशानी से आप बचना चाहते हें 
तो आवका जो संशोधन है उससे और भी परेशानियां पेदा हो जायेंगी। इसलिये में इसको 
मंजूर नहीं करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मृबर साहुब अपने संशोधन को वापस लेलें। 


श्री कुंवर गुरु नारायण--साननोय अ्रध्यक्ष महोदय, सुझे तो बड़ा ताज्जुब हुग्रा 
यहसुन कर जो कुछ में व्री महोदय ने कहा क्योंकि में समझता था कि कोई बड़ी बात इस संशोधन 
को वियक्ष के लिये बतलाई जायेगी, मगर एस! नहों हुआ । में समझता था कि ऐसी बात 
बतलाई जायेगी जिपसे कि प्राफ़िट की हे फ़िनिशन क्लियर हो जाये और इसके विपरीत माननीय 
मंत्री ने यह कहा हू वि: इस वंश्योधत को मान लेने से तो परेशानी और भी बढ़ जायेगी और उन्होंने 
इसके लिये सिर्फ़ एक ठे हेशर का एक्जास्पुल दिया है । इसमें सिफे एक ठेकेदार ही की चोज 
नहीं हो सकती हु बल्कि और भी बहुत सी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जब तक प्राफ़िट की 
डेफ़िनिशन साफ़ नहीं होगी ।_ जो बिलकुल बेग है। मेरा संशोधन कहता है कि ७ दिन पहले 
हर शल्स इस्तीफ़ा देता हु रिटनिंग श्राफ़िसर के सामने उसको साबित करता हू, तो इसमें बहुत 
: ऋम स्कोय लासजदगी का पर्जा खारिज होने का रह जाता है और उसको हटाने के लिये 
बल्कि क्ञोई चान्स नहीं है । अब मान लीजिये कोई प्रेस का प्रोप्रराइटर है और कोई लोकल 
बाडी है श्रौर उद्त अस के प्रोग्राइटर से किसी बोर्ड ने छपाई का काम लिया और पहले से लेते 
रहे हैं, तो आप उसके लिये उस समय कह सकते हे जब कि वह म्युनिसिपल इलेक्शन के लिये 
खड़ा हो, कि यह छपाई का काम करता है, इसलिये यह नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसके लिये 
यदि वह यह साबित कर सकता है कि बह खड़ा हो सकता है , तो एक हफ्ता पहले उसे बोडड के 
काम से हटने का भी उसको इतनामोका मिलना चाहिये। तो वह खड़ा हो सकता है या नहीं, 
यह चीज़ साबित होनी चाहिये और मेरा संशोधन स्वीकार घहीं होगा तो यह चीज़ साबित नहीं 
होगी। तो इश्नमें बह चीज़ साफ़ होती चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे बहुत 
परेशानी हो जायेगी । ओर जो में ने संग्ोधन पेश फिया है, उससे लोगों को परेशानी नहीं होगी 
और यह चोज भी साफ़ हो जायेगी। इसमें प्लेस झ्राफ़ प्राक्विट की डेफ़िनिशन हीं है इसलिये 
मेंनें यहु उचित समझा कि इस संशोधन को रखूं । पहले आपने यह चाहा था कि हर शख्स रिटर्निंग 
आफ़ोसर के पास स्खूत दे दे कि यह उसका सबूत हूँ और अ्रगर वह उसे मंजर करे तो उसको 
मात्रा जाय और ऋगर नहीं तो इसमें इन्टरश्रिटेशन दूसरे तरह के हो सकते हें । मान 
लीजिये कि तीन महीने पहिले किसी शरद रजिस्टर्ड ठे केदार ने का ले लिया और इस पर कोई 
फरीक साबित करता हे कि तुम खड़े नहीं हो सकते हो क्योंकि तुमको फिर काम सिलेगा । 
तो फिर बतलाइये कि क्या होगा अगर माननीय मंत्री जी मेरा यह संशोधन संज्र नहीं करते 
हैं तो लोगों के इलेक्शन ग्रौर तामज्दगी या फ़िल्मजी ग्राउन्ड्स पर खारिज होंगी । तो यह पता नहीं 
चलता हे कि किस किल्म का प्लेस आफ़ प्राफ़िट बिल की घारा में आता हुँ और किस किस्म का 
नहीं झाता हूं । 
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श्रीमन, यह जो संशोयन हूं स्युनिसिपलेदीज्ञ के चुनाव में कानटल्ट करते के लिये किसी भी 
सदस्य को चाहे वह पालियामेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेंचर का हो या फिस रू. पॉलीटिकल श्ाार्मे 
वाइजेंदन का हो यह संशोधव डिबार करता हैँ ओर इसलिये यहू रइखा गया।हे। कऋरीमन्‌ 
यह ॒ जो संशोधन हे देखने में ऐसा मालूम होता हैँ कि यह इस्प्रेडिस्केदडिल हे एबसर्ड हे 
नहीं होना चाहिये लेकिन मं यह सझझता हूँ कि यहु होना चाहिये और यह की सही हे कि 
आज कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां इन चुनावों में पोलाटिकल पार्डठोज्ञ को मौका नहों 
कि वह अपने यहां पार्टोसिपेठ न करती हो । लेकिन आज जो हालत से अपने देश की देखता 
हूँ तो यह ख्याल पेदा होता हुँ कि जब तक स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा तब तक तो 
जिस तरह से काम होता रहा वह ठीक था लेकिन उसके दाद श्राज ऐसा हतलत है कि यह 
नहीं कहा जा सकता हे कि जो सेवा का काम हु वहु ठंक तरह से हो सकगा। तजुर्बा 
यह है ओर होता यह है कि पोलीडटिकल पार्ठीज संस्थाओं को क्ंप्चर कर लेती हें और 
दलबन्दी पेदा हो जाती हैं ओर जो सेवा करने का भाव है वह ख़त्म हो जाता हैँ श्लोौर चतीजा 
यह होता है कि काम सफ़र करता है। मुझे भय है कि कहीं यह संस्थायें जो केवल सेवा के 
लिये ही है वह पोलीठिकल पार्दीज्ञ की लड़ाई क॑ अखाड़े नबन जाय । इसलिये इस ओर 
में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कस से कंस अधिक समय के लिये 
नहीं तो जब तक आपके यहां शिक्षा की कमी हू ओर राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं हो जाता हूं 
यानी ८ या १० साल के लिये इसको मान लीजिये ओर उसमें राजनंतिक पार्दियों का किसी 
प्रकार का दखल न हो ओर अगर आपने दखल देना बन्द न किया तो इसका परिणाम 
बहुत बुरा होगा । 


मेंने इस संशोवन के द्वारा यह प्रार्वेता की हें कि पॉलियामेंद, या स्टेंट लेजिस्लेचर 
के सेम्बसे स्यनिसियलिदीज्ञ में इलेद्दन सीक न कर सकें। इसका मुख्य कारण यह ॒ है कि 
ज्यादातर मेंम्बस को फर्सत नहीं होती कि वह अपने कार्यों की दख-रेख कर सकें। कोई 
पालियामेंट का सेम्बर है, तीन चार महीने का सेशन होता है, तो होता यह है कि उन्होंने 
अपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को जिले में एलेक्ट करा दिया और उसी के प्रभाव में 
काम करने के लिये वाइस प्रेस्लीडेंट करा दिया। अब होता यह हूं कि प्रेच्नीडंट साहब तो 
बाहर बेठ रहते हें ओर उनको ग़रहाजिरो में वाइस प्रेसीडेंट साहब कास करते रहते हु । 


३३० लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ नवच्बर, १६५१ 


श्री कुंवर गुरु नारायण] 


इस तरह से काम सफ़र करता रहता हैँ । तो श्रगर हम चाहते हें कि हम स्पुनिसिषल बोर्ड 
के एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करे तो बहुत ज़रूरी है कि राजनंतिक दलों को इनमें जगह 
न दें। इसी भावना से प्रेरित हो कर मेने इस संशोधन को रखा है। में जानता हूं कि श्राज जो 
हमारे देश की हालत है, हमारे देश की जो मारेलिटी हे वह इतनी अऊंचो नहीं हे जितनी 
कि होनी चाहिए। इसलिये झगर हम झाठ दस वर्ष तक रुक जायेंगे और इसमें भाग 
न लेंगे तो हमारी म्युनिसिपेलिदीज्ञ भी सुधर जायेगी और जो आदमी रियल सर्विस 
करते के उद्देश्य से आते हैं उनको मौका सिलेगा कि वह इस जगहों पर पहुंच सकें। 


में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे। 


श्री प्रताप चर्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मेस्बर ने जो संशोधन 
रखा है, मुझे उसको पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ। में यह समझता हूं कि श्राज के 
संसार में ज्ञायर कोई भी कांसश और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा न सिलेगा जो किसी 
नकिसी पार्टी का सेम्बर नहों। खुद संशोधन रखने वाले जो माननीय भेम्बर हें वह भी 
किसी न किसी पार्टी के मेम्बर हैं। भ्रगर यह छाते हस लगा देंतो मेरा ख्याल है कि 
हिन्दुस्तान में तो स्युनिसिपल बोर्ड की सेस्बरशिप के लिए चुनाव लड़ने के लिए 
हमको कोई आदमी नमिलेगा। हमको हिन्दुस्तान के बाहर से या और कहीं से आदमी 
लाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कुंवर साहब ने कहा कि पालियामेंट या किसी 
लेजिस्लेचर के सेम्बर को भी स्युनिसिपलिटीज्ञ के इलेक्शन में खड़े होने न देना चाहिए। 
म्‌ समझाता हूं कि यह डिस्क्वालीफ़िकेशन_ एक नई चीज़ होगी। बहुत सो डिस्क्वालिफ़िकेशन्स 
तो इसमें हेँहीजसे पनिश्मन्‍्ट सिलाहोया पुलिस कस्टडी में हो लेकिन यह नई डिस्क्वाली- 
सफिकेशत लगाई जाये तो में समझता हूं कि यह बिल्कूल अजीब सी बात होगी। 
इसे नहीं होना चाहियें। श्रगर किसी जगह की जनता किसी कौंसिल या पालियामेंद के 
मेम्बर को न्यूनिसिपलिटी के लिए खड़ा करना चाहती- हँ तो में समझता हूं कि उनके 
ऊपर कोई बेरियर नहीं होना चाहिये । अब रही समय की बात, कुंवर साहब ने कहा कि 
समय उन्हें नहीं मिलता तो यह तो ऐसी बात है कि जो आदमी हरदिल अज्ञीज़ होते हैं वह 
भ्रगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेस्बर थे और कौंसिल के भी हो गए तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से 
रिज्ञाइन करवायें यह हो सकता हे कि मेम्बर होने के बाद अगर कोई समझे कि उन्हें दो जगह 
पर काम करने के लिये समय नहीं मिलता है तो उसमें से एक जगह से रिज्ञाइन कर दे । लेकिन 
जो हमारे कुंवर साहब न फ़रमाया ह वह एक अजीब सी बात है श्रोर श्रनुचित बात है । 


चेयरमेन---सदन की बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 


[ सदन की बंठक १ बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गईं श्रौर २ बजे डिप्टी चेयरमेन 
(श्री निज्ञामुद्वीन) के सभापतित्व में पुतः आरम्भ हुई ! ] 


श्री प्रभु नारायण सिह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण 
ने डिसक्वालिफ़िकेशन्स के सम्बन्ध में रखा हे उस संज्योधन को देखने से ऐसा मालूम होता हैँ कि 
शायद उनकी यह मंद्रा है कि समाज की रचना वही कर सकता है जो किसी सामाजिक दर्दान 
को नहीं समानता हैँ या उनके पास कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं हुं । हम ऐसा महसूस करते ह 
कि यह संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने इस परेश्ञानों में रखा है कि कांग्रेस में वह 
शामिल नहीं होना चाहते, सोशलिस्ट पार्टो से उनको कुछ घबराहट हे और ऐसी हालत 
में जो पुरातों पार्टी हुँ वह स्युनिसिपेलिटी बोर्ड पर कब्जा नहीं कर सकतो हूँ तो 
इन्हीं सब बातों को देखते हुये शायद उन्होंने यह संशोधन रखा हैँ । ऐसी हालत में कुछ ऐसा 
मालूस होता है कि जो संझोघन इस ससय आया वह बिना इस बात को ख्याल किये हुये 


४] 
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झाया कि उतके जो पुराने तजुर्बे रहे हें, उन्होंने स्थुविश्चिणत बोर्डसू और डिस्ट्रिक्ट 
बोडंस में क्या क्या गजब ढापे, उसकी एक लम्बी कहानी है जिसको में इस वक्‍त नहीं कहना 
चाहता हूं, किस तरह से स्थुलिटियत, बोड के देयरलेल चुने जाते थे, किस तरह स 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन चुत काले थे, दत्त तरह से वैसा खर्च किया जाता था। 
इन सब बातों का तिना दंशाल किये हुये ही उस्होंने यह संशोधन रखा हुँं। अगर यह 
सवाल ले ही लिया जाबव कि जो व्यक्ति किसीपोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो वह 
नजायतो में पूछलाहु कि क्याफिर इसतरह के बोड़ंस बहुत श्रद्छे बोड़ेंस होजायग। 
हम तो ऐसा महसूस करते हैं श्लिऋब मुल्क के अन्दर एक एसी हालत पैदा हो गई हू 
कि जिसमें लोकतन्त्रात्मक व्यकक्ष्यःः का शन्दर पोलिडिकल पार्टीज़ जो किसी कार्यक्रम में 
विश्वास रखती हु, ऐसे लापों को अपने हाथ मेंलें जिसमें वहअधिक से श्रधिक अच्छी 
तरह से ड्राइवकर सकें। झुंदार गुरुनारझण जी ने यहइलील दहेंकि दुनिया केसुल्कों 
में ऐसी बात नहीं है कि परशिडिक्रल पार्डोज्ञ हिस्सा नरलें लेकिन हमारे मुल्क में 
ऐसी व्यवस्था तहीं है कि योजिटिकल पहटीज्ञ हिल्हालें। यह दूररी बात हैँ कि पोलि- 
टिकल पार्दीज्ष से यह कह एप कि जो बहू छहते है. उसको पूरा करें इन्डीविजुकल्स के 
लिये यह सवाल उठता हैक्ति अपरबदर्ष के लिये चुने गये और मुमकिन हे सेकेन्ड 
टाइस में वह जाय॑ यातजायं लेडिनस अगर के गई पोलिडिकल यार्दी आती हैतो उसके 
सिलसिले में यह होता चाहिये पिचार छात्र के लिये जो कार्यक्रम दिया उसको पूरा 
करें। चार साल के बाद उनके यह कहना पड़ता हूँ कि वयय कय्य कास उन्होंने किया। अगर 
उन्होंने कुछ गड़णड़ी की ते फिर उन्हें चुने जाने इगा 


में 
ने 


एए धिक्ार रहीं हैं । झाज ऐसी बात मालूम 
पड़ती है कि यदि आज री ह्वालद घें क्‌छ रह आइडे ते झोर आते वाले मुल्क में दो बड़ी पार्टीज्ष 
के रूप में पोलिटिकल डेमोक्रेसी देदा का होंगी ऐसी हालत में यह सवाल सीधा है कि जो कार्य- 
ऋम बतलाये जायंगे उन गाबाजाों को वहुत दिनों तक दाला नहीं जा सकता है। उसमें 
प्रवसरवादिता की गुंजाइश दही है।इस माने में जो यह दाह कहा गई कि यदि कोई व्यक्ति 


पोलिटिकल पार्ठीज का सेम्यर हे तो बहु म्युनिल्चियल बोर्ड के लिये डिसक्वालीफ़ाइड है । 


प्रेसिडेंटशिप के लिये डिसपवालीकाइठ है । शाथ हू। साथ यह बात कही गई कि अ्सेम्बली श्रोर 
पालियामेंद के मेम्वरों को स्यु निसिदल बोर्ड के चुद/व के लिये नहीं खड़ा होना चाहिये तो 
इसके लिये में समझता हूँ कि हर एक पोदिडिकल पार्टी इस बात का ध्यान रखती हु कि 
वह उस आदमी कोजो इस मप्रकार कतेस्वली कामम्बर होताह उसको स्युनिसिपल बोडड 
के लिये नहीं खड़ा किया जाता हैँ जब तक कि उस व्यक्ति की सेवाओं को कोई खास 
ग्रावव्यकता नहीं पड़ती हु, और अगर इंछ सावन म वह व्यक्ति खड़ा किया जाता ह तो वह 
चन कर आर जान पर स्वृसिसिपक्त बोर्ड कलिय अच्छा ही साबित होता हैं । वह उसके स्तर 
अपने अनुभवों से ऊंचा ही उठानें की कोशिश करता है। में समझता हूं कि जो 
संशोधन कुंवर गुरु नारायण ज॑ ने रवला हे वह बिल्कुल मोजू नहीं है। और इसको 
बिलकुल रिजेक्ट कर देवा चाहिये । आज के युग में इस बात को सोचना भी मेरी 
समझ में ठीक नहीं हू । 


श्री राजा राम शास्त्री---माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, थी गुरु नारायण जो ने जो 
अस्ताव रक्खा हैँ सचमुच में में उसको ठीक तरीके से समझ नहीं सका। में भी बहुत 
कुछ प्रभु नारायण जी की बात से सहमत हूं। आज तभु नारायण इस बात को इसलिये 
रख रहे हैं, क्योंकि वह महसूत्त करते हैं कि जिस विचारधारा के झ्राधार पर उन्होंने 
यह कहा है कि कोई राजवैतिक पार्टी इसमें हिस्सा न ले यह असंभव हैँ। जिन लोगों 
ने खुद पाटियां बनाई कई बार चुनाव लड़े अभी तक अग्रेम्बलोी के सेम्बर बने रहे 
और वहां भी पार्टियां बनाये रहे, वही श्राज इसलिये यह कह क्योंकि आज वह अकेले 
हैं यह ग्रलत है । श्रगर आज वह एक ही की जगह पर दस होते तो ऐसा न कहते । राजनंतिक 
विचार के लोग अपने सिद्धान्त पर लड़ते हैं। आज अगर हस हार जाते हूँ तो 
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[श्री राजाराम शास्त्री] 

इसके माने यह नहीं हें कि हम हिम्मत हार कर ऐसे प्रभाव लाना शुरू कर दें कि कोई 
पोलिटिकल पार्टी स्युनिसिपल चुनाव में हिस्सा होन है । झगर श्राज हम हार जाते हें 
तो हमें फिर से अपने सिद्धान्तों के वास्ते लड़ना चाहिये। क्योंकि उसमे हम जनता का हित 
समझते हैँ। हो सकता है कि कोई ज़्माना ऐसा आये कि जब ऐसा राज्य स्थापित 
किया जा सके जब कि किसी पार्टी का राज्य नहों लेकिन श्राज कल के डेमाक्रेसी के युग में 
सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि बिना किसी राजनतिक पार्टी के कास किया जा सके। 
हां, यह हो सकता है कि किसी राजनैतिक पार्टी में कोई ख़राबी हो और उसका कार्यक्रम 
अच्छा न हो तो हम उससे कहें कि तुम्हारा कार्य देश की भलाई के लिये नहीं हो रहा है । 
यह बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति स्वायत्त शासन में हिस्सा 
न ले यह चोज़् बिल्कुल गलत है । सचमुच में कुंवर साहब ने इस संशोधन का नम्बर एफ या जी 
रखा होता तो जेत्ता उप्तका नाम है वेसा कन्टेन्ड ठीक नहीं है । में सदन से कहना चाहता हूं कि 
मदि वह संशोधन मान लिया जाय तो जो श्राजकल डेमोक्रेसी का आधार हूँ वह बिल्कुल 
टूट जाता है। में यह मानता हूं कि वास्तव में जो राजनंतिक पार्टियों की वर्किंग है उससे 
हमको बहुत निराशा होती है चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो। जब मेरे दिल में 
यह ख्याल होता है कि प्रत्येक चौज़ को पार्टी निगाह से सोचने लगते है चाहे सत्य बात कही 
गई हो तो इस प्रकार की कम्ती ज़रूर हेँ। हमारी पार्टी राइट और दूसरा रोंग की जो 
भावना है वह बिल्कुज॒ ग्रलत हे । यदि दूसरी पार्टी के विचार कितने ही अच्छे क्‍यों न हों 
लेकिन वह खराब हें और श्रपत्री पार्टी के विचार चाहे कितने ही खराब हों परन्तु थे ठीक 
हैं। यह भावता बहुत ही ख़राब है। जब हम किसी पार्टी के वकिंग को देखते हें कि 
कितना वह समाज में काम करते हें तो एक बात की अवश्य निराशा होती है। लेकिन 
इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि हमारा देश श्रभी श्राज्ञाद हुआ है और चूंकि सर्दियों से हम 
गलाम रहे इसलिये हमारा राजनेतिक चरित्र गिर चुका हँ। हमें इसकी शिक्षा 
नहीं मिलती हेश्नौर शिक्षा कही रूपसें सदाचार बढ़ता जाता हूँ। 


, सानतोय उपाध्यक्ष जी, जेसी सरकार होती है वेसा ही जनता का मारेल होता है लेकिन जैसी 
जनता होती है वैप्ती ही सरकार मिली है । आज यह कहना कि सरकार आसमान से टपक पड़ी है 
यह ग नत बातहु । हम जिस समाज से निकल ह उस समाज में केवल किसी व्यक्ति को दोष देन 
से काम नहीं चलेगा। हमारें समाज में जो आज जनता की विचारधारा ह उसस ही प्रभावित 
हो कर वह चलती है। इसलिये मेरे दिल में यकीन हो गया हैं कि एक तरफ लगातार 
कोशिश करते हैँ कि हुकूमत ग़लत कास न करे और सही तरीके अख्तियार करे क्योंकि 
यह उसका उत्तरदायित्व हेँ कि वह जनता को सही चलाये लेकिन साथ ही साथ जनता का 
भी आचरण ठीक नहीं हे। इसको राजनंतिक शिक्षित नहीं कहा जाता । वे डेमोक्रेसी की 
भावना से ओ्रोतप्रोत नहों होंगे जब तकआप और हम जो आज हुकूमत का स्वरूप 
हैं उसको न बदल दें। स्वशासन ही ऐसी जगह हूँ जिससे जनता शिक्षित होगी। 
एडमिनिस्ट्रेन करने का एक तरीका वहां पर श्राता हे। हमारा ख्याल हूं कि 
देहातों में जो ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोस और स्यूनिसिपल बोर्डसू हे यदि इनकी 
आधार शिला सजबूत होगी तभी तो लखनऊ श्र दिल्‍ली की हुकूमत की दाक्ति मिल 
सकती है। शअ्रगर ये कमज़ोर रहे तो ऊपर की हुकूमत सही ढंग से नहीं चल सकती। तो 
में वास्तव में स्वायत्त शासन को बहुत महत्व देता हूं। में समझता हूं कि भ्रच्छे से श्रच्छा 
आांदसी इससें जाये। में महसूस -करता हूं कि श्राज कल राजनंतिक पार्टियों में 
जो लड़ाई है उससे समाज में कितने ही ऐसे व्यक्ति हें जो राजनीति से दूर हटते 
जारहे हें। मेंविश्वास अल आर 2 कि जो लोग स्वतंत्र खड़े होते हें श्रगर वह हुकूमत 
को मत्नबत करना चाहते हें देश का नक़शा बदलना चाहते हें तोमे स्पथ्ट कह 
देता चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को चुन लेना चाहिये कि उसको किस राजनतिक 
वार्टों सें जाना हुँ। ऐसे लोगों का कोई भी स्थान नहीं है जो किसी भी पार्ठी से संबंध 
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नहीं रखते हें। में साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक हें 
जो न कांग्रेस में हें और न सोशस्लिस्ट में हु और न हिन्द्महासभा ही में हैं । वह लोग एक लुड़कते 
हुए ढेले की तरह से हैं। ऐसी सूरत में से समझता हुं कि राजनेतिक पार्डो चाहे ग्रलत हों 

कः 


/ 


या वहो हो, एक पार्टी में रहता चाहिए । में इस बात को मानते के लिए तेयार नहीं हूं 
लोकल बाडीज का मेम्बर अस्रेस्बलो और यालियामेंट का सेम्बर नहीं हो सकता हें। 
जहां तक खराबियों का सवाल है वह राजनेंतिक पार्टी मेंभी रह कर दर की जा सकती हूँ 
लेकिन सारी व्यवस्था को बदल देते के व्थाल को में ठीक नहीं समझता हूं । मुझ 
कुंवर साहव से पूरी हसदर्दो हे लेकित में उनके इस संशोधन को ठीक नहीं समझता हूं। 
मेंतो समझता हूं कि अगर वह हिन्दुस्तान महासभा में ही रहते तो क््यादा अच्छा 
होता। यह तो आरफन की तरह से मनोवृत्ति हैँ। मेरे व्याल में यह संशोधन ठीक नहीं हैं 
इसलिये इसका मान लेना ठीक नहीं है । 


*श्री बद्री प्रसाद कककड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)» जनाब डिप्टी चेयरमेन 
साहब, जो अमेंडमेंट इस वक्‍त कुंवर साहब ने पेश किया हे उसके तोन मक़सद हूं। 
एक तो पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन की सुखालिफत, दूसरे यह कि स्टेट या पालियामेंट का 
मेस्बर म्युनिसिपेलटीज्ञ का मेम्बर नहीं हो सकता हँ। मुमकित था कि में उनके इन 
दोनों ख्यालातों की ताईद करता लेकिन में पोलिटिकल आर्गेनाईज़ेशन की रुखालिफत 
को नहीं सानता हूं। यही एक आजादी का सकसद हँओऔर चिहत हैं। पोलिटिकल 
ग्रार्गताईज्ञेशन ही पोलिटिकल पार्दी कौ ग्रोथ हैं। अगर एक शब्स इन्दरीविजुश्नल ढंग 
से म्यूनिसिपेलटीज्ञ में आता हें तो उसकी कोई स्कीस नहीं होदी हें और न श्रपता 
उसका कोई इरादा ही होता हैं। 

लिहाजा इंडीविजुअ्ल के लिये ऐसी कोई भो जगह नहीं होती चाहिये और यह बड़े 

8 बात है कि आयका पोलिटिकल आर्गेनाजेशन से इस कदर इख्तलाफ है । श्राप भी 

चाहुेगा तो जल्द हो किसी पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन में तशरीफ ले जायेंगे और 

तब खुद साबित कर देंगे कि नहीं अगर कोई इस प्रकार की संस्था होनो चाहिये तो वह 

पोलिटिकल आर्गेताइजेशन ही हे जो भ्युनिसिपल, स्टेहठ और पालियामेंट में काम कर सकते 
हैं। इन दब्दों के साथ में इस अ्रमेन्डमेंट को मुखालिफत करता हूं । 


श्री मोहन लाल गोतस---उपाध्यक्ष जी, मुझसे पहले बोलने वाले वक्‍ताओं ने मेरा 
काम बहुत हो हल्का कर दिया है। जो संशोवन पेश किया गया हे उसमें लक््ञ पोलिटिकल आगें- 
नाइजेंशन है और अगर पोलिटिकल श्रार्मेनाइजेशन में पोलिटिकल पार्ठोज भी मिश्चित हूं तो 
यह भो सोचने की बात हैँ कि वह भ्युनिसिपल बोड् का सेस्बर केसे हो सकता हूँ क्योंकि वह भो 
पोलिटिकल आश्रागेंनाइजेशन है ओर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तमाम इस तरह को 
चीज़ें पोलिटिकल आझार्गेनाइजेशन हें तो अगर यह सब पोलिदिकल आर्गेनाइजेशन हें तो फिर 
कूंवर साहब की क्या मंशा है। मुझसे पहले बोलने वाले हैं उन्होंने सहुलियत के लिये 
यह साने लगा दिये कि यह पोलिटिकल पार्टीज्ञ का मतलब है । श्रव अगर उनका संझा पोलिटिकल 
आरार्गेनाइजेशन से हूँ तब तो वह बहुत ही एबसर्ड बात कहते हूँ। क्योंकि जब वह मेम्बर हो 
जायेगा तब भी वह पोलिटिकल आगेनाइजेशन में भ्रा जाता है । तो यह पोलिटिकल 
आगंनाइजेशन का सवाल बड़ा ठेढ़ा सा हो जायगा। जहां तक पोलिटिकल पार्दोज्न का सतलब 
हैं तो पहले बोलते वाले सभी सदस्यों नें साफ कर दिया है कि वह लोग जिनको कोई विचार- 
घारा नहीं है जिनका कोई सामाजिक स्तर नहीं हे जिनको इसका पता नहीं हूं कि समाज 
में कंसे रहें, श्रच्छा हो या बुरा हो, वह उसमें आसानी पंदा करने के लिये कुछ कर सकता 
हुँ तब इस तरह से सोचते हुये उनको बहुत ह॒द तक पोलिटिकल पार्टोज में होना पड़ता हूँ । श्रगर 








*सदस्य ने अपना साथण शुद्ध नहीं किया । 


१्श४ लेजिस्लेंटिब कॉसिल [४ नवस्बर, १६५३ 


[श्री मोहन लाल गौतस] 


ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति अच्छा हो और पोलिटडिकल पारी में न हो और इन तमाम 
बातों पर विचार भी करता हो तथा जो समाज में सुवार करना चाहता हो और वह 
इन्डीविजुअल कह थे किसी भी पोलिशिकल पार्टी में न हो, लेकिन समाज में प्रगति 
तेजी से लाने के लिये वह दो चार आरादर्मियों को अपने साथ ले लेता हुँ क्योंकि इस तरह 
के कामों में प्रगति लाने के लिये इन्स्टू मेंट्स की बड़ी शावश्यकता होती है और बह व्यक्तित्व 
के रूप में उसे प्राप्त होती है तो वही पोलिटिकल पार्ठो का रुप धारण कर लेती हें। अगर 
कोई ऐसा हो कि उसकी विचार धारा हो, और समाज का उस पर विश्वास हो तो उसे 
कुछ लोगों को लेकर काम करने की ज्ञरूरत पड़ती हैँ और वही पोलिडटिकल पार्टी बन जायेगी 
ऐसे लोग जो किसी पोलिदिकल पार्टी में न हों तो उसमें बहुत थोड़े ऐसे होते हें जो कि बहुत 
ऊंचे दर्ज के हों, बहुत माकल हों, उनको विचारधारा अ्रच्छी हो ओर उनकी धारणा 
भी अच्छी हो, लेकिन मेरा ख्याल हैं कि इस तरह के बहुत कब लोग होंगे जो कि स्युनिसि- 
पल इलेक्शन में काम करना चाहते हों। इसलिये उनका यहां पर कोई भी सवाल पैदा नहीं 
होता हैं। अब रह जाती है उन लोगों की बात जिनकी विचार धारा ही नहीं है, जिनका 
कोई संगठन नहीं है ऐसे लोगों के हाथ में लोकल बाडीज़ का इन्तज्ञाम दिया जाय, ऐसा! संशोधन 
के प्रस्तावक महोदय का ख्याल है। अब झगर वह इसकी रूपरेखा को अ्रच्छी तरह से विचार 
करेंगे तो खुद ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनका साल गलत छह और बह खुद इससे सहमत 
नहीं होंगे । जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वही पार्टी और पर्टीबाजी का सवाल पैदा करते हें और 
वह इस तरह की दलील दे सकते हैं । लेकिन पार्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी पार्दी 
में आयेगा वह सब क्‌र्वानियां कर सकता है और तभी बह ऊंचे श्रादर्श से रह सकता हु। 
झगर हस सिर्फ पोलिटिकल पारियों की कुछ खराबियों को देख कर ही इस नतीजे पर 
पहुंचते हें तो यह गलत चीज़ है। बाकई पोलिटिकज पार्टो तो उन लोगों को देन है जिन्‍्होंने 
कर्बानियां की हैँ और जिन्होंने ऊंचे आदर्श समाज के अन्दर वैदा किये हैं। इसलिये बहुत से 

लोगों के लिये यही धरम हे क्योंकि जो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हें उन्होंने 
पार्दीज्ञ के रूप में धर्म ग्रहूण कर रखा है या उनकी पोलिटिकल पार्टीज्ञ ने धर्म का रूप ग्रहण 
कर रखा हैं और उनका सबसे बड़ा धर्म यही है तो ऐसे लोगों को अलग करना कहां तक मुनासिब 
हू यह सोचने की बात है ओर में इस से सहमत भी चहीं हूं। इसके साथ ही एक प्रक्टिकल सवाल 
भो श्राता है कि जो आज डेसोक्रेसी का रूप है ओर जो हमारी डेमोक्रेत्ती है, उसमें बगेर 
सेजारिटी के कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता है फिर चाह वह भ्युनिश्चिपेलिठी का हो 
या किसी और का हो । तो इसमें इन्डोविजुअ्रल कुछ नहीं कर सकता हूँ और चेयरमेन 
को भी इसमें बहुत सी दिक्‍कतें पैदा हो सकती हैं और उसकी समझ में यह नहीं झाता है कि 
कितने उसके पक्ष में हें और कितने विपक्ष में होंगे । तो अगर इन्डीविजुश्नल होंगे तो वह पहले 
से किसी बात को तय नहीं कर सकता हे कि बह भी चेयरमेन के साथ किसी बात में होगा 
या नहीं। अ्रगर यह बात हो जाब तो क्या कोई भी चेंयरमेन भ्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमेन 
इस तरह से चल सकेगा। जेसे नमूने के तोर पर फ्रांस की मिसाल हमारे सामने 
झाती हूँ। वहां भी दस, बारह ऐसी पार्टीज हो जाती हें और इस तरह से भ्यूनिसिपेलिदीज्ञ 
रोज्ञ बनतो रहती हें और बिगड़ती रहती हैँ। तो क्ंबर साहब इस बात को समझ गये होंगे 
कि अगर वह इन्डी विजुअल रहता है, तो इस तरह से म्यूनिसिपषेलिदीज्ञ चलेंगी केसे। में यह 
सान सकता हूं कि अ्रगर उसमें बहुत पार्टीज्ञ नहों और उससें सिफ कांग्रेस होती और सोश लिस्ट 
पार्टो होती तो, हम सबकी यही राय होगी कि उनकी जेसी हालत श्राज हैं उससे कहीं 
अ्रच्छी हालत होती। तो इस तरह से पोलिटिकल पार्टीज्ञ का बिल्कुल अलग हो जाना 
शौर इन्डोविजुअल का रहना यह बिलकुल भी मुनासिब नहीं हे ओर में समझता हूं कि 
जिस तरह से यह अमेंडमेंट उसको सानते के बाद क्‍या अवस्था हो सकती है, और इन 
सब बातों को समझते हुये मे ग्राश्ा करता हूं कि श्री कुंवर गुरु नारायण जो इस बात को. समझ 
जायेंगे ओर अपने संझोघद को वापस ले लेंगे।.... द 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्यथनितिपेलिटीज्ञ (संशोधन) जियेयफ.. सश्भ् 


श्री कुवर गुरु लारायण-..मानवीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो संज्ोधन सेंवे अभी 
रखा था उस पर जो वाद विवाद हुआ, उससे में ऐसा समझता कि मेरी मन्‍्चा 


इससे कुछ और है और मेरे मावतीय सहत्यों थे इहा पर झूछ ओर हो बहस 


की। क्या मेरो बात थों और उन्होंने किस तरह से अपने दशणमेंद्य रिये हैं। 
सेंने जिस वक्‍त संशोधन उयस्यित किया था एल बाहत खेत दाफ़ का था कि 
चाहे कोई भी शख्त हो, खगर जो यहूं कहुता हूँ कि वोजिटिकाद शार्डज हा ब्रोथ 
न हो या उनका डेवलेयमेंट ले किया जाथ, तो हुस पत्र इनके वि: है। मनी थए मेने नहों 
कहा था लेकिन मेंने इतना कहा था कि जब तक इसारे पेश की दिलति हज तक हमारे देश 


बार! पम्प लः 40४ ७०७० के न 48: नर स सा] किक रका 7० शत... धमकी हन्क अ्रधएण्क व्जरजाओ शक हा 2 “की ०-६ 
की विचार बार; इतनी नहीं उठ जाती हु कि हवत सिरदय होकर एही 7 ४ को उमस छकें, 
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००९] ज्जु ँ( कुरला घह्फ्क ञ्पे कर शाप + न नमन "अपुम्ण कट लन्तणक "उक्त ५१ मन यफ़क 
तब तक हमको इस चोज़ पर विचार करता चाहिये। अब रह शिवत को घबरा लि बह क्या 
>> म्ता के ४ ध्किल ०० 5० बन की 0 +आकाआक ५ अनके- “पथ चए" शा" पक. #7 का >> हल लि >शाकाजाणण का ग्य़ं कु ्ज़ ० हॉंयग्रेंस कि 
हो। तो में कहता हूं कि पो लिधिकल याटीजव के क्षय मिद्धांच है आज प्र!शलिस्य दो अपर कांग्रेस 


) 


पार्टो के सिद्धांत में और उनके व्िन्तधिपिल्स में फोई छात्स पेंद घहों है, तो झिर बह 
पार्दी के सिद्धांत में और उनके विन्छिपिल्स से कोई ख्स भेद घहों हैँ, ते! श्र बह अलग 
क्यों न बहुर ०. ३० न 3 का >मानव [न्‍नय ५ पद गए टनाय जाकुक्ाण 2०, न हि 2 सु 

झलग क्यों हैं। बहरहाल जब यह बात डे तो हमें नी देखबःर हु कि अपने देश को जाम वस्तु- 
स्थिति क्या है । में यह बात क्षी राज। राय जो से ही जाजवा पाहुंवा कि उबऊो बाई के लिद्धांत 

७. बिक सद्ांत रा शज्लाश के पे जलाकर %/५ स््ज /6+# हा कक आ बीटर एप्शक्रण/श पस्थआा घ्ा5' वनाय 0 %- 
ओर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में क्या अन्तर है और बहू क्यों आज अव्ी पड अदय बादी बचा 

॥9०५ मी... लि ले थे कि वि आी,] ली] े धो *्च्, 

हुये बेठ हैं । लेकिन सच दात यह हैँ कि आज भाएत में केदत मुल्य हो 'स्िद्घांद दे यानी सगाज- 


वाद व साध्यवाद तो में उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि अब सुहफ के फल्दइर छोेडल दो 
पार्टोज् होगी और उतसें से एक कृम्युनिस्ट पार्ट होगी और इसरो पान कम्युरित्य पार्टी 
होगी और आज जो यह छोडी २ पःठॉज हे जेसे कि जनसंघ, प्रजा पार्टी इत्यादि तो ये सब 
कहां की भी नहीं रहेंगी और या तो ये कांग्रेस में मिल जायेंगी और ८: किसी दूसरे सिद्धांत 
के हो जायेंगे यानी कम्युनित्ट । जब वह दृष्टिकोण होगा और जब हमारे दामने ऐसी परिस्यिति 
भ्रायेगी, तब देखना हे कि क्या नतोजा होगा। आज वोशलिस्द और कांग्रेस के एक ही 
सिद्धांत हें फिर भी वे एक दूसरे से अलग २ हें और आपस में लड़ते रटएते हैं । तो आज 
जो वायुमंडल हमारे देश में हे और जो डसोक्रेत्ती का प्रचार जल रहः हैँ तो 
पादियां आज सिफ़ यह चाहती हें कि जो कतियां हें वे कियी तरह से सलामत 
रहें और सबका सिद्धांत हु और वही ध्येथ है। हु पार्शों का युद्ध होता 
है और नतोजा यह होता है कि जो जवता को सेवा होनी चआाड़िये नहों हो पातो 
ग्राफ़िस के लिये लोग हर जगह जड़ते हें। जब तक पोलिटिकल पार्दीज्ष का स्तर 
ऊंचा न हो जाय तब तक उनको इन चुनावों में न जाने देता चाहिये श्राप इस जीड् को थोड़े दिनों 
के लिये ही मान लीजिय मेरे कहने का मतलब यह है कि गांवी जी ने जैसे कहा था कि अब 
स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिये और कांग्रेस को पादी के रूप में 
नहीं रखना चाहिये तो उसके माने यह नहीं कि श्रव एलेक्शन नहीं हो सकते और कोई 
खड़ा नहीं हो सकता और कोई दूसरा तरीका नहीं निकल सकता। में तो यह कहता हूँ और जो 
संशोधन मेंन रखा है उसका मंद्ा हुँ कि जो राजनेतिक पार्दोज्ञ हे वह अपने-अपने सिद्धांतों 
से कोसों दूर हो गई हें केवल एक सिद्धांत रह गया है कि के आफिस मिले और पावर कौ 
जगहों पर बेठा जाय, इसलिये में चाहता हूं कि कम सेकस ऐसी संस्थाओं में जहां सेवा करने 
का मोका होता हैँ इन दलों को इन जगहों से अलग रखा जाय और इन 
संस्थाओं को लड़ाई का अखाड़ा न बनाया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोगों ने 
मेरे ऊपर भी कटाक्ष किया में तो कहना चाहता हूं कि मुझ तो कोई ब्रस्ठेशन है नहीं आप 
लोगों को हो सकता हे में तो इतसडिपेन्डेल्ट हुं और सुझे कॉसिल के चुनाव में भी कांग्रेस का 
सहयोग प्राप्त हुआ और आप लोगों की भी मदद मुझकों सिली लेकिव इस वक्‍त यह प्रदन 
तो है नहीं । प्रन्‍त्त तो इस समय यह हे कि स्थुनिसिपैलिटीज्ञ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हे उसकी 
जो टोन गिर रही है उसका मुख्य कारण यह है कि श्राज उससें दलबंदी हो गई हैँ इसीलिये 
म चाहता हूं कि इसको इन पोलिटिकल पार्टीज से अलग रखा जाय। श्रब रहा यह जो 
कहा गया कि सेम्बर्स जो पालियामेंट और लेजिस्लेचर्स के हें वह नहीं हो सकते, मुझे. 


२१६ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवम्बर, १६५२ 


[श्री कुंवर गुद नारायण] 
मालूस नहीं लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस का एक सकुंलर निकला हुँ कि जो 
डिस्ट्रक्ट बोर्ड के प्रेत्तीडेंट हैँ उनको हटना पड़ेगा । अपने स्थानों से या तो बह बोडों 
में रहे या लेजिस्लेचस में रहे । मेंने तो इसका श्रथें यह लगाया कि या तो आफ़िससे का बटवारा 
चाहते हूँ या यह श्रर्थ हे कि दोनों जगह सेवा कार्य नहीं हो सकता है। लेकित में समझता 
हुँ कि यह आदेश कांग्रेस का श्राफ़िस के बटवारे की वजह से नहीं हुआ हूं । 


श्री मोहनलाल गोतस--..तरकार ने नहीं किया हे । 


श्री कुंवर गुरु नारायण-.-सरकार ने नहों किया है तो किसने किया हे कांग्रेस की 
ही तो सरकार हेँ। बहरहाल कान्सटीद्यूशन में तो इस तरह का प्रतिबन्ध है नहीं। लेकिन जहां 
तक मेरा इम्प्रेंशन है वह यह हैँ कि जो पालियामेंट के मेम्बर हे या लेजिस्लेचर के मेम्बर हे 
वह प्रेसीडेंट लोकल बाडीज्ञ के नहीं रह सकते हें । 


एक सदस्य---पार्टो का सरक्युलर हें। 


पार्टी को प्रथक करते हें। पार्टो की हुकूमत से प्रथम यह केसे हो सकता हे । में उसको 
प्रथक नहीं कर सकता हूं । उनका ख्याल था कि मेम्बर रहते हुये ठीक तरह से सेवा नहीं कर 
सकते हेँ। इसलिये जिस स्त्रिट में मेंने यह संशोधन रखा हूँ उसको ग़लत समझा गया मेंने 
यह कभी नहीं कहा कि इसको परमसानेन्टली किया जाय । श्रब रहा यह कि डेमीक्रेंसी के 
प्रन्दर पोलिटिकल पार्टोज्ञ की ग्रोथ न हो तो में कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के अ्रन्दर 
बहुत से काम हो रहे हें जिनको न होना चाहिये था । जेसे विलेज को पावर्स देने का सवाल 
हूँ विलेज पंचायतें बनाई गई और लैन्ड मेनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उसके साथ-साथ 
सारे का सारा कंट्रोल ग्राम संस्थाओं से लेकर एक आफ़िससे को दे दिया जो कि सरकार का 
करंचारी होगा और लेन्ड मेनेंजमेंट कमेटी का उत्तरदायीत्व उसके प्रति होगा न कि 
गांव सभा के प्रति (डेमोक्रेसी में तो यह भी शोभा नहीं देता ) इस तरह की बहुत सी चीज़ें 
डेमोक्नसी में होती रहती हे जो कि शोभा नहीं देती । मेंने जो यह संशोधन रखा है वह 
सुझाव के रूप में रखा हे कि भ्रगर आप स्थुनिसिपल बोर्ड्स को अ्रसली सेवा करने की बाडीज़ 
बनाना चाहते हें तो इनको कुछ समय के लिये पार्टीज्ञ का अखाड़ा बनने से बचाइये । इसके 
बाद एक अ्रमेडिग बिल लाकर जब जनता में काफ़ो चरित्र श्राजाये और आप की पोलिटिकल 
पार्दोज्ञ में राइट टाइप श्राफ़ मोरेलिदी पेदा हो जाये तब आप इसको बदल सकते हें। जो कुछ 
समझा गया, जो मेंने कहा था उसके लिये में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि समझ तो अपनी-अपनो 
होती है । श्री राजाराम जी ने अपनी तरह से समझा, आपने श्रपनी तरह से समझा 
लेकिन में यह ज़रूर कहूंगा कि श्रगर आपने म्युनिसिपेलिटीज्ञ को पार्टियों का अखाड़ा 
बनने दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं सकता । 


श्री सोहन लाल गोतस--..मुझे इसमें कोई ख़ास बात नहीं कहना है। बस इतना 
ही में प्रत्तावककः महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ससझना कि 
पोलिटिकल पार्टोज्न नहीं होंगी तो ऐसे इंडिविजुअलल आा जायेंगे जो कि बहुत 
अ्रच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेंगे। यह बहुत ग्रलतत झ्राधार हैँ । यह समझना कि 
पोलिटिकल पार्ठोज्ञ. हमेशा गलत कास करेंगी, उनको कोई जवाब नहीं देना हैं 
जनता के सासने और इंडिविजुश्रल्स बहुत जवाब देही के साथ कास करेंगे गलत होगा। 
पोलिटिकल पार्दोज्च के सामने एक फ्यूचर होता है उनको जनता के सामने जवाब देना 
पड़ेगा । कोई भी पोलिटिकल पार्टो यह नहीं समझ सकती कि चार साल के बाद हम खत्म 
हो जायेंगे, वह यह समझते हें कि हमको चार साल के बाद फिर जनता के सामने आना 
पड़ेगा ओर जवाब देना होगा + लेकिन इंडिविजुश्रल्स के सामने कोई ऐसा प्रइन नहीं है। वह 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश भ्युनिसिपेलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक २२७ 


तो यही समझेंगे कि हम चार साल के लिये यहां श्लाये हें या उसके बाद क्‍या होगा 
पह कोन जानता हैँ रहेंगे या जायेंगे । 


डिप्टी चेयरस त---/० तधृप्टड07 45$ 6 77 (6 9090580 5०८०४०॥ 3-), 
अदचंब (96 णी0जांए28 प्रण्ण एक्षब्शाबए! 777०082868ए धश (/): 
(7) *45 8& फरटाएल 0 काए ए0फतएय णएथशाडडाणा 0 8 एररा।ऑटा ठी ध१ए 8962 
[शांडा्ाप्ट ० रिक्षाक्राावणा? 
(प्र उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ | ) 


श्री प्रताप चरद्ध आज़ाद-.साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोषन प्रस्तावित घारा 
(१३) के पार्ट (8) में दब्द हिन्दी को बाद को सब दाब्द निकाल दिये जाय॑। में 
चाहता हूं कि यह क्लाज़ सिर्के इतना बना रहे अनएबुल दु रीड एच्ड राइट हिन्दी” इसका 
कारण यह हैँ फि वाकी दाब्दों को में सुपरफ्लुस समझता हूं। 
हमार स्टेट का जहां तक संबंध हूँ वहां श्र॒व कोई दूसरी रिज्ननल लेंखेज नहीं है । 
हिन्द लेंगे आज हमारे स्टेंट को भाषा हुँ इसलिये में यह समझता हुं कि हिम्दां के बाद 
जो दाब्द लिखे गये हें उनको विकाल दिया जाय । इसमें कोई ज्यादा कहने को आवश्यकता 
नहीं हे । मुझे द्राद्मा है कि साततोय मंत्री महोदय मेरे इस संशोवन को माल लेंगे। 


श्री मोहन लाल गौतस--में इस संशोघन को सानता हूं कि इसमें हिन्दी! के बाद 
के तमाम दब्द मिकाल दिये जाय॑ । 


श्री गोविन्द सहाय---अ्रगर उसमें से कोई हिन्दी जानता है और अंग्रेजी पढ़ सकता 
हैं तो उसक बार में क्या हो सकता हूं ? 


श्री मोहन लाल गोतस---ऐसा कोई-कोई होगा । उसमें हिएदी श्राप को रिजमल 
लेग्वेज्ञ हुँ । 
आश्री गोविन्द सहाय--जो हिन्दी नहीं जातते हें उनके बारे में क्‍या होगा ? 


श्री मोहन लाल गोतम---उद्‌ के जानने वाले हूँ लेकिन उर्दू रिजनल लेंग्वेज्ञ नहीं है । 
आ्राप की जो डिफिकल्टोी हुँ वह पूरी नहीं हो सकती हूँ । 


डिप्टी चेयरमेन---प्रइन यह है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) के पार्ट (जो) में 
शब्द हिन्दी के बाद के दाब्द हटा दिये जाय॑ । 


(प्रश्च उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री प्रताप चन्ध आज़ाद---मं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) को 
उपघारा (यच ) में पहली पंक्ति में “धगफ 85” के स्थान पर *'े/ण्ाांटंएशं धिी5” कर. 
दिया जाय। यह संशोजनल मेंत्रे इपलिये रखा हूँ कके अगर ए वी टेक्स के दाब्द रखे जाते तो उससे 
बहुत गड़बड़ होने को पं वावना है । यह टर्म बहुत हो वाइडर है और इसमें कई तरह के टेक्‍्स 
जेसे सेल्स टेकक्‍्स वगरा सभी श्राजाते हें। इस तरह से वहु डिस्क्‍्वालीफ़ाई हो जाता है 
जो किपी प्रकार के टैक्‍स का भी देनदार हँ। तो इतती बड़ी भयंकर कनन्‍्डीशन लगाना 
में समझता हुं ठोक नहों है । फिर इप्त विवेयक का संबंध म्युनिसिपल बो्डेस से हु । इसलिये 
में यह मुनासिब समझता हुं कि एवी टैक्‍स को जगह म्पुनिसिपल टंक्‍्स कर दिया जाय 
झोर इसलिये मेंद यह संशोवन रखा है । मुझे आशा हूँ कि साननोय संत्री इसको स्वीकार 
करस | 


श्श्द द .  लेजिस्लेटिवकॉंसिल..._. [ड नवष्बर, १९५२ 


श्री मोहन लाल गौतम--मघुझे यह स्वीकार है । 





डिप्टी चेयरसेल--प्रधन यहु है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) की उपधघारा एच 
में पहली पंडित मे व्याए ६5५? के स्थान प्र “कापगांधएओंं ४5४7 रम् 
हु 
दिया जावे । 
(प्रदत उप्थत किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


शी ऊुंबर गुरु नारायण--मं इसको मूब वहीं करता चाहता । 
श्री प्रताष चन्द्र अज़ाद--में प्रधमा यहु अमेंडमेंट मुव. नहीं. करना चाहता हुं। 


श्री प्रभु नारायण सिह--में यह संशोधन रखता हूं कि प्रस्तावित धारा १३ ई 
के खंड ४ को बदहा फर इस प्रकार पढ़ा जाय--- 


“५०७ 938"807 इश8/॥ ए0४8 & ध्याए हहलाीजा ३ #8 75$ ९णाशंए860 0०0 8 
860600॥7' जरा 20988 पाएं धीह एडाट्टरुएःए ए कराणदां एाएांध्पठंट,? 


मे इस बलाज से यह समझता हूं कि इसका काफ़ी सिसयज्ञ किया जायगा खास तोर 
से जो लोग इस बात में, इस सिद्धांत में यश्नीन करते हैं कि जब तक समाज की गश्राथिक 
विबवनता कायम हैं उप्चफे खिलाफ़ उसका विरोध होना चाहिये और इसी सिलसिले में 
जब वें घिरोध करते हूं तो उनकी भदद को लिये ला ऐल्ड श्रार्डर के नाम पर सरकार उनकी 
सहायता करतो है। सरकार की कुछ ऐसी मंशा हे के जब मुल्क में लोकतंत्रात्मक हुकूमत 
बन जाय तो ३ यी हालत में किती भो अन्याय का पुकाबिला करने में सत्याग्रह की गुंजाइश 
नहीं रह जाती है । हम इस बत्त को समझते हे कि इस मुल्क में ग्र्याय का मुकाबिला करने 
के लिये और खास तोर से जन्न मुल्क में सामाजिक विवम्तता अपने स्थात पर मोजद है, 
तंत्याग्रहू का रास्ता! अध्तियार किया जा सकताई और उस सिलसिले में बहुत से लोग 
जेलों में रह सकते है और इस्तो के साय-साथ यह भी हो सकता है कि इलेक्शन से दो एक 
दिन पहले १५१ में भी बंद किया जा सकताई । तो रेली हालत में यदि यह सब क्लाज रखा 
जाय जिसमें यदि कोई मेम्बर जेल में फाफाइन हो तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। 
इसका बहुत ही सिसरज हो सकता हैं और यह भी हो सकता हैं कि वहां पर पार्टी इन 
पावर अपने श्ररोजीशन को कद करने के लिये कर्वचारियों से मिलकर इसका उपयोग करा 
सकती है । मारेल टरपीदयूड में तो वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जा सकता है। 


तो वह डिस्कवालीफ़ाई कर दिया जाये किसी स्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरशिय 
के लिये किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरशिप के लिये या असेस्बली के मेम्बरशिप के लिये 
लेकिन केबल यह बात कि कोई भी व्यक्ति अभ्रगर वह जेल में हो चाहे वह वहां सत्याग्रह 
करके ही गया हो या किन्‍्हीं दूसरे आधारों पर गया हो मगर उसका मारल दरपीयूट या नेतिक 
पतन से कोई खास संबंध न हो, ऐसी हालत में में समझता हूं कि इस सेक्दान में यह जोड़ 
दिया जाये कि उसका भारेलटरपीचूद के गिरने के संजंध में संदेस हुआ हो । ऐसी सूरत में यह 
ही सकता है कि कोई आदमी ग़लत तरीक़े से पकड़ा गया हो और जब तक मुकदमे का 
फंसला नहीं हो जाता हे तब तक यह ते भी नहीं होता हैं कि वह सही पकड़ा गया था या 
गलत पकड़ा गया था। तो ऐसी सूरत में यह एक बहुत बाइड टरमम हैँ कि जो आदमी 
कस्टडी में हो उसको वोट देने का अ्रस्तियार न होना चाहिये । हो सकता हैँ कि ज्यावतियों 
की वजह से या कोई पार्टी इन पावर होने की वजह से कुछ धांधागर्दो कर सकती है, तो 
ऐसा नहीं होता चाहिये कि उसका वोट देने का अख्तियार ही न मिलें । इसको में ग़लत 
समझता हूं। चाहे वह एक आदमी. को वोट देने का सवाल हो चाहें १० के या १०० 
के। यह सब एक ही इंस्पाटंस रखता है। ऐसा भी होता है कि कोई आदमी एक 


सत्‌ १६५२ ६० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटोञ (संशोधन) विवेयक ०२६ 


बोट की वजह से हार जाता हें या १० या २० वोट न मिलने के कारण नी हार जाता 
हूँ । तो एक-एक वोट अ्रहसियत रखता है । इसलिये में चाहता हुँ कि उसकी जगह पर यह 
सेक्शन कर दिया जाये। 


श्री राजा राम शास्त्री--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनारायण जी ने जो संझोधन पेश 
किया है में उसका समर्यन करना चाहता हूं श्र जो कद उन्होंने कहा हे में चाहता हूं कि माननीय 
मंत्री जी उस पर गौर करें। इस १३ ई के पाचर्वी धारा में जो यह चीज़ कही गई हैँ कि 
प्रगर वह जेल में हे टरंस्पोटशन सें है . लाफूल कस्टडी में है तो वह बोट नहीं दे सकता हूं। 
मुझे ऐसा ख्याल है कि पहिले जब हम लोग जेल जाते थे और जेल में रहते हुये नीश्रगर वोट 
का मोका श्राता था तो हमसे बोद लिया जाता था। हम्न स्वतंत्रता से बोद' दे सकते थे। 
झ्राज हम यह महसूस करते हें कि जो व्यक्ति जेल में हे उस को वोट देने का राइट नहीं हैँ 
ले किन क्यों झ्रायते ऐसा सोचा इसको वात्तविकता हमार सामने नहीं श्राई है । लेकिन में जो 
श्री अनुतारायण सिह जी ने ध्यान आरुवित किया, सोच रहा हूं कि आजकल के जमाने 
में जब लोगों का हालत खराब हो जातों हूँ झर कितने ही लोग अपने श्रविकारों की 
लड़ाई लड़ते हुये जेल चले जाते हें या कोई सत्याग्रह करके जेल चला जाता है तो उस हालत 
में यह कहां तक सही हु । जब पिछली बार देवरिया में सत्याग्रह हुआ था तो ५,६ आदमियों 
को जेल हो गयी थी और इसी तरह से जब बुलन्दशहर में सत्याग्रह हुआ तो कई सो 
ग्रादमो जेल चले गये थे। यह नहीं हो सकता कि किसी जमाने में जब आपने श्रौर हमने 
सत्याग्रह किया ओर अपनो आजादी की लड़ाई लड़ी तो उस वक्त आपने उस बात की 
इज्जत को ओर झादने उसको देश सेवा का काम समझा तथा उसको प्रतिषिडा दी । 
लेकिन आज मे मानता हूं जो आपका उद्देइ्य था वह आज नहीं रहा हैं। उसका दूसरा 
इन्लरग्रिरेशन लगा सकते हेँ। चुनाव नज़्रीक आता हे राजनेतिक पादियों में सरगर्मो 
श्रू होती हैं। मान लीजिये इसके पहले कोई रुत्याग्रह हुआ और उसमें कई सो आदमी 
भ्रपने अधिकारों को लड़ाई लड़ते हुये जेलखाने चले गये हों तो श्रापके इस कानून के मुताबिक 
उन व्यक्तियों को बोठ देने का अधिकार नहीं रहा । साथ ही साथ में यह महसुस करता हूं 
कि जब चुनाव नज़दीर श्राता हे तो राजनेतिक पार्टियों में सरगर्मो होती है। माननीय मंत्री 
जी और उनके दूसरे साथो मंत्री लोग तो ऊपर ही उपर जाकर भाषण दंकर चले जाते हे लेकिन 
जो लोग मुहल्लों में रहते हूँ वे जानते हें कि शासव किस तरह से होता हूँ श्रौर सरकारी 
ग्राफ़ितर इस में किस तरह से दबाये जाते हें। झूठी रिपोर्ट लिखवाकर केसे पुलिस से 
लोगों को गिरफ्तार कराया जाता है। यह सब बातें मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुंचती हूं । 
श्राप ने आज के हो अखबार म॑ पढ़ा होगा कि हमारी ग्वालटोली में जो हमने अपने राइट की 
लड़ाई लड़ी थी उसमें कसी झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी । आाएको आदइचर्य होगा कि 
जितने भी वहां हमारे एक्टिव वर्कंस थे वे सब गिरफ्तार कर दिये गये और जेंलखाने में 
मेज दिये गये । द॑ वहां से छट कर झा गये हें श्रौर उन पर मुकदमा चला। जब उन पर 
मुकदमा चला तो वहां क मंजिस्ट्रेट ने लिखा हे कि ऐसे गवाह ेश किये जाते हे जो कि 
पुलिस की तरफ़ से पढ़ाये जातेहु शोर सच्चे गवाहों को रोका जाता हेँ। इस तरह की बातों 
को देख कर मे जिस्ट्रेट ने गुस्से में श्राकर सब को छोड़ दिया हैं। श्रव श्राप देखेंगे कि पुलिस 
को लोग किस तरह से दूसरे लोगों के इशारों पर चल कर जेलखातों में बन्द कर देते हें। 
जो लोग जेल खानों म॑ बन्द फर दिये जाते हू भले ही वे दोषी साबित हो जाय॑ ह सब अपने 
अधिकारों के लिये लड़ इसलिये उनको वोट देने का हंक मिलना चाहिये। में महसूस 
करता हूं कि जल्दी की वजह से कोई संशोघन नहीं ला सका लेकिन जो श्री प्रभुतारायण 
सिह जी का संशोवन झाया हैं कि जो व्यक्ति इस किस्म का फाम करें वह वोट नहीं दे 
सकता वह ठोक हैँ। में चाहता हुं कि १३ डी के आखिर में इतना ज़हर जोड़ दिया जाय 
किजों सारंलटिजिन्यूट हुंद कनविक्ट नहीं बन सकतें। मुझे इस बात का प्रा भ्न्देशा 
हैं और दर्म भी लगती हे लेकित जो सत्य बात हें वहु कठ्ठता चाहता हूं इसमें से किसी पार्दी 
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[श्री राजा राम शास्त्री] 


का सास नहीं लेता। लेकित जो श्राजकल राजनैतिक पार्टियां है उनमें में श्रापको विश्वात 
दिलाता हूं कि कुछ इस तरीके के लोग भी श्रा गये हें जो पुलिस की निगरानी में रहे हैं या 
जो कातिल शोर गुन्ड माने जाते है वे श्राजकल राजनेतिक पार्टियों का जामा पहन रहे हैं। 


श्राज भी देखेंगे कि मोहल्लों में ऐसे लोग सेक्रेटरी बने हुये हे जिनका लाठी का जोर हे तो यह 
चीज राजनीति में होती हे । में श्रापसे कहता हुं कि यह लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हें, 
किसी ने चरस या गांजा या रिवालवर रख दिया और पुलिस से मिलकर उसको पकड़वा दिया 
मेरे कहने का सतलब यह हे कि इस तरह की हरकत हो सकती है । ऐसा कनडीडेट भी स्थुनि- 
सिपलिटीज़ के लिए खड़ा हो सकता है। श्रगर एलंक्शन में एसी चीज़ें न हों तो में समझता 
हूं और में श्रापको विदवास दिलाता हूं कि कोई भला आदमी खड़े हो कर देखे, उसकी भ्रवद्य जीति 
होगी । ऐसे लोग जो गुन्डे हें और राजनीतिक पार्टो के प्रभाव से लड़ते हे उतको कब्डोडेट 
नहीं बनाना चाहिये। एक तरफ तो सरकार को यह चीज़ करनी चाहिये कि जो ऐसे लोग 
हैं उनको टिकट नहीं दिया जायेगा। तो श्रवद्य ही शान्तिसय ढंग से चुनाव हो सकेंगे 
ऐसे लोग राजनेतिक पार्टी का सहयोग लेकर अपने अश्रधिकारों का दुरुपयोग कर ते हें। में माननीय 
संत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि अ्रगर वह ऐसे खतरनाक व्यक्तियों का सहयोग नहीं करेंगे 


तो देश का बहुत ही लाभ होगा। में समझता हूं कि साननोय मंत्री जी श्री प्रभुनारायण जो के 
संशोधन को स्वीकार करेंगे। 


डाक्टर ईइबरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) --माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, 
श्री राजारास शास्त्री जी ने जिन उसूलों को पेश किया हैँ में उनका समर्थन करता हूं। 
में नहीं समझता हूं कि इस क्लाज्ञ के रखने का क्या मन्तव्य है । श्रगर सरकार को यह मंशा हे 
कि एक आदमी जो खराब हूं और उसको किसी ज्ञुम॑ में सत्ता हो चुकी हुँ और वह जेलखाने में हूं 
तो उस को बोददेने की श्राज्ञा नदी जाय, तो में समझता हूं कि कुछ ह॒द तक ठीक भी है । लेकिन 
प्रगर किसी का पोंलिटिक्ल जूम हु और उस को गिरफ्तार किया जाता है और उस को 
ग्राम इलेक्शन में वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह नागरिक की आाज्ञादी 
पर आधात हु। में तो समझता हूं कि सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इंग्लेंड 
में तो नागरिकों को स्वतंत्रता का बहुत र्घाल रक्‍्खा जाता है। यदि कोई व्यक्ति हुँवीअस 
कापसे ऐक्ट के अनुसार किसी जज के पास प्रार्थना पत्र ले जाय तो वह उसे स्वोकार करना 
पड़ेगा । छूट्टी में भो वह इंकार नहीं कर सकता । यदि करेगा तो उस पर ५०० पौंड प्रतिदिन 
जुर्माना होगा । यह नागरिक को श्राज्ञादी का श्रादर्श है । हमारी सरकार को कोई ऐसा कार्य न 
करना चाहिये जिससे तागरिक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो और उसके 
श्रधिकार छीने जायं। हमारे देश में श्रभो ऐसी दलबन्दी नहीं हुई हैं श्रसो हम लोग इलेक्शन 
की विधि को अ्रच्छी तरह से नहीं जानते हें। श्रगर वहां पर यह हुआ कि जते शास्त्री जो हैं 
श्रोर उन्हें बोट ज्यादा मिलने को सम्भावना है तो चलो बन्द कर दो । किसी तरह से वारन्ट 
श्रा गया ओर उनको बन्द कर दिया गया । जब तक किसी को सजा नहीं हुई है तब तक बोद 
देने का अधिकार होना चाहिये। मेरे ख्याल में इस क्लाज का दुरुपयोग हो 
सकता हैँ और इससे नागरिक की स्वतंत्रता को बड़ा श्राधात पहुंच सकता है। 
दूसरी बात आप राजने तिक वातावरण में देखते हे, हमारे मंत्री जी कांग्रेस के प्रमुख नेता हें उनको 
सब मालूम हे कि ऐसी भी स्थिति श्रा सकतो है कि किसी को सत्याग्रह करना पड़े और वह 
जेल में भंज दिया जाय। सत्याग्रह करना कोई ऐसा जुर्म नहीं हू औ्रौर वह चोरी, डकैती वर्गरह्‌ 
जुसे घोर अ्रपराषों में नहीं आता है । तब ऐसे व्यक्ति को वोट से वंचित रखना ठीक नहीं है । 
इसलिये जो संशोधन आपके सासने हें वह बहुत ज़रूरी हैँ और माननीय मंत्री जो को उसे मानने 
सें कोई भापत्ति नहीं होनी चाहिये। 


सत्‌ १६५२ई० का उत्तर प्रदेश स्थुनिसिय लिटोज़ (संशोधन ) विधेयक २३१ 


श्री सोहन लाल गोतम---उपाध्यक्ष जी, यह सदन सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर चका 
है कि जो स्पुनिसिवेलिदीज्ञ के चुनाव होंगे, वह अपेम्बल्ो के चताव के आधार पर होंगे शोर उनके 
इलेक्डओरल रोल भी बही होंगे तथा जो नियम हें वह भो वही होंगे, इस चोज्ञ को सिद्धांत के रूप 
में समान चुके हे। मेरा रुपाल हु कि यदि रिश्रेजटेशन झाफ़ पीवल्स छेक्ट, १९५१ की €शवों 
धारा को उपधारा ५ को देखा जाय तो इस में एक एक लव्ज वही हें जो क्रि इपमें हें और वह यह है:- 


“ “0 फछशाउइणा ही रण: 38 धए हुट्टाउएठा या #8 95 ट्णावीनिह्द 89 93 एा४07 
एाशाॉ]हए पाता 3 इााशाए6 ० पाएाइ0ाशाशा ता फरद्वा500740079 0एए एशशध फाइट 
०7 75 79 ॥06 |8४७एि एछ्व50ए णएा ॥॥6 9%90॥९६.” 


झौर यही लफप्ज़ इसमें भी हू जिसके बारे में इस वक्‍त जवाब हो रहा है तो अगर वोटर लिस्द 
एक ही हुई और फिर जेसे कि नियम होंगे वह अगर दो किस्म के हो गये तो फिर बोदर लिस्ट 
भी दो दो बनानी पड़ेंगी और फिर जो आधार अभी तक था उसमें बदलाव करना पड़ेगा । 
एक व्यक्ति जो कि शअ्रसेम्बली में दोट नहीं दे सकता था वह फिर भ्यनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन में 
वोट दें सकेगा और इस तरह से श्रपने श्राधार के अनुसार यह चीज़ बिल्कुल भप्रलग हो जायेगी । 
में माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब यह प्रोविज्ञन किया गया और जो पिछले बड़े- 
बड़े चनाव हुए, जो कि इस वक्‍त पहले पहल इस दं झ में हुये ओर जैसा कि इतिहास के पंडित 
कहते हे कि इतना बड़ा चुनाव संसार के इतिहास में अनो तक नहीं हुआत्रा, तो उस वक्‍त किस 
प्रकार और किस तरह को ज्यादतियां हुईं और इतने बड़े चुनाव में कितने लोगों को बोद से बंचित 
रखने के लिये गिरफ्तार किया गया । गवनमेंट के बारे में जो ऐसा विचार करतें हूँ कि 
उसने ऐसा किया हो तो वह बहुत हो संकुचित विचार के लोग हुं ओर इस वक्‍त यह ख्याल 
किया जा रहा हे कि असेस्बली ओर पालियामेंट के चुताव के समय में जो दिलचस्पी सरकार को 
थी उससे कम इसमें दिलचस्पी रकखेंगी और पक्षयात करेंगी तो यह बात भी निराधार हुँ। जब 
हम इतना बड़ा भारी चुदाव कर चुके हु और जब यह बिल पेश किया गया था तो उस वक्‍त 
ला सेम्बर डाक्टर अम्वेदकर थे. और सें उनके अब तक के कामों से कह सकता हूं कि वह गवर्ें- 
मेंट में नहीं रहना चाहते ओर न उन्होंने गवर्नेंम्नेंट के पक्ष में कोई इस तरह का बिल बनाया है 
जिससे कि गवर्नमेंट सज्ञबुत बनने जा रही हो, दें भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़े थे फिर भी 
उनका कोई संऊकृेत नहीं हे कि जो प्राविजन रक्खा गया हुँ वहु किसी के खिनाफ था। इसलिये 
यह तो सदस्यों का एक भ्रम हुं और उनकी यह बात कोई ज्यादा वज्ञन नहीं रखती हे । क्‍योंकि 
हम उसके नियम पास कर चुके हु और एक बड़ा भारी इलेक्शन भी कर चुके हू) और इस प्रकार 
का कोई दुरुपयोग उसमें नहीं हुआ । इसलिये में यह श्राआ करूंगा कि इसको छोड़ न दि या 
जाय और जिस तरह से पीपुल्स रिप्रेजेन्टेंटिव ऐक्ट में है, उसके आधार पर यह रखा हुआ हूँ । 


श्री प्रभ नारायण सिह---साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दलील माननीय मंत्री 
जी ने रखी वहु दलील मुझे उचित नहीं मालूम होती । मेन तो यह सोचा था कि इसमें एक 
बहुत बड़ी कमी हूं और उस कसी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के बाद माननीय मंत्री जी इसको 
क़बूल कर लेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनो राय जाहिर करते हुये कहा कि जो इले- 
क्ट्रीरोल इसके लिये हैं, तो ये वही हें जो कि असेस्बली कांस्टीदप्रएन्सी के लिये रोल बने थे और 
उसी को स्यनिसिपेलिटीज्ञ रोल्स में भी माना जायेगा । तो ऐसो सुरत में यदि इस सिद्धांत को 
मान लिया जाय क्योंकि फिर से रोल्स बनने में काफ़ी दिक्‍क़त पंदा होगी और उन्होंने नये रोल्स 
के तेयार करने में जो बात कही हैँ, उसके लिये भी अपना रूयाल जाहिर किया । तो इतना 
कहने के बाद भी जो दलोल उन्होंने दी या जो मे रे संशोधन के खिलाफ़ कहा तो बह शायद इस वक्‍त 
वजह से भी हो कि विरोधी पक्ष को तरफ़ से वाज्ञिब सुझाव नहों लाये जातें या उनकी यही सनो- 
वृत्ति हे कि उन्के सुझावों को स्वीकार ही न किया जाय । तो जहां तक रोल्स का सवाल हैं, 
तो उसके लिये उन्होंने कहा कि भ्रसेम्बली के रोल्स पहले से तंघार हें और नये तेयार करने में 
उनको तीन, चार महीने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ला फ़ुली यह हो जायेगा। तो कुछ 


के लेंजिस्लेटिव कौंसिल [४ नव्बर, १६४२ 


[श्रो प्रभु नारायण सिह| 

ऐसे लोग भो होंगे जो कि ज्ञमानतों पर हों, तो उनके लिये * 'एट दि निक श्राफ दि टाइम” यह बात 
हो सकती हैं। यदि दो दिन पहले बह गिरफ्तार होता है, तो क्या होगा । माननीय मंत्रों 
जो ने यह्‌ सवाल उठाया कि पहले इतने बड़े चुनाव के सिलसिले में कोई इत्त तरह की दिक्‍्क़त पैदा 
नहीं हुई। ले कित से उनको कसे यक्रोन दिलाऊं कि किस तरह को परेशानियां आर कठिताइयां 
हम लोगों के सामने आई हूँ, उन को यहां पर अब जिक्र करना भो उचित नहीं हैं ओर उनको में 
कहना भो नहीं चाहता हूं लेकिन में यह जरूर कहूंगा कि उनके आफ़ीश्यिल्स ने मिलिद्री या दूसरे 
तरीक़े से किस तरह लोगों को परेशान किया और लोगों को गिरफ्तार करने का श्राडर करवाया । 
भगर वह बाद में इस वजह से गिरफ्तार नहीं हुये कि उसका बुरा श्रसर उनके इलेक्शन में हो सकता 
था।। इससें सवाल यह है कि एक श्रादमो का बोद खराब होता हू तो इससे यह भो गुंजाइश 
हैँ कि आइन्दा भी उनका वोट खराब हो जाय। पिछली बातों को देखने के बाद तो हमें यह 
विच्वार करना होगा कि हम जो कानून बनाते हूँ उस से किसी किस्म का खतरा तो नहीं रह जाता 
है। ऐसी सूरत में जो मंत्री महोदय ने दलील दी हे वह मुझे उचित नहीं मालूम हुई। दूसरी 
बात जो कही गयी बह डाक्टर अम्बंदकर के बारे में कहीं गयी कि वह बहुत ही योग्य ओर श्रन॒- 
भंवी व्यक्ति थे और उन्होंने यह कानून बताया था। 


श्री मोहन लाल गोतस--यह मेंने नहीं कहा। 


श्री प्रभु नारायण सिह--मंत्री जी ने यह नहीं कहा तो शायद उन्होंने रूल्स बनाते के 
सिलसिले में कहा हो कि उनसे बहुत मदद मिलती थो और उन्हीं के हारा रूलस बनाये जाते थे । 
तो मेरे कहने का सतलब यह हुँ कि कोई भी व्यक्तित जो रूल्स बनाता हे या कोई भी सरकार जो 
रूलस बनाती हे, तो यह भी उसमें होता है कि वह उसको तब्दोल कर सके। उसमें तब्दील हो 
सकती हैँ । झ्राज हसारे यहां क्‍्लासेज़ हैँ, असमानता है वर्ग संघर्ष हुं और इस तरह की कई बातें 
हैं, और इसमें कई ऐस भी लोग हुँ जो कि समझते हूँ कि उनके लिये सत्याग्रह करना वाजिब 
है। तो इससें तो पूरे मुल्क का सवाल हो जाता हू । आप लोग उनको अधिकारों से वंचित 
करना चाहते हैँ, यह उचित नहीं हें । 


यह सेंट्ल रूल हुं और प्राविन्शियल गवनेमेंट उसकी तब्दील नहीं कर सकती तब तो 
में सरकार से अपोल करता और माननीय मंत्री जो से ग्रपील करता कि सेन्‍्ट्रल गवरनेमसेंट से श्रपील 
की जाय कि इसमें तरसीस की जाय । इसमें तो वह बात हूँ नहीं यहां तो आपको अधिकार हूं 
कि आप इसको माने या न मानें । जब यह सदन के सामने बात आई है तो इसमें हम संशोधन 
भी कर सकते हूँ इसलिये जो दलील के रूप में माननीय मंत्री जी ने बात कही वह सेरी समझ में 
नहीं आई क्योंकि एलेक्ट्रल रोल तो पहले से तेयार हो जायेंगे और अगर किसी का नाम नहीं हूं 
तब तो उसके बोट देने का सवाल ही नहीं उठता हैँ तब ऐसी हालत में में यह वाजिब समझता हूं 
ग्रगर किसी का ताम नहीं हुँ तो वह १० रुपया जमा करा के अ्रपता नाम लिखवा लेगा लेकिन इससे 
श्राप को कोई परेशानी न होगी और जो सुझाव मेने रखा हे बह वाजिब हूँ। अगर कोई बात ऐसी ' 
हो जो लोकतंत्र की व्यवस्था में दिक्कत पेंदा करने वाली हो, या उसको कुचल रही हो 
झ्ोर उसको ठोक करने के लिये कोई संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से लाया जाय तो उसको 
मानने के लिये सरकार को गुरेज न करनी चाहिये । साननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र तभी 
प्रतिष्ठित हो सकता हें जब पार्टो इन पावर के पास यह मनोव॒ति हो कि वह वाजिब बातों को 
माने और उस पर अमल करने की कोशिश करे, नई ट्रेडीशन कायस करने की कोशिश करे। में 
समझता हूं कि मेरा जो प्रस्ताव है वह ऐसा है कि इसको मानने में किसो को कोई एतराज् नहीं 
हो सकता हैं। यह दूसरी बात हूँ कि सरकार इसको न मानें । लेकिन इतना सें कह सकता हूं 
कि सरकारी पक्ष के बहुत से सदस्य इस बात से सहमत हें और उन्होंने जब अपनी राय जाहिर 
की थी तो उस समय उन्होंने यह जाहिर किया था कि यह बात न होनी चाहिये और इसको 
निकाल दिया जाना चाहिये । में समझता हूं कि.उनके अन्दर डेमोक्रेटिक टेन्डेंसी अ्रधिक होने 
से उन्हें इस प्रकार की विचार घारा रखनी पड़ी । में समंझता हूं कि जो उचित बातें हों उनकी ओर 


सन्‌ १६५२ ई० कां उर्खर प्र स्पू निसिर्षलिटोज (संजशोघन) विश्रयक्र २३: 


सरकार को ध्यान देता चाहिये केवल टेकक्‍्दीकल बातों को ही कह कर एक बात को नहीं ख़त्म 
कर देना चाहिये । जहां मौलिक अधिकार मारे जाते हों वहां उनकी रक्षा होनी चाहिये । 
विदेश में तो इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है । 
जब ऐसे संशोधन सरकार की ओर से नहीं स्वीकार किये जाते हैं तो सरकारी पक्ष की मनोर्वात्त 
में भी शंका होते लगती है हालांकि में यह बात नहों कह सकता जब तक कि कोई सबत न हो। 
लेकिन शंकायें तभी होती हें जब ऐसे-ऐसे अमेंडमेंट नहों माने जाते हैँ। ऐसी सूरत में जो एक 
मौलिक बात होती हैँ, जब कानून को बनाया जाता हूँ, उस मोके पर देखा जाता हे कि इसके सिसयज्ञ 
होने की गुंजाइश है या नहीं ॥ इसी कसौटी पर कानून को कसा जाता है और अ्रगर इस 
कसौदी पर कानून खरा नहीं उतरता तो कानून को ऐसा बनाया जाता हे जिसमे इस कसौटी पर 
बह खरा उतर सके। ह 


श्री सोहन लाल गोतमें--उपाध्यक्ष सहोदय, भाई प्रभुनारायण जी ने ज़रूरत से 
ज्यादा जोश में झ्राकर एक व्याख्यान इस पर दिया कि कंसे डेमोक्रेसी चलना चाहिये। लेकिन 
उन्होंने अपने अमेंडसेंट के इम्प्लोकेशन्स नहीं समझाये । सेने कहा था कि अगर यह अमेंडमेंट 
मंजर होता है तो एलेक्ट्रल रोल्स दूसरे बनाने पड़ेंगे। अमेंडसेंट यह है:--- 
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यह नहीं हे कि जो मारल टरपीदयूड में जेलखाने में होंगे बह निकलेंगे जो जेलखाने से 
बाहर निकल गये वह भी होंगे, और फिर एक दफ़ा मारल टरपीट्यूड में हो गये क्‍या वह भी 
दे सरकेगे। इसलिये दो लिस्ट्स हो जायेंगी श्र मारल टरपीदयूड वाले झलग किये जायेगे। 
दूसरी चीज़ यह है कि जिस रोज इलेक्शन्स हो रहे हें उसी दिन जो जेल या पुलिस कस्टडो में 
होंगे उनके बारे में यह है ।' मेंने जंसा कि कहा यह तो असेम्बली के लिये जो रूल्स हे उन्हीं 
को मुताबिक हे। क्‍या आप आइन्दा ऐसी लिस्ट बनायेंगे कि कौन-कौन मारल टरपोट्यूड में 
हैं झऔजर कौन-कौन नहीं हं और क्‍या इन सबको अधिकार देंगे । राजारास जी ने कहा कि जब 
हम जेल में थे तब भी राय दिया करते थे। जेल में तो में भी रहा हूं लेकिन मुझे तो याद नहीं 
कि सेने कभी वोठ जेल सें रह कर दिया हो। 


डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--जिसका नाम लिस्ट पर तो हो लेकिन वह पुलिस कस्टडी 
सें हो उसका क्‍या होगा? 


श्री सोहन लाल गौतस--जिसका नाम लिस्ट में हो और वह पुलिस कस्टडी में हो 
तो वह भी डिप्राइव होगा वोट देने से। लिस्ट तेयार हो जाने के बाद भी इस तरोके को 
कुछ चीज्ञे झा सकती हैं जो उसको डिप्राइव कर दें। सें आपसे कहता हूं कि झ्रगर राय देने का 
झ्रधिकार भी झ्ाप दे दें तो अ्रसल सें बोठ नहीं काउन्ठ करता झगर नाजायज्ञ काम होता है । 
यह भी नहों होता हे कि हमेशा कांग्रेस की गबर्नसेंट ही दबाव डालती हे। जो लोकल इन्फ्लू- 
येंशल श्रादसी हैँ वह भी दबाव डालते हें। मेंतो चाहता हूं कि इलेक्शन्स फ़ेयर हों। इसलिये 
में आपसे श्र्ज करता हूं कि इसको आप इसी तरह से रहने दें। जो असेम्बली में है वही यह है 
इसमें श्रापकों कोई डिफ़ीकल्टी नहीं होगी। आपने बहुत कुछ हमला किया कि इस तरह 
से इलेक्शन्स हुये उस तरह से इलेक्शन्स हुये । इस वक्‍त उस पर बहस करने की जरूरत नहां 
राजा रास जी ने यह कहा कि पोलिटीकल पार्ट ज़ि में बड़े २ गुंडे झ्रा रहे हैं। में झ्ापसे कहना चाहता हूं 
कि ज्यादा सकसेसफूल गुन्डे वही हें जो अब तक सज्ञा नहीं पाये और न जेल गये। बह 
कांग्रेस में ही आ रहे हों तो यही बात नहीं हे। सब पोलिटिकल पार्टोज्ष उनके 
लिये खुली हुई हें। राजाराम जी को मालूम है और मुझको भी मालूम है, बहुत सी पोलिटिकल 
पार्टीज़ के जरिये से डकतियां पड़ रही हें। ऐसे अ्रनडिजायरेबुल एलीमेंट्स बाइसे धर्म, हर 


२३४ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवध्यर, १६५२ 


[श्री मोहन लाल गौतम| हे # 
पोजटिकल पार्टो के लिये हैं! लेकिन इन गुंडों से बचने के लिये कोई रास्ता श्राप नहीं बतला 
रहे हें। इसका तो जवाब जनरल एलेक्टोरेट ही देगा। इस पर बहस काफ़ी हो चुकी है । 
में समझता हूं कि अब इसे मंजूर किया जाये । 


डिप्टी चेयरमेन--अ्रश्न यह हैँ कि प्रस्तावित धारा ( 3-7 ) के खंड (5) को 
बदलकर इस प्रकार पढ़ा जाय : 
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(प्रदनन उपस्थित किया गया झौर भ्रस्वीकृले हुआ ।) 


श्री प्रभु नारायण सिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें श्रापकी श्राज्ञा से निम्त- 
लिखित संशोधन पेश करता हूं :-- 
४ घ्रस्तावित धारा 3-0 (४) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ 
दिया जाय : । ु 
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जो सेक्शन १३ (ई) है। जेनरल एलेक्शन के सम्बंध में, एय्वाइंटेंट्स श्राफ डेट, 
ऐंण्ड नामितेशन के सस्बन्ध में साथ ही साथ काउंन्टिग आफ एलेक्ट्रोरेद्स के सम्बन्ध में हे। 
इसका सतलब 88 है कि जो नियस सरकार ने काउंटिंग झ्राफ वोट्स के सिलसिले 
में बनाया है वह टरग उस पोलिंग स्टेशन पर हो जाय । पिछले इलेबशन में 
जो कुछ हुआ उसको देखने से यह धारणा मदबूत हो जाती है. कि जिन पोलिंग 
स्टेशनों पर पोलिंग होती है वहींपर पोलिंग हो जाय तो बहुत श्रच्छा हे। श्रवसर 
देखा गया हैँ कि बीच ही में बाक्सेज टूट गये। 
उससे हमारी दिक्‍्कते, हमारी परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई। सरकार पर भी 
बहुत ज्यादा लांछन लगे, बहुत सी जगहों पर वोटों की चोरी हुई। में इस बहस में नहीं 
पड़ना चाहता कि वह बातें कहां तक ठीक हुई औ्रौर कहां तक ग़लत हुई लेकिन यह 
जरूर हुआ किसरकारपर भी . लांछन लगाये गये। हम चाहते हेंकि सरकार इसबात से 
बरी रहे और उसपर लांछत न लगाये जायें। इसोलिये हमने यह ज़रूरी समझा कि 
हर पोलिग स्टेशन पर वोटिंग के दो घंटे के बाद काउंटिंग कराई जाय और फिर दूसरे दिन 
रिजल्ट एनताउन्स कर दिया जाय। भ्रभी असेम्बलोी सें यह बिल नहीं गया है इसलिये 
भी इसको मान लिया जाय तो कोई एतराज़ की बात इसमें नहीं हो सकती है।_ झ्नन्त में 
में यह चाहता हूं कि काउ टिंग उन्हीं स्थानों पर २ घंटे के बाद हो जानी चाहिये जहां 
पर वोटिंग होती हूं । 
श्री कुंवर गुरु तारायण--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, सेरा विचार इसमें कुछ 
कहने का नहीं था लेकिन जो संशोधन हमारे भाई प्रभु नारायण सिह ने पेश किया में उसका 
समर्थन करने के लिये खड़ा हुश्रा हूं। जहां तक लेजिस्लेंचर के एलेक्शन का सम्बन्ध हें 
उसके बारे में ग्रापतो सब मालूम हैँ। में उन बातों में श्रब नहीं जाना चाहता हूं । उस 
वक्‍त तो यह दिक्कत हो सकती थी कि बहुत दूर दूर. एरियाज पर पोलिग स्टेशन्स 
होते थे और वहां पर श्रक्तर झगड़े भी हो जाते थे। वहां की सेचुयेशन गवर्नमेंट 
को बिआन्ड कंट्रोल हो जाती थी । इन्हों ख्यालात को लेकर यह मुनासिब समझा गया 
कि केन्द्र में बाक्सेज लाये जाये कक फिर काउंन्टिग हो। तो वहां तो यह ठीक हो 
सकता है लेकिन जहाँ तक स्थुतीसिपेलिटोी का ताल्लुक हे में ससझता हूं कि सरकार 
को कोई झड़चन इस बात में नहीं होता चाहिये कि पोलिग स्टेशन पर हो दो घंटे के 
बाद कार्उन्टिग हो। वहां तो 8४ नहीं हो सकती हे क्योंकि पोलिग स्टेशन्स 
स्थनिसिपल एरिया के अन्दर ही होंगे । पिछले जो इलेक्शन्स लेजिस्लेचर के हुये 
उसमें सरकार को भी यह बात माननोी पड़ी कि जो बाक्सेज़ जिस स्टाइल के सेक्शन 
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थे वह भी नहीं दिये गये झोर यह भी नहीं कहा जा सकता कि बेलट पेपर में गड़बड़ी 
नहीं हुई। गड़बड़ियां हुई हें यहतो बिल्कुल खलो हुई बात हैँ लेकिन अब इस पर ब्ब हृस 
क्या हे कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। जो कुछ हुआ वह तो हो चुका। लेक्नि मे यह 
ज़रूर समझता हुं कि इस बात को देखना चाहिये कि जहां तक बेलेट बावसेज़ का सम्बन्ध हें 
उसमें ऐसा न होता चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को कुछ; संदेहहों और उसके हृदय में 
झाद्यंका हो। बेलेट बाक्सेज्ञ की सेक्टिटी को रिज्ञव करने को में उतना ही महत्व 
देता हूं जितना कि प्रजातंत्र को ठीक तरीक़े से चलाने को देता हूं। भ्रगर इसको 
सेक्टिटी खत्म हो जाती है तोमें समझता हूं कि लोगों में हिसात्मक प्रवन्ति उत्पन्न 
होने काभय हूँ। बंलट बाक्सेज्ञ की सेक्टिटी को हमें प्रिज़्व करना चाहिए और 
इसके प्रति कान्फोइस हमको जनता के हृदय में बनाये रखना चाहिये। यह बहुत 
ज़रूरी बात हें। इसीलिये स्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रभ नारायण 
जी ने रक्‍्खा हूँ में उसका समर्थन करता हूं क्‍योंकि स्थनिसिपलिठीज्ष शहरी एरिया में 
होती है और वहां यह तरीके श्रासानी से सम्भव हैं।. 

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र )-- माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, श्रभी जो यह संशोधन रक्खा गया है ओर जिसके सरबन्ध में बड़ी-बड़ो 
ग्राशंकारयें की गई हैं, म॑ समझता हूं कि बड़ी ग़लतफ़्हमी पर की गई हें। यह हमला 
ग़लत किया गयाहे। में समझता हुंकि प्रान्त में और देश में जहां भी बेलेट बाक्सेज्ञ 
थे सब जगह पर तोन-तीन सोल होती थी। इसके बाद कपड़े पर सील होती थी। जहां 
कहां भी सील ठूठी हुई मिली वहां पर रिपोलिग कराई गई। यह बात कि बेलेट बाक्सेज् में 
कछ बेईमानी हो सकती हुँ वही आदमी कह सकता है जिसनें कि इसकी बाबत सुना 
हो और जिसने कि बंलेंट बाक्सेज़ देखें नहों। इस बात का बहुत प्रोपेंगंडा किया गया 
कि यह हुआ वह हुआ लेकिन किसी ने इस बात को साबित नहीं किया किकोई बेलेट 
बाक्स टूटा हुआ पाया गया हो। इस तरह का प्रचार तो बहुत हथा और आपने 
भी जो बात कही वह प्रचार की बिना पर कही हे। यह कहना कि उसी दिन दो घंटे 
के बाद बेलेंट पेपर्स काउंट कर लिये जाय॑ और उनका रिज़ल्ट बता दिया जाये कसे 
संभव हो सकता है। बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज् हें यहां पर चेयरमेंनशिप के लिये 
तोन या चार लाख वोट पड़ेंगे तोयह केसे मुमकिन हुँकि वह तीन या चार लाख वोट 
उसी दिन गिन लिये जायें और रिजल्ट भी आउट कर दिया जाये । तो मेरे ख्याल में जो 
यह संशोधन रखा गया हे वह इम्प्रेक्टिकल हे और ग़लत भी हे। इसके सपोर्ट में जो भी बातें 
कही गई वे ग़लत हैं। इन शब्दों के साथ सें इसका विरोध करता हूं। 


श्री राजा राम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने जो 
संशोधन पेश किया है. उसका में समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह में ज़रूर 
सहसूस करता हु कि ऐसे मौके पर जिस ढंग से बहस हो रही है उसमें कुछ बातें 
झ्रा गयी जिसमें कि पुराने इज़ेक्शन को बातें उठायी गई हें। लेकिन में यह ज्ररूर चाहता 
हु कि जिस दृष्टिस यह संशोधन पेश किया गया हू उसपर ज़राग्रौर किया जाय तो 
मेरा ऐसा ख्याल है किइस मौक पर जनता के बीच में जायें और लोगों की भावना 
को सुर्ने तो में यही कह सकता हूं कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के जो कि विजयी हुई हूं 
तया जिम हुक्मत भो हैं शायद ही कोई ऐसी राजनंतिक पार्टी होगी जो यह महसूस न 
करती हो या जहां जनता की झ्राम ख्वाहिशा न हो कि अभ्रगर वोटिय का कोई तरीका 
निकल आये तो ज्यादा श्रच्छा तरीका हो। में ज़रूर चाहता हूं और में यह नहों कहता 
कि पिछले इलेक्शन में आस तौर से ऐसी चीज़ हुई हैं। लेकिन जिस विचार 
और दृढ़ता को भावना से यह बात कही गयी कि पिछले इलेक्शन में कितनी ही जगहों पर ऐसा 
वाकया हुआ हैं कि बंलेंट बाक्सेज्ञ टूटे हें। मुझ इसका बड़ा भारी श्राइचर्य हुश्रा 
झौर थी प्रभु नारायण सिह जी जब जवाब देंगे तो वे स्वयं बतलायेंगें कि जिस सीट से वें 
पालियामेंट के लिये लड़े वहां बाद में १ जगहू पर रिपोलिग हुआ औौर बह 
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रिपोलिय इसी पर हुआ कि बेलेट बाक्सेजदूटे हुये हें। तो अब यह कहनाकि कहाँ 
ऐसा हुआ ही नहीं यह बड़े श्राइचयं की बात है। दूसरी श्राइचर्यंजनक घटना यह हुई कि 
यह खबर फेली कि सील्ड बाक्सेज्ञ भी खुल सकते हूं। हमारे यहां भी एक सरकारी 
प्रधिकारी ने मेजिस्ट्रेट के सामने यह बतलाया कि किस तरह से वह्‌॒ बाक्स खुल सकता हु। 
एक तहसीलदार के सामने यह्‌ बाक्स खोला गया। मेने सेजिस्ट्रेट से कहा कि यह क्या 
तमादा हैं। सारे देश में तो यहढिढोरा 3288 _किये बाक्स खुल नहीं सकते हूं। 
मेने उससे कहा कि आपके सासने हम डेमोस्ट्रेशन देकर खोलना चाहते हैं तो उन्होंने 
हमको इसकी इजाजत नहीं दी । इसके बाद मेने प्रान्तीय सरकार को लिखा लेकिन उन्होंने 
भी इजाजत नहीं दी और फिर दिल्‍ली को लिखा तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रान्तीय 
सरकार को लिखो। लेकिन वह डेमोंस्ट्रेडन नहीं हो सका। में नाम नहीं लूंगा परन्तु एक 
बात जरूर आपको बतलाऊंगा ओर वह यह हुँ कि जिस दिन पोलिंग हो गयी उसके 
दो तीन दिन तक तो खूब बड़ी धूम रही कि में जोत गया लेकिन तीसरे दिन मालूम हो 
गया कि में हार गयाह । उपाध्यक्ष महोदय, आपको बतलाता हूं कि एक सरकारी आफिसर 
रात के समय मेरे पास आयाश्रौर कहा कि शास्त्री जी यद्दि आप कहें तो म॑ फ़लानी जगह से 
बाक्‍सेज़ तुड़॒ब, द्‌ तो वहां फिर से रिइलेक्शन हो जायेगा। आप जानते हें कि इलेक्शन 
जीतन का हर्ष बड़ा तगड़ा होता हैं। तबियत मं आई कि ऐसा कर दिया जाय क्योंकि 
हारता हुआ इन्सान जीतने के लिये क्‍या नहीं कर सकता। इसके अलावा थोड़ी सी बोट 
का सवाल था। १२ हजारओऔर कुछ दूसरे साहब केआये थे। और ११ हजार और कुछ 
मेरे आये थे । रात भर में इस चोज को सोचता रहा कि इसे होने दिया जाय। लेकिन 
यह बड़े हिम्मत का काम हूँ ओर सेंने इसे कतई मुनासिब भी नहीं समझा क्योंकि सच 
बतलाता हूं मुझमें इसके लिये हिम्मत की कमी थी । मान लीजिये कोई बात ऐसी जनता 
मे हो जाय किशास्त्री जीकोीस्वोीकृति से यह बात हुई है मेंतो जनता में मंह दिखाने 
के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। विजय और पराजय अलग चीज़ें हें। लेकिन यह 
बात करना ग्रलत है । मुझे ताज्जुब हुआ कि एक दूसरे सज्जन मेरे पास आये और 
कहा कि फलां साहब इतना पंसा मांगते हें, आपकी क्‍या राय है। उन सज्जन का 
यह पेशा हो गया था किलोगों सेपेसालेतेथ और ऐसी बातें करते थे। में यह कहना 
चाहता हु कि यह कोई ज़हरी नहीं हु. किअब ऐसी बातें न हों। जनता में .कोई 
ऐसी खराब घारणा पदा होने कासोका नहीं देना चाहिए। में आपको विश्वास दिलाता 
हूँ कि किसी व्यक्ति की हार श्रौर जीत से कोई ऐसी ख़ास बात नहीं पैदा होती हे जितना 
कि इन बातों से परिवर्तत होता है। में चाहता हूं कि ऐसा वायुमंडल न पेदा हो. जिससे 
प्रजातंत्र से जनता की श्रासता उठ जायें। एक पोलिटिकल पार्टी दूसरे की आलोचना 
करती हे, सरकार को आलोचना करती है, लेकिन में इस बात को जनाता हूं कि श्राज 
श्राप जिन कुसियों पर बेठे हेँ उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर है। यह आप 
का पहला मोका हँँकि आप ऐसी परम्परा कायम करें जिससे प्रजा का प्रजातंत्र पर प्रा 
विश्वास हो जाय. और प्रजातंत्र राज्य के लिये उसके दिल में एक अच्छी भावना पंदा 
ही जाय। एकबात में और कहना चाहता हूं वह यह हैँंकि एक पोलिंग स्टेशन 
हैं, वहां पर दो ढ़ाई हज्ाार की पोलिंग हुँ तोवह दो ढाई घंटे में खत्म हो 
जायगी श्रगर उसमें दो ढ़ाई घंटे गिनने में और दे दिये जाय॑ तो अच्छा होगा। 
में तो यहां तक कहुंगा कि एक साननोय सदस्य ने यहां तक कहा कि इसमें क्‍या हज हैँ कि 
अगर बाक्स को बोरे में बन्द कर दिया जाय, लेकिन उनकी बात को न माना गया। सें तो 
समझता हूं कि हारऔर जीत इतना महत्व नहीं रखती हैँ जितना कि जनता का विश्वास 
कायम रखना होता हूं। जनता को इस बात का विदवास होना चाहिये कि हमने जो 
वोट दिये हें उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मुझे आज अ्रफ़तोस के साथ कहना पड़ता 
है कि जनता में आज यह भावना पैदा हो गई है कि वोटिंग होते वक्‍त तो किसी को 
वोद ज्यादा दिये जाते हें और बोद की गिनती होते समय किसी की जीत होतो हे 
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विजय और पराजय कोई महत्वपूर्ण चीजें नहों है लेकिन जनता का प्रजातन्त्र पर विश्वास 
कायम रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोज्ञ है। जहां कहीं भी वोटिंग होती है तो 
सरकार को इसबात का एलान कर देना चाहिये क्रि उसकी गणना उसी बकत होगी, 
अगर दो ढाई हज़ार की वोटिंग है। ऐसी हालत में में साननीय मंत्री जीसे यह नमन 
निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्षि को किसीस कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। 
और हर ज़िल के लोगों को विद्वास हो जायगा कि जो नतीजा निकला वह सही निकला और 
बैलट बाक्स उस वक्‍त मोजूद थे। ऐसी हालत में साना कि आपको विजय हुई तो वह जो 
विजय होगी उत्त चिजय कामारेल असर जनता के ऊपर कई गुना अच्छा होगा बजाय 
इसके कि लोग बराबर यह सहसूस करते चले जाय॑ कि लीजिये साहब इस तरह से यह 
चीज़ को गई इं। तो जो संजोधन पेश किया गया है, से आपको विश्वास दिलाता 
हुँ कि आम जनता की यही ख्वाहिश हुँ कि इस तरह से काउन्टिंग की जाय और 
यह स्वाभाविक हूँ कि इस तरह से जनता पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिये में 
आशा करता हूँ क्ति यह सदत इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेगा। 

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाव--माननीय उपाध्यक्ष नहोदय, जो संशोधन हमसारे भाई 
प्रभु नारायण जो ने पेश किया है मेंतो समझता हें कि यह बिल्कुल इस्प्रेक्टिकेवल है । 
उनका यह कहना है क्षि चुनाव के दो घंटे के बाद ही काउंन्टिग शुरू हो जाय, में समझता हूं 
कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं हो सकता हैँं। इलेक्शन जब होता हें तो क़रायदा 
यह है कि सुवह ८ बजे से लेकर शाम के ५ या ६ बजे तक पोलिग होती है और बीच में एक घंटे 
या दो घंटे काइनटरवेल होता हैँ, ५, ६ बजे चुनाव समाप्त होता है और दो तीन घंटे 
बक्सों के ठीक करने में, सोल करने में, उनकी सील देखने वरग्रेरह में लग जाया करते 
हैं यह उसकी प्रेक्टिकल साइड हें, ओर इस तरह से 5, € बज जाते हें उनको 
काम ख़त्म करने सें। अब आप यह उम्मीद करें कि € बजे के बाद वहां काउंन्टिय 
शुरू हो ओर सुबह चार बज तक होती रहे तो यह किसी भी सूरत से मुनासिब और मुमकिन 
नहीं है। श्री राजाराम जो ने यह बताया कि हर पोलिंग पर एक हजार या दो हजार 
वोटर होंगे तोऐसीवबात नहीं हे। हो सकता हे कि जो छोटे-छोटे स्युनिसिपल बोछर्ड 
हों उनमें एक हज्ञार यादो हज्ञार बोठ हों, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में अरे 
करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े शहर हें जेंसे कि बरेली, इलाहाबाद, वय्रह उनमें 
वोदस की संख्या कहीं अधिक होगी । में अपने जिले के बारे में ही कहता हूं । बरेली शहर 
में वहां की पापुलेशन करीब दो लाख की हैँ तो वहां किस तरह से वोट उसी समय 
काउन्द हो सकते हें। 

श्री राजा राम शास्त्री--वहां पोलिग स्टेशन एक ही नहों होगा बल्कि कई होंगे ॥ 

श्री प्रताप चन्द्र आ्राज्ञाद--में मानता हूं कि ऐसे शहर ज्यादा नहीं होंगे लेकिन 
फिर भी ४या ४५हजार से कस एक पोलिग स्टेशन की वोद नहीं हो सकती हूँ श्रब 
अ्रगर ४, ५ हजार वोटर हो गयेतो किसी सूरत से यह सम्भव नहीं हो सकता 
हैँ कि पोलिंग स्टेशन की वोटिंग की कार्डान्टिग उसी समय हो जाया करे । काउन्दिग के 
अन्दर जो प्रेक्टिकेवल साइड हुँ उसी को ले लीजिये । कारउउन्टिग के अन्दर यह नहीं होता कि 
बाक्स खोलें और गिनना शुरू कर दिया जाय । उसके अन्दर सारी फामिलिटी करनी पड़ती 
हैं, जो एजेन्ट साहब होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, सभी के सामने सील को तोड़ना 
पड़ता है और भी फामिलिटीज होती हैं जिन्हें कि प्रा.करना होता हँँ। फिर जो 
इलेक्शन का वातावरण होता है वह बड़ा हेठेड होता है, लोग हजारों की संख्या में 
जमा रहते हैँ और फिर जो पोलिग स्टेशन होता है वह इतना छोटा होता हूँ कि 
उसमें सभी लोग आ सकें और झज्ञान्ति के साथ वहां पर काउंन्टिग शुरू हो, 
असम्भव हे । जो पोलिय स्टेशन होते हैं वें यातो छोटी छोटी घर्मशालायें होती हैं 
या किसी का अपना प्राइवेट हाउस होता हैँ और वहां पर यह ॒ काउन्टिग की जाय 
इतनी छोठी जगहों में यह सम्भव नहीं हे कि इतने आदमियों के बीच में काउन्टिग 
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[श्री प्रताप चन्द्र आजाद| 

शुरू हो। में तो समझता हूं कि किसी भी सूरत से यह संशोधन प्रेक्टिकेबल नहीं है। 
अ्रभी आपने यह कहा कि निष्पक्ष काउन्टिग होनी चाहिये और बाद में फिर ऐसा हो, 
वेसाहो, में समझता हूंकि उन्होंने जो हवाला दियाहे किफलां जगहमें ऐसा हुआ 
वह सब बातें विमल हैं और उनके अन्दर कोई सच्चाई नहीं हे । जेसा कि श्रश्मी भाई 
राजा रामजोने कहाकि फर्ला आइमो नेकहाकि में बकस खोल सकता हूं और देख 
सकृता हूं, तो इसतरह कौबातें तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कानपुर 
वाले कहते हें कि लखनऊ में खोले गये, लखनऊ वाले कहते हैँ कि इलाहाबाद में खोले 
गये और इलाहाबाद वाले कहते हैँ क्वि बरेली में बक्से इस तरह से खोले गये । यह ऐसी 
बातें हम शुरू से ही सुनते आ रहे हें और यह बिल्कुल ही निर्मल हैं। 


श्री राजा राम शास्त्री--लेकिन में जो कहता हूं वह अपने ज़िले की बात कह 
रहा हुँ और वह बिल्कूल सही बात हे और अपने श्रांखों देखी बात हम कह रहे हैं । 


श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--में कम से कम अपने तजुबें से इस बात को भी सही 
नहीं मानता हूं। जहां तक इलेक्शन का सम्बन्ध है, में जनाबवाला यह अरज करना चाहता 
हूं कि जो भारत के बड़े-बड़े लीडर हें, जेसे कि व्यासा प्रसाद मुकर्जी श्रादि 
उन्होंने भी इस बात को ऐप्रीसियेद किया हे कि जितनी नि/पक्षता एलेक्शन के 
अन्दर भारत में हुई हे उतनी शायद कहीं पर भी नहीं हुई हे श्रौर इतना फंयर इलेक्शन 
और कहीं नहीं हो सकता हें। तो इसमें बड़े बड़े जिम्मेदार आ्रादमी हें श्लौर इस तरह के 
ग्रधिकार लोगों के पास हैं । .वेसे इलेक्शन में इस तरह की बातों कोकह देना कि बक्से 
टूट गये और सील टृुट गई, में समझता हूं कि बहुत आसान हे और ये 
सब बातें भी वही लोग उड़ाते हेंजो कि इलेक्शन में हारगयेहों।इस तरह की 
बातों को उड़ाना कि बक्से दूढगये यासील दूट गई, यह हारे हुये लोगों का काम है भ्रौर 
इस तरह की बातें आज ही कया हमेशा होती रहेंगी। जहां तक इलेक्शन जीतने का 
सवाल है मेरा यह विव्वास है कि कांग्रेसने €८या €€ प्रतिशत चुनाव जीते श्ौर जब कि 
आज भी लोग इसके लिये कहते हें कि हमने जब कांग्रेस को वोट दिया तो ये लाल दोपी 
वाले जो थोड़े बहुत हें, वे असेम्बली और कौंसिल में कंसे श्रा गये। हमारे भाई राजा- 
राम जी को एक बात का विश्वास नहीं होता किदेहात वालों ने या गांव दालों ने किसे 
बोट दिया, इसके लिये में यह कह सकता हूं कि उन्होंने वोट चाहे किसी को भी 
दिया हो मगर जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने किसको बोटद दिया है, तो फिर 
चाहे उन्होंने कांग्रेस को ही बोद क्यों नदिया हो, यह कह दिया कि उन्होंने बोट उन्हीं 
को दिया हे । चाहे वह कांग्रेस के तरफ के हो क्यों न हों, मगर उन्होंने आपसे कह 
दिया कि वोद आपको ही दिया गया है। में अपने यहां की बात बतलाता हूं कि 
मेरे यहां ८ बजे से चुनाव होने बाला था और दस बजे ही लोगों ने बाजार 
मेंइस तरह को खबर उड़ा दी कि कांग्रेस का केन्डीडेट हार गया। तो जब 
इस तरह को बातें ओर अफ़वाह लोग पहले से ही उड़ा देते हें तो फिर सील टूठ 
गई बोर बक्स टूट गया! आदिबातें तो उनके लिये बहुत साधारण हें और इलेवशन में 
इन बातों पर ज्यादा ध्याव भी नहीं रखा जा सकता। इलेक्डन में ऐसी बाते होती हैं और होती 
रहेंगी. चाहे फिर इलेक्शन के एक, दो घंटे के बाद ही आप काउंटिय क्‍यों न कर लें । 
तो इसमें समय का कोई फक नहीं पड़ता हेँ। में यह आशा करता हूं कि प्रभ्नारायण जी 
ने जो अपना संशोधन रखा हैं वें उसको वापस ले लेंगे क्योंकि इलेक्शन के श्रन्दर ये 
सब बातें असम्भव हूँ। 


श्री मोहन लाल गोतस--उपाध्यक्ष सहोदय, इस संशोधन को रखने में श्री प्रभुनारायण 
जी ने इस बात की कोशिश को हुँ कि बेलट बाक्स पर विश्वास बना रहेश्ौर कहीं इस तरह से लो ग 
उसे बदलने का अख्तियार न ले लें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हर डेमोक्रेटिक स्टेट का यह फज 
हैँ कि वह्‌ इत बात को कोशिश करे कि- लोगों पर झोर जनता पर उसका भरोसा रहे। जो यहू 


कुछ बातें कही गई हे कि बाक्स टूटे ओर दठ सकते हे तो इत दोनों बालों में बड़ा फ़ड हे ! बर्योडि 
झग्रगर कोई होशियार जेब काटने वाला कहे कि हन तुम्हारी जेब श्भी क्ाद सकते |, तो उसऊे 
माने यह भी हो सकते हैँ कि उसकी जेब काटी गई है। तो यह बहुत मुश्किल है । लोगों ने 
यह एलान किया है कि हस हार गये ओर बह हार गये और राजनैतिक शाप में इसी क्षाप्रपर एर 
प्रस्ताव भी पास किये गये, लेकिन यह बात आज तक समझ में नहीं झाई कि इतने हज्ञाशों बोरों 
का जो फ़के या वह कंसे हुआ। जिस तरह से काम हुआ वोट अलग शलद पड़े गाईंस 5 हे काफी 
बाक्स इक्ठठा हुये । उससे यह कसे हो सकता हूँ कि हुए एफ पोधिं। पटेल वर बाद्सा खुल 
जाय और दूसरे बकसों में डाल दिये जायं और यह भी नहीं दर्ज में झतठा कि उस बचत तक यह 
नहीं मालूस हे कि कोन जीत रहा है शोर कौन हार रहा है और श्तने बटों पे हाई रहा हूँ तो किस 
तरह से बोट निकाले गये और कंसे दूसरे के बाक्स में डाले गये । यह एक आदर्न का काम हो 
नहीं सकता है। तमाम सरकारी कर्मचारी थे झदर कब को कास्सपीरेशी हो तब 
नी उनको क्या जेल का डर नहीं था और जो गे ये उनको भी मिलान होडा और यह भी नहीं 


कहा जा सकता है कि रूवक्े सब कांग्रेस के लिये कोशिद करेंगे । में तो यह समझता 
एक घ्रम है और सचाई कुछ समझ सें नहीं शा सकती है गए कह सकते हे 
खुल सकते हें लेकिन इसके लिये कम से कम कितने लोगों की अःवश्यकतः पड़ेगी श्र बह काम 
वर्क श्राउठ किया जाय वह मेरी समझ में नहीं खाता । इसलिये में यह नहीं समझता छि किस 
केस में एसा हुआ है, कि किसी का वोट निकाल क्र दूसरे में डाल दिया गया हो। यह में आज 
तक समझ नहीं पाया हूं अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े आइमो हार व जते । बहुत से मिनिस्टर 
हार गये । जो मिसाल राजा रास जी ने दी उससे तो और चआझम होता है। एक साहब अऋप्ये 


/ 
। 
रस 


और उन्होंने कहा कि बकस खोल सकता हूं, राजा राम जी सीधे-साधे आदसी ई ६मानद 


कि वह खुले भी । इसलिये इस सिलसिले में जब बहस पालियासेंट हें हो रही थ 
जैसा कि एक खदस्य ने कहा कि विरोबी पक्ष के बड़े-बड़े लोग जसे डा 
डा० द्यामा प्रसाद मुखरजी आदि उन्होंने इस की प्रश्नंशा की कि जो चुनाव हुये 


हुये हें कि और कहीं नहीं हुये । 


वह यह नहीं समझ पाये कि वह पैसे लेने अ्या था और उनकी इलौरू से यह रहीं ६६. त होता 


श्री राजा राम शास्त्री--मेंने भी असेम्बली में छःकार को बधाई दी थी । 


श्री मोहन लाल गौतस--बन्यवाद, नुझे पुरा विश्वास है कि स्युनिस्िपेलिटीज्ञ के 
इलेक्शन में आपके हारने की गूजाइश न रहेगी । आप दुप्तरी तरफ प्रेक्टेकिल 
साईड देखें एलेकान सुबह 5८ वजे से शुरू होता हुँ और इन्तजाम करने 
वाले को सुबह से ही भरा जाना पड़ता है ओर पुलिस वालों को तो कहां- 
कहीं रात से हो रहना पड़ता हू क्योंकि झगड़े को संभावना हो जाती हें। लोग 
वोटर को सोने ही नहीं देते हैं और पोलिय शास को ५ बज तक होती है और उस समय भी 
ऐसा होता है कि कुछ लोग देर से आते ह और वह परेह्वान होते हैँ और पूंछते हे कि हमारा 
चोट लिया जायेगा या नहीं उनम एक तरह का एक्साईटमेंट होता है और वह चाहता है कि हमारा 
वोट लें लिया जाय। वहां पर आपने बक्सों को अच्छी तरह से महफज़ रखने और उन को 
लें जान का जो प्रइन उठाया हैँ उस के संबंध में में कहना चाहता हूं कि उस वक्‍त 
वोटसे मौजूद होते हैं।_ उन म एक्साइटमेंट मोजूद होता हे उस एक्स।इटमेंट में लोग तरह-तरह 
के नामुनासिब काम करने के लिये तयार होते हें। उस दक्‍त अ्रगर वोटिंग हो जतये, तो आफिसर्स 
कुछ थक होते हैं, पुलिस वाल थके होते हैं, वहां जगह भी कोई एंसी नहीं है जहा घेरा डालकर 
शाप काम कर सकें। उस वक्‍त वोटिग के सिलसिल में झगड़ा हो सकता है, ओर दूसरे किस्म की 
गड़बड़ी हो सकती हू । फिर आप कहेंगे कि हम तो जीत रहे थे, कांग्रेस बालों ने झगड़ा 
करा दिया। इसलिये काउन्टिग ऐसी जगह पर होना चाहिये जो सुरक्षित हो । वहां क्न्डीडेट्स 
या उनके एज्न्ट्स जा सकते हें और काउंन्टिग के समय सोजूद रह सकते हैें। जब तक यह न 
होगा तब तक बे लठ बाक्सेज्ञ पर विश्वास नहीं रहेगा । राजा राम जी ने कहा कि तीन दिन तक 
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[श्री मोहन लाल गौतम] 


वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया। मुझे मिसालें मालूम हे, शायद आपको भी सालूम 
होगा उपाध्यक्ष सहोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहबान गले में माला 
डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये श्रोर जब काउंडिंग हुई तब 
मालूम हुआ कि ५० वोट से हर गये। यह अ्रम थोड़ी देर तक पोलिग के बाद भी रहता है। 
वाक़या यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता । 
सब से कहता है कि हमने आपको बोट दिया हे । 

इसलिय सें समझता हूं कि मृवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें। में इसका 
विरोध करता हूं । 


श्री प्रभु नारायण सिह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने जो संशोधन रखा था 
उसका एक खास सक़सद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एहतियात बरती जा सके 
वह बरती जाये । जिस स्थान पर पोलिग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउन्टिग हो जाये 
जिससे कोई शुबहा की गुजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको सिलों उस से यह 
मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के ढ।रा शायद यह समझा गया कि एलेक्शन में वोद्स की बंगलिग 
के संबंध में शिक़्ायत की है । मेन गायद यह बात नहीं कही थी। मेने केवल यह बात कही 
थीं कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा है जिससे मालम होताहे कि बक्स टूट 
जाते हैं, खराब होने की वजह से और उससें बंगलिग होने की गुंजाइदा हे । 
इसके बाद यह॒ सवाल उठता हें कि साहब यह जो दूटने की बातें हें यह सही नहीं हैँ, ओर इस 
सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तोर पर जो बातें बताई, सरकारी पक्ष 
के एकाथ माननोय सदस्यों को शायद राजा राम जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ । खैर 
यह उनकी बात हैं। वह किसी भी साननोीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेंटमेंद दें, 
इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जेसे लोग उसे अवद्य समान लेंगे कि वे एक 
ज़िम्मेदार व्यक्ति हें और ज़िम्मेदारी के साथ कुछ कहते हें। में यह ज़रूर कहना चाहता हूं 
साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन सें जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफ़ेक्टिव थे और बाकसेज 
इुटे । खुद मेरो कान्‍्स्टीट्यूयेन्सी सें जिस कान्स्टीटुएन्सी से में पालियामेंट के लिये खड़ा हुआ था 
वहां पर कांग्रेस केन्डीडेट ने शिकायत की कि बाक्सेज टूटे हें ?इस तरह से १८ पोलिग स्टेशनों पर 
फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांग्रेस केन्‍्डीडेट के ही कहने से 
वहां पर ऐसा हुआ । मेंनें कभी भी नहीं कहा कि तोड़े गये । हम लोगों ने इसलिये एतराज़ नहीं 
किया कि कपड़े में बाक्सेज़्ञ रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थ । उस समय 
रिटनिंग आफिप्तर जो थे उनसे माननीय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस 
तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे ग्रोर किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना हे कि बाक्सेज 
टूटे । वे कंसे टूटे में इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाक्सेज 
टूटने की बजह से हार जीत हुई तो हसने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट 
देना चाहिये था नहीं दिया । अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताश्रों को समझाते थे कि यह 
भावना पेदा हो कि सरकार या सरकार की पार्टी इस तरह की कोशिदय नहीं कर सकती हे 
कि बाक्सेज तुड़वाकर उसमें से कुछ बेलेट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का मन 
डेमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्ठी के नेता श्री जयग्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन 
फ़ेपर हुआ हैं । इसका मतलब यह था कि लोगों का मन और यकीन डेमोक्रेसी से उठने न पाजे । 
इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हेँ कि पिछले एलेक्शन में ऐसी बातें हुई जिसमें 
बाक्सेज टूटे । बाक्सेज केसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्वायरी कमेटी बैठाये । 
गवर्नेमेंट इन्क्वायरी कमेटी बेठाये ओर वह देखे कि बाक्सेज कैसे टूटे । ब(क्सेज हमारी आंखों 
के सामने दूटे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता हैं। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत 
हुई उसको हम मान लेते हें लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हें जो पेचीदे हें। बाक्सेज क॑ संबंध में 
हमारी तरफ़ से कोई एलोगेशन नहीं है पिछले एलेक्शन में बाक्सेज टूटे ओर बेंगलिग की गुंजाइद 
हुई थी। उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउन्ट किया जाय ।. हमारा मकसद 
इस अमेंडमेंट से यह हे कि जो नियम बनाये जाय॑ उस सिलसिले में ऐसी एहतियात बरती जाय 
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बडा रंडंडे २४७ 
श्री प्रभु नारायण सिह--में 
3855 सूत्र जो संशोधन 
डिप्टी चेयरमेत--क्मा सदनकशन होता है 
(सदन की अनु मी * सकता - न*छएाइट8” 
मी ज ऊछ 
डिप्टो चेयरमंन--ब्रइन यह स्व. 
ह 5 दियाज 
(प्रदत उपस्थित ई के किसी 
हि द्द्न्मं ; का सबातल 
यू० पी० ऐंक्ट, ११--मूल अधिनियम की घारा ६ न मर कल 
२, १६१६ तट कर कक्ष से मंम्बर ने 
हा धारा २९ डिप्टो चेयरसेन--बअ्रइन यह छंत्ता बाद एप श्र उसके 
र २६-ए इत उपस्थित रने जा रहे 
का निकाल ( अर रे था वाक्य वी होती हे 
दिया जाना। आप “एुहू महसूच 
यू० पी० ऐक्ट १२--मूल अधितनि थम की धारा का पर लाई 
२, १६१६ की 3.,  फम्रकाशा 8 7094 ॥5 5प्र/श  - र॒ ने कोई 
7 ९०छध्वाशाएट5 हछीकी णएी0फ़-ो-- . | 
का वग पद () भा! फरशापएशाई छा कि ३ कद ् हक ३ 
का सशापत । ६ 06 (0 58 ऋष्योदों पृ 8 जा का 
5पा ज्रातण फाधुंपतक्ल होती है। 
5079007॥ : कोई खी मानता 
(9) 5एए। एशउ507 ण एशः सामने हैं उसका 
[ (80 72/8स 58, पी के बाद ई म्यत्ति- 
[88४5, #लाएंइ8ट क्ाएं प्पी ते के बा हो है न 
60॥68 0[/॥8 90थाएं द्व। हुइ अब तह! हैः 
एपा00$९5, ध॥0ं ला बहने प्‌ न्यारा 


(८) 8 क्‍68॥ 00870 ४8] दें सक क्रधिकार 


हां के 


जाए 0 6 927006 समझ जवाब दे 
ए7067 5९०॥०॥ 0-6. जाय. तब 
कम चली जाती 
श्री प्रभु नारायण सिह-अ्रीमरत कि. उसमें 
कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में. निर्लैच्ट घ० पी० ; तरह से 
[ इन ऐक्ट 9 हम 
“76ए966 8 6 पाक्पांत्रणाए0 ए. वह हे की योग नहीं 
तीक्षा। अंज 7075 . त्रमदः मिलो 34 व्याख्यान 
हे धारा २१ | जगहों प्र 
नीक संशोधन 
पेकशन है इसमें गवर्नमें में संशोधन । नियक्त 
यह जो सेक्शन हे इसमें गवर्नमेंट। बहु हि पत्नियों 
' + ८ है कप ४ ९0०णा5इधटतुछ्दा) कई संत्रिय 
चाहता के इसके सम्बन्ध में किहे है. 063 00350- हि 
तक बोडे को अपने हाथ में लेने को दब पड पा00 ण॑ दकता 
भ्रपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। अल्लेटिड 904. जप शक 
हाथ में लेती हुँ सूपरसीड करती हूं सकती हूँ 
है। में समझता हूं कि डंमीकंसी न नेस 88 7 बह है 
में यह चाहता हुं कि जो सुपरसीड लक | इस 
जाये। यदि कोई बोर्ड मुश्नत्तित वि बजह तिता बात 
होना चाहिये कि उसको गवर्नमेंट रसे इ जाता हूं। 
बन्दिश कर दी जाये। क्षिया मी कई 
ब माननीय 


नहीं व 


।॒ 
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वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया । मुझे सिसालें मालूम है, शायद आपको भी मालम 
होगा उपाध्यक्ष महोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहुबान गले में माला 
डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये श्रोर जब काउंडिंग हुई तब 
मालूम हुआ कि ५० वोट से हर गये । यह्‌ भ्रम थोड़ी देर तक पोलिग के बाद भो रहता है। 
वाक़पा यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता। 
सब से कहता है कि हमने आपको वोट दिया हे । 
इसलिय में समझता हूं कि मृवर साहब अ्रपने संशोधन को वापस ले लें। में इसका 
विरोध करता हूं । ह 
क्री प्रभु नारायण सिह---साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मेने जो संशोधन रखा था 
उसका एक ख़ास सक़सद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एहतियात बरती जा सके 
वह बरती जाये । जिस स्थान पर पोलिंग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउन्टिंग हो जाये 
जिससे कोई शुबहा को गुजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको मिलों उस से यह्‌ 
मालूस हुआ कि सरकारी पक्ष के ह।रा शायद यह समझा गया कि एलेव्शन में वोदूस की बंगलिग 
के संबंध में शिक्रायत की है। मेंने शायद यह बात नहीं कही थी । मेने केवल यह बात कही 
थी कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा हैँ जिससे मालूम होताहूे कि बकस टूढ 
जाते हैं, खराब होने की वजह से और उसमें बंगलिग होने की गुंजाइश है । 
इसके बाद यह सवाल उठता है कि साहब यह जो टूटने की बातें हैँ यह सही नहीं है, और इस 
सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तौर पर जो बातें बताई; सरकारी पक्ष 
के एकाध माननीय सदस्यों को शायद राजा रास जी की बात पर विद्वास नहीं हुआ्ला । _ जेर 
यह उनकी बात है। वह किसी भी साननीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेटमेंट दें, 
इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जैसे लोग उसे अवश्य मान लेंगे कि वे एक 
जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ज़िम्मेदारी के साथ कुछ कहते हैं। में यह ज़रूर कहना चाहता हूं 
साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन में जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफ़ेक्षिटव थे ओर बाकसेज 
इूड । खुद मेरी कान्स्टीट्यूयेन्सी में जिस कान्स्टीटुएन्सी से में पालियामेंट के लिये खड़ा हुआ था 
वहां पर कांग्रेस केच्डीडेट ने शिकायत की कि बावसेज टूटे हें ?इस तरह से १८ पोलिग स्टेशनों पर 
फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांग्रेस कैन्डीडेट के ही कहने से 
वहां पर ऐसा हुआ । मेंने कभी भी नहीं कहा कि तोड़े गये । हम लोगों ने इसलिये एतराज़ नहीं 
किया कि कपड़े में बाक्सेज्ञ रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थ । उस समय 
रिर्टनिग आफित्तर जो थे उनसे माननोय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस 
तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे और किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना है कि बाक्सेज 
टूठें । बे कंसे टूटे में इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाकसेज 
टूटने की बजह से हार जीत हुई तो हमने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट 
देना चाहिये था नहीं दिया। अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यह 
भावना पैदा हो कि सरकार या सरकार की पार्ठी इस तरह की कोशिश नहीं कर सकती हैं 
कि बाक्सेज तुड़वाकर उससे से कुछ बेलेंट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का सन 
डेमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्ठी के नेता श्री जयप्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन 
फ़ेयर हुआ हैं । इसका मतलब यह था कि लोगों का सन और यकीन डेमोक्रेसी से उठने न पावे । 
इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हैं कि पिछले एलेक्शन.- में ऐसी बातें हुई जिसमे 
बाक्सेज दूटे । बाक्सेज कंसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्‍्वायरी कमेदी बेठाये । 
गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बेठायं और वह देखे कि बाक्सेज कैसे टटे । ब(क्सेज हमारी आंखों 
के सामने टूटे जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत 
हुईं उसको हम मान लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हें जो पेचीदे हें। बाक्सेज के संबंध में 
हमारी तरफ़ से कोई एलोगेशन नहीं हैँ पिछले एलेक्दान में बाक्सेज दटे और बेंगलिग की गुंजाइश 
हुई थो। _उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउन्ट किया जाय । हमारा मकसद 
इस श्रमेंड्ेंट से यह हैँ कि जो नियम बनाये जाय॑ं उस सिलसिले में ऐसी एहुतियात बरती जाय 
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कि कोई दिक्कत न हो। श्र किसी को इस माने में छि बैलेट बाक्सेज टेम्पर विधे हुए हें 
शुवहा न रह जाना चाहिये । ब्रगर बेलेट बाक्सेत्र के टेम्परविधि के संबंध में शुबहा बढ़ता 
जायगा तो लोगों का विश्वास डिमोक्रेसी से उठता जायगा। हम भी उस रास्ते के खिलाफ़ 
हैँ जिसके ज़रिये से आज कुद पार्दीज हुकूमत को हाथ में लेना चाहती हैं श्रौर इसीलिये 
मेंने यह प्रस्ताव रखा था कि लोगों का विदवात डिमोज्रेसी से न हटने पादे । च्‌ं कि मंत्री महोदय ने 
आइवासन दिया हैँ कि वे और उनका डिपाउंमेंट इस बात को सोचेगा कि किस तरह से फ़यर 
एलेक्शन हो सकता है और जो दिक्‍कतें हें वह दर होंगी इसलिये में अपना अ्रमेंडमेंट वापस 
लेता हूं : 


डिप्टी चेयरमेन--क्या सदन की अनुमति है दिः बह संजयोधन वापस लिया जाय । 


( सदन को अनृमति से संज्ञाधन वापस लिया गया। ) 


डिप्टी चेयरमेन--प्रइन यह हे कि संग्ोधित खंड € इस बिल का भाग बना रहे। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्दीक्षत हुआ ।) 


जन कर य०पी०' 
न ऐक्ट २, हि 
१६१६ की 

घारा २५ का 
संशोधन । 


१०--मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय। 


7 श्री प्रभु नारायण सिह--पमेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १० निकाल दिया जाय। 


# छू श्री मोहन लाल गौतस--.वह हमने जो श्रभी क्लाज € एक्सेप्ट कर लिया हैं उसमें 
इसके लिये १३-एच, में यह प्राविजन हो गया है कि- 
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तो यह प्रोसेज जो है कि किस तरह से बाई एजेक्शन होगा इसको हमने मंजूर कर लिया है। 
२५- (३) में यह लिखा है । 

._ गात6लएला ए(॥6०९०ए 0608778 8 ९०४४७४] ५8९४॥0ए 0 8५७७ 9९६7 07८8९0, 
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तो जहां तक बेकंसी को फ़िल करने का सवाल हैं वह १३ एच में आरा गया है इसको प्रगर श्राप 
नहीं निकालेंगे तो यह दोनों चीजें नहीं हो सकती हूं ग्लोर इस बवत जो ग्रोसेज वेकेन्सी को फ़िल 
करने का हू उसको हम मंजूर कर चुके हु इसलिये यह अमेंडमेंट आर्डर में नहीं है । 


२४२ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ लवध्वर, १६४३ 


श्री प्रभु नारायण सिह--में अपने संशोधन को वापस लेता हूं । 
डिप्टी चेयरमेव--क्या सदत की अ्रनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय। 
(सदन की अनृमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 
डिप्टी चेयरमेन--ब्रइन यह है कि खंड १० इस विधेयक का भाग बना रहे। 
(प्रइन उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।) 
खंड ११ 


रा रे हा ११--इूल अधिनियम की धारा २९ और २६-ए निकाल दो जाये। 


कप धारा २६ डिप्टी चेयरमेन--प्रइन यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे । 

र्‌ँ के 

का लि (प्रइत उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ) 

दिया ज्ञाना। खंड १२ 

पू० पी० ऐक्ट १२--मूल भ्रधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्‍्खा जाय-- 
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श्री प्रभ नारायण सिह-श्रीमान्‌, में आंपकी प्राज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं 
कि प्रस्तावित धारा ३१ के ग्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय : 
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यह जो सेक्शन हे इसमें गवर्मेट को सुपरसीड की पावर दी जाती हैँ में यह कहना 
चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि जो बोर्ड बनाने की बात हु तो जहां 
तक बोड को भ्रपने हाथ में लेने को बात है उसको गवनमेंट को ६ महोौने से ज्यादा 
ग्रपने हाथ में नहीं लेता चाहिये। झ्राज यह हो रहा है कि गवर्तमेंट जब कोई बोर्ड अपने 
हाथ में लेतो है सुपरसीड करती हैँ तो बर्षों तक उसे श्रपने हाथ में रक्‍्खें रहती 
है। में समझता हूं कि डसीक्रसी के तरीके से यह बात ठीक नहीं है। इसलिये 
में यह चाहता हूंकि जो सृुपरसोड किया जाये वह ६ महीते से ज्यादा न किया 
जाये। यदि कोई बोर्ड मुपत्तिल किया जाता है तो ६ महीने से ज्यादा प्रधिकार न 
होना चाहिये कि उसको ग्रवर्सेंट श्रपने हाथों में रक्‍्खें। तो इसमें ६ महीने कौ 


 बन्दिश कर दी जाये। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसियलिटोज (संशोधन) विधेयक २४३ 

श्रो मोहनलाल गोतस--यह जो अमेंडमेंट मूव किया गया है श्लौरजिस जरूरत से यह 

किया गया हू वह मेरे ख्याल में अगर दूसरा सेक्शन भी इसके साथ में पढ़ लिया जाय 

तो एक हद तक वहु बात पुरी हो सकतो हुं। जो बोडे डिज्नाल्व किया जायेगा उसका 

तो एलेक्शन फ़ोरन करवाया जायेगा। लेकिन कुछ हाललतें ऐसी हो सकती हूँ कि 

फ़ौरन एलेक्शन न कराया जा सके और कुछ जांच वग्गरह करने की जरूरत होतो 

उसको सुपरसोड किया जायेगा और ऐसो हालत में ६ महीने काफ़ी नहीं होगा। डिज़ाल्व 

करने में तो फ़ौरन ही एलेक्शान कराया जायेगा और सुपरसीड करने में कुछ समय लग 
जायेगा। तो मेरे ख्याल में श्री प्रभु नारायण जी इत्में ज्यादा ज्ञोर न देंगे। 


श्री प्रभु नारायण सिह--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जहां तक सुपरसीड करने का 
सवाल हैं तो बोर्ड उस वक्‍त सुपरसीड किया जाता हुं जब इन्तज्ञाम करने में कछ 
गड़बड़ी होती हें। इसलिये इस चीज़ को समझते हुये कि डिज़ाल्व करने के बाद 
फ़ौरन एलेक्शन होगा लेकिन जब सुपरसीड की बात आती ह॑ तब आप समझते हें कि इसके 
इन्तज़्ाम करते में कुछ गड़बड़ी हुई हें। इससे आपको जांच करने की ज़रूरत है, 
या कमियों को पूरा करने की ज़रूरत हैँ । तोम इस बात को समझता हूं कि आप 
६ महीने के अन्दर पूरी इंक्वायरी कर सकते हूँ। तमाम आफ़िदल डिफ़िक्टस जो हें वह 
६ महीने के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेर पूरा कर सकता हें। अथर आप उस अवधि को और 
बढ़ाना चाहते हूँ तो क्‍या आप यह समझते हुँ क्ि आपका छेडमिनिस्ट्रेटरर तो उसको 
पूराकर सकता हूं, लेकिन चुना हुआ बोर्ड उसको पूरानहींकर सकताहू। झ्राप उसकी 
दिक्‍क़तों को समझिये और जो दूर करने का सवाल हूँ उसक्नो दूर कीजिये। इसीलिये 
समझता हूं कि इसको ६ महीन कर दिया जाये । 


श्री मोहन लाल गौतस-..मेरे ख्याल में अभी तक जो बोर्ड सुपरसीड किये गये 
हैं उनका नतीज्ञा बेहतर हुआ हें। खराब नहीं हुआ हूं। कितनी ही जगहों पर 
बोर्ड के सुपरसीड होने के बाद जनता ने उसका स्वागत किया हुं। कितनी ही 
जगहों पर जनता नें मांग को हैँ कि हमारे यहां के बोर्ड को सुपरसीड किया जाय 
इसलिये कि वहां का इन्तज्ञाम खराब हेँ वह समझते हूँ कि इस तरह से इन्तज्ञाम 
नहीं चलना चाहिए। जहां तक ६ महीने की बात हें तो भाई प्रभु नारायण सिंह जी यदि किसी 
बोर्ड के सेम्बर होते और उनके सामने ये दिक्‍कतें होतों तो वह बिल्कूल इस तरह 
का संशोधन नहों रखते। अगर कोई बोर्ड इनसोलवेन्ट हो जाय या उस पर लाखों रुपया 
कर्ज़ा हो जाय और उसको रिफ्रन्ड नकर सके तो क्या किया जा4। जब उनसे पछटे 
हें कि आपने यह रुपया क्‍यों वापस नहों किया तो वह कह देते हें कि हमारे पास नहीं 
है। एक बोर्ड ऐसा ह जिसने कई हज्ञार रुपया जिस सद के लिये वसूल किया उसमें वह 
खर्च नहीं किया । पानी के लिये हो देखिये जो पानी का इन्तज्ञाम करते हू वह दूसरा हूं 
आर जो टेक्‍स वसल करते हैं वहु दूसरा है। बहुत से अनश्रथाराइज कन्सट्रंक्शन 
कर देते हैं। म्पव्निसिपल बोड के सेम्बर कहते हू कि इनका बनाना मुद्दिकल हैँ तो 
इस तरह से जो चुने हुये मेम्बर हुवे परेशानी में पड़ जाते हैँ। इसी श्राधार पर हमने 
इम्प्रवर्मेंट दस्ट को बनाया हूँ हालांकि वह नासिनेटिड बाडों हु। 


(इस समय, ४ बजकर २७ मिचट पर, चेयरमेन ने सभापति का आसन ग्रहण किया । ) 


तो इस तरह की दिक्‍कतें आयेंगी जिनकी वजह से वह ६ महीने में पूरा नहीं 
हो सकता। यातो डिजाल्व करा के बोर्ड का फिर से इलेक्शन कर दिया जाय या उसको 
सुपरसीड कर दिया जाय झौर उसको अच्छा किया जाय। इन बातों को देखते हुये 
यह अ्रमेंडमेंट ठोक नहीं है और इसको मंजूर नहीं करना चाहिए । 


२४४ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [४ नवम्वर, १६५२ 


श्री प्रभु नारायण सिह--सावनौय मंत्री जी ने जो दलोल दी हुँ उससे मालूम 
होता हैं कि डिक्टेंटरशिव से हर जगह काम कर दिया लाय तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो 
सकता हैं। 


श्री मोहन लाल गोंतम--आपने पहले इप्क्ो पेश किया और उसका जवाब 
दियाजा चुका है फिर यहदोबाराभी होचुका हे।अ्रबश्आाप तोसरी बार बोल रहे हे। 


श्री प्रभ नारायण सिह--सुझे राइट झाफ़ रिप्लाई मिलना चाहिए। 


चेयरमंन--हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का अ्रन्तिम 
उत्तर है, यदि वह पहल भीबोल चुके हों। पहले आपने इसे मृव किया हैँ उसक 
बाद फिर आपने जवाब दिया हेँ इसके बाद आप नहीं बोल सकते हूं। 


प्रन्‍न यह हू कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
वाक्य जोड़ दिया जाय : 
“ 79(0ज90980 एव (6 प्राबद्रधपा) 7700. ० 76 झफा३65घ07 शा प0 96 
08 एक्षा। 85 ॥0705. 7 ह 


(प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


श्री राजा राम गशास्त्री--में यह जानना चाहता हूं कि यदि धारा ३१ पर 
कुछ कहना हो और यदिसंशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकत हैंया नहीं। 


चेयरमेन--इतम प्रक्रिया यह हैं कि अगर माननीय सदस्य चाहते हें कि 
कोई खंड न रखा जाय तो उप्तकें खिलाफ वोट दे सकते हें। जब यह खंड सदन के 
सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध बोट दे सकते हें। संशोधन पेश होने 
के बाद आप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हें। उसपर तो डिस्क्शन हो चुका हें। 
ग्रब तीसरी पढ़त में ग्राप अ्रपन्नो राय दे सकते हें । इस वक्‍त आप संशोधन पर 
ही बहस कर सकते हेँ। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट 


दे सकते हैं। । रु 
प्रशन यह हु कि खंड १९ बिल का भाग बचा रहे। 
(प्रइतत उपस्थित किया गया और स्वीह्भत हुआ।) 
खण्ड १३ 
यू० पी० १३--मूल अधिनियम को वर्तमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित 
एक्ट ३२, रक्‍खा जाय-- 
१६१६ की 3-0., . शाला 8 70276 5 08807४60 प्रातश 5९०० 30, [6 70॥0फ्रांग2 007- 
धारा ३१ 880(707088 अशाी 0०0 फ-- 
मेंसंशोधन (ध) भी प्राआ॥098५ 08 0040-- 
९०॥80५ए2॥- () 9पा )0 ॥6 शिल्डंतथां, 0 
085 005880- गज 6 ५० 0 , 
700: शा क्‍ (7) एरशश्ष० 706 8886 (00एथशआगए्रला 50 तारए5, 6 ?752027॥ ४४६०, 
90470 , शी 00 3 0६8 0 98 $्थ्णीध्त ॥ ६४ 006 ए३०8४/8 तथा 765906076 "०65 97 


ज़ातणा एाधुंपतए8 [0 वा 8४680॥0ए 0 6-थब्टाणा त उध्ाणांत्रधां0ा : काएं 


(2) ॥06 8६७०7 णा गरणागाशाणा 0 6 ग्रद्याएक्ष5 ण 6 श९४००॥ 
35 787 96 ॥९0655079, ४0% 08 ॥80 07 77808, 85 46 0886 7897 08, 


() मं 8 ०8५९ एर/था<त (0 | 500-0&0५६ ([) ए 08756 (६) 80098 
85 ॥700शं हा8 ॥90 #8शा ९३5ए४ ए३८87065 क्षार् 


(7) ॥ 8 ९३8० ॥र्शशल्त ६0 वा 5प०-०धा58 (7) ० 0३०४०(७) 


(0) ४90४6 88 (80प्रन्‍्टा। 76 रा एज 6 00870 [१60 प्रात उ>ध्लांणा 
0-8 980 छज़ा०0, 


२४६ लेजिस्ले 


यू० पी०ऐक्ट 
२, १६१६ की 
घारा ३४ का 
संशोधन । 


यू० पी्‌ 5 एक्ट 

२, १९१६ की 
घारा ३५ का 
संशोधन । 


यू० पी ०ऐक्ट 
२, १६१६ की 
घारा रे८ का 
संशोधन । 


यू० पी०ऐक्ट 
२, १६१६ को 
घारा ४० का 
संशोधन । 
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तिम्यलिदीज (संशोबर) विज्ेक्ष २४७ 
खंड १४ 
ग्रध्यक्ष महोर॒य, धारा १५ में में जो संशोधन 
१४--मुूल अधिनियम की हैं -- 
(६) शबइ और ते (१) में शब्द “प89” झोौर “0४०७” 
सब्द और संध्या “577-8८०# + 
झौर 6 804 एणाएशथ१507, 
(२) शब्द “206” सिप्राय यहहेकि यदिकिसी बोर्ड के कित्तो 
प्र बदइ “इए४-5८०४6त करने के लिये उसे सस्पेंड करते का सवाल 
१४--पल अधिनियम कर गवर्नेंट यह पावर श्रपने हाथ में लेना 
है मिलन, हो बहु न मालूम हो कि उत्तके किसी सेम्बर ने 
40 / ब्राय लेकित लखनऊ में सरकार को और उसके 
हे .० खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे 
4 कक बो्ड क्षे अन्दर ब्रगर कोई खराबी होती हू 
5 वा चाहिये। ताकि मेम्वर को यह महसूस 
३.२ उसके लिये उसको सस्पेंड होना पड़ा। 
(२) उय्थाश (२) ; उस गलतियों पर विचार करे ओर विचार 
(क) शब्द “7८; हुँ कि बाल्तव में हमारे मेम्बर ने कोई 
“0॥ ६#९ मी ह ऐक्शन होना चाहिये। अगर यह नहीं 
रख दिये पे और चीजों के बारे में किन्‍्हीं चीजों का 
(ख) शब्द “तएदी होतो हे श्रोर सभी जगह होती है। 
८४००एागहयों हो सकती हैं और में यह भी मानता 
हैं लेकिन गलती होने का जो जिक्र हैँ उसका 


808077676 


इक पदक ज््ू धनियम त्तों किन श् 
का के 223 तों में कहा जाता है। इस तरह से कोई म्यूनि- 
र वहां का इन्तज्ञाम श्रच्छा नहीं हे, तो 


गरिशिए शी /38, प्राक्ाथाए हो, तो में समझता हुं कि सबसे ध्यादा 

70880. 0 ीं। अडकिरप कस हे पा बोर्ड ही हें और उसी को यह ग्रधिकार 

वाडाओ एथालंक,.. श्रधाएएंतर 0. 7: केसर करे। बह इस बात का जवाब दे 

चेयरमेन-अरइन यह है कि खंड उसके बाद जब मासला साफ हो जाय तब 

(प्रश्व उपस्थित किया हीं है तो भराज एक चीज़ बनती चली जाती 

ले जाते हैं और फिर कहा जाय कि उसमें 

खंड से सुधार नहीं हो तकते हें। इस तरह से 

मु हो जाय जसा सन कहा तो दुशंपयोग नहीं 

१७--सूल अधिनियम के जता कि सामनीय संत्री जी ते अपने व्यास्यान 

(१) उपधारा (१) जाती हे कि डेमोक्रेसी का बहुत सी जगहों पर 

“5च5-8८८४०॥ (3) रण इध्सकी जगह पर वहां डिक्डेटरशिप नियुक्त 

संख्या *532८075 2-72 नी नेभी कहा है ओर दूसरे कई मंत्रियों 

(२) उपधारा (ड) वियाजाता हैं, तत्र 55 भी हो सकता 

रक्‍्ला जाय -- ऐसे उसका ठीक पालन भी नहीं हो सकता 

“(5) ग॥०8७७ ऊरम हैं कि एक रोज यह बाद हो सकती है 

पाउता53. अशवाधाएं जाण्णा ग्ित हैं, वह एक के हाथ में हो, तो वह बहुत 
37937', ८8 

(4) ॥88 560 ०णधदाव्व्तीह भी दंखा, होगा कि डिक्टेंदर भी इसी 

धाए ग्राधगा० ज्ञा0 ॥85 0वे नहीं बनते हैं। तो कहने को बहुत सी बातें 

0०्तद्ष रण डप्रएएथ7४07 ०० झलव भावता से प्रतशित किया जाता है। 

(8४८8 एक्ना 7 क्षाए ए00680 जब से डिक्टेंडटर नियुक्त किया, तब से 

(25 8 70700. लय श्राज क्‍या तरीक़ाहोगा। जब माननीय 


यू० पी्‌ 


कीधा 
शोर 
का 
दिया 


पू०' 
२, १ 
बार 


कार 


२४४ लेजिस्लेटिव कौंपिल [४ तवम्बर, १६३२ 


.. श्री प्रभु नारायण सिह--साननीय मंत्री जी ने जो दलौल दो है उससे प्रात 
होता है कि डिक्टेंटरविप से हर जगह काम कर दिया जाय तो अच्छा एडमिनिसट्रेशन हो 
पक्ता है। ह 


भ्री मोहन लाल गोंतम--प्रापने पहले इसको पेश किया श्रौर उसका जवाब 
द्याता चुका है फिर यह दोबारा भी हो चुका हे। अरब आप तीसरी बार बोल रहे हैं। 


श्री प्रभु नारायण सिह--मुझे राइट आ्राफ़ रिप्लाई मिलना चाहिए। 


चेयरमेन--हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का प्रन्तिम 
उत्तर हैं, यदि वह पहल भीबोल चुके हों। पहले आपने इसे मृव किया है उस 
बाद फ़िर आपने जवाब दिया हे इसके बाद श्राप नहीं बोल सकते हूं। 


प्रशन यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ के श्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
वाक्य जोड़ दिया जाय : 


"फ0ण१60 0४ ॥6 परक्धाओणा एथ06. 07 ॥68 8प्रण985भ0॥ शो] ॥0: ७ 
॥08 क्षा। शं॥ 7075.” ' 


(प्रश्न उपस्थित फिया गया श्रोर भ्रस्वीकृंत हुआ ।) 


श्री राजा राम गास्त्री--में यह जानना चाहता हूं कि यदि धारा ३१५ 
कधुकहता हो भर यदिसंशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकते हें यानहीं। 


... चेयरमेन--इसम प्रक्रिया यह है कि अ्रगर साननीय सदस्य चाहते हैं हि 
कोई लंड त रखा जधय तो उपके खिलाफ वोट दे सकते हें। जब यह खंड सदनके 
सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध बोट दे सकते हैँं। संशोधन पेश्न होते 
के बाद श्राप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उसपर तो डिस्कशन हो चुका हे। 
प्रबतीसरोी पढ़त में श्राप श्रपनी राय दे सकते हैं । इस वक्‍त श्राप संशोधन पर 
ही बहुस कर सकते हूँ। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट 


दे सकते हे | दे हर 
हा प्रश्न यह है कि खंड १२ बिल का भाग बना रहें। 
(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीक्षत हुआ ।) 
बूण्फे 2 5 लक सी न 
मा, १३--मूल भ्रधिनियस की वतंमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित 
कदर ४... रखा जाय-- 


शक 9-8. जशागाशा 8 0080 8 0850ए80 प्रात 8०९००॥ 30, ॥8 [0॥0फ्रए8 00॥- 
86008॥088 शीक्षी। 00फ-- 
(4) ॥॥ प्राश027%8 ० 0 0040-- 
() 90 70 ॥6 शशतथा, 07 


(7) जर]० ॥6 898 00एश॥रशला। 80 28०७, [6 ि798007 8४0, 

धर्थी 0॥ 4 048 (0 08 8060०॥०0 |0 (॥6 0्तंश' ५8०४४ (था 76808006 "०० /ए 

प्र॥070 एाशुंप्रदाॉ०७ 00 था: ढ०झ9॥॥ 0776-08००॥ ० 7था0०790॥: था 

| (9) ॥76 86०० ० वणाात्रांण 0 ॥6 एथाएश$ 07 

॥089 08 760855479, शक 08 ॥80 07 7808, 88 ॥6 088७ ॥9प9 

* (0) ॥0 8 0858 ॥रशथा760 0 | 870-९०80५९ () ० ०६ 
88 ॥00ष्टी) 08 ॥80 980॥ 088४॥8[ ५8८७॥॥९९$ था| 


() ॥॥ 8 ०888 र्शक्ष्त (0 4॥ #7-०६४४० (7) रण ०६8 


(0) 800५6 88 [7008॥ (76 (&्षा॥) 0 6 70870 [० 7 
0-0 ॥80 ७०वें, 
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सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश +तुनिस्िषैलिटीज (धंशोचम) बिलअके २४४ 


श्री प्रताप चन्द्र आज्ाद--माननोय ग्रध्यक्ष महोदय, में वंशोधन रेरे को भू 
नहीं करना चाहता हूं । 


श्री प्रभु नारायण सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, लेरः पंग्रोधद यह हूँ कि 
प्रस्तावित घारा ३१ (8) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिदन्‍धात्मक वाक्य लगा दिया जाय-- 


“नु-ठजंवच्त प्रा ९59 ९च्टा0:5 जा 95 कशेत शोमिंग अंड ग्रा०्मा8 ५ 
इसमें में यह चाहता हूं कि बो्ड के डिजाल्व होने के ६ भ्टीने के बाद चुनाव 
हो जाना चाहिए। में समझता हूं कि इसमें मानतीय मंत्री जरेक्षों कोई दिवकत संजूर 
करने में नहीं होगी। यह बोड के सुधार कं सिलसिले में हो कहा भव हैं कि बोर्ड के 
डिजालव होने के ६ महीन के बाद नया चुनाव होना चाहिए । 
क्षी मोहन लाल गोौतम--ताननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कुछ भम हूं 
इसलिये मेंबारा ३१-ए को पढ़ देना चाहता हूं । 


“9 ६ ९858 उरस्‍शा९(0 $0 78 5प०-एडा56 (0) ए ०६०५3 (8) 80078 88 [00फए४ (॥6 
छा णी गि6 80घ6 गीड60 पा0ंहः उछांगा [0-4 #80 ध्यूजा४07, 


१०-ए-में दिया हुआ हैं कि जब बोर्ड का टर्म खत्न हो तो तया चुनाव हो। इससें 
६ महीने का सवाल ही नहीं उठता है। 


श्री प्रभु नारायण सिह--साननीय अध्यक्ष महोदय, में यह जावना जाहता हूं कि 


यह जो बोर्ड के डिजाल्व होते के बाद दो साल का टाइम रखा गया उसके क्या मान हू। 
उसके बाद नया एलेक्शन होगा। 


श्री मोहन लाल गौतस----इसके दो तरीक॑ हैं एक तो बह है जो कि सुपरसीड 
हुये और बहुत ते उसमें हटा दिये गये और दूसरे ऐडमिन्टिट्रेदर हुये। डीजाल्व 
के मात यह हेंकि ज्यों ही बोड डिजाल्व हो फौरन ही इलेक्ान हो जाये ताकि दूरूरा 
बोड झआ सके और उसका चार्ज ले सके और जिस वक्‍त डिजाहब होगा उस वक्‍त 
ही इलेक्शन की तारीख सुक़रंर होगी। 


श्री प्रभु नारायण सिह--यदि वह एक्स्पलेनेशन हो ऊप््य उस चीज़ का जो कि" 
१३ (१) (बी) मेंदिया हुआ हैं इलेक्शन भी हो सकते हें और नामिनेशन भी हो 
सकते हैं तो इसमें दोनों बात रक्‍खी गई हेँ। श्रवः यदि नामिनेशन को बात 
है तबतो मुझे अपने एसडसेंट वापस करने में दिक्कत होगी, लेकिन श्रगर इलेक्शन 


की बात है तो क्या उसमें नामिनेशन का सवाल भीपेदा हो सकता हैँ श्रगर यह बात 
तो में अपना श्रमेंडमेंट प्रेस करूंगा । 


श्री मोहन लाल गोतस---जहां नामिनेशन हें वहां नाभिनेशर होगा और जहां 
इलक्शन हूँ वहां इलेक्दान ही होगा। नामिनेशन तो पापुलेशन केबारे में हे वहतोी 
दूसरी चीज हैं और वह नेनीताल वग्गमरह जेसे इलाकों के लिये ही है। 


#/ज[+ 


श्री प्रभु नारायण सिह---तब में अ्रपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं। 
चेयरमेन---कक्‍्या सदन को अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ? 
(सदन को अ्रनुसति से प्रस्ताव वापस लिया गया।) 
चेयरमेन---प्रइन यह है कि खंड १३ विधेयक का भाग बन रहे । 
(प्रश्न उस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ |) 


य्‌० पी ०ऐक्ट 
२, १९१६ की 
धारा ३४ का 
संशोधन । 


यू पी०ऐक्ट 
२, १९१६ की्‌ 
घारा ३४५ का 
संशोधन । 


यू० पो०ऐंक्ट 
२, १६१६ की 


घारा रेण का पृद्ाएण णी०8०णी ८ ग॥७ ६ 
गटर 602000॥ 38, 6 छाए एा [6 0ी606 एा 8 707767 


प0णाधाएद्वांर्त0 007 
08504] 7४८3700065. 


चेयरमेन--प्रइन यह है कि खंड १४, १५ श्रौर १६ बिल का भाग बने रहें । 


संशोधन। 


वू० पी०ऐक्ट 

२, १६१६ की 
धारा ४० का 
संशोधन । 


२४६ 


लेजिस्लेटिव कौसिल [४ नवध्बर, १६४२ 
खंड १४-१६ 


१४--मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में-- 

(१) शब्द श्र संख्या “॥0-5०20॥ (!) के स्थान पर 
शब्द और संख्या “॥70-5200॥ (), ([-&) ० (-8)” रख दिये जाये; 
और 

(२) शब्द “40” बोर “(0” के बीच में शब्द ४आ79-३००४००" 
के स्थात पर शब्द “४70-5००70॥5” रबखा जाय। 

१४--मूल श्रधिनियम को धारा ३४ कौ-- 
(१) उपधारा (१) में बाब्द “॥]8८7राध्ा” श्रौर “५॥०” के बीच 
मे शब्द जावालयाशगरड 0पा क्ाए 008 7808 07 
8७०7 एशा०त 09 (78 8४868 (0एशशाआं ॥ धरट288 


0809 90एश' ००7रक्षि780 े 9ए 795 00 0० 807 0787 
आद्रटताला रख दिये जाय॑। 


(२) उपधारा (२) में : 
(क) शब्द “फुछाणिा7०0” और “एा0 ॥7” के बीच में शब्द 


४07 (॥6 न 07 ताडएए॥!0778 गए €व760 ०ए 
रख दिये जाय; औोर 


(ख) शब्द “ताए” और “वा के बीच में शब्द “07 
85००ए॥९ (86 06% 07 काध्णांणा” रख दिये जाय॑। 
१६-“मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जाय-- 


अल्टाधत ७ 
8०३80 0 गी & '8ाह. ए0क70ए इक 0268 00. [6 
ध्याक्षं॥तक्ष' 0 ॥8 9760080885075 (श्र ए ००६.” 


(प्रशव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 


खंड १७ 
१७--सूल अधिनियम की धारा ४० में-- 
(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के शब्द श्रोर संख्या 
“5प्-5०णाणा (3) रण इढएांणा 47 के स्थान पर शब्द और 
संख्या “४९०४075 !2-0) ४70 3-)0” रकखे जाय; श्रोर 


(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप सें निम्नलिखित 


रक्‍सा- जाय --- 


॥#॥5) ॥76886 (50एश॥/शा: 797 9806 प्रातंह 5प0श807 8 
आत0॥', धरशक्काएं ज्रा0ता 9700०2909 प्रातेश 5प्र7-8४६९०7०7६ (3) 070 


(4) ॥85 062॥ ए०चष्माश्ञा००0, णाए 6 ०गरएाएशणा एज ॥#65लतण्राप्र 300 
दा।ए गाध्राएश' ज्र0 085 5&00ा 50 5प909थ॥0८व6 ४47 700 50 [008 88 (6 
णठल्ष ण ड्रएशाशंत ०06 (0 लाशक्षंतर ॥ 008, 26 60 (0 
(8६6 एशा7 | क्ाए छा00०80728 ए 0080 0 0गीक्षप्रा58 एशरणि7 ॥6 
00॥68 ० & एशाएश',? 


सन्‌ १९४२ ई० का उत्तर प्रदेश म्त॒तिस्पेलिटीन (संश्ोबत) जित्रेन्‍क्क. २४७ 
श्री राजा राम शास्त्री--मावनीय अध्यक्ष महोदय, धारा १७ में में जो संशोधन 
पेश करना चाहुता हूं बहु इस तरह से है :++- 
# प्रस्तावित उपधारा (५) क्री पंक्ति (१) में शब्द “गरा8४” झौर “?80४” 
के बीच में मिम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाय॑ : 
पु 50 066झा8४0 92ए 8 पधद्युणाप्र छण पी 90426 207८272९07, 
इस संद्ोवन को पेश करने का मेरा अभिप्राय यह हैँ कि यदि किसी बोर्ड के किसी 
मेम्बर को उसकी किसी ग्रलती के कारण दंडित करने के लिये उसे सस्पेंड करने का सवाल 
पैदा होता है तो मुझ यह मालम होता है कि गवर्मेमेंट यह पाचर अपने हाथ में लेना 
चाहती हु। बोड़े को चाहे यह बात मालूम हो चाहे न नालूम हो कि उस्तके किसी मेम्बर ने 
कोई कसर किया हु और उसे दंड दिया जाय लेकिन लखनऊ में सरकार को श्रौर उसके 
विभागों को पता चल जाता हे किये उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे 
हैं। मेंसिफ इतना चाहता हूँ कि सचमुच बोड्ड के भअ्रन्दर श्रगर कोई खराबी होती है 
तो उसका उत्तरदायित्व बोर्ड को ही लेना चाहिये। ताकि मेम्बर को यह भहसूस 
हो जाय कि उसने फल ग्रलती की है ओर उसके लिये उसको सस्पेंड होना पड़ा। 
इसके अलावा जो म्युनिसिपल बोर्ड है वह भी उन गलतियों पर विचार करें और विचार 
करने के बाद अगर वह सुताधिय समझता हैं कि वास्तव में हमारे सेम्बर ने कोई 
ग़लती की हे श्लौर उसके खिलाफ कोई ऐक्शन होना चाहिये। अगर यह नहीं 
होता तो मुझे अंदेशा हे कि इस तरह की ओर चीजों के बारे में किन्‍्हीं चीजों का 
दुस्पयोग तो न होने लग जाय । पार्दबंदी होती हें श्रोरो सभी जगह होती हुँ। 
में मानता हूं कि प्रद्यातंत्रवाद में क्या गलतियां हो सकती हें और में यह भी मानता 
२ दीन सेम्बरों की आदर्श भावनायें नहीं हें लेकित गलती होने का जो जिक्र हे उसका 
बीत भी स्वाभाविक है जेसे कि शोर बातों में ऋहा जाता हैं। इस तरह से कोई म्यूनि- 
सिपल बोड का भेम्बर ग्रलती करता हे श्लौर वहां का इन्तज़ाम अच्छा नहीं हे, तो 
उसको चाहे कोई भी बात कहनी या करनी हो, तो में समझता हूं कि सब से ध्यादा 
मज़बूत अथारिटी उसके लिये म्यूनिश्चिषल बोर्ड ही हुँ और उसी को यह अधिकार 
पहले मिलना चाहिये कि वह उस सेम्बर का सेच्सर करे। बहु इस बात का जवाब दे 
कि उसने फलानी गलती की हैँ श्रौर उसके बाद जब सामला साफ हो जाय तब 
उस पर ऐक्शन होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हैँ तोआझ्ाज एक चीज़ बनती चलो जाती 
हैं और लोग गल्तियों पर गलतियां करते चल जाते हें ऑऔरफिर कहा जाय कि उसमें 
सुधार तो किये जा रहे हु, तो इन तरह से सुधार नहीं हो सकते हैं। इस तरह से 
उसका दुरुपयोग होगा । अगर ऐसी स्थिति हो जाय जसा सन कहा तो दुरुपयोग नहीं 
हो सकता है। यह बात इसलिये में कहता हूं जेसा कि साननीय मंत्री जी से अपने व्याख्यान 
में कहा कि दिसाग्र में यह भावना लोगों के श्राती जाती है कि डमोक्रेंसी का बहुत सो जगहों पर 
ठीक कार्य नहीं हो पा रहा है और अगर उसकी जगह पर वहां डिक्टेटरशिप नियुक्त 
कर दिया जाय तो ठीक है। इसको मुख्य मंत्री नेभी कहा है और दूसरे कई संत्रियों 
नेभी कहा हे किजब इन्तज्ञाम एकहाथ मदियाजाता है, तच्श्रच्छा भीहो सकता 
हैं और कईइयों के हाथ में इन्तजाम हो जाने से उसका ठीक पालन भी नहीं हो सकता 
हैं। श्रगर श्राप इसको सानते हैं तो में कहता हूं क्रि एक रोज़ यह बात हो सकती हें 
ओरझाज जो १२ मंत्रियों के हाय में जो शासन हु, वह एक के हाथ में हो, ती बह बहुत 
हद तक्त सुधर सकता हें। तो आपने यह भी देखा होगा कि डिक्टेटर भी इसी 
दुनिया से बनते हु और डिक्टेटर कोई पैदाइशी नहीं बतले हें। तो कहने को बहुत सी बातें 
कही जाः सकती हें हर चीज़ को यहां ऋलग झलय भावना से प्रदर्शित किया जाता है। 
ढिक्टेटर के लिये भी कहा जाता हुँ कि हमने जब से डिक्टेटर मियुकत किया, तब से 
इन्तजाम ठीक हो दया । हमारे प्रजातंत्र के लिये श्राज क्या तरीका होगा ॥ जब माननीय 
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मंत्री जी यह चाहते हेंकि वे सबअधिकार अपने हाथ में लें और किसी भी मेम्बर के 
खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई ग्रल्ती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर देंई। 
में माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हें जब 
कि में कहता हूं कि स्यूनिसिपषल बोर्ड के अ्रन्दर यहु ससला पेश हो और वहां के मेम्बरों 
को तय कर लेने दिया जाथ कि वे उसका ससपेंशन करना चाहते हें या नहीं। 
मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहे, उसके पश्चात्‌ आप उसको श्रपने 
झ्रधिकार में ले सकते हैं। झाखिर वह चीज आपके सासने होती है तो उसके होने 
से यह होता हैँ कि बोर्ड के मेम्बरों को यह मौका मिलता हे किवे उस काम को ठीक तरह 
से जिम्मेदारी को समझते हुये करें। 


श्री मोहन लाल गौतस---अ्रध्यक्ष महोदय, श्री राजा राम जी पहले तो यह 
विश्वास करते थे कि जो बात कान्तिकारी हें दहू ठीक है और श्रव वह डिक्टेटरशिप को 
बात में विध्वास करते हैं श्र डिक्टेटर शिप की श्रब श्रापपी ख्वाहिश हुई है। 
लेकिन जो संशोधन उन्होंने रेश किया है कि जो मेजोरिटी श्रगर तय करें तो ही यह होना 
चाहिये । यह वात ठीक है कि श्रगर किसी के खिलाफ इन्कवायरी होती हु शोर श्रगर 
मेजोरिंटी को वह मंजर न हो, तब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता हैँ। में इस 
बात से इत्तिफाक करता हूं कि उसमें स्पूृनिसिपल बोर्ड की मेजोरिटी हो। 
जिस रोज एक सेम्बर को हुदा कर मेजोरिटी यह कहती हैँ कि उसको डिफेन्ड किया जाय, 
तो उस बकक्‍त तक चह सस्पेंड कर दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल हैं यदि श्री राजा राम जी 
किसी म्यूनितिपल बोर्ड में रख दिये जाय॑ तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। 
मेजोरिटी भी उसमें इनवाल्व हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हें मेजोरिदी 
की राय उस वक्‍त मांगना जिस यक्‍त प्रोसीडिग्स चल रही हो, हो सकता हैँ कि चेयरमेन 
भी इपसें इन्बाल्द हो और दूसरे सेम्बर भी हो सकते हें अगर उस वक्‍त मेजारिदी 
के वोट पर रख दिया जायेगा तो में समझता हूं कि श्रन्याथ होगा। भ्रब एक श्रम है 
राजा राम जो को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुषयोग कर रहे हें में बताता हूं कि पहले शिकायत 
ग्रायेगी उसके बाद इस्क्टठनी होगी, चार्जशीट बनेंगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जायेगा और 
उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि वह निकाला जा सकता है 
या नहीं ।॥ सें आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में कई एक केसेज्ञ चल रहे हें जिसमें लोगों 
ने कहा कि हमको ग्रलत निकाला गया हैं लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हें तो उनको 
मालूम होता है कि ठीक निकाला गया हैँ इसलिये इल्हास दाब्द का जेसे प्रयोग यहां किया 
गया है उस पर ही कोई कास नहीं किया जायेगा । यह ग़लतफहमी नहों कि किसी रिपोर्ट 
के आने पर वह निकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अधिकार हें कि वह शअ्रपनरी 
शोरसे लड़ सके और यह प्रेक्‍्टेकेबिल भी नहीं हे इसलिये में इसका विरोध करता हूं। 


श्री राजा राम शास्त्री--माननीय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया हैँ, और उनकी 
झादांका भो सही है । में डिक्टेंटरशिप ही के खिलाफ रहा हूं परन्तु मुझे श्राइचय इस बात का हूँ कि 
साननीय मंत्री जी को कब से डिक्टेटरदिप से प्यार पैदा हो गयाहै। में यह बात साफ 
कहना चाहता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी सोहशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप 
के खिलाफ थे और मेरा अब विश्वास हो गया हे जब से मेने दुनियां की और पालियामेंट्स 
को वकिंग को देखा है. और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा हैँ उसके बाद इसमें कोई दाक 
नहीं कि में महसूस करता हूं कि डिक्टेंटरशिप की भावना ग्रलत हुँ शौर यह दूर 
होना चाहिये, श्र यह भावना सेंने हीयहां रखी है इसलिये में चाहता हूं कि यह 
भावना पैदा न होने पाये। साथ साथ सानतीय मंत्री जी ने कहा कि मेजोरिटी ही कोई 
पलत काम न कर बेठे तोसें कहना चाहता हूं कि इस नये बिल के मुताबिक हो सकता हूँ। 
प्रेसीडेंट आम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी आदमी श्रा सकता हे। मेजोरिों सब की 
ही सकती हूँ एक बात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकतो है और खराब हे 
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तो दूसरों के लिये भी 


एक पार्टी की मेजोरियो 
न होगा। बताइये यह से 
जो चाहे वह कर सक 
फिर भी इस संदन में ज॑ 
कोई वबलत छऋाम मेंजोई 
मेजोरिटी क्योंनहों 
जिस तरीक़ी से यहां यह' 
है, उसी तरीके से यह 
काम करे । 
खेयरशल-्प्रदर 
नए” और “70806 
5750 6€5780 ७ 
(प्रइल 
चेयरजलेत--प्रर 
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श्य--मूल हर्धि। 


१६---मूल अधिएई 


२०--इस श्रधिरि 
“0 प्रा|एंएशं (णाहय 
चेंयरमेन--्रः 
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२१--मूल अधि 
शब्द “80506 #॥85 
व्यूफएडशां कथा: 
4 काम । 


विद्ेयक २५३ 
२०२० 


पका प्रभाव कछ दूसरा 
श्री राजा रात हूँ । तो एसी हालत 
शब्द “50एसतात>7 हे की वारनिंग भी न दी 
णाप्रणंयंएथ 5 अं्रीर्य कायम करके फौरन 
उसके लिए यह जरूरी 
इसमें जो क्या १५ दिन की नोटिस 
अदर इक्वोलेन्ट इः अधिकार होना चहिये 
श्री मोहन निधि चुना हैं उसको 
कार के पुस यह खबर 
करदूं ताकि भवन कुसको हटा दिया जायेतो 
कुंवर गुर नारायण जी ६ प्रेसीडंट की शिकायत 
श्री राजा शारकी हटा दिया जायेगा 
गहिये ताकि वह ब्रपनी 
चेयरमैल-- बाद ऐसा मौका हो 
के यह बात क्रपती जगह 

सदया हूं। 


श्री कुंचर गुर्ेंडमेंट कुंवर गुरु नारायण 

माननीय श्रव्यख्याल हैँ कि हम वारनिग 

बड़ी खुशी हें किजो रं और उसको सौक़। दें कि 

डिलीट कर दी जाय उगर किसी व्यक्ति की शिका- 

लिये मेंने संशोधन रखके बाद भी वह फेल करता 

गवर्नेमेंट इस सड में तब उसको सौका दिया 

एक बात का जरूर कूसे उसको आप १५ दिन 

मेरे पाछ आये और जऊये क़सूर होंगे, उनके 

का मौक़ा दीजिये। रू एक्सप्लेनेंशन की यह बात 

धर्माती क्यों हैं। इसमो मुद्िकल हूँ। क्योंकि 

तो अपना ही मृव करो। फ़रस्ट स्टेप में तो उसको 

ते मोहन निगम दी जाये श्र फिर जब 

अऋायाहन ले । जहां तक इसका 

इसके लिये नहीं गया धर नहीं होनी चाहिये कि 

बंका ऐसा मंद्गा नहीं हूँ कि 

तयरसत--अ्रक्षस तरहु॒से हटाया जाये । 

हटाया तो जा सकता हे 

एसी बात नहों हूं । श्रगर 

उनको दर किया जा सके 

मै ओर वह एक्सप्लेनेशन 

यू० पी० ऐक्ड २, प्रेसीडेंट जीतभी गये। 
१६१६ को धारा (१)गा। 

की कब ) विधेयक का भाग 


जज जा ) 


चेप्रसेन---प्राजन चाहता हूं। 
६ भ्रढ़ 
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मंत्री जी यह चाहते हेंकि वे सबअधिकार शअ्रपने हाथ मेंलें श्र किसी भी मेस्‍्बर के 
खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई ग्रल्‍्ती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर दो 
में माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हें जब 
किसे कहता हूं कि स्थूनिसिषल बोर्ड के श्रन्दर यह मसला पेश हो भ्रोर वहां के मेम्बरों 
को तय कर लेने दिया जाय कि वें उसका ससपेंशन करना चाहते हैं या नहीं। 
मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहें, उसके पश्चात्‌ श्राप उसको श्रपने 
झ्रधिकार में ले सकते हैं। आखिर बह चीज़ आपकी सासने होती हूँ तो उसके होने 
सेयहहोता हैँ किबोर्ड के मेम्बरों को यह सौका मिलता हे कि वे उस काम को ठीक तरह 
से जिम्मेदारी को समझते हुये करें। 


श्री मोहन लाल गौतस--अध्यक्ष महोदय, श्री राजा रास जी पहले तो यह 
विश्वास करते थे कि जो बात कान्तिकारी हे वह॒ ठीक है श्रौर श्रब वह डिक्टेटरशिप को 
बात में विध्वास करते हैं श्लोर डिक्टेटर शिप की श्रब श्रापका ख्वाहिश हुईं है। 
लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया हे कि जो मेजोरिटी श्रगर तय करे तो ही यह होना 
चाहिये। यह वात ठोक हे कि श्रगर किसी के घिलाफ इन्कवायरी होती हु और श्रगर 
सेजोरिंदी को वह मंजूर न हों, सब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता हैँ! में इस 
बात से इत्तिफाक करता हूँ कि उसमें स्यूनिसिपल बोर्ड की मसंजोरिटी हो। 
जिस रोज एक सेम्बर को हटा कर सेजोरिटी यह कहती हैँ कि उसको डिफेन्ड किया जाय, 
तो उस वक्‍त तक बहू सस्पेंड कर दिया जाय । मेरा ऐसा ख्याल है यदि श्री राजा राम जी 
किसी म्यूनिध्रिपल बोर्ड में रख दिये जाय॑ तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। 
मेजोरिटी भी उसमें इनवाल्व हो और दूसरे सेस्बर भो हो सकते हें मेजोरिटी 
की राय उस वक्‍त मांगना जिस वक्‍त प्रोसोडिग्स चल रही हो, हो सकता है कि चेयरमेन 
भी इपसें इन्चाल्य हो ओर दूसरे सेंम्बर भी हो सकते हें श्रगर उस वक्‍त भेजारिदी 
के वोट पर रख दिया जायेगा तोर्मं समझता हूं कि श्रन्याय होगा। भ्रब एक भ्रम है 
राजा राम जो को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुषयोग कर रहे हैं में बताता हुं कि पहले शिकायत 
श्रायेगी उसके बाद इस्क्ूटनी होगी, चार्जशीट बनेगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जायेगा और 
उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि बह निकाला जा सकता है 
यानहीं। में आ्रापको बताऊंकि हाई कोर्ट में कई एक केसेज़् चल रहे हें जिसमें लोगो 
नें कहा कि हमको ग्रलत निकाला गया है लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हें तो उनको 
मालूम होता है कि ठीक निकाला गया है इसलिये इल्हास शब्द का जैसे प्रयोग यहां किया 
गया है उस पर ही कोई कास नहीं किया जायेगा। यह गलतफहमी नहो कि किसी रिपोर्ट 
के आने पर वह लिकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अ्रधिकार हैँ कि वह श्रपत्री 
श्रोरसे लड़ सके और यह प्रेक्टेकेबिल भी नहीं है इसलिये में इसका विरोध करता हूं। 


श्री राजा राम शास्त्री---मानवोय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया है, श्रौर उनकी 
झ्राद्ंका भो सही हैं । में डिक्टेटरशिप ही के खिलाफ रहा हूं परन्तु मुझे श्राइचयं इस बात का है कि 
सानतीय मंत्री जी को कबसे डिक़्टेटरशिप से प्यार पैदा हो गयाहै। में यह बात साफ 
कहना चाहता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप 
के खिलाफ थे और मेरा श्रव विश्वास हो गया है जब से मैने दुनियां की और पालियामेंट्स 
की वकिंग को देखा हैँ और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा है उसके बाद इसमें कोई शक 
नहीं कि में महसूस करता हूं कि डिक्टेटरदिप की भावना ग्रलत है और यह दूर 
होना चाहिये, और यह॒ भावना मेंने ही यहां रखो हे इसलिये में चाहता हूं कि यह 
भावना पेंदा न होने पाये। साथ साथ साननीय मंत्री जी ने कहा कि मेजोरिदी ही कोई 
की नकरबंठे तोर्में कहना चाहता हुंकिइस नये बिल के मुताबिक हो सकता है। 
प्रेसोडेंट आम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी श्रादमी श्रा सकता है। मेजोरिदी सब की 
हो सकती हैँ एकबात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकतो हे और खराब हे 


प्‌ १६४२ ३० का उत्तर प्रदेश स्युतिस्प॑ लिटीज (संगोदर, विधेयक. २४६ 


४ 


तो दूसरों के जिये भीही तकती है। अगर यह छा आद कि तइत के अन्दर किसी 
हे प्‌ ७, ीमिकिड द्वद ् ०] ल््ह घात्‌ क्र कं हु बज ० ए्ष्दा पु 
एक पार्टी की वैजोरिटो हैआऔर हह उड़ हु बरत कीनकरत प्रादका तो यह सही 


शक 


ने होगा। बताइये यह सदन हैं 
जो चाहें वह कर सकते है 
फिर भी इस सदर में जो एक) 


इसमें एकपक्ष की जात तोर मे मेंजोरिटो है आय 
प्रौर दृतरी बात किसी को रहों पत्नी जाती हैँ लेकित 
दो मेम्दर इस तरफ हे उकी ऐसी घारणा है कि पद 


कोई गलत काम मेजोरिी करेगी तो वह उठकों जहा कह हह्ते हैं. और कोई भी _ 


मेजोरिदी क्यों न हो वह बात तासने जरूर श्रां व्येगी प्रौर सेघ्दर उससे डरेगा। 
जिस तरीकों से यहां यह कहा जाता है. कि विदवास को्जए मेशारिटी अक्लतले काम करती 
है, उसी तरीके से यह हो सकता है कि म्पूनिसिपलबोई क्षोमेकारिदी भी भ्रवल से 
काम करें। 

शेयरपैत--प्रदव यह है हि लंड १७ की 
मूह” भर “79४००” के बीछ में निम्नलिखित शा" 


क्षय च्छ 
भ्टाथश्ट: गुल ऋ़बगहल्हनाका बन 
४२५० ४१६४८ * 


जोड़ 
"मृत 50 0680 09 (06 रकध॑णा५५ | [6 0047 ०000॥780.7! 
(प्रश्न उपस्थित किया गया प्लौर प्रस्वीक्षत उम्ना।) 


कप ब्फैं पी ' न लि रवि हशडजइण रे 
धथरपर्त--प्रइत यह ह््ध के चझंड १७ छआपयंल का जाश बसा रह) 


पक. धुएं मिस... रयुाफ 
(प्रइन उपस्थित क्रिया गया और सथाट्टल बुशा।) 


खंड १८-२० 
१८--मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द 


१६--मूल अधिनियम की धारा ४९ निकाल दी जाय । 


२०--इस प्रधिनियम और किसी श्रौर विधान में जो उस्तय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द 


“]हंतएभ (०फगांइअंण्गशा के सवा पर पञंएएथ परध्याशि रखे जाय॑। 


सेदरमेन--प्रहन यह है कि संड १८, १६ श्रोर २० इस बिल का भाग बचे रहें। 
(अछ्य उपस्थित किया गया औ्रौर स्वीक्ठत्त हुआ।) 


खंड २१ 


२१--मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (४) में शब्द ५८5 वी बाद 


बब्द “0 ॥858 988500 78 मसींशी 80000! एबायाएशीएणा 0 काए 006 
व्यपरप्टाशा लाक्षापपवा/00. 50. 08एश8४४ 99 7 886 उतएलआगधगाला।. रखें 


डेट 7 हद 
मे कह पद" बाय अपर 
| जज ्। ऋर के । 


ब्टपलुदप कनकुणण,. 3) आर हम हे कप: 2 ध्य 
इप्बाए (५) की पादत १ में राब्द मे 


“(०-८:४०” निकाल दिया जाय। यू०पी०ऐक्टर, 


१६१६ की 
धारा ४१ का 
संशोधन । 

यू ०पी ०ऐक्ट२, 
१६१६कीपारा 
४२ का निकाल 
दिया जाना। 


शब्द “/एापं- 
008४ 0०णा।* 
$#07५7! के 
स्‍्थाव पर दांब्द 
#गाप्राणएतनं 
7076%' की 
रखा जाना। 


यु०पी ०ऐक्ट २, 
१६१६ की 
धारा ४४ का 
संश्ीधत । 


२५० लेजिस्लेंटिव कौंसिल [ ४ नवम्बर, १९५२ 


श्री राजा रास शास्त्री--में यह प्रस्ताव करता हूं कि घारा २१ की चौथी पंकित में 
शब्द “(30ए2आशाए»आ॥7 के बाद शब्द “57 छ0558558258 हपाॉ906 छछ्ुगांसा08 ० 
छापंग्रंउबी गण आधे शतठ्प: ० ए्ेगस्‍० इ०शं००” बढ़ा दिये जाय॑। 


| इसमें जो कवालिफिकेशन्स रखी गई हैं वह “हाई स्कूल इग्जामिनेशन और एवनो 
झदर इक्वीलेन्ट इजामिनेशन' है. 


श्री सोहन लाल गोतस---ऋध्यक्ष महोदय, श्रगर आपकी आज्ञा हो तो में निवेदन 
कर दूं. ताकि भवन का समय बच जाय कि हाई स्कूल को जो शर्ते हु उसके सम्बन्ध में 
कुंदर गुरु नारायण जौ ने जो भरमेंडमेंट किया है वहु सुझे मंजर है। वह उसे मूव कर द। 


श्री राजा राम शास्त्री--में अपना संशोधन बावत्त लेना चाहता हूं। 


चेयरमेन--क्या तदन की अनुरति है कि संशोवन वापस लिया जाय । 
(सदन की अनुमति से उस्ताद वापस लिया गया।) 


श्री कुंवर गुरु नारायण--थें प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ निकाल दिया जाय। 

आननीय श्रध्यक्ष महोदय, इसमें कोई तकरीर करने की तो जरूरत नहीं है, मुझे 
बड़ो खुशी हँकिजों संशोधन हे उसे भंजूर किया गया हु। धार। २१ जो हे बिल्कुल 
डिलीट कर दी जाय जो प्रेत्तीडंटशिप के लिये भेट्रीकुलेशन पास की दातें रखी गई हैँ उसके 
लिये मेने संशोधन रखा हैँ कियह कंद हदा दी जाय। हमें सालूस हुआ हु कि शायद 
गवर्नेमेंट इस मूड में हु कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी। लेकिन मुझे दुःख 
एक बात का जरूर हुआ, वह में कहता चाहता हूं कि एक गवर्नेमेंट के सेम्बर साहब 
मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप इसे रूव ने कीजिये. और उसको मृव करने 
का मौक़ा दीजिये। सझे नहीं सालम कि विरोधी पक्ष का सुझाव मानने में गवर्नेर्मेंट 
शर्माती क्यों हैं। इसमें तो आप की ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर भी श्रगर श्रापको इच्छा हैं 
तो अपना ही मव करके संजूर कीजिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। 


श्रो मोहन लाल गोतम--जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट का कोई मेम्बर 
इसके लिये नहीं गया। 


चेयरमेन--श्रइन यह है कि खंड २१ बिल का भाग बना रहे। 
(अबत उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 
क्‍ खंड २२ 
यं> पी० ऐक्ट २, २--( १) मूल अधिनियम की घारा ४७-ए की उपघारा (४) में से 
१६१६ की घारा (१) हब्द “(0-07020” और “(०-09707” निकाल दिये जाय॑ शोर 


४७-ए का संशोधन (२) दाब्द “496 70806” के स्थान पर दाब्द “6 #९06 07 परा80०, 85 


६6 ०856 77987 928, 85 70प९7१ (9९४४ 80 फैटशा ट्यपरदां ए8८द॥025 
रख. दिये जाय॑। 


चेयरसेन--.प्रदन यह हे कि खंड २२ बिल का भाग बना रहे । 
(ब्रदव उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ ।) 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युदिसिवेलिदीज़ (संशोवन) विवेयक २५१ 


खंड--२ ३ 
२३--पूल अधिनियम की बारा ४८ में+- 
(१) उपधारः (२) में-- 
(क) खंड (8) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय-- 
# (६) फरश॑ शाह क85 एटशा 8... क्षिपि8 था 6 एक 
ण व) #>ाच्य्रटला 70. एऐशाणिय/|7स्‍29 5. तता068, 
शछाए8 प्रीए 8. फद्षाएर0॥र णा.. एशातए३ धरा। ०07 
09ीर्६८ 88 8. 96. छए0एशाएएशा पाए मी, 
077; श्रौर 


(ख) खंड (थी) में-- 

(१) उपलंड (१) में हब्द ग्रौर संख्या “६00-६६०४०४ (3) ० 
5ध्टाणा (47 के स्थान पर दब्द श्रौर संख्या “इ८८४० 2-00 
800 3-97 रख जाय; 
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श्री कुंवर गुरु नारायण--में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। 
छ688 ४ए>-0ं4घ58 (4) ०४ 0३7४8 23, 
में यह मानता हूं कि इस में जो क्लाज हूँ उससे प्रेसीडंट रिमृव हो सकता हैँ बिना 
किसी प्रकार की वारनिग दियें। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति पंदा हो, जब प्रेंसीडेंट 
को हटान। हो तो उसके लिये वारतनिग देने की ज़्हरत है इसलिये मेंने संशोधन किया 
हैं। में समझता हूं कि इस पर कोई ज्यादा वाद-विवाद नहीं होगा। 


श्री मोहन लाल गौतस-...इस प्रइन पर कल क्लाफ़ो बहस हो चुकी है। मेंने भी 
कल एक मिसाल दी थी वह यह कि एक जगह यह साबित हो गया था कि म्यूनिसिपल बोर्ड का 
चेयरमेत रिश्वत लेता है और हमारे कानूतो महविरों की यह राय हुई कि चूंकि 
पहले वारनिंग नहीं हुई है_ इसलिये हम उसको अलग नहीं कर सकते हें। अ्रव जहां तक 
गलग करने का सम्बन्ध हु यह बात ठीक हूँ। अलग चेयरसेन उस समय किया जाता 


प्० पी० ऐक्ट रू 
१६९१६ को घारा 
४८ का संशोधन 


२५२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [४ नवष्बर, १६५२ 
[श्री मोहन लाल षोतस] 


वाहिये जब काफी उसके खिलाफ बजूहात हों। शअब और ज्यादा जरूरी होगा 
क्योंकि वह जनरल बाडी से चुना हुआ होगा। जब इस प्रकार की चीज्ञ हैं श्र कोई 
रिववत ले रहा है। कोई साहब चेयरमेत हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत आये और यह 
मालूम हो कि उन्होंने बेईमानी की हैं फ़िर भी आप झपने आप को देखें, पहुली वारनिंग दें। दो 
चार दफा रिव्वत लेने का मासला चलता हे श्रोर एक दफा पकड़ा जाता है तो उसको 
वारनिंग दे दें। अगर उसके बाद फर पकड़ा जाय तो उसका श्मृवल हो तो इसको 
सदन नहीं चाहता है। जो पहला लफ्ज था बहु इतर परसिसर्देस आफ फेल्योर का हुँ बह 
इससे से निकल गया हैं। उसका रिसूवल भी हो सकता हैं और उसको वारनिंग 
भी हो सकती है। क्रगर लिकाल दिया गया तो पहले जो हालत थी वही हालत रहेगी । 
जो दिककतें मेंने सदन के सामने पेश की हें उनको हल करने का राष्ता हमारे सामगे 
नहीं है । इसलिये भें निवेदन करूंगा कि कवर गृरु नारायण जी अपने संशोधन को 
वापस ले ले । 

श्री राजा राम शास्त्री---मावनीय श्रध्यक्ष जी, श्री गुरु तारायण जी ने जो संशोदन 
पेश किया है वह काफी महत्वपूर्ण हे। इस तमास विधेयक का शाधार यह हें कि अब 
बालिंग सताधिकार पर चुनाव होंगे और बालिंग सताधिकार के आधार पर बहुमत से 
चूना हुआा व्यक्ति प्रेसीडेंट हुआ करेगा। अब सवाल यह है कि श्रगर गवर्नेमेंट 
यह समझती है कि प्रेसीडंट कोई ग़लती करता है तो उसको वारनिंग देकर रिम्‌व 
किया जा सकता हैँ। में समझता हूं कि श्रभी तक जिस तरह से धांधली चल रही है 
उसका अब जमाना खत्म हो गया । श्रव हमारे वर्क करने का सेट अप दूसरा हैं। इस सब 
बातों को देखते हुये मेरा ख्याल यह हे कि आज कल के जमाने का कोई भी प्रेसीडेंट 
जो सारे शहर के बहुमत का कमाठ्ड करता हेझर जनता की मेजोरिटी से प्रेस्तीडेंट 
चुना जाता हे तो यह गवर्नेमेंट के लिये इतना श्रासान न बना देता चाहिये कि यहां से 
फरमान भेज दिप्रा गया और वह रिमव कर दिया गया। हमारा ख्याल हे कि यह 
बहुत बड़ी ताकत गवर्नेमेंट अपने हाथ में ले रही है। में समझता हूं कि गवर्नमेंद 
के हाथ में यह ताकत न होनी चाहिये कि वह प्रेसीडेंट को जब चाहे निकाल दे। 
यह चीज कहने मे बहुत सरल मालूम देती है लेकिन में वड़े ही अ्रदब से कहना चाहता हूं 
श्रोर मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो श्राम जनता द्वारा चुने हुये प्रेसीडेंट होंगे बह ऐसे 
होंगे जेंसा कि आज तक का आपका तजुर्बा हैँ कि किस तरह से स्यूनिसिए्ल बोर्ड में 
घांवली हुआ करतो है। श्रब जो पादियों का संगठन होगा उसमें मेरा ख्याल हैँ कि 
जो जनता कें प्रतिनिधि होंगे वह बहुत ही सजग होंगे। श्रब॒ व्यक्तिगत चुनाव का 
जमाना नहीं रहा। अरब तो अगर किसी पंसे वाले को कोई बात करनी होगी तो वह 
राजनंतिक पार्टी को लेकर भले ही प्रा जाय। हमारा ख्याल हैं कि श्रव. राजनंतिक 
पार्टी आ सकती हैँ। इन्डीविजुयल्स नहीं श्रा सकते हूँ। तो जो प्रतिनिधि जायेंगे बह 
स्वतः ही जागरूक होंगे। इसलिये में श्राश्ा करता हुं कि गवर्नेमेंट इस तरह की 
ताकत हाथ में न लेंगी। 

श्री कुंवर गुरु नारायण -अभी मुझे भी कुछ कहना है तो क्या कल के लिये यह 

रखा जायगा या आज ही हो जायगा। द ह 


चेयरमेन--इस संझोघन पर वाद-विवाद तो कम से कम झ्ाज ही खत्म होना चाहिये 
भ्रमी १० सिनट तक और हम बैठ सकते हें। 


श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्रभी इस भवन 
फे सम्मुख हूँ, में समझता था कि उसमें ऐसी कोई विवाद की बात नहीं होगी जिसके 
कारण मंत्रिमंडल को इसको मंजूर करने में कोई कठिनाई हो। अभी राजा राम 
शास्त्रो नेकहां किपहले जो चेयरमेन हुआ करते थे श्लोर अभ्रब जो होंगे उनसे 


सन्‌ १६५२ ३६० का उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलदी (संशोधन) विधेयक २५३ 


बहुत अन्तर हो गया है। उस समय भ्रंग्रेज़ों को हुकूमत यो, उसका प्रभाव कुछ दूसरा 
था श्र आज हमारा देश स्वतंत्र हें और उसका वातावरण दूसरा है । तो ऐसी हालत 
में वह गा व त दूसरी था श्रीौर यह बात दूसरी हुई। प्रेत्नीडेन्ट को वारनिंग भी न दो 
जाये श्रोर फोरत हो गउनमेन्ट बगेर वारनिश दिये हुये अपनी राय कायम करके फौरन 
ही बरख्वास्त कर दे यह अनुचित हूं । जहां तक समय का सम्बन्ध हु उसके लिए यह जरूरी 
नहीं हु कि उसको ६ महीने का समय दिया जाये बल्कि उसको १५ दिन की नोटिस 
देकर गवर्नेसेंट उसको डिससिस कर रुकती हुँ । लेकिन उसको अधिकार होना चहिये 
कि जिस व्यक्ति को जनता ने विश्वास देकर अपना ब्रतिनिधि चुना हैं उसको 
अ्रपनी बात कहने का मोक़ा देता चाहिये। किसी प्रकार से सरकार के पास यह खबर 
आई कि उसने ऐसी गड़बड़ी कर दी हें तो एकदम से उसको हटा दिया जाये तो 
इसका नतीजा यह होगा कि बाज़् लोग बग्नमर कसर के किसी प्रेसीडंट की शिकायत 
कर देंगे कि उसने यहग्लती की हुँ और उसकी बिनापर उसको हटा दिया जायेगा 
ऐसी हालत ने उसको एक्सप्लेनेशन देने का मोक्ना भी होना चाहिये ताकि वह शब्रपनी 
बात को कह सके और हो सकता हूँ कि उसकी बात सुनने के बाद ऐसा सोका ही 
न आये कि वह हटाया जाये। ऐसी हालत में में समझता हूं कि यह बात अपनी जगह 
पर महत्व रखती हु और इस्तीलिये में इसको प्रेस करना चाहता हूं। 


श्री मोहन लाल गोतम--में यह समझता हूं कि यह अमेंडमेंट कुंवर गुरु नारायण 
जी ने किसी ग्रलतफ़्ह्मी की वजह से रक्खा हे। उनका यह ख्याल हैँ कि हम वबारनिग 
देदें और फिर १५ दिन के बाद उसको हटादें। वारनिय दें और उसको मौक़ा दें कि 
वह अपना एक्सप्लनेशन दे सके । तो यहां तो कोशिश यह हे कि अ्रगर किसी व्यक्ति की शिका- 
यत आती हैँ तो उसको वारनिग दी जाती है और झगर उसके बाद भी वह फेल करता 
हैं तब उसके खिलाफ चार्जक्ञीट फ्रेम की जाती हुँ और तब उसको मौका दिया 
जायेगा। श्रगर एक बार आप उसको वारनिंग देतें हें तब कंसे उसको आप १५ दिन 
के बाद रिमूव कर सकते हें। उसके तो जब बाद में नये क़सूर होंगे, उनके 
जवाब होंगे तब वह रिम्ृव किया जा सकेगा। इसलिये यह एक्सप्लेनेशन की यह बात 
तो नहीं है। अभी इस वक्‍त जो पोज्ञनीश़न हुँ वहतो काफ़ी सुद्दिकल हेँ। क्योंकि 
पहले तो आप कहते हें कि पहिली मतंबा तो उसको वारनिय दी जाये। फ़र्टं स्टेप में तो उसको 
वारनिंग दी जाये । जब कई बार वह रिश्वत ले चुके तब उसको वाश्निग दी जाये और फिर जब 
कई बार रिश्वत ले तब उसको रिमव करें। यह पोजीशन हैँ । जहां तक इसका 
संबंध हुँ कि राजा रास जी ने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसी पावर नहीं होनी चाहिये कि 
उसको हटाया जा सके तो यह तो बात ही दूसरी है। मूवर साहब का ऐसा मंज्ञा नहीं हूँ कि 
उसको हटाया न जा सके बल्कि उनका मंद्ा यह हैं कि उसको किस तरह से हटाया जाये । 
इस बात को तो वह माचते हें कि हटाया जा सकता हैँ। तो वह हटाया तो जा सकता हूं 
लेकिन कंडीवन्स का सवाल है। में समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं हूं । श्रगर 
श्राप चाहते हें कि काम ठीक से चले और जो शिकायतें आयें उनको दूर किया जा सके 
तो मेंने तो पहले भी कह दिया हैँ कि चार्जशीट फ़ेम होगी और वह एक्सप्लेनेशन 
देगा। ऐसे कई केसेज्ञ हाई कोर्ट में भीगये और वहांसे प्रेसीडंट जीतभी गयें। 
तो इसमे कोई ऐसी बात नहीं हैँ कि इसका दुरुपयोग होगा। 


चेयरमेन-..-प्रदन यह है कि खंड २३ का उपखंड (ए) विधेयक का भाग 
बना रहें। 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
श्री कुंवर गुरु नारायण---श्ौमान्‌ जी, में इस पर विभाजन चाहता हूं। 


चेपरमेन--लेकिन इसपर तो राय ली जाचुकी हूँ । 


श्ध्४ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [ ४ नवम्बर, १६५२ 


सदन का कार्यऋस 
श्री कुंवर गुरु नारायण--कल क्या बिजनेस होगा यह हमें बतला दिया जाव। 


चेयरसेन--यह बिल तो लिया ही जायेगा और इसके श्रलावा अगर वक्‍त 
रहेगा तोजो विधेयक गवरनंमेंट प्रस्तुत करना चाहे वह लिया जायेगा। 


श्री हर गोविन्द सिह---कल आगरा यूनीर्वासटी बिल लिया जायेगा। 
श्री कुंवर गुरू नारायण-..इसमें ४८ घंटे की नोटिस की जरूरत होती है इसलिये 
पह परसों लिया जाय ओर कल बाकी दिन में नान आ्राफिशियल फाम लिया जाय। 
इलाहाबाद यूनीर्वाघिटी कोट के लिए चुनाव 


चेयरमेन-...पहले तो मुझे यह घोषणा फरनी है कि इलाहाबाद यूवीवर्सिदी 
कोर्ट के लिये दो नामजदगियां श्लाई है। एक श्री निजामुहीन साहब की है और दूसरी 
श्री प्रताप चन्द्र आजाद की है। सिर्फ यही दो नामिनेशन आये हे इसलिये में घोषित करता 
हूं कि श्रो निजाम्‌ ह्वीन और श्री प्रताप चद्ध श्राजाद इलाहाबाबव यूनीवर्सिटी कोर्ट के 
सेम्बर चुने गये। है 
आगरा यूतीर्वाप्तटी (पूरक ) विधेयक, १६५२ ई० 


श्री हर गोविन्द सिह-- में झ्रापकी आराज्ञा से श्रागरा यूनीोवर्सीटी ( पुरक ) 
विधेयक सन्‌ १६५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं। 


सदन का कायक्रम 


चेयरसेन---इस बिल का इन्द्रोडक्शन ([007णाणा) हो गया है। 
ग्रब सवाल यह है कि अगर कल स्युनिसिपेलिटी बिल पूरा हो जाने के बाद ससय सिले 
तो क्या सदन आगरा यूनीवर्सिटी बिल को लेना पसन्द करेंगा। वहु॒ कल के एजेन्डा पर 
रहेगा और अगर सदन पसन्द करेगा तो वह लिया जायेगा और यदि पसन्द नहीं करेगा 
तो नहीं लिया जायेंगा। 

श्री कुंवर गुरु नारायण-...तान श्राफिसियल डे कब रहेगा । यदि साननीय मंत्री 


कल ही कारय खत्म कर द॑ तो परतसों क्या होगा। 


चेयरमेन--.हम लोगों को नियम के अनुसार बृहस्पतिवार सास आफिसियल डे 
हैं भ्रगर बृहस्पतिवार को सदन की बेठक होती हे तो नानआफिसियल बिजनेस लिया 
जायेगा। अगर नहीं होतो हूँ तो फिर नहीं लिया जायेगा। अगर कल ही. काम खत्म 
हो जाय और सदन यह तय करे कि परसों न बेठना चाहे तो नहीं लिया जायेगा। 
ग्रगर सदन तथ करें तो परसों नानआफिसियल बिजनेस लिया जायेगा। सब सदन 
फे ऊपर निर्भर हूँ । 

श्री कुंवर गुरु नारायण-.में माननीय लौडर श्राफ दि हाउस से कहना 
चाहता हूं कि इस यूनीरवॉसटी बिल को परसों लिया जाय ओर कल नान झ्राफिशल डे हो जाये 
तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को भी बिल पर विचार करने के पहले काफी मौका 
मिल जायेगा । 


डाक्टर ईइवरी प्रसाद---भाननीय अध्यक महोदय, यह जो आज सम्युनिसिपलटी बिल 
है पहले इसको समाप्त कर दिया जाय, इसक बाद यूनीवर्सिटी बिल लिया जाय 
क्योंकि उसम कोई खास बात नहीं हे। इसलिये उसमें कोई खास तेयारी की भी 
जरूरत नहीं हूँ, जेसा कि कुंवर साहब ने कहा कि इसमे तेयारी को ज्जरूरत है । 


सदन का कार्यक्रम प्र 


चेयरमेन-..-इस बात पर बहस नहीं हो रही है । 


श्री राजा राम झास्त्री--माननीय अध्यक्ष महूं।दय, जो विधेयक पेश हुआ है 
ग्रगर उस पर किसी साननीय सदस्य को संशोघन देने हों तो वह कब दें। 


चेयरमेन---_बह उसी वक्‍त दे सकता हें। 


श्री राजा राम शास्त्री--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, एक बात में यह कहना चाहता 
हुं कि जो २४ घंदे का रूल हूँ उसी के मुताबिक यह बिल क्यों न लिया जाय। 


चेयरसेन---यह बिल परसों ही लिया जायेगा। कल यूनीवर्सिटी बिल पर 
पहले बहल होगी उसके बाद जो वक्‍त रह जायेगा उसमे अ्रगर कोई माननीय सदस्य 
अपना नान आफिशल रिज्योल्यूशन पेश करना चाह गें तो उस पर डिसवशन होगा। 


कॉंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित कीजाती हैँ। 


(कॉसिल की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर ५ नवम्बर को ११ बजे तक 
के लिए स्थगित हो गई ।) 


इ्यामलाल गोविल, 
लखनऊ; सेक्रेटरी, 
नवम्बर ४, १६५२ लेजिस्लेंटिव कौंसिल , 
उत्तर प्रदेश । 


पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५ एल० सी०-१६५३-८५० । 





उत्तर यक्श लेजिस्लेटिव को 





फमबब अलकाहएज. 


बुधवार ५ नवम्बर, १६४२ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कॉसिल की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में 
दिन के ११ बजे चेयरमेन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई। 





उपस्थित सदस्य (५१९ 


अब्दुल दक्र नजमी, श्रो 
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री 
ईइपयरी प्रसाद, डाक्टर 
उसानाथ बली, श्री 
एम० जे० मुकर्जी, श्री 
कन्हैया लाल गुप्त, श्री 
कुंवर गुरु नारायण, श्री 
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
जगन्नाथ आचाय॑, श्री 
जमीलउरंहमान क्िदवई, शी 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा अग्रवाल, - शरीसती 
तेलू राम, श्री 

नरोत्तम दास टंडन, श्री 
निमज्ञामुद्दीन, श्री 

निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री 
पन्ना लाल गुप्त, श्री 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रताप चच्धर आज़ाद, श्री 
प्रभु नारायण सिह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण झनद, श्री 
प्रेम चन्द्र दर्मा, श्री 

बढ़ी प्रसाद कक्‍कड़, श्री 
बशीर शभ्रहमद, श्री 
बलभद्र प्रसाद बाजपेयो, श्री 


निम्नलिखित मंत्री 


श्री हाफिज सुहम्मद इब्राहीस (वित्त मंत्री ) 
श्री हर गोविन्द सिह (शिक्षा संत्रो) 


बालक राम बेह्य, श्री 
बाबू अब्दुल मजीद, श्री 
महमूद अ्रस्लम खां, श्री 
सानपाल गुप्त, श्री 
राजा राम शास्त्री, श्री 
राता शिवश्मम्बर सिह, श्री 
राम छकिकझ्ोर रस्तोगी, श्री 
राम किश्ोर दर्मा, श्री 
सकतुद्ीन खां, श्री 

ललल राम हिवेंदी, श्री 
लालता प्रसाद सोनकर, श्री 
बंशीधर शुक्ल, श्री 
विश्वनाथ, श्री 

बीर भान भाटिर 

द्ज लाल का 

शांति दे 

शांति रे 

शांति स्वरूप अंग्र७ 
शिवराजवती नेहः 


धइ्याम सुन्दर ला 
सत्यप्रेमी छह 
सभापति 7 
सरदार ' 

सेयद 

हयार 
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प्रस्नोत्तर 





बरेली कालेज, बरेली में विभिन्न फरीसों का लिया जाना 


(--शरी प्रताप चन्द्र श्राजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) - (क) क्‍या यह सच है 
कि बरेलो कालेज में इन्टरमोडियेट क्‍्लातों में मासिक शुल्क के श्रतिरिक्‍त बिल्डिंग फ्ोस 
(070778 (००७) भी लो जाती हे जब कि बिल्डिंग फीस लेना बोर्ड श्राफ इन्टरमीडियेट 
तंथा हाई स्कूल के नियमों के विरुद्ध है ? 

(ख). यदि यह सच है तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहो है ? 
श्री हर गोविन्द सिह (विक्षा मंत्रो)--( के) यह सत्य है कि बरेली डिग्री कालेज 
के इन्टर कक्षाओं के विद्यार्थियों से एक रुपया मासिक बिल्डिंग फीस ली जाती है । साध्यम्रिक 
शिक्षा परिषद का फीस के नियमों से कोई संबंध नहीं है। 


(ख) शासन ने डिग्री कालेजों में उक्त फौस लेने को विशेष प्राज्ञा भ्रस्थायी रूप 


से दे रक्‍खी है, इसलिये उक्त कालेज के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रइन नहीं उत्पन्न 
होता । 


श्री प्रताप चत्ध श्राजाद-.-.क्या माननीय संत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 


१६४७ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा आ्रादेश निकाला था जिसमें बिल्डिंग फीस 
लेना नाजायज करार दिया था ? 


नहीं जाता है । 
श्री प्रताप चन्द श्राजाद--..मेरा कहना यह है कि स 


एक सरकुलर निकाला था जिसमें कुछ फोसे निर्धारित की 
करार दिया गया था ? 


श्री हर गोविन्द सिह्‌....किन संस्थाओ्रों के बारे में यह था ? 
श्री प्रताप चन्द्र आरजाद-हाईस्कूल और इन्टरमोडियेट क्लासेज के बारे में ? 


श्री हर गोविन्द सिह-...बरेली कालेज सरकारी नहीं हैं बह तो श्रागरा यूनिवर्सिटी 
के तीचे हैँ । मा 
श्री प्रताप चन्द्र आ्रजाद--लेकिन बरेली कालेज में जो 
हैं उनका संबंध तो आधरा यूनिवर्सिटो से नहीं है ? 
शी हर गोविन्द सिह--२७ अल, १ £4५ में यह सरकूलर निकला कि आ्रागरा 
यूनिवर्सिटी के जो श्रफिलियेटेड कालेज हूँ वे भ्रपने यहां यह फीस लगा सकते हूँ। 

" स्‍--श्री प्रताप चन्द आजाद... (क) क्या सरकार यह बताने को कपा करेगी कि 
बरेली कालेज में छात्र शुल्क ((एांणा (088) के प्रतिरिक्‍्त और कौन कौन सी फोस लो जाती 
है प्रोर इनमें से कौन कोन सो फीस बोडड आफ इन्टरमोडियेट तथा हाई स्कूल के नियमों के 
विउद्ध है ? $ | 

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में बरेली कालेज हे विद्याथियों का कोई प्रस्ताव 
झाया है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की फोस के विदृद्ध सरकार का ध्यान आकषित कराया हे ? 
(ग) यवि हां, तो सरकार ने उम्र संबंध में क्या कार्यवाही की ? 


ने १६४७ में शिक्षा विभाग ने 
गई थीं श्रौर कुछ को नाजायज 


हाईस्कूल श्रौर इन्टर क्लासेज 


भी हर गोविन्द सिह-..पह जवाब तो दिया गया हैं कि यह क्िस्ती नियम के विदद्ध 


'धापध 


गण आकलत्ससत्सयन्ल्‍हक चाह 


7 7 अमग्पनमालाकरेपेननरक+ कक शलातन+न पता चडाए-- चाओन८ - "८२० अमन रस फसल कणसेपकरपेपशनन: जप चमक «पहन. 
ड़ 


गण खललीजतगता। 


'प्रा० स० १३ 
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प्रदनोत्तर २४६ 


ओ हर गोविन्द सिह-- (क) मारिक शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त बरेलो डिग्री कालेज 
के प्रत्येक विद्यार्थी ले निम्नलिखित अन्य फीर्से भी ली जाती हैं 


रु० आा० पा० 
(१) महंगाई फीस ०-५८-० प्रतिमात्त 
(२) बिल्डिंग फीस १००००. |» 
(३) पुस्तकालय १००-० वाधिक 
(४) गेम्स ६-१२-० . » 
(५) कामनरूम तया सेगजीन फीस २-४-० . ,, 
(६) यूनियन फीसे २०-००७००० की 
(७) पंखा फीस रजपन०ण..  $# 


.. जैसा ऊपर कहा गया हूं साध्यसिक शिक्षा परिषद्‌ का फीस के नियमों से कोई 
संबंध नहों हूं। उपयुक्त फीसों में कोई फीस छिसी सरकारी नियम के विरुद्ध नहीं है। 


(ख) जी नहीं। 
(य) प्रइन उत्पन्न नहीं होता । 


श्री प्रताप चद्ध आजाद--.में माननीय मंत्री से यह पूछता चाहता हूं कि जो ७ फौस 
आपने लिखी हें उनके श्रलावा एक इमजेंन्पी फीस भी लो जाती है ? 


श्री हर गोविन्द सिह--इसकी मुझे सूचना नहीं है। 
श्री प्रताप चद्ध श्रजाद---क्या माननोय मंत्री इसकी सूचना जानने की कोशिश करेंगे ? 


श्री हर गोविन्द सिह-.यदि माननीय सदस्य इस के संबंध मे अइन पुछने का कष्ट करेंगे 
तभी सुचना एकत्रित की जायेगी । 


सेंद्ल एजकेशन मिनिस्ट्री की सिफारिशों 


३--श्री कन्हेंया लाल गुप्त (अ्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्रो--(क) कम मिनिस्ट्री प्राफ 
एजूकेशन की हाल की सिफारिशों, कि श्रध्यापकों को वेतन के सरकारी स्केलों का दिया जाना 
प्राइवेट स्कूलों और संस्थाओं को सहायता देन मे एक शर्त रखी जाये, को अमल मे लाने के 
लिये सरकार क्‍या कारंवाई करने का इरादा रखती हे। ॥ 


(ख) क्या सरकार स्केल्स श्राफ पे आ्राफ प्राइमरी दे ऐन्‍्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स 
इन स्टेट्स इन इंडिया, १६५११ के प्रकाशन में की गयी सिफारिशों में से किसो को भी प्मल 
में लाना चाहती है ? यवि हां, तो वह कोन सी है ? 

3, छत एशाआएश 7.9 608--९४९०॥९८४ 0जाजी प्रथा०ए) (४) भेद ४४०४ 00 
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ग्रा० स० १८ 
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१४-१०-१२ 


२६० लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ सवम्बर, १९४२ 


श्री हर गोविन्द सिह---(क) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को राजकीण स्कूल के 
भ्रध्यापकों वाले वेतन-क्रम देना संभव नहीं है, परन्त्‌ यह सुझाव कि स्वीकृत ब्रेतन-क्रम को लाग 
करना सहायता देने की एक शर्त समझी जाय, पहले से हो कार्वान्वित कर दिया घया है। 
सरकार से अनुदान लेने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत अनिवार्य बेतन-क्रम लाग करना 
झनदान देने की एक दार्त रबी गयी है । 
..._[ख) कोई श्रौर सुझाव नहीं दिया गया हूँ। उल्लिखित प्रकाशन में जो सुझाव 
हैं वे केद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय को संस्तुति नहीं कही जा सकती । प्रतएवं 
यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । 

6 पर 60०ण00 धाएशी।:--(2) ह. 78 000 90806 [0 38096 (00एथए/॥ाशा 808|९७ 
7989 0: 2१०60 50000 8००६४ 0 886 क्षीशावाए8 धश१०४ं०  गरद्ताए 
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(6 (४९४॥/०॥ 0088 70 0798. 


४--श्री कन्हेया लाल गुप्त--क्या एडेड सेकेंडरी स्कूलों के भ्रध्यापकों को छू टटो के 
मामले में वह हो विशेषाधिकार हैं जो कि सरकारी स्कूलों के श्रध्यापकों को प्राप्त 
हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कारंबाई करने का इरादा रखती है कि यह 
पालिसी सब स्कूलों में समान रूप से अ्रमल में लागी जाय ? ह 
4... जा हिग्ानंए4 व ए॥0॥3 :--3७ [08 [8800675 ] /7060 86007047ए 8८000] 
&70060 (0 [06 उ4॥० [8806  ५॥62७४ 88 0086 ॥॥. (00एशशा|शक्य $0008? [( 


80, 00 778 (00एथआश।पधध|शां फाशात 0. 806 श०08 00. 866 पी ॥78 00॥0ए 5 
प्रागिएाए 780 0पा7॥7 8 (१6 $20005 ? 


श्री हर गोविन्द सिहु---मासला विचाराधीन है । 
जि मरत्रा 60णाते शाएं।:--776 'शक्चाश' 78 प्रा्श ०0079धपैशवा0णा, 


श्री फन्हेयालाल गुप्त--इस संबंध में सरकार श्रपना फैसला कब तक देगी * 


श्री. हर गोविन्द सिह--पह रहना बहुत मुश्िकल हैँ। मामला विचाराधीन है श्रौर 
जितनी जल्दी हो सकेगा क्रिया जायेगा । कोई दिस निद्चिकत नहीं किया जा सफता है। 


श्री कन्हेयां लाल गुप्त--सरकार के सामने क्या दिककतें हैं जिन कारणों से 
सरकार को फंसला करने में देरी हो रही है? 


श्री हर गोविन्द सिह--.यह तो एक बहुत बड़ा ब्योरा हो जायगा। प्रगर माननीय सदस्य 
मेरे पास श्रायें तो भें उनको बतला दूंगा । . 


५--शी कन्हेया लाल गुप्त-- (क) क्या यह ठीक हे कि इस प्रदेश के बहुत से हायर 
सेकेंडरी सकूलों मं भ्रध्याण्कों को वह वेतन नहीं दिया जा रहा है जो सन्‌ १६४७ ई० 
में लाजिमी तौर पर निश्चित किया गया था ? 
...._[ख) क्या यह ठीक हुँ कि कुछ मामलों में भ्रध्यापकों को उस रकम से कम दिया 
जाता हे जिसके लिये हि वेतन रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ! 
(ग) यदि हां, तो ऐसे श्रध्यापकों की संख्या क्‍या है ? 
(घ) सरकार ने इस प्रकार कम बेतन देने वाली संस्थाश्रों के खिलाफ दया कार्यवाही 


की हैं श्रोर इस प्रदेश से इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार क्या 
कदम उठाना चाहती हूँ। 


प्रशनोत्तर २६१ 


5. 5 हश9ए4 7 जाएा4: (2) 47 9 80. 4 | शाक्षाए सिशीश 9600043ए7.. 0. 2४. ॥5 


527003$ ॥ ॥95 9688 (65280॥275 शा ॥0 एशाा३ शांध्या [6 989 50805 85 74॥09- 
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(8) ॥5 ॥६ 50 8 06 #व श॥ 50768 28585 [880४5 8 एक 6550 शाणागञ5 
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(८) ए $0, ज्ञात 4$ 6 पाल ण 5पणी 820९5 ? 


(व) ए5 2०7० ॥85 [76 00एलशाए।ला 8टषा बश्श्ाऊ आए 068विपरातगाए गा- 
87707॥5 ॥॥0 शव #॥205 00 46 (050एशशएशा छा09058 [0 (888 (0 700 
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श्री हरगोविन्द सिह-- (क) सूचना एकत्रित की जा रही है । 
(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है । 
(ग) सूचना एकत्रित की जा रहो है । 
(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है । 
87 मत 00च्याह शाशा: (६) 7॥6 परणिणक्ाीएा) 8 >थंग2 ००॥60060', 
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६--श्री कन्हेया लाल गुप्त-- (क) हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायता देने के 
लिये क्या श्राधार रक्खा गया हूँ । 

(ख) क्या यह ठीक है कि रे सी उंस्पाग्रों को जो पुरानी हें श्रौर जिनमें विद्यार्थियों 
शोर अध्यापकों की भ्रधिक संख्या है, नयी और छोटी संस्थाओं की श्रपेक्षा कम रकमें 
मिलती हैं ? 

(ग) क्‍या सरकार का वर्तमान तरीके में सुधार करने का कोई विचार है ? 

6. जा डइशाओंएक वतन छाए : (व) शत (5 6 0883 0ि शव्यानित-क्षंत 25 
शंएक्ा 00 प्रीशिक्ष 86००7०8ए $0005 ? 
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(2) 090 06 (50एक्षणाहा, ॥4ए6 भा 4063 ० एधां०पर्भीयाह [6 ए्ा: 
8ए््वाणा। 7 
श्री हर गोविन्द सिहु--.नैरा ३७७ एजुकेशन कोड के झ्राधार पर उच्चत्तर माध्यमिक 
विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है? द 
(ख) सुूचता एकत्रित की जा रही है। 
(ग) जी हां। 
97 छक्न 5णां आए : (०) 7#6 पांशीश्ष 8080070काए ६०॥00 8 झंए्था 
शधाएना-क्षतत 320000708 0 एक8, 377 ० ॥86 #तत््वाणा (006. 


(0) 7#6 शरणिा।दए00 8 0878 ०0९९०६९४. 
(८) ४६५ 


भी कन्हैया लाल गुप्त--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, जो जवाब पढ़ा एया है वह भिन्न | 


था इसलिये क्या मानतीय मंत्री जी उसको फिर पड़ने की कृपा करेंगे ? 


श्री हर गोविन्द सिह--पैरा ३७७ एजुकेशन कोड के झ्राघार पर उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों को अनुदाव दिया जाता है। 
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२६२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ ५ नवम्बर, १९४३ 


श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या ३३:88 मंत्री जी यह बतलाने को कृपा करेंगे कि 
ग्रॉंट-इन-ऐड सिस्टम को रिवाइज़् करने के लिये जो कमेटी बेंठी थी उसकी रिपोर्ट 
पर सरकार क्या विचार कर रही हूँ ! 


श्री हर गोविन्द सिह--वह रिपोर्ट सरकार के पास थ्रा गई है । सरकार उसकी 
देखभाल कर रही है कि उस प्र कितना धन व्यय होगा। 


श्रध्यापकों और विद्याथियों के लिये सेनीदोरियम के संबंध में सरकार की योजना 


प्रा०णस० १७ ५ श्री कन्हेया लाल गुप्त-. (क) सरकार अपनी इस योजना, कि अध्यापकों प्रोर 
विद्याथियों के लिये सेवीटोरियम स्थापित किया जाय, को कार्यान्वित करने के लिये 
(४१०१२ क्या कदम उठा रही है? 

ह (ख) उस कमेटी का दया विधान होगा जो इस योजना को चलायेगी ? क्या इस 
कमेटी में इस बात को देखने के लिये कि इस योजना से उन्हीं लोगों को लाभ होता हैं 
जिनके लिये वहु बतायी धयी है, श्रध्यापकों श्रौर विद्यायियों का भी प्रतिनिधित्व होगा 

(ग) इस योजनां के लिये झ्राथिक रेकरिंग श्रोर नान-रेकरिंग तसभीने क्या हें 
श्रौर उस पर होने वाल खर्चें को बरदाइत करने के लिये क्‍या रकमें रखी गयी हैं । 
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श्री हर गोविन्द सिह-.. (क) क्षय रोगियों को चिकित्प्ता के लिये शासन निम्म लिखित 

स्थानों पर लगभग ३०० बेडस ( 860६ ) की व्यवस्था करने का विचार कर रही है। इन 
में से ७४ प्रतिशत बेड्स ( 8८05 ) श्रध्यापकों तथा विद्याथियों के लिये सुरक्षित 
रक्त जायगे;+-« 

(१) ५० बेइस गेडिया, नेवीताल में; 

(२) ६४ करत्रबा दी० बी० क्लिनिक, लखनऊ में; 

(३) ४६ बेड्स लाजपत राय हस्तपाल, कानपुर में; 

(४) २६ बेइस डाकपथर, देहरादून में, श्ौर 

(५) १०० राज्य के पूर्वी भागों में । 

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये किसी समिति के नियुक्ति का 
प्रभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिये यह प्रइनन उत्पन्न नहीं [होता । 

(ग) प्रनावर्तक व्यय का तलमीना लगभग १५ लाख रुपया है, जो इस योजना के लिये 
एकत्रित धन से वहन होगा। श्रावर्तक व्यय का तंखमीता पहले वर्ष में सात लाख दुपया 
(आ्रावतंक) का हैं, जो शासन के चिक्त्सा विभाग की और से बहन होगा। 


जा म्य 50 शाही : (6) 00एथशणाएशा, 00058 0 ६४४० हर 300 
0608 ० 7. के, एक्षा्रा॥ &॥ (8 णी0णा।ह 9800. 07 0 768 7४ एथ (था, 
08058 जा] 0876887760 007 6880॥05 १0 8700॥॥5 : 
(!) 50 0805 4 08॥9, पिशा।]; 
(2) ०04 ॥7 8४700 4. फ. (पा०, पर्शता0ए; 
(3) 40 था ॥शृंएग रिश्व म089णञॉ9, दिशाएण; 
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प्रश्नोत्तर २६३ 


(4) 29 & >248७78४/ (शाहश28 एिएए),  ४0ं 


(5) 400 96605 [7 & घ्डशक्षणाता 0 85 ९४४०॥४१९0 ॥ 6८ ६६४श7 
एवा ० 6 89286 


(9) 776 तुए८४707 6068 00| थ्या58 35 ॥ #85 704 एए >>  छत्ा000520. ६0 
0०00808 8 ०७0९४ [0 [ए॥ 8 8200706 


(2) णानलटएफएगाए 008 0 8 धागा इएीशा8 $ €गाटत0 [0 28 800०पा 
5 ॥80॥5 जरिए जरा 868 पर 0 ्ी 8 ०060००0 धिा05. ॥॥8 7टएएरगह 00४ 
०0 76 50076, 40 96 गा 9ए 50ए४एआला क ६6 3िए०08 267कांग्राहग 45 
2€8774680 8४ १५.7 8/75 ॥॥ ६॥6 गए फ्रध्ध्ा 


श्री कन्हूया लाल गुप्त--क्या सरकार राभ्य के पर्वो भागों में नये सेनेटोरियस बनाने 
का इरादा रखती हूं? 


श्री हर गोविन्द सिह--इसके संबंध में प्रयत्त किया जा रहा है । झ्रगर संभव हो सकेगा 
तो किया जायगा। इसके संबंध में कोई निद्चितत बात नहीं कही जा सकती हे कि वया योजना 


हे। 

श्री कन्हया लाल गुप्त--क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि इस सेनेटोरियन के लिये 
जो चन्दा श्रध्यापकों ओर विद्यार्थियों से उगाया गया था उस समय जिला अधिकारियों ने इस बात 
का वायदा किया था कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी समितियां होंगी जिनमें 
उनके प्रतिनिधि होंगे ? 

श्री हर गोविन्द सिह-- संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई सुचना नहीं है 
परन्तु में समझता हूं कि ऐसी समितियां कोई अधिक कार्य नहीं कर सकती हें । 


८घ--भी कन्हुया लाल गुप्त--उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में क्या सरकार 
निम्नलिखित सुचना देने की कृपा करेगी :--- 


(१) स्वीकृत हायर सेकेंडरी स्कूलों को संख्या जिनमें: 


(क) कक्षा ११ है, और 
(ख) कक्षा ११ नहां। हे, 
(ग) इस्दादी, श्रौर 
(घ) गेर इम्दादी । 
(२) कुल गेर सरकारी हायर सेकेडरी स्कूलों में निम्नलिखित प्रकार के श्रध्यापकों 
की संख्या: 
(क) पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर जो इन्टर कलातों को पढ़ाते हूं, 
(ख) ग्रेजुएट ठीचर जो इन्टर क्लासों को पढ़ाते हें, 
(ग) ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, 
(घ) ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट टीचर, 
(ह5) जें० टी० सीज० 
(च) सी० टीज०, 
(छ) अनक्वालिफाइड-- (क) हेड्स और (ख) असिस्टेंट मास्टरों की संख्या जो 
(अर) एक वर्ष से कम काम कर रहे हों श्रोर (ब) एक वर्ष से श्रधिक काम कर 


रहेहों? 
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४० पं 68 8, जग अुशाबवएन गो छ094; ता [6 00एथा।।एवा। 9]8856 87077 (6 
26. गाए्जांवह़ गरणियक्षीणा 768॥पाए 0० 8०००५ ॥॥ ए/क्ष शि३06४॥॥: 


5-0-52 
(6) 706 प्रणाएक्ष रण 7800श7860 प्राशाह 86007097 8७00 ॥4श7३8 (७) 
(88४ <7, (2) णशञार0ए (858 &7, (८) 0080, (४) ए॥9066 ? 


(9) 7॥#6 7प्रा/॥ल ० 0०0ण्ञाएए ए४६2०768 0 680638 ॥॥ थी 7०-00ए७7॥- 
गढा मीशाश $6000श0पए 80008 : 
(4) ?ए08-0780088  ६880088  (88९7॥7४ पा ९००5४8३, 
(८) 760. (70086 (680०८॥०१६, 
(4) ॥70॥60 एञ0५-श३00806९ (880०॥९१, 
(८) उ. 4. (.5., 
(0० 75., 
(९) 706 7707८ 0 एापए्थाती९्त (6) छ6३053, (9) 2588४97 ४25 ज़0- 
पाए 0. ()-688 पक्ष 06 एछक" (0) 7०6 ऐक्षा। 006 एथश ? 


श्री हर गोविन्द सिह-- 


(१) (क) सूचना एकत्रित की जा रही हैँ । | 0) (3) 776 व॥विए/क्षी०णा) 48 ऐथा।8 


(ख) + रे ि है 006060. 

( ग ) 8 है 4) 8 2 544 7 7 !/ 
घं ( 4 ॥) $ 8॥ 4) 
का! सूचना कत्रित की जा रही ह । 0) 7 १7 १7 | 

2 लेक का) ७) 

ख् 8 7 7* !/ ग। / ९ । /) 
पा ! !7 # 7 !7 । 7) 7) /) ) 
घं /) 77 १ हर 
( ड् ) है है है (3) 77 8 7) क्र 
(च ) 6 है 77 हे (6) री हु । 72 ६ 
(छ) » # # # लि की का ० 


श्री कन्हेयालाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदत 
संख्या ८ के (१) (२) में जो यह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है वह सुचना कब 
तक मिल जायगी ? 


श्री हर गोविन्द सिह--जो सूचना मांगी गई है उसके एकत्रित करने में डिपार्टमेंट को 
काफी समय -लग सकता है और जिस प्रकार की सूचना चाहिये उसमें जितना भी सम्रय लगेगा, 

कम ही होगा । । 

प्रत्येक वर्ष एल० टी ० पास करने वालों की संख्या 
श्रा०सं० १९. £--श्री कन्हेया लाल गुप्त-- (क) एल०टी०किये हुये लोगों की वास्तविक संख्या क्या 
तारीख हैं जो कि प्रत्येक वर्ष टर निग कालजों से पास होकर निकलते हैं श्रौर राजकीय स्कूलों की वाधिक' 
१५-१०-५२ मौजूदा जरूरतें क्या हूँ ? 

(ख) क्या सरकार जे० टी० सीज० के संबंध में उपरोक्त सूचना देने की कृपा करेगी ? 


$, !९०. 9 9, था जप 4.8 0७प्त/ ; (4) शैे्व ॥8 (6 क्‍8्यां गप्रारल ण 7. 758, 
(०... शाह एरक्षणाड़ ०००2० छा00708 "एश्षप्र 'प्रध्या थात जाता 4$ 6 जा्शा।. भाए।ं 

05-09-52  हच्युणादालां ए गी6 ड886 इत्ा005 ?*: 
(9) भा।। 06 00एथआएलईए आएएए (8 80076 प्रणिा।त्राणा 76ए४07९ 7. ]', (58, 
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प्रदतोत्तर २६१५ 


श्री हुर गोविन्द सिह-- 
(क) सूचना एकत्रित की जा रही है । 
(ख) )2 ह 
शा सभा 50चाह छाए: (8) का (9) [#6 ह0िए4079 45 9शं०३ ०००४०: 


असन्तुष्ट अध्यापकों की अपील 


. १०--श्री कन्हेया लाल गुप्त--हायर सेकेंड्री स्कूलों के ऐसे श्रसस्तुष्ट श्रष्यापकों 
की संख्या क्या हैँ जिनको दादरसी के लिये अपीलें (क) ६ महीने या (ख) एक वर्ष से प्रधिक 
सरकार या आविट्शन बोर्ड के सामने पड़ी हुई हैं ? 

0., 9 ऊशाआंएड ॥.छ एव :-- जेाश ($ 6 मपाश 5 ३९शा०ए०० प्रीश्ठीभ्ष 


3९ए0०704709 82८00/88टाटा5 छा058 [00९85 07 7९07855 श९ जि फ़।त (१6 00एथ7- 
पाया 0 #&णपवाजा 8090 0 प्राणर ऐक्षा (व) अंदर प्राण््पा05, (9) 076 पएरध्श 


श्री हर गोविन्द सिह--सुचता एकत्रित की जा रही है ! 
5 सिक्का छ0णाएं शाह: [॥#6 ्रातिश्ाणा 7$ 0चाए ००06०८९. 
बोर्ड आफ़ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजुकशन, उत्तर प्रदेश द्वारा 
परीक्षकों की नियक्षित 


११--श्री कन्हेया ल(ल गुप्त-- (क) क्या यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड आए 
हाई रकल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन, यू ० पी० ने कुछ ऐसे परीक्षकों को नियुक्त किया है जो 
कि इत प्रयोजन के लिये उण्युक्त योजयता नहीं रखते हें और जिन्होंने नियमों के अधीन इसके 
लिये कभी भी प्रार्यमा-पत्र नहीं दिया ? (देखिये बोर्ड का रिजोल्यूशन सं० १६, दिनांक 
२० दिसम्बर, १६९४३ ।) 


(ख) यदि हां, तो सन्‌ १६९५२ ई० में ऐसे परीक्षकों की संख्या वया थी और सरकार 
उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती हे जो इस अ्रनियमितता के लिये जिम्मेदार थे ! 


(ग) क्या सरकःर सन्‌ १६५३ ई० की परीक्षाओं के लिये श्रयोग्य परीक्षकों की जगह 

पर योग्य परोक्षकों को रखने के लिये प्रभावपुर्ण कदम उठाने का इरादा रखतो हूं ? 
8.,  & हेश्ााश्वां एक शो 0चछ8:--(६) 75 ॥ 8 0. (8६ 07 [.06 [88 इशत्[ 
एक ग्रशाए क्षायाशा$ 7896 9207१ ॥[000720 09 [॥6 कप 9॥ $80०॥00| 8॥0 
[शालिमल्ताबाल औितारका0, एश श668॥ एीत0 क्वाह 70: तृषकाग66 $07 706 एप0086 


800 ए१0 ॥86 76ए2८४ ७ए७॥0 ग60 था ब्एाएशा)०णा$ड णियाि 85 हध्युणारत प्रात 
7765 (एरंबंट 78500॥0 70. 6, 6607 06०2८॥०६ 20, 4943 04 706 8020) १ 


(9) ॥[ 5०, जीव ए8$ 06 एपारगदय छत उए९ छभांएरश$ 0708 (6 #ऋशाए।॥[॥4- 
(0॥5 0िः ॥6 प्रथा 952 क्षार्प जात 40007॥ 00 ॥6 (0ए४परशलई 4870 (0 (8९९ 
88क्षा।॥ 056 7689074्र0]8 0 ४6 गाध्ट्टणेशाए १ 


(2) 090 ४6 00एशआशशाई ग्रांशाएं 40 (46 शीं००ए४ 5608 0 760808 एा- 
पृष्थात०0 ाशायंत॥ल$ 5५ 058 तृप्ति 07 6 छूक्षशा॥807075 0 953 १ 


के के 


श्री हरगोविव्द सिह--(क) अ्रयोग्य व्यक्ति कोई नियुक्त नहीं किये गये। 
ऐसे व्यक्ति अवश्य नियुवत किये गये जिन्होंने भ्रावेदन-पत्र नहीं भेजे । 
(ख) प्रशन ही नहीं उठता । 
(ग) प्रदत ही नहीं उठता । 


यू० पी० 
ऐक्ट २, 
१९१६ की 
घारा ढंद 
का संशोधन । 
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वि पत्नी छ50णंव शाशी:--[4) ० प्रावपका680 >ह8४005.. ॥9798 >ल्ा 
8[200766, 5प८॥ ए9श8005 ॥876, ॥0फ6एक्ष, 068७0॥ 8770760  ज्ञा0 90 0 
3779 07 ऑ६ 


(0) (४८६००0 6068 ॥0. 28796, 
(८) (४०४१00 0086 70  थाा88. 
श्री कन्हेया लाल गुप्त--क्या सरकार यह अनुचित नहीं समझती कि कुछ ऐसे व्यक्ति 


नियुक्त किये गये हें जिन्होंने श्रावेदद-पत्र नहीं दिया था, जब कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र 
दिया जाना श्रावहयक हें! 


श्री हर गोविन्द सिह--बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो आवेदन-पत्र नहीं 
देते हें, इसलिये ऐसे व्यक्तियों का नियुक्त होना कोई श्रनुचित नहीं है । 

श्री कन्हेया लाल गुप्त-क्या सरकार को मालूम है कि बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत 
केवल विशेष व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हें, जब कि कुछ साधारण व्यक्तियों को भी 
एक्जामितर नियुक्त किया गया है ? 

श्री हर गोविन्द सिह--ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, शायद माननीय सदस्य को 
मालूम होगा परन्तु इतना भ्रवध्य है कि यह बिता आवेदन-पत्र के ही नियुक्त हुये है । 


श्री कन्हेंया लाल गृप्त-. यदि ऐसे नियम बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत किये जा सकें तो 
क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तंयार हूँ ? ः 


चेयरमंन--इस तरह के हाईपोथेंटिकल क्वेइ्चन ( ॥ए)0070660० (ए९७/०॥5 ) 
नहीं प्‌ छे जाने चाहिये, इसलिये में इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं देता । 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२-( जारी) 
खंड २३ 
२३--मूल अधिनियम की घारा ४८ में-- 
(१) उपधारा (२) में-- 


(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय-- 


८ (६) [4 6 ॥88 >धशा 3 शिपि8 0 ॥6 फ़्ा 0 ॥॥6 एवं व एश- 
गिणए 5 (06, डॉए8 गा ३ ज्षायाह ण. तशा0ए8 शां| गण 
0०08 ७8 6 #46 00एथएशका एप ॥, ०” ; और 


_ ([ख) खंड (बी) में-- 
(१) उपखंड ( १) में शब्द और संख्या “509-8९८४०॥ (3) ० 8९०07 [47 
'.... शब्द और संख्या के स्थान पर “३८०४४072]-)) 00 3-7)” रखे जाय॑ । 
(२) उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (शं) के रूप में रखा जाय। 


“(ज) छध्था 8णी५ए ० हा055 प्रां४एणाताट 47 6 050486 
0 ॥5 00065”; और 


उत्तर प्रदेश म्यनिसिपेलिटीक्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ २६७ 


(२) उपघारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप 
में रकक्‍खी जाय:- - 

“ (३3) ॥4॥86 8 १86 (00पशगाशलां कराए एॉ8०४ प्रातंशः डाष्शामं०णा 8 शिव्ज॑तंशा। 
ब९कााईा फराणा बाणा ३5 एजा0तफुठ52८व०॑ प्रातंझ' डए-टांबा58.. (ए) ० ८8596 (9) ० 
8प0-56८707॥ (2) प्रगतं 6 ए0ए९हवँगत]25 कार 0एछ जाएं फ्राश्ाट 8 शि6४ पद 85 
छछ्हा 50 डा57थ्ा060 #6 शीद्यों गण 0 50. [णाए 85 धी8 ठार्दहा णी 5चएछलथाओंता 
00पए7765 ॥6 शाततहत -- 


(4) [0 €एलालंइड 6 90ज़टा5३ 5 एशा0णिए 8 ठप065 0 3 शिड्गंदेदा। (.स्‍90560 
एछ[ए070 कर 0 07 प्रात कांड 6 0० भाप 056 छाए: 0एः ६6 
76 >शाार 0] 008; धाएं 


(9) ६0 ६6 एथाए 9 ध्ाए 90022079883 0 96 92080,,. 


*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) --अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि खंड २३ के अन्त सें निम्नलिखित अतिदवत्थधात्मक वाद्य बढ़ा दिया जाय: 
“एठ्शंदलत हद धाए इतच्छ्ुशारओंएत 0 फश्याठररं ज्ञात दाह एछा80०8 गोफए ज्राला 
5667470666 5ए ॥#6 77एणु०गर्र ए 6 80476 ९070०7607, 
इसके संबंध में मुझे ज्यादा नहीं कहता है क्योंकि मेंते इस संबंध में कल काफ़ी कह दिया 
हैं। इस वक्‍त सिफ़ यह चाहता हूं कि कल जो बहस श्री गुद्वारायण जी के संशोवन पर हो 
रही थी कि गवर्नेमेंट ने अपने हाथ में पावर ले ली है, तो अगर बाई मेजारिटी आफ बोट 
स्थुनिसिपल बोर्ड के चेयरमेत के खिलाफ शिकायत करते हें तो उसमें भी चेयरमेव को जवाब 
देने का मोक़ा रहना चाहिये। पहले सरकार जांच करके मालूम कर ले कि वास्तव में इसके 
खिलाफ कार्य करना जरूरी है और अगर साबित हो जाता है कि उसका वाक़ई कछूर है तभी उसके 
खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । कहीं उसके साथ भी सरकारी कर्मचारियों बाला बर्ताव 
न हो कि जिसने चाहा शौर जब चाहा निकाल विया। इस्ती से संत्रंधित मेरा यह संशोधन हैँ । 


श्री मोहन लाल गोतम (स्वशझासन मंत्री )----इस्त पर कल काफी बहस हो चुकी है 
जेसा कि श्री राजा राम जी ने कहा व जो दलील उन्होंने दी है मेरे उसका भी जबाब दे दिया हूँ 
शोर वह सदन के सामने हे। जहां तक बोई की मेजाशिटो का सवाल हैँ, उसको हमेशा यह 
अधिकार है, और यह कोई नई चीज़ नहीं हें। इसके अलावा जो अधिकार इस अमेंडमेंट में 
दिये गये हें श्र जिसका जिक्र कि इस अमेंडमेंट में है उसको अगर गवर्त पेंट उचित समझे, तभी 
हो सकता है और तभो वह हटाया जा सकता हैं। यह दोनों चीज़ें बसे साथ ही साथ चल सकतो 
हैं और जहां तक राजारास जी की बात का संबंव है वह तो विधान में हैं ही। इसलिये में 
समझता हूं कि इस अमेंडसेंट की कोई आवश्यकता नहीं हे । 


*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थाएं रविर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष 
महोदय, अभी मानतीय मंत्रो जी नें जवाब देते हुये कहा कि यह तो 
विधान में पहले से डेही, तो में उनसे यह जानना चाहूंगा कि श्रगर आज जेनरल 
एडेल्ट फ़रन्चाईज़ से चुना हुआ प्रेतीडेंट होगा, तो उस पर अगर वोट आए नो कान्‍्फो्डेंस 
(ए०७ 070 (6प्रीवथा०८) रखा जायेगा, तो उससें बोर्ड के मेम्बरों के लिये क्या होगा। 
क्योंकि इस समय में समझता हूं कि ठेसा कोई प्रावीज्षन इस बिल के अन्दर नहीं हे कि उस पर 
वोट आफ नो कान्फीडेंस बोर्ड का रहु सकता हे। इस चीज़ का प्रावीज्ञन नहीं हे। यदि 
यह प्रावीज्ञषन इस जिल में हे, तो इसके साथ ही साथ यह बात और भी साफ तौर से हो जाती है 
जबकि विधान में यह दिया हुआ हे । तो इसके होने के बाद यह बात जरूरी हो जाती हैँ कि जब 
कोई आदमी एंडेल्ट फ़्रेन्चाईज़ ओर ज़िम्मेदार लोगों से चुनकर वहां आया है और बोर्ड के वास 
यह पावर हो, तो यह चीज और भी अच्छी हो जाती है। तो इसके लिये इतना ही श्रावश्यक हैँ 
कि यदि वह प्राबीज्ञत इस बिल के अन्दर हूँ कि वह वोट आफ नो कापन्फोडेप से हटाया जाता हु, 


“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


श्द्द लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवम्बर, १९४२ 


[श्री प्रभु नारायण सिंह | 


तो राजा राम जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इससे यह बात और भी मजबूत हो जाती है। यहि 
यह बात होगी तो वहां जो बोर्ड का बहुमत है, उसके द्वारा यह बात होगी और श्राज जो प्रेसीडंट 
बुना हुआ हें श्लौर वह एडेल्ट फ्रंन्चाईज से वहां आया है, तो जब तक उन सेम्बरों की ऐसी राय 
नहीं हो जाती है, तब तक उसकी डिगनिटी डिफेम नहीं होनी चाहिये और बो्' 
की जब राय हो तभी उस पर ऐक्सन लिया जाना चाहिणे । जहां तक जेतरल 
एलोक्ट्रेटर और चुनाव की बात हैँ श्रौर उसमें जो बोर्ड के प्रेस्तीडेंट होने की बात है, 
तो वह पहले भी जेनरल एलोक्ट्रेद से होता था और इसी तरह से जो अब प्रेस्नीडेंट होंगे वे भी 
जेनरल एलोक्ट्रेट और चुनाव से होंगे जो प्रेत्तीडेंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे उनको डिस्ट्रिक्ट 
बोडे के अन्दर चुनाव द्वारा चुना जाता था। आजकल थोड़े से ऐसे प्रेसोडंट हो गये हें 
जिनके केस में ऐसा न हुआ हो । कुड्ध को बोर्ड ने चुना हुआ है, लेकिन जो अन्य बोडे हैं उनमें 
जनरल चुनाव किया गप्रा था। खेर यह चीज़ किसी तोर से भी हो, में यहां उस पर बहस नहीं 
करता, लेकिन इसके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि डिस्ट्क्ट बोर्ड का वह प्रेसीडेन्ट हो 
जब तक कि उनकी पावर सेपरेट न करदी जायें। तो इस चीज़ को भी मेजारिटी के पास जाना 
चाहिये और मेज रिटी का उसे पर कान्फीडेंस होना जरूरी है। इसलिये आज तक जो भी 
कानून है डिस्ट्रिकव्ट बोर्ड के सामले में, वहु बिना मेज़ारिटी के, इस तरहका नो 
कान्फीडेंस मोशन पास नहीं क्र सकती है । अगर मेज्ञारिटी नो कान्‍्फोडेंस 
पास करे तो चेयरमेन हटाया जा सकता हूँ। अगर म्यूनिसिपेलिटीज के चेयरमेन के 
विरुद्ध मेजारिठी नो कान्फीडेंस का प्रस्ताव करती हें तो वह भी हटाया जा सकता 
हैं। जिस बात के लिये यह शअ्रमेंडमेंट हैँ वह प्रावीज्ञषन तो पहलेसे ही मौजूद हूं। 
स्पूनिसिपंल बोर्ड का चेयरसेन जिसको श्रव प्रेसीडेंट कहेंगे गवर्नेमेंट हटा सकती हे। 
पहले तो मेजारिटी हटा ही सकती थी, लेकिन इसके अलावा अगर फेल्योर 
ग्राफ डयूटी एन्ड ग्रास मिसकन्‍डक्ट हो, तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट हटायेगी। यह प्रावीज्ञन 
झलग हूँ। जेसे एकबोर्ड हैं और उसका एक चेयरसन है। नाम में नहीं लूंगा वाकये 
के तौर पर कहता हूं । वह रिश्वत लेता है और स्टाफ के लोग उसके 
खिलाफ लिख कर भेजते है. भ्ौर कहते हें कि श्रगर इन्दवायरी की जाय तो हम लोग उस श्हिवत 
को साबित कर सकते हें। श्रब जब उसके खिलाफ तहकीकात की जाती हे तो मुलाजिमान 
को हिम्मत नहीं हें कि चेयरमेन के खिलाफ गवाही दे सके और जब तक कि उसको अख्तयार 
रहता हुँ वह अपना कागज्ञ ठीक कर लेता है और गड़बड़ी भी करता है। यह भी देखने में आया 
हैं। मेजारिटी में ऐसा होता हैकि चेयरमेन के हटने से स्यूनिसिपल बोड का ऐडमिलिस्ट्रे 
शन खराब हो जाता हे । और जब वह चुना जाता हे श्रगर हटा दिया जाग. तो कुछ म्रब्वत भी 
होती हैं वह फिर खड़ा नहीं होता हैँ इसलिये तमाम बातों को देखने से हम इस नतीजे 
पर पहुंचते हें कि सिफ मेजारिटी ही पर डिपेंड रहना काफी नहीं हे । इसलिये २ बातें रखी 
गई हैं। फेल्योर आफ ड्यूदी एन्‍्ड ग्रास सिसकन्‍्डक्ट ऐसा न होगा कि किसी साहब ने 
मिनिस्टर साहब से कह दिया और वह॒ किसी पार्टी फीलिग के कारण हटा दिया जायेगा। 
मं कल भी कह चुका हूं कि बहुत्त से मामले हाई कोर्ट में पेश हो चुके हें और फाईल्‍स 
देखी जा चुकी हे और जितने केसेज हुये सब बहाल रहे इसलिये श्राप समझ 
लोजिये किजो प्रोसेस हैँ वह ठीक है शोर इस श्रमेंडमेंट से कोई फायदा न होगा। 
इन शब्दों के साथ में इसको श्रपोज्ञ करता हूं। 


चेयरमेन--प्रवन यह है कि खंड २३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वावम 
बढ़ा दिया जाय : 


+ए0जणंतलव॑ शव धाए शक्र्लानंणा ण ग"वा0ए० जं (708 ७9००७ 079 
जीशा (चा87060 5 प6 गरब्ुण्माए एण क6 छठ ०गावथाल्त,” 


ँ चमक चकम्याकक. कलाम 3 मम कर, ४४2 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसियेलिदीज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ २६९ 


श्री प्रभु नारायण सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि शस्तावित घारा ४5 को 
प्रस्तावित उपधारा (३) के शअ्न्त में निम्नलिखित स्पण्टीकरण जोड़ दिया जाय : 
“-#क्ञाक्रादांणा--7098 छाएटटटसंत25 "ीएवुणाए औदी 526 गिंआलत अांपीा 3 
770775 ०07 96 886 ० 5प्एशडांं07 बताते & ॥65॥ 'हाट्लाीएग वी गरहए2558ए9, 58 60 
एातत ६6 765 (7688 7707/5.? 
में चाहता हूं कि दफा २३ जो इस अरमेडिंग बिल में है, उसके दूसरे हिस्चे में घह एक्स- 
प्लेनेंशय बढ़ा दिया जाय । दफा २३ खासतोर से ऑओरीजिनल ऐक्ट की दफा ४८ है । 
इस सिलसिले में में यह चाहता हुं कि इस्त ससपेंशन को जो इन्कवायरी हो वह तीन 
महीने के श्रन्दर खत्म हो जाये। और साथ ही साथ यदि यह साबित हो जाये कि सस्पेंशन 
किया जाना चाहिए तो इस फ़रचले के तीन महीने बाद ही चुनाव भी हो जारा चाहिए। यह 
संशोधन मेंत्रे इसलिए रखा हे कि एऐसाअ्कक्‍्सर देखा जाता हें । एकाच उदाहरण भी 
मेरे सामने हें कि जब एकाध चेयरमेन के ऊपर तो कांफीर्डेत पास हुआ तो उसको गज्ञद करने में 
क्रीब तीन महीने या चार महीने की देर लगी। सेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमारे 
माननीय मंत्री जी की वजह से उसमें देर लगी । यह रूम्भावन। हो सकरती हूँ कि यह चीज़ मिनिस्टर 
की एबिलिटो और इस्टेग्रिदी पर डिपेन्ड करें कि वह कैसे मसले को डिस्पेज्ञ आफ करता 
हैँ लेकित इसके साथ ही कोई न कोई प्रतिवनन्‍्ध ज्ञरूर होना चाहिये कि इत्क्वश्यरी जल्द से जल्द 
समाप्त हो जाये। नहीं तो कोई प्रतिबत्ध व होने की वजह से सालों इन्क्बायरी चलती रह 
सकती है । यदि सालों इन्क्तायरी चलती रहती है तो वह बोर्ड जिसका चेयरमेच सस्पेंड होता हे 
वर्षों तक दूसरा प्रेसोडेस्ट प्रतिष्ठित करने से महरूस रहेगा | इसलिये में चाहता हुं कि 
इन्क्वायरी तौन सहीने के अन्दर खत्म हो जाये और यदि फंसला यह होता है कि उसको हुटा 
देना चाहिये तो जिस तारंख को यह फेपला होता हैँ उसके तीन मगहीने के अन्दर चुनाव 
हो जाना चाहिये। 
श्री मोहन लाल गोतम---जहां तक इत्ववायरी को तीन महीने में खत्म करने को बात 
हैं, वेसे तो यह बड़ी सं।ब-पादी दात मालूम पड़ती है लेकिन इससे बड़े खतरनाक नतीजे 
निकल सकते हैं। अगर किसी एक्यूज्ड को मालूम हो कि कानून यह हैँ कि तीन महीने के बाद 
इन्क्वायरो खत्म हो जायेगी तो इसका बहुत ब्रा नतीजा निकल सकता है । श्रगर उस एक्यूज्ड 
ने डिलेइंग टेक्टिक्स की और हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और तीन महीने सें 
इन्क्वायरी खत्म नहीं हुई तो कितने अच्छे तरीके से आपने उस एक्यूज्ड को सोका 
दे दिया कि चाह जितने सीरियस चार्जेज़ उसके खिलाफ हों फिर उसके खिलाफ इन्क्‍्वायरी 
नहीं हो सकती । और एक दफा इन्क्‍्वायरी करने के बाद फिर दोबारा इन्ववाधरी कर सकेंगे 
या नहीं, यह भी सोचने की बात है। मेरा ख्याल हैँ कि नहीं कर राकेंगे। किसी वजह से 
अगर इन्क्वापरी नहीं हुई और डिलेइंग टेक्टिक्स उसने इत्तेमाल किया तो ऋःप उसको बरी 
कर देते हैँ ओर फिर आपके हाथ कट जाते हें और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते । 
में इस बात से सहमत हूं कि इन्क्‍्वायरी श्रगर हो तो जल्द से जल्द हो। कोई झादमी 
श्रगर सस्पेंड हो तो यह न हो कि वह वर्षों तक सस्पेंड ही रहे। कोई आदमी अगर 
सेट साइड हुआ है तो चुत्व भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिये। पिछली बातों को 
झ्रगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि कितने ही प्रेप्नीडेन्द्स ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके 
इस्तीफा देने के बाद ही कितनी जल्दी चुनाव हुये हें, शायद हफ्ते दो हफ्ते में चुनाव 
ही गये हें । अगर कोई खास मिसाल उनकी सागन होतो मेंयह कह सकता हूं कि अगर 
देर होती है तो देर नहोंचा चाहिये लेकिन इस तरीक़े पर बंधन लगाने से. बहुत सी 
खराबियां हो सकती हूं। 


श्री गोविन्द सहाय (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--इन्फारसेशन के तौर पर में यह 


घ्‌० पी० एक्ट 
२, १६१६ की 
धारा ५७ का 
संशोधन । 


२७० क्‍ लेजिस्लेटिव कोंसिल [ ५ नवम्बर, १८५२ 


श्री मोहन लाल गोतम---म्राप इनफ़ारमेशन नहीं दे रहे हैं। श्राप तो श्रपनी 
राय दे रहे हैं। 

श्री प्रभनारायण सिहु--जहां मानवीय मंत्री जी निर्णय की बात कहते हें कि इ्वचा- 
यरी जल्दी से जल्दी खत्म कर देनी चाहिये। यदि सचमृच वे इससे इत्तफ़ाक करते हूं 
तो इस समय आआडियरी कोर्स में इस अ्रमेंडमेंट को मंजर कर लें तो उनको कोई 
दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी में जो कुछ कहा उसको में ठीक समझता हूं। यदि सेरे शब्द 
बढ़ा दिये जाय॑ और इस संशोधन को मान लिया जाय तो मंत्री जीको लाभ ही होगा। 


श्री मोहन लाल गौतम--इससे मुशदसेबाजी बढ़ सकती हैँ श्रौर कोई दूसरा 
इससे फायदा नहीं होगा। 


चेयरमेन---]|४० फ८४70०7 48 8. 76 ०08 ७&एक्राधाणा 026 80060 
वी ॥6 [707860 5प0-86०0०॥ (3) 0 $४४०४०॥ 46. 


“फफांक्ाबं०0ा--6 97008607828 ० छावर्णाए 80 96 शर्त ज्ञात) (762 
7700708 07 (08 6868 ० 8ए59थ॥ई0ण 3800 8 768॥ ९8८(०॥, ॥ 780655879,, 08 ॥6|0 
जाएं) 6 7650 (722 77070॥97, 


(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर भ्रस्वीक्ृृत हुआ ।) 
सेयरमेत--प्रइत यहु है कवि खंड २३ बिल का भाग बना रहे। 
(प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 


खंड २४ 


२४--मूल अधि नियम की घारा ५७ में उवधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा 
२-ए के रूप में रखी जाय : 

अ (2.6) एएटए 0080 ४9, [80 7660780 07 06 986 (90एश॥आ]७॥ 6॥]]09 

मा 800000॥ [0 ण॒ व 9806 ए 06 2०००पांक्षां, 80 200007[8 

(ग0थ 7 ण॥॥960 0५ ॥8 98 00ए०7॥एग्षा शॉ।थ $४०७४४०५ 

008 07 ]0ंग्रीए ज्ञात णाढ 0 0ण6 धक्षा 068 फ0क्षात 6 काए 

णाक्ष बयाणाए 7 6 लाई क्या ए0णागांएंगा5 88 ॥8ए 

58 77607960 97 ॥॥6 56 (00एशआ।।॥॥ाका 707 0780 676,” 


श्री कुवर गुरु नारायण (विधान सक्ना निर्वाचन क्षेत्र )--] 9७०४ ॥०0 7076 तक मे 
6 ए/000886 ४९९०४०॥ (2-0), 6 | धात 2, 702४४ ४॥6 ए़0ण0$ “गा 80 7807ए॥60 
0५ 86 ४ंक्वा० (00एशआशक्ा! क्ा् गा श65 2 0 3 4९४४ 6 ज्ञर0705 ५०० ॥॥ 
7308 ०.” 


श्रीमान्‌ जी, इस संशोधन के रखने का मेरा ग्रभिप्राय यह हैँ कि सरकार ने एकाउन्द्स 
ख्राफिसर रखने के लिये निएचय किया है। एकाउन्ट्स आफिसर म्यूनिसिपल बोर्ड रखे । सरकार 
ने जो यह धारा संशोधित की है उसमें उन्होंने बहुलिखा हू कि हर बोर्ड एकाउन्ट्स आफिसर 
रखेगा। तो मेरे कहने की मंशा यह है भर में समझता हूं कि सरकार ने जो यह एकाउन्ट्स 
प्राफिस्तर को रखने के लिये जो क्रदम रखा है वह बहुत त है| ठोस कदम हैं। म्युनिसिपेलिटोज में 
जो बहुत सी गड़बड़ी होती हे और भ्रष्टाचार होता है वह रुक सकता है। में चाहता 
हूं कि जब सरकार ने एकाउन्ट्स आकिसर रखने के लियें निश्चय किया है तो फिर 
यह चीज्ञ हटा दी जाय कि सरकार कहीं पर रखे श्रौर कहीं पर न रखे। में चाहता 
हूँ कि यह कम्पलसरी कर दिया जाय। इससे बोर्ड का कास अच्छा होगा जो 
गबन होता रहा है उसते छुटकारा मिल जावेगा.। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। 
में चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो इसको स्वीकार करेंगे। 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसियेलिदीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ २७१ 


श्री मोहन लाल गौतम--.जहां तक इस संशोवन का सम्बन्ध हे, उन्होंने इस बात को 
मान लिया हूँ कि एकाउन्द्स आफिसर की ज़रूरत हें। जो हिसाब में गड़बड़ी होती हैं 
वह इससे दूर हो जावेगी । प्रइत इस समय इतना ही हे कि क्या इस समय एक साथ में कानून 
पास करके तमाम बोर्डों को कह दें कि हर एक बोर्ड एकाउन्दस आफिसर रखे । जिस तरह से आपने 
संशोवन को रखा हूँ वह यह है कि सजबूरत सब को रखना पड़ेगा। लेकित एकाउन्ट्स आफिसर 
वहाँ रखा जा सकता है जब तक गवर्न॑मेंट जरूरी न समझे । हर एक स्थूनिसिपल बोर्ड की 
आ्राथिक व्यवस्था शअ्रउ्छ्छी नहीं है । एकाउन्ट्स आफिश्नर को हर जगह रखने की बात की 
जायेगी तो या तो बहुत थोड़ी तनख्वाह वाले हो जायेंगे था वे सब रख नहीं पायेंगे । वह 
चीज जो माननोय गुरु नारायण जी चाहते हूँ कि वहां का हिसाब किताब बेहतर हो तो में 
चाहता हूं कि उत्तका रास्ता निकाला जाय। इरादा यह हे कि कुछ म्यृनिसिपल बोर्ड स में शरू में 
एकःउन्दप आफिपर रक्खे जायें और उनका तजुर्बा देखा जाय और किर दूसरे स्थुनिसिपल बोर्ड 
की आथिक अवस्या देख कर जहां-जहां जरूरी समझा जाय दह्ाां एकाउन्ट्स आफिसर रख 
दिये जायं। उद्देश्य वही है कि एकाउन्द्स सही हों। अगर कूंत्रर गुरुनारायण जी के 
संग्रोधत को हम मंजूर कर लेते हें तो मुत्तीचत्त और मुह्िकिल हो जायगी। इसलिये मुझे 
प्रफपततोस हूँ कि में इसको मंजूर नहां कर सकता। 


श्री कु वर गुर नारःघण---साननीय अध्यक्ष महोदय, जो भ्रभी विचार माननीय मंत्री 
ने प्रकट किये हें में तो एकाउन्द्स आफिसर से यह मतलब उनझा था कि एकाउन्दस 
आफिसर इन म्यूनिश्वियल बोर्ड स के एकाउन्द्स को सुपरवाइज करेंगे ओर एकाउन्टेट 
तो होंगे हो । यह चीज तो इस घारा में लिखी हुई है कि एकाउन्द्स आफिसर रखे जाय॑ंगे । 
यह चीज़ साफ तौर से इसमें दी हुई है कि ज्वाइन्टली या सेपरेटली स्यृनिस्िपल बोर्ड स द्वारा 
रखे जायंगे। पर यह कोई अनिवार्य नहों हे कि हर म्यूनिसिपल बोर्ड स में एकाउन्द्स आफिसर 
रखे ही जाय॑ लेकिन एकाउन्ट्स श्रफितर का तात्पय मे यह उमझा कि दह एकाउन्ट्स के सेक्शन 
को सुपरवाइज करेंगे। यह से श्रमो तक समझ। था । में चाहता हूं कि एकाउंद्रू प्राफिसर हर हालत 
में जरूर रखे जावें। में समझता हुं कि यहा उद्देश्य भी इन एकाउन्ट्स श्राफिसस के रखने का 
है। बहरहाल, मेरा यह सुझाव हे फिर जता आप उचित समझें, करे। 


श्री मोहन लाल गौतस--.एकाउन्द्स आफिसर की जितनी जिम्मेदारी कुंवर गुरुतारायण 
ने समझा हैँ, उससे वह कुछ अधिक हे। यह भी हो सकता हुँ कि बड़ी-बड़ी स्पूनिसिपलिटीज . 
में एकाउन्द्स आफिसर रखे जाय॑ और छोटो में न रखे जायं । लेकिन एकाउन्दट्स आफिसर, 
जो खर्च करने की बात है, उसको देखेगा और अगर चेयरमेन भो किसी में छुद खर्च करता है 
तो इस पर भी वह राय जाहिर कर सकता हैँ। तो मेरा कहने का मतलब यह हूँ कि 
करोब-करीब वह एक एकाउस्धेन्ट की ही जिम्मेदारी लेता है. और सिफ सुपरविजन का ही 
काम उसका नहीं रहता है। इसलिये में इसको मंजूर नहीं करता हूं । 


चेयरसेन--] ४० धृए6डा060 ३5 पद 0 6 [7090560 5९०४० (2-0), #76 [ 
बात 2, [6 प्रण05 ४ 80 7ल्‍वणंा०6 5ए 86 58 (0एथाफशलशा 7, 96 (गलइत 
870 ॥7 [68 2 70 3 #6 एठातदं$ * ता 990० एा 58 66660. 


४४४ (प्रश्व उपस्थित किया गया और अस्वीक्ृत हुआ १) 
श्री राजा राम शास्त्री--597, ] 5७८8 ॥0 एा0ए० पीर ॥॥ 6 ए700860 ४९०४० २ 


(2-4) ॥96 2 ॥6 एणतठ5 तर ०णाउपीशांणा जा 6 90086 ०07९०७7०67 08 पइछा - 
660 9&फ्रलछा 76 ए०0705 *(30एथआप्रध्या? बाएं 08 फ़णठ “दाए।0५.7 


चेयरमेन-यह अपने संशोधन का एक भाग प्रस्तुत कर रहे हे पूरा संशोधन नहीं प्रस्तुत 
कर रहे हूं । 


४ ध 58 || 
२, १ 
धार 
संशो 
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.. श्री मोहन लाल गौतम--मेरा तो यह स्याल है कि यह अमेंडमेंट श्राउट श्राफ आर्डर 
है क्योंकि इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक है। आधा हिस्सा है श्रौर झ्राधा नहीं है तो इस 
तरह का अमेडमेंट मूव नहीं किया जा सकता हैं । 


चंयरमन---मेंने कल यह रूलिग दी थी कि इस विधेयक में किसी नई व्यवस्था का 
्रायोजन नहीं किया जा सकता। जहां तक उसका ताल्‍्लुक है वह विधेयक के स्कोप के बाहर 
है लेकिन किसी संशोधन का श्रगर कोई हिस्सा विधेयक के स्कोप के अन्दर हो तो उसको 
प्रस्तुत किया जा सकता हु। इसलिये इसमें से जितना प्रस्तुत किया जा सकता है वह 


प्रस्तुत किया जा रहा हे। 


श्री हर गोविन्द सिह--])००४ ६ 77600 (8६ ए़6 ८00 978४९ ६6 8॥600- 
गाह्यां ॥ (ज्0 7987३, 30069 (06 006 ॥706 68ए76 ॥6 0002 ? 


चयरसत्त--५७६ ८४0 ०78४६ (86 80000/67 0 जर0 9878. 76 एक 
(838 7रपांटव (9 006 था 5 07 एस 090, 7 9085 ॥0 परह्वा) 90 76 ०70 
987 8850 7800765 क्ष्पागशराटथाए 0प्ाॉर्त ठातंत, गि, ए 00प्रा5०, ॥ 8 50 
]ण760 ॥80 076 एछ४ 287॥70 96 ४७9श्ल०80 707 (6 0067 0॥ ४8 0000 
का: ४000 850 9600776 07 0० ण046&, 065 06 'शापरंईंश' परा6क्षा (% (6 
ज0 873 ०६॥॥0 56 8९७0 $९००६४ ? 


श्री हरगोविन्द सिह--७/॥, ॥ 7 (6 8&706806070॥0 ४8705 88 2 ज्ञ06 
800 ९४700. 06 (860 70 ७9875, 7 6 गरा0ठप्रधा. ॥46 पाल्वां 4. 30ए ॥700॥0- 
पाला "का 906 >0ंल) 470 एक्षा5, 06 ॥0०एात 98ए8 शांएशा 70006 0 (फ़0 
8777070770775. 


चेयरमेन--वा 870 4॥770007070। ए७४९८४ [0 006 ९8४९प८५९, 0॥ 8 ॥पशशः 
08675 8 7846 0 ॥4 9का70प्रॉक्व! ९७088 00॥ 06 20060 ॥ 076 क्राशक0ता]0ा 
870 4035 तुणा8 जाती) 8 00770४0०8 ० ॥8 0756 40 8०0७एक६ 06 शा (0 
एलुंध्ल 06 ०6, 7 48 70. ॥60659479 8. (6 शाशादाशा ४000 06 
80९2./20 88 8 ज्ञ06 भात & 0था एक्ा 06 2००००(९९, 


श्री मोहन लाल गोतम--]ह ६96 8 007 096, जा, 4 (06 00886 ९६॥ 
१0०6७ 8 एशा. 0 006 धालाताला: था पशु. 6 06 एश्वाा 0६ ५ (6 क्ष[श्धाए॑- 
छल्या, शर0प्रांत ए०प एप 6 क्राशक्ार्तद्ञालय 0४06 (6 0०086 [00 ए०॥७॥8 ॥ 
05 86?0शक्यलेए, 0 एण०प्रात॒ पएणप एप (6 40 शपत68 भादादी।लां, 9९७४०076 (6 
पृ०0ा56.. 09फ्न छक्का [6 छर0788 ३००७७ 8 9थ7 क्ार्त इशु०० 6 08, परा855 
॥6 (फ्रक्षा। छपा|$ 76 बातआाताप्रढा प! एथ(5. 

चेयरमेन--(६ $5 जांता॥। ॥6 ०07फएशाए6 0 06 एाथा' (0 फंस क्ाए 
शावलातााला। ॥ 6. एश्यादा वीं, गंए/8 08. 7 ॥6068479, 6 (थीक्षा' (क] 
पजं१6 (6 धानावाला एवण० 9ए/78 7 0४076 (08 90786. 


श्री राजाराम शास्त्रो--माननोय भ्रध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यह 
मौका मिला कि में अपने पहिले संशोधन को पेश कर सकूं । 
में यह चाहता हूं कि शब्द “30एथ्णयाका और ध्याणा०7” के 
बीच में शब्द “पार 0णा5एषा0ा जाती 76 000 ००7००॥०१” जोड़ द्या जाये । 
इस संशोधन को पेश करने का मेरा सतलब यह है कि एकाउन्ट्स आफिसर जो गवर्नमेंट नामिनेट 
(नियुक्त) करेगी उसकी बाबत इस तरह की संभावना हो सकती है कि गवर्नेमेंट 
क्िसो को एकाउन्ट्स प्राफिसर नामिनेट करतो सती है भौर बो्डे उसको ठोक नहीं समझता तो ऐसो 
हालत में एकाउन्ट्स श्राफिसर को किस का कान्फीडेंस गेत करने की जरूरत है म्युनिसिपल बोड 
का या गवर्नमेंट का। अश्रगर एकाउन्ट्स आफिसर को बोर्ड में काम करना हे तो स्थुनिसिपल 
बोर्ड का कान्‍्फीडेंस गेव करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा झ्राभास होता है कि कई जगहों पर 
इक्जीक्युटिव आफिसर छे बारे में झगड़ा हो चुका है। म्युनिसिपल बोर्ड नहीं चाहता हे कि यह 


उत्तर प्रवेश म्युनिलिय लिदीज्ञ (संशोधन) विशेयक, १६५२ र्क्३े 


आफितर रखा जाग लेकिन सरकार उसको रखना चाहती हें तो इस तरह से दोनों में शगढः 
हो माता दूं । मे चाहता हूं कि जो एक्ाउनंट्स आफिसर आप रखना चाहते हूं उसके बारे में 
यह सु विदा हो कि झ्राप उसकी बोई को सलाह से रक्‍्खें। में यह नहीं कहता कि सरकार उस को 
न रखें लेकित जिस बोर्ड में रखाहे उतको राय की भी जरूरत हैँ। मेरा संशोधन स्पष्ट हे बह 
माननीय मंत्री जी की समझ में आ जायेगा और वह इसे स्वीकार भी करेंगे । 


श्री मोहन लाल गोतम-..-यह जो एकाउन्ट्स आफिसर को अप्वाइन्ट करते का मकसद 
है और जिस के बारे में श्री कुंवर गुर नारायण जी काफी वोल चुके हें उत का मतलब ही खन्‍्त हो 
जायेगा अगर राजाराम जी का संशोधन मंज्र हो जाये । यद्यपि उन के संशोधन का एक हिस्सा 
आउट आफ आडर हो गया लेकिन उनके ख्याल से ऐसा जाहिर होता हुँ कि वह सेलेक्टेड बाइ 
दि लोकल सेल्क गवर्नेभेंट पब्लिक सरविस कमीशन ($30००४८७ 9ए॥#6 [6०वा 5४-(00एड/0- 
८४ ?ए5४० 5चज्ट्ट (05पं5ञं००) से चाहते हैं । बह बोर्ड के ऊपर उसका सेलेक्शन रखना 
चाहते हैं । जब आप बोर्ड को सलेक्शन की फाइनल अयारिदो देते हें तो बोर्ड उसको किसके दाडीके 
लिये सलेक्ट करेगा। ऐसा करना ग़लत होगा । जब बोर को यह श्रधिकार रहेगा तो बोर्ड जिसे 
वाहता है उसी का नास सजेस्ट करेगा क्‍योंकि हमारे देखने में आया हूं कि बोर्ड में सिफारिश 
सिर्फ उन लोगों की होती हूँ जिन को वह जानते हुँ या जो उस शहर के होते हूं। जब 
इस तरह से अधप्वाइंटर्सेंट बोर्ड के हाथ में हो जायेगा तो जो खराबी वह दूर करना 
चाहते थे, नहीं हो सकती इसलिय में इसे मंजर नहीं कर सकता । 


श्री प्रभु नारायण सिह--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन राजारास जो ने 
रखा है उसका में समर्येतर करता हूं ।. में यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि श्राज यह चीज़ 
साफ तौर से है कि पब्लिक सरविस कमीशन के बारे म॑ यह दृष्टि कोण बन चुका हूं कि उसे 
इस्पारशियल होना चाहिये । इसलिये यहां भी हम चाहते हैँ कि वह पब्लिक सरविस कमीशन से 
श्रप्वाइन्ट किया जाय । चूंकिइस अरमेंडमेंट का कुछ हिस्सा श्राउट श्राफ आ्डर हो गया हे लेकिन 
हम जरूर महसुस करते हें कि यदि पब्लिक सरविस कमीशन से अप्वाइन्टमेंट की बात मान ली 
जाय तो में समझता हुं कि राजाराम जी भी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। यदि श्राप इसे 
नहीं मानते हैं तो यह संगोवन जरूर मान लेना चाहिये कि बिना बोर्ड की राय के किसी तरह से 
अप्वाइन्टमेंट नहीं होता चाहिये। 


श्री निजामदीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --माननोय चेयरमेन साहर, राजा 
राम साहब ने जो संशोधन पेश किया है मेरा ख्याल है कि इस में दो दिक्‍्कतें हेँ। पहला यह कि 
(जिस परयज्ञ के लिप यह आफिस्तर मुकर्रर करना है वह चला जाता हूँ । जेसा कि ऊपर शा 
चुका है कि जहां पर जहूरत होगी वहीं यह श्राफिसर रखा जायेगा । उस के मान यह हें कि जिस 
बोर्ड की हालत पर कुछ शक होगा या उसको हालत खराब हो गयी हो और वहां का अकाउन्ट 
ठीक न हो रहा हो और गड़बड़ी हो रही हो तो ऐसी जगह पर उस को जरूरत पड़ेगी। वहां पर 
ऐसा आफिसर रखा जायेगा जो जाकर उस बोर्ड की हालत को देख सके । श्रगर आप बोड्ड से 
मशविरा करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि जो सरकार का मकसद हूं वह नहीं हो सकता । 
ऐसी हालत में वे कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा झाफिसर हमारे यहां रखा जाय जो कि खर्चे को 
देखें। तोजो चीज़ शास्त्री जी इस कानून में रखना चाहते हैं उस की जरूरत नहीं हैं। जब आप 
समझते हैं कि वह बिलकुल इन्डीपेंडेंट हो और किसी के पक्ष में न हो तो यह शर्ते लगाना गलत हे । 
माना कि वहां का चेयरमेन नहीं चाहता हे कि ऐसा आफिसर रखा जाय लेंकिन सरकार उस को 
रखना चाहती है तो इससे यह मतलब निकलता हूँ कि श्रकाउन्ट्स श्राफिसर न रखा जाय। 
ऐसी सूरत में में कहूंगा कि श्राप ने जो यह संशोधन 77 20ऋगबं0ा शी 6 90470 
0०7००7725” रखा हूँ, गलत हूँ । 


२७४ लेजिस्लेटिव कॉंसिल [५ नवम्बर, १६४१ 


श्री राजारास शास्त्रौ--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, में साननोय मंत्री जी का ध्यान 
इस और दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो सं शोधन पेश हुआ उस का उद्देदय यह है कि 
सरकार उसको नामिनेंट करे । हमारा मंशा यह था कि सरकार उसको नासिनेद न करे बल्कि 
कोई दूसरों ताकत उसको नामिनेद करे तो फंसला ज्यादा इम्पार्शल होगा। इसके लिये यह 
कहा गया कि पब्लिक सविस क्तीशन इस कम को करे तो ज्याद। भ्रच्छा होग(। क्योंकि अ्रगर 
उसको कोई दूसरी त।कत करेगी तो ज्यादा श्रच्छा फेसला दे सकेगी । 


चेयरमेन--प्रइत यह हे कि प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द 


#(70४%0॥7०0॥077” और द्ाबद “०»त्त0[0५” के बीच दाब्द 7 ०008फप/8४०॥ शांति (॥॥6 
8090 ००॥०७०7९0” बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और भ्रस्वीकृत हुआ । ) 
चेयरमेन---प्रशन यह है कि खंड २४ बिल का भाग बना रहे। 
(प्रहन उपस्थित किया गयः श्रौर स्वीकृत हुआ ) 


खेंड २५-२७ 
यू० पी० ऐक्ट २, २५--मूल अधिनियम की धारा ६०-बी में से शाद 
१९१६ की धारा /ए060०2४४0०77 निकाल दिया जाय। 
६०-बी का संशोधन 
यू० पी० ऐक्ट २, २६--मूल ह अधिनियम को घारा ६४ में शब्द 
१६१६ को धारा “776०प्राए8 07067” के बाद एक क्ामा जोड़ दिया जाय 
६४ का संशोधन । 


और उत्तहें बाद शब्द “3०००५॥१3 07087” रखा जाय। 


२७--मूल अधिनियम को धारा ६८ की उपधारा 
(१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । 


यू० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की घारा 
६ृण्का संदोधन । 


5“ (() & 30470 7047, 0प 59९०४ 76800007, 800 (50 7८१प्रा[/20 0प ॥6 $26 
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चेयरमेन---प्रदन यह है कि खंड २५, २६ और २७ बिल का भाग बने रहे । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


खंड र८ 


र८--मू ल श्रधिनियम की घारा ६६, धारा ६६ को उपधारा 

(१) के छप मं परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित 
8 उपवारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय: 
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श्री राजाराम ज्ञास्त्री--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित 


यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ 
को घारा ६६ का पं शोवन। 


इपचारा (२) निकाल दी जाय। 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीकज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ २७४ 


इस घारा में यह कहा गया हूँ कि अगर स्युनिसिपल बोर्ड समझता हैँ कि किसो 
ग्राफिसर ने ग्रलती की है तो उसको किसी प्रस्ताव के जरिये से या किसी और जरिये से दंड दे 
सकते हें। किन्तु गवर्नमेंट फिर से यह पावर लेना चाहती हूँ कि वह चाहे तो उसके हुक्स को 
बदल सकती ह , संशोधित कर सकती हूं और जंसा चाह कर सकती है । तो मुझे ऐसा लगता हें 
कि इसका परिणाम यह होगा कि जो बोर्ड के आफिसर होंगे, उनकी निगाह बोर्ड की अपेक्षा 
सरकार की तरफ ज्यादा रहेगो। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हूँ कि अगर म्युनिसिपल 
बोर्ड ने अपने किसी आफिसर को दं डित किया और सरकार की तरफ से कोशिश होती हूँ कि नहीं, 
हम इस आउ्डर को बदलत हुं, तो निश्चित बात हुँ कि सरकारी आफिसर यह समझने लगेगा कि 
उसको पूरा अधिकार है और फिर वह बोर्ड के हर मामले में दखलशअ्नन्दाजी करता शुरू कर देगा । 


दूसरा इसका परिणाम यह होगा कि जब सरकार को अधिकार होगा तो आफिसतर 
जिसको कि दंडित किया गया हूँ वहु बोड की कोई परवा न करके सरकार के पास दौड़ धूप करेगा 
और फिर श्रगर कोई बात बोर्ड और सरकार के बाच नें पेदा हो गई तो ऐ से मौके पर सरकार सारी 
ताकत अपने हाथ में लेना चाहते! हैँ और इस तरह से बोर्ड के हाथ से ताकत निकल जाती 
हं। अगर बोर्ड को दंडित करने का अधिकार नहीं रहेगा तो इससे कोई अच्छी भावनाआप 
नहीं पेदा करेंगे । इस बात को देखते हुये मुझे यह कहना है कि जहां पर सरकारी डिपाठंमेंटों 
का सवाल आता हूं तो डिपार्टमेंट अग्र किसी आफिसर को सजा देता हे तो हम लोग डिमांड 
करते हें कि उस मसले को अदालत के सामने पेश किया जाय, वहां तो सरकार यह कहती है कि 
सरकारी कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में हम किसी के फंसले को मानने के लिये 
तैयार नहीं है और जो जजमेंट सरकार ने किया हूं वह ठीक ही किया हें। लेकिन झगर बोड्ड 
अपने किसी आफिसर को दंडित करना चाहता हुँ तो उसके लिये हुकूमत पावर अपने हाथ में 
करना चाहती है । में समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं हूँ । अगर आप ऐसा करते हैं तो 
फिर सरकारी कर्मचारियों को दंडित करन के लिये वही व्यवस्था रखिये जैसे कि लेबर वगरह में 
इस ऐक्ट को देखने से मुझे यह मालूम पड़ता हैँ कि सरकार ऐसा महसूस कर रही हे कि 
जो ऊंचे बोर्ड हें, उनकी ताकत अधिक से अधिक अपने हाथ में सीसित कर दिया जाय और 
इतने से ही ऐडमिनिस्ट्रेशन श्रच्छा हो जायेग।। लेकिन आप यकीन सानिये, इससे जितनी भी 
ऐसी संस्थायें हें, वह शक्तिहीन हो जायेंगी । भगर इसी प्रकार उनकी ताकत छिनती चली 
जायेंगी । इस तरह के संशोधन करने से भी उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं होगा। इसलिये में 
यह चाहता हूं कि यह दफा निकाल दी जाय। 


श्री मोहन लालगोतस--भाननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भ्रफलोस है कि श्री राजाराम जी 
नें या तो धारा को भ्रच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या अ्रगर पढ़ा हुँ तो वह समझे नहीं हैं। इसमें यह 
चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट डिसमिस करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है । जो सवाल हूँ 
वह यह है कि बोर्ड ने किसी के खिलाफ कार्यवाही की तो उसकी अपील सरकार के पास आयेगी 
जैसा कि अब भी होता आया है और वही चीज़ कन्‍्टीन्यू करेंगी, उसमें कोई परिवतन नहीं हुआ हूँ । 
तो इस चीज़ को माननीय सदस्य अपने दिमाग से निकाल दें कि सरकार पावर्स को रिजर्व करना 
चाहती है । अपील सुनने की जो पावर श्रभीतक सरकार को हे वह अपील सुनने को पावर 
ज्यों की त्यों मौजुद रहेगी सिर्फ इतना हू कि इस चीज में जो श्रपोल आई हूँ कि किस बिना पर 
बोडं में सजा मिली हुँ तो उतने समय के लिये सरकार ससपेंड कर सकती हूं। मसलन वाटर 
बक्से के हेंड क्लक के खिलाफ अपील आई, तो अगर गवनेमेंट उचित समझती है कि उसको ससपेंड 
रक्‍खा जाय ताकि वह कोई कागजात वरगरह इधर से उधर न कर दे और किसी प्रकार को गड़बड़ी 
न हो जाय तो जब तक उसका फैसला होता हूँ सिर्फ उतने देर तक के लिये सरकार ने ससपेंड करने 
का अधिकार लिया हुँ और यह उचित ही हुँ । बाकी जितनी बातें हूं वह पहले की तरह से जारी 
रहेंगी । इसलिये में समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय श्रपना संशोधन वापस ले लें तो ठीक हो । 


यू ० पी० ऐक्ट 
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श्री राजाराम शास्त्री--माननीय श्रध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हुकूमत 
जितनो पावर श्रपने हाथ में ले रही है, मंत्री जी को बह कम ही मालूम पड़ रही है। ह्तबा 
समझते हुये भी वह हम को बता रहे हैं कि हम इसको समझे नहीं हैं। मान लिया जाय कि अपीतष 
प्रापके पास आई और आप उस पर विचार कर रहे हैं, तो जब तक उस पर फैसला न हो जाय 
कौर पावर आपके हाथ में है कि श्राप चाहे तो उसे बदल दें, श्राल्टर कर दें या उसमें वेद 
कर दें ग्रोौर जिस तरह से चाह उस पर फैसला कर सकते हूं । तो जब अपील हो रही हे श्रोर उत् 
पर सुनवाई हो रही हैँ, तो उस वक्‍त यह बात करना मुवाध्तिब नहीं है यह बात मेरी रुसझ में नहीं 
ग्राती है । में श्रापके सामने यह बतलाना चाहता हूं कि बाद में इसका श्या अलर पड़ सकता है। 
श्ापके हाथ में जब ऐसी पावर होगी कि अपील हो और उसकी धुदवाई हो, तो फिर उसपर 
इन्फिलएन्स डालने की कोशिश को जायेगी। भाव लीजिये किसी मौके पर कोई चीज्ध श्राई और 
माननीय मंत्री जी किसी के फैसले में इन्द्रसटेड हूँ श्र स्युनिसिपल बोडड के सेश्वर ऐसा समझते 
हैं, तो वह ठीक से नहीं हो सकता है। इस तरह से बीच में हबर लेने से शाप किसी चीज़ 
को घटा सकते है, बढ़ा सकते हें प्रोर अपने हाथ में और भी पावर इस किस्म की ले सकते हैं। 


श्री मोहन लाल गौतम--हम इस तरह से पावर नहीं ले रहे हैँ, यह श्रापको गलत- 
फहमी हो गई हूं 


श्री राजा राम शास्त्री--अगर यह पावर्स आपके अन्दर पहले से हैं, तो इसमें फिर 
ग्रमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है। जित वक्‍त अपील हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो उसके 
बीच में श्राप पावर न लें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अपील के बीच में श्राप कोई चीज्ञ घटाता और 
बढ़ाना चाहें, यह तो मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता हैं। जो इस तरह की छोटी संस्थायें हैं, 
प्रगर श्राप उनकी ताकत मानते हैं और भ्रापन उनको भ्रधिकार दिया है तो उनकी ताकत को 
फिर आप मत लीजिये। अगर किसी ने गलती की है तो उसको दंडित करने का और सजा 
देने का अधिकार और इस तरह की पावर उन्हीं के हाथ में होनी चाहिये। श्रगर आप अपने 
हाथ में यह पावर लें लेगे तो यह बहुत गलत काम होगा। 


चेयरमेत--प्रइन यह है कि खंड २८ बिल का भाग बना रहे । 
(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
खंड २६ 
२६--पमूल अधिनियम को धारा ७३ के स्थान पर तिस्तलिखित रख दिया जाय- 
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श्री प्रताप बन्द आफाद--मावदीय ग्रध्यक्ष महोंदव, में घारा २६ में निम्नलिरति 
संशोधन पेश करना चाहतः हूं: 
जूह (५8 छाए00585 982०700 73-- 
([) ॥7 5फए०-एं६छ६६5 (३) द्वातद (5) 0 5६9-5०९०ा०णा ([) 6 फ़070"(४&।/708॥ 
80987 96 १्राइ्शाहएं हहशा॥श्शा 2 एणजठ5 “एछीहा द्वात0ं “680ए2०077, 
(2) ई0 ४78 €घांडाएछ डए9-5९९७०0: (०2) ६8 40:09छाएडइ्ड 509 86 50587 पॉ/60--. 
(2) 37 2[०062/--- 
(ध) 77 6 ०३६४ 0 &0 ठाठंश रण दी5ह755६ छा उलाउ05%ा 0 809 0767 एएगॉ5ग- 
पार 985526 88875 5४६85 ॥धय0766 ३॥ ०४४5६5 (४) 870 (£) 
० 5प्र9०-5०2707 (3)-- 
(0) 07 ६#6९ 8फुलशाएंशाएंदाओ छा 42८ए 9एएशांग्राद76067, 00068 (ए&70- 
7280, #दाएचा070. (00ए॥7 ६2; 


(0) 0५ ६96 (ीद्षाए:570, £6एट&/07 एणशशाा।हट 0 धार शरद 
०0 [8086 830902: 


(89) 9 6 0९858 रण दा 06ंदः 0 ठ5फ्रांडडडा णा एला0तरओं 9355९ 3९शंत४ 
5हएक्ला।5 प्रध्याणा8एं ग एंड्रपव5७ (2) ए 590-560707 () 8ए 6 (7शा- 
इ04870, >0८क्षणा (०एाशा।86, 0 ॥28 छाीठ82 (ए0फशाशएणलआई; थाएँ 


(८2) ४४ ४6 ९88४९ ए &॥7॥ ण४ंश छा क्षाएर 0तदल एपाआई।ए6ह्शा 389 इटाप्थ7/5 
7767007९८6 ॥॥ टाशाइट (2) णए इत०7-5९ण०ा0ठा () 57 06 (हंसाहए 
ए4प्रटाणा (एएाा।8॥8छ 0 868 छएालह्इण060 क्ष्यात077 

साननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन में इस कलाज में करना चाहता हूं, वह यदि 

देखा जाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हु। इस संशोधन में मेंने यह रखा था कि जो 
यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया था, उसके अन्दर ४० रपये तक के एज्यकेशन 
डिपार्टमेंट के एस्प्लाईज़ की बात हैं । जो स्थनिसिपल बोर्ड के एजकेशन डिपार्टमेंट के इम्प्लाईज़ 
हे और जो ४०० यथा ४० रु० से लेकर ५०२६० तकया ५० रु०से लेकर ७५ २० तक वेतन 
थाने वाले हैं उनका अ्रपोइन्टमेंट, छट॒दी, पत्िशमेंद भ्रादि का अ्रस्तयार जो था वह सुपरिन्‍्टेडप्ट 
प्रौर लेडी सर्पारिटेंडेंट के हाथ में था और जहां यह लोग न हों. बहां यह श्रध्िक्रार एजकशन 
मेंटी को दिया गया है । एजुकंशन कमेटी १० या १२ मेम्बरों की एक जमात होती हु । 


५७८ लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवस्वर, १९४२ 


[ श्री प्रताप चख्ध आजाद | 
श्रक्सर देखा यह गया है कि कोई श्रादसी ग्रलती करता है श्रोर उसको पनिश करने का सबाल 
आता है श्र चेयरमेन एजुकेशन चाहता है कि इसको पनिद किया जाय । लेकिन होता यह 
हैकि मेस्‍्बरों को कनवेस किया जाता हूं शोर २ यथा ४ भेस्‍्बरों को कनवेस करने के 
बाद चेयरमैन एजूफेशन नाकाबिल बना दिया जाता है कि वह कोई पनिशमेंट दे सके इसलिये 
इसमें जहां पर एजूकेशन डिपार्टमेंट लिखा हैं मेंने चेपरसन कर दिया है जिससे चेयरमैन 
इस्पारशियली किसी इम्प्लाई को जो ग़लती करता हूं उसको पनिश कर सके । इस सम्बन्ध में 
में यह अर्ज़ करना चाहता हूं श्रौर जहाँ तक दुश्च हो है है, में श्रपने जिले की एक मिसाल देता हूं 
एजूफरेशन डिवार्टमेंट में एक योग्य मास्टर थे, सब से ज्यादा सीनियर थे उनका जब कनफरसमेशन 
का सवाल आया श्रीर हुंडमास्टर की जगह का सवाल आया तो प्रोपेगेन्ड। उस मास्टर के खिलाफ 
पेम्बरों के बीच किया गया और जो जूनियर मास्टर था उसको हेडमास्टर बना दिया गया 
६3४8३ उसको चेयरमेन भी चाहता था श्रोर इन्सपेक्टर भ।फ्‌ स्कूल्स भी चाहते थे। इस तरह से 
जो सीमियर था उसके बजाय जूनियर मास्टर हडवाहटर बना दिया गया। इसलिये सेंने यहां 
चेयरमैन का शब्द बढ़ाय। हैं। दूसरी बात यह हैँ कि जो अ्रपोल का सम्बन्ध है उसमें यह 
रखा गया है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट डाइरेक्ट स्टेट गवर्नेमेंट को की जायेगी और 
ध्यूनिसिपल बोर्ड को _ छोड़ दिया गया हू इसलिये सेंने इसमें यह कर दिया हे कि 
जहां पर श्रपील सुर्पारिट डेट शग्रौर लेडी सुपरिन्टेंडेंट को होगी वहां पर चेयरमेन एजू- 
फेशन कमेटी कर दिया जाय ग्रौर क्‍्लाज़ ए, बी के सम्बन्ध में ऐसा कर दिया हे जहां 
चेयरमैन ऐज्केशन कमेटी है वहां पर जहां इम्प्लाइज् एजूफ्रेशन डिपार्टमेंट को 
पेपरमेस कमेटी डिसमिस करे धहां उनकी श्रपील प्रधान बोर्ड को जाय । 
वहां पर सेक्शन १०० में जो दूसरे तोकरान श्रा्ते है उनके सम्बन्ध में 
सहू कर दिया गया हैं कि श्रगर चेयरसंन एजूकंशन कम्ेंटो के जरिए से उनको 
पनिदार्मेंट मिलता है तो, उसको क्रपील स्टेट गवर्नसेंट से कर सकते हें श्रौर दूसरे 
किस्स के पनिशमेन्ट के आ्राइर, डिस्मिसल और रिमृवल के भ्रलाबा, अ्रगर चेयरमेन एजूकेशन 
कमेटी पास करें तो उसेको अपील प्रस्क्राइब्ड भ्रव एरिटी के पास की जा सकती है। प्रेस्‍्क्राइब्ड 
श्रथारिटी, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट , कमिदनर या जिसको मिनिस्टर साहब या लोकल सेल्फ्‌ गवर्नेमेंट 
डिपार्टमेंट नासिनेट करे, होगी । यह मेंने इसलिए कर दिया हैँ जिससे नाजायज़ दबाव श्र 
बेजा श्रसरात डालकर जो बालें ;। जाती है वहु न (8 सकें । यह श्रमेंडमेंट मेंने इसलिए किया 
है कि जो श्रादसी मिसयूज़ करता उसको पतनितरर्मेंट श्रौर जो भ्रष्छा काम फरता हे उसको 
प्रमोशन भिलें। मुझे झाशा है कि साननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को अरूर सानेंगे। 


श्री मोहनलाल ग़ौतम--इस रूप में मुझ्ते यह संशोधन स्वीकार हैँ । 
चेयरमेन--० १०९४४०॥ 78 तथा 'गुत (6. एछ000560 $8९००॥ 73-- 
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ए967 08५9०0 8898 $ट८५क॥($ पाशा।0॥00 ॥॥ ए9७5७९०४ (4),॥0 (0) ० 800-8८०॥०0॥(|) 
() ०५ ४76 $0एशागथातेक्षा। 0० 809 ढ0ए८१॥670077, (० [० (॥भा79॥, 
एंकफ्टबा00. एजागए[।०९; 


(0) ०४ ॥06 एाशायगगर/॥, एतए८80॥ (0गां(6० 40 (0 7०8007 0 
(6 30970; 
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3९20५ 


8शए्बव5 प्रथा0760 व] ए|8056 (2) एण 5००-४००००० () 97 6 (४7090, 
डिवपटब[0ा ०066, 00 6 जशंद्वाह 00एलप्रगलां:. धातएं 


(2) 70 06 ९888 ए ा 0667 ० क्षाए ठा एप्रांगरीयवां, ब8ाड उधाएथता 
पाला जा ढां4प58 (०) ० 5ए०-5००४०णा (!) एश पीठ एाथंपाथा, 
हवप्रदका07 ०68 0 6 एछठएणाएहर्त 3प्रगिणाए.? 


(प्रइवन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 


चेयरसेन-.--प्रइन यह है कि संशोधित खंड २६ बिल का भाग बना रहे । 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
खंड ३०-४४ 


३०--मूल अधिनियम की धारा छड में (१) शब्द “०7” ओर 
ग्रक्षर “८३” के बीच में दाब्द “0 0/2ण़ां72” रकक्‍खें जायं, ओर 

(2) शब्द हे 'इफ्रंग्न ॥] 86 08586 ए ताझगरांडउडशा 0 78770987 

$0 870 3]264 0 ६6 54808 (50एआशला। ज्ञांएाी एप; 02 

[728७7(60 (0 [6 58806 (50एआआशशाई ज्ञांधरित 008 प0ग्रत 

0 ४॥6 6806 प0०0॥  जत्रांणाी 6 004 ० तीग्रांइइ 07 


॥शआा0ए4/ 8 00ग्राधप्रशांट४०७ [0. 498 9०507 | 6596९ 
ए जराणा (6 0687 45 78087 


के स्थान पर निम्नलिखित रक्‍्खा जाय-- 
“970ए90095 पी 8&॥ 4390० शीशी ॥68-- 


(६) 7 (8 ०858 ० ती$फ्रांडड8/ 07 7&70ए4४, ६0 (98 39६2 
(50767४7727[; 870 


(0) . 6 0856 ए धाए ०60 एप्रांइताआधशां, 70 #॥6 
268०7०66 &6प्रा॥077; 


8700 डथ2ा। 98 ए765४760. 0 6.  शांधा6 (00एडआशलओा 0० (2 
9765077986व 700 707, 835 ६6 ८886 पर4ए 98, जांगिता 076 ग्राणगां। 
दिणा 6 0646 ० जाती 76 ०  379796व60 बरट्टागर व5 
0०णाप्रांटएक्ा286 400 6 एशाइणा 0००070०लगा60.7 


३१--मूल अधिनियम को धारा ७६ में--- 

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द “इक्षएथा?? के 

बाद दाब्द “097 के स्थान पर शब्द “07 09ए778 रख दिये जाये; 

(२) शब्द 57 और ८४० के बीच में आये हुये शब्द 

ब्यूजक 500 ०85०” निकाल दिये जायं; और 

. (३) छब्द “णागंआाशथ?? के बाद कामा रखा जाय 

ग्रोर उसके बाद दाब्द प 76596० ० इएशां3 शल्याा0ण760 व॥ 
0६७३०४ (८) थार्त (9) ४0०४०” रख दिये जायें। 
३२--मूल अधिनियम की घारा ६३ में-- 


(क) शब्द “५86 $फ्णांगरॉलाधाड. शिक्य०क, शिए॑॥० 
प्र&थ।॥  9०0श५7776०॥77? के स्थान पर राब्द “(ार्श साष्टा7००, 
[0०8 इच-(00एकयरका शाश्ंग्रध्याा।हई. 2०एशाॉंग्राणआ? रख 


दिये जाये, और 


यू० पी० ऐक्ट 


२, १६१६ की" 
धारा छ४॑ का 
संशोधन | 

य्‌० पी० एक्ट 
२, १६१६ की 
घारा ७६ का 
संशोधन । 


यू० पी० ऐक्ट २, 
१९९१६ की धारा 
६३ का संशोधन । 
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खिंड ३२] 


(ख्‌) शब्द “६08 फ़ि४०७०7 ० ?ए॥० घत्यापा ० 8585- 
का जाल्टठा एी ?ए७॥० 68॥?7 के स्थान पर दाब्द व्लफत८ 
रठा07 0 ५७6७त०8] 870 सि&क|। $8०ए०४०७४ 07 (6 45३88॥( 
[76००० 0 (००१८४ 909 ७३४४ $6एं००5” रख दिये जाय॑ । 


पू० पी० ऐक्ट २ ३३--मूल अधिनियम की धारा &४ की उपधारा (३) के स्थान पर 
१६१६ का धारा निम्नलिखित रक्खा जाय :--- 


६४ का संशाधन। “ (3) छपलाए 7880प07 985866 9ए 8 5000 86 8 762॥8, 


आयी, 88 82000 (॥6 एटा 35 7787 98,068 970॥8760 7 
9 00% 94707 977088760 जा पछात्रव &00 शीला परश6 
[8 700 हपरणाी 7008/. एथ्फुछण', थ ध्रढी शराक्षयाल 35 (॥6 
जिदवा8 (00एथाउा, 7439, 07 इथादनों ०. ४9००ंथ 
064७, 76०7 
धरू० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की धारा 
१२८ का संशोधन । 


३४--मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान 
खंड (श॥) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 


+ (जा) बा 00007 80008 ० ध्णाय्रवाड 9>0०ए्शीा: एापर॥ 
॥6.. ग्रापाएं08॥9 607 0०0०70४पञ79॥700, प्र४७ 07 
886 शाला; 7 


३५--अतिबन्बात्मक वाक्य को छोड़ कर घारा १८०-ए की 
उपवधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय--- 


“([) चणफक्रात990वीाए 0778 ०207870606 ॥ ऐएा5$5 0०. 
07 809 ए76- क्र 77408 25690, 6  0097प०८07॥ 
०, ० काए बठकाएओ 0, 20ए 9छप्राकाए ण 9707० 
लांशाधागाला णा था 80470 676 [0 $097 ॥0], 
८ड0०ए जात 6 छा6्परांणप8 ॥0770एवा 07 6 898 
(50ए2शाधरा, 986 इ8क्ाएा०णाटत॑ 0979 3 00870, # 06 
86 0. ० [#70%90866 ईणछा 5हपडी एप्रावाह ॥8$-- 


यू० पी७० ऐक्ट २, 
१९१६ की धारा 
श्८०-ए का संशोधन 


(ध) जांधत। 8 एथवीए8 ए ०णाढ फिींणाह 7णा-- 


() भाए् उच्शंतलाएश. ग्राशापाणा 29९0०त 0 8 
7600 7560 66४४० ० 87607 5प०॥ 38 ६ ०0625 
38 879 8९00 07 शाएंईड इ०00., 67 


(0) 2 एपजणी० 05ज़ॉभों जाति 8 ाएढ8 ग-000. छ्वाला 
एा0: 07 

(9) भा गरीक्ाब8० ०ग्रांगंगाए. 06. करक्‍वावत 0०7 
70786 गराएश्वा553 0 ५ ह 

(9) ॥ थआाए ॥रएटतप्र 70० 7690670%॥ 8769. श्र] 
8 शंधाल ऋणप्रशंएलेए उच्शतंशादे ०7 एढकएलत॑ 07 
पड९त॑. इथाथथीए 0. उ९्अंवंशा।नों 88 कंडधाएपांड60 
400 9पश7658 छफ7[00565:2 07 

(2) 9 भाप 69 [050ए66 07 76अंतंशाएक 9प90585 |») 


भा ॥ण्रशाड ण छॉक्ाएाए 8ताशा6 07 067ण5९ 
पाठ बाए शाला 


यु० पी० ऐंक्ट २,  ३६--सूल अधिनियम की धारा २८२ की उपबारा (१) में शब्द 
१६१६ को न घारा *«|॥8 7०००0 ० फ्रपगी० प्रध्थाप्र? के स्थान पर दाब्द “५]७ 
२८२ का संशोधन। 6०07 ० (०००४ व घृत्या0 5८सं००४” रख दिये जाय॑। 


उत्तर प्रदेश स्युनित्ियेल्र्डज्ञ (संशेबन) विवेयक, १६४५२ 


३७--मनू ले अधिनियम की यारा २६६ को उपचारा (२) में खंड (वी) 
हें बाद नए खंड (सो) के रूर में निम्नलिस्खत रखा जाय-- 
४८(2) [07 6 8970 गराफद्ए एव दा द्र्ध29९ ०0075 5026 (0 
400ए5$6 [॥6 0क॥76-- 
(88 


(0) ० #6 एाध्यवाबा00 ए॑ 8 पाबभल एका शशि 
प्राएपाठएथाए 200 78 ूल्टजणाएा;. धाएे 


(7) 07 ४86 4879 0060 ० छ8970 ४78६5, 7९5७087/स्‍4] 870 ं 
0807-68066008 87683.” 


३८-“मूल श्रावनियत के बारा २६९७ की उस्वारा (१) में-- 


(१) खंड (जी) के मद (१) में झ्ञ धक्षाएक्षा के सवाल 


पर बाबर फछाटआअंददटआा। रुखादया जाथ। 
(२) खंड (के) में झ़दद “| और दब्द 7८7८० केबीच 
म॑ शब्द #6607तठामु098 ए इआण03 शरंघत2 रखे हद जएय। 


तर ५ ड ॥7 
६. 0737)7/55[0॥82॥' 
जे दि ऊयय। 


£६---यूल अवानयम का बारा ३०१ मे शब्द 
के स्थाव पर दाद “/9785ट:920 &प्रा707प 


४०->पूज ऋषि लियम की बारा ३२७ में शब्द पत्र गांउ ठांणंडझंठ्म 
के स्थान पर हाबदर “जाय शिई ता ॥3 उंपर्ंइठीएपंएा! रुज 
गद्य जाय। 

४१--पूल अधिनियम की श्रनु तूदी £ में--- 

(१) स्तम्भ १ में से संड्या १३ और 
सम्बन्ध म॑ इच्दराज मिकाल दिया जाय; 

(२) स्तम्भ २में वारशा ६इव के सामने वर्तृतान इन्दराज 
के स्थान पर भिम्नलिखित रख दिया जाय; 

[0 30707 (वश लिाइगच्शा, 2ै5859070 (णी 
आिश्ञत5७&, सिण्टाय 247 28786, 4 5अंगक्या। 48चएप्रंटवों 
>िशप८थआ, गे मिंट सिणातह साइंव्हा,.. 35आ9ञव्षा, 
काधथ णःऋ$ शाशाएव्ट',, आिच्टाप॑टदां 800. ४०८ 
जाए साशारह', /5ग्ंडका। जिच्छाएशा 2ध5र्!त शैद 
फाएाए आशंगब्छा, वृषभ 0एएशइल्ड ता 8प- 
(2>एटाइचड',.. 9इलल्वंाए,.. 5प्रवरालातंदां, 00 4.807ए 
»एफफ्ल्ा।[शादकां णए 57ठ7ल्‍807.7 

३) धारा २११ओऔर २१७ (१) (3) के सामने के इब्दराजों 
विम्नलिखित रख दिया जाय-+ 
_242-86. 40 ०ण770] 800 ३6827ॉ2४/९ 6 एजाडाघ2 
09 ० बाएं ातवकाए ण. आठ 8700. 07875 


896० शर्रएंओण वरजाड, प0 8 88008. 0० फर० 
[ए65,7' 


४२-“पूत अविनेयम्त की झतुतूदी २ में-- 
(१) आरा उर और ७३ के सासते दूपरे ह्वम्भ के इत्स्राओों 
में सं रबर “कुञआयधधाल्या) ऑर सतताहा077 के बीच में आया हुआ 
शब्द “70” निकाल दिया जाय; 


स्तत्च र श्र स उसक 


( 
के बीच में 


(२) घारा २०३ (३) के सम्बन्ध में इन्दरग्ज निकाल 
दिया ज्ञाय; और 


शे८ १ 


च्‌० पी० ऐक्ट श्‌, 
१६१६ की घारा 
२६६ का संधोघन । 


यू० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की धारा 
२६७ का संशोवत । 


यू० प्‌४० एक्ट २, 
१६१६ की पधारा 
३२७ का संशोवन ॥ 
यू० परे० ऐक््ट र्‌, 
१६१६ की अनु रची 
१ का संगोधन। 


यू्‌० पी० ज्क्ठ २, 
१६१६ को अनुसूची 
२ का संगोवन | 


शु८पर 


[खंड ४२] 


य० पी० ऐक्ट २, 
१६१६ की भ्नुसूची 
७ का संशंधन 


लेजिस्लेटिव कौंसिल द [५ नवम्बर, १८४२ 


(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय-- 


“0 7९०८छ७ए९ 80एएथ४०७ [0 एशा॥$४07 (0 89 00 ६00 
708९6 8 ४76८ 


४३--मूल श्रधिनियम कौ भ्रनुसूची ७ सें-- 


(१) स्तम्भ १ में संख्या “9()” के स्थान पर संख्या “9 रख 
दी जाय; 


(२) स्तम्भ १ में संख्या “6(2)” के स्थान पर संख्या “3-0" 
रस दी जाय; 


(३) स्तम्भ २ में शब्द “870-5८०॥०॥” के स्थान पर दाब्द 
“5८लांगा” रख दिया जाय; 

(४) धारा 3-0) श्रौर २२ से सम्बद्ध इन्दराज के बीच में 

3-] के सामने नये इन्दराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय--- 

ना “१3-7 0 थार पाधा 8 08४08) ४३०॥०ए 06 थीं. पा7॥60 
[[] ॥08 ॥6छ 8लाश० 0९९०४०॥5.” 

(५) धारा ३४ (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द 
१(0ग्रणरांईआं०767” के स्थान पर शब्द “085०70०0 .९००॥०7४(४ रख 
दिये जाय॑। 


(६) धारा ४० (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में पाब्द 
ए्ात& 08756 (0), (०) ० (7) ० 579-5००८०॥()"'के स्थान पर शब्द 


झोर संख्या “7067 ०875७ (०), (6) ० (6) ० ४00-४००४०7 ()” 
दिये जाय॑; 


(७) स्तम्भ १ में संख्या ५७ और ५८ के बोच में संख्या श्रौर 
प्रक्षर 57(2-.0) रख दिये जाय॑ श्रौर उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित 
इन्दराज रक्‍्खा जाय--- 


“प्‌0 गणरा॥बवा० 30००00775 0८८४४ 2706 40 487 007 (6 
0775 &॥0 ०07908075$ ० (ए6८ए 5८शं०८ 


(८) धारा ६०-ए श्र ६५ के सामने के इन्दराजों के बीच 
में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--- 

“60-38, [0 काल्ए 702६ 70 थाज़ एण्रांणंएथाज 76 शएसंलंएथ/ 
09685 ० 76 26768, ?ए970० ४०१९४, 300 शश्वद् ४०४८5 
ए५7भाला। आशो जरा एर्शआ०ा०० 0 तक 60804777रशां5 #छशएं5८ 
46 9०ज़ल' प्रात 02756 (९) ण 5प०-8४०ए०६७०१ () 0 ४९०० 60;7 


(६) धारा ७३ ओर ७४ के सामने के इन्दराज में शब्द 


“९50९7” के बाद दाब्द “5 (एभोाए्शा, 507640ण (07- 
प्रांध००” रख दिये जाये, और 


(१०) घारा ३२७ और ३३७ के सामने के इन्दराजों के बीच 
निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय-- 


“33३6-48, 0 काल्ण: ध४ (तए778 76 प्रशाआाणा एथपं०१, (॥6 
22  धीधी ॥9ए68 लॉी०ए। ध४्यर्ण 0 ०थांशा ३0०ए5470075 
धॉलाभांणा$ क्या 7र०ंरीएथ४४०5.7 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिदीज् (संशोधन) विधेयक, १६५२ र८रे 


४ड४---मूल अभ्रधिनियम की अनुसूची ८ सें-- यू० पी० ऐक्ट २, 


( १ ) धारा १५८ (२ ) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और १५१६९ की झन- 
संख्या “२५.00” के स्थान पर दाब्द और संख्या “२६500” सूची ८ का संशोध 
विये जाय॑; 


(२) घारा २४८ के सामने तोसरे स्तम्भ में शब्द झौर 
संख्या “२5.20” के स्थान पर शब्द और संख्या २६.50” रख दिये जाय॑ । 
४५-- (१) कठिताइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जो प्रनुकलन 
ल॑ अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम 
द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर 
संक्रमण होने से सम्बन्धित हो दूर करने के लिये 
राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निदेश कर सकती हूं 
कि उक्त प्रकह्नार से संशोधित मूल अधिनियम इस 
झ्रधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह 
सास को अवधि में ऐसे श्रनकलल के साथ सप्रभाव 
होगा जेसा वह उचित और आवश्यक समझें, चाहे 
वह अ्रनुकुलन परिष्कार के रूप में हो अथवा 
घटाने या बढ़ाने के रूप में । 


(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक श्राज्ञा जितना 
शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदवों 
के समक्ष रखी जायगी। 


चेयरसेन-.- प्रइन यह है कि खंड ३० से ४५ तक बिल का भाग बने रहें । 
(प्रदन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 
. प्रस्तावना व खंड १ 


कछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० भ्युनिसिपेलिटीज्ञ ऐक्ट, १६१६ को यू० पो० ऐक्ट, 
संशोधित करने का २, १६१६। 


विधेयक 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर झागे चल कर प्रतीत होंगे यू० पी०. यू० पी० ऐक्ट 


स्यूनिसिप्रे लिटीज़ ऐक्ट, १६१६ को संशोधित करना झावश्यक है; भ्रतएव २, १६१६॥ 
निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हेँ--- 


१--(१) इस भ्रधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिदीक्ष संक्षिप्त नाम तथा 
(संशोधन) श्रधिनियम, १६५२ होगा। प्रारम्भ । 


(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद (विवान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--में प्रस्ताव करता 
_ हूं कि खंड १ के झादि में (१) से प्रथम “१” बढ़ा दिया जाया 
सेयरमेन---यह छपाई की ग्रलतो हैं। यह सचिवालय में ठीक को जा सकतो हूँ। 
प्रइन यह हैँ कि प्रोयेम्बुल और खंड १ बिल का भाग बने रहें । 
ह (प्रधन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
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श्री मोहन लाल गोतस--द्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १६५२ ई० 
के उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय। 


''..._भ्रध्यक्ष महोदय, इस समय श्राप की झ्राज्ञा से सें इतना निवेदन कर दूं कि मुझे इस बिल 
से जेसा इस समय वह इस भवन में संशोधित हो चुका है, बहुत संतोष हैं। यह एक ऐसा जरूरी 
अर्मेडिंग बिल था जिसके लिये में इस कोशिश में था कि जल्दी से जल्दी इस भवन के सामने 
ब्ाये ताकि यह भवन उस पर अपनी राय दे सके और स्यूनिसिपेलिटीज का चुनाव जल्दी हो सके । 
इस भवन ने बहुत सहानुभूति पूर्वक इसमें सहयोग दिया है श्रौर मुझे इस बात को कहने में 
संकोच नहीं है। जब कभो बातें संशोक्षन के रूप में इस भवन में झआयीं वे श्रपने अपने विचार से 
बहुत श्रच्छी तरह से और साफ तौर से रखी गयी थीं। जहां कहीं मतभेद होता है तो उसमें कोई 
नियम का सवाल नहीं है बल्कि विचारने का भेद हो सकता हूँ में सदन के सभी सदस्यों को 
इसके लिये धन्यवाद देता हूं। संशोधन छोटे मोटे हुये श्रौर उस पर बहुत विचार हुआा। श्रभी 
एक संशोधन रखा गया था जिसमें मैट्रिक को दा्ते थी, वह हटा दिया गया है। उसका श्रेय 
कुंवर गुरु नारायण जी के अमेंडमेंट को हैं। कम से कम यह साबित हो गया कि श्रगर श्रपो जीशन 
कोई माकूल बात कहें तो उसको हमें मंजूर करने में हरगिज हिच्चकना नहीं चाहिये। कुंवर 
गुरु नारायण जी ने जब इस अरमेंडमेंट को रखा था तो में कह सकता हूं कि तमाम लोगों में से कुछ 
ही लोग इसके पक्ष में थे कि यह शब्द रहे लेकिन श्रधिकांश सदस्य जो बोले थे, वे इसके 
विरोधी थे। उन्होंने इस संशोधन को रहू कर दिया। दूसरा संशोधन एज्यूकेशन के 
इम्प्लाइज़ के एपोइंटमेंट और डिस्मिसल के बारे में था। वह भी मंजूर हो गया हे । बाकी 
जो छोटे मोटे अमेंडमेंट हुये उनका जिक्र यहां पर करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से 
्ह जो संशोधित श्रमेंडिग बिल सदन के सामने है उसके लिये में प्रार्थना करता हूं कि वह पारित 

कया जाथ। 


डाक्टर ईइवरी प्रसाद (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र )--श्रीमान्‌ भ्रध्यक्ष जी, में माननोय मंत्रों 
जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। परन्तु जिस दिन माननीय मंत्री जी ने यह बिल सदन 
में उपस्थित किया था सें यहां नहीं था इसलिये दो चार बातें बिल के विषय में प्रवश्य कहुंगा । 
यह बिल का तृतोयवाचन हे, लम्बी चोड़ी बहस की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । मंत्री जो ने यह 
बताया है कि क्रिस परिस्थिति में यह. बिल इस सदन के सामने लाया गया है । बिल को मेंने 
पढ़ा है ।. बिल में जो संशोथन हुये हें वह श्रथिक नहीं है, दो तीत संशोधन सरकार ने स्वीकार 
किये हूं, जत्र कि ६० संशोधन दिये गये थे। इससे मालूम होता हैँ कि मंत्री जी को विशेषतया 
ख्याल परिस्थिति का है। बिल की जैसी रूप रेखा आरम्भ में थी क़रोब-क़रीब वही श्रब है । 
बिल को जब मेंने पहले पहल पढ़ा तो मुझको यह ख्याल हुआ कि लोकल सेल्फ विभाग में इस बिल 
के सिद्धान्त पर अधिक विचार नहीं किया गया और न इस परिस्थिति का ख्याल रक्‍्खा गया कि 
हमारा देश किस हालत में है। श्रब हमारा देश स्वतंत्र' है। इस बिल के पढ़ने से यह मालूम 
होता हैँ कि वही अ्रंग्रेजी ज़माने की शेली क़ायम रखी गई है। कौमा फुलिस्टाप आदि में 
ही संशोधत किया गया है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तेत इसमें नहीं किया गया जिससे नागरिक 
जीवन का स्तर ऊंचा उठता या जिससे बोर्ड और श्रच्छी तरह से काम करते। .में समझता 
हूँ कि मंत्री जी के विभाग सें सिद्धान्त रूप से इस प्रइन पर झधिक विचार नहीं किया गया 
भोर जो संश्ोघत इस बिल में किया गया है वह बहुत ही मामूली है । द द 


स्वायत्त शासन विभाग के दो लक्ष्य हुआ करते हें । एक तो यह कि जनता को शिक्षा दे 
कि पालियामेंट्री गवर्नेमेंट किंस तरह-को होतो हूँ श्रौर दूसरी बात यह है कि हमारे नागरिक जीवन 
को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। में देखता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहों रक्खी गई है कि 
जिससे नागरिक जीवन ऊंचा उठ सके या स्वायत्त शासन विभाग और भप्रधिक भ्रेच्छी तरह से 
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काम कर सके। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने कहा कि यह एक खास कारण से 
बिल लाया गया है और वह कारण हे कि हमको जल्दी ही स्थृनिसियेलिदीज का चुनाव 
कराना मेरी समझ में इस बिल पर दो तरह से विचार किया जा सकता हे। चंंकि यह बिल 
अ्रभी असेस्‍्वली जाने को है और इसके पहच्चात्‌ मंत्री जो एक दूसरा बिल लाने वाले हें तो में 
इस बात को आवश्यक समझता हूं कि दो चार विचार आपके सममने रख दूं । पहला विचार 
सिद्धान्त का है । हमारी गव्ते बेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम लोकल सेल्फ गवर्ने में 5 
कमेटी था। उसमें नोकरियों की बाबत बहुत कुछ कहा गया था परन्तु बिल को पढ़ने से 
ऐसा मालूम होता है कि मंत्रों जो के विभाग ने इस पर ल्यादा ध्यान नहीं द्िया। 
स्यृनिसिपल बोर्ड्स का कर्तव्य क्या हैं। १९१६ से जो चीज चली श्रा रही है वही अब भी 
कायम रखी गई है। इसमें पंज्ञोबत हसको करना पड़ेगा । दूसरो बात सरविसेज की है । 
लोकल सेल्फ कमेडी ने यह सिफारिश की थी कि म्यूनिश्चितत सरविस्तेज में एक बहुत हो 
श्रहम तब्दीली होनो चाहिये। उसने इन्दर चेड्ज यातो अभ्रदल-बदल के लिये कहा था। 
इसकी सी रझोई व्यवस्था बिल में नहीं की गई है। आज भी बोर्डों में पुरानी रीति से काम हो रहा 
हैं । पशजिकारी अकारण ही पदच्युत कर दिये जाते हैं। सीक्योरिटो ग्राफ टेन्योर पर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता हें। 


में समझता हूं कि इप बात को बड़ी प्रावद्यक्ता है कि सरकार स्पृनित्तिन्‍ल सर्विेन्न 
को अधिक सुरक्षित बताये जिवये लोग काम दिलवध्रों ते करेंऔर उनके कास में एफ्रो- 
शिरेस्ती अर्वाद्‌ सजबूती आरासके। तोतरी बात फाइरेंत को है। फाइनेन्स के बारे में में 
समझता हूं कि बिल्हुत ही विवार नहीं किया गया। गवर्नवेंट आफ इंडिया ने एक 
- इन्क्वायरी करव्ेडी नियुक्त को थी ६६४८ में, और उठते यह सुन्नाव बो्डों के सुबारते 
के लित्रे रक्‍्वाथा किन कोअञ्राय बढ़ाती चाहिये, और यह भी कहा था कि गवनं नेंट जो 
निपंत्रण रखती हूँ टेक्तेत्न लगाने की दक्ति पर, वह ठीक से कार्यान्वित नहीं होता, 
उसको ठोक से करना चाहिये बोर्ड्स को टेक्‍्स लगाने की आजादी देता चाहिये जिससे 
उन्हें अपने उत्त रदायित्व का ज्ञान हो। गवर्नमेंट चाहे तो यह कर सकती हुँ कि उनके टेक्सेज़ 
की सिनिसम और मेक्सिमम तादाद वियत कर दे। उनका कहना यहु था कि -- 


“90 ४ 95 790०३ ए[ 954707/0 ज्रढल8 ०७07०३760 [6 770 शंएलंध (00एथ-एएला 
6 704 88 8 76, शाध्षया ज़रांतश 90725 35 7020077760060 फफ 46 726एशथा।9/॥-. 
खा।070 (०ग्राणइडश०) 8070 87007866 5ए ६98 (0एशगाशटा ० 7098 ॥ एीशः 7९- 
850]7007 ० 460 ४३७५ 98, 0चाथक्याप ९एटए ४ छएछाठए0880 0: (४४०0॥, 
607 7९000%0०॥ ० 390०0907 ० था €्हांडदाए (४४ 2077ए660 [0 926 5076० 0 एा2ए- 
3005$. इालाणा ० 6 छण्शंपरटाध 50फएशापलशए, 


झौर उन्होंने श्रपन शब्दों में यह कहा था-- 


“6 ए0भाध07, (#2608, ६0 649 48 व व पा&ष/श३ 0 ग08706 ६8 ०्ण्ग्रााणं 
णछी 6 2?०एंप्रथंध (00एशप्रायशा$ 0ए७/ [0ल्‍38] 90068 48 एशथप इप्छेशंशातं, 


' भेरा कहना यह है कि प्रायिक समस्या सहत्व रवरी है । आप रोज रे वते हें और अवबारों 
में पढ़ते हें कि तमाम बोड्डों को दशा ख राब हो रही है । इतहे बारे में गवर्े उंट को अधिक विचार 
करना चाहिये और जो गवर्जमेंट को फाइवेंत कमेटी थी उत्तको लिद्वारिशोंपर 
अधिक ध्यान देता चाहिये। चौयी कात नियंत्रण और निरोक्षण को है। मेरसित्र प्रत्‌ 
नारायण जो ने श्रपने पं गोवन के द्वारा यह सुझाव दिया था कि लोकल सेल्फ मवतें मेंट बोर्ड 
बनाया जाये और यह लोक ज पेल्फ गवर्मपरेंट को देख भाल करें और उततरको निगरानी 
भी कियाकरे। यह सुझ्नाव लोकल सेल्फ गवर्ममेंट कमेटी ने भी दिया था। उसने 
कहाथा कि इसप्रकार काएकबोर्ड लखनऊ में स्थापित होना चाहिये। इक द्वारा बोर्डो 
का निरीक्षण होना चाहिये। जब मंत्री जी नया बिल लायें तब यह बतलाने की हुपा कर 
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[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद] द 


कि लोकल सेल्फ बोर्ड लव॒नऊ में बन सकेगा या नहीं। और उसके बनने से कुछ अच्छाई 
की ग्राशा है या नहीं । यह सिद्धान्त को बात है जो विचार करने के योग्य हे । मंत्री जी ने बत- 
लाया कि यह बिल बहुत अच्छा है और में उनसे सहमत हूं कि इसमें बहुत सो अच्छी 
भ्रच्छी बातें हैं। जेघ्ते एकाउन्द्स श्राफ़ितर्स को नियुक्ति, चुनाव जल्दी कराने की बात, यह सब 
बातें ऐसी हे जिनके लिये में माननोय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु बिल में दोष 
भो हैँ जितको ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दो एक मोटो मोदो बात 
में कहना चाहता हूं। मेंने संत्री जी को सुता और धाराश्रों कोग्रौर से पढ़ते के बाद मुझे 
यह मालूम होता हे कि प्रवृत्ति सरकार को इस समय केस्रीयकरण को ओर हूँ। मंत्री जी ने 
कहा कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हें कि वह हमको भज़ब्र करती हूँ कि हम संशोधनों को 
स्वीकार न करें। वह क्या परिस्थिति है उसको मंत्री जी बतलायेंगे। प्रतिदिन हम देखते हें कि 
धयूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हो रहे हें। कानपुर बोड की सुपरसीड होने की तैयारी हो रही 
है। यहां सरकार की श्रांखों के नीचे लखनऊ का म्यूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर दिया गया 
हैं। कया गवर्नमेंट समझती हे कि स्वायत्त शासन में जनतंत्र का सिद्धान्त श्रसफल 
हो रहा हें। तो क्‍या इसका उपाय सरकार ने अ्रधिकाधिक मात्रा में केन्द्रीयकरण 
ही समझा है। उसको रोकना पड़ेगा। जहां तक में समझता हूं सरकार को यह गआ्राभास 
रहा हें कि ये संस्थायें ठीक से कास नहीं कर रही हैं। इसलिये हमको ऐसा करना 
चाहिये। श्राप इस बात पर विचार करें कि केन्द्रीय करण से क्या इस बीमारी का 
उपाय हो सकता है। जेसाकि आपने कहा और जैसा कि कई धाराश्रों से प्रकट होता हूँ कि 
सरकार को शक्ति बढ़ेगी । श्रापने इस विधेयक में श्रध्यक्ष और सदस्य दोनों को हटाने और 
मुश्नत्तत करने की व्यवस्था की है। जब श्रध्यक्ष जनता द्वारा चुना जायेगा तो 
जब श्राप उसको हहायेंगे या ससपेंड करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड के शासन 
कार्य में. कठिनाई होगी। सेम्बर को भी ससपेंड करना खराब है इससे उनके प्रात्म- 
सम्मान को श्राघात पहुंचेगा । बेहतर तो यह ॒ हे कि श्रगर कोई चेयरमेन या प्रेस्तीडेंट कपूर करता 
है, घूस लेता है या ऐसा ग़लत कार्य करता हे जिससे बोडं की प्रतिष्ठा में बट्टा लगता 
हुतोी उसको श्राप शीघ्र अलग कर दोजिये लेकिन उसको मसुश्रत्तिल करना ठीक न होगा । 
धारा ६७ और ६८ में भो संशोधन किये गये हें। में समझता हूं कि वे भी ठीक 
नहीं हे । 

टेक्निकल आफिसर के बारे में हमारे मित्र राजाराम जी ने श्रापका ध्यान श्राकर्षित 
किया हैं। कुछ प्राफिप्तों को नियुक्त किया जायेगा। सरकार के कहने से बोर्ड इनको नियुक्त 
करेगा और फिर सरकार को उन्हें ससपेंड करने का भी श्रधिकार होगा । लेकिन जब श्रपील 
की जायगी और उसमें जो झार्डर स्पृनिसिपल बोर्ड का होगा उसमें रहोबदल भो करने का श्रधि- 
कार होगा। हमने ऐस( कहीं सुना नहीं कि जब श्रयील श्रापके यहां है तो उसके बीच में कंसे 
रहोबदल ही सकते हूं। में समझता हूं कि यह संशोधन ठीक नहीं है । शिक्षा के सम्बन्ध में जो 
धारायें इसमें रखी गई हें वह भी अनुचित हैँं। शअ्रध्यापकों का सम्मान मंत्री जो ने इस 
प्रकार किया है. किजो ७५ रापया तक वेतन पाने वाले हें उनको बरख्वास्त करने का 
झधिकार सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुर्पारिटेंडेंट को दे दिया जायगा। 


: भरी मोहन लाल गौतस--ऐसा नहीं है। ५ क 
' डाक्टर ईइवरो प्रसोद-...कुछ अव्यापक ऐसे होंगे जिनका इसमें वर्णन है और कुछ ऐसे 
नोकर हें जो शिक्षा विभाग में काम करते हें उनको सुर्पारिटेंडेंट और लेडो सुर्पारिदेंडेंड 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५२९. २८७ 
बरख्वास्त कर सकेंगे ४ इसको में ठीक नहीं समझता । सुर्पारिदेंडेंट और लेडी सुर्पारिटेंडेंट 
बोर्ड में ऐस होते हें कि वे किसी भी अव्यापक के दबाव मं आकर बरखास्त कर सकते हें 
भ्रध्यापन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और अध्यापकों की सुरक्षा का पूर्ण उपाय बांछनोय हू । 


दूसरी बात में चुंगी ( ००४० ) के बारे में कहना चाहता हुं। इसका जिक्र 
अभी तक किसी मेम्बर ने नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में यह है कि यह टेक्‍्स रखते 
के काबिल नहीं है । इसके बारे में बहुत कुछ विचार हो चुका हु । सन्‌ १६०८ में हमारो 
गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसमें कहा गयाथा: 
पु (() 0000667 ० ठलाएं ं। 086 [0एा5ड #. ज्रगंटा ॥ फऋ०पांत 5८ 72[078020 
| आाहए कवाएणा, 0ि कडक्राए8 979 ६ 8४ 07 साएपरारईई/भ्रा००६ शा ए707शॉप, 


री ] के के ७क के क 


भ्रावश्यक हैँ । 


इसके बाद १६२४-२५ में एक इंडियन टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त 

हुईै। उसने भी कहा कि-- 
0दाणं 0० छिाजांगवव 5 (6 0ितर थ प्रग॑ता 769 धा8 50 था 6ए९० [६ 
गरदा4 0ीथात 278४६ थी ७७०707$ 0 प्रशाए8 पक्ष 00००ाणा 870 (986 इउप्रशशा 


रण इथए03 परड्कक्षीप ईणय था 86च्थादों पाठ णी 0-7० बात एप 6 एश50 
ए4जाडए (6 45 ६0 8 शल्य धा0एा ० ॥9800एथशंशा०2.” 


शा 305604 840 ध्य्ाघ6त प्‌ 88 णी०ण$:-- 
>"हवर गाए [एकल 9800 प6०तंएप्शीए शातं 00 ॥6 7250 0 हडएशा०708, 00 
९०णाएए एक्षा 98 फछाठशा०अंएट वा 7था63 (0 भाए छाला। फूणा ०लाजं, 


>पशह वल्ण्राव्त छणा6ए ० छा. ए, 50एचाणलां 85 [0 490०9 ठल्‍70 ४ए 
९एश आए6 लायांवाो 85 >लव्शारट 8 व्लगार्श डप[००५, (5 79ण॥९प्र ॥85$ >ल्हा 


एज्रभा[860 भाते 0लाएं 45 एंड 5 जाए एॉ४०8 ० ग्रएगांशा०8 मा ॥0८वा 
गि085.7 


थक 


कमेटो में श्रन्त मेंयह कहा कि चूंकि स्थिति इस प्रकार की है कि इसे जारी 
रखना पड़ेगा परल्तु प्रबन्य नयेप्रकार ते होना चाहिये। में मंत्री जी सेयह निवेदन 
करूंगा कि वह इन बातों पर गौर करे और देखें कि कौच सी खराबी हूँ और उसको दूर 
करने की क्य। कोशिश हो सकती है। इसके अलावा में सिनेस। के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहना चाहता हूं। सिनेसा के लिए यहां पर जो कानून बना है वह उचित नहीं है। 
इसमें आपने २२० गज के फासले पर सिनेमा बनाने की इजाजत दी है। सम॑ इसको 
ठीक नहीं समझता हुं। मेरठ में एक जगत ठाकीज्ञ है जो शिक्षा संस्था के निकट है 
वहां पर लड़के खालो घंटे में जाते हें। सिनेसा एक ऐस चीज़ हे जिसका प्रभाव लड़कों 
पर भ्रच्छा नहीं पड़ता है। इन पर सरकार को श्रधिक लियंत्रग लगाना चाहिये। यह भी 
देखना चाहिये कि एक नगर में जनसंख्या के हिसाब से कितने सिनेसा गृहों की श्रावश्यकता है। 


स्वायत्त शासन के कला-विज्ञान सम्बन्धी कर्तव्य भी हें। प्रसिद्ध पुरुओों के व्याख्यानों 
द्वारा नागरिकों के ज्ञान की वृद्धि कराता भी उसका ध्येव होना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें 
इंगलेण्ड की संस्थाओं से “शिक्षा मिलती है। वहां अनेक उपायों से नागरिक जीवन के 
भादश उत्कृष्ट करने की चेष्टा की जाती है । यही हमारे देश में होना चाहिये। मुझे 
पूर्ण श्राश। है कि श्रबजो मंत्री महोदय दूसरा बिल प्रस्तुत करेंगे वह व्यापक होगा शोर 
उसमें इन सब बातों का समावेश होगा जो ग्राज इस सदन के सम्मुख कही गई हें ॥ 
स्वायत्त शासन की स्कीम ऐसी होनी चाहिये जिससे जनता को लाभ हो। इन दब्दों क 
साथ में अ्रपना भाषण समाप्त करता हूं । 


श्री गोविन्द सहाय--मानवीय श्रध्यक्ष महोदय,मे रा इरादा इस बिल पर बोलने का नहीं 
था और न कोई मेरे में इस पर बोलने का इतना उत्साह ही था। मेंने यहां पर जो कुछ सुना 
उसके सुनने के बाद मेरें दिल में यह रुपाल पैदा हुआ कि में भी कुछ कहूं। मेंने इस बिल को 


श्पफ लेजिस्लेटिव कॉंसिल [५ नवम्बर, १ 8९५२ 


[श्री गोविन्द सहाय] 


काफो गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद मेंने यह महसूस किया कि यह बिल काफी निरस है। 
इस बिल को पढ़ने से मेंने यह जहर महसूस किया है कि मंत्री महोदय ने बहुत जरूरी 
तरीक॑ से यह महसूस किया हैँ कि चुनाव हो जाता चाहिए। श्रन्दरूतो तरोक से पार्दी 
ने भी इस बात पर जोर दिया हूँ कि श्रव चुताव हो जाने चाहिये। चूंकि मंत्री जी ने वादा 
किया है कि श्रव चुनाव होने चाहिए इसलिए श्रब वह पूरा कर रहे हैं। अ्रपने बादे को 
पूरा करने के लिए और चुनाव कराने के लिए श्राप यहां पर यह बिल लाये हें। बिल में 
सिर्फ श्रगर सगर पुट और बट वरगेरा में ही सरकार ने संशोधन किये हे जिस पर कोई बहस 
नहीं हो सकती हे। चूंकि हर चीज़ को देखने का एक नश्वरिया होता है, श्रगर उस 
नज़रिये से इस बिल को देखा जाय, जेसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह नीति थी कि 
वह जितना हो सके उत्तनी ताकत शअ्रयने हाथ में ले लें, वही हालत श्राज हमारी 
सरकार को हो रही हें। हमारे मंत्री महोदय, एक बहुत अच्छे वज्चनील भी हें, क/फी 
 पज्रबेकार ३, इसलिये वह इस बिल को जिस ढंग से लाय॑ हें, उसके लिये में उनको मुबारक- 
बाद देता हूं। लेकिन जहां तक बिल का ताल्‍लुक है, हम यह समझ कर आगे चले थे कि जिस 
लीडरशिप के हाथ में आज मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी हे, जिसके हाथ से मुल्क श्रागे जाता हे 
उसके साय-प्ताथ उसकी जिम्मेदार! यह भो हूँ कि वह सुल्क के लोगों को भो श्राग ले जाय। भेंने 
ग्रानरेबिल सिनिस्टर साहब की स्पोच सुनो ओर उसऊो सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि 
ग्राज के लीडर शिप का मकसद इस मुल्क को क्लासलेस सोसाइटी बनाना हें श्रौर इस मुल्क को डेभो- 
फ्रेम्ी की तरफ ले जाना हूँ और इस देदा को ह मोकेपो को कामयाबी पर पहुँदाना हुँ । कुदरतन 
मुझे ऐसा भहसूस होता हे कि उनके जितने भी अ्रमल होंगे, जितने भी कारनामे होंगे शोर जितने 
भो रवेये होंगे, उन सब का एक ही सकसद होगा कि लोगों में जिश्सेदारी की भावना पैदा करने के 
लिये, उनको जस्हूरियत की तरक ले जाने के लिय और उनको श्रपनी जिस्सेदारी को अ्रहसास 
कराने के लिये एक ही रास्त। हे और यह रास्ता सेन्ट्रलाइजेदान का अपनाया जाना हे। से तो 
यह कहूँगा कि भले ही आप अपनी कसरत राय से इस बिल को पास' कर लें लेकिन जो इसका 
धुनियादी अश्रसर होगा वह यह होगा कि श्राप उन तमाम सकसदों को, जिसकी रूपरेखा श्रापने 
दिखाई है, उनको अपने हू पेरों के नोचे रोंद रहे हे। जब में यह सुनता हूं कि इ४ मुल्क में डेसोकरेसी 
का तजु बा हो रहा हूँ ओर उसी तज्‌ बे की बिना पर पहला ए लक्शन हो चुका हूँ और श्रव यह 
आपका दूसरा इलेक्शन होने जायेगा, तो मुझे ताज्जुब होता है कि यह कसा डे वोकेपी का तरीका 
झख्तियार किया जाता है । मुझ्त इलेक्शन को बारे में कुछ नहीं कहना है । लेकिन इतना 
जरूर कहूंगा कि इस मुखक को आगे ले जाने की जिस्सेदारी किस की है, जम्हूरियत को कितने 
लोग हूं जो हमदर्दों की नजर से देखते हें। लोगों का यह रूथाल हूं कि इस किस्म की जम्कू रियत 
के म्‌ काबिले में तो डिक्टेटरशिप कहीं श्रच्छी थी। इस तरह की भावना पैदा कर।ने की किस 
को जिम्मेदारी है। इस तरह से आपकी जम्हूरियत निकम्मी साबित हुई। जच्हूरियत में जो 
सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि जो हमारी लोकल सेल्क गवर्मेबेंट है,जो स्पुर्निसिपेलिटीज 
हैं ओर इसो किस्म की दूसरी संस्थायें ह. उनको किस तरह से तैथार करें। उनको भी कुछ 
भोका दिया जाता हुँ कि वे अपनी जिम्मेदारी को सहसुस करते हुथे,चलें। 


..._ जो स्पीच आनरेबिल सिनिस्टर साहब ने दो है उसझछे तो मुझ निराशा ही होती है । 
पहुंले जब कि श्रो ए० जी० खेर, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उस बंक्त उन्होंने वाटर 
'बेकक्‍्स यूनियन में बोलते हुये कहा था कि गुड गवर्तेनेंट ज्यादा जरूरी हु लोकल सेल्फ गवर्नेमेंट से । 
स्यूनिसिपेललिटीज़ के बारे में दलोल देते हुये उन्होंने कहा था कि इसमे श्राई० सो० एंस० रूल का 
होना जझूरो है और दूसरी तरफ श्रभो एक अख़बार में साठ रोज पहले प्रानरेबिल मिनिस्टर, 
गोतम साहब की स्पीच मेंने पढ़ी। उसमें यह कहा गया था कि अगर पंचायतें ठीक तरह से 
अपना काम नहीं करेंगी तो गवर्नेश्ेंट उनको अपने हाथ में ले लेगी। इसक बारे में में इतना ही 
कहुना चाहता हूं कि क्या इस तरह से लोगों में सेन्‍्स श्राफ ड्यूटी पेदा क्रिया जा सकता है, वंया 
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कानूव के जोर पर लोगों में डसोक्रेटिक भावनर का संचार किया जा सकता है । यह हैँ श्रापफा 

डेसोक्रेटिक तरीका और इस तरह से आप डेमोक्रेसी का तजुरबा करने जा रहे हैं। इस तरह से 

लोगों में जो तजुरबा इस डेमोक्रेत्ती का पैदा हुआ; है वह यही हैकि आज वह कहते हें किस 

डेमोकरेंप्ती से तो डिक्टेटरशिप बढ़कर हूं और अच्छी हू । श्रापका मकसद हूँ कि स्थुनिसिपैलिदीज्ञ 

की पावर को इस तरह से खत्म करके झ्राप अपने हाथ में लेता चाहते और इस तरह से डिसे- 

न्द््लाइजेशन का तरीका अपना कर हर चोज्च को असल में लाना चाहतेहूँ। आपको तो चाहिये 

यह था कि उनक ऊपर पूरी जिस्मेदारी छोड़ देते जिससे बहु शहरों की हालत को ठीक 

करते, वहाँ के लोगों में पैट्रियाटिक भाववा पेदा करते और उनको इस का बिल बनाते कि 

वह अपने कर्तेव्य का ठीक ठीक तरह से पालन कर सकते हैं । यह तो उनकी जिम्मेदारी हुँ कि 

लोगों के अन्दर इन्सानियत को क्वत ये दा करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैँ और उनको अपनी 
जिस्सेदारी से महरूम करते हे तो जो आपका डंपोक्रेती का तजुरबा हे बहु कामयाब नहीं हो सकता 
है । श्रापका जो तरीका है वह सोशल डेनोक्रेसी का एक बड़ा ही खतरनाक भ्रन्जाम पेदा करता 

हैं । मेने अपना एक अमेंडसेंट पेश करने की कोशिश की थी लेकिन में यह समझा था कि उसका 
नम्बर देर में आयेगा और इसीलिय उसे पेश नकर सका। लेकिन जो भेरा अमेंड्सेंट था 

वह बड़ा ही रीएक्सनरी था,इ सको में खुद ही कहता हूं और उसमें मुझे हिचक नहीं है। वह मेंने 
इस, लिये पेश करना चाहा था कि आपको सालूम हो जाता कि लोगों के अन्दर आपने एक खराब 
भावना इस बिल से पैदा कर दो है । मेरा संशोधन सिर्फ इतना ही था कि जहां आपने सिड्॒यूल्ड 
कास्ट के लिये रिजरबेशन रक्‍्खा हू उसी तरह से मुसलमानों के लिये हो । आप ताज्जुब करेंगे 
कि मेने यह कैसा संशोधन पेश किया लेकिन मेने इसको जानबूझ कर ही रक्‍्खा है । क्योंकि 
जो आपका तरीका हैं वह नेशनलाइजेशन पे दा करने का हैं, उसमें माइनारिटी का विशेष ख्याल 
रक्‍खा गया है और इस तरह से नेशनलिज्म के नाम पर आपने कास्ट सिस्टस को बढ़ाया है और 
इस तरह से लोगों को सोचने का भोका दिया हूँ कि डेमोक्रेसी के अन्दर इस तरह की 
भी चीज हो सकती हैें। इस तरह से इन चीजों का क्या परिणाम होगा, वह परिणाम सामने 
प्रत्यक्ष मौजूद हे। 


इसके लिये मेने इसीलियं अमल की बात कही है । इसके अन्दर आपने उन लोगों को 
नहीं रखा है और आज उन माइनारिटीज में मुसलसान लोग झाते हैं। इस कानून से हटकर 
भी आप उन मुसलमानों के भाव देखिये जो कि इस सुल्क में रहते हैँ और सिलिस्टर साहब भी 
इस चीज़ को देखते हे । इसमें एक कम्युनिदी की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार की है सगर आप 
इसमें न जाइयें, और श्राप अपने तरीके से उनके नेंशनलिज्म को भी पैदा नहीं कर पाये हूं । 
अगर आपको वोट लेने हों, तो इस काम्त के लिये ब्रापको कई ऐसे आदमी मिल जाते हैं। जिन्ना 
साहब ने भी पहले इसके लिये कहा था और उसकी वही झ्रावाज़् थी। आपको देखना यह 
है कि उसकी आदशं बातें क्या हे और इन सब बातों का उसपर क्या असर पड़ता है । आप क्या, 
सेन्ट्रल क्या स्टेट सबहों में रिजरवेशन डिसांड करते हें। आप समझ सकते हें कि 
मुसलमान उस समय किन हालात में इसपर कंसे राजी हुए थे। अगर श्राप मुसलमानों के लिये 
भी इसमें कुछ सीटें रख दें, तो वह किसी एक पार्टी को तरफ नहीं रहेंगे । आप इसको देखें कि यह 
मेरा सुझाव प्रेक्टिकल हल हो सकता है । कम्पूनिदीज्ञ के अन्दर खराबियां होती हें लेकिन उसके 


द्् 


लिये किसी खास को दोष नहीं दिया जा सकता हें । 

दूसरी बात जो है, वह में क्वालिफिकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। में कहता हूं 
कि वह हिन्दी पढ़ना, लिखना या उर्दू पढ़ना या लिखना जानता हो, लेकिन आपकी राय यह है 
कि वह हिन्दी पढ़ना ही जानता हो । में कहता हूं कि इस तरह से तो लोगों को ओर भी संदेह 
हो सकता है और यह मुनासिब भी नहीं है। बह लिट्रेट हो, हिन्दी ओर उर्दू को जवान 
समझ लेता हो। जब तक वह हिन्दी और उर्दू न जानता हो, उसके लिये यह हो सकता हूँ। 
वैसे इसमे कई किस्म के इन्टरजिवेशन हो सकते हैं। उसमें काफी लोग गलत समझ सकते हैं। 
जब साइनारिटी क्र सवाल होता है, तो हमें किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहियें। 


२६० लेजिस्लेटिव कोंसिल [५ नवस्ब॒र, १६४२ 


[श्री गोविन्द सहाय] 

इनको महसूस करते हुये में समझता हूं कि हमें देखना चाहिये कि उसनें कित्तनो काबलियत हे 
और वह किस कदर किसो बात को समझ सकता है । भ्राज हमारे लोडरशिय का कोई सोटो नहीं है 
और सबकी जिन्दगी बिल्कुल एमलेसलो चल रही है और उनमें कोई डेफिनिट एम नहीं है। 
इस बात को कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। जहां तक सेल्फ गवर्नेमेंट है तो वह उतनी 
ज्यादा जरूरी नहीं है उसलो तोर पर भी सेल्फ गवर्नेभेंट को गुड गवर्नमेंट में तब्दील किया जा 
सकता हूं ओर गुड गवर्नभेंट की जो बुनियादे हूँ बे इसमें लाई जा सकतो हूं। बेसे चाहे जो भी 
गवर्नभेंट हो, वह गल्तो करती है। तो इसके लिये गवनेमेंट स्थुनिलियेलिटी से भी कह सकती 
है कि वह पूर्ण तरीके से सुधरों हुई हो। इसी तरह से में कहता हुं किये भो अच्छी 
हो सकतो हूँ। यदि गवर्नमेंट श्रच्छी हे, तो श्रायकों यह सोचन।( चाहिये कि नीचे की गवर्ममेंट 
जो हे वह भी अ्रच्छी हो और उसको भो श्रापकों सुधारना है ।  श्रगर ऊंचे की गवर्ममेंट अपनी 
बुराई को दूर कर सकती हे तो नोचे को गवर्जमेंट को भी अ्रपनो बुराई को दूर करना चाहिये। 
इस तरह से एक दूसरे को आपस में समझने का भी मोका मिलता हूँ । 


में माननीय श्री मोहन लाल गौतम जी को जानता हूं और जहां तक उनकी राजनीतिक 
विचार धारा हे, उसको भी मे जानता हूं और में यह भी समानता हूं कि उनकी जिन्दगी ऐसो है 
कि वे जिन बातों को मानते हे उन पर चाहते हैँ कि दूसरी जगह भो अमल हो । इसीलिये 
उन्होंने इस बिल में एक जो क्लाज रखा है, वह यह हे कि जो प्रेप्तीडेंट हो वह हाई स्कूल पास होना 
चाहिय। मुझ खुशी हे कि उन्होंने इस बात को समझा कि उस जगह पर एक पढ़ा लिख योग्य 
व्यक्ति होना चाहिये। इस बात को समझते हुये ही उन्होंने चाहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति 
को वहां पर होना चाहिये और इसके लिये उन्होंन इस सेक्शन में तब्दीली की और इसको पंत जी 
ने भी मान लिया । इसके लिये यहां जो भी प्रमेंड मेंठ पेश किया गया वह स्वीकार किया गय:। 
में आपकी इस बात में तारीफ करते हुये भी यह कह सकता हूं कि भापने सिनिस्टर होने पर जिस 
बात का अनुभव किया और जिसे उचित समझा वह किया लेकिन फिर भी आपका यह स्टेप 
गलत हुग्र (है । बेते आप जो कुछ करना चाह कर सकते है । में भी झ्रापसे इसके लिये कहूंगा कि 
झापन जो सिनिमसम क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल की रखे है, तो उसमें देखना यह है कि उसमें 
काबिलियत क्‍या और कितनी ह। तो श्रगर इस तरह से एक जगह के लिये आपने सिनिमम 
क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल रखा है, तो में कहूंगा कि श्राप हर जगह के लिये चाहे वह डिप्टी 
मिनिस्टर्स को जगह हो या दूसरी जगह हो, उनको लिये भो सिनिमस क्वालिफिकेशन्स रखनी 
चाहिये। एक आदमी जो कि फाईलों को समझता नहीं है, उसको कंधे किसी रेस्पांसिबिल 
पोस्ट में रख दिया जाता हे। तो हमारे यहां जो सरविसेज होनी चाहिये, तो उसके लिये 
लोगों को भी मजबूत होनी चाहिये। उसकी अ्रक्ल सजबूत होनी चाहिये, तभो वह सरविसेज 
पर हाबी हो सकता है । आप ने इन्ट्रेन्स क्या लिफिकेशन रखो थो एक प्रोग्रेसिव कदम था लेकिन 
वाक्यात से झ्राप उसको नहीं कर सकते थे इसका मुझे अ्रफतोस हू और आप के साथ हमदर्दो 
है ओर में उम्मीद करता हूं कि आप को शिश्ञ करेंगे और जिन बातों की ओर यहां पर इशारा किया 
गया हू जेसे डा० ईइवरी प्रसाद जी ने कहा है कि आखिर आप मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं । 
आपने जम्हू रियत के खिलाफ नफरत पेंदा कर दी है, श्राप के सामने में, आदमी लाकर खड़ा कर 
सकता हूं आप मेरे साथ चलें, मे दिखलाऊंगा कि हर आदमी यह कहता हुआ नजर श्रायेगा कि 
साहब इस राज्य में जस्टिस नहीं हो सकता झ्राज बगेर सिफारिश के काम्र नहीं हो सकता अगर 
' यह वाक्या नहों तो श्राप मुझको हाईएस्ट पनिश्मेंट दे सकते हैं । झ्राज की और लीडरजशिप 
के बारे में क्या कहा जा सकता हूँ लोडरशिप इमानदार होनी चाहिये उसकी इमानदारी 
का असर दूसरों पर भो पड़ता हे।. आ्राज डेमोक्रसी के केस को ठेस पहुंच गई है। में ग्रापको 
यकीन दिलाता हूं कि अगर आप कोई कदम ऐसा! उठायें जिससे मुल्क की तरक्को हो और जो 
बुराइयां हें वह दूर हों तो आप का साथ दूंगा और मेरा उससे कोई मतभेद न होगा। इन बातों 
की ओर मंने इशारा किया हू म॑ उम्मीद करता हूं कि श्राप उन पर ध्यान देंगे और एक सही 
बिल लायेंगे। द 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसियेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५४२ २६१ 
क्री सरदार संतोष सिहु(नाम भिर्दे शित) ---माननीय चेयरमेन साहब, इस अर्मेडंडिग बिल 
पर काफी बहस हो चुकी है मगर मुझे अफरुपोस है कि जिस बात को मे कहने जा रहा हू उस बात 
का जिक्र किप्ती ते नहीं किया है। इतने इन्डस्ट्रो को किसी प्रकार का रिप्रजेंटे झन नहीं दिया 
गया हूँ। रिग्रेजेंटेशन ( 6एछा6उ७7४7० ) न देना नाइनसाफ़ो करना हे क्योंकि हर एक 
स्पुनिसियेलिटी में वादरवजत होते हें और विजलो घर होते हें उसमें सुर्यारिटेंडेंड, असिस्‍्टेंद सुप- 
रिवेंडेंट होते है, इन्जीनियसे होते हें और दूसरे लोग भी होते हे तो उत्त पर कोई सुयरवाईज्ञ 
करने वाला नहीं होता है श्रौर जो बात वह चेयरमैन से कह देते हे वह उसको मानना होता है। 
इसलिये इत्डस्ट्रो से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी उस बोर्ड सें होना चाहिये जो उन बातों को 
ओर नज़र रख सके। में सिप्ताल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि वादर बक्से का एक 
इंजीनियर आता है और कहता है कि फत्रा॑ वाल्व खराब हो गया है श्लौर इतने रुपये को ज्ञरूरत है 
शोर देखा यह गया हे कि वहु चोज़ खराब नहीं होतो हैं, पर वह बन सकती हूँ तो इस्त तरह 
से एक “वे झाफ़ चोदिग ( छ३० ० ००४7४ ) है इसलिये यह कहना चाहता हुं कि 
इन्डस्ट्रीज्ञ का भी रिश्रेजेन्टेशन अवश्य होना चाहिये । साननीय मंत्री जी को यह फरना चाहिये 
कि वह इंडस्ट्रीज़ को जरूर रित्रेजेंटेशन दे । अगर वह उनको रिजेंजेल्लेशन देंगे तो मेरे ख्याल 
में काफी रुपया म्युनि्धिपिलियी का बच जायगा और श्राइन्दा स्पु निसिदेलिटी के अन्दर करप्शन 
होने का जो रुपाल हे वह भी हट जायेगा । सुझसे पहले कई साहबाबन इस सामले पर बोल 
चुके हू लिहाजा में ज्यादा कहना नहीं चाहता, में सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहने के वास्ते 
उठा था और मुझे उम्मीद हे कि संत्री साहब इस तरऊक ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इत्तका भी 
इस बिल के अन्दर नाम आयेगा। 


श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में 
जो कुछ इस बिल के मातह॒त कहना चाहती थी वह मेने पहले आपकी साफ़ेत सरकार से कहा 
था। अब तीपरी रोडिग हे श्ौर में इस समय भी आपकी साफ़ेत सरकार से दो चार बातें कहना 
चाहती हूं। डाक्टर ईइवरी प्रसाद साहब ने कहा हू. कि इस बिल में परिवर्तत नहीं हुआ है, पहले 
की तरह ही यह बिल झाया है केवल कुछ अ्गर-मगर का परिवर्तेत कर दिया गया है । परन्तु 
मुझे कहना हू कि इसमें बहुत बड़ परिवर्तत किया गया हे। इसमें पहल स्त्रियों को रिप्रेज्ञ 
न्टदान दिया जाता था वह अब इसमे नहीं हे । अगर में इस बात को मानल्‌ जेसा कि मिनिस्टर 
साहब ने कहा हूं कि सेन्टर से पश्च हो चुका हे कि स्त्रियों को रिश्रेज्ञेंटेशन नहीं दिय। जायगा तो मेरा 
ख्याल है कि नाशिनेदन देने की मनाही सेन्टर ने की होगी । _नासीनेशन जब विधान सभा में 
होता है तो क्या वजह हे कि म्थुनिसियेलिटी से नासिनेशन हटा दिय| जाय । यदि आप समझते 
है कि स्त्रियां पुरुओों की समान हो गयी हें तो में इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आज भी 
हमारे देश में स्त्रियों की हालत शिड्यूल्ड कास्ट से भी ज्यादा खराब हु और आज अपने पद के लिये 
इतन। ज्यादा संघ हैं कि जो उदारता पहले पुरुषों में थी वह आज पुरुषों में नहीं हें और वह 
कोई भी स्थान स्त्रियों को देने के लिये राजी नहीं होतें। यदि आज सरकार स्त्रियों को टिकट 
दे भी तो पुरुष न देने देंगे । जहां तक आज पेसा खच करने का सवाल हे म॑ यह कहूंगी कि पंसा भी 
आपके देश में आज स्त्रियों के पास नहीं है, उनकी कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती वह पसे के लिये 
भी पुरुषों पर निर्भर करतो हें। उनके कार्यकर्ता भी पुरुष ही होंगें। आज स्त्री कार्यकर्तो 
भी नहीं है इसलिय अध्यक्ष महोदय, में आपकी साफंत सरकार से यह प्रार्थना करती हूं कि बह इस 
विषय पर ध्यान दें और स्त्रियों के लिये दो या तीन सीट मामिनेशन के लिये जरूर रखें। 


दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय में श्रापकी सात यह कहना चाहती हूं जैसा कि गोविन्द 
सहाय जी ने कहा, कि मुप्तलमानों को भी रिप्रेजेंडेशन दिया जाय क्योंकि उनको रिजरवेशन 
नहीं दिया गया तो जो हमारी सरकार उतके साथ नाइन्साफ़ो कर रही है उसका बह मुकाबिला 
नहीं कर सकतेंगे। मुझे उनकी यह बात अजीब मालूम हुई। हमारी सरकार ने, जब असेम्बली 
का चुनाव हुआ, जब सेन्टर का चुवाव हुआ तो कितना न्याय उनके साथ किया कि मुसलमानों को 
उनकी तादाद से ज्यादा सीटें दीं। हमको इस बात के लिये अ्रपनी सरकार पर गवं हू । 


२९६२ द लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवस्वर, १६९४२ 


[श्रीमती शिवराजवती नेहरू] 


इसलिये सरकार पर यह इलजाम लगाना कि वह अल्प संख्या बालों के साथ किसी किस्म को 
नाइन्साफ़ी कर रही है या मजहबी लिहाज से कोई भेद भाव कर रही हैँ यह तो सारे देश को भूम में 
डालना है। ऐसी बातें करना देश के लिये नुकसान देह है । बह भी हमारे देश के भाई हैं उनको 
अ्रपने देश का ख्याल होना चाहिये और ऐसी बातें उनको असेम्बली या असेम्बली के बाहर 
नहीं कहना चाहिये जिससे हमारे देश में बेचेनी पेदा हो भर हिन्दुस्तान की एक बड़ी कम्युनिटो 
के दिल में ख्याल हो कि हमारी सरकार उनके साथ नाइन्साफ़ो कर रही हैँ। इन चन्द शब्दों को 
कहने के बाद अ्रध्यक्ष महोदय, में इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । 


चेयरसेन---कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । 


[कोसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमेन (श्री 
निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ॥| 


श्री राजारास शास्त्री---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय स्पूनीसिपल संशोधन 
विवेयक पर तृतोष वाचन हम कर रहे हैं। में साननीय मंत्री जी से केबल इतना कहूंगा कि चाहे 
कोई संशोधन हम भले ही इस भवन से पास न करा पायें हों लेकिन जो बातें कही गई उनको 
वह ध्यान में भ्रवश्य रखेंगे। में यह जरूर महसूस करता हूं कि जो प!वर्स आपको दी गई हें 
उन पावसें का आप अपनी पूरी शक्ति के साथ सदुपयोग करने में ही इस्तेमाल करें किसी तरह 
से उनका दुरुपषषोग ने होने पावें। इसीलिये कहा जाता है कि अगर ताकत अच्छे हाथों में 
होती है तो उसका सदुपयोग होता है श्रौर श्रगर बुरे के हाथों में जाती है तो उसका दुरुपयोग होता 
हैं। मेरा विश्वास हूँ कि माननीय मंत्री जी एक अच्छे ख्थालात के व्यक्ति हें ओर बह चाहते हूं 
कि उनके विभाग का सही माने में सुधार हो । हमारी जनता की भी यही भावना है ।' जो 
दासन म्युनिसिपल बोर्ड स का श्रभी तक हुआ है, उससे जनता परेशान रही हु और वह चाहती है 
कि सही माने में सुधार किया जा4। दूसरी तरफ यह भी धारणा लोगों की होती चली जा रही है 
कि जनता को अधिकार भिलें और वह स्वयं ही अपने पेरों पर खड़ा होना सीखे श्रौर सही ढंग से 
चल कर देश की उन्नति करे। मेरा अपना ख्याल यह हैँ कि बह देश का सुधार भी चाहती है 
झोर यह भी चाहती है कि झपनी शक्ति से अपना भी सुधार करे । मेरा विश्वत्स है कि हम सभी 
इतध बात को मानते हें कि इस देश को बुरी तरफ ले जाने से बचाने का केवल एक ही रास्ता है 
श्रौर वहु यह है कि जनता का विश्वास प्रजातंत्रवाद की तरफ बढ़े । 


सें एक बात ओर निवेदन करना चाहता हूं और श्राशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी 

सेरी उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेंने उस वक्‍त कहा था कि सरकार इ प तरह की ताकत 
हाथ में न ले कि निर्वासित व्यक्तियों को अपने पदों से हुटा दिया जाय। उस मौके पर कुछ लोगों 
: ने हमारी बात का गलत सतलब लिया। इस सदन के सदस्य जब निजासुह्दीन साहब बोल रहे थे 
तो उन्होंने कहा था कि राजारास जो यह चाहते हैं कि कोई मेम्बर कितना ही नुकसान करे लेकिन 
उसको सजा न मिलनी चाहिये। में समझता हूं कि हमारी यह बात गलत ढंग से समझी गई 
श्रोर गलत ढंग से पेश की गई। सेंने कई बार इस तदत सें कहा कि अगर में दुनिया में किसी 
- से डरता हूं तो बकोलों से डरता हुं जो सही बात को गलत करते हें और गलत को घही करते हे। 
तो में उपाध्यक्ष जो, यह कहूंगा कि मेरी मंशा कतई यह नहीं है कि प्रेस्ीडंट या सेस्बर 
भ्रगर कोई गलती करे तो उसको सजा न देनी चाहिये । में सिर्फ घह चहहता हूं कि सजा फौन 
दे ओर गलती हुईं या नहीं इसका कौन फैसला करे। मेम्बर या प्रेसीडेंट गलती करता है तो जिस 
बोर्ड का वह प्रेस्ोंडेंट हुँ ओर मेम्बर हे वही बोर्ड ही फैसला करे और सजा देने का अधिकार भी 
उसी को होना चाहिये । साथ ही साथ में यह भी बिलकुल साफ़ कह दूं कि वेसे तोसें रिजर्वेशन का 


उत्तर भ्रदेश म्युनिसिपैलिदीक्ष (संशोधव) विधेयक, १६९५२ २६३ 


ज्यादा कायल नहीं हूं। नें जानता हूं कि एक आदमी के पाप्त एक वोट है। उसको खुली आ्राजादी है कि 
बह जितको चाहे बोट दे लेकिन में मजदूरों के मासले में इसका काल ऊरूर हूं मेने जो सजदूरों 
की बात उडाई थी उसे बारे में मेरा अपना घिवव३5 है कि जो ऋद की चुनाव हुआ उससे सबसे 
बड़ी दो तीन बातें सामने आईं। एक तो यह कवि सास्प्रदाषिकता की जंत नहीं हो सकी और दूप्रे 
पैप्ते वाले जो यह समझते ये कि बह पैसे के बल पर एलेक्दन जीत लेंगे बह भी इस इलेक्दन सें 
झुक गये। कानपुर में कई लखपती श्लौर करोड़पती भो पिछले एलेक्शान में खड़े हुये थे और उनका 
प्रोयेगेन्डा इतनी जोर के साथ शुरू हुआ कि हम तो घबड़ा गये थे कि कैसे इनके मुकादिले में खड़ा 
हुआ जायेगा । तोमें यह तो नहीं भानता कि पैसे वाले जीत सकते हैं लेकिन खतरा यह हूँ कि 
जैसा कि भ्रजातंत्र देशों में होता है कि पैसे वाले डाइरेक्ट तो नहीं खड़े होते लेकिन बह अपनी 
पार्टी खड़ी कर देते हें! वह उस पार्टी को जिताने की कोशिद्ष करते हें और श्रक्‍्सर 
कामयाब भी हो जाते हैं। पूंजीपति दूसरे को मंत्री बनवः देते हु और उच्चसे अपना कास फरवाते 
हैं। यह जो कहा गया कि पूंजीपति हार गया, तो वह हार तो जरूर गया लेकिन बह दूसरे 
दरवाजे से घुस आया । आप यह न समझियेगा कि सें त्ञपको कह॒ रहा हूं, में अपने को भो कह 
रहा हूं श्र अगर में कांग्रेस को कहूं तो कोई खराब बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि 
यह जो एलेक्शन आये गा उसमें मजदू र पं जीपति का मुकाबिला नहीं. कर पायेगा। सें रिजर्वेज्ञन 
की बात मानता तो नहीं हुं और अगर में इस सिद्धांत को मानता होता तो में इस आदाय का कोई 
संशोचन भी रखा होता लेकिन में चाहता था कि मजदूरों को श्रगर दो एक सीट रिजवं कर 
दी जाती तो ठीक होता । हो सकता है, जेसे मान लीजिये कि कानपुर में चुनाव हुआ और सजदूर 
जीत नहीं सका तो श्रगर ट्रेड यूनियन के लिये दो तीन सीटें रिज्ञव॑ करदी जाती तो अच्छा होता । 
मुझे यह विदवास है. कि झ्भी सजदूर यूनियन में वह हिम्मत नहीं हे कि वह पूंजी वर्ग का 
मुकाबिला कर सके। 


जो श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने कहा था कि औरतों का भी रिज्ञरवेशन होना 
चाहिये तो में इसके लिये तैयार नहीं हूं। में इस बात पर विश्वास करता हुं कि जितना इक्स- 
प्लाइडजेशन सहिलाओं ने श्रादभियों का किया हे उतना किसी ने न किया हीगा। सर्द के धन पर, 
दिमाग पर सभी जगह पर उनकी हुकूमत होती हूँ । दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहों बची जिसको 
कि इन्होंने नहीं उलदा। फिर भी कहती हैं कि सर्दोंने हमेंगुलाम बनाकर रखा। यहां पर 
जितने साननीय सदस्य हैं वे अधिकांश ऐसे होंगे जो कि हुकूमत का मुक़ाबिला कर सकते हूं 
लेकिन अपने घरों में उनकी क्या दशा होती हे यह सभी जायतें हें । इस तरह कहने का बराबर 
एक फैशन चल पड़ा है। जब कभी उत को अधिकार सांगना होता है तो कहते हें कि सरदों ने 
हमारा शोषण किया है, यह ग़लत बात हे । बिना किसी रिजर्वेशन के भी उनकी ताक़त 
बढ़ी हुई है। श्राज कोई यार्ठो नहीं है कि जिस में इन का हाथ न हो लेकित क्‍या होता है कि 
: हल्लार बार कहने पर भी ये लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिये हम पर इस प्रकार का दोष 
न दिया जाय कि पुरुष हम को खड़ा नहीं होने देते । से कहना चाहता हूं कि उनको अब हमारे 
सहारे खड़ा न होने दिया जाय। इस तरह की मांग करना बिलकुल ग्रलत है। यदि स्त्रियां 
पुरुषों के बल पर इस तरह का अधिकार सांगती हैं तो वह गलत चोज्ञ हूं । 


इसी तरह श्री गीविन्द सहाय जी की बात पर हमें बड़ा आइचये हुआ । वह खुद भी 
कह रहे थे कि इससे रिएक्सनरी बातें हो सकती हैं। में इस बात को मानता हूं कि माइनारिटी 
का ख्याल रखना चाहिये लेकिन इसी बात के ऊपर हमारे देश का बटवारा हुआ हूं। मजहब 
के नाम पर जब यहां पार्टियाँ बनीं तो उसका यह नतीजा हुआ कि हमारा देश बंद गया। 
हम समझते हैं कि हमारे देश के बटवारे के बाद हमारी शांखें खुली होंगी कि भविष्य सें हम ऐसा 
नहीं करेंगे । हमारे गोविन्द सहाय जी इन्कलाबी देश चोन से अभी लोटकर आए हैं। सचमुच 
में हमें यह झा थी कि वह इस तरह के संदेश लायें जिस से हम अपने देश को भी जाय चलाये । 
लेकिन आपको ख्याल होगा कि हिल्दुस्तान की कब्युनिस्ट पार्टी वे पाकिस्तान बनाने सम काफी 
हाथ बटाया था। जो उन्होंने कहा कि माइना रिटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये उससे 


२९४ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ ५ नवस्बर, १९४२ 


[ श्री राजाराम शास्त्री ] 

भले ही मुसलमान खुश हो जाय॑ लेकिन देश का भला नहों हो सकत।। हो सकता है कि वोट 
लेने के लिपे रिजर्वेशन किया जाय मगर में इसका सख्त विरोध करता हूं कि मुसलमानों के लिये 
आर स्त्रियों के लिप्रे रिजवंंशन रखा जाप । लेकिन छत्य बात कहने से भी बाज न आऊंगा 
ग्रच्छा हुआ कि उन्होंने अपना संशोधन इस तरह का सदन के सासने नहीं रखा। श्रगर वह 
इसे पेश करते तो कोई मुवाधिब बात नहीं होती । में माननीय मंत्री से अन्त में इतना जरूर 
कहुंगा कि आप ने जो रिजर्वेशन की बातें नहीं मानों हें वह ठीक किया हूँ । में इस को पतन्द करता 
हूं। में विदवास करता हूं कि अगले १० साल के बाद जो शेड्यूलकास्ट का रिजर्वेशन हुँ वह भी 
खत्म हो जायेगा। में जानता हुं कि थोड़े दिनों के बाद वह भी शक्तिशाली हो जायेंगे । फिर तो न 
सर्द और न झरत फा सवाल होगा और न हिन्दू व मुसलमान का सवाल होगा । जो योग्य होगा 
शोर अच्छा होगा, उसको जनता चुनागी। अ्रभी तो शेड्यूल कास्ट के लिये आ्राथिक दृष्टि 
से रखा गया है। क्‍ 

'आ्राखिर सें में, माननोय मंत्री जो से अपील करूंगा कि श्रापको इतना जरूर ख्याल रखना 
होगा कि निर्वाचित प्रेतोडेंट श्रौर मेम्वरों को हटाने का जो अधिकार रखा हे वह समझदारी से 
इस्तेमाल किया जायेगा। आपके हाथ में इसके लिये ताकत दी गयी हैँ बहु ताकत कोई खराब 
नहीं हैं । इसलिये हमें प्‌र्ण आशा हे कि जो कानून हम पास करने जा रहे हैं उसका संदुपयोग होगा। 
हम निश्चित रूप से आपको बधाई देते हें कि आपने चुनाव कराने के लिये इस बिल में कहा है। 
इसके साथ ही साथ इस बात की भी बचाई देते हें कि आप ने इस सदन में किये गये प्रत्येक 
क्रिटिसिज्म को श्रच्छी तरह से ठेक भ्रप (9:० ०७० ) किया हे । 


*श्री हयातुल्ला अंसारी (नाम निर्देशित )---जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे श्रफतोस 
है कि इस वक्‍त जनाब गोविन्द सहाय जी मौजूद नहीं हु वरना उन्होंने जो कुछ तकरीर की हैँ उतसे 
में कुछ फायदा उठाता क्योंकि उनकी तकरोर का श्राधा हिस्सा उन्हीं के खिलाफ जाता है। 
उन्होंने साफ-साफ यहां पर कहा कि हमें जो कुछ करना चाहिये वह एक उसुल को महेनजर 
रखकर एक मुसतक बिल, भविष्य को सामने रखकर करना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू 
मुसलसानों को सीठ का अलग-अलग रिजर्वेशन होना चाहिये । इस उसुल से दिल में एक 
बदख्याल पदा होता है । | 

“कंसे तीरन्दाज्ञ हो सीधा तो कर लो तीर को” 


में पुरानी बहस को याद दिलाना चाहता हूं जिस में अलग भ्रलग इन्तखाब हो ने का जिक्र है । 
में तो समझता हूं कि तादाद के मुत(बिक रिजर्वेशन आफ सीट होना चाहिये। इस सिजसिले 
में में एक मिसाल देना चाहता हूं। श्रब्दुल गफ्फार खां पंजाब की हदसे खड़े हुए, पंजाब की 
हद पर सिर्फ वही एक घराना था। उनकझे लिये तंमाम फिरकेवाराना बातें हुई श्रोर बहुत सी 
उनके खिलाफ तकरीरें को गई। तरह तरह की बातें उनके खिलाफ कही गई । चंकि 
वह पाकिस्तान के करीब था, इसलिये जितनो बातें पाकिस्तान में होती थीं. उन सब का गुनाहगार 
उन्हीं को करार दिया गया,, गोया कि वह मुसलमान. के रिप्रेजेंटेटिव हें। नतीजा यह हुश्रा कि 
इन्तखाब हुआ श्रौर जो कुछ अन्जाम हुआ वह सबके सामने आया।. इसप्तो तरह से यू० पी० 
में भी लोगों का ख्याल था। सोशलिस्ट पार्टी का भी ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था 
कि जिन सोटों से मुसलमान खड़े हुये हें बह तो हाथ से गई। यहां पर भो इन्तखाब हुआ और 
उसका जो शानदार नतीजा हुआ वह सब लोगों ने देखा हो है। मुसलमानों को सीटों का जो कुछ 
नतीजा हुआ, वह सबके सासने झा हो गया। यहां पर इन्तखाब में दो बातों का डर था 
एक तो यह था कि जिन सोटों से मुसलमान खड़े हुये हूँ, वह हाथ से गई और दूसरे यह डर था 
कि मुसलमान उस्मोदवारों को जनता वोट भी नहीं देगो । इस इन्तब्बाब होते के बाद इन सब 
बातों का सबूत मिल गया हैँ। में समझता हुं कि यह जो रिजर्वेशन आफ सीट का सवाल हैं, 





४७" शान अमल न 


*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध यहीं किया । 


हूं $ 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसियलिटीज्ञ (संज्ोधन) विधेयक, १६५२ २६५ 


वह मुसलसल गतल हैँ। श्री गोविन्द सहाय जी काफी तजुर्वेकार हैं श्र उन्होंने इस बात को 
देख लिया हूँ कि लोग इस बात को नहों देखते हें कि वह हिन्दू है या मुसलमान है बल्कि 
पार्टी को देखते हूँ कि वह किस यार्दों से ताललुक रखता है । बोट हिन्दू या मुसलमान को नहीं 
दिये जत्ते हु बल्कि बोट पार्टो को दिये जाते हें। जहां भी वोद की फेटरिस्त आती है, तो इस 
बात को बिलकुल साफ कर रिया हैँ, इपमें कोई गुंजाइश नहीं हैं । जो पुरानी झिद्यरुत थी, 
उसमें खौफ के अलावा एक बात और नी थी और वह ०ह कि हम करना क्‍या चाहते हे और किस 
चीज को अमल में लाते हें। यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है । इस सिलसिले में में मौल;ना 
ठुफेल अहमद की बनाई हुई किताब है जिसमें साफ-साफ दिया हुआ हैँ कि किस तरह से 
इन्तखाब किया जाता हुँ वह में उठकर पढ़ देना चाहता हूं । 


“इंगलिस्तान के एक सशहुर लिबरल ख्याल के अंग्रेज सि० विलियम्स फोर्ड ने हिन्द्ृस्ता 
की कौंसिलों और असेम्बलियों को देखकर कहा था कि यहां तो वजीरों और मेम्बरों का काम यह 
है कि वह ओहदों और सुनाफे के कामों को आपस सें तकसीस करते रहते हे और उन्हें फिरकेवः- 
राना इन्तखाब में नफेग्राम्मा के कार्मो से मुस्तगनी और बेपरवाह कर दिया है । वजह यह हूँ कि 
मोजूदरा हालत में हिन्दू उम्मोदवार घेम्वरी को उस्त वक्त ज्यादा बोट मिलते हें जब वह यह जाहिर 
करे कि वह उनके मजह॒ब और कल्चर की हिफाजत के लिये मुसलमानों ले लड़ेंगा । इसी तरह 
मुसलमान उस्मीदवार सेम्बर को ज्यादा वोट यह कहकर सिलते हुँ कि वह हिन्दू से लड़ेगा। यह 
हालत इस कदर बढ़ गई हे कि उम्म-यारों को खुशबख्ती से अगर इन्तखाब के करीब कोई 
हिन्दू मुस्लिम फिस्नाद हो जाता हुं तो दोनो का काम्न आसान हो जाता है । मुख्त्सर यह कि 
वोटरों ओर मेम्बरों के दरमसियान फिरकावाराना या जुदागाना तरीके इन्तखाब को वजह से 
मुनाफा को तकसतीम अमलन इस तरह हो गई हु कि भ्रवास के हिस्से में तो समजहबी इख्तिलाफत 
को वजह से सर फूटना और इबादतखानों की तौहीन तनज्जुली हे और मेम्वरों के हिस्से में 
जुमलये अक्साम के दुनियाबों मुफावाद आत्ते हैं ।* 

यह हालत है हमारी छिघालत की । मगर पूरे सियासत के साने से तो यह नुक्ते निगाह 
पैदा होता हें और बह यह कि सुसलमान महसूल करता हूँ कि हमको हिन्दू चुनकर लेना है 
ओर हिन्दू भी महसूस करता हे कि हमको मुसलमान चुनकर लेता हें, हालांकि दोनों की 
अ्रक्सरियत और अक्लियत का मुकाबिला नहीं रह गया है । लेकिन पुरानी जहनियत अभी तक 
हैं। यह सियासत तो चलतो हे और जब यह चली तो हम ओर बातों को भूल जाते हेँ। 
झ्ोर वह यह कि हमको किसानों के लिग्रे क्या करना हैँ, गरीब लोगों के लिये क्‍या करना हें, 
सोस्ताइटियों के लिये क्या करना है । अगर इस तरीके से देखा जाय तो सब खत्म हो जाता हूं 
गौर झगर उसी तरीके की शिषासत चलती रही तो दूसरे अन्दाज से उसका नकशा हो बदल 
जायेगा। अ्रब जब कि एक तरफ हम कवल करते हूँ कि इलेक्शन हो जायें तो अच्छा होता 
कि श्री गोविन्द सहाय जी इसको तरफ इशारा न करते । बहुत दिलचस्प बात यह हैँ कि बिलकुल 
तो यह ठोक होता इन्हीं लकजों में कहा गया है कि मुसल मानों के लि पे सीट रिजवं की जाय। इ त्ती 
तरह से पाकिस्तान की पालियामेंट में हिन्दू मेम्बरों ने कहा है कि हिन्दुओं के लिये सीट का 
रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये । वहां आपको सालम होगा कि हिन्दुओं के लिये रिजरवेंशन ञ्राफ 
सीट हैँ क्योंकि वहां उनकी माइनारिटो हे आर वहां सारी लड़ाई डही हे कि यह*रिजव शन 
खत्म किया जाय क्योंकि वह थोड़े से आदमी हैं । वह अगर बोलते हें तो उनको कोई सुनवाई नहीं 
होती है इसलिये उनको अलग न रकखा जाय । आज वहां कसरत हूं मुसलसानों की श्र उनकी 
लड़ाई भो देखे के काबिल है, वहां उनका फिरकेवाराना रंग है, वहां श्राजकल यह चलता हूँ कि 
कादियानियों को रिजर्वेशन आफ सीट दिया जाय क्योंकि वह कहते हें कि इनका मुसलमानों से 
कोई ताललुक नहीं है। मगर वह लड़ रहे हें कि हमको झ्रलग न किया जाय । तो वहां जो लड़ाई लड़ी 
जा रही है, उसका ख्याल रखते हुये श्री योविन्द सहाय जी ने भी बिलकुल उन्हीं अलफाज़ मे कहा 
हैं कि मुसलमानों को सीट का रिजर्वेशन दिया जाय । जसा कि यहां पर कहा गया है कि गवर्नमंट ने 
सब प्रख्तियार ले लिये और वह कर दिया, धह कर दिया, यह सब देखने के बाद एक एंसा ढंग 
निकल गया कि सारी सियासत कम्यूनल झणड़े सें बंट गयी श्रौर गाड़ी श्रागे नहीं बढ़ सकी । 
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[श्री हयात॒लल। अ्रंस्शरी] 

एक चीज़ ओर कही गई हे श्रोर वह मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जीने कही है। 
उन्होंने यह कहा कि मुसलमान जो कग्रेस झे साथ हूँ बहु शो ब्वाय (श09 50५) हैं। 
वह चाहे भले हो इस चोज़ को कहें कि मुसलमान उस वक्त फांग्रेस में नहीं थे और मधल- 
मान उसो वक्‍त कांग्रेस में श्राये जब कि इनामात बंट रहे थे, लेकिन यह बात ग़लत है । मुसलमान 
उप्त बकत भी कांग्रेस में थे जब कि वे जेलों में गये जब कि उन्होंने तकलीफ सहीं और जब कि 
उन्होंने हरतरह से कांग्रेस का साथ दिया। तो उनदा यह कहना कहां तक ठीक हो सकता है । 
मुसलमान तीस साल से उसमें हें और उसकी सियासत में उसने हिस्सा लिया हे श्रौर श्र तक 
बह उन्हीं के साथ चलती रही हैँ श्रीर उसमें काम करती रही है, चाहे वह मुसलमानों की तरफ 
से कम्यूनल करार दे दिये गये हों। बाद में जब मुस्लिस लीग झआाई तो उसने इस शुसल- 
मानों को भी काम्पुनल करार किया। ओर उन मुसलमानों से हमेशा एखतिलाफ किया, 
फिर भी आए ऐसी बातें कहते हें तो इस तरह से श्राज मुसलभानों को शो ब्वाय कहना 
बिल्कुल ग़लत है। यह कोई मामूलो बात नहीं है, इससे बहुत बुरा असर पड़ता हे श्ौर 
उन मुसलमानों को शो ब्वाय कहना आपकी सरासर गलती है। अगर झाप इस बत की 
इन्क्‍्वायरी करेंगे तो यह खुद अपना एक सबृत रखता है। ऐसी बाततो सिर्फ फिरकेबाराना 
लोग ही कह सकते हैं ओर आप इस तरह की बात कह कर जबरदस्ती फिरकेवाराना लोगों को 
भड़काना चाहते हैं शरीर फिरकवाराना फ्साद को उठाना चाहते हें। अगर श्राप एक 
नजर से देखिये तोम पूछता हूं कि मुसलसानों की सीटें क्‍यों श्रलग होनी चाहिये। इस 
तरहसे हिन्दुओं केदिलसे और भी बुरी भावना पेदा हो सकती हें श्रौर उसमें बहुत 
सी खराबियां पेदा हो सकती हें। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से चीजें तक्‍सीम 
नहीं होनी चाहिये। बंधे दुनियां में बहुत सी चीजें हे जो कि तकसीम नहीं होती हें। 
गंगा सदी श्राज तकसीम नहीं हो सकती है, जमुना नदी तकसीम नहीं हो सकती हुँ । किसी 
' जगह का कल्चर तकसीम नहीं हो सकता है । इस तरह से श्रौर भी बहुत सी चोजें हें जो कि 
उगतो हें श्रोरजो क्वि श्राज बहुत बढ़ी हुई भी हें, मदर वे भी तकसीम नहीं हो सकती हैं । 
समिम्ताल के तोर पर आलू तकत्ीम नहीं हो सकता है, पपीता तकप्तीस नहीं हो सकता हैं और 
गुलाब भी तकसीम नहीं हो सकता है। लेकिन तारीफ यह है कि यहां वह चीज़ भी तकसीम 
हुई हैं। तो जो सही तोर से श्रपने को फ्िरिकेवाराना समझते हैं, वे ही इन चीजों को 

तकसीस कर सकते हें। 


श्राज इसकी सबसे बड़ी मिसाल उर्दू ज़बान की हूँ। वह झ्ााज मुसलमानों की जवान 
फहलाई जाती है हालांकि इसके लिये पूरी तवारीख भरी हुई है और उसको देखा! 
जा सकता हुँ कि बह मुसलसानों की ज्बान नहीं हे। श्राज मुसलमानों के यानी 
'उदूं के सबसे बड़े अखबार यहां मिलाप और प्रताप हें। मिलाप के तीन एडीशन निकलते 
हैं। तो आप इन दोनों अखबारों का मुकाबला कीजिये तो आपको इसमें कोई भी ऐसी बात 
नहीं मिलेगी जिससे पता. चले कि यह मुसलमानों के लिये ही है। और दूसरे भी अखबार हैं, 
तो इस तरह से उनमें उर्दू की जो बात कही गई हे वह रुपये में एक श्राना के बराबर है । कोई ससल- 
मान और दूसरे अ्रखबारों को नहीं पढ़ता हैँ और एक-दो अखबारों में इस तरह की शिकायतें 
भी रहती हेँ। ये आप नहीं कह सकते हें कि इन अखबारों को मुसलमान ही पढ़ते हैँ। 
उसके अन्दर कोई कम्यूनल बातें नहीं होती हैँ । तो श्राज इस तरह की बात को कह देना कि 
उद सुसलसानों की ज़बान है, थह बिल्कुल ग़लत है और इसके लिये तवारीख भी देखी 
जा सकती हूँ। श्राज तवारीख को देखने के बाद यह कोई नहीं कह सकता हे कि उर्द 
मुसलमानों की जुबान है। इस तरह की निगाह लोगों की बदलनों चाहिये और लोगों 
को यह महसूस करना चाहिये कि वें ऐसी गैर जिम्सेदाराना बात न कहें । इससे फिरकापरस्ती 
झौर भी बढ़ सकती है। और लोग यहां पर जो भी बात कहते हें उस्तकी प्री-प्री तस्वीर 
नहीं खींचते हें। इस किस्म की चीज़ से खतरा भी पेदा हो सकता है। इस तरह 
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से जो भी बात यहां कही गई हो उससे मुझे डर होता है कि लोगों को इससे बहुत नुकसान 
न पहुंच जायें। मुझे श्रफसोस हैँ कि इस समय वह साहब मौजूद नहीं हूँ, नहीं तो में उनको 
बतलाता कि हक़ीकृत में उनको बहस क्‍या थी, उन्होंने क्या कहा था और श्गर वे उसका 
सही झन्दाज़ा लगाना चाहें, तो वे इस बात को देखें कि मेंने क्‍या कहा है । 


श्री प्रतापचन्द्र आज़ाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक श्राज जो कौंसिल 
ने पास किया हूँ उसे में यह समझता हूं कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी का च्योतक है और सही मानी में 
अगर हम इस बिले के अनुसार शहरों में चुनाव करायें तो में यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर 
बह तसाम चीजें मौजूद हें जो एक प्रजाठन्‍्त्र के उसूल में हो सकती हैँ । में बिला शक यह कह 
सकता हुं कि श्रगर इस बिल को देखा जाय तो मालूस होगा कि यह बिल स्यथनिसियेैलिटीज्ञ के 
श्रन्दर एक अच्छी खासी ऋान्ति पैदा करता है और पुरानी तारीख को बदलने का एक नया 
रास्ता दिखाता हूँ । डेमोक्रेसी के अन्दर २, ३, ४ सूरतें हुआ करती हें और उन पर अगर कोई 
कानून या बिल पूरा उतरता हैँ तो सही मानो में डेमोक्रेसी वहां कामयाब हो सकती हे । पहली 
सूरत प्रजातन्त्र के लिये यह होती हूँ चुनाव की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे उसके अन्दर 
निष्पक्षता की झलक दिखाई दे। इस बिल का जहां तक सम्बन्ध हे उसके अन्दर नई चुनाव 
व्यवस्था है यानी एलेक्ट्रल रोल बनने से लेकर और जिस एथारिटी के हाथ में ०ह काम दिया गया 
हैं बह काफी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथ में दी गई हैँ। दूसरी चीज़ प्रजातन्त्र की कामयाबी के 
लिये जरूरी जो होती हैँ वह यह कि बिना किसी जांत-पांत के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति जो 
बालिग हो उसको पूरा अधिकार हो कि वह अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल कर 
सके । तो में यह भी देखता हूं कि इस बिल के अन्दर वह बात भी मौजूद है श्लौर रिजवेशन 
श्रादि जो डेसोक्रेसी के दुश्सन हे वह इसमें नहीं हे ; जहां तक स्त्री और पुरुषों का सम्बन्ध हें 
वह भी में समझता हूं कि ठीक नहीं हे इसलिये कि इन चीजों को श्रब आप कब तक चलने 
देंगे कि यह हिन्द है और यह मुसलमान है, यह॒स्त्री और यह पुरुष हे हमें तो ग्ब ऐसा एटसास- 
फियर लाना है जिसके अन्दर रह कर हम अपने को एक सोसाइटी सहसूस करें। हर औरत 
और आदमी के एक ही अ्रख्तियार हें वह जहां चाहे खड़ी हो सकती हे और जहां चाहे वोट 
दे सकती हे । किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है । ऐसा भी नहीं हैं कि आदमी खड़ा हो तो 
गौरत वोट न देगी और ऐसा भी नहीं है कि औरत के खड़े होने पर पुरुष बोट न देंगे । 
इसलिये में समझता हुं कि यह प्रथा अब और अ्रधिक दिनों तक नहीं चलने देना चाहिये । 


तीसरी चीज्ञ जो डेमोक्रेसी ढांचे के लिये ध्यान में रखने के काबिल हूँ वह यह हैं कि 
उस ढांचे केजो कमंचारी हों उनके जो राइट हों उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिये सो भी 
इस बिल के अन्दर पूरी तरह से मौजूद हँ। कसेटी का झम्ेला खत्म करके उसमें भी 
ऐसा कर दिया है कि जैसा श्रभी संशोधन से था । कहीं पर सुपरिदेंडेंट, कहीं पर चेयरमेत एजूकेशन 
कमेंटी, कहीं पर प्रेसीडेंट बोर्ड ॥ इस बात का बहुत ज्ञोर दिया गया ओर वह यह कि हमारे बहुत से 
साथियों ने कहा कि एक लोकलसेल्फ गवनेमेंट बोर्ड बनाना चाहिए और उन्होंने इसकी 
अहमियत इसलिए और भी ज्यादा जाहिर की कि इस लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के जरिए 
से जो भी कर्मचारी अपाइन्ट होंगे उनके साथ निष्पक्ष तौर से न्याय होगा। में समझता हूं 
कि स्यूनिसिपल बोर्ड की डेसोक्रेसी और स्यूनिसिपल बोर्ड के श्रख्तियारात को यह चीज़ कटेल करती 
है। जब हम म्यूनिसिपल बोर्ड स को बनाते हें, जब हस जनता को यह अख्तियारातत देते हे कि श्रपती 
राय से स्यूनिसिपल बोर्ड के प्रधान को चुने, जब हम जनता को यह अख्तियार देते हैं कि 
बह अपनी राय से सेम्बरों का चुनाव करें उसके बाद हम यह शक करने लगें कि जो जनता द्वारा 
प्रधान चना जायेगा या जो मेम्बर चुने गए हैँ, उनका जो बोर्ड बनाया गया हे वह वहां के 
फर्मचारियों के साथ पूरे तौर से न्याय नहीं करेगा श्रौर उनके साथ भ्रन्याय करेगा तो में समझता 
हूँ कि यह चीज़ डेमोक्रेसी के विपरीत है। जब हम इतने बड़े बोर्ड को चुनकर 
बेठालते हें, जिसको सारे शहर की जनता का विश्वास हासिल होता हैं के उस पर हम 
तुरन्त अविश्वास प्रकट करें श्ौर यह कहें कि इसके हाथ बांबने के लिए कोई लोकलसेल्फ 


श्श्द लेजिस्लेटिव कोंसिल [५ नवस्बर, १६५२ 


[श्री प्रताप चर्ध श्राजाद] 


गवर्नेमेंट बोर्ड होना चाहिए जो सारे कर्मचारियों की नियुक्तित करे तो में समझता हूं कि 
यह बात सुतासिब न होगी । जो बात ग़रीब श्रमोौर वाली बार-बार है जाती हूँ उस बात 
को इतनी बार कहे जाने के बावजूद भी में नहीं समझा ओर आज उन्होंने एक बात और 
कह दी कि इतने बड़े चुनाव में धन के बल पर लोग चुने जाते हूँ। 


श्री कुबर गुर नारायण-.-में समझता हूं कि कोई नई चीज़ कही जाय, या जो 
प्वाइन्ट्स डिस्कस होने को रह गए हों उन्हीं को कहा जाय तो ज्यादा श्रच्छा होगा । राजाराम 
जी ने जो कहा उसका जवाब श्राप दें, गोविन्द सहाय जी ने जो बात कहीं उसका जवाब कोई दूसरे 
सज्जन दें, तो इस तरह तो बेकार में समय नष्ट होता हे । 


श्री राजारास शास्त्री--पहले श्राप एक नमूने की स्पीच कर दें। 


श्री प्रतापचर्र आज़ाद--में तो चुनाव के सम्बन्ध में ही बात कर रहा था। उपाध्यक्ष 
महोदय, में यह भ्र॒ज़ञ कर रहा था कि जहां तक एडल्ट फ्रेंचाइज्ञ के अ्रन्दर चुनाव का सम्बन्ध हे 
में यह समझता हूं कि इसमें रुपया देकर वोट हासिल करना संभव नहीं है। एक शहर में 
जहां कि दो लाख, तीन लाख बोठसे हूँ, एक प्रधान जो कि तीन लाख वोट हासिल करने 
के लिए श्रपना नामिनेशन कराता हैँ चाहे वह किसी पार्टी का हो, चाहे वह कितना ही 
मालदार क्यों न हो लेकिन में समझता हुं कि यह सम्भव नहीं कि तीन चार लाख 
बोटर्स को रुपया देकर कोई आश्रादमी वोट हासिल करें। तीन चार रुपया प्रति आदमी 
देकर भी अगर बोद हासिल करें तो भी में समझता हूं कि कस से कम १५, २० 
लाख रुपया श्रगर खर्चे करे तब शायद इस बात का इरादा कर सकता है कि में रुपया देकर 
वोट हासिल करूं। विछले जो जनरल एलेक्दान हुये उनमें हो सकता हैं कि दूसरी बहुत सी 
बुराइयां रही हों लेकिन मेरा भ्रपना यह विचार हूँ कि ब्राइयों के साथ किसी भी विरोधी 
बल के साननोीय सदस्य ने यह बात नहीं बताई कि रुपये के लालच से वोटर तोड़े गए। 
जहां लाखों की संख्या में वोटर होते हें वहां पर इस प्रकार रुपया पेसा देकर बोट को हाप्चिल फरता 
में समझता हूं कि यह चोज़ सम्भव नहीं है । 


... मजबूर वाली बात और गरीब वाली बात जिसको श्रभी श्री राजाराम शास्त्री जी ने कहा 
था लेकित उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है कि उस सद्भद्र का प्रतिनिधित्व पेश करने के 
लिये उसके अन्दर क्या होना चाहिये। रिजवें गन की बात जहां तक सम्भव हे में समझत। 
हूँ कि यह डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपुल के खिलाफ है। मुझे खुशी हुई कि इसको कोश्ापसेन में नहीं 
रखा गया है । चाहे वह कांग्रेस गवर्नेमेंट हो, चाहे वह सोशलिस्टों की गव्न॑मेंट हो, चाहे कोई 
गवर्नमेंट हो । जब कभी नामिनेशन करते हें तो वे अपने नुक्तये निगाह से करते हैं। में बिला 
शक यह भी कह सकता हूं कि ज्यादातर जो नामिनशन होते हैं वे उसी पार्टी के होते हैं 
जिस पार्टी की गवर्नेमेंट होती हैँ। इस वजह से फेयर चुनाव झौर निष्पक्ष एलेक्शन के लिये 
में यह ससझता हूं कि यह निहायत जरूरी था। नामिनेशन का जो यह सिस्टम हैँ उसको 
समाप्त होना चाहिये | माननोय मंत्री जी के भाषण के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि वे बातें 
जो चुनाव के लिये बनेंगी उनमें आ जायेंगी या जब अगला म्युनिसिपल बोर्ड का बिल पास 
होगा उसमें पूरा हो जायेगा। एक दो बात ऐसी हूँ जिसको में सुझाव के तौर पर पेश 
करना चाहता हूं। मुझे इस प्रकार की पूर्ण श्राशा हे कि रूल्स बनते समय इसको ख्याल में 
रखा जायेगा। एलेक्शन के सम्बन्ध में हम गरीब भ्रौर श्रमीर के भेद को भिटाना चाहते 
हूँ तो हमें एकबात पर श्रवद्य ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से जनरल एलेक्शन 
में हुआ कि चुताव में कोई झादसी सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तांगा, लारी 
इस प्रकार की सवारियों का प्रोहीबिशन जनरल एलेक्शन में स्यृनिस्तिपल बोर्ड का जो 
एलेक्शन हो, उसके अन्दर एक प्रोसेंड्योर बनाना चाहिये कि किसी प्रकार की सवारी कोई 


छन्‍्डीडेट न इस्तेमाल करे। जो घनी वर्ग के लोग हैं वे चुनाव में सवारी इस्तेमाल कर 
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सकते हैँ और ग्ररीब जनता सवारी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो सवारी इस्तेमाल 
करता हैँ वह बोर्स को जल्दी ला सकता हे श्रौर जो सवारी नहीं ला सकता है, उच्तके बोर 
बाद में आते हें इससे उसको नुकसान पहुंचता हैं। जब झूल्स और प्रोसेंड्योर बलेगा 
तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा। 


पिछले जनरल एलेक्शन में देखा गया कि पालियामेंट श्ौर श्रसेम्बली के चत्राव में 
बैलेट पेपर एकही स्थावपर मिलताथा। श्रक्सरजो मतदाताथे उन्होंने ऐसाकियाकि 
दोनों बेलेड पेपर एकही बक्से सेंडालतेथे। वेलेट बाक्सजों थे वे एक ही स्थातवपर 
रखे गये थे इसलिये इस चुनाव में भी यह सम्भावना हो सकती हैं कि झल्दी सरेम्वर्स 
काआदमी पांच पेपर लाये लेकित वहुज्यादा पढ़ालिखा नहोने के कारण श्रीर ज्यादा 
समझदार न होने कारण उन तमाम पेपरों को एक ही बैलेद बाक्स में डाल सकता हु। 
इससे गड़बड़ी हो सकती हे। में सुझाव के तौर पर यह श्रज्ञ करता चाहता हूं कि जहां 
तक हो सके या तो सिगिल मेम्बर कान्सदीट्यू एन्सी बनाई जाय औ्रौर यदि ऐसा पम्मव 
नहो तो कम से कम यह जरूर होकि बैलेट पेपस के बक्स इसप्रकार से इतनी द्र-दुर रखें 
जाये कि एक भेम्बर एक बकस में एकही बेलेट डाल सके । जा 

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हुं कि इसके अन्दर जो प्ररविजत ससपेन्शन का रखा गया 
है, में माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद यह समझा हूं कि वह जरूर आवश्यक था लेकिन 
में यह कहना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल उसी हालत में किया जाय जब इसकी बहुत ही खास 
जरूरत आ पड़े और इसको इस तरह से न बनाता चाहिये जैसा कि रिमृवल का हूं। 


ध्रव आखिर में में रिजवेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक 
करी गोविन्द सहाय ने रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इम्फैसिस की । में तो यह समझता हूं कि झायद 
आज हमारे मुसलमान भाई जो इस हाउस के मेम्बर हें या इस हाउस के सेम्बर नहीं हैं बाहर 
हैं उनकी भी अगर राय ली जाय तो मेराअपना विचार हैँ कि आज हिन्दोस्तान और पाकिस्तान 
बनने के बाद रिजर्वेशन और सेपरेट एलेक्टोरेट के नतीजे और उनसे होने वाली बर- 
बादियों को देखने के बाद ६९ फीसदी मुसलमान ऐसे हुँ जो एक राय होकर यह 
कहेंगे कि रिजर्वेशव आफ सीद ही भारत के डुबोने का कारण है । आज हिन्दोस्तान के 
अन्दर जितनी स्तराबियां हैं श्रौर कम्पूनलिज्म है, यह प्तारी खराबियां जो अमल में आई 
उनका कारण सेयरेट एलेक्दोरेह श्लौर रिजवेशन श्राफ सीट ही है । भी गोविन्द 
सहा५ की इत बात को सुनकर मुझे बड़ा झाइचर्य हुआ लेकिन में समझता हूं इसमें उनका भी 
दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी का यह बिल मुझे ऐसा मालूम होता हे 
जैसे एमलेस आदमी को यह नहीं दिखाई पड़ता हैँ कि वह कहाँ जाय। श्री गोविन्द सहाय 
के सम्बन्ध से. भी मुझे ऐसा ही मालूम पड़ता है। उन्हें आज यह नहीं सालूम होता है कि 
वह क्या कहें और क्या न कहें। रिज़र्वेशत आफ सीट का जब एबालिशन हुआ था तो 
वहभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही नहीं थे बल्कि गवर्नेमेंट पार्टो के एक जिम्मेदार 
ग्रादमी थे । उस समय इन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई ॥ आज में इस आवाज़ 
के उठने का एक ही कारण समझता हूं। जैसे डूबनेवाले को एक तिनके का ही 
सहारा होता है उसी तरह से श्राज वह हिन्दुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर यह आ्रावाज 
उठा रहे है ताकि मुसलमान भाई यह समझे कि श्राखिर उन्होंने उनके लिये कुछ कहा तो 
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वह उनको खुश करना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि 
झ्राज मुसलमान भी उस चोज से उतना ही चिढ़ता है जितना हिन्दू | श्रोर श्राज कोई भी 
श्रादमी जो समझदार है वह इस बात को नहीं चाहता है कि रिजवेदन श्राफ सीद्स के 
नाम पर कोई चीज़ बाकी रहें। इसलिये में समझता हूं कि यह रिजवेशन श्राफ सींदु 
का मसला बिलकुल आउट आफ डेट है। इसलिये में समझता हूं कि बिल हर अकार से 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अन्त में में श्राशा करता हूँ कि इस बिल के अनुसार जहां तक ही सके 
जल्द से जल्द चुनाव हो जिससे जो बातें इस बिल के अन्दर रखी गई हूँ वह अ्रमली डर पं 


३०० लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवम्बर, १६४२ 


[ श्री प्रताप चन्द्र झाज्ञाद | 


श्रावें। और जो हमारे स्यूनिसिपल बोर्ड हें वह एक डेसोक्रेटिक म्यूनिसिपल बोर्ड बन सर्के , 
इन दाब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं । 


श्री प्रभु नारायण सिह-.--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधनों के बाद जो बिल हमारे 
सासने आया है, उसको देखने से ऐसा मालूस होता हूँ कि लोकतंत्र की परम्परा को कायम 
करने की जो बहुत चर्चा होती रही है इस बिल से उस परम्परा की भावना झलकती नहीं है। 
जहां तक सवाल इस बात का है कि नया बिल ला करके ओर त्रमाम मसलों को हल किया 
जायेंग। जो कि स्वायत्त शासन के सिलसिले में पूर्ण होंगी इसको देखते हुये. यदि इस बिल में 
ऐसे संशोधन हुये होते जिसमें कि केन्द्रीयकरण की जो प्रवृत्ति हैं बह कम हुई होती तो 
उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत इस माने में भी हुआ होता कि श्राज एलेक्शन कराने के 
साथ ही साथ जो यह बिल थोड़ा स्वायत्त शासन की सोमा जो सोमित हे उसमें और चाहे नियंत्रण 
किये गये हों लेकिन लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया । संशोधन जो कि इस बिल में 
ही सकते थे आसानी से वह नहीं किये गये । श्राज वह बिल १६१६ की तरह का हमारे 
सामने हें। जिस तरह से कि श्रंग्रेजों के शासन काल में बोर्डों का नियंत्रण ज्ञिला श्रधिकारियों 
के हाथ में डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेट के हाथ में, कमिश्नरों के हाथों में रहा है वह श्रधिकार उनके 
हाथों में वैसे ही हे और उसके साथ ही साथ सरकार नियंत्रण स्युनिसिपल बोडों के 
ऊपर पा रही हैं बनिस्बत इसके कि स्वाथत्त शासन का ख्याल करते हुये लोकतंत्र 
की परम्परा का ख्याल करते हुये. शक्ति को विकेन्द्रीकरण किया गया होता। यह कहा 
जा सकता हूँ कि जब पूरे बिल को लायेंगे तो उसमें यह सब बातें रहेंगी लेकिन में 
ऐसा महसूस करता हूं, बड़े-बड़े परिवर्तनों का ख्याल करते हुये कि छोटे-छोटे परिवतेन को मान 
लिया जाता जो कि इस स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में लाये गये थे। इस सिलसिले में यह जो 
बिल हमारे सासने हे, उसको देखते हुये उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि श्राज 
सरकार को अ्रधिक से अधिक इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जब वह ताक़त 
श्रपने हाथ में लेते हें तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह कम से कम ताक़त 
का सेंट्रलाइजेंशन करे। मुझ्न यह बात कहते हुये दुःख होता हे कि बनारस के स्यूनिसिपल बोड्ड 
के सिलसिले में सरकार की नीयत किस तरह को रही हे । उससे इस प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई 
पड़ती है कि सरकार की मंद्रा कहीं ऐसी तो नहीं है कि इस कानून को जिससे शक्ति 
केन्द्रीयफररण होता हैँ उसका दुरुपयोग हैँ। इसी सिलसिले सें उपाध्यक्ष महोदय, में जिक्र 
करना चाहता हूं कि बनारस कांग्रेस कमेटी हर साल भ्युनिसिपल बोर्ड के टाउन 
हाल में प्रदर्शवी करती हे । इस सिलसिले में बनारस म्यूनिसिपल बोर्ड का बनारस कांग्रेस कमेटी 
पर २६ सो रुपया बाकी हे। उस के साथ ही साथ बनारस म्युनिसिपल बोर्ड में एक कमरा 
कांग्रेस कमेटी ने तीन साल से कब्जे में ले रखा हे लेकिन श्राज तक बावजूद कोशिदय करने के भी 
वह कमरा म्पुनिसिपल बोर्ड खाली नहीं करा पाया है । श्रभी कल हो बोर्ड को मीटिंग में जो 
डिस्कशन हो रहा था वह इस सिलसिल में था कि बनारस में राजनैतिक सम्मेलन होने जा रहा 
हैँ उसके लिय॑ कांग्रेस कमेटी ने स्युनिसिपल बोड का ग्राउन्ड सांगा है । वहां पर जो इसकी बहस 
हुई उसको देखने से यह बात मालूम हुई हूँ कि सरकार से इस बात के लिये इजाजत मांगी गई 
हूँ कि चूंकि कांग्रेस कमंटी ने तीन साल से वह २६ सो रुपया नहीं दिया है, इसलिये हम को कांग्रेस 
कमेटी पर मुकहसा करने की छूट दी जाय । मे यह उदाहरण इसलिय दे रहा हूं कि किस तरह से 
पार्टी क ताम पर केन्द्रीयकरण होतें हुये भी ऐसी हकतलफी होती है इस सिलसिले में उपाध्यक्ष 
महोदय, में श्रजं करना चाहता हूं कि ** * * है «428५ 
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डिप्टी चेयरसेन--वह तो आप बो्ड की पावर के बारे में कह रहे हें । 


श्री प्रभु नारायज सिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसमें पावर का 
समिसयूज न हो इसलिये यह कह रहा हूं। में बतारस कांग्रेस कमेटी का उदाहरण दे रहा था 
कि वह हर साल एक नया स्मारक बनाकर इस भ्युनिसिपल हाल में छोड़ जाती है। वह तो 
इस तरह से कार्य करतो है लेकिन जब उत्त पर सुकदमा चलाने के लिये स्वायत्त 
शासन विभाग से इजाजत मांगी जाती हे तो वह इजाजत नहीं मिलती है और उसको हक नहीं 
दिया जाता है। तो में ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से नियंत्रण को बात है उसको देखते हुये 
हम इस बात को कहना चाहते हूँ कि झ्राज जो केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति है उस के लिये यह 
बिल हमारे सासने है । यदि इस के अन्दर विकेन्रीयकरण को मनोवृत्ति होती तो हम समझते 
कि यह लोकतंत्र का परिचायक है। हमारे माननीय सदस्य यहां पर खड़े होते हे और इस 
बिल को लोकतंत्रवाद की आदशेवादी कसौटी पर कसना चाहते हैं । . हमें यह देख करके आदचर्य 
होता हैं। अडल्ट सफरेज से चुनाव होने जा रहा है यह बात ठीक है, इसके साथ ही साथ 
रिजवेशन आफ सीट्स सी नहीं ह लेकिन यह इस बिल की खसूसियत नहीं है वह तो १६४८ के 
बिल में आ गया था। आज जो बिल हमारे सामने है उसमे हम सोचते हूँ कि कम से कम जो 
छोटें-मोटे सुझाव हमने दिये हैं वे मान लिये गये होते तो इस में जो नौकरशाही का इलेक्टोरेट 
बाडी पर नियंत्रण हे वह कम हो गया होता। इसमें सरकार का नियंत्रण है उसकी जगह पर 
किसी ईम्पाशियल बाडी का होता जिसमें कि उसके भी प्रतिनिधि होते ॥ यह छोदी सी बात 
समान लो गयी होती तो हम समझते कि लोकतंत्र परम्परा का ख्याल किया गया है । उसके 
साथ ही साथ जब हम देखते है कि श्राज किसी भी बोर्ड को सुपरसीड कोने को कोई सोमा नहीं है 
है तो भी हमें चिन्ता होती हू कि लोकतंत्र मर्यादा का कहां ख्याल हो रहा है? इस बिल को 
देखने से ऐसा मालूम होता है कि जंसा अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी श्रभी शासन के योग्य 
नहीं हें इसलिये वे शासन नहीं दे रहे हैं। जो बहस के सिलसिले में दलीलें दी गयी हैं उनसे यह 
मालूम होता हें कि केन्द्रीयकरण इसलिये कर रहें हूँ क्‍योंकि ये बोर्ड ठीक तरह से चला 
नहीं सकेंगे । तो यह दलील ऐसी ही हे । 

'इसी के साथ-साथ इस बिल में कुछ कमियों को दूर किया गया हू । प्रेसीडेन्ट के संबंध 
में जो एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की बात रखी गयी हे वह बहुत ही श्रच्छी है । उसके लिए 
जो संशोधन आय! हैं वह बहुत ही अच्छा हे चाहे वह कांग्रेस पार्टो के अधिक व्विरोध की वजह से 
भाननीय मंत्री जी ने इसको माना है या और कोई वजह से साना है । में समझता हूं कि यह बात 
इस बिल में बहुत अच्छी है । में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। में चन्द बातों की तरफ सरकार 
का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इलेक्शन के रूल्स बनाते वक्‍त भ्रापको इस बात पर ध्यान रखना 
चाहिये कि इलेक्शन के संबंध में जो शुबहात और हांकाये पेदा हो गई उनको दूर किया जाय । 
बैलेंट बाक्स पर लोगों का विश्वास रहे और प्रजातंत्र से भी लोगों का विश्वास न उठे। 
इसी के साथ-साथ गोविन्द सहाय जी ने रिजवे गन आफ सीट के लिए भी कहा। चूंकि श्र थर्ड 
रीडिंग के वक्‍त इस का कोई सवाल ही नहीं उठता हे, इसलिये श्रब इसका कोई सवाल ही उठाना 
बेकार हैं । लेकिन इस के साथ हम यह भी अपना हक़ समझते हूँ कि हम भी इस पर अपनी राय 
जाहिर कर दें। गोविन्द सहाय जी ने जिस तरह से अपनी राय जाहिर की हूं वह बहुत ही 
खतरनाक और भयंकर तरीका है । श्राज मुल्क जिस परिस्थिति ओर वातावरण में है उसके 
झाधार पर आप मुल्क को कम्युनिज्म की तरफ़ लिये जा रहे हूँ । में समझता हुं कि खराबियों 
को दूर करने के लिये उन्होंने जो यह सीट का रिजर्वंशन बताया है वह ठीक नहीं। 
हिन्दुस्तल और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्‍त सोशलिस्ट पार्टी ने इसकी मुखालिफत इस बिना 
पर की थी कि अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनता हे तो हिन्दू ओर मुसलमानों में एक जदो- 
जह॒द पेदा हो जायगी और धारसिक आधार पर एक समाजवादी व्यवस्था पंदा हो जायगी । 
सोशलिस्ट पार्ठी ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बटवारे का विरोध किया था में देखता हूं 
कि आज फिर इस सरह से रिज़वेशन श्राफ सीट के सवालको पैदा करना किसी तरह से 
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[श्री प्रभ नारायण सिंह] हे हि 

भी ठीक नहीं है। में समझता हूं कि इस ज़माने सें वर्ग संघर्ब करना ठोक नहीं है। भ्राज 
कल इस तरह से नारे लगाने से देश को हानि होने का खतरा हू । हर एक फा श्रपना प्रोग्राम 
होता है और उसी के श्राधार पर वह चलता हे । 

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांग्रेस सरकार से इस बात की शिकायत है कि जिस तरोक़े 
से जनरल इलेक्शन और दूसरे मोकों पर उन्होंने मुसलमानों को इस बात का डर दिखलाया 
कि यदि तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले समझे जाभ्रोगे 
तो इस तरह की जो बातें ज्ञाहिर की गई हैं वह न होनी चाहिये थीं। में समझता हूं कि कांग्रेस 
को भी अपने प्रोग्राम के आधार पर भुसलमान जनता के पास या किसी जनता के पास पहुंचना 
है और सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी इसी श्राधार पर जनता के पास पहुंचना है 
तो आ्राज यह रिजर्वेशन का सवाल उठाना उचित नहीं हे। यदि मुसलमानों के लिये रिज़र्बेशन 
आफ़ सीट का सवाल उठता है तो कल फिर सिक्ततों के रिज़वेंशन का सवाल पेदा होगा श्रौर पररों 
ईसाइयों के रिज़र्वेदन का सवाल उठ सकता हैं । इस तरह से एक श्रज्ञोबो गरोब शक्ल देश 
में पेदा हो जायेगी। श्री गोबिन्द सहाय जी हाउस में नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में 
यह कहना चाहता हूं कि कोई भी साननीय सदस्य यदि हाउस मे श्रपनी राय जाहिर करे तो 
उनको समझता चाहिये कि उनकी राय का कितना दुष्परिणाम और व्यवस्था को बदलने की 
गुंजाइश होगी में तो कहता हूं कि वह केवल 'राय ही नहीं हूँ बल्कि उसका एक भयंकर परिणाम 
भी हो सकता है श्रगर हम उनकी जिस्मेदारी को सोचते हुं।_ इन शब्दों के साथ में यह कहना 
चाहता हूं कि जो बिल इस सदन के सामने हु उसको देखते हुये जेसा कि सेन पहल अ्र्ज किया 
कि यह लोकतंत्र को मनोवृत्ति का परिचायक हूँ । माननीय मंत्री जी ने चूंकि यह आ्राइवासन दिया 
है कि वह दूसरा अमेंडसेंट बिल इस सदन के अन्दर लाने वाले ह॒ या दूसरे सदन के श्रन्दर लान वाले 
है, में ग्रधिक कुछ न कह कर सिर्फ़ उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का 
जो रवेया अब तक रह! है यदि वही रवेया रहा तब तो मुझ उम्मीद नहीं है कि कोई अ्रमेंडमेंट 
बिल इस संबंध का आयेग। । तब भी कोई एक झाध क्लाज़ को सुधारने की बात होगी और उससें 
भी यही कहा जायेगा कि सदन के सामने यह बात रक्‍खी गई हैँ उसमें इस किस्म की दिक्कत है 
इसलिये इसको इस वक्‍त पास कर दिया जाय और फिर दूसरा अमेंडमेंट बिल श्रायेगा और इसी 
तरह की दूसरी बातें कही गई और बे कार का श्राशवासन दिलाया गया तो कोई फ़ायदा इससे नहीं 
हीोगा। लेकिन मेरा विश्वास हे कि जिस उत्साह से उन्होंने इस कार्यभार को लिया हे 
उससे कम से कम मे इस खतरे को नहीं समझता हूं कि सन्‌ १६३४ में कमेटी बनाई श्र उसके 
बाद सन्‌ १६४० में रिपोर्ट आई और फिर १९४६ में कांग्रेस गवर्नेमेंट श्राई और काफ़ी दिनों के 
बाद सन्‌ १६५२ में इस सिलसिले का बिल कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया तो अगर 
उस बिल में इसी तरह नौकरशाही की मनोव॒ त्ति रही तब तो किसी भी माने में इस सदन को 
बह मंजूर नहीं करना चाहिये । यदि इस इलेक्शन में ज्यादा देर न दी गई होती तो मे समझता हूं 
कि में कभी भो इस बिल को मानते के लिप तैयार नहीं होता इसलिये इन्हीं आबजर्बेशन के 
साथ कि यह बिल निकठ भविष्य में सामने आयेगा, में इस बिल का स्वागत करता हूं । 

“श्री बद्ी प्रसाद कक्‍कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) जनाब डिप्टी चेयरमैन 
साहब, निहायत खुशी कासोक़ा है कि ऐवास के हर दो जानिब से इस बिल की खबियों का काफ़ी 
अहसास हुआ और उसके जमीर में श्रपते झ्थालात के बसूजिब ख्यालात जाहिर किये हैं। में 
यह जानता हूं कि सें क्‍या हूं, म॑ डेसोक्रेसी का कायल हूं । लेकिन जब दिलोदिमाग पर हरकत 
देखता हूं तो उनकी हालत अजीब ही दिखलाई देती है, उनके र्यालात कुछ श्रजीब रंग रखते 
हैं, कुछ अजीब ख्याल पैदा करते हें। जहां तक बढ्री प्रसाद कक्‍कड़ का सवाल है तो बह लोकल 
इन्स्टोट्यूट्स यानो डिस्ट्रक्ट बोर्ड और भ्युनिसिपल बोर्ड आज़ादी के बाद रहना या उनके रखने 
की कोशिश करने पर कतई एतमाद नहीं करता है । क्योंकि यह एक खिलोना था दिल बहलाने 
का और उस गवर्नमेंद का जिसने हमें गू लामी की जंजीरों मे बांधकर बहुत से दिल बहलाने के 
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कसदस्थ ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विवेयक, १६५२ ३ 


नह 


छरे 


लिलोने दिये, तो उनमें जो इन्सटीद्यूशन्स थे, वेये ही लोकल बाडीज़ थंत्रौर उनमें इसी का 
काम था। हमसे इसी के इन्तजाम को कूवत क़रार दे दी गई और हमसे कहा कि तमको इस 
बात का मौका है कि तुम अपने सुल्क का खुद इन्तजाम करो । चूंकि उसका गलामी से ताल्‍लक 
था, लिहाजा उससे वे गुलामाना हरकतें पैदा करना चाहते हें । जब में अपने र्याल की तरफ और 
जमाने की हरक़तों की तरफ देखता हूं कि मुझे खुद भी बहुत परेशानी होती है । में यह समझा 
करता हूं कि यह करेप्दन क्यों पैदा होता है और बह भी एक छोटे से छिले में हुआ करता है । 
इसके लिये सिर दो दलीलें हें। उनमें से एक स्थुनिसिपेलिटीज्ञ और दूसरा कलेबद्रेट हे। 
इनके यहां तनख्वाहें इतनी कलोल होती हैं कि गुजर होना मुश्किल हे और जब तनरवाहे इतनी 
कलील होती है, तो नीयत भी उनकी बद हुआ करती हे । लेकिन चूंकि में डेमोक्रेसी का कायल 
हूँ, इसलिय श्राज भी यह कहुने का अ्रख्तियार रखता हूं कि जिस कदर आज स्पुनिसिपेलिटीज्ञ 
श्रौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को अपने इन्तज्ञाम करने के लिये अ्रधिकार दिये जा रहे हे, वे भी बहुत 
कम हैं और पश्रगर इससे भी ज्यादा हों तो और भी अच्छा और बेहतर है। हालांकि ज़माने की 
रंगत, रफतार, रंगीनियों और तब्दीलियों का एहसास सब करते हे और हमें लखनऊ कौ जिन्दा 
मिसाल से सबक लेना चाहिये, क्योंकि पारसाल लखनऊ म्पु निसिपल बोर्ड का इन्तजाम मेने खद 
देखा जोकि श्रब एक आई० सी० एस० के लुपुर्दे किया गया है, तो आप देखेंगे कि उसको काम 
में और उसके इन्तजाम में पहले से बहुत ज्यादा अच्छाई झा गई है। और पहले से कितना 
ज्यादा अच्छा इन्तजाम हो गया है । लिहाजा मुझे इस बात पर एतमाद होता है कि श्रगर 
भ्यनिसिपेलिदीज्ञ में कहीं खराबी होती है, तो उनका सुपरसेशन करने के अलावा और कोई 
दूसरा इलाज़ नहीं हूँ ।॥ में इस बात पर कायल हो जाता हूं । मुमकित हूं कि कोई दूसरा ऐसा 
एहसास न करता हो और वह दूसरो राय रखता हो लेकिन उसके लिये मुझ कोई ज्ञिद नहीं है । 
ग्रभी सेरे भाई श्री गोबिन्द सहाय जी ने जोकि एक पालियामेंटरी सेक्रेटरी पहल रह चुक हूँ और 
जिनके बारे में म॑ं भी पहले बहुत वाजिब ख्याल रखता था, जो तकरोर की, तो मुझे दो 
चीजें याद झाईं। मेंने जिस वक्‍त उनकी जबान मुबारिक से रिजवेदन की बात सुनी तो तवियत 
परेशान हो गई । म॑ श्रपनी तकरीर से कोई एजोीटेशन नहीं पेदा करना चाहता अगर वह 
मौजूद होते तो जिस वक्‍त वह असेस्बली में थे और में काउन्सिल में था तो उस वक्‍त की 
याद दिलाता और जो स्पीचेज्ञ दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग की तरफ़ से हुई थीं उनको 
दिखाता जिसका नतीजा पार्देशिन हुआ ओर जो सब पर रोशन हैं। एक मिसाल देता हूँ 
रौशन आरा और उसकी गुलासा का एक शेर हू । उसकी गुलामा ने कहा-- 
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उसने कहा कि तेरा कीमती श्रईवा फूट गया उसके जवाब में उसने कहा-«- 


“ख़ब शुद सामान खुद बोनी शिकश 

ग्रच्छा हुआ साज़ सिगार का सब सामान जाता रहा। तो झ्राज क्या हो गया इधर 
हिन्दुस्तान और उधर पाकिस्तान । जनाब ने मालूम नहीं मौजूदा एलेक्शन में देखा या नहीं कि 
मुसलमानों को किस तरह की दिलशिकनी रही या किस तरह का शाक पहुंचा, पहुंचा तो जनाब को, 
इसके क्या मानी । में अ्रपने जिले का एक छोटा सा किस्सा बताता हुं । ७५ हजार की कांसदी- 
टरएंसी थी उसमें मिनिस्टर अ्रब्दुल रऊफ्‌ खड़े हुये थे। उसमें तादाद मुसलमानों की ५ हज़ार 
की थी जिनके खिलाफ फतेहपुर की निहायत बेहतरीन हस्ती थी में उसका नाम नहीं लूंगा 
लेकिन उसमें शिकस्त हुईं। श्रभी हमारी एक सदस्या श्रीसतोी शिवराजवतो नेहरू जी 
जो औरतों की एसोसियेशन की रूह रूरवां हें उतक ऐसे ख्याल वाली औरतों क दिल में भी 
रिज़र्वेशन की बात हो यह समझ में नहीं आता है । कल हुल्ूर, बिल्कुल सच है, मेने तफ़रीहन 
दस्तबस्ता उनसे अर्ज़ किया था कि अब श्राप लोग परदे से बाहर आ गई हूँ तो उन्होंने लिहा- 
यत खूबी से एक शेर की तरफ़ इशारा किया--- 


“पूछा जो उनसे श्राप का परदा वह क्‍या हुआ । 
कहने लगीं कि अकल पे मर्दों के पड़ गया ।* 


०४ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [५ नवम्बर, १६९४२ 
(भरी बद्री प्रसाद फक्कड़ | 


जनाब, बहुत श्रच्छा ख्याल उन्होंने मुझे दिलाया । लेकिन में उनको शायर इकबाल की 
जानिब याद दिलाऊंगा। कब्ल इस के कि मे याद दिलाऊ, में बतलाना चाहता हूं कि शोश्ररा 
प्रपने ख्याल में कुछ श्रजब उमंग रखते हें और उसकी उमंगों में पहेलियां रहती हूँ । उन पहेलियों 
में श्राप धोखा मत खाइये। इकबाल साहब फरमसाते हूं:-- 


तुम्हारो तहज्जीब अ्रपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी। 
जो शाख्‌ नाजुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा। 


देवियां मुझे साफ करें में किसी बदगुसानी श्रौर बद रुयाली से नहीं कह रहा हूं न उनकी 
जात पर कोई हमलावर ही हूं लेकिन श्रपन स्वतंत्र विचार रखते हुये में श्रापके सामने श्र 
करता हूं। श्राज जो मुल्क में बच्चों की यह दशा हू इस की वजह सिर्फ़ इनका कारमंसबी 
से अलग हो जाना और भूल जाना है । 


यह चीज़ कुछ ऐसी हे जो एक दिमाग़ को हरकत देती हे और सच्चे विचार की तरफ़ 
रागिब करती हूँ । श्राप श्रपना काम कर और हम श्रपता काम करें। दुनिया की तरवकी में 
कम से कम अपने सूबे की तरक्की में शामिल और मशगूल हो जाय । मेरे ख्याल से अ्रगर कुछ भो 
उनकी दिल शिकमो हुई हो तो में माफी का ख्वास्तगार हुंगा। जनाबवाला मेरे भाई साहब 
कुछ भ्रौर रिजर्वेशन चाहत हूँ लेकिन वह खुद ही कायल हैं। 


जनाबश्ालो झाक्दाय भी श्रपनी अहमियत रखता हूँ श्रगर मेरे ख्याल से जनाब 
मिनिस्टर साहब अपने रुयाल को वाबस्ता करें तो यकीनन इस नतीज्ञे पर पहुंचेंगे कि छोटे जिलों 
को सबसे बड़ी उनक बिजनेस में हानि पहुंचती हे उस श्राक्ट्राय की वज्ञह से । इस श्राक्‍्ट्राय 
का जितना विजनेस हूँ स्रब खतम कर दिया । ऐसो सूरत में श्रपने मुशीरकार के जरिये से यह 
कोशिद करना चाहिये कि बिजनेस तरक्की करे। जब बिजनेस तरक्की करेगा तो मुल्क भी 
तरक्की करेगा। आ्राज इंगलिस्तान श्रगर इस क़दर ताकत में है तो सिर्फ़ श्रपनी तिजारत 
झौर बिजनेस की बदोलत। श्राज्विर में एक चीज़ हे लेंग्वेज की। मेरे एक दोस्त ने फ़रमाया 
ओर में भी उसो तरोक़े को इस्तेमाल करते हुये खुद श्रज्ष करता हूं। हमारे सदन का विचार हे 
पी6 क्ाए04४९० पाए 870म्॒ शत ॥ ४070 ए0 ७७ ०ाणि००१ ए0०0, इन चन्द दाब्दों 
के साथ में इस बिल का दिल से स्वागत करता हूं । 


श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोवय, 
भ्रापकी अनुसति से में इस विषय पर कुछ श्रपनां विचार प्रकट करना चाहता हूं, 
इसके संबंध में हमने अनेक तकरीरें सुनों । कुछ ऐसे भावों का प्रदर्शन भी यहां हुआा 
है। जिनको कि में शरारतो कह सकता हूं। उसके संबंध में बहुत काफ़ी इस सदन में 
कहा जा चुका हूँ। में तो उप्तक संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस शरारत 
की भावना में उनका कोई अधिक दोष नहीं हें। यह तो १६१६ के क़ानून का असर 
हुँ जिसमें अल्प संख्यकों को पृथक निर्वाचन अ्रधिकार देने की गलतो की गई थी । इस 
स्पयुनिसिपल ऐक्ट के अन्दर सुसलसानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट का प्राविज्ञन किया गया था 
उसका जो नतीजा हुआ वह सभो जानते हें उसके बारे में श्रधिक कहने की जरूरत नहीं 
है। उसका नतोजा तो हम श्लाज तक भुगत रहे हूँ कितना रक्तपात हुआ, लाखों घर से 
बेघर हुये और करोड़ों रुपये को सम्पत्ति की हानि हुई। यदि इतने से संतुष्ट न होकर 
कोई सदस्य इस भवन में उंसही शरारती भावना का पुनः प्रदर्शन करे तो उसका नतीजा वही 
होगा जो हम आज तक भुगत रहे हें अन्यथा इस विधेयक के संबंध में जो यहां पर 
कहा गया है उसको दोहरा कर में सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु एक 
दो बातें ऐसी हैँ जितके संबंध में में अपना विचार रखना चाहता हूं। 
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भ्रेसीडेंट शौर मेम्बर्स के सस्पेंगन के बारे में बहुत कुछ कहा गया हैँं। इस अधिकार 
को डेनोक्रेटिक सिद्धांतों के प्रतिकूल उस पुरानी अप्रंग्रेजी मेन्टलिटी का प्रदर्शन बताया 
ग़या है। लेकित में बताना चाहता हूं कि इस किस्म के श्रधिकार हर कानून में मिलेंगे । 
हम देखते हें कि हर कानून में कुछ सेफ गाड रखें जाते जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों 
को संरक्षण दिया जाता है जिससे उतके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की 
जा सकती। प्रेप्तीडंं: व सदस्यों के सर्स्पेंशन अधिकार भी एक प्रकार 
का सेफगार्ड है। यदि वह अपने कत्तंव्यों का ठोक प्रकार से पालन न करें तो 
कानून में ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिये कि उनको जांच के दोरान में सुश्नतल किया जः 
सके। यदि इस प्रकार का प्राविजन ऐक्ट सें होता है तो नियमों का ठीक प्रकार से पहलन 
होने की अ्रधिक्त सम्भावना होती हु। इस प्राविजन के न होने का बह नतीजा है कि बोडों 
में अनेक खराबियां चल रही हे श्नौर सुधार का कोई प्रबंध गवर्नेमेंट नहीं कर सकी है। इसलिये 
यह कहना कि यह डेमोक्रेती के खिलाफ है और हम इस तरह से डेमोक्रेसी का खून 
करते हैं. सर्वथा भलत हे सेफ गार्ड जरूरों है। अ्रगर कानून के अन्दर उसके लिये प्राविजन 
न हो तो ठीक तरह काम चलना मुश्किल हो जायेगा । 


दूसरी चीज जिसकी तरफ में तबज्जह विलाना चाहता हूं वह यह है कि हमको 
यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इस प्रस्तावित कानून से हमारे जो म्युनिसिपल बोड्स हें 
उनकी सारी खराबियां दूर हो जायंगी । मुझे तो वाकई उस वक्‍त ताज्जुब हुआ जब यह 
विधेयक हाउस के सामने आया, क्योंकि मेरी तो यह धारणा थी कि गवर्नेमेंट शायद 
कोई ऐसा विधेयक लायेगी जिसके द्वारा जितने भी नागरिक जीवन के श्रंग हें उन सबको 
सुब्यवस्थित करने का अबंध किया जायगा लेकिन ऐसा मालूम होता हूं कि इतना समय 
उनके पास नहीं था कवि बहु पूरा कानून बना सकते और चूंकि एलेक्शन की जल्दी थी इस 
लिये यही कानून संशोधन के रूप में रखना पड़ा । जरूरत इस बात की है कि एक 
पूरा स्युनिसिपल ऐक्ट बनाया जाय जिससे बोडस की जितनी खराबियां ८ वह हुर 
को जा सकें । बहुत सी चोजें ग्राज इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनको बदलने के सिवाय और कोई 
चारा नहीं है सब से बड़ी कठिनाई जो आज बोड्स को हू वह फाइनेन्सेज की है। केबल 
दो ही चोजों से बोडस को आमदनी होती है एक आक्ट्राई श्रौर दूसरा हाउस ढंक्स | इसके 
अलावा और भी छोटे-छोटे टेक्सेज हें जिनसे कुछ आमदनी हो जाती है अु लेकिन सेन इनकम 
का सोर्स झ्राकट्राई और हाउस टेक्स है। इन दोनों से इतनी आसदनो नहीं होती है कि 
बोड््‌स का कास ठीक प्रकार चलाया जा सके । जहां तक आ्क्ट्राई का संबंध है, बहुत सी आय 
तो आक्ट्राई रिफंड की शक्ल में निकल जाती हे । इसलिये हमें देखना हैं कि बोड स के 
फाइनेंसेज का इंतजाम ठीक कैसे हो । हाउस टेक्‍्स और आकक्‍ट्राई के अलबा आय के ओौर भी साधन 
होने चाहिये । इत्टरटेवमेंढ टेक्‍्स, सेल्स टेक्स का भी एक हिस्सा बोड्स को मिलना 
चाहिये । जो राज्य सरकार को म्युनिसिपल रकबे से ब्राप्त होते हैं । वेहिकिल्स टेक्स का 
प्राविजन तो कानून में है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी लिखा हैं कि मोटरों पर टैक्स 
नहीं लगाया जा सकता । यह किप्त आधार पर रखा गया हूं वह मे नहीं समझ पाया। 
इस प्राविजन को पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है परन्तु यह तीन चार चीजे हूं जितको 
झगर ठोक तरोके से देखा जाय तो बोस उनके पाने के हकदार हैं। वह भी देखने 
की जरूरत है कि और क्या जरिये बोड्स की श्ामदनी के हो सकते हूँ। 


साथ ही और भी अनेक बाते हें जिनका जिक्र दफा ७ झ्रौर ८ में किया गया 
है । बोडंस के कर्तव्य तो बहुत लम्बे-चोड़े हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिये बोड स 
के पास साधन कहां है। इसलिये इन कर्तंव्यों को निर्धारित करन में यह देखना चाहिये 
कि बोडस को किस चीज को प्रायर्टी देना चाहिये। आज जो सबसे बड़ा भ्राबन्लम 
स्युनिसिपेलिदीज के सामने है वह गरीबों को मकान प्रोवाइड करन की हैं । 


भय 
किक 


गरीबों के रहने का प्रबंध कंसे किया जाये जो कि ब्राज बड़ी तकलोफ में रहते हूं। मे 
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[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त | 


अपने शहर को बाबत कह सकता हूं कि वहां पर सोहराबगट इत्यादि श्नेक ऐसे 
स्थान है जहां पर गरीब लोग रहते हें श्रोर ज्यादातर लेबर क्लास वहां पर रहती है। 
उस एरिया में न तो सफाई का ठीक इन्तजाम हे न गल्पों में खरन्‍्जे हैं और न वहां पर 
लालदेनें जलतो हैं श्रोर सबसे बड़ी शहर को श्राबादी उन्हीं हिस्सों में रहती है। हमारी 
तवज्जहु शहर को सिविल लाइन्स को तरफ तो जाती हे, वहां पर जाती हैँ जहां पर 
बड़े-बड़े लोग रहते हूँ, पेसे वाले रहते हें, लेकिन उन गरीब लोगों के रहने को जगहों 
की तरफ कतई नहीं जातो । हमको जहां अपने बोर्ड स के फंक्शन नियत करने हें वहां 
हमको देखना होगा कि किस चोज को प्रायर्टी देना है। इसी तरह से बेकारी ( एत- 
७०00 णएण०ग ) अनइम्पलायमेंद को प्राब्लेस हें। एजूकेशन को प्रावलेम छोटे उद्योग- 
धंधों को समस्या है जो छोटो-छोटी कार्टेज इंडस्ट्रीज शहरों में है उनको भो सहायता देना है, 
उनको सुविधायें भी देनो हे। में यह नहीं कहता कि बोर्ड छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज स्वयम्‌ कायम 
करें, उसमें पंसा लगाये लेकिन वह कुछ सुविधायें तो दे ही सकते हैं । जेसे खादी है 
करघों का उद्योग है श्रौर दूसरो तरह की इंडस्ट्रीज है। हमारे यहां एक इंडस्ट्री है जिसमें केंचियां 
और रेजसे बनाये जाते हें। वह इतनो विस्तृत इन्डस्ट्रीज है जिसके १५-२० हजार श्रादमी 
काम करने हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को तो सहायता दी हो जा सकती है ॥ उनको कई तरह से सहायता 
पहुंचाई जा सकतो है। परन्तु कानून में इस के लिये कोई प्राविजन नहीं है। इसको भी 
हमको देखना होगा में श्रापका ज्यादा वक्‍त न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरफार जल्द 
से जल्द इस १६१६ के पुराने ऐक्ट को नया रूप दे । उसमें श्रभी तक २१ श्रमेंडमेंट 
पैबंद की तरह से लग चुक हैं जेसे कि पुराने कपड़े में जगह-जगह पेबन्द लगे रहते हैं 
वही इस ऐक्ट की शकल हो रहो है। में चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक मुकस्सिल कानून 
बनाये जिसमें सारी चीजों को सामने रक्‍खे श्लौर तव ही अपने न/गरिक जीवन को शागे 
बढ़ा सकते हैं । में इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बिल यहां 
प्रस्तुत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिये। कानून का ससविदा पहिले से पब्लिस होना चाहिये 
ताकि लोग अपनो राय दे सकें, यह बतला सकें कि उनकी मांग क्‍या हूँ। प्रस्तावित 
कानून को देख कर वह बता सके कि उत्में क्या तरमीम और होनी चाहिये । अगर ऐसा मौका 
हो तो अच्छे-अ्रच्छे सुझाव हो सकते हैँ । इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि नये बिल को तेयार 
करके इसको पहिले पबलिस किया जाये और पब्लिक और बोर्ड्स की राय सांगी जाये। 
सब लोकल बाडीज की प्रोपीनियन मांगी जाये तो शायद ऐक्ट बनाने में अधिक सुविधा हो, 
ओर भी अनेक बातें हें जिनके संबंध में कुछ कहना चाहता था लेकिन इस वक्‍त थोड़ी ही बातें 
कहूंगा। लोकल बोर्ड की सर्विस के मुताल्लिक भो यह एक प्रइन हे कि उनकी सिक्‍योरिटी 
का क्‍या इंतजाम हो। इन सर्विसेज को जरूर सिक्‍योरिटी होनी चाहिये । हम रोजाना देखते 
हैँ कि बोर्ड के चेंयरमेन इक्जोक्यूटिव झाफिसर और वाटर वक्‍स के सुपरिन्‍्टेन्डेल्ट इत्यादि 
में झगड़ा चलता रहता हे। चेयरसन के दिल में जो आता है वह सपरिन्‍्टेन्डेन्ट इत्यादि 
जैसे बड़े कर्मचारियों को ससपेंड कर देते हूँ फिर वर्षों तक झगड़े चलते हैं। चेयरमंन 
तथा इक्जीक्यूटिव श्राफिसर में भो कसमकस चलती रहतो है। इस तरह की बहुत 
सी बातें हें जिनके कारण हमें सर्विसेज के बारे में भी गौर करना होगा कि उनको 
सिक्‍योरिटी कंसे हो। आया वह का प्राविशलाइज को जाय॑ या उनका कोई 
दूसरा ऐसा इंतजाम हो किये एक बोड़ से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर हो सकें। यह 
सब चीजें ऐसी हें जिनका नये कानून बनाते वक्‍त ध्यान रखना होगा। श्रब में श्राप का 
प्रधिक समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गवर्नेसेंट श्रब नया स्यनिसिपल बिल 
बनाने में जल्दी करे। साथ ही जो कारपोरेशन का बिल वह बनाना चाहती है उसको भी 
साथ-साथ रख दें ताकि दोनों को सामने रख डीजे कर ठीक राय निद्चितत हो सके । यह भी 
देखना होगा कि कहां-कहां शोर किन स्थितियों में कारपोरेशन कायम हो सकता है। प्रभी 
तक तो जो प्रपोजल हूँ वह कानपुर और लखनऊ में कारपोरेशन बनाने का हैँ। वहु कोई 
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सीक्रेट चीज रे है। हो सकता है कि उस कारपोरेशन की कया पावर हो और भ्नन्य क्या 
प्राविजन उसमे हों यह सीक्रेठ हो रूकता हे । लेकिन यह बात तो सभी जानते हें कि सरकार 
लखनऊ और कानपुर में कारपोरेशन बनाने का इरादा रखती है। खैर इस बात को 
छोड़ दीजिये कि क्विस शहर में कारपोरेशन बनाना चाहिये । अगर कारपोरेशन व स्थनिसि- 
पल बिल साथ-साथ झा जाय तो दोनों की रूप रेखा हमारे सामने होगी और उस वक्‍त यह 
समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिदी मे कितना अन्तर हे 
अत: मेरा सुझाव हें कि यदि सरकार उचित समझे तो ऐस। जरूर करे । इस बिल के बारे में 
बहुत कुछ कहा गया है में उन बातों को दोहरावा नहीं चाहता, क्योंकि उससे हाउस का 
समय व्यर्थ नष्ट होगा। 


श्रीमती तारा अग्रवाल (त्ाम निर्देशित )>-मानतीय उपाध्यक्ष जो, वास्तव 
में मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी क्योंकि महिलाओं के लिये बहिन शिवराजवती नेहरू 
ने काफी कह दिया था इसलिये मेरे बोलने को आवश्यकता नहीं थी । किन्तु आज़ जिस 
तरह पूर्व वक्‍ताओं की स्पीचों को सुचकर नारी जाति के अधिकारों पर कुठाराघात किया 
गया मेरा जी हुआ कि अवश्य चन्द्र शब्द कहूं । जिस प्रकार से इस हाउस की विचारधारा 
है और साननीय सदस्यों की राय है उससे यह जाहिर हो जाता हैं कि वास्तव में नारियों 
को अधिकार देने के लिये कितने लोग समर्थक हें। जो लोग विधान को बनाने वाले हूँ 
ओर वे लोग जो कि कानून को बनाने वाले हें जब उनके सामने नारियों के अधिकार का प्रइत 
झाता हैं तो इस तरह से नारियों की मजाक करते हें। वह बराबर इस तरह की भावना 
व्यक्त करते हें जिससे मालूम होता हे कि वास्तव में वह नारी को क्‍या समझते हें। यदि 
वे क्षण भर के लिये नारी की भावना में हो कर के विचार करें तो उन को मालूए 
होगा कि नारी की वास्तविक स्थिति क्‍या हूँ। श्राज ही नहीं बल्कि पिछले एलेक्शन 
के नामिनेशन झौर रिजर्वेशन के ऊपर श्री राजा राम शास्त्री जी ने मुखालिफत को 
है उसको में कुछ ठीक नहीं समझती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह 
से संविधान में किसी तरह का अन्तर करना वाजिब नहीं है। अगर श्राप रिजवंशन 
झ्ौर नामिनेशन में कोई झनन्‍्तर नहीं चाहते हैं तो उसी तरह से लाल टोपी और 
गांधी टोपी में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । इस प्रकार के अन्तर से जनता 
की भावना और विचार धारा बदलती रहतो हैँ। कानपुर म्युनिसिपल बोड्ड की जो 
हालत है उस हालत को देखकर मेंने मंत्री महोदय से सलाह की थी कि अल तरह 
से शेड्यूल कास्ट के लिये यह आवश्यकता समझी जातो हैँ_ कि रिजर्वेशन आफ 
सीट हो, उसी तरह से श्राज महिलाओं के लिये सीठ को रिजवंशन की जरूरत हूँ। 
शेड्यूल कास्ट में यह बात समझी जाती है कि वह लोग झशिक्षित हूँ, उन को समाज 
में बराबर लाने का प्रयत्न किया जाता है। में श्राप को विश्वास 23329 हू कि 
उसी प्रकार से आज महिलाओं की भी हालत है । महिलाओं की मेजारिटी पहले 
दो परसेंट अधिक थी परन्तु अब आप लोगों के ज्ञाप से एक परसेंट कम हो गई है। 
सहिलायें किसी तरह से भो पुरुषों से बोट देने में कम नहीं हें लेकिन फिर भी उनको 
मौका नहीं दिया जाता है। आप देखें कि इस इलेक्दान में ४३१ सोट असेम्बलो में हूं 
और ७२ सीट हमारे यहां कौंसिल में हें। कौंसिल की बात तो छोड़िये, यहाँ पर महिलाझों 
को कुछ तादाद भी है परन्तु असेम्बली में ४३१ मेम्बरों के बीच में केवल ११ महिलायें 
ही हैं। मेंने वहां की बहिनों से बात चीत करी तों मालूम हुआ कि के संघर्ष के बाद 
हम को यह सीटें सिली हैं। जिस तरह से आज समाज में महिलाओं के लिये भावनायं 
हैं। उसी प्रकार से हमारे बड़े-बड़े नेताओं की भी भावनाएं हूँ । मुझ यह सुनकर 
बड़ा दुख हुआ कि श्राज भी हमारे समाज की भावनायें स्त्री समाज के _ लिये ऐसी 
हैं। अब भी समाज स्त्री जाति को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखतो हे । में माननीय 
मंत्री जी से इस बात की प्रार्थता करूंगी कि महिलाओं का क्वापश्न होना चाहिये 


३०८ लेजिस्लेटिव फौंसिल [५ नवस्बर, १६३२ 


[भीमतो तारा श्रग्रवास्त] 


शोर उसमें कम से कम्त तीन से लेकर १० महिलायें होनी चाहिये । कानपुर में जो 
स्युनिसिपल बोड्ड हुँ वहां की शिक्षा संस्था में जब श्रध्यापकों के वेतन का सवाल 
आता है तो वहां पर जो एक महिला हुँ उस को वेतन लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है। 
जहां बोर्ड में रुपया आया वहां पुरुषों को पहले बंद गया और जब महिलाग्रों 
का सवाल आया तो यह कहा गया कि कल जब रुपया श्राथेगा तो भहिलाशों 
को दे देंगे। क्योंकि वह जानते हें कि अगर पुरुषों को नहीं देते हें तो हो सकता 
हैं कि एक संघर्ष पेदा हो जायेगा किन्तु महिलाएं तो सीधी सादी हें, दब्बू हैं, श्र अ्रगर 
उनको वो तीन महीने भी न देंगे तो उनसे किसी प्रकार के आंदोलन का भय नहीं है। 
पह हालत तो जब है कि जब वहां श्रभी केवल एक ही महिला सदस्या है। 


छात्राओं की शिक्षा के संबंध में में यहु कहती हूं कि जब तक महिलाओं का प्रति- 
निधित्व बोर्डो में नहीं रहेगा तब तक उनको शिक्षा का ठीक-ठीक इन्तजाम करना 
झसम्भव-सा हो जायेगा। जो छात्रायें हें बही कल को स्त्री होंगी तो उनकी जो भी भावनायें 
होंगी वह छात्राओ्नों के हिंत के लियेहोंगी लेकिन जो पुरुषों की भावनायें होती हें वह सिर्फ 
प्रपनें ही लिये होतो हैं और अपने ही हिट को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि राजा राम जी 
ने बड़ें जोरदार शब्दों में अपनी परेशानियां बयान की हें । उससे तो यही मालभ होता है 
कि वास्तव में राजारास जी अपने घर में गुलाम की जिन्दगी बिता रहे हैं। उनकी 
हत्री एम० ए० पास हें श्रौर सब तरह से काबिल हैं। में तो यह कहती हूं कि श्रगर श्राज 
राजा राम जी कुछ भी न करें तो अपनी स्त्री के वेतन पर ही श्रपनी जिन्दगी बसर कर 
सकते हैं फिर वह किस तरह से कह सकते हूँ कि उनको परेश्ञानियां होती हें। में नहीं समझ 
पाती कि इस तरह की भावनायें किस तरह से माननीय सदस्यों के दिल में पेदा हो जाती 
हैं। में तो समझती हूं कि अपने घर के श्रन्दर आज यदि श्राप नौकर रक्‍खें तो उस नकर 
के लिये भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता हे कि श्रगर हमने घुड़क दिया था उप्तकों 
तेज नजर दिखलाई तो फौरन घर से चला जायेगा और श्रगर चला गया तो घर का काम 
सब पड़ा रह जायेंगा । लेकिन स्त्री के लिये यह भावना होती है कि श्रगर उसको छोड़ 
दिया या उसको मारेंगे तो कोई परेशानी को बात नहीं हे। क्योंकि वह समझते हैं कि 
स्‍त्री की जिन्दगी केवल उनके रोटी कपड़े पर ही निर्भर हे और अ्रगर हम निकाल देंगे तो यह 
रोटी कपड़ा भी नहों माँग सकती है । तो श्राज स्त्रियों की जो स्थिति है वह समाज के विधान 
पर निर्भर ह राज्य के विधान पर नहीं । इन तसासम बातों को देखते हुये यह 
मालम होता हे कि विधान बनाने वाले केवल थोड़े से पुरुष ही ठेकेदार हैं श्रौर 
उन्होंने अपने हित के लिये ही विधान बनाया है। में तो यह कहती हूं कि ८० वर्ष का 
बृद्ध १२ वर्ष को बालिका से शादी कर सकता हैँ लेकिन उसके ऊपर तो कोई प्रतिबन्ध 
नहीं हे श्रौर श्रगर कहीं १२ वर्ष की बालिका बिधवा हो जाती है तो समाज के श्रन्दर 
उसके लिये कोई चारा नहीं हैं और उसका कोई भी लिहाज विधान के श्रन्दर नहीं 
हैं। जब कि उसकी यह दा समाज में हे श्लोर विधान में हे तो बगेर रिजर्वेशन के स्त्रियां 
बोड में अपना प्रतिनिधित्व पा सकें। में समझती हूं कि यह बिल्कुल अ्रसंभव है । इसके 
लिये चाहे हमें पालियामेंट सें पुकार करनो पड़े कि स्त्रियों के लिये भी कानून में कुछ परिवर्तन 
किये जाय॑ या उनके लिये रिजवेशन का सवाल रक्खा जाय जब तक आप लोगों की भावनायें 
नहीं तब्दील होती हैं या महिलाओं को जब तक शिक्षा नहीं दी जाती हे और सभी महिलायें 
जब तक शिक्षित नहीं हो जाती हैं ताकि वह अपने अधिकारों को समझ सकें, तब तक में 


समझती हूं कि यह असंभव सी बात है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व समाज में हो 
घकता हैं । द द 


एक बात झ्ौर कह कर में अपनी स्पीच खत्म करूंगी । हमारे भाई कक्‍कड़ साहब का कहना 
है कि हमारी महिलाओं को गृह के कार्य में दक्ष होता चाहिये शौर उनको उसी में अपना कत्तेब्य 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटोज्ष (संशोधन) विश्वेयक, १६५२ ३०६ 


समझना चाहिये। में उनसे पुछती हूं कि श्रगर हम भी आप की तरह इस कौोंसिल भवन में 
बेठी हुई हे किन्तु इसक साथ ही अपने घर का कार्य भी करती रहती है और फपने बच्चें का लालन- 
पालन भी करती हुँ और उसमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझती हु तो इनमें उनको क्या छर्पात्ति 
ही सकती हे ? हम अपने घर का कोई भी इन्तजाम हो, उसको दूरा करने के जिये भी तैयार 
रहती हूँ और जो घरों के श्रन्दर बच्चों का लालन-पालन है. उस्तकों भी पूरः क्षरती रहती हें, 
श्रोर बाहर के कार्य में भी हिस्सा लेती हू तो भी पुरुषों को सन्‍्तोष नहीं होता है। चुझे अफप्तोल 
होता हे कि इतना करने पर भी जब किसी के पुत्र को लिह्टर कर्ता का एुश्च है छऊर पुझारा 
जाता है तो उस समय हम लोगों की क्या दह्या होती है, मबए फिर भी हमको उस दाल को तनिक 
भी चिन्ता नहीं रहती हू और हम उससे भी गव अनुभव करती हे । 

श्री मोहन लाल गौतम--मलावार में स्त्री का नाम लेकर ही दुच्र को ददलाया जाता 


फ 


न्‍बम्ज 


बाल गा 


है। 

श्रोमती तारा अग्रवाल--पह हो सकता है तो कि बंधी झरड़ोइय ने कु 
लेकिन में कहती हूं कि किसी स्त्री का सास पुकारते में भी सिशेज्ञ प्रश्नत्रत्ल कहा जाता है । नेंचे एक 
बार इसके लिये कहा कि आ्राप मुझे तारा अग्रवाल कह कर पुकारिये । हमको अयने नाम 
से भी वंचित रकखा जाता हे और उसकी जगहु पर भो पुरुव का हो तान लिया झाता हूं 
तो जब आज इस तरह की भावतायें लोग रखते लगे हे और महिलाओं को इद्ध दुष् रे 
हैं, तो हम लोगों की उन्नति कैसे हो सकती है ? किसी लेखक नेडती के बारे जें स्त्री की प्रशंसा 
करते हुये यह लिखा था कि रत्री पृथ्वी है और पृथ्वी लाखों के चायों मे छु दर्जा जपत है, मगर बह 
फिर भी उनको हटा कर दूर नहीं कर देती है बल्कि वह सह को अदते मे समेध लेती है शोर 
उनका स्वागत करती है । में ये सब बातें इस लिये कह रही हूं कि झ्ाज युदजों के हृदय में नारी 
के प्रति जो भावनायें हो गयी हूं, वे दूर हो जानी चाहिये। आज जो विवास बनाया बदा हू, 
उससें भी नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं रखा गया है । _ इस्ती तरह से विधान बनाते वाले 
को दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिये और जहां तक हो सक्षे युदवों को चारी का सपोर्ट करवा 
घाहिये। इन्हीं भावनाओं को ख्याल में रखते हुये आज कोई विल बनानः चाहिये जिससे कि 
मारी के श्रधिकारों पर कुठाराधात न हो। मेरी बहिन शिवराजवती नेहरू ने ठीक बात कही कि 
झाज पुरयष यह सोचने लग हूं कि स्त्रियां भी हम लोगों की जगहों पर काम करने लग गईं हैं, 
इसलिय झब उनमें कोई खास भेद नहीं होना चाहिये। यह बात मेंने पिछले इलेक्शन से 
देखी । जब किसी जगह के लिये कोई स्त्री खड़ी होना चाहती थी तो उस जगहु पर पुरुष को 
खड़ा कर दिया गया और यह कह दिया गया कि उनके खड़े होने से हारने की सम्भावना हें और 
वे स्त्रियों को कन्धे पर उठा कर कहां तक ले जाते फिरेंगे। ऐसी भादनायें आज पुदषों में सहीं होनी 
चाहिये। क्योंकि आप चाहते है कि चाहे उस जगह पर एक अंगूठा लगाने वाला आ जाय, सगर 
एक पढ़ी लिखी , एम० ए० या बी० ए० पास नारी नहीं आनी चाहिये। विधान परिषद्मे भी 
सेम्बरों की भावनायें इसी तरह की हो गयी हें। इसलिए इन शब्द के साथ में अपनी बात खत्म 
करती हूं भौर जो थोड़ी बहुत बात मेंने कह दी हों, शोर उनसे किसी को बुरा लगा हो, तो 
उसके लिये में उनस क्षमा चाहती हूं। 


श्री विववनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--उपाध्यक्ष महोदय, आज विधेयक जिस 
पर विचार हो रहा है, उसपर में भी अपना थोड़ा सा विचार व्यक्त करना चाहता हुं । शुद्ध स्‌ 
झनन्‍्त तक इस विधेयक की जो बातें हे वे बहुत महत्वपूर्ण हें और जितनी ब्‌ द्धिमानी के साथ इससे 
सुधार किये जा सकते थे, किये गये हे। इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है । इुल है कि हमारे कुछ भाइयों 
को इस बिल में लोकतंत्रात्मक भावना नहीं दिखलाई देती है परन्तु कुछ बातें ऐसी है कि चाहे 
वह कितनी भी सुन्दर हों परन्तु कुछ लोगों को दूसरे रूप में दिखाई देती हें । काफी बहस के बाद 
झौर विचार-विनिमय क बाद श्री राजा राम जो ने दी बातें कहीं, ओर बहुत युन्दर ढंग स कहाँ, 
लेकिन में उनसे सहमत नहों हूं उन्होंने कहा कि भद्दूरों की स्थिति एंसी नहीं है कि वह 
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[श्री विश्वनाथ] 


साधारणतः चुनाव में थ्रा सकें, इसलिये कुछ समय के लिये ट्रेड यूनियन को कुछ सीट्स रिजर्व 
कर दी जायं। मेरा कहना यह हूं कि श्रगर सीट्स रीजरबेशन का सवाल किसी भी ट्रेड यूनियन के 
लिये या किसी भी संस्था के लिये उठाया गया तो जेसा कि राजा रास जी ते श्री गोविन्द 
सहाय जी के प्रस्ताव पर कहा हे वेसे ही शायद इस पर भी कहा जाने लगे। 
वास्तव में जिस प्रकार से सस्लिस लोग को सीद्स अलगदे कर देश की दुदंश्ा 
की गई हे ठीक उसी प्रकार से अनेक स्वार्थ के वर्गों को प्रतिनिधित्व कर के हम इन संस्थाग्रों 
के बीच युद्ध का अखाड़ा खड़ा कर देंगे शऔौर उसके साथ ही यह होगा कि जो लोग प्रतिनिधि हो 
क्र जायंग॑,वह श्रपन दल के लोगों को खुश करने के लिये उचित और अनुचित बातों का कोई 
ध्यान न रख कर सिफ उन्हीं के स्वाथं की बातें करेंगे। लेकिन में तो कहता हूं कि यदि इन 
संस्थाश्रों को या यूनियनों को ऊंचे उठाना है तो उनके लिये भी अच्छा होगा कि उनको कोई 
रिजर्वेशन न दिया जाय । मान लीजिये थोड़ी देर के लिये, कि ट्रेड यूनियन को श्रधिकार दे दिया 
जाता हे तो श्रागें चल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में किसानों के प्रतिनिधियों की मांग आयेगी 
भ्ोर उसके बाद बड़ी संख्या जो खेतिहर मजदूर हे उनके लिये यही सवाल उठेगा जो कि 
ग्रव्यवहायं होगा, श्रतः मेरे ख्याल से इन सब बातों को छोड़ कर किसी को भी विशेष प्रति- 
निधित्व न दिया जाय यही हित कर होगा। क्यों कि इस तरह से हर आदमी को सेवा के बल पर 
ऊपर उठने का अश्रधिकार होगा और यही एक सुन्दर तरीका है । 


एक बात आप ने ओर कही थी कि छोटे लोग चुनाव में पहुंच न सकेंगे श्रौर ऐसा हो सकता हे 
कि शोषक लोग शथ्रा जाय॑ और मंत्रो भी बन जाय॑ उसकी उनको काफी चिन्ता है। ठीक हैँ, ऐसा होना 
सम्भव हू लेकिन जहां तक मेरा ख्याल हे सिर्फ़ कहने से ही तो यह दिवक्कत और कठिनाई हल 
नहीं होती । इसके लिये कोई रास्ता दुंढ़ना होगा । नि३चय ही इतनी भयानक बिषमता जो 
देश से हें वह न रहनी चाहिये। यह खतरनाक है और कष्ट दायक भी हे। परस्तु इस भया- 
नक विषमत।/ को दूर करने के लिये क्या तरीका होना चाहिये यह्‌ भो सोचना है। श्राज तक हमने 
किसी भाई क म्‌ ह से यह नहीं सुना, कि जो धनी वर्ग हमारे देश का हे उसके प्रति हमारा क्‍या 
विचार होना चाहिए। यदि हम शांतिमय ऋांति करना चाहते हैं श्रोर धनियों का महत्व कम 
करना चाहते हूँ , तो सब से पहले हमको यह करना होगा कि धनियों के प्रति उपेक्षा की भावना 
रखनी होगी। समाज में उनको ऊंची प्रतिष्ठा न देनी होगी । आश्ाज में देखता हूं कि हर दल 
के लोग धनियों की क़द्र करते हें, इज्जत करते हें। मुझको तो प्रत्यक्ष श्रनुभव हैँ। मेंने देखा 
हूँ कि अच्छे २ समाजवादी, एक घती झ्रादसो चाहे वह कांग्रेस की ही विचार धारा का क्यों न हो, 
झगर वह बीमार हो कर अ्रस्पताल में जाता है तो कतिपय लोग उसेको देखने तथा सेवा करने 
के लिये जाते है । लेकिन अ्रभर एक ग्ररीब झ्रादमी झस्पताल में जाता है तो कोई उसकी सेवा 
करने नहीं जाता । इसलिये हमकी एक भावना बनानी होगी, कि धनियों के प्रति वया व्यवहार हो, 
क्या न हो, तभी देश के लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी। अ्रगर श्राप चाहते हें कि विषमता दूर हो, तो 
सब से पहले गरीबों को श्रपनायें, बिना उस स्तर पर झायें, जिस पर कि ग़रीब हैं, श्राप धरीबों 
का कल्याण, उनकी उन्नति नहीं कर सकते । झ्राज कल लोग ग्रीबों को जो उकसाते हैं उस से 
वह वर्ग संघर्ष भले पेदा कर दें परन्तु वह उनको ऊपर नहीं उठा सकते । 

जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई । 


जो ग्रीबों को वास्तविक सेवा करना चाहते हूँ उनको गरीबी का प्रनुभव करने के लिये 
ग़रीबों के स्तर पर उतरना होगा। श्रपने पांव में बेवाई फाड़ नी होगी। यहो रास्ता हे ग़रीबों को 
ऊपर उठाने का। यह रास्ता नहीं है कि इनको श्रलभ प्रतिनिधित्व देकर संस्थाओं में बिठा दिया 
जाये । जिस से कई वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठा हो कर आपस में तू तू में में करें। यह भी कहा 
गया कि नामिनेशन आदि के सभी अ्रधिकार हटा दिये जाय॑ परन्तु थोड़ा सा झंकुश रखा गया है। 
लेकिन उस अंकुश के लिये भी बार-बार कहा जा रहा हू कि कहीं उसका दुश्पयोग न हो। मुझे तो 
ताब्जुब जब हुआ जब मेरी पार्टो के लोग भी ताकीद करने की हिम्मत कर घये। मेरा निवेदन 


उत्तर श्रदेश स्युनिसिपेलिदीज् (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३११ 


हूँ कि जब कभी संक्रमण काल होता है तो बहुतों की मनोवृत्ति में उच्छे खलता श्रा जाती हे । 
भावनाये कुछ विकृत हो जाती है।_ घरमी के बाद सरदी का मौसम शुरू होता है तो बड़े जोरों 
का बुखार आता है। इस तरीक़े से सर्दो खतम होती है श्ौर भर्मी का भौसम आता हूँ तब 
भी बहुत लोग बीमार रहते हूँ। जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है , राज्य ने जिनके ऊपर काफी 
उत्तरदायित्व दिया हे कि राज्य को ऊंचा उठायें , जब तक हमारा स्तर उस ऊंचाई पर न 
श्रा जाय कि जिससे सही चीज़ को समझ सकें तब तक चन्द दिनों के लिये उनके हाथ में अ्रंकुञञ भी 
रखना होगा। श्रध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उसके हाथ में डंडा होता हे कि बच्चे डरें 
भोर अपना काम पूरा करें। उसका दुरुपयोग शायद ही झ्रध्यापक किसी झ्वसर पर करता है 
उसी तरीक़े पर हमको और आप को समझना है श्र समझना चाहिये। इतने बड़े उत्तर प्रदेश 
के राज्य में जिस पर जनता झदूट विश्वास रखती है जो कि चुनाव से जाहिर हो चुका है । एक बड़े 
जिम्मेदार श्रादमी के हाय में एक छोटा सा अंकुश दिया गया है । उससे ज्यादा इम्पाशियल 
कोन हो सकता है। मे समझता हूं कि इससे सुन्दर व्यक्ति कोई दूसरा मिल नहीं सकता है । 
कोई दूसरी संस्था नहीं मिल सकती है। 


बहिन तारादंवी शग्रवाल ने भी कुछ कहा है । जिसके विषय में मेरा कहता है , ये दोनों 
ही एक दूसरे के अविच्न्न श्रंग हे प्रौर स्त्री पुरण का संबंध यह एक ऐसी चीज़ है जिसको मनो- 
बेज्ानिक ही भलो भांति समझते हूं। दो व्यक्ति को जब एक साथ रहना होगा, और श्राजीवन 
एक ही साथ रहना हो तो निड्चिचत बात हे कि दोनो व्यक्तियों में से किसी एक को यह महसूस 
करनाहोगा कि हम थोड़ासाझुक जायं॑ झौर आपस में से किसी एक को बड़ा समझें, उसकी 
बातों को सहन करें, उससे थोड़ा दब कर रहें। एक जरा झ्‌ क जाय, तभी वह साथ रह सकते हैं 
श्रौर साथ रहना दोनों के लिये लाज्ञमी भी हूं ताकि सृष्टि का सृजन होता रहे । इसलिये दोनों 
में इस क्रिस्प का समझोता होना श्रावत्यक है। उन अंशों में जहां तक बहन तारा देवी का 
कहना है कि पुरुष चाहे ८० वर्ष के हों लेकिन वह तीन शादी कर सकते हे लेकिन औरतें नहीं कर 
सकतो हैं तो मेरा कहना यह है कि बहुत से पुराष ऐसे है जो इस पक्ष में हें कि औरतों की भी पुनः 
शादी होती चाहिये ग्लौर जो शादी 5० वर्ष के लोगों की होती है वह न होनी चाहिये । उन्होंने कहा 
कि पुरुष उन्हें दबाया करते है जिसके विषय में मेंने ऊपर निवेदन कर दिया है। श्रगर वह बिल- 
कुल बराबरी समझते हैं तो वह साथ कभी नहीं रह सकते है। इसलिये थोड़ा १६, २० होना 
पड़ताहै। यही तरीका साथ-साथ रहने काहे । जब कोई सवाल होता था कि क्‍या कारण 
हूँ कि कांग्रेस मुसलमावों से दबती हैँ तो में तो कहता था कि जैसे स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहते 
हें उसी प्रकार से हमको मी मृतलमानों की साथ में रखना है, उतकों सर पर रखना है। एक को 
थोड़ा सा दबता पड़ेगा और दूसरे का लिहाज़ करना पड़ेगा। यह हमारी सदा से नीति रही है । 
हो सकता है कि अब इपे ग़लत साबित किया जाय लेकिन में तो कहता हूं कि दुनिया इस चीज़ 
को ग़लत नहीं साबित कर सकती है। दताब्दियों की तपस्या के बाद एक रास्ता निकाला गया 
था । यदिस्त्री पुरुष के श्रधिकार को ले लेती है तो फिर पुरुष को ही स्त्री बनता पड़ेगा। तभी 
संसार चलेगा और सृष्दि रहेंगी। 


डिप्टी चेयरमेन--.प्रब कुल ४५ मिनट है और कई सदस्यों को बोलता है । ब्रगर 
उस विधेयक को झ्राज खत्म करना है तो आप लोग थोड़े वक्‍त में तकरीर खत्स कर दिया करें । 


श्री मोहन लाल गौतस--में तो कम से कम श्राघ घन्टा जवाब के लिये चाहूंगा। 


श्री प्रभ नारायण सिह--थह न हो कि घन्दों पाठ होता रहे। 

श्री श्रब्दूल शक्र नजमी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय डिप्टी 
चेयरमैन, यह स्पु निसिपेलिटीज़ का जो शमेन्डिंग बिल पेश है उसमें फर्स्ट रीडिगं से थर्ड रीडिशग 
तक इतना कहा गया है और सुना गया है कि में कोई खास जरूरत नहीं समझता था कि अपने विचार 


३९१२ लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवम्बर, १९४२ 


[श्री बग्रब्दुल शक्र नजमी |] 


पेश कहूं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को आ्राधार बना कर जो नुक्ते निगाह रखा है 
उसकी वजह से में बोलने पर मजबूर हुआ । बसे तो में यह समझता था, मुझे श्रफसोस है कि 
श्री गोविन्द सहाय जी यहां पर सौजूद नहीं हैं, कि वह चीन से आये हैं कोई इन्क्र लाबी बात कहेंगे, 
इंक्लाबी सुझाव पेश करेंगे जिससे कि उनका रुख प्रगतिशीलता की तरफ़ जाता हुश्रा जाहिर होगा 
ब्योंकि वह अपने को प्रधतिशील पोज्ञ करते हे लेकिन उन्होंने जो बातें रवखी हें उनसे तो मुझे 
कुछ ऐसा महसूस होता है कि बह फोई रिऐक्शनरी तो नहीं हें। उन्होंने तीन बातें रक्‍्खी हूँ। 
पहिले तो यह कहा कि बिल को देखने से थह महसूस होता है कि हम सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ़ 
जा रहे है और उसमें डेसाकेसी की रोशनी नहीं दिखलाई पड़ती हे । हुकूमत के सामने कोई 
शाइडियालोजी नहीं है और लोगों की सुसीबतें दूर करने का इसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई 
पड़ता है । दूधरी बात उन्होंने यह कही जेसा कि जिश्चा साहब ते कहा था कि श्राज भी कांग्रेस 
के साथ कुछ मुसलमान हे जो शो ब्वायज़ की तरह हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों 
का रिज्ञवंशन होना घाहिये। इसी आखिरी चीज़ पर में कुछ श्रज्ञ करूंगा । इसके लिये दलील 
उन्होंने यह दी थी कि आज भी वह भाइनार्टीज़ में हें उसकी मिसाल में उन्होंने पिछले एलेक्शन 
को पेश किया था । उन्होंने कहः मुसलमानों को डराकर धमकाकर उनसे बोट लिया गया। 
में किस तरह से कहू कि उन्होंने यहु बात होश में कहीं है या नहीं । यह चीज़ जिसका उन्होंने 
' ज्िकरकिया सन्‌ १६०६ में ला मिन्‍्टो ने मुस्लिम लीग की नोंव डाली थी ओर उस वक्‍त से लेकर 
१६१६ में जबकि मुसलमानों को सेपरेट एलक्टेट दिलाया गया था तमाम तरह की इसके खिलाफ़ 
दलीलें दी गयी थीं। जो लोग इसके खिलाफ़ थे वह कहा करते थे कि यह निकस्मेपन की स्कीम 
है। में आप से अज्ञ करू कि सिलजुल कर काम करने से सब लोगों में एक तरह की हिम्मत 
पेदा होती हु कंपटोशन करने की, भिलजुल कर यह सोचने की कि केसे बेकारी की सेसस्या हल को 
जाये, में श्रपनो बात सफ़ाई के साथ पेश करना चाहता हूं। जेसे हमें यह देखना हे कि हमारे 
देश की ज़रूरत क्या हें ग्रगर हम यह चाहते हैं कि हमारे सोचने की ताक़त सिले कि हम अपनी 
बेकारी कंसे दूर करें, लोगों को रोजगार कसे मिले, हमारी दिक्षा का ढंग क्या होना चाहिये 
अगर हमको इस तरह की बातें सोचनी है तो हमको उस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिये जैसी 
कि बाबू गोविन्द सहाय ने कही हे । हम सब भाई-भाई हैं। में भाई-भाई का श्रल्फाज्ञ इसलिये 
इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम एक हो मुहल्‍्ले में रहते हें साथ-साथ काम करते हें और साथ ही साथ 
एक तरह से सोचते भीहें। में किस तरह से कहूँ कि वह सही दिमाणश से बालें कर रहे थे या 
नहीं । बह यहां पर मोजूद नहीं हें। गांव के जो पुराने लोग हैं वह बतलाते हें कि जब एक गांव 
की लड़की चाहें वह किसी हिन्दू की हो चाहे किसी मुसलभान की हो, किसी दूसरे शांव में 
व्याही जाती थी तब उस गांव का हिन्दू और सुसलमान दोनों ही उस गांव का पानी छोड़ देते 
थे और कहते थे कि इस गांव का पानी पीना पाप है क्योंकि इस गांव में हमारे गांव की लड़की 
व्याही है । लेकिन जब यह सेंपरेट एलेक्दान हुआ तब से क्या-क्या ग्रज्ञब हुआ, क्या-क्या श्राफ़तें 
ढाई गयीं श्रोर कितना खून खराबा हुआ यह किसी की श्रांखों से छिपा हुआ नहीं है । प्रभनारायण 
जी ने तो उतकी बातों का जवाब दूसरे ही ढंग से दिया था उन्होंने कहा था कि शायद बाब गोविन्द 


सहाय इस तरह की बातें कह कर मुसलमानों का फ़ेवर (87007) गेन (827) 
करना चाहते हें। लेकिन में तो कहूंगा कि वह जो बातें कह रहे हे बह इसलिये कि एलेक्दान 


में उन्हें कुछ कडये तर्जबे हुये हें और शायद उसी से आसुदा हो कर बह इस तरह को बातें 
कर रहे थे। उन्होंने जिन्ना साहब की बात कहीं कि कांग्रेस में हा शो ब्वायज़ हें। 
इसलिये यह कोई ब॒नियादी चीज़ नहीं हेँ। े 


दूसरी चीज़ जो जिन्‍ना साहब ने कही थी उसको उन्होंने भी कहा ।  मेंने उनके लफ्ज़ों को 
नोट किया था। वे इस वक्‍त हाउस में नहीं हैं, नहीं तो वे भो सुन लेते ।. जिच्चा साहब ने कहा 
था कि जो मुसलमान कांग्रेस में हूँ, वे कांग्रेस शो बाय हूँ। मुझे उनका यह फिकरा भ्रच्छी त्तरह 
से याद है । जब एक दफे सौलाना श्राज्ाद कांग्रेस के प्रेसोडेंट थे, उस वक्‍त गांधी जी ने जिन्‍ना 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिदीक्ष (संझ्योधन) विधेयक, १६५२ ३१३ 


साहब से उनकी मुलाकात के लिये बुलाया । वे किसी तरह से भी उनसे मलाकात करने के दिये 
तैयार नहीं होते थे। जिन्‍ना साहब ने उस वक्‍त मौलाना अज्ञाद के लिये यह कहा कि वह तो 
कांग्रेस के शो बाय है, में उनसे बातचीत नहीं करना चाहता हूं। बाबू गोविंद सहाय जी कई 
दफ्फे इठावा गये है उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, 
मालूस नहीं भ्राज किस तरह से उन्होंने इनको शो बाय कह दिया । आज जब उनके मुंह से यह 
शब्द निकला तो हम बड़ा भारी श्राइचय हुआ । - आप को याद होगा कि जब यहां पर ब्रिटिश 
सरकार मुस्लिम लोग के साथ यो, तो उत्त वक्त जो मुसजमात कांग्रेस के साथ थे उनके ऊपर किस 
तरह से मुसीबतें आईं हे वह िःप्ती से छिपा नहीं है । यह बत्त किस के कहने ले ग्राज ढक नहीं 
सकती । यह कोई बात नह के आज उन्होंने इस बारे में अपनी राय बदल दी हो । 


जो सट के रिजवेशन का सवाल है, उसझे लिये उन्होंने कहा कि हम डेमोंकेसी की तरफ 

न जाकर सेन्‍्द्रलाइजेशन की तरफ जा रहे है। वह कहते हु कि इस सरकार के पास कोई ऐसा 
मसला नहीं जिसस लोगों की तकलोफ़ें दूर हो सकती हों । हर मुल्क में डे योके वी है लेकिन आज 
हम जिस दोर से गुजर रहे हें उसके साथ साथ हमें क़रम उठाना हु । मिसाल के तौर पर से 
दो मुल्कों की मिसाल पेश करना चाहता हुूं। फ्रांस में एक बहुत बड़ा इन्कलाब आया। उस 
के बाद >« तक उसके १२ या १३ विधान बदल चुके हे। ग्रभी १६४६ में दो दफ़े उसका 
विधान बदल चुका हु । वहां यह हुआ कि प्राविस को कितनी पावर दी जाय, पालियामेंट को 
कितनी पावर दी जाय श्रौर लोकल बाडीज़ को कितनी पावर दी जाय । उस वक्‍त वहां के 
लोकल बाडीज को जो ताक़त दी गधी उससे इतना ज्यादा सत्यानादश हुआ कि फिर से विधान को 
बदलना पड़ा। वह भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। झाज की हालत और वक्‍त का तक्ाज़ा हूँ 
कि झगर आप चाहते है कि नीचे वालों को ताक़त दी जाय तो किस हुइ तक दी जाय, यह देखना 
है । कहां ऐसा न हो जाय कि इससे लोगों में सेक्टेरिज्स आर जाय या जो अभी तक हमारे यहां 
फृम्युनलिज्म हुँ वह चीज़ कहीं पावर में न आ जाय । कहीं इसक पीछे कोई जज्बा हो सकता हूँ । 
हमें यह करना चाहिये जिसस लोगों की ज्रूरतें पुरी हों और उनको पुरा करने के लिये कौन 
सो कोशिश की गयी है. । माननीय डिप्टी चेयरमेन साहब, आज सभी लोग यह जानते हूँ कि 
उनके हकूक क्या हुँ ले किन यह नहीं जानते हे कि हमारा फज्ञ क्या हू । डेमोकेसी में जहां हमारे 
हकूक हू वहां हमार कुछ फ़रज भी हू । हमारे अन्दर काम करने का एक होसला होना चाहिये । 

से केवल गवरन मेंट के लिय नहीं कहता बल्कि डे मोक्रेसी म॑ं यह भी हूँ कि जनता का क्या फ़र्जे है और 
उसका क्या कत्तंव्य है । डेसाक्रेसी का फ़ज्ञ क्‍्याहे, आज हमको यह समझते की आवश्यकता 
है, ज़रूरत है। हमको आलोचना करने के साथ साथ यह भी समझना है कि हमारा फ़्ज शौर 
कर्तव्य क्या हैं। जनाब वाला , में यह श्रत्ञ करना चाहता हूं कि आज यह हालत हैँ कि अगर 
लालबाणश म कोई एक्का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी कांग्रेस सरकार 
पर रखी जाती हे । सियासत से लोगों का विश्वास, लोगों का इत्मीनान जाता रहा है । 
उनके दिसागों में आज ग़लत भावनाएं, गलत छयाल पैदा कर दिये गये है । हमर लोगों का फ़र्ज हैँ 

कि लोगों में डेमाक्रेसी के लिये, प्रजातंत्र के लिये विश्वास दिलायें। इन दाब्दों के साथ में इस 

बिल का स्वागत करता हूं। 


श्री एम० जें० मुकजो--...जनाब डिप्टी चेयरमेत साहब, वक्‍त बहुत कम है इसलिये 
स चन्द शब्द कहना चाहता हूं। एक तो यह बात हूँ कि जिस तरह के बयानात यहां पर दा थी 
गोविन्द ख़हाय जी ने दिय वह ठीक नहीं हु । माई नारीदीज्ञ के लिए में इस तरह की बातों को 
खराब समझता हूं। मसीही जमाग्रत ने १९३८ में इस बात का फँसला किया था कि रिजर- 
वेशन भ्राफ सीट और से परेट एलेक्शन दोनों ठीक नहीं है। हमारा विश्वास था कि मेंजारिटी पार्टी 
हमारी सहायता करेगी। हमारे सामने यह सवाल था कि इस वक्‍त बहुत सी पार्टी हें हम 
फिस पार्टी को बोट दें जो सरकार को आसानी से चला सके । इसलिये हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी 
को वोट दिया। जो कुछ म कहना चाहता हूं वह यह कि एंसे जिम्मेदार शख्द के मुह सएऐसी 
बातें नहीं निकलनी चाहिये थीं। दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि हाउस में इस 
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श्रीएम० जे० मुकर्जी| 
बिल पर तीन दिन से बहस हो रही है, म्युनिसिपलिटीज़ ऐक्ट को लाने की ज्ञरूरत सब ने महसूस 
की । इस विधेयक को लान की जो सब स बड़ी ज़रूरत थी कि चुनाव चल्द से जल्द हो जाय। 


(इस समय, ४-३० मिनट पर, चेयरमेनल ने सभापति का आसन ग्रहण किया। ) 


हाक्टर साहब श्रौर दूसरे भाइयों ने इस पर अपने ख्यालात को काफी जाहिर किया है। 
माननीय मंत्री जी उन सब बातों को अच्छी तरह से रखेंगे और उनका रुपाल भी रखेंगे। बहुत 
से माननीय सदस्यों ने ससपेन्शन की भी मुखालिफत की म॑ समझता हूं कि उनके ख्यालात ठीक 
नहों हे । ससपेन्‍्शन बहुत ज़रूरी है क्‍यों कि जब तक किसी अफ्सर का ससपेन्शन नहीं किया 
जायगा उस वक्‍त तक किसी मामल की तहकीकात ठीक तरह से नहीं हो सकती है । श्रभी तो हमें 
डिसाक्रेसी के उसूलों को सीखना है, इस मासल में हम लोग अभी बच्चे हें। जंसे 
हिडोनिक प्रिन्सिपल में प्लेज़्र और पेन होता है । 
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श्री एम० जे० मुकर्जो--मुझे भ्रब कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इसके बाद में 
ग्रपने भाषण को समाप्त करता हूं। 


श्रीं पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र )--माननीय अश्रध्यक्ष 
महोदय, म॑ क्लोजर मूव करता चाहता हूं क्योंकि अब बहस काफी हो चुकी है । 


* श्री शान्ति स्वरूप अ्रग्रवाल-- (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अ्रध्यक्ष 
महोदय, मुझे बहुत थोड़ा सा कहना है । इस बिल के लिये में माननीय मंत्री जी को बधाई देता 
हूं । 

परन्तु एक विशेष बात जो कि भेर मस्तिष्क मं थी, वह मेने निजी रूप से मंत्री जी के सम्मुख 
भी रख दी है और सुझ यह कहना है कि उसकी शोर भी ध्यान रक्‍्खा ज/य । यहु बिल सदन के 
सामने इस शआ्रादाय से रक्खा गया है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय॑ और इसको ओर डाक्टर 
ईदवरी प्रसाद जी ने जरा सासंक त मात्र किया था। दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं कि 
वह सरकार का ध्यान स्पुनिसिपल बोडर्डों में शिक्षा की दशा को ओर दिलाना चाहता हूं । यदि 
इन शिक्षालयों की ओर अच्छी तरह से लोग ध्यान द॑ तो उनकी आंखों से पानी आने लगेगा। 
शहरों मे जो स्कूल्स हे बच्च उनको छोड़-छोड़ कर हाई स्कूल की दूसरी स्कूलों में जाकर दाखिल 
होत हूं तो मे रा आदाय केवल यही हूँ कि जब स्युनिसिपल एं कट जो दूसरा आने वाला हूँ प्रायेगा 
तो उसमें अ्रवद्यमे व ही इन स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की श्रोर भी ध्यान दिया जायेगा ताकि वहां 
की जो शोचनीय दशा है वह ठीक हो सके । मुझे सालूस हू कि जो अवस्था इस वक्‍त स्यु निसिपल 
स्कूलों की हूँ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोकल पे ल्‍्फ गवर्नेसेंट पर हू और एजूकेशन डिपार्द- 
मेंट परह । इन स्कूलों के अध्यापकों के ऊपर और स्क लों की सोचनीय दद्या को ठीक करने 
लिय खच का ज़िकर करते हुये माननीय मंत्री जी से यह मालूम हुआ कि यदि आज हम उनके वेतन पर 
विचार करने लगेंग तो तुरन्त एक करोड़ रुपया चाहिये और सवा दो करोड़ रुपया वाषिक खर्चा 
आर बढ़ जायेगा । इसीलिये उसेपुरा करने के लिये उनको पास भी रुपया नहीं ई लेकिन जब 
यह बिल ।वचत१ूत रूप में सदन के सामने आयेगा तो में श्राशा करता हूं कि उनके वेतन का सवाल 
भी माननीय मंत्री जी श्रपन ध्यान में रवखेंगे। | 


है *श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)--अ्रध्यक्ष महोदय, में हिन्दी श्रौर 
संस्कृत क बार मे कुछ कहना चाहता हूं। गोतभ जी एक ऋषि थे उन्होंने संस्कृत शास्त्र को लिखा 
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*सदस्य ने श्रपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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चेयरमत--स्युनिसिवेलिटीज्ञ बिल और संस्कत शास्त्र में बहुत अन्तर है । 


श्री सभापति उपाध्याय--में उसी बात पर आता हूं। गौतस जी ने एक संस्कृत 
का शास्त्र बनाया और आज हमारे माननीय मंत्री गौतम जी ने इसको बनाया । में साननीय 
मंत्री जी का ध्यान इस इस और दिलाना चाहता हूं कि स्युनिश्चिय लिटीज्ञ के अन्तर्गत शिक्षा का भी 
प्रबन्ध हूं और वहां पर हिन्दी, संस्कृत, उ्दे, पश्चियन, आदि के पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है 
लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत भी एक भाषा है और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया 
ह >५९०+५००%० 

चेयरमेन--..यह चीज़ तो इस समय असंगत है । 


क्री मोहन लाल गोतम--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, थईं रीडिंग के समय जो-जो 
बाते इस सदन के साननीय सदस्यों नेकही हु,उच प्र सब का उत्तर मे कहां तक दे पाऊंगा, यह में 
नहीं जानता हूं। लेकिन संक्षेप में जो जो बातें कही गयी हें थोड़ा-थोड़ा सब का जवाब देने 
का प्रयत्न करूंगा +। यह सोभाग्य की बात है. कि डा० ईइवरी प्रसाद जी जैसे विद्वान इस सदन 
में हे जिन्होंने जिन्दगी भर अध्ययन किया है और शिक्षा दी हे और मेरा विचार हैँ कि 
उन्होंने इस विषय में भी काफी अध्ययन किया है । इसलिये हमें खुशी हु इस बात की कि 
जब-जब भी ऐसे प्रदन इन सदत को सामने आरयेगे, उतकी राय हमारे लिये उपलब्ध होती रहेगी। 
उन्होंने जब यह कहा कि लोकल सेल्फ गवनेमेंट ने उन सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया तो 
मेरा ख्याल हुं कि उनका मतलब यह था कि उन सिद्धांतों के अनुसार इस बिल में कोई 
संशोधन नहीं किये गये तो इसके लिये तो में पहले ही अज़ज कर चुका हूं कि जिन सिद्धांतों का 
इससे संबंध हू , उनको लेने का प्रयत्त नहीं किया गया हू लेकिन विचार नहीं किया गया है, 
यह कह कर उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादती की हूं । जो उन्होंने सिद्धान्त बनाये हैं कि इस तरह 
से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाना चाहिये, यानी जनता को शिक्षित करे, नागरिकों के जीव न 
को ऊंचा बनाये, तो में यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को जब कि नया बिल सदन में 
आयेगा उस वक्‍त इनको सामने रख कर उन पर विचार किया जायेगा और जहां तक हो सकेगा 
उनको कसौटी पर कसने की कोशिश की जायेगी । 


मेंने जब पहले यह बिल रखा था उस वक्‍त कह दिया था कि एक नया बिल लाने के लिये समय 
चाहिये और उसको पास करने के लिये समय चाहिये । इसलियें यह बिल सदन के सामने 
रखा गया और जिस चीज्ञ का सदन ने चारोंशोर से स्वागत किया है । सिवाय श्री गोविन्द 
सहाय को छोड़ कर और सभी ने इसका स्वागत किया है, ओर उन्होंने इसके लिये क्या-क्या कहा 
यह पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। सभी लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया हूँ कि 
चुनाव चल्दी हो जायें। इसलिये इन तमाम बातों पर इस समय में जाना भी नहीं चाहूंगा और 
जो बातें डाक्टर ईदवरी प्रसाद साहब ने कही हे और जिन बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा 
हूँ, तो उनमे सबसें इस समय जाना उचित भी नहीं है । कुछ लोगों ने इसमें बहुत से दोषों का 
ज्ञिक किया है, उनको में एक, एक करके आप के सामने बतलाने की कोशिश करूंगा । 


एक बात जिसकी बहुत बड़ी चर्चा इस सदन में हुई हे, वह यह हे कि सेन्ट्रलाइज्ेशन को 
सनोवत्ति हमारे उसमें पैदा हो रही है । मुझे एक भी मिसाल ऐसी नहीं बतलायी गयी जिससे 
कि हमसे वेन्‍्द्रलाइजेशन की सनोवत्ति पैदा हुई हो । एक चीज़ एकाउन्द्स आफीसर्स क नियुक्त 
करने के बारे में थी, उसका स्वागत किया गया । एक दूसरी बात ससपेंशन श्र रिमृवल 
कबारसेयो। ससर्येशन और रिसृवल मे म्बरों और चेयरमेन का पहले भी या- और अब भीहे.।.... 
आर जितनी पहले की दोज़ें थीं, वही अरब भी है । तो उसमें डिसेन्ट्रेलाईजेशन की बात॑ तो ठीक 
है, मगर यह कहना कि इसमें हंम नई चीज़ रख रहे हूँ या उसमें सेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हूँ, बहू 
उचित नहीं ह । क्‍या किसी से म्बर को रिसृव करने या किसी चेंयरमेल को रिमृव करने की 
बात नई है. और यदि इसके लिये ज़रूरी समझा जाता है तो पहले उसको संसर्वेड किया जाता 
हँ और मासले की तहकीक़ात की जाती हैं। श्रगर तहक्कीक़ात ठीक हो, तब इस तरह को 
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[श्री मोहन लाल गोतस] 


पावर इस्तेमाल की जाती है और इस बात को में नहीं समझता हु कि जब रिम्‌ बल का अ्रधि-- 
कार है, तब किसी को ससपेंड करना तो एक छोटी सी बात है और यह उसका एक छोटा सा अंग 
है । तोइसके लिये जो दिक्‍्क़ते आयी हे या आती हैं, उनको दू र करना हमारा फछ्ञें है। झगर 
किसी मेम्बर को खिलाफ इस तरह की शिकायत होती हूँ और स्टाफ यह करता है तो, उसके 
लिये श्रौर क्या रास्ता रह जाता है कि उसको अलग किया जाय । तो उसको अलग करने से 
पहल जब ससपेंड किया जायेगा और उसके खिलांफ तहक़ीकात होगी तो जब बाद में उसकी 
ज़रूरत समझी जायेगी, तभी उसको रिसृव किया जायेगा । यही बात उसमें हो सकती है । 
जब इस तरह के अधिकार की बात हैँ, तो यह श्राप कंसे कह सकते है| कि हमारी सनोवृत्ति 
किसी पर हमला करने को हें । 


इस बिल के जो कुछ अमली बातों का ज़िऋ हुआ हूँ, में अब उसकी ओर झाता हूं। मेंने 
प्रब॒ तक जो कुछ कहा उससे तो यह पता चल ही जाता हुँ कि हमने बोर्ड की सेन्द्रलाईजेशन की 
कोई कोशिद नहीं की है, इसलिये ऐसी बातें कहना उचित भी नहीं है । अब बोर्ड के सुपरसे- 
इन की बात है। कानपुर के बोर्ड का डाक्टर साहव ने ज़िक्र किया। में उस चीज़ के बारे में 
बतलाता हूं श्र उसमे जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है, उसको भी बतलाता हूं । उन्होंने कानपुर के 
डेवलपमेंट बोर्ड श्र म्पुनिसिपल बोर्ड के बार में कहा । कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के पास वाटर 
बकक्‍स का चार्ज नहीं है और यह चार्ज कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के पास है और यही वहां बाटर सप्लाई 
करता है जब कि इसके चाजेज्ञ म्पुनिसिपिल बोर्ड वसुल करता हे और स्यूनिसिपल बोर्ड उसका 
उतना रुपया नहीं देता हैं । इस तरह से १६, १७ लाख स्थुतिसिपल बोर्ड के पास आता है और 
वह डेवलपमेंट बोर्ड को रुपया नहीं देताहे । इस तरह से डे वलपसेंट बोर्ड का रुपर! उसके ऊपर 
बाकी रह जाताह । इससे रुपये वसुल होने की बात है । श्रब तक म्पुनिसिपल बोर्ड के पास 
उसका ११ लाख रुपया दे ता था और जब उसने म्यूनिसिपल बोर्ड को इसके लिये धमकी दी कि 
झगर वह रुपया नहीं देगा, तो उनका काम बन्द हो जायेगा । तो म्पुनिसिपल बोड ने साढ़े सात 
लाख रुपया डेंबलपम ट बोर्ड को दिया और अब केवल इस तरह से साढ़े तीन लाख रुपया उसको 
देना बाक़ी रह गयाह । तो डेवलपमेंट बो्ड के शिकायत करने पर यह बात हुई भर श्रगर एक 
दिन भी डे बलपमेंट बोर्ड वहां वाटर सप्लाई करना बन्द कर दें. हो कानपुर ऐसी जगह में श्राप 
समझ सकते है कि क्या हालत पैदा हो सकती हे और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी असर गा 
सकता है । इस तरह से कानपुर के बारे में जो यह बात है , उसके लिये लिखा पढ़ी भी हुई औ्ौर 
किसी तरह से वहां का काम चलाया गया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दिया गया । 
में एक जगह की म्युनिसिपेलिटी में गया वहां मेरे पास कुछ व्यापारी श्राये उन्होंने कहा कि हमारा 
रिफन्ड का रुपया नहीं मिला हू और वह बहुत ज्यादा है । मेन चेयरमेंन से पूंछा कि क्या बात 
हैँ । उसने कहा कि हां, रुपया हे लेकिन खर्च हो गया है इसलिये वहीं दिया गया । लेकिन में 
शाप से कहता हूं कि वह तो अमानत का रुपया था उसको आप को खर्च करने का क्‍या अधिकार 
थाजो आप ने खच कर लिया। जिस डेमोक्रेसी का भरोसा आप को है वह वहां पर 
मौजूद हे एडल्टफ़न्चाईज़ से चुन कर आयो है । यह मेने एक सिसाल आप को दी है। आप यह 
कर सकते हूँ कि यह सदन और असेम्बंली दोनों यह ते कर दें कि सरकार को कोई दखल न हो 
इन बातों में अगर कोई ज़िस्सेंद्ारो ले ले एडसिनिस्ट्रेशन की तो में कहुंगा! कि ठीक है लेकिन 
जब हम यहां पर ड मोकरेंसी के अन्दर एडल्टफ़ेन्चाइज़ से चुन कर आये हैं तो जनता को हम क्या 
जवाब दें ग्रे: जब वहु कहती हुँ कि क्रानून आप ने बनाया हें और श्राप उसको बदल सकते हूँ । 
तो यह बात ऋाप के सोचने को हूँ और आप विद्वानों के लिये यह बात सोचने के लिये छोड़ता हूं । 
आप कोर्टेदान १६३८ का देते हैं तो उस समय इरस्सिप्लसिब्िल सरकृरर थो । उस पर आपका 
_ कोईश्रंकु्ञ नहीं था उस वक्‍त दसिल थी उन में जो . यहां चुने जाते;थे. और . उनमें ...जो 
नामीनेटेड होत थे लंदन से लेकिन अब, :डेस्सेकेसी का कमाना है: झोरमें को सह कहूंगा. -क्ति 
यह हाउस तो अनडेमोक्रेटिक पा के न हुँ उसके सामन आप मेहरवानी कर के यह 
बात न कहियेगा। सेन्‍्ट्रलाईजेशन और डी जेशन की बात तो दूसरी है।.. 
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उत्तर प्रदेश स्युनिलियेलिदीज्ष (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३१७ 


श्री राजा राम शास्वी--क्ष्या यह सदन अनडेमोक्रेटिक है? 


क्री सोहन लाल गोतस--बरह इतना रेस्पान्सबिल नहीं हे जितना असेम्बली । 
इसलिये में चाहता हूं कि जो श्राज प्राविन्‍्शयल गवनंमेंट बनी है वह डेसोक्रेटिक हे श्रौर एडल्ट- 
फ्रन्चाईज़ से बनी हु हे इसलिये यह कहना कि स्थुनिसिये लिटीज़ डेवोकेसी से बाहर हे तो में कहंगा 
कि ग़लत है । क्‍यों कि आप वहां सवाल कर सकते है । अगर किसी ने कोई ग़लती की हो तो 
झ्राप उसको कक हैं। आप सेन्‍्द्रलाइजेशन पर चाहे कितनी ही बहस कर लीजिये वहु 
ठीक हैँ लेकिन डे मोक्रेसी के चशम पर यह चीज़ नहीं आतो है । इसमें छोटो सी चीज्न नौकर ज्ञाही 
की आ जाती हूँ। में एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जो डी० एम्स० थे और उनके प्रति जो 
आप के ख्याल थे वह उस वक्‍त की सरकार थी जो इररेसपानसिबल थी लेकिन आज वह॒ सवाल 
उठता नहीं है। यह बात दूसरी है कि कोई खराबी है लेकिन श्राज वह रेस्पानसिबिल 
गवर्नमेंट के नौकर हुं और उन पर यह कहना कि उन पर अंकुश नहीं है, यह ठीक न होगा । 
इसलिए जेसा कि पहले कहा जाता था वह बात उनके प्रति आज कहना मनासिब न 
होगा और उस तरह को नोकर जाही झाज की नहीं है । 

अगर अंकुश नहीं हे तो उस में लेजिस्लेचर का भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसर 
हैं, जो ऐसे आदमसियों को चुना । लेकिन नौकरशाही पर अंकुश रखने का अधिकार जनता 
को हैं। इसलिये ऐसा अधिकार डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेंट को देना अनुचित न होगा। 


डाक्टर साहब ने एजूकेशन के ख्याल से क्या कहा था, सें ठीक उसको समझ नहीं पाया। 
लेकिन जो असेंडसेंट एजूकेशन के संबंध में हुआ है शायद वह उन को नापसंद हो लेकिन 
दूसरी तरफ जो उन्होंने बात कहीं वह सीक्योरिटी आाफ़ सरविस को हें। यह चीज 
बड़ी भारी है। सरविसेज्ध का ताल्लुक एलेक्टेड बाडीज से क्या होगा इस पर हम को विचार 
करना होगा। यहां तो आप ने अलग कर दिया हूँ, स्युनिसिपलिटीज के बारे सें भी श्राप 
को सोचना होगा। एजूकेशन कमेटी किसी का द्वान्सफर करे या डिसमिस करें उसकी खराबियां 
हम को मालूस हैं। हालांकि श्राज जो आप का शक हैँ, वह यह हूँ कि इस गवर्नेमेंट 
के पास जो ताकत है वह ले ली जाये और म्थुनिसिपेलिटीज को दे दी जाय। में कहूंगा कि 
यह बहुत दूरदर्शिता का सलोगन नहीं है । श्राप सर्विसेज के ट्रांसफर और डिस्मिसल का अधिकार 
ख्रगर कमेटीज़ को दे देंगे तो सीक्योरिटी आफ़ सर्विस नहों सकेगी। दूसरी तरह से जंसा 
कि लोगों ने सजेशन दिया है बसा किया जायें तव तो दूसरी बात हे। लेकिन स्टेंट 
गवर्नमेंट से ज्यादा न्‍्याय सिलेंगा । 


ग्राक्ट्राय के बारे में डाक्टर साहब ने गवर्चे मेंट आफ इंडिया की लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी 
कमेटी की रिपोर्ट तक तो मुझ को सुना दिया कि यह ठीक नहीं है । लेकिन उसके बाद एक 
दूसरी जिल्द निकली है और वह यह हे कि “उत्तर प्रदेश लोकल वाडीज़ ग्रांटल ऐंड 
कमेटी” उसकी एक रिपोर्ट हे जिसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया हे । जो लोकल फाइनेन्स 
इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट आाफ़ इंडिया की थी निकली ओर यह जो कमेटी 
थी इसकी रिपोर्ट देर में आई । इसलिये इस पर विचार नहीं किया ॥ उस पर विचार 
करने के बाद जो भी रिकमेन्डेशन की वह यह थी :-+- 
पुफ6 बएठञ्नपणा ण॑ ०लाज आठ 568 ॥806 ००ग्राएपॉडठफ की थी 6 फप्रांटे- 
एग0685 व 360007 40 06 शाएंतर/- 6ए०0 एच [6 (70एशणाशशाई 0 ग7079. 
नृ6 व्स्डसाए १त&लड ण 96 0०5 उएशशा वथा 7928 ग्रांगांगांड80 व 70 70720 
302००. 797 ॥एफएशजिएह ४0 77 88 लिए 45 90576 (86 74४5 870 आ॥लं+॥005 
30096 8६ एा55छग. णि 88४९च४९ए क्षात एणी6०ीॉणा णीलाएंएदो-45 ऐए (8 एांले- 
0धा0965 ज्रा।ल8७ 6 ००6८३ 8९श०7०ए 5 पक्षी ठञज्ञ अर्थ. था 0 (6 क्षॉफवए5, 
ए&, (0०८०(००, 70007रलाते एव (06 उ्पात इज्शशा। 35 7 ध्तं55 था छाल्शां 
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9ए इप्र/४700778 06 ज०705 *०णाइप्राएा09, 56 कात 5867 [।छला। 0 76 ए़07058 





३श्द लेजिस्लेटिव कौंसिल [५ नवस्बर, १९५२ 


[ श्री मोहन लाल गोतम ] 


४ 00०08प7907 07 प्र5७ एी९या 0०0प्रताए 7 ६6 त&4007 ० 00707 | 8६०४०७ 
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86 (00एथआआगआलशा, ॥0प्रांत 9650708 8 7009 6 5९४०वपरँ& 0 7868 (07 (6 हएं- 
(2708 ० 'शिपराएएशओं 80405 9078 406 7628१ (0 776 9765607 ॥700778 074॥8 
ए075 शांएफुको 80495 7णा रवारएंा डवा00, 0 84000गव्रा! ्वुप्रा- 
8&77075, [76 €्यंशागरए 7865 ० तार्तविक्षणओं 007770465, 770067085 870 (806 
40078, ८०.” ; 


यह रिपोर्ट तो अ्रभी निकली हे कोई डेढ़ दो महीने हुये और परसों आई है। 
डाक्टर ईश्वरी प्रसाद... शाला एव 06 (0077॥/०० ॥0700०7/०१? 


श्री मोहन लाल गोतम--न 60 7० ;७ए०प्रिथ छरव० प्र ज़ीला 6 एणगए- 
66 ज4३5 3779णा(66 9प ४6 76907. ण (5 (ए०्शया।[8९४ ए३5 $०॥ (६0 
(3072८छाप्रठए 77 ॥260७४09०., 95], 


चेयरमेंन---]75 ८० 5० शापपरा6त ॥70 शीशआफ़रक्षत5., 6 898ए6 8० एलशफए 
6 धा76 ली. 


श्री मोहन लाल गोौतम--.इस खतरे के बारे में एकाध मेम्बर साहब ने खास कर 
ककक्‍्कड़ साहब ने कहा कि ऐसा होना चाहिये। जिससे व्यवसायियों को सहुलियत हो श्ौर 
व्यापार बढ़े यह तो खाप्ततौर से दिमाग में रखा गया हे। जहां तक गोविन्द सहाय की स्पीच 
का ताल्लुऊ है बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया हे । में कहूंगा कि उन्होंने बहुत 
मिस्चिवियस स्पीच दी हूँ। 


चेयरमन-आडउंर, आ्ार्डर । 


श्री मोहन लाल गोतस--पअ्रध्यक्ष महोदय, में कह सकता हूं कि सेंने श्रन-पालियामेंद्री 
दाब्द का प्रयोग भले किया हो लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीच दी । उन्होंने 
इतनी खतरनाक बात कही हे कि जिसका नतीजा खराब निकलेगा । अगर मुसलमानों 
के लिये रिजर्वेशन होगा तो उनकी रिजर्वेशन आफ सीठ काफी नहीं होगी। रिजर्वेशन 
श्राफ सीट के साथ सेपरेट एलेक्टोरेट भी होंगे और इसका सस्‍्लोगन कम्युनल होगा, नेशनल 
नहीं होगा । पिछले एलेक्शन में वे एक मुसलमान के खिलाफ खड़े थे श्रौर मुसलमान से हारे 
हिन्दू सेजारिटोी ने उनको वोट नहीं दिया और सुसलिस मेंजारिटी ने भी 
उनको वोट नहीं दिया, किया इस समाज को जनता को टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय। 
मुसलमाव का इन्टेरेस्ट क्‍या हे श्रौर हिन्दू का इन्टरेस्ट क्‍या है, इससे उनका 
कोई ताललुक नहीं हँ। इस समाज का टुकड़ा हो जिससे कि वे कम्यूनिज्स का 
रास्ता खोल सकें । जिस जगह से होकर श्रभी वे आये हें उसका सही एजेन्ट बन सक, और में 
कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं । उन्होंने यह भी कहा कि इन लोडरों के सामने कोई उद्देश्य 
नहीं है। ठीक है। चन्द महीनों से कोई उद्देश्य नहीं रहा लेकिन किसी उदेश्य से वे 
भी हमारे साथ रहे श्रौर मिनिस्ट्री में आये। ६ वर्ष की जो कोशिश हैँ उसको देखकर उनको 
परेशानी होती है। उसमें उनका कितना हिस्सा हे। जब तक वें मिनिस्ट्री में थे तब तक 
उनको कोई नुक्स नहीं दिखायी दिया था लेकिन झ्राज उनको बहुत नुक्स दिखाई देता है । 
इसकी वजह यह है कि परिस्थितियां बदल गंयों । एक बात और हेँ। पांटों को राय से 
हमको चीजें करनी हैं इसलिये उस पार्टा को पूरां अषिकार हैं. कि. वह. हैं 










2020 की फेर हर बहू हमारी रायं को बदल 
फ्लोर से अधिकार हूँ । पर्टो का. प्रेंसर कोई है बुरी चीज नहीं है। 
सरदार संतोष सिंह ने जेसा कहा कि इंडस्ट्रोज् के लिये भो रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये ! 
तो यह बात ठीक नहीं है। श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने कहा हूँ कि उन्हें मिसेज श्रग्रवाल 
क्‍यों कहा जाता है । क्‍ 3 





उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५२ ३१६ 


लेकिन अगर प्यारे लाल जी को इन्ट्रोड्यूज़ किया जायया तो यही कहा ज्ञायगा कि 
तारावती के हसवेन्ड हें। एक बार डाक्टर काटजू साहब के साथ था तो वहां 
मुझे उन्होंने सरोजरनी नायडू के हसजेन्ड से इन्ट्रोडयूज किया तो यही कहा कि यह 
सरोजनी नायडू के हसबेन्ड हें। मेंने करोब-करीब सब चोजों का जिक्र किया है। 
ज्योति प्रसाद ने कहा कि बिल बम्बशंल की तरह आगया वरना पहले यह चाहिये था कि बिल 
सरकुलेट कर दिया जाता। यह जो उनका सज्जेशव हे, यह उस वक्‍त तक मुल्तवी कर देना 
पड़ेगा जब तक उनको कोई बिल पारित न करना पड़े । मोटर वेहिकिल्स टेवस के बारे 
में उन्होंने कहा तो उसमें तो बड़ी दिक्‍कतें होंगी। 

एक बात में ओर कहना चाहता हूं । एज्केशन कमेटी वर्गरह की बातें ऐसी हें जिनके 
बारे सें में आज कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि आगे आने वाले बिल के लिये में कोई कमिट- 
मेंट नहीं करता चाहता हूं। मेने एक दूसरा बिल लाने की बात कहीं थी । भसाननोय 
सदस्यों ने उसका स्वागत किया और इच्छा प्रगट की कि वह जल्दी आये। मेरी भी कोशिश 
है कि वह जल्‍दी से जल्दों आरा जाये । वह बिल यह हे कि स्पुनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये 
कई एक्ट्स होंगे और अब कारपोरेशन बिल इस वक्‍त तंयार हो रहा है। उसके कुछ 
मूल सिद्धांतों पर हम बातचोत कर चुके हैं। हमारी कोशिज्ञ यह हे कि वह बिल हम जल्द 
सदन के सामने लायें अब जो कारपोरेशन बिल होगा उससें स्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के 
धभी सिद्धांतों पर विचार होगा। बोर्डेस को क्‍या अधिकार होगा, क्या सर्विसिज को 
झधिकार होगा, इन सब चीजों पर कारपोरेशन बिल में हम विचार करेंगे। 
उन सब पर विचार करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि एक स्पुनिश्चिपल 
बिल लावें। अ्रंत में, में सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का 
स्वागत किया है और इसको जल्दी पास किया हूँ । 


का चेयरमेन--प्रइनत यह है कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेदा स्युनित्तिपेलिदीज 
(संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय । 


(प्रवतत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


चेयरसेन--_कल के लिये आगरा यूनिवर्सिटी सपलीमेंद्री बिल रहेगा । कौसिल 
कल ११ बजें तक के लिये स्थगित की जाती हूं । 


(कौंसिल, ५ बजकर ४ मिनट पर, ६ तवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित 
हो गई) 


लखनऊ, श्याम लाल गोविल, 
सेऋेटरी, 
प नवम्बर, १६५२ ई० लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश । 


पी० एस० यू० पी० ए०पी०--«& एल० सी०---१६५३--८५० । 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कायल 


'दरममायाहे 2०००० अआराव दमा. [.ऐ: ध।वाक ँशाकाावमाभका प्रभाककत 


६ नवम्बर, १६५२ 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कॉसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में 
दिन के ११ बजे चेयरमेन (श्री चन्धभाल) के सभापतित्व में हुई । 


अब्दुल दक्र नज़मी, श्री 
अस्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री 
ईदइवरी प्रसाद, डाक्टर 
उमानाथ बली, श्री 

एम० जे ० मुकर्जी, श्री 
कन्हेयालाल गुप्त, श्री 

कुंवर गुरुतारायण, श्री 
गोविद सहाय, श्री 

जगन्नाथ आचार्य, श्री 
जमीलुरंहमान किदवाई, श्री 
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री 
तारा श्रग्नवाल, श्रीमती 
तेल्राम, श्री 

नरोत्तम दास टंडन, श्री 
निदञ्ञामुद्दीन, श्री 
निर्मेलचन्द चतुर्वेदी, श्री 
पनच्चालाल गुप्त, श्री 
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री 
प्रतापचद्ध श्राज़ाद, श्री 
अभ्‌ नारायण सिंह, श्री 
प्रसिद्ध नारायण अझनद, श्री 
प्रेमचन्द्र दरर्मा, श्री 

बद्री प्रसाद कक्‍्कड़, श्री 
बद्यीर अहमद, श्री 

बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री 


निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थें: 





(छ] लेनाल&२अ2८पकाक स्‍कवाफना पाए, 


उपस्थित सदस्य (५०) 


बालक राम वंहय, श्री 

बाब्‌ अब्दुल सजीद, श्री 
सहमूद अस्लस खां, श्री 
महादेवी वर्मा, श्रीमती 
मानपाल गुप्त, श्री 

राजा राम शास्त्री, की 
राना शिवश्रस्वर सिह, श्री 
राम किद्योर रस्तोगी, श्री 
लालता प्रत्ताद सोनकर, श्री 
बंशीचर शुक्ल, श्री 
विश्वनाथ, श्री 

बीरभान भाटिया, डाक्टर 
ब्रजलाल वर्मत, श्री (हकीम ) 
ब्रजेन्र स्वरूप, डाक्टर 
दांति देवी , श्रीमती 
जांति देवी अग्रवाल, श्रीमती 
दान्ति स्वरूप पग्रग्न वाल, औी 
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती 
दइयाम सुन्दर लाल, श्री 
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री 
सभापति उपाध्याय, श्री 
सरदार संतोष सिह, भरी 
सेयद मोहम्मद नसीर, श्री 
हयातुल्ला अंसारी, श्री 
हरगोविन्द मिश्र, श्री 


श्री हर गोविन्द सिह (शिक्षा मंत्री) 





३२२ लेजिस्लेटिव कॉसिल [ ६ नवम्बर, १६९४२ 


आगरा यूनोवर्सिटों (अनुप्रक) विधेयक, १६५२ 


श्री हर गोविन्द सिह (शिक्षा मंत्री)--सें प्रस्ताव करता हुं कि सन्‌ १९५२ ई० के. 
झागरा। यूदिवर्सिती (अनुप्रक) विधेयक पर विचार किया जाय । 


श्रीमान्‌ श्रध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा विधेयक जो कि भवन के साभन प्रस्तुत 
हैं अपना एक महत्व रखता है। इसका कारण यह हे कि समाज में जितने भी व्यक्ति 
हूँ उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा संस्थाओं से संबंधहं और इस कारण में समझता 
हु कि इस विवेयक का महत्त्व है। दूसर यह कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हमारे सामने 
उपस्थित हुई जिनके कारण एक श्रा्डिनेन्स जारी करता पड़ा । निस्संदेह यह सत्य हैँ कि 
शिक्षा संस्थाओं में एक आार्डिनेंस क। जारी करना कुछ बहुत मेल नहीं. खाता और भें 
झाप के सामने और श्राप के ज़रिये भवन को सदस्यों के साभने यह स्वीकार करने को 
तैयार हूँ कि शायद इससे और श्रप्रिय काम मुझे अपने कार्यकाल में नहीं करना पड़ा, 
लेकिन में फिर भी समझता हूं कि इस प्रइन के दो पक्ष हो सकते है। लेकित मे अपनी 
जगह पर संतुष्ट हु कि यह झ्रावश्यक था और यदि यह नहीं किया जाता तो शायद इससे 
स्थिति और बिगड़ सकती थी । में यह भी समझता हू कि शायद इसी से प्रभावित हो कर 
हमारे मित्र श्री राजारास जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया था। में थोड़ा सा 
इतिहास इस का बतला द्‌ । 


पहल हमारे सम्मुख कुछ अल्प-सूचक प्रइन आये । उस ससय केबिनेट के सामने यह 
प्रंदन था कि आडितेंस पास किया जाय था न किया जाय । इसलिये में सजबूर था ओर मंने 
इस पर यही लिखा कि यह एक गोपनीय प्रदन हे, जिसको हम इस श्रवसर पर बंतलाने 
को लिये तंयार नहीं हू । पर में विश्वास दिलाता हूं कि सेरी इच्छा कदापि यह नहीं थी 
कि में इस भवन को वंचित रख उस आईडनेंस पर बहस करने से। लिहाजा जब श्ार्डिनिंस 
पास हुआ तो उसके दूसर ही दिन चूंकि मेरे दिल में संदेह हुआ कि झा्डिसलेस पर बहस 
हो सकती थी या नहीं । मेरा अ्रपना ख्याल हु कि शायद इस पर बहस नहीं हो सकती 
इसलिये यह आवद्यक समझा कि एक विधेयक के रूप में आडिनेंस को इस भवन के साभने 
रख जिपसे भवन को अपने विचार प्रकट करने का श्रवसर भिले। तो में भवन के 
सदस्थों को और विशेष कर श्री राजाराम जो को आपके द्वारा यह विववास दिलाना 
चाहुता हू कि जहां तक गवर्म मेंद का संबंध हु उसकी इच्छा कदापि यह नहीं थी कि इस भवन 
को झडलेंस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अश्रवसर न मिले । आरडडनेंस की क्‍या 
आवश्यकता झा पड़ो यह भी में बतला देना चाहता हूं। आगरा यू वोर्बासटोीं ऐक्ट के बमृजिब 
जो इत समय वर्तमान वाइस चांसलर हु उसका कार्यकाल १२ दिसम्बर को खत्म हो जाता है । 


१२ विपन्बर तक एक वाइस चांसलर के नियुक्त करने की आवश्यकता हों 
जाती है । वहां पर कायदा यह हूँ कि एक इक्जोक्युटिव कौंसिल हूँ जो तीन श्राद्ियों 
का नाम सेनेंट में भेजती हु । सेनेंट में सदस्यों की संख्या बहुत है, बहुमत से यह सेनेट 
तीन आदमियों का नाम चुन कर चांसलर के पास भेज देती हे और उसी में से एक की 
नियुक्ति अनिवार्य हो जाती हैं । मुझ जो सूचना सिलोी हे वह यह मिली हूँ कि नवस्बर 
को पहले हफ्ते में सीटिंग होने वाली हूँ जिसमे तीन व्यक्तियों का वास सेनेट में चुन कर भेजा 
जाने वाला है । हमारे सामने केवल दो रास्ते थे, इसमें संदेह नहीं कि इस आरडिनेंस के पास 
होने के पूर्व सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि आज आगरा यूतीवर्सिटी की 
जो दशा हो रही है उसके सुताबिक सरकार को एक अ्र्मोन्डिय बिल पास करना होगा। 
तो हमारे सभो यूतीर्वासटियों को दशा श्रच्छी वहीं हे। इलाहाबाद यूनीवर्सिदी में एक 
कमेंदी बेठी है जो सब बातों को छानबीन कर रहो हूँ । जब तक उस कपमरेटो की रिपोर्ट नहीं 
था जाती है उस वक्‍त तक सरकार यह नहों बता सकती हे कि उसमें संशोघषन की क्‍या 


आगरा यू वीवलिदी (अ्रनुपुरक ) विधेयक, १६५२ 


जहा 
लि 
श्र 


श्रावश्वकंता हू । आगरा बूच्रीवर्सठी को हालत को देखते हुये सरकार ने बह तय कर लिया हूं 
कि एक अरमेंडिग बिल की आवश्यकता है। उस समय गसेम्वली का सेशन नहीं हो रहा था इस 
कारण यह बिल लाना नामुभकिन था। इलेक्शन से पहले इस बिल का दोनों हाउसों से पास 
हो कर अधिनियम बनना बहुत मुहदिकल था । इसलिये यही तरीका था कि इलेक्शन होने 
दिया जाय और जब बिल पास हो जाये तो उस के वमु॒जिब एक दूसरा इलेक्शन हो, 
दूसरा रास्ता हमारे सामने यह था । अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि आजकल 
भ्रखबारों में कितनी तरह की बातें निकलती हूं । एक तरक तो यह कहा जाता है कि बिल पास 
हो जाने पर चुनाव उसके बाद भी हो सकता हे । हो सकता है कि में गलती पर हु । पर समंते 
वही सोचा कि चुनाव हो जाने के बाद इसमें फिर रद्दोबदल करना उचित नहीं होगा। इस- 
लिये बाइस चांसलर का कार्य-काल बढ़ा दिया गया कि जब तक यह बिल पास न हो मेंने सोचा 
एक आ्ादसी जो तीन वर्ष से काम कर रहा हे एक वर्ष या कुछ दिनों को लिये और काम करता 
रहेगा तो कोई गड़बड़ी को संभावना नहीं हु। बिल पास हो जाने के बाद जिस प्रकार भवन 
समझेगा चुनाव हो जायेगा | मे समझता हूं कि हमारे इस कार्य से हमारी नियत पर कोई 
धब्बा नहीं ञ्रा सकता । 


हमने भी शुद्ध हृदय से केवल इसी भावना से प्रेरित होकर इस चीज़ को 

आपके सामने रक्‍खा हू । हमारी शिक्षा संस्थाओं में जो दोष फेल गये हूं, उनको 
किस प्रकार से हटाना चाहिये, यह एक प्रइन है । इन दिक्षा संस्थाश्रों के ऊपर ही हमारे 
देश का भविष्य निर्भर हे, हमार समाज का सारा संगठन निर्भर हे, उसको ओर से आंख मूंदी 
नहीं जा सकती । इत्त संबंध में उन पत्रों को यदि आपने पढ़ा होगा और मे समझता 
कि आपस अवदय ही पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ में यह कहा गया हे कि डेमो- 
ऋसी का खून हो रहा हे। मों इस संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। भेरा अपना संत हैं 
कि शिक्षा सस्‍्थाम्नों भ और कप्त से कम शिक्षा क्षेत्र से डेसोकसी का बहु स्थान 
नहीं होता चाहिये और हु भी नहीं जिसकी कि कुछ सज्जन कल्पना करते हे । जो राज-संस्यायें 
हैं उनका प्रजातंत्रवाद में स्थान होना चाहिये और वह इसलिये क्वि जब॑ एक नागरिक, 
प्रसेम्बली, कॉंसिल यथा पॉलियामेंद में वोट देता हुँ तो वह राज्य या स्टेंट को ताकत 
देता है और वह स्टेह को ताकत दे करके उनकी रक्षा भी करता हूं । इसके बदले में 
स्टेट उसको कोई अधिकार नहीं देती । लेकिन जब स्टेट किसी व्यक्ति या किसी संस्था 
को अधिकार देती ह तो उस समय उसकी लिये यह भी लाजिमी हो जाता हूं कि वह उन 
अधिकारों की तिगरानी भी करे कि कहीं उन अ्रधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा 
हू । जैसे कि एक दृष्टांत से में आपको बंताऊं कि इंगलेन्ड के ही कांस्टीट्यूडन को हे लीजिये । 
शायद इंगलेन्ड के डेमोक्रेटिक कांस्टीद्यून में किंग का सबसे ऊंचा स्थान हे लेकिन यदि आप 
देखे तो उसको कोई फ्रोडम आफ स्पीच नहीं हू, उसको बोद देने का अधिकार भी चहाँ 
हूँ । आज एक आदमी जो कि साधारण नागरिक होता है, वह कुछ भी कह सकता 
हैँ, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर जो चाह नहीं कह सकता, उसके ऊपर प्रतिबन्ध हूँ। 
यह वही कह सकता हे जो ठीक हो। कहने का अर्थ यह कि अधिकार स्टेट की ओर से दिये 
नांत हूँ वहां स्टेट क ऊपर यह भी जिम्मेदारी हो जाती हूँ कि वह यह देखे कि उन 
अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा हू । इस संबंध में में आपको आचार्य नरेद्ध देव जी 
का विचार पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। एक यूत्रीवर्सटी कमेटी बनी थी वह उसके एक 
मेंम्बर थे और बाद को उसके चेयरमेन भी हुये, तो उन्होंने बड़े अच्छे दाब्दों में कहा हु कि : 


54 


“युफ्& 57ए ए०8 फएठ्ुलाए 80 ०8॥९0 ३5 6 ए08 ९3४६ ए५ 8 सारा एण॑ंश 4: 
28 शलालाओं छॉण्टाणा,. फैए धीह ए0०06 6 जांगांपए8 8ग्राबा हांए्टड ग्रेड एव एटा 
9०7 थी एगील॑ंडड थात॑ एा0्शाबगाए65, ही णाश एण०६5--5६०॑ंशाए ९065 हांएशा ई07 
९ (0 ग्रा्गााश$ ए्ी 5लएंल25 बाएं जार्णठ8ञंणाइ--श्8 प्र एण65 था थी... 67 
47९ 7 [6 गर्दापा6 जी फरा0ठिड्ञंगार्ई 3तशल्ट, जिशा०एाइ2ए 35६ 5ए०ए0 95 चरण! 


३२४ लेजिस्लेटिव कोंसिल [६ नवम्बर, १९५२ 


[श्री हर गो बिन्द सिह | 

६0 60 जश्ञांगी 06 ०008४पाव00 ० 86 0899 एगएटाओए ७0०7. 27065907व9] 09- 
ग्रांए0 ए83 ०0॥68066 फपां 7 06 जराणाह शाक्षायह, 0डगरंग शी औठणंत हएर 
॥टाय्धा50 8679509 70808 ॥5० गाय 59 06 लाशाशदा06ा 0 ऊर्णओलर साझा, 
इससे स्पष्ट हें कि यह आरोप कि डेमोक्रेत्ती का खून हो रहा है, में समझता हूं कि गलत है। 
डेमोक्रेसी और अठानासी में फ़के है । यदि आप कहें कि न्याय विभाग में हाई कोर्ट के 
जजेज में, स्वसिज्ञ में, पुलिस में और सेना में डेमोक्रेत्ी से काम लिया जाय तो यह 
नामुसकिन है। हरएक क्षेत्र तथा हर एक संस्थाप्रों को डेसोक्रेशी के आधार पर 
स्वतंत्रता नहीं दी रा सफतो। 

सरकार इन संस्थाओं की डेसोक्रेसी के आधार पर स्वतंत्रता नहीं दे सकती और # 
बहु कभी यह चाहेगी कि डेमोक्रेत्ती की आड़ में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाय। लेकिन 
झठोनामी एक दूसरी चीज़ हे। अठोतामी में समझता हुं ओर में आपको विश्वास दिलाता 
हूं कि कम से कम सरकार ने व्‌निवर्सिटी श्रदोनामी को रक्षा सं कोई हस्तकेप नहीं किया 
हैँ ॥कम से कम जब तक में एजूकेशन मिनिस्टर हूं सं इसको लिये कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी 
की अटोनोमी सुरक्षित रहें। लेकिन हमको फिर भी समझ लेता चाहिये कि श्रढोनोमी 
हूँ क्या चीज़ ? में समझता हूं कि क्‍या श्रटोनामी यही ह॑ कि किसी तरह से भी हो, आग 
चलकर में इसके बार मे बतलाऊंगा। अपने व्यक्तित्व स्वार्थ सुरक्षित रहें। श्रापको यह जानकर 
ताज्जुब होगर और श्रापक हृदय को दुख होगा यह म॑ जानता हू और मुझे भी उसके 
लिये दुख होता हूँ कि हमारी शिक्षा संस्थाएं तेजी से गिरती जा रही हैं । यह कोई 
बड़ी खुशी को बात भेरे लिये नहीं है। आप इसको समझते हूँ और मी 
समझता हूं लेकिन इस समय श्रवस्था ऐसी श्रागई हैँ और में यह स्पष्ट रूप से कहना 
चाहता हूँ कि आपके एजूकेशन मिनिस्टर होने के नाते इस चीज का दुरुपयोग 
सुझसे नहीं देखा जा सकता चाह वह शझागरा यूनिवर्सिठी हो, या इलाहाबाद यूनीवर्सिदी 
हो, और वह चाहे इन्टरमीडियट बोर्ड श्रफ़ एजूकेशन हो। जहां तक इस' प्रकार की संस्थायें 
हूँ और जहां इस प्रकार का शासन दिखलाई पड़ेगा, या देखा जाता हूँ कि अ्रधिकारों 
का दुखपयोग हो रहा हूं वहां मेरा कर्तेंव्य हो जाता है कि में आपत्ति करूं और उसको 
रोक और कहूं कि उसमे धांधली नहीं हो सकती और भरसक उसके सुधारने का प्रयत्न 
करूँ । शअ्रव हमको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि पश्रदोनोमी हूँ क्‍या चोज् । 
इत संस्थाओं के लिये हमें पब्लिक सपया देती हैं। और पबलिक उनसे ऐसी आशा रखती 
हूँ कि उतका भ्रविष्य इन्हीं लोगों को हाथ में होगा। वह यह श्राशा रखती हे कि उनके 
बच्चों को जो शिक्षा दी जायेगी, उससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। जहां तक उसके 
प्रबंध का सवाल हे, उसकी रक्षा का सवाल हूँ, सुचारु रूप से इन संस्थात्रों को चलाने का 
सवाल है और दूसरों बातों का सवाल हेतो इन सब के लिये शिक्षा संस्थाओं को पूरी 
स्वतंत्रता मिलनी चाहिये ! लेकिन यदि वे इन कार्यों को नहीं समझती हूँ और 
इनका पूर्ण रूप से प्रतिपालन नहीं करती हें तो उस समय अ्रटोनोमी का कोई स्थान नहीं 
है। अब्दोनोमी में भी साथ ही साथ यह बात हे कि श्रगर किसी को कोई श्रधिकार 
दे दिय जात हैं, तो उसके साथ ही कई उत्तरदायित्व भी हो जाते हूं और उन श्रधिकारों के 
साथ ही साथ श्रपत्र उत्तरादायित्व को भी देखना चाहिये। दोनों के समन्वय को शिक्षा 
केत्रों मं आटोतोमी का नाम दिया जाता हैँ। अस्तु उन श्रदिशों को समझाते हुये उनको 
यह देखना चाहिये कि उनका भविष्य किघर जा रहा हे श्रौर उनको बालकों की शिक्षा 
का हास तो नहों हो रहा हूँ । अ्रगर हम यह देखते हे कि घन की कितनी आ्रावदयकता हैं 
श्रौर वह कहां से एकत्रित हो, और इसरे आदेशों को भुला देते हें तो हम झठोनोमी के 
झादर्दो को भूल जात हूँ जंसा कि मेंने पहले कहा था कि आप विश्वास रखें जब तक 
यह बात नहीं होगी, उनके भविष्य और उनके श्रादर्शों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा , तब 
तक यह उचित नहीं हो सकता कि अठदोनोमी को आड़ में इतको हमारे राष्ट्र को ध्वस्त करने 
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का प्रधिकार दया जाय । अब प्रइन होता है कि फिर क्या किया जाथ । आगरा बतीदर्सिदी 
के बार में अगर मे आपको बताऊं जेंदा कि से पहले कहा बहू एक बड़ी इजद ऋषरनी 
हूँ और वह इतती दुखद कहानी हे कि आप ह्यव रो पड़ेंगे। सन्‌ १६३४८ में एल ऋजेझ 
नियुक्त हुई थी मं श्रापको दावत देता हूं और आक्षा करता हु कि आप इस रिपोर्ट के 
प्रत्येक पन्ने को पढ़ें तो में विद्वाप्त करता हूं कि आय पढ़ते जायेंगे आर आपको परत 
झांसू गिराती जायेगी, यह यर्तीवर्धिदी की इच्चा हो गई है । में आएशो कताऊ कि किस तरह 
से वहां बोद करज्ेक्ट किये जाते हुँ। इस पीसी में प्रेजएट्स को बड़ी संजपा हे, दो 
सौ के करीब लोग पीजनेद्स में हैं, १५० के दरीज जैकल्दी आफ झा सा में हें । और ६० के परत 
फेकल्टी प्ाफ साइन में हैं, इस शक्तार बहुत सो पंत्थायें हूं । ३४ आाइसी एकजीकज टिए छीफित 
भें हुं और हर कालेज को लोग | प्रा ४ पीनेड के मेम्दर होते हे और ह्रोचाः बचा 
है मुझे पढ़ कर ताइजुब हुआ । घागरा बूलियाँस्ि में प्रेलुएद्स फॉस्टडएस्सी थे तब एक 
प्ादमी यूवोई एड के प्रनुत्वधाली गुद को ५० दवदा हे था ४ नेम्चरों जो पीनेड के 
चुदाव में बंद दिलावे तो उसको एफ उसन्रीकूटिव एक्‍्लामिलरशिप मिलती है। “रे 
सी रपयाओर ८२८४ भेच्बश दे तो उसकी टंकबदस युक्त ग्रेस्क्ाइब हो जाप । ऐसे भी पइहाहरएण 
है कि अभी किताब प्रेस से घिरली नहींओर प्रेहकाइब हो गहे । में झापको बया बता 
उत्होंने णह भी बताया कि एकक्‍शायिदर्स का हाल यह है उस कमेदी ने लिया हूं कि हमको 
एक्आमिदर्स की लिस्ट नहीं सित्री हे, श्रमर लिस्ट मिल जाय तो उसमें बड़ी-बड़ी डासें 
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हता हू आर दे लगा, अगर नाम 


लिकलरेंगी, लेकिल एक आवमो है, में उसका नाम नहीं लेता चाह 
ले लूं तो आपकी समन्न में भा जावेद कि वह. किती प्रकार भो इत काबिल नहीं हूँ कि 
उसको एम्० ए० का एक्जामसितर बनाया जा सके । लेकिन उसमें उन्होंते लिखा हे कि 


डे 


एक्जामिनर जो वहां वनाये जाते हैँ वह इसलिये नहीं बनाये जाते हूं * * **' 


हक 


ही शी गोविन्द सहाय (स्वातक निर्वाचन क्षेत्र ) आप नास बता दीजिये तो अच्छा 
"होगा । 


श्री हर गोविन्द सिह---वाम सें कह चुका हूं कि नहीं बताऊंगा । 


चंयरमन-..जो लोग मौजूद नहीं हें उनका नाम लेकर किसी प्रकार का श्राक्षेप करना 
उचित नहीं हूं । 
श्री हर गोविन्द सिह-.--उन्होंने लिखा हँ कि कमेटी की रिपोर्ट में कि एक्‍्जामितर 
इसलिय नहीं बनाये जाते कि सचमुच वह काबिल हुँ या उस सब्जक्ट के ज्ञाता हे बल्कि 
इसलिये कि उनका प्रभाव है और उत्कोे पास बोट हूं । एक ने तो यह लिखा कि एक 
साल वहां पेपर का लोकेज्ञ हो गया सन्‌ २७ में और उस पर एक प्रस्ताव पास किया भया लेकिन 
कुछ नहीं किया गया। में श्रापको बताऊं कि यह रिपोर्ट यही से शुरू होती है कि शागरा 
यूनिवर्सिटी में एक गुट है, वह एक पेक्ट के नाम से सशहूर है और उसका सेम्बर होना हर एक के 
लिये जरूरी हूँ अगर वह मेम्बर नहीं होता है तो उसके कालेज के लड़के फेल होंगे। होता यह 
हूँ कि एक कालेज हमारा है और हम पैक्‍्ट के मेम्बर हें एक्‍्जामिनेश्वन पेपर हम जानते हैं शौर 
अपने लड़कों को हम हिन्ठ दे देते हें तो हमारे लड़के बावजूद इसके कि हुमारा शिक्षा का स्तर 
नीचा है पास हो जाते हें और एक अच्छा कालेज दूट जाता है इसलिये कि उस कालेज में लड़के 
झाते हैं, क्योंकि एक्‍्जामिनर वहीं के होंगे और उनको पास होने का मौका मिलता है। शझ्रापको 
ताज्जुब होगा कि इस छात्रबोन में मुझे एक उदाहरण ऐसा मिला कि एक दफा एक सीनेट के 
मेम्बर साहब एम० ए० की परीक्षा में बेठे। एकक्‍्जामिनर ने जो उनको मार्क स दिये उससे वह 
फर्स्ट डिवोजन में नहीं आ सके। एक्जासिनर बदल दिया गया, दूसरे एक्जामिनर से कापी 
जंचवाई गई और वह फर्स्द क्लास में पास हो गये। यही नहीं, एक दफा किसो प्रमुख व्यक्त 
के रिवरतेदार फर्स्ट डिवीजन में नहीं श्रा सके । नतीजा यह हुआ कि हर एक लड़के के ५ नम्बर 
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[श्री हर गोविन्द सिंह | 


बढ़ा दिये गये जिससे वह भी फरदं डिबोजन में आजायें । कहा यह गया कि फेल होने वाले लडक्षों 
का नम्बर ज्यादा था इसलिये ऐसा किया गया । चेने तो कभो ऐसा नहीं सुना था कि अगर फेल 
होने वाले लड़कों को संख्या अधिक हो तो इस प्रकार साकसे बढ़ाये जाते हो। हां पास माकस 
बढ़ा दिये जाते हैं। में आप को बतलाऊं कि कभी-कभी १४ हजार रुपया एक्जामिनेशन फोप्त सें 
एक आदमी को मिलते हू हे यदि टीचर को १४ हजार रुपया एक्जामसिनेशन फ़ीछ् में मिल जाये 
तो भला वह गुटबंदी यों ने कायम रखेगा। यह मालूस हुआ कि स्क्रटनी रेलवे के वेटिग 
रूम्स में हो जाती हूं।. में अभी आ्रापको इन्टरसीडियेट बोर्ड का हाल बतलाऊं, डा० ईव्वरी 
प्रसाद साहब ते अपनी बजट की स्पीच में कहा था कि इन्टरसीजियेट बोर्ड में एइलाक स स्को टनाइज्ञसे 
होते हैं। 
डाक्टर ईदवरी प्रसाद (स्तातक निर्वाचन क्षेत्र )--एक्जामिनसं होते हें ? 


भी हर गोविन्द सिह--हां एक्जामिन्स भी होते होंगे। में उस वक्‍त समझा कि बात 
शलत होगी इसलिये मत उसका खंडन भी नहीं किया था बाद को मेंने लिस्ट मंगाई। मुझे 
भ्रफपोस है, धर्म भी हे कि हमारे दफ्तर के सौ सौ स्कूटनाइज्से और ठेबुलेटर्स होते हैं जिनको हजार 
हुजार, बारह-बारह स,चौदा-चौदा सो रुपये मिल जाते हें श्रौर उन्हीं के जरिये से सब फरप्शन होता 
हैं। में इसको भी थिपाना वहीं चाहता कि जो गुट आ्रागरा यूनीवप्िटी सें है वह गुट हमारे 
इन्टरमीडियेट बोर्ड में भो हैं। एकसाहब ने अ्रखबार में लिखा था कि आगरः यूनीवर्सिद के बाद 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर भहार होगा, इन्टरमीजियेट बोर्ड पर प्रहार होगा। में इस भवन में 
ध्रापक सम्मुख कहना चाहता हूं कि जरूर होगा और यह चीज़ हम चलने न देंगे । इस में हमारी 
जिम्मेदारी हुँ, हमारे देश की जिम्मेदारी है । जहां तक भी संभव होगा हस इसके लिये प्रयत्न 
करेंगे। में समझता हूं कि हमारा और आपका यह फर्ज हैँ कि हम और शाप इसको देखें। 
में श्राप के सम्मुख एक अभियुक्त कि भांति खड़ा होने के लिये तैयार हूं। में चाहता हूं कि यदि 
हम गलती करें तो श्राप हमारी निन्‍दा आर) हंस एक ऐसे स्थान पर है कि हमको निनदा से 
कभी न डरना चाहिये। हम तो चाहते हे कि श्रापसे हमको सुझाव मिलें श्रौर उन सुझावों से 
हम कार्य करें। लेकिन एक बात का से श्राप से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारा हृदय अपनी 
इन शिक्षा संस्थाश्रों की कुरीतियों को देख कर रो रहा है। में शाप से श्रनुरोध करता हूँ कि शाप 
हमारे इस दुख में भाग लें और यह प्रयत्न करें कि कम से कम इन शिक्षा संस्थाओं से यह कुरीतियां 
चली जायें। में कहने का अधिकारी तो नहीं हूं लेकिन आप समझ लोजिये कि जिस कसेटो में सी० 
जें० महाजन मेम्बर हों, देव इंगलिश डिपार्टमेंट के हेड, मेम्बर हों, इस पार्दी बंदी के कारण उच्त 
कमेटी का चेयरमेन एक अधिस्टेंट टीचर बना दिया जाये । जिस कमेटी सें सहादेवी बर्मा हों 
जिस कमेटी में हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, उस कमेटी का चेयरमेन ऐसा झादसी बना दिया जाये 
जिसका सब्जेक्ट भी शायद हिन्दी न हो, यह कहां तक उचित है? ेृ 
सहादेवी वर्मा जी 0 कं दिन, तीन दिन हुये मेरे पास झ्रायीं । उन्होंने कहा कि भाई जी 
श्राप जो चाहें मेरे प्रति करें वकत मे भ्रब उस इन्टरमीडियेट बोर्ड की मीटिंग में नहीं जाऊंगी । 
श्राप कौंसिल की मेम्बरी चाहें ले लें लेकिन अ्रब में फिर उसकी मीटिंग से नहीं जाऊंगी। 
फिर भी कहा जाय कि हम डेंमोक्रेप्ती का खून कर रहे हैं, हम झआटोनासी कर खून कर रहे हैं । 
मैं क्या बताऊं अगर में सब कहंने लग तो यह एक बड़ी गाया हो जायगी । झाप नरेच्द्रदेव 
कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लौजिये और उसझे पढ़ लेने के बाद यदि झ्राप इस निर्णय पर श्रायें कि 
हमने श्रागरा यूनीवर्सिटी अमेडमेंट बिल लाने में गलती की तो में आपको विश्वास दिलाता ह 
कि में अपने बिल को कर आडिनेंस को वापस ले जूगा शोर इस बात को होने दंगा जिस प्रकार 
से इन शिक्षा संस्थाओं में भी लूट खत्तोट जारी है वह चेसे ही जारी रहेगी, पर यह एक बड़ा भारी 
काम है । किस शोर से काम शूरू करूं और कहाँ बह समाप्त होगा, यह नहीं मालूम । इसी संबंध 
में अखबारों में निकला था ओर श्राक्सफोर्ड और कंम्ब्रिज की बात कही गयी थी । मेंने सोचा कि 
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कैस्बिज में क्‍या होता हे जरा जान तो। नेंते देखा तो घतीवर्सिदी बहां विल्कल टीचर के हाय 
महं। बड़ा अच्छा हु लेकित वहां होता क्या हु। वहां के एक साहब ने बहां क्षो यनीव नदी 
ग्रांट कमेयो की बात लिखों हे। उनसे बने पुछा कि आप के यहां शिक्षा विनाश से शापषण 
होता हु तो उन्होंने कह कि क्या तुस पायल हो गये हो । मेने कहा कि क्या यहां एक मिनरदिप 
के लिये मन्युपुलेशन नहीं करते तो वे हुँत पड़ और कहा कि उसके लजिप्रे तो दस को उससे अनरोध 
करना पड़ता हुँ। मेरे पास एक साहय ने कम से कम १८ लड़कों की एक लिस्ट भेजी है उन्होंने 
राज्यपाल के पास भेजी थी। लड़हे हाई सकल में यड कल, इन्टरमीडिय्रेट में थड़े क्लःस, 
बी० ए० में थडई क्लास हूँ, लेकिन एम० ४० में उनको करई क्लास फर्द मिला है। आगरा 
कालेज के एक प्रोफ़ेतर के निल्द्रत एक दिक्वाबत थी। मेने उनकी सिस्वत एक दवंड सिर्णयर 
किया और आगरा! कालेज को लिखा कि उनको यह दंड सिलना चाहिपये। डा० एन० के० 
सेठो ने मेरे पास एक पत्र लिखा,उस पत्र को से यहां नहीं लाया हं उत्होंते लिखा है कि जो दंड आपने 
दिया हैं बहु आगरा यूनीवसिदी को जो हालत हैं उत्तक ऋनृज्ञार ठोक्ह़े। लेकित जो अभिपोग 
हूँ, उससे मालूम पड़ता हूं कि दंड अधिक है। ह्राप आगरा यूनीव्सिटी के उन व्यक्तियों को 
देखें जिनके हाथ में वहां का धारा प्रवन्ध है और जो आगरा यनोवर्सियों को चलाते हें वे इससे 
नी बड़ेनचडे अपराध करते हें और से यह समझते है कि हम अपराध नहों करते हैं, इसलिये 
में समझता हूं कि जो झापने दंड निदिच्रस कियर है उसकी न करें। 


फहा जाता है कि वहां डेनोक्रती हु। एक कालेज के प्रिसियल ने लिखा है कि वह 
डेमोक्रपों क्‍या हैं। यहां तो हर एक चीज का नासिनेशन है । फर्क सिर्फ एह हे कि उस कालिज 
को ग्रफोलिपेशन न मिले गा जो इस गट् में दरीक नहीं होता है तो यह अवस्था एक विध्वविद्यालय 
की हो रही हैं। इसमें सरकार ने जल्दी की, यह आक्षेप भी आप नहीं लगा सकते हैें। सन्‌ 
१६३८ ई० को कमेदी की रिपोर्ट आपके तामने है । कमेटी की रिपोर्ट जब ज्ञाया हुई तो आगरा 
यूनीवर्सिदों नें एक बड़ा भारो विरोध का पत्र लिखा, यह नहीं कि इत बात का प्रयत्त किया हो 
कि उस त्रदियों को दूर करें बल्कि इस बात का प्रवत्त किया कि बड़े कड दाब्दों में दिरोध करे। 
असे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि जो अदस्था सन्‌ १९२८ में थी उससे कई गुना अधिक 
खराब त्राज है। अगर १४ वर्ष के बाद सरकार कुछ हस्तक्षेद करना चाहती हूं तो भदन य॑ 
नहीं कह सकता है कि हस्तक्षेप करताअनुचित हु । चह आक्षेप हम पर नहीं लगाया जा सकता है । 
इस में कोई जल्दी भो नहीं को गई हुऔर हम झाप की दताव कि ऋरकार उत्सुक सी कल इसर 
हैं कि हमय ते है कि किसों प्रकार से यह हमररो संस्या ठीक हो, सुन्दर हो, आदशें हो 
और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हें । 


गन के. 


श्री क वर गर नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, आगरा 
यतवीवतिों सब्लो्ेंट्री विधेयक जो आज इस भवन के सम्मुख लाया गया हुं, उस पर जो विचार 
मानवोय मंत्री जो ने रखें और जो परिस्यिति बतलाई उततमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि 
इत प्रकार को व्यवस्या जि इन्प्डोरप्रशन में हो उस्तके अति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी 
चखाहिपे। ओपन, म मे तो दुव आज इस बात का हु ऑर मे चाज करता हू इस हाउस के अन्दर 
सबने मेंट को फार दि निमलेक्ट आफ इपूटी कि उनकी पास जब सन्‌ १६३८ की रिपोर्ड मोजूद 
बहु क्यों इत्र बाप रहेशोर कोई कापंवाहो उन्होंने क्‍यों नहों को ? तेरह चीदह व के अन्दर दर 
कितवा भ्रष्टाचार फेल सकता है और कितने हट डेन्द्स ऐसे पढ़ कर लिकले होंगे जिनसे आज देदा 
को वुक्सान हुम्रा है, उत्का सारा का सारा उत्तरदायित्व सरकार पर हूं। यह कहने की तो से 
हिम्मत नहीं करता पर मुझे बड़ा ताज्जुब भो हूँ कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे वह एक बहुत ही 
घिद्ठात और योग्य पुदड ये और तुझे इस बात का ताज्जुब हुं कि उन्होंने ग्राजतक यू त्ीवर्सिदी 
ऐक्ड को क्यों नहीं चेंज किया और इस भ्रष्टाचार को पनपने देते रहे और खामोद्य रहे और इस 
चोज्ञ को अपने हाथ में नहीं लिया, जहां तक इप्तका वंजंव है. कि जो वहां पर ध्रष्टाचार फला 
हुआ है जैसा कि मंत्री जो ने बतलाया, उससे कोई भी यह वहीं चाहेगा कि वहां जो ऐड मिनिस्ट्रेशन 


च्य्द लेजिस्लेंटिव कौंसिल [ ६ स्वस्वर, १६५८ 
[भी कुंदर गुरु नारायण] 
हूँ उसलें कोई न कोई संशोधन इस प्रकार का न किया जाये। लेकिन एक प्रइन हमारे सामने 
उठता हैँ ओर में यह समझता हूं कि आ्डिनेंश जो भाननीय राज्यपाल महोदय का जारी हुआा 
बहु गलत हुआ | यहु पावर जो है बहु एक इमरजेंसी पर जेज के लिये होती है, इस समय हमें इस 
बात पर भी विचार करना है कि जब योड़े ही दिन हुये हमार विधान सभा को बैठक हो रही थी 
आर यह ॒ चीज्ञ सरकार को दृष्टिकोण में, मस्तिष्क भें बहुत दिन से हू तो उस समय यह 
शतललश्यक था कि सरकार हऋण्नी स्कीम एक अर्थेडिग बिल हें लाकर इसको चेंज कर 
सकती थी। लेकित एकाएक विधान रुला के खत्म होते ही उसके बाद झ्ाप पअर्धडनेंद 
हो जारी कर दंते हैँ, यह समझ में नहीं झाजया। आडिनेंस्ेज्ञ का जारी करता तो बहुत 
कम इस्तेमाल होता है। जब सरकार के पास इतना संयय था तो कम से फू ऐसी शिक्षा 
संस्थाओं रे बारे में एकदस से आडिनेंस आरी कर देवा, यह ठीक हूँ कि यह जारोे हो सकता था 
झोर में घहु भी मानता हूँ कि यहु विल्कुल कांह्दीदयूशनल हू लेकिल शनडमोशेटिक्त 
था। जब म्थवुनिसिषल ऐक्टड तीम दिल के अन्दर आकर यहां! से झडदी में पाल काशया 
जा सकता हूं श्रीर चुनाव कराया जा सक्षता हूँ, तो कोई ऐसी बात गहीं पद होती कि जब 
विधान सभा चल रही थी तो उसमें जगते और इसकी पाल कराने भ॑ कोई दिक्कत होती । इसके 
बाद बहुत बड़ी महत्वपवर्ण बात पैदा हो जाती है इच्ध प्रजातंत्र युग में अश्ण बहु यह कि सरकार 
ने शाडिनेंस जारी करके जो मियाद बढ़ा व हु वाइस आंसलश की, तो जो शाष्डाचार फला 
हुआहु बहु फीस खत्म होगा। जेता कि सावनीय मं ती जी मे अपनी स्पीज भें झदलाया कि पस 
यूनिवर्सिटी में एक प्रकार की गुटबन्दी है, तो फिर यह प्रध्न उठता है कि एक गुट को हटाकर 
उसकी जगह पर दूसरा गुट के लाने से गुटबत्दी कैसे खत्म होगी और हमारे समाज से गुटबन्दी कैसे 
दूर होगी। क्‍या एक गट को हटाने से ग्‌ <वन्दी दूर हो जायेगी । आपको ऊंचे दरजे के आकोसतस जो 
है ओर जो कि शिक्षा में विशेषज्ञता रखते हू उन्होंने क्या उपाय सोचा कि जिससे गूटबन्दी खत्म 
हो जावे । बात यह है कि प्रजातंत्र के युग मे यह स्वाभाविक हूँ कि हर संस्या में ग्‌ टबन्दी होती हू। 
ऋब यह हुँ कि वह गृठ अपना कास अच्छी तरह से चलाता है या गुलत तरीक से चलाता हूं, दूसरी 
बात हैं। लेकिन जब तक आप में प्रजातंत्र की हुकूमत का भाव रहता है तो उस वक्त तक यहु भी 
है कि हम इस प्रकार का अगर कार्य करेंगे तो इस बात को श्राशंका हो सकती हैं और जवता के 
हृदय में यह बात पेदा हो सकती हे कि यह एक प्रकार की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हू । जब जी में 
श्राये उसको हा दिया और जब जी में श्राया उसको कायम रखा। ऐसी हालत में इस गुट को 
हटाने से तो केवल लाभ नहीं होगा । सेद्धांतिक तरीक से किसी गुट को आप हटा नहीं सकते तो 
ऐसी हालत में जो म्रष्टाचार और करप्दान हैं उस को दूर करने के प्रयत्न का प्रबन्ध अ्रधिक प्रजा- 
तांतचिक तरीके से होना चाहिये। यदि माना कि श्राप श्राज यह प्रम्नेंडमेंट लाते हे और उसके द्वार! 
इस गूठ को इस समय हटा दें लेकिन आइन्दा कोई ग्रुट होगा वह भी ऐसा कर सकता है । इसलिये 
जब तक कोई न कोई चीज़ सेद्धांतिक तरीके की सरकार निश्चित नहीं करती हूँ तो फिर केसे 
सुधार हो सकता हूँ ? इसलिये में निवेदन करूंगा कि माननीय संत्री जी इस पर जरा विशेष ध्यान 
दे और उसको सोचना पड़ेगाकि कौन सा तरीका ऐुसप हो सकता हे जिससे हम यू निवर्सिदियों 
को अटोनामी को रखते हुये प्रजातंत्र राज्य में उसके उसुलों को मानत हुये इन चौजों को दूर 
कर सकते हें उसके साथ ही साथ मुझ इस बात का भी दूख है कि चूंकि भानतीय मंत्री जी को 
बहुत दुख हुआ कि आगरा यूनीवर्सिदी में ऐसा हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी भी 
यपूनिवर्सिटियां हें उन सब की हालत इस प्रकार की हो रही हूँ । तो इस. तरह से जो एक जनरल 
रिमार्क दिया गया उस से जरूर दुख हुआ है । क्योंकि में ललनऊ विश्वविद्यालय की एकक्‍्जीक्यूटिव 
कौंसिल का मेम्बर हुं और म॑ जानता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की बात नहीं 
है। हमारे विश्वविद्यालय में जो वातावरण हूँ वह बहुत हो स्वस्थ और श्रच्छा हूँ । 
इस तरह से एक विद्रवविद्यालय की चजीर लेकर कहना ठीक नहीं है । 


श्री हर गोविन्द सिह--अआरान एप्वाइन्ट आफ इक्सप्लेनेशन सर। मेने दो 
विदवविद्यालयों का नाम लिया था और उनमें लब्घधतऊ का नाम नहीं श्राता हे । 
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[श्री राजा राम शास्त्री] 


सचनमच मे भ्रवरता ह. और श्राप देखते हें कि भ्रष्ठाचार है तो उसका जो रोकने का स्थायी 
उपाय हे उस पर वास्तव में आपको विचार करता चाहिये। यह नहीं कि श्रचानक कोई घटना हुई 
झोर तब आपका दिल तिलमभिलाया कि देश को बचाओ और कोई उपाय आप ढंड॒ ने लगे तो आडिनेंस 
के जरिये से वह चीज़ भवन के झन्दर श्रा गई । में मानता हूं कि गवर्तमेंट ने इस बात पर ख्याल 
किया ले किन जेसा कि आपने कहा कि सन्‌ १६३८ में कसेठी बनी विद्वान पुरुषों ने दिमाग लड़ाये 
कि किस तरीके से यूतीवरसिदी का प्रबन्ध सही किया जाय । सगर जब यह ।रपोर्ट श्राई उसके कई 
दिलों के बाद आ्रापको यह आवश्यकता पड़ी कि उसमें लाल पत्ते लगायें, हरे पत्ते लगायें कि उससें 
क्या बात आवश्यक हूँ ,यह सब चीजें तो सही है । सन्‌ १९३८ में जब कमेटी बनाई गई, मालूम नहीं 
कब रिपोर्ट निकली होगी,गवसेमेंट के सामने सार वाकयात रहे होंगे लेकिन श्राजतक गवर्नमेंट ने 
सारी चीजें नजरअन्दाज की । आ्रापक भाषण को सुनने के दाद भेरे दिभाग में यह असर पड़ा कि 
धाज एक मिनिस्टर प्राता है और कहुता है कि हमने यह खराबी दूर की हे मगर दूसरा मिनिस्टर 
उसको शाया दे रहा था, वह उसका खराब प्रबन्ध किये हुये था तो दोनों में कौन सी बात सही हो 
सकती है । या तो जिनके हाथों में यह प्रवन्ध किया गया उन्होंने काफी स्नष्टाचार किया श्रौर 
बड़ी देर के बाद सरकार ने यह समझा कि यह भष्टाचार राज्य के प्न्‍्दर बन्द होना चाहिये । 
यह चोज़ में ने आगरा पूतीवर्सिदी के उस ग्रूप की बाबत कही हूं जो कि प्रवन्ध कर्ता हैं। लेकिन 
जब गवर्नमेंन्ट २ से मासलों पर भी श्रांज बन्द कर सकतो हूँ या वे गलीजेंट हो सकती हू, तब देश 
का क्‍या हाल होगा, यह झ्राप स्वयं ही सोच सकते है । तो यह बात नहीं होनी चाहिये जो मौजूदा 
माननीय मंत्री जी हें में उनसे जरा यह कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं से सबक लोजिये। 
जो बात आपको पहले ही मालूम हो जानी चाहिये थो उसका पता श्रापको ३० अश्रक्टूवर 
को चला, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसकी निगाह बहुत दूर तक होनी चाहिय श्र 
उचध्चक्ो सभी चीज़ों का पता होता चाहिये फिर यह में कते सान लूं कि ऋआषको पता ही नहीं था 
कि क्या हो रहा है ओर अचानक २९ तारीख को आपको मालूम हुआ कि घटना होने जा रही 
है श्रव उसका उपाय इंढ़ना चाहिए और जो आपका सहछत से परस्त ब्रह्मास्त्र था आपने उसका 
प्रयोग किया और आडिनेंस के रूप में इसकी यहां पेश किया । आडिनेच्स, अ्रध्यक्ष जी, एक 
गम्भीर बात के लिये होता चाहिये। असेम्बली और कौंसिल सेशन में नहीं हें अ्रचानक देश 
में घटना हो गई हे, राज्य खतरे में है और ऐसे मौके पर इस ब्रह्मसस्त्र का इस्तेमाल होना चाहिये । 
लेकित पूनिवर्सिदी के वाइस चान्सलर का चुनाव होने जा रहा हैँ, जिसके बारे में कि माननीय 
भंत्री जी को पहले ही ज्ञान होना चाहिये था कि श्रव वाइस चान्सलर की मियाद खत्म हो घई है 
और कब चुताव होने जा रहा है। आपको इचका पहले से ही उपाय तिकालना चाहिये था 
कि क्‍यों सचमुच आइडिनेन्स के अलावा कोई उपाय हो सकता था था नहीं हो सकता था। मुझे 
मौजूदा मंत्री महोदय से शिकायत है कि यदि इतने पम्भोीर मसले का उनको पहले पता नहीं होता 
तो कित तरीके से अचानक पहुंली तारीख को उनको आडिनेन्स जारी करता पड़ा। पहली 
तारीख को लेजिस्लेचर प्रोरोग किया परधाऔर पहली तारीख को ही आईशिनिंस जारी किया 
गया। मेरे दिल में तो यह ख्याल होता हे कि इस श्रार्डिनिंस को पेश करने के लिये ही लेजिस्लेचर 
को प्रोरोग किया गया वरता शायद उसको प्रोशेग करने की नौबत ही न श्राती। 


श्री हर गोविन्द सिह--सही है । 


श्री राजा राम शास्त्री--पही हे तो तब तो और भी कमाल को बात है। मेरा 
मक़सद तो सभी बातों को भवन के अन्दर कहने का यह हे कि हुकूमत कास करने के मोौकों पर 
तो सोती रही ओर अचानक हो जब पता चला तो आईडिनेन्स जारी कर दिया। अगर आगरा 
यूनीवर्सिदी के वाइस चान्सलर के चुनाव की बात न आई होती, तो इसके प्रोरोग करने की नौबत 
नहीं ग्राती । में ही क्या माननोय मंत्रो भी इस बात को भानते हैं कि सचमुच में यह शुबहे को चीज्ञ 
है और आपने भी इसको स्वीकार किया हु कि इस कास को करने को आशा नहीं थी और यह 
काम जो हुआ है वह अच्छा काम नहीं था। में उनसे कहता हुं कि खेर अ्रब जो हुआ सो हुआा 
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आगरा यूतीजॉ टी (अनुपुरक ) विश्ेयक्र, १६५२ ३२१ 
लेकिन वे इसने एक सबक़ हासिल करें। और आइन्दा के लिये अपने डिपार्टमेंट को यह बात 
बतजा दें जिससे इस बात को चौबत फिर न आने पाये और वह भविष्य में इस तरह का कोई 
क़दम नहीं उठायें तो में समझूंगा कि जो सलत काम्त हुआ उसको उन्होंने मान लिया । अब 
ख्याल में यह बात आती हे कि आखिर जैसे भी किया गया यह तो पुरान दाइस चांसलर को बात 
है और अब एक चया चाइस चांसवर बनने जा रहा है या उसका चुदाव करने जः रहे हूं, तो 
इतने जरूर करप्द ग्रुप का हाथ होगा और अब ज्ञायद वे यह समझने लगे हे कि अगर करप्ट 
युप ने कोई काम ऐसा क्िप्रा वढ़ों कि इससे हमारे सूबे में पता नहीं क्या हो जापेगा । तो अर्त खर 
उस करप्ठ युय का नामिनी जो है, उसकी एक चाल तक सिद्याद बढ़ाने के लिये ही लेजिस्लेचर को 
प्रोरोग करके उसे एक आ्डिनेंस जारी करना पड़ा। इस तरह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात 
होती तो कहा जाता कि फलाने का ऐडसिनिस्टेशन करप्ट है आर इससे बहुत नुकसान होने छगा 
हैं और इसके लिये एक कानून पास होना चाहिये और उच्तक्ों जारी करता चाहिये। मगर जब 
यहाँ इस तरह से करप्ठ ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिये उल्दी बात की जा रही है । गवरनमेंट के यहां 


कण. 


इस तरह से तो उल्दी गंगा बह रही हूं। श्रव तो शिक्षा संस्याओं में भी ऋरप्द ब्रुय हो गये हें । 
श्री हर गोविन्द सिहु--उसने नहीं किया है। 


के ओ राजा रास शास्त्री---प्रगर ऐसी बात हैं, तो में इसके लिये कु नहीं ऋहता हूं, 
क्पोंकि में इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं । लेकिन जो वाइस चान्सलर घहां पर बनाया 
गया तो. . . .. . - 


श्री हर गोविन्द सिह--यह बात भो नहीं है। 


श्री राजा राम शास्त्री--खेर, मिनिस्टर साहब को इससे दार में ज्यादर पता होगा । 
हाउस के अन्दर वे उन सब बातों को नहीं बतलाना चाहते होंगे, अकेले में जब मुझते बात होगी, 
तब वे शायद सब बातें खोल दें ।+ लेकिन मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर मालस होता है । उनाब 
अध्यक्ष महीदय, में आपके हारा भचत को विध्वास दिलाता हूं कि पहले के जो वाइस चांसलर 
हैं उनसे भेरा कोई संबंद नहीं हु और जो उनकी जगह पर दूसर चुने जाने वाले हैं, न उनसे मेरा 
कोई वास्ता हैँ, बल्कि यों में कहूँ कि झ्रागरा यूनी वर्सियी से ही मेरा कोई वास्ता नहीं हु । सिर्फ 
दिलचस्पी इस बात की थी कि जब हाउस यहां पर पहले बेठा हुआ था तब मिनिस्टर साहब 
ने इस बात को क्यों नहीं कहा। बेधे जो वाइस चांसलर इस वक्‍त के हैं, उनके खिलाफ मेरे अन्दर 
ने कोई इस तरह की भावनायें हें और 4 जो अब थाने वाले हैं उनके प्रति मुझे कोई खास हमदरईी 
हैं। लेकिन जिस ढंग से यह चीज़ की गई है, वह ठीक नहीं है । साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर 
साहब ने यह भी वतलाया कि उनके लिये भी यह बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और उन्होंने 
बहुत परेशानी के छाथ इस बत्त का फैसला किया है । तो में कहता हूं कि उनझे ऐड- 
सिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिये और फिर सब जगह ऐं ता हो रहा है। सचमुच इस सदन 
के अन्दर जो में बहुबा कहा करता हूं कि आज जो ऐटमासफियर सब जगह देखा जाता है, वह यही 
है कि म्य निस्ियल संस्थाओं में ऐसी बात होती है, तो तभी उत्तका सुपरसेशन होता हैं। तो झब 
यही बात शिक्षा संस्थाओं पर भी आ रही है ओर उतका इन्तज्ञास भी बसे ही होता चला जा 
रहा है। फिर आप कहते हें कि जब तक वे लखनऊ में बेठे हुये हों, उनको यह बात न मालूम ही 
तथ तक केसे वहसुवार हो सकता है। जो डेसोक्रेटिक सिद्धान्त हें और गवर्ननेंद 
भ्राज कहती हे कि वह डेमोक्रेत्ती का पालन कर रही है, तो यह बात गलत हैं। 
डेमोक्रेप्ती मं हमारे पास ऐसे योग्य व्यक्ति हों, हरओरसे उसकी सुव्यवस्था देखी जाय, 
सगर यहबात वहीं है और अच्छे शासन के लिये डिमोक्ेत्ती मेइस बात की जरूरत हूँ। 
स्पुलितियल बोड सें डे मोक्रेप्ी फैल रही है, शिक्षा संस्थाओं में डेमोक्रेत्ी बिल्कुल फेल्योर रही, 
तो एक हुहूसत में डेमोक्रेती हो सकती है मगर आज आम तौर से देखा जाय तो लोगों की सनो- 
वृत्ति इस डम्ोक्रेतती की तरफ से क्या हो गई है। आज डेनोक्रेसी खराब होती जा रही हैं झोर 
हुमारे हिन्दुस्तान में डेमोक्रेत्तो फेल्पोर होती चली जा रही है। अगर इन्डीविजुअल का राज्य 
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हो तो उसके लिये दूसरी बात हो सकती है। अब तक तो हमारा देश गुलामी में रहा और 
ऐंडसिनिस्टरेगन से लेकर जितनी संस्थायें हें चाह राजने सिक पार्दियां हों इससें शक नहीं कि बेतिक 
पतन इतना अधिक था जिसकी वजह से में मावता हुं कि यह खराबियां हें श्रौर जब हम इस निभाह 
से देखते हें तो मेरा दृढ़ विध्वास है कि जो बात झामरा यूनिवर्सिटी के बररे में कही गयी है कि 
वहाँ भऋष्ठाचार है, वहां पैसा कमाया जाता है, शिक्षा के नाम पर शोषण होता है और जितनी सज्ञ- 
बूतो के साथ सानवीय संत्री ने क्रम उठाया उत्तनी सजबूती से में कहना चाहुता हूं कि आप और 
दमा संस्थाओं को झांख उठा कर देखें, अपने डियाउसेंट को दे खिये, हुकूसत को देखिए आप स्वयं 
अपने आचरण को देखिदे, हमारी और शपनी खुद की पार्टी को देखिये ओर अकेले सकान में जहु 
छाप श्रौर आप का परमात्मा हो उस समय सोचिये तो मेरा दावर हैं कि मिनिस्टर साहब 
विश्वास करते होंगे कि आतरा यू निवरशिटी है। नहीं आपप लिगाह उठा कर देखे जलका से जिक 
यहां भवन हें बरापर करता रहता हूं कि हमारे राज्य भर में अब्टाजार फंला हुआ है, अपराध 
यढ़ रहे है, लेकिन मुझे खूधी है कि जो दातें हम हमेशा कहा दारते थे सरकार के डियार्ट्सेंट फे बारे 
में राज्य के बारे में, धशज पास पलट गया शोर आगरा! युल्िासिदी की प्रश्माल खड़ी हो गयी। 
जो दलोलें भिनिस्टर घाहव प्रबंध के बारे में पेश कर रहे थे उसी तरह से हुझूमत के डिपार्टसेच्ट्स 
के बार में में इस भवन के सासने कहा करता था और हर मिनिस्टर डिफेन्ड कश्ता था ऋष्नी 
ब्य्रोकेसोीं को हपने ठिपाईद बेंट के बारे सें श्लोौर यहां के सदस्य लोग भी डिफेन्ड करते थे कि कहां 
खपराब बढ़ रहे है शोर कहां अष्टाचार है यह तो श्पोजीशन वहले ह। कहते रहते हैं। लेकिन 
आजऊ से रा दावा है कि सिनिस्टर साहब की झाज की पहली स्पीच सुतते के बाद भजन की रंगत 
शाप देखियेगा कि जो माततीय मंत्री ने कहा हे वह सच है, आगरा यूनिवर्सिदी में भ्रष्टाचार हे 
झोर अ्रगर किसी डिपार्टनेंट की पोल खोल दी जाय . . . . . . 


श्री हर भोविन्द सिह--जहां भ्रष्टाचार होगा वहाँ कहा जायेगा, जहां नहीं होगा 
उसको कंसे कहा जा सकता है ? 


श्री राजा राम शास्त्री--डोक है, फुछ जगह दिखाई देता है श्रीर कुछ जगह नहीं दिखाई 
देता है । एक जगह भ्रष्टाचार आपको दिखलाई पड़ गया है श्र श्राप उस पर श्रांस गिरते 
हैं श्रोर आपके दिल में दर्द होता है। सच है दूसरी जगह आप को दिखलाई नहीं देता हें लेकिन 
जिस तरह से आपको दर्द पेदा होता हैँ उसी तरह से जब हस लोगों को किसी जगह अरष्टाचार 
दिखलाई देता हू तो हमारे भी दिल में दर्द उठता हे तो उच्त सम आपको क्यों नहीं फील होता 
हैं। आप इस बात को सान कर चलियें कि जिस तरह से आपको दर्द होता है उसी तरह से 
हमको भी होता हैँ । में एक बात श्रोर कहता हूं और ज़्रूर कहुंगा कि आपने फंसला कर दिया 
हैं कि जहां अ्रष्टाचार होगा उसको समाप्त किया जायेगा। जिस दृढ़ता से और सिनिस्टर्स 
डिफेन्ड करते हें उस तरह से नहीं बल्कि साननीय मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि श्राज 
ग्रागरा यूनीवर्सिदोकी तरफ आंख उठी या किसी भी शिक्षा संस्था के अ्रन्दर कोई अ्रष्टाचार 
पाया गया या दिखाई दिया चाहे वह इंटरमोजियेट बोर्ड ही हो में इसी दृढ़ता से कास करूँगा और 
यह भी ठीक बात हे जेता मेंते अखबारों में देखा कि उन्होंने यह बात उठाई है कि जो कार्य 
आगरा यूनीवर्घाटों के साथ सरकार कर रहो हुँ और जो क़दस उठाया गया है कल को 
इलाहाबाद युतीव्सिदी ओर लखनऊ यूनीवर्सिटी की तरफ निगाह उठेगी और बोर्ड 
आफ इन्टरमीजियेट एजूकेशन पर भी यही मुसीबत झा रही है । हमें खुशी है कि 
आज मंत्री जीने मज़बतोंसे यह बात कही किजहां यह बात होगी वहां हम ऐसा 
काम करेंगे। में इतना हो चाहता हूं कि जो कुछ आपने कहा हैं श्रौर जो कुछ आप 
करने जा रहे हैं आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में तो उसके खिल्गफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता 
है। लेकिन मेंने सिर्फ गवर्नेमेंट की ही तरफ की बात सुनी है और में चाहता था कि या तो डा० 
ईइवरी प्रसाद जी का भाषण हो जाता या डा० बजेन्द्र स्वरूप जी की स्पीच हो जाती तो हमको 
दूसरे पक्ष का भी ज्ञान हो जाता कि दरअसल बात क्या हैँ। क्योंकि उनका उससे दच है । तो 
भवन को भी सोचने का सौका सिल जाता कि उसका क्‍या इलाज किया जा रहा है तथा जो 
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बुराइयां हैं, उप्तके लिये जो कड़ वा इलाज़ किया जा रहा है, वह कहां तक ठोक है । हमारा केवल 
यही कहना हैं कि जिस दुंढ़ता के साथ सरकार आगरा यूनिवर्सिदी पर क़द्दम उठा रही हे उसो 
तरह से वह अपने और डिपार्टमेंटस पर भी निगाह रखेगी । 


इसी मजबूती के साथ आप को यह एलान करना चाहिये कि इस राज्य के किसो नी गवर्ममेंट 
डिपार्टमेंट में अगर हमें अष्टाचार दिखलाई पड़ेगा तो हम अपने किसी सेक्रेटरी को या किसी 
कर्मचारी को स्पेयर त करेंगे । यह सज़बूती अगर शासन के श्रन्दर आये तो लोग डरेंगे । वर्ना 
हो यह रहा है कि आप इस भवन के अन्दर जितनी तकरीरें देते हें तो उनको सुन कर दूसरे लोग 
यह सोचते हूँ कि सिनिस्टर लोग भवन के अन्दर हो इस तरह को बातें करते हैं लेक्रित जब सफ़ाई 
का समय आता हू तो नाता प्रकार की बातें पेदा होती हैं। मुझे खुशी है कि आगरा बू निवर्सिदी 
के मसले को लेकर बहुत सज़बूती के साथ बातें की गई और यह कदम उठाया गया और यह 
सासला भवन के सामने आ गया। में चाहंगा कि सासतीय मंत्री जो इसकी जितनों 
भी सफ़ाई कर सकते हों, करें। में समझता हूं कि जितनी भी यूनिर्वाश्तटीज़ हें उनकी जांच के 
लिये अगर आप एक कमीशन नियुवत कर सके तो और भी अच्छा होगा । केवल एक को कसूर- 
वार बनाकर काम करने से ज्यादः फ़ायदा न होगा। में चाहता हूँ सनू १६३८ की रिपोर्ट अगर 
पुरानी हो गई है तो दूसरा कमीशन बनाइये ओर उसकी रिपोर्ट पर विचार कीजिये और तमाम 
यूनिर्वाधटीज़ के लिये नियम बनाइये और जो यूनिवर्सिदी उन नियमों की पावन्दी करें उतकों 
तो आप सहायता दीजिये और जो न करें उनको दंड दीजिये। में समझता हुं कि यह वियेषक 
एक बुराई को द्र करने के लिये पेश किया गया हे, इसको ज़रूर पास किया जाना चाहिये। 


श्री प्रताप चन्द्र आजाद ( विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )--अध्यक्ष महोदय, यह 
विधेयक जो साननीय शिक्षा मंत्री ने पेश किया हें, में यह समझता था कि एक बड़ा सीधा 
साथा छोटा सा विधेयक हैँ और ज्ञायद उन्चमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात न 
पड़ेगी किन्तु जब मेंते इसपर बहस सुत्रो तो वह सारो बातें जो वक्‍तन-फ़वक्तन 
आगरा यूवीवर्सटी के संबंध में मेरे दिल में आती रही हें वह फिर दोबारा नई हो गईं श्र 
मेंने यह भी देखा कि वह बातें जो यहां बताई गई हें उनको में बहुत ज्मान से बेख 
रहा हूं। जब में आगरा यूनीवर्सिटी का एक विद्यार्थी था तब से देख रहा हूं। ज्यादातर 
बातें तो कानपुर से होती रही हैं। हालांकि कानपुर का आगरा यूवीवर्सिटी से कोई अधिक 
संबंध न होना चाहिये। कानपुर आगरा से कम से कम्त २०० भील होगा; लखनऊ, 
इलाहाबाद, कानपुर से ज्यादा क़रीब है। लेकिन यह सारी वबा जो फंली हैँ वह 
कानपुर से ही फैली हे में यह देख रहा हूं और में एक मुद्दत से देख रहा हूं कि आगरा यूनी- 
वर्सिठी के अन्दर पार्टीबाज्ञी हे । कानपुर के एक सज्जन हूँ जो इसको आर्गनाइज़् कर रहे हैँ आर 
इस पार्टीबाज़ो में ऐक्टिव पार्ट ले रहे हैं। अगर वे इसको छोड़ दें तो आगरा यूनीवर्सिटी के 
प्रन्दर जो ऐसी दवा है वह शायद न ही । आगरा यूनीवर्सिटी ज्ञायद उस रही दज को न पहुंचे । 


माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा यह अज़ करना चाहता हूं कि आगरा यूवीवर्सिटी 

आज से नहीं, एक मुद्दत से एक ऐसा अड्डा पार्टोबाज्जी का बना हे जिसको कहते हुये मुझ स्वय 
लज्जा आती है। _ माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बताया हँ वह रिपोर्ट के ज़रियेस ही 
बताया हूँ । 

श्री हर गोविन्द सिह---लिखी हुईं बातों से बताया हैं। 

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---ले किन सें आपकी खिदसत में देखी हुई बातें अज्धे करना 
चाहता हु कि उसक अन्दर क्‍या बुराइयां हैं । आगरा यूवीवर्सिटी क अन्दर जब सीनेट के लिये 
इलेक्शन होता है तो कानपुर से एक लिस्ट प्राउट होती है ३४ मेम्बरों की । 


डाक्टर ईदवरी प्रसाद--..३० मेम्बरों की लिस्ट होती हे । 


३३४ लेजिस्लेटिव कॉसिल [ ६ नवम्बर, १६९५२ 


श्री प्रताप चन्द्र श्राजाद---जो लोग बोटसं होते है, बदक्किस्सती से में भी उनमें से 
एक हूं, उतक पास एक ३० भेस्‍्बरों की लिस्ट झ्राती है उसके साथ यह भी होता हे कि श्रगर झ्राप 
इस लिस्ट पर वोट दे गे तो थे आपको यह करा दूंगा, में श्रापको सेम्बर बना दंगा श्रौर श्रापको 
ऐक्जामितर बना दूंगा। भेरे पास भी वह लिस्ट श्राई। एक दो सज्जन और भी यहां पर 
बेठे हें उनके पास भी लिस्ट झ्रायी होगी कि इन आदसियों को श्रापको वोट देना है। 
अगर आप इन आद्मियों को वोट देंगे तो आप भी सीनेट के सेम्बर हो जायेंगे। सेंने कहा कि 
में ऐसी चीज़ वहीं चाहता। में आपसे अ्रज्ज करता हूं कि हो सकता हूं कि यहां पर दो एक 
सज्जन उस ग्रूप के हों। हमारे साननीय मेस्बर श्री एम० जे ० मुकर्जो यहां पर भौजूद नहीं है। 


चेयरमेन--.जहां तक हो सकी सदस्यों को चाहिये कि प्रभावश्यक किसी व्यक्ति पर 
झाक्षेप न करें। कानपुर का इस तरह से ज़िक्त किया जाना में उचित नहीं समझता। 


7 श्री प्रताप चनन्‍्द आजाद-..आगरा यूतीवर्सिटी के अन्दर जो सीनेट का चुनाव होता 
हुँ उसका ढंग क्‍या है । कौन लोग उस सीनेठ में लिये जाते हैं । सुझे सालूस है कि एक सज्जन 
जो कितने ही वर्षों से उस सोनेठ के सेम्बर रहे हूँ और में समझता हुँ कि शायद वे जिन्दगी 
भर रहें। एकसालसंव मेम्बर नहीं हुये है यह भो में श्राप से अज्ञ करू कि उसका कारण क्या हूँ । 
प्रागरा के एक मुख्य कर्मचारी ने कहा क्पथोंकि उन के किसी भाई का मासला था प्रमोशन का, 
उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि उसको सवो् करो तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा 
कि यह मासला बिल्कुल उसा हू जिसको से बेइंसाफी समझता हूं । तो उसके बाद ३० बाली 
लिस्ट में उसका नाम भो नहींझायाओर वह इस तरह से खत्म हो यया । यह बात कि आगरा 
यूनीवर्सिदी के भ्रन्दर इलेक्शन होता था यह गलत हैं। वहां तो एक अजीब तरह का इलेक्शन 
होता हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कालेजेज के प्रिसपल और जो प्रोफेसस होते हू उनको 
यह हिंदायतें होती हे कि श्राप १०-१०,१५-१४५ मेम्बर बनावें। मेरे साभने ऐसी मिसाल 
मोजद है । बरेली में कुछ सोनेट को मेस्वर बनाये गये । यह इसलिये बनाये जाते. हें 
कि बह ३० वाली फेहरिस्त के नामों को ही सपोर्ट करें। इसके अश्रलाबवा जो आगरा युनीवर्सिदी 
के मातह॒त दूसरे डिग्री कालेजेज़ हें उनक संबंध में भी श्रपपषको बतलाऊं । इस सीनेठ की तरह वहां 
पर भी पार्टीबाजी क़ायम कर देते हे, चाहे वह बरेली हो, चाह वह दाहजहांपुर हो और चाहे बह 
भ्रादाबाद हो। हर एक जगह पर दो पादियां हैं । एक तो ग्रूप जो इन पावर हे और एक बह पार्दो 
हूँ जो यह कहती है कि हम हर राइट और रांग के मामले को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं । उसका 
नतीजा कया हो रहा है। २,४ कालेजेज्ञ बचे हों तो बचे हों वरना हर कालेज के श्रन्दर मुक्तद्में- 
बाज्ञी चल रही है, दोनों पार्दियों के श्रन्दर गालीगलोच होता है, श्रख्नबारों में एक दूसरे के खिलाफ 
निकलता रहता हूं । यह सब चीज़ें चल रही हैं। यह सब बातें जो श्र/ज चल रही हैं इन 
सबका एक कारण हूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी कौ व्यवस्था इतनी रदी हो गई है कि वह एक 
कारबीकल की तरह से हो गई हे, वह एक फोडा हो गया हूँ जो श्रौर छोट छोटे फोड़े पेदा कर 
रहा हैं । इसका और कोई इलाज नहीं हे सिवाय इसके कि वहु चाक किया जाय । बहुत सी बंततों 
का में ज़िक नहीं करना चाहता हूं इसलिये कि में यह समझता हूं कि वह इस काबिल नहीं हें कि 
इस भवन में बतलाई जावें लेकित फिर भी श्रध्यक्ष महोदय, में यह अज्जं करना चाहता हूं कि मेंने 
यह देखा हूँ कि बहुत सो जगह डिग्री कालेजेज्ञ के श्रन्दर आगर!। यूनी वर्सिटी के अन्दर का जो ग्रूप 
इन पावर हूं वह एम० ए० के कलासेंज्ञ उन सब्जेक्ट्स में खोल देता हँ उन प्रोफेसरों को लिये 
जिनको उन्हें फेवर करना होता हैं । अ्रभी एक कालेज में एम० ए० का क्लास खोला गया उस 
सब्जेक्ट में जिसमें केवल दो स्टूडन्द्स थे, एक फाइनल में और एक प्रिवियस् में । जब फाइनल 
का स्टूडेन्ट पास हो गया और प्रिवियस का फाइनल में आया तो प्रीवियस में कोई नहीं रह गया। 
इस तरह से एक साल तक कोई स्टूडेन्ट नहीं रहा । इस तरह से इस यूतीवर्सिटी का दपया बरबाद 
किया जाता है । ऐक्जासिनस के लिये में कया अ्रज्ञ करूं। में नाम नहीं ले सकता हूं। एक 
फोटोग्राफर साहब ऐक्जासिनर हें। जो उनसे १० ग्रुप खिचवा ले वही पास हो जाता हूँ । 
इसलिये में समझता हूं कि यह बिल तो श्रब से पहले हो ञझ्रा जाना चाहिये था श्रौर जब माननोय 


श्रागरा यूतीवर्सिटी (अ्रनुपुरक) विधेवक, १६९५२ ३३५ 


मंत्री ने यह देखा कि पानी सर के ऊपर से चला गया और दूसरा कोई इलाज नहीं रहा नत्र 
यह विधेयक झाया। बाहर से श्रादमी तब इलाज़ करता है जब वह बिल्कुल मायस हो जाता हं, 
निराज्म हो जाता ह ओर जब समझने लगता हूँ कि श्रव यह ठीक होने का नहीं तब वह कोई 
चीज्ञ बाहर से करता हूँ । अभी जब कुंवर साहुब कह रहे थे कि वाइस चासलर उस पार्टी का 
यथा जो कि पार्टी इत पावर थी तो फिर क्‍या वजह हुँ कि उतको फिर से रक्खा जाता है ऊब कि 
उनकी पार्टी में खराबियां हें। मेरा कहना यह है कि वाइस चांसलर को इसलिये उन्तकी पाटों 
हटा रही थी कि बह अपनी पार्टी से इत्तिफ़ाक् नहीं करते थे और उन्होंने कुछ बातों में पहटों 
के कहने के मुताबिक़ डिटो नहीं किया। वह उस पार्टो के इज्चारों पर चलते के लिये तंयार 
नहीं हुये। वाइस चांघलर ने जब देखा कवि खराबियां हें और अगर में पार्ठो को हर बात को 
मानता हूं तो जिम्मेदारी मेरे अपर आती है तो उन्होंने पार्टो की कुछ बातों को मानने से इंकार 
कर दिया। तब पार्ठी वालों ने यह कोशिश को कि उनको हुटा दिया जाये । में अधिक समय 
ने लेकर यह अज्ञे करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक सदन में श्ाया हें बह बिलकुल घमयानकल 
हैं। में झ्राशा करता हूं कि जल्दी ही सरकार आगरा यूनीवरसिदी के संबंध में संशोधन दिल पश्ष 
करेगी । और अगर वह जल्दी न पेश हुआ तो ने समझता हूं कि अध्गरा यूनीवर्सिटी के सिरे हुये 
खंडडर भी नज़र न आयेंगे। में सरकार से ग्राज्षा करता हूं कि वह जल्दी ही संझोधन दिल 
पेश करे। इन झब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं । 


“श्री बढ़ी प्रसाद कक्‍कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र )->जनाव चेयरमेन साहब, 
में इस मौक़ को ग़नीमत समझकर जनाव का शझुक्तिया अदा करता हूं कि जनाब ने मुझको यह सोक़ा 
दिया कि में अपने ख्यालात को इस बिल के ऊपर रक्ख । जनाब के रूबरू यह भी कह देनः 
चाहता हूं कि में किसी का नास लेता ठीक नहीं समझता हूं । जनाब मिनिस्टर साहब जिस बवत॑ 
अपनी स्पीच दे रहे थे मेरे दिल में कुछ खतरनाक बात सुचकर जिनके बारे में मे खुद ऋफपना 
इल्स रखता था और दिलजोश कर रहा था। उस वक्‍त मेरे ओर जनाब के कोलोग मरहस 
भी एहसानुरंहमान क्वलिदवई की याद आई । वह दायर थे और उन्होंने एक दोर मुझे सुनायाथा !. 


सेयाद लग ही जायगी एक दिन क़फ़्स में आग, 
बेठा हूं मुतजक्षिर दिले सोज्चञा लिये हुये । 


में इस बात को जिस वक्त श्री राजाराम साहब तठक़रीर कर रहे थे उस वक्‍त सूद रहा था । 
जब उनके अल्फ़ाज्ञ पर ग्रोर करता हूं तो मुझे ख्याल आता है “*%[६7778265 शाव॑ 00ए४श7- 
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“ छात्र ज्रातिठया 906, 0685प76 छत0ठपा शत 800 9099॥7255 छा- 
छत 8009 एटा'82 700 #6 8 8. 


में जनाद के साप्षन एक वाक़या पेश करना चाहता हूं। जनाब भी सन्‌ ३७,३८ झोर ३६ 
में इस ऐवान में मौजद थ म॑ बदक्विस्मती से या ख्‌ जक्तिस्मती से आरा यूपीवर्सिदी की सीनेट का 
सेम्बर गवन मेंट का नामनी था। लेकिन हुजुर को खुशखबरी सुनाऊं कि श्राज तक मेने सीनेद 
का दरवाजा तक नहीं देखा और सीनेट की मीटिंग तक की इत्तिला नहों हुईै।_ जनाबबाला, 
यहां किस तरह से लड़के पास किये जाते है, किस तरह से वोट हासिल की जातो हूँ ओर किस तरह 
से पालिटिक्स लाया जाता हू इसका खाभियाज्ञा बहुत खराब है । मुझे अब ताज्जुब होता हैं कि 
हमारे बच्चों में इस तरह की खराबी क्‍यों हें। उनका हुस्न है, उनकी यह खूबियां हें जो इन 
बच्चों में पेंदा होती । में पुछना चाहता हूं कि वह क्यों हैं ? में बदकलाम से बचना चाहता 
हूँ, इसलिये इन श्रल्फ़ाज़ मं अर्ज़ करना चाहता हूं। _ में ऐसी यूनीवर्सिटियों को जिनका काम बच्चों 
को ग मराह करना हूँ, पहला शख्स हूं, जो कि वोट देने के लिये तैयार हूं कि इसको बन्द कर दिया 








“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


३३६ लेजिस्लेडिव कॉसिल [६ नवम्बर, १६४२ 


[श्री बद्री प्रसाद कक्‍्कड़] 


जाय। में इस बुरे कास के लिये यूनीव्सिटियों को नहीं चाहता हूं। में जनाब को इत्तित्ा 
देना चाहता हुं और मुमकिन हो कि जनाब को सालस हो कि जो यू ० पी० का इन्टरमी जियेट बो््ड 
हूँ उसके लिय जिस बक्‍त दोबारा सुझ से पुछा गया कि क्या आप इसका मेम्बर होना पत्रद 
करते है तो मेन साफ़ जवाब दिया कि मे इससे फेड अप हो गया हूं इसलिये नहीं चाहता हूं । मश्े 
एक सतंबा का ख्याल हुं, डाक्टर इबादुरंहमान जिनकी में बहुत इज्ज़त करता हूं और रखता 
हूं, वे बहुत काबिल आदमी थे उन्होंने एक भतेबा अ्रपती स्पीच में कहा कि हम कक्‍्कड़ साहब से 
एक शेर सुनेंगे। संस समय परेशानी में था लेकिन सुझे एक होर याद आ गया जिसके माने 
ये थे कि आप इसको डाइरेक्टर है आपका फ़ज्ञ हें और यह हकीको फ़रज्ज हे कि इस चीज़ को जो 
बोर्ड में हो रही है उसको बन्द कर दिया जाय । में दबी ज़बान में कहना चाहता था कि इस भिरो- 
हबन्दी को दूर कर दिया जाय । मेरी दरख्वास्त है कि दरअसल गवबनेंमेंट की खास तवज्जह 
इस जानिब में होती चाहिये। जो सहती यूनीवर्सिटियों की जानिब है वही सझ॒ती इन्दर बोड 
की गिरोहबन्दी को ऋश करने के लिये होनी चाहिये। मुझे इन्टरमीजियेट बोर में ऐसी गुठ- 
बन्दी देखकर ताज्जुब हुआ। सूझे उम्मीद हें और कबवी उम्मीद हे कि मिनिस्टर साहब 
जो स्पिट रखते हैं वह निहायत मुबारक है । में तवक्को करता हूं कि वह इस चीज़ को दूर करेंगे 
और अगर यह बुराई दूर नहीं हुई तो जितवी एज्‌ क्षेशन है वह बेकार हो जायगी, जो तालीम हम 
बच्चों को दे रहे है उससे उनको कोई फायदा नहीं होग॥। जब म॑ तालिबइल्म थातो मुझे यहां 
तक नहीं मालम था कि मे र/ सुमतहिन कौन है लेकिन आज बाजारों और स्टेशनों पर इस बात की 
चर्चा होती ह. कि मुमतहिन कौन है। मेर कहने का सतलब यह है कि किस जगह प्र 
कीन मुमतहिन है । पहले यह कायदा था कि आधा नम्बर भी नहीं बढ सकता था, लेकिन प्रात 
१०--१० और १२-१२नम्बर बढ़ जाते हे। जब मिनिस्टर साहब अपनी तक़रीर दे रहे 
थे तो उन्होंने फरमाया कि इन्दरसीजियेट बोड में कलकों के द्धरिये लोगों को हर बात का पता 
चल जाता है । पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था लेकिन भ्राज सिनिस्टर 
साहब के कहने पर यकीन आगयाह । सुझे इस वक्‍त अपने पुराने मसरहम दोस्त बाबू कनहे था 
लाल की बात याद आ गई कि वह कहा करते थे कि अब नम्बर बढ़ाये जाते है उस वक्‍त तो में 
में इस बात को सच्च नहीं मानता था लेकित आज इस बात को ठोक. समझता हूं। आज 
मरहम की बातों का सच्चा नक्शा सामने झा जाता है । ज्ञनाब चेघरसेन साहब, में आपके ज्ञरिये 
स जनाब मिनिस्टर साहब स॑ दरख्वास्त करूंगा कि उनको आजकल की तशलीम को दुरुस्त 


करना चाहिये । एसा करन से बच्चों को भी फायदा होगा और मुल्क की भी त रक्‍क़रो होगो। 
इन दाब्दों के साथ सें इस बिल का स्वागत करता हूं । 


श्री गोविन्द सहाय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मे एज्युकेशन मिनिस्टर की स्पीच 
को काफी गौर से सुन रहा था, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुये, एज्यूकेशन के अन्दर जो बुरा- 
इयां हे और जिस तरह से वह उसको दूर करने का इरादा रखते हें जिक्र किया और मुख्तलिफ 
तरीके स उन्होंने कष्टाचार की भी चर्चा की हे। आज उन्होंने इस बात को महसूस किया है 
कि एजुकेशन में तब्दीली होनी चाहिये और हमको इसमें कोई जबर्दस्त चेन्‍्ज करना होगा। 
सुझ आज उनकी बातों को सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंन रिपोर्ट पढ़कर सुनाइं। जो 
वाकयात गुजर गये हू तो वह बातें आखिर हमारे पुराने सिनिस्टर साहब ने नहीं सोचा या उनकी 
राय सें यह बातें कोई अहसियत ही नहीं रखती थी । उनको इन बातों.को उस वक्‍त जरूरत 
ही नहीं महसूस हुई या उन्होंने इस को जरूरी ही नहीं समझा । आज कल करप्शन इतना बढ़ 
भया है कि हर शर्स इसका शिकार हो रहा हूं और हर एक यही कहता है कि करप्शन हमारे जरिये 
से नहीं शुरू होता हूं बल्कि दूसरी जगह से होता हैं । यह एक नयी हवा फल गयी हैँ और लोग 
एक दूसरे पर इल्ज्ञाम लगाते हे अपने को कोई नहीं देखता हे । यह सवाल इतना आसान नहीं 
हैँ कि सहज़् आप कोई बिल लाकर या किसी बिल सें तब्दीली करक या कोई क्रानूत पेश करके 
दूर कर सकते है । इन तमाम बातों को देखते हुये मुझ जब कभी सोचने का इत्तिफाक़ होता 
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है तो मेरे दिमाग में यही बात आती हैँ कि आज दुनिया में हमारा सल्क इतना बदननीब ह 
कि यहां के लोगों का याती हमारी जनता का चरित्र बहुत गिर गया है । कित्ी भोः कन्दों 
में यह बात हमेशा मानी जाती हू कि अगर मुल्क ने सबसे पहले कियी का चरित्र शिर्त॥ 
तो लीडरों का चरित्र सब से पहले गिरा साना जाता हे और जिन लोछरों का चस्त्रि गिर 
जाता हु उनको सबसे पहले सजञ्ञा मिलती चाहिये। क्योंकि छाइतामसिक लो४रकशियप का लोगों 
के कैरेक्टर पर असर पड़ता हे । यह वही स॒तक्तह जिसके अन्दर सहात्सा यांधी ने लिद्। के 
आदमी म हिम्मत वे दा की, आदमियों के अच्द र त्याग की भावना पैदा की और महछझ को लिये 
लोगों के दिलों में मुहब्बत वे दा की, लोन अपन मृल्क के लिये सर सिदले को तैधार थे लेकिए 


के, 


आज उस मुल्क की जब हम हालत देखवेह तो हम मे से हर एक की आंखों से आंस आतेहे ! 
आ्राज यहां का चरित्र सर रहाहे । में तो कहता हें कि इसकी जिम्मेदारी झ्ायक्षी, इमरी सब 
की हूं। जब किप्ी मुल्क कारलडरशिय का फाल होताहँ तो सारा मुड्क जिरताह , अगर बह 
शइज करता हूँ तो सार कन्द्री का मारेल ऊंचा होता है। लीइरशिय के साव-भाव जो चोज् 
होती हू बह॒देश के ऊपर बहुत गहरा अप्तर पैदा करती है । सिर इतना कहना ही काफी नहीं है 
कि हम जनता की उन्नति चाहते है, हम जो छ छ भी चाहने हैं वह जनता की सोइलन एज्यकेशन 
को ऊंचा करने के लिये चाहते हू, तो इतना हा कहने से दंग की हालत अच्छी नहीं हो जाती हे 
या सिर्फ बिल के ज्ञरिये से कोई चीज़ २ श करना ही काफी नहीं हू । सिर्फ इतना ही कहना काफी 
महीं होता कि लोग ईमानदारी से रहें, बल्कि उनको ईमानदार बनाने के लिये आपको वह सब 
उपाय करने चाहिये जो कितनी भी म॒लक से एक ईमानदार आदमी बनाने के लिये अप- 
साय जाते है । अगर आप उन सर्भा बातों को करेंगे जो कि एक ईमानदार आदमी होने 
के लिये ज़रूरी हे तो लोगों में ईमानदारी का ज॒ज्ञ पे दा होते लगेगा और मुल्क का हर बच्चा- 
बच्चा ईमानदारी की ओर झु केगा। इसलिये में अदब से कहुंगा कि मुझे कोई किसी फ़िल्म का 
मुगालता नहींह और म॑ जोरदार दाब्दों में कहुंगा कि इन संस्याप्रों में बड़ा करप्वन है । तो केवल 
ला को तब्दील करने से ही दह दुर नहीं हो सकता है । पिछ ने सातसालों मे मुझे नई प्रेरणा के प्रेरित 
लोगों से मु लाकात करने का इत्तिकाक़ हुआ है और उनकी बातों का सूनने का नो इतिद्धाक़ सुने 
हुआ ई । बड़ी प्रे रणा से वे व्यक्ति उठे और बड़ी-बड़ी भावनायें लेकर आगे बढ़े मगर जब उनको 
कोई उम्मीद न रही कि उनकी वह भावनाये करनी भी पूरी होंगी तो निराध् हो गये । में आन- 
रबिल मिनिस्टर साहब से इतना ही चाहुंग। कि जो बात उन्होंने कही हू कवि इसमें सबका कदम 
आगे होना ज़्कूरी है और उनकी जिम्मेदारी का जो क़दम उठेया उससे सुद्दे की तालीम सुधर 
जायेगी तो कम से कम मे यह चाहूंगा कि लड़कों की शिक्षा इतती भ्रच्छी हो जाय कि उनके दिनएशा 
खुल जाय॑ं और उनको मुल्क के बारे में जानकारी हो। झ्राजकल जिस तरह का स्ट्रक्‍्चर द्विक्षा 
का हूं उससे तो लड़कों का दिमाग कभी नहीं खुल सकता है। इससे जो आपने सिस्टम बनाया 
हूँ वह श्राप पर हावी हो गया है और आप ने इस्सानियत को भुतारक्ता हूं। जो दो एक 
बातें मेने कही हे में नहीं चाहता था कि इस तरह की बात कह ले किन मजबूरन मुझे ऐसा कहुना 
पड़ता हूँ जब कि में लड़कों की हालत को देखता हुूं। इसके अलावा आज जो शिक्षा का सुधार 
हो रहा हूं वह यह है कि आज एक हाई स्कूल का लड़का उतना बोब नहीं रखता हे जितना 
कि पहल के छुठों और सातवीं कक्षा के लड़के रखते थे। उन्हें अपने मुल्क के बारे में भी कोई 
जजनकारी नहीं है । मुझ ताज्जुब होता है कि किसी भी बोर्ड के अन्दर याकियी स्कूल के अन्दर 
लड़कों को बाहरी ज्ञान नहीं कराया जाता है । इसलिये म॑ यह चाहूंगा कि जो सुझाव देता हूं 
उसके ऊपर कम से कम गोर तो किया जाय और मुझ सुझाव के तौर पर यह कहना हु कि शिक्षा 
इस तरह की हो कि जिससे लड़कों को अपने दे श के अलावा और देशों का भी ज्ञान हो, उसे देश 
से मोहब्बत हो और यह देश की हर प्राब्लम में हिस्सा लेकर अच्छी तरह से उत्त समझ सके। 
लकित आपने इस नज़र से इस चीज़ को नहीं रखा है आपने कोई इस क़रिस्म की चीज़ इसमें 
नहीं रखी है. बल्कि में तो यह कहूंगा कि आपने इस प्राब्लम को टच भी नहीं किया हे । 


श्री हर गोविन्द सिह--ऐसी बात तो नहीं है । 
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श्री गोविन्द सहाय--अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे खुशी हे कि आपने इस चोज 

को स्वीकार तो कर लिया ॥ इसके अलावा में अपने कांग्रेसी सित्रों से भी कहना चाहता हूं 
कि जो कुछ भी सुझाव की बात में कहता हूं वह यह है कि आप पापुलर गवर्न॑मेंट में होते हुये भी 
इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं । ताज्जुब की बात हे कि हमारे डाक्टर सम्पूर्णा- 
नन्‍्द जी को भी इस बात का पता नहीं रहा कि हमार देश में क्याहो रहा है । जो सुझाव 
हम देते हे आप उसकी मारेलिटी को देखिए तो मालूम होगा कि उसके अन्दर कुछ तत्व हूं 
फिर आपको उन सुझावों को सानने में क्‍या दिक्‍क़त होती है । इस तरह खाली कहने से ही 
कोई भी मसला हल नहीं हुआ करता है । अगर आप इसकी अ्रमली जामे की ओर निगाह नहीं देते 
हूँ तो भले ही आप एक नहीं १० आ्डिनेन्सेज्ञ पास करा लें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं हैँ कि 
श्राप ने आडिनेंस क्‍यों बनाया, मुझे कानूनी बातों में पड़ते को आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती 
हैँ , इससे कोई फायदा नहीं होगा और आपको शिक्षा से लड़कों के दिमाण में कोई तरकक्‍क़ो नहीं 
होगी । इस जेनरेशन के लिये नहीं बल्कि आगे आने वाल जेनरेशन के लिये तो यह बात हो जाय 
शोर वे डेमोक्रेटिक एटमौसफियर में अपने को महसूस करें और इस तरह से डेमोक्रेपी उनके लिये 
मददगार हो । बहुत लोग डे मोक्रेत्ती के माने समझत नहीं हे प्रोर वे उसके साने यह लगाते हैं 
कि उसका मतलब इलेक्शन से है और वे यह समझते है कि डिमोक्रेप्ती बगेर इलेक्शन के पूरी 
नहीं हो सकती है । लेकिन डेमोक्रेतती के माने जो में थोड़े बहुत समझता हुं वह यह है कि डेमोक्रेप्तो 
में एज्युकेशनल पैटर्न हो। तो आज जो एज्युर्ेशन का सिस्टम चल रहा है उसते हमारे मुल्क 
मे डेसोक्रेप्ती क्या रह सकती हू और इस सूबे में भो करोड़ों लोगों को इस बात की एज्पुके शन मिल 
रहीहे । डेमोक्रेप्ती में जो बात महत्व की है और उसमें जो बात हम करना चाहते ह शोर जो में 
उचित समझत! हूं वह यह हूँ कि डेशोक्रेटिक गर्व बेंट में कल्व्र होना चाहिये, डे मोक्रेसी से लोगों 
को रहन-सहन के तरोक़े सीखने चाहिये, डेमोक्रेपी में लोगों को कुछ आउट लुक आफ लाईफ 
होना चाहिये। लेकिन जनता इलेक्शनबाजी को डेमोक्रेदी कहती हे और इस तरह से आप 
भी असेम्बली में लोगों को सीटेंदेतेडे और वे मेम्बर बन जाते है । सारे समाज के लोग दइ सको 

इसी रुघाल स लेते हूँ और वे डेपोक्रेती के बारे में यहो एघाल रजते हैं । में भो पहले कांग्रेस में 
थाओर उससे बाहर हुवे मुझे तीन साल हो गये है ले .केन में इत बात को जानत। हूं । में इत्तलिये 

नहीं कहता कि इस बात का मुझ पर कोई असर होत। है, लेकिन जो बात में साफ शोर ठोक समझता 
हु उसको यहाँ कह देता हूं। लेकिन जिस तरोके से यहां मेम्बरों को कर्मेटियों के लिये 
सीटें दी जाती हे, वह तरीक़ा नहीं होना चाहिये । तो इस तरह के ट्रेडिशन्स चले आ रहे हैं श्रौर 

इन ट्रेडिशन्स सं तरक्की नहीं हो सकती है । हमें लोगों के विजिन आफ एं गिल्स को बदलना हें, 

उनके स्टेःडड को ऊंचा करना हू और उनके मारेल को उठाना है । आगरा यूतोर्बा वी के लिये 

जब यह बात उठाई गई , में इसके लिये उनसे हमदर्दी रखता हूं और इतका। मुझे अहसास है । 

इस तरह से जितनी भी ऐसी करप्ट चीज़ें हें, उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये । 
में कहता हूं कि सिनिस्टर आफ एज्युकेशन जो भो इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं 
ओर अगर वे उसम कासयाब हो गये, तो इससे बड़ा कन्ट्रोब्यूशन और दूसरा नहीं है । लेकिन 
में बड़ अदब से आपसे कहना चाहूंगा कि आपको चारों तरफ की चोज़ों को देखने को ज़रूरत हूँ 
ओर खाप्त तोर से एज्युकेशन को सुआरने को ज़रूरत है । में यह चाहता तो नहीं था कि चीन 
का नाम यहां पर लूं, लेंकिन जब म॑ कोई ऐसी बात देखता हूं, तो मुझे उसके लिये हुकूमत से 
कहना पड़ता हैं। लेकिन कल जब में चला गया था अपनो स्पोच देकर, क्योंकि मझे लखनऊ 
यूनीवर्सिटो में स्पोच देते जाना था, तो मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में यह ज़िकर किया था कि 
में तो चोन का एजेन्ट हो गधा हूं। लेकिन जो चोन को श्रच्छो बातें होतो है वे मुझे कहनी पड़तो 
हैँ! में कहता हूं कि चोन उज्युकेशन में आपसे भी विछड़ा हुआ था सगर सेंने वहां देखा कि उनक. 
यहां जो एज्युक्रशन लड़कों को दो जातो हँ, उसमें दिमाग़ के झक्नाव को देखा जाता हे कि वह 
किवर हैं। इस तरह से वहां थ्योरी और प्रैक्टिस के आब्जे क्टिव को मिलाया जाता है और 
देखा जाता हू कि उनका दिमाग़ किस ओर विकसित हो सकता हूँ और उनकी सोशल और इका- 
तनोमिक कान्शेस दंखी जाती है । इसी तरह से उनको शिक्षा दो जाती है और वह तरोक॑ पहल 
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से बदल हुये ह्‌॥ अगर आप इं गलेंड में जाये जहां कि सबसे बड़ी डेसोक्रेसी की ज़िम्मेदारी हैं , बहा 
को तालोम स्पोटर्स पर बढ़ रही है (उनको उस दिल्ला की ओर ही ले जाया जाता हैँ और उसमे काम- 
याव होते हूं! जब हमारा मुल्क गिर रहा हू तो हमको भी चोट लगतोह । हमें खजी इं॑ कि 
आपते सत्‌ ३८ को करेटी को रिपोट को देवा और आप के आंसू निकल । ये आंस खत्म न हो 
जांय बल्कि एक दोस पेंदा हो जिलते जो काम आपने शरू किया हे वह पर 2 
सबका सहयोग प्राप्त हो। रे हुक रह 


“श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (शअध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) --माननोय अध्यक्ष महोदय, 
लगभग सभी सदस्पों ने इस बिल को प्रश्गनंत्राको हु। शिक्षा जो खराबियां हे और जो 
इस समय यूम्रीवर्सिटीज़ की हालत है उस पर बोलने का तथा अपनों राय ज्ञाहिर करने का 
प्रवसर आज इस सदन में प्राप्त हुआ हैं । में तो यह कहु गा कि आज जो बाले कही गयी हे 
वह पहला ही दिन हूँ जो यहां कही गयो हूँ और किसी भी देज्ञ में एपी बातें शिक्षा संस्थाओं 
के प्रति नहीं. कही गयी हूं । में मानता हूं कि शिक्षा संस्थायें और विश्वविद्यालय हमारे देश 
के गौरव के स्थान हूं, किसी भी देश की संस्कृति और जो वहां का समाज है वह सब यू नीर्वासिदीड 
पर निर्भ रह । किसो भो देश का कल्याण और जो उसका भविष्य होना हूँ वह य नोवसिदीज्ञ 
पर ही निर्भर होता हे और यह सरस्वती (गाडेस आफ लर्निंग) के प्रतोक हूँ और वहां के अष्दा- 
चार के बारे म इस तरह के साव जनतिक रथान में वर्णन किया जाना वास्तव में जो शिक्षा से संबंध 
रखते हूं उनके लिये दुख की बात हें । आज जो दह्ञा हु वह किसी से छिपी नहीं हू जैसा कि 
माननोय सदस्यों ने कहा कि सत्‌ ३८४ से पहले और उसक बाद और आज तक जो हालत हूं वह 
रिपोट स भी मालूम होता है और लोगों को भी मालूम हैं तथा वह माननीझ मंत्री जी के सामने 
इस वक्‍त आई। ग्रेजुएट्स्‌ के बारे मं जेसा कि हमार माननीय प्रधान मंत्री यं० नेहरू जी और 
पं० पंत जी ने कहा और गाजियन्स भी जानते हे लेकिन उनको अपने बच्चों को यूतीवर्सिटीज्ञ 
में भेजना पड़ता हू और वहां से निकलने के बाद वह किसी नी काम करने के लायक़ नहों रह जाते 
हें। में विस्तार से इन बातों का उल्लेख नहीं ककूंगा जिधर आंख उठाकर आप देखे हर जगह 
यही बात देखन को मिलेगी। हमार विद्यालय सिर्क परीक्षा लेते के लिये हो नहीं बनाये गये हे, 
वहां पर विद्यार्यो २४ घंटे रह कर शिक्षण प्राप्त करता हु वहां की दह्षा मं अपनी आंखों से देखी हूँ । 
में प्रान्त की लगभग सभो प्रकार को पंस्थाग्रों से संउंधित हूं । इस लिये मे कह सकता हूं कि मेन 
अपनी आंखों से 7 खाह । जिस कालेज़ के छात्रावास में दो सो छात्र होत हे वहां के बाईन 
साहब को या सुयरिन्‍्ठेन्डेन्ट साहब को यह पता नहीं होता कि हमार छात्रावास में कौन-कौन 
विद्यार्थों है । जब कोई विद्यार्थो किती प्रकार को झ्राज्ञा लेते के लिय उनक सामने उपस्थित होता हूँ 
तो वह उससे पूछते हूँ कि क्‍या ठुम्र इसी छात्रावास में रहते हो । जब कितो छात्रावास के सुपरि- 
त्टेन्डेन्ट या बार्डन को यह भी पता न हो कि हमारे छात्रावास सें कौन-कौन विद्यार्थी रहते हे तो वह 
वार्डन अपन छात्रावास क छात्रों के चरित्र के संबंध में और उनकी पढ़ाई के संबंध में क्‍या ज्ञान 
रख सकता है । वू्‌रोवर्सियोज्ञ के पंउ॑व में, बीच में इन्टरमोडियट बोर्ड के संबंध में आयेगा मे उसे 
छोड़ दूंगा, यूनीवर्सिटीज्ञ का जो रिकगतीशन है, मुझे इस बात का पता है कि आज डिग्री काले- 
जेज़ भी धन शालाओं में मौजूद हैं । इन धर्मशालाओों मे जहां बेठने का स्थान ठीक तरह स्‌ नहीं 
है, जहां यात्रियों के श्रानं से किसी और प्रकार की व्यवस्था की जाये वहां डिग्री कालेजेज़ चल 
सकते हुँ। क्यों चल सकत हे ? क्‍योंकि वहां पैपते का बल है। यूनीव्सिटीज़् के सिलसिले 
में भी में कहुंगा कि वहां भी पंस काग्रभाव है । जह्ठां भोतर से लक्ष्य पंसाह वहां बाहर स भी 
पैसा ही लक्ष्य रहता है । जब किसो डिग्री कालेज्ञ के रिकगनीशन का सवाल उठता हूं तब भी 
यह कहा जाता है कि इतने लाख रुपया होना चाहिये। वहां क प्रबंध कर्ता केस हों इसकी देख- 
भाल को कोई आवश्यकता नहीं होती । जब इस प्रकार के कालेजेज् खुलन प्रारम्भ होत हैः 
जब उनकी जड़ में सा ही है तो वहां जो और चोज़् होती हे वह भी स्वाभाविक रूप स पंस को हों 
तरफ चली जातो हूँ । सरकार का हस्तक्षेप यूनीवर्सिटीज़ में हुआ हैं ॥ जिस तरह स सब 

मम िय ा  ज कम 
“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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को प्रसचता है , मुझे भी प्रसन्नता हे, और म॑ समझता हूं कि अपने बच्चों में जो लोग भी अच्छी 
बातें देखना चाहते हैं, तथा स्वयं शिक्षा संस्थाओं की और भी साननीय मंत्री जो को इस बात 
को लिये. बधाई मिलेगी कि उन्होंने एक मजबूत क़दम इस ओर उठाया है । अभी हाल 
सें जो फर्रवाबाद में झगड़ा हो गया था वहां की दो शिक्षा संस्थाओं को एकदम बन्द करने 
का काम भी ऐसा हीथा जेसा कि यूवीवर्सिदीज्ञ के लिये आर्डिवेंठ जारी करना 
हैं। छोटी शिक्षा संस्थाओ्रों के लिये रिकगनोशन छीनना, पग्रान्ट बन्द करना ऐसा 
था जेसे यूनीवर्सिदीज्ञ की ग्रान्ड बंद करना । इसी प्रकार जब यहां के कालेज 
के संबंध में कोई स्टेय गवर्ममेंट ने लिया, यद्यपि उसके लिये शोर भीमचा परन्तु 
जो लोग इस बात के लिए इच्छुक थे कि विद्यार्थी आज जिस दया में हें उससे निकलकर ठोक 
रास्ते पर झावें उनको प्रसन्नता हुई | यहां एक बड़े सिद्धांत पर श्राघात अवश्य हो रहा है। 
सरकारी हस्तक्षेप शिक्षा संस्थाओं में कम से कम्त और अगर हो सके तो बिल्कुल हो न हो । में 
इस सम्बन्ध में आश्रम झादशों का मानने वाला हूँ ओर मेंने प्रारश्भ से लेकर भ्रब॒तक इन्हीं 
झादतों पर वर्क किया है । शिक्षा संस्थायें जब तक आ्राश्स के आदशों परत चलकर पैसे के 
झादर्श पर चलेंगी तब तक सरकारी हस्तक्षेप की पुरी सम्भावना रहेगी । सरकार के हस्तक्षेप 
वाली नीति के झनुसार जो शिक्षक कार्य करेगा वह परतंत्र होगा और उसका मस्तिष्क उसी 
प्रकार का होगा। वह पैसे से बिक सकता है । शिक्षक का मस्तिष्क पेंसे से श्रोर सरकार से 
स्वतंत्र होना चाहियें।इस समय ऐसी परिस्थिति आ गई हैं जिसकी वजह से विरोध 
करने वाल भी समर्थत् करते हु । बहुत दिन से सेकेंडरी असोसियेशन की सांग रही है कि 
सभी शिक्षा संस्थाओं को नेशनलाइज होना चाहिये । अगर सभी शिक्षा संस्थायें सरकार के 
अन्दर चली जायेंगी तो शिक्षक स्वतंत्र नहीं रहेगा । वह अपने सस्तिष्क को बेचकर काम करेगा 
ग्रौर जैसा सरकार चाहेगी वेसा वह काम करेगा। जब ब्रिटिश गवर्नेमेंट का जमाना था 
तो उस बकक्‍त शिक्षक को वही करना पड़ता था जेत्ा वह चाहती थी । जो शिक्षक ब्रिटिश 
गवर्समेंट को भगाते में लग थे वे चुपके-चुपको कास करते थे ऐसा तन हो कि सरकार का 
खाधिपत्य इतना बढ़ जाय कि शिक्षक को मस्तिष्क बेचना पड़े, अगर ऐसा होगा तो तमाम 
शिक्षक नष्ठ हो जायेंगे । इस समय सरकार के सामने दो रास्ते हे या वह अव्यवस्था 
को अच्छी तरह से बढ़ने दे या उस लांछन को लेकर आगे आये और उनको दूर करने 
फो कोशिश करं। में आप के द्वाराअध्यक्ष सहोदय, साननीय मंत्री जी का ध्यान न तापूर्वक 
एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहताहू । उसको बतलाने के बाद में अपनी बात को 
सम्ताप्त करूंगा । वह बात यह हँ जो आज हमारी दह्या हैं वह केवल यूनिवर्सिटी की 
वजह से नहीं हें। ब्रिटिश गवर्तेमेंट ने आकर सबसे पहले काम यह किया कि शिक्षा 
की दहशा को बियाड़ा । जिस देश की शिक्षा बिगड़ जायेगी उस देश, का भविष्य अंधेरे की ओर 
चला जायेगा । उन्होंने यह काम किया कि सेकेंडरी एज क्रेशन को अपन हाथ में लिया। जब 
फिर जरूरत पड़ी तो यूनिर्वासटी को छ लिया। शिक्षा को इस तरह से अंग-भंग कर दिया 
जैसे किसी रोगी को अच्छा करने को लिये उसके श्रंग का विच्छेद कर दिया जाता हैं। 
म॑ उनको बतलाऊंगा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनीवर्सिटीज़ एजूकेशन बना 
करके तभास दिक्षा के दरोर को काटकर विभाजित किया है । इन बातों की ओर आपका ध्यान 
यहां भी और बाहर सी आकर्षित कर दिया जा चुका हे, आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो आप 
को सालूम होगा कि शिक्षा के सारे विभागों की दशा भयानक हो गई है। इसलिये 
एक कमेंदी हो और वह इस पर विचार करे। इस भवन में में दूसरी बार अध्यक्ष सहोदय, आपके 
हारा माननीय मंत्री जी का ध्यात इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वह ऐसा करें 
कि शिक्षा के सभी अंगों पर विचार करके उनकी खराबियों को दूर करें 


चेयरमेन---सदन की बैठक २ बजे तक को लिये स्थगित की जाती है । 


(सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गवी और २ बजे चेयरमेन के 
सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई १) 


आगरा यूनीवसिटी (झनपुरक) विधेयक्र, १६५२ ३४१ 


"डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) --साननीय चेयरसेन साहव, चंकि 
मेरी तबियत खराब थी इसलिये म॑ नहीं चाहता था कि इस पर कुछ बोल मगर चंक्ति कछ 
तकरीरें ऐसी हुईं जिससे में समझता हुं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। सबसे 
पहल में अपने सिनिस्टर साहब को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा हरणिज यह 
मंशा नहीं है कि किसी की नियत पर हमला कझू और न में झागरा युनीवसटों से ज्यादा 
इच्टरेस्टेंड ही हूं। मेंने तकरीरें सुनी । मुझे एक अफसोस जरूर हुआ कि तकरीरों में 
कुछ ऐसे पर्सनल हमले हुये जो कि इस हाउस में कम से कम नहीं होने चाहिये थे। वह बिल 
तो एक छोटा सा बिल है और उसकी निल्वत तमाम बातें कहने की जरूरत भी नहीं 
थी । मिनिस्टर साहब ने एक दुखभरी तकरीर की और में समझता हं छि कोई ऐसा 
दिल न होगा जिसमें दर्द न उठा हो और कौन सी आंख होगी जिसमें नमी न श्रा गई हो, 
मगर मे समझता हूं कि सिनिस्टर साहव की तकरीर जो हे वह एक तरफा मासलात पर 
सुबनी करतीह । मुझे कुछ मामलात सालूमस हूँ लेकित से उनका जिक्र करता नहीं चाहता । 
यह ठोक हूं कि आगरा यूनीवसिटी क्‍या तमास यूतीवर्सिटीज में रिफार्स्स की जरूरत हे ! 
श्र जहां तक रिफाम्स का ताल्‍लुक हे जेसा कि और लोगों ने कहा है में भी रिफार्स्स 
चाहता हुं। मगर मेरा यह व्याल हें कि आधपरा यूवीवर्सिटी में जो बातें की गई बह 
कस से कम में कहने क लिये तैयार नहीं हुं कि वह सब सही हुई हे । अगर आगरा यनीवसिदी 
की बाबत कुछ मालूमात गवने मेंट के पास थीं तो गवर्नेमेंट का सबसे पहिलास्टेप जो होना 
चाहिये था वह यह होना चाहिये था कि चार्जेज लगाकर यूतीवर्सिटी के पास भेजते और 
उसके बाद कोई और कार्यवाही करते । 


मसलन कहा गया कि किसी ऐकक्‍्जासितर को १४ हजार रुपया बतौर रित्‌ मरेशन दिया 
शया । जहां तक मेरी मालमात हे आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं श्राया है । 


# श्री हर गोविन्द सिंह--जी हां, आषरा यूनीव्सिटी ने अपने एक ऐक्जामितर को १४ 
हजार रुपये रितुमरेशन के बतौर दिये हे। 


डाक्टर ब्रज्ञेन्द्र स्वरूप---यह कभो नहीं हो सकता । 


श्री हर गोविन्द सिह--श्राइ बेष योर पार्डन । १४ हजार नहीं बल्कि १३, २६६ हे । 
नाम भी लिखा हु. कि किस को दिया गया हूँ ग्रगर आप कहूँ तो उसको दे दंगा। 


डाक्टर क्रज्ञेद्र स्वरूप--मेरे इल्म में यह कभी नहीं आया है । इसका ज्यादा से ज्यादा 
रिकार्ड जो हू वह ५ हजार हूँ । मगर मेरा जहां तक ख्याल हूँ १४ हजार किसी को नहीं 
मिला है इसमें कोई मिसअ्रन्डरस्टॉन्डिग हो सकती हूँ । मेरे दोस्त आजाद साहब ने कानपुर का 
खास तौर से जिक्र किया हू । मुझे नहीं मालूम कि उनका किससे सतलब हूँ। में वहां 
के ग्रेजुएट की तरफ से यूनिवर्सिटी का मेम्बर भी नहीं रहा । में तो कानपुर डी०ए० बी० 
कालेज का श्रेसीडेंट रहा । में नहीं समझता कि कंसे उन्होंने यह बात कह दी। बहरहाल 
में आजाद साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने हिम्तत दिखलाई । उन्होंने बहुत 
सी लानते दी हें। में समझता हूं कि वे लानतें नहीं दे सकते हेँं। कम से कम 
में यह समझता हूं कि आज तक किसी ने ऐसी लानतें नहीं दी हें और न किसी की हिम्मत 
ही हुई है । उन्होंने मुझसे एक लिस्ट के बारे में कहा । मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आझ्नाई हूँ। 
उन्होंने हमारे कानपुर के लिये बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की 
झागरा यूनीवर्सिटी में मेजारिटी है। लेकिन कानपुर से ग्रेजुएट कान्स्त्रीदुर्टेती से आगरा 
यर्नीवर्सिटो क॑ लिये सिर्फ या ६ आदमी चुने जाते हें । इन बातों को देखते हुये मिनिस्टर 
साहब गौर करें और एकतरफा इत्तिला पर॒फंसला नकरें । मगर में जानता हूं 
कि आगरा यूनीवर्सिटी में बहुत से ईविल हुँ परन्तु वह सभी यूनीव्सिटयों में हे श्रौर उनको 








कसदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


३४२ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [६ नवम्बर, १६५२ 


[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप | 
निकालना गवर्नेमेंट का फर्ज है । अब गवर्नेम्ेंट जाग उठी हुं। लेकिन उन्होंने जो कदम 


उठाया हूँ उससे वह किसी तरह से ठीक नहीं हो सकत।। में भी एक लौय्यर हुं और लौय्यर की 
हुँसियत से गवर्नेमेंट को आगाह करना चाहता हूं कि जो स्टेप आपने लिया हे वह ठीक 
नहीं हूँ । आपने जो आर्डिनेंस निकाला हं वह अनवारेन्‍्टेंड हैँ श्रोर बह इसलिये कहता हूं कि 
मेने आज तक कोई इसी मिसाल नहीं देखी ई जिसतम॑ किसी डंमोक्रेंटिफ गवरनंमेंट ने 
_यूनिवर्सिटियों के सुतलिक इस तरह का आ्डिनेंस निकाला हो । में समझता हूं कि यह 
पहिला स्टेप हूँ । जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने भी बताया हूँ कि यह आईडिनेंतत अनवारेन्टेंड हैं, 
प्राडिनेन्स उस सब्जेक्ट बटर के लिये निकाला जाता है जिस पर कि स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन 
करने का अख्तियार एकदम न रखताहो। पहला सवालजो मेर॑ सामने आया है वह यह 
हूँ कि में कोई प्वाइन्ट श्राफ आड्डेर रेज नहीं करना चाहत हूं, मगर में गवर्त मेन्ट के इल्म में यह 
जरूर लाना चाहता हूं कि वह जो स्टेप ले रही ह वह क्वेस्चेतेबिलई, इसलिये में समझता 
हूं कि मे अपनी राय का इजहार कर दूं, बाकी मिनिस्टर साहब को अखि्तियार हैँ कि 
वह इस पर विचार कर कि यह कहां तक सही है । जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी का तल्‍्लुक 
हूँ उसकी मेंथोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को सामने कह देना चाहता हूं । आशरा यूनिवर्सिटी 
सन्‌ १६२६ ई० में स्थापित हुई। यह इस गर्ज सेस्थापित की गई थी कि जो कालेड्ेज मध्य 
प्रदेश और ग्वालियर वर्ग रह में थे उनको सुभीता मिल सके और इलाहाबाद युनिवर्सिटी 
को भी कुछ रिलीफ मिल सके । उसकी जिम्मेदारी को कम करने के लिये यह यूनिवर्सिटी 
फायम को गई थी। अजमेर, भोपाल, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल और यू ०पी० इन पांच स्टेट्स के 
कालेजों के लिय । यह प्‌ निवर्सिटी अजमेर, भोपाल और विन्ध्याचल स्टेंट में प्राविन्शियल 
सरकार को अख्तियार नहीं दिया गया हूँ , वहां प्र यूनियन को अखि्तियार है । जहां तक 
इन स्टेट का ताल्‍लुक हू इसमें कोई शुबहा नहीं हूं । 

जाल ची86 एापणा (ए०0ए2४फएशशा १883 90फप़्टा ६0 7886 [893 07 [6 06 0 
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जनाबवाला, में आपकी इजाजत से आर्टिकल २४४ पढ़ना चाहता हूं । में चाहता हूं 

कि मिनिस्टर साहब इस पर गोर करं। इससे वह यह न समझें कि मेरा मतलब ख्वामस्वाह 

उनक काम में रुकावट डालना हू । से कानून में कोई रुकावट नहीं डालना चाहत! हूं। अब 
मे सिनिस्टर साहब का ध्यान आटिकल २४४५ को तरफ दिलाना चाहता हूं । 
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साफ तोर पर उसका मंज्ञा यह हू कि स्टेट जेजिस्लेचर को इसमें कोई हक नहीं 
हूँ ।॥ तों मु समझता हूं कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि इस स्टेट को जो लेजिस्लेटिव 
पावर हूं, वह जो भी टेरीटरी इस स्टेट के अन्दर है उप्ती के मुतालिक कानून बना सकती : 
हैँ । जहां तक आगरा यूनोर्वासटी का ताल्लुक हे में यह कह सकता हूं कि इससे उसका 
कोई भी भला नहीं हो सकता है । जो चीज स्टेट के बाहर हो उसको सुतालिक कानन नहीं 
बना सकती हे । जिस लिहाज से आप आगरा यूनीर्वासटी ऐ कट ला रहे हें या उसमें सप्लोमेंटरी 
पेश कर रहे हैं तो उसका असर इससस्‍्टेद परभी पड़ताहु | इसलिये में बहुत अदब से अर्ज 
क्रना चाहता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट को अमेंड करने का तरीका इसमें नहीं 
हूँ जेंसा कि मेने श्र्ज कर दिया कि इसमें बहुत सी स्टेट ऐसी शामिल है जिसमें कानन बनाने 
का झापको कोई हक नहीं है । ह ५ 


आगरा बृनीव्सिटोी (अ्रनुपुरक) विश्यक, १६५०२ ३४३ 


... अब में थोड़ा सा आईडित स के मुताल्लिक अं करना चाहता हूं । यो तो मंने पहले हो 
अर्ज कर दिया हू कि स्टेट लेजिस्लेचर को किसी ला बनाने का पावर नहीं हँ और गवर्नर 
को भो यह हक हासिल नहीं हू कि वह किसी स्टेइ के मताल्लिक ला बनवाये जिसके लिये 
उसको कोई भी अख्तियार हासिल नहीं हैँ । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जैसा 
कि आर्टिकल २४५४ में लिखा हुआ्लाई कि जब कोई ऐती जरूरत महसूस हो सकती है जो। 
कि वाकई इस किस्म को हो जिसमे कि इनोडियेट ऐक्शन लेना हो तो उसको लिये नाल 
कोर्स एडाप्ट करना ठीक नहीं है और वह उसके खिलाफ पड़ताड़ । जहां तक नाम ल कोर्स का 
ताल्लुक हूं उसके मुताल्लिक श्री राजा राम ज्ञास्त्री जी ने अपनी तकरीर के ग्रन्दर श्रच्छी तरह से 
बयान कर दिया हैं और अच्छी तरह से अपने विचार जाहिर कर दिये हूँ । इसलिये मे उसको 
दोहराना नहीं चाहता हु । में सिर इतना कहना चाहता हूं कि ना्मल कोर्स से मज्ञीनरी 
को आगे दिक्कत हो सकती हूं । आप यह तरीका उस वक्‍त भी अख्तियार कर सकते थे जब 
किप्रेजेन्ट मशीनरी चालू थी ओर उसी समय इस इलेक्शन का ससला भी रखा जा सकता 
था । उसका नतीजा साफ तोर पर यह होता कि जैसे ही लोकल बाडीज का क्राम समाप्त 
हो जाता तो उसके साथ साथ वाइस चांसलर का भी चुनाव खत्म हो सकता था । क्‍या 
वजह थी कि यह आडिनेंस इस भवन के अन्दर आता और उस मशीनरी को ३ या ४ महोने 
के लिये और रक्‍खा जाता। में बड़े अदब से अज्ज करना चाहत हूं कि यह क्‍यों नहीं पहले 
ही ख्याल किया गया कि कब उनकी सर्विस खत्म हो रही है और उसके ठीक एक या दो 
रोज पहले आपके दिल में ख्याल आया कि आगरा युनिवर्सिटी को रिफार्स किया जाय । 
में समझता हूं कि कम से कमर दो तोन हफ्ते पहले से पेपर में यह बात छप रही थी कि आगरा 
यूनिवर्सिटी के लिये यह बिलआ रहाहुँ। मुझे तोयह मालम होता हूँ कि साननीय 
मंत्री जी को यह मालूम हुआआ कि आडनेंस ही लाया जाय क्योंकि बिल उस वक्‍त 
तक नहीं आ सकता जब तक कि कंबिनट उसको मंजर नकर ले। मुमकिन हूँ 
कोई और तरीका हो जिस वजह से यह सोचा गया कि एक आर्डिनेंस निकाल 
दें और आर्डवेंस निकालने के बाद आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल जिस तरह से चाहें 
कर सकते हें तो यह ठीक' नहीं है। यह तरीका ठीक नहीं हुँ और इसमे फू पंदा हो जाता 
हू और इससे लोग रिड्रेस हो जाते हुं । आपने इसमे रिड्रेस करने की कोशिश की हू । इस 
समय मौजूदा वाइस चांसलर सिस्टर महाजन थे और इसमें कोई शक नहीं कि दे इसी ग्रुप के 
थे मगर जिन खराबियों के खिलाफ आपको शिकायत थी और जेंसा। कि अभी आजाद साहब 
ने भी कहा हूँ कि वे उसी ग्रुप को विलांग करते थे। तो कस से कम क्या वे इसको मानने 
के लिये ते यार नहीं हें कि वे पहले उसी प्रप को बिलांग करते थे और अब जरूर वे आज 
कांग्रेस मं शामिल हो गये हे और इस वक्‍त से उनका ख्याल यह हो गया हूँ । वे गवर्नमेंट 
के कंट्रोल में रहेंगे इसलिये कि आज वे मेजारिदी ग्रुप के हो गये हैं । आज तो मेजारिटी 
रूल इसी प्रकार से चलता हँ और झाज जो डेमोक्रेटिक गवर्त पेंट $, बहु सेजारिठी से 
चलती ह$ । शभ्रगर आजाद साहब कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड के मेंम्बर हँ तो वह उसकी 
मदद में जरूर कहेंगे । लेकिन डे मोक्रेप्ती का हफ है और उसका तरीका हूँ, वह यह हूँ कि 
मेजा[रिटी जो है, वह तो कंट्रोल करेगी ही और आप मे जारिटी को साइनारिटी में रिड्यूस 
कर सकते है । में यह नहीं कहत। हूं कि पूर्नावर्सिटियों में जो खराबियां हूँ वे दूर न हाँ स॑ 
चाहता हूं कि वें खराबियां अवद्य दूर हो जायें लेकित में यह भी चाहता हूं कि वहां प्रोपोहनेट 
रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये जिसमें कि साइनारिटी को भी यह हक हो जाय और जो तीन मेम्बर 
इक्जीक्पूटिव ने स्वत से होते हे उसमें भी माइतारिटी को हक हो। इस समय यू०पी० के सभी 
यूनीवर्सिटयों की हालत खराबहे, इसमें कोई शक भी नहीं है लेकिन जहां तक माइनारिटी 
को लिस्ट ईदय होती है, उसके लिये ऐसी मेन्टेलिटी नहीं होतो चाहिये। इसमें भी कोई 
शक नहीं हँ कि हमें उसको खराबियों को दूर करना हे । 


एक बात यह है कि आजाद साहब को कानपुर का ख्याल आया, आपने उसके 
बारे में जो कहा, पता नहीं वह कहां सुना, मालम नहीं आजाद साहब को ऐसी मालूमात 


३४४ लेजिस्लेंटिव कॉंसिल [६ नवम्बर, १६४२ 


[डाक्टर ब्र॒जेन्द्र स्वरूप] 


कानपुर के बारे में कहां से हो गई शायद सुपरसेशन की वजह से वे इस किस्म को बातें करते 
हों । बसे में समझता हु कि इस मौके पर आडितेंस पास करने को कोई ज़रूरत नहीं थी। 
जसा कि मंने आपसे अर्ज़ञ किया कि सामूली कोर्स में इसके लिये ऐसा नहीं करना था और 
यहां पर एक बिल बाद में लाया जा सकता था । और तीन चार महीने तक अब तक जेसे 
चलता रहा था, चलने दिया जाता और उसी पुराने एक्ट से काम हो जाता । यह बात 
ज़रूर थी कि पहले ५ नवम्बर को वाइप्चांसलर का इलेक्शन होने बाला था तो उस में बहुत गलत 
फहमी मालम होती हैँ । वाइस चांसलर का टर्म १२ दिसम्बर को खत्म होता है तो ४ दिसम्बर तक 
इस के लिये हो सकता था। श्रमेंडमेंट बिल हो सकता था । मामूली कोस में यही ठीक था और 
इसकी लिये बाद में श्रसेम्बली बुलाई जा सकती थी शझ्ौर उसको वहां पर पेश कर सकते थे। 


सेहरबानी करको आप इस डिपार्टमेंट को भी ऐसा न बना वें जो आईडिनेंस से 
रूल किया जाय बल्कि जो कानून आप बनावें वह खाली एक यूनिवर्सिटी के लिये न हो । 
झाज खराबियां सिर्फ एक ही पूनि्वासटी में नहींहँ बल्कि आप देखे तो तमास यूनिवर्सिदीज 
में आपको सभिलेंगी । में देखता हु कि इस बिल में ट्म आफ प्रेजेन्ट वाइस चसलर का जो 
बढ़ाया गया हूँ ३ साल के अलावा है। में समझता हुं कि किसी खास शख्छा के लिये 
यह तरमीम न होनी चाहिये थी लेकिन तरमीम जो हो वह जनरल होनी चाहिये । यह किसी 
खास शल्य के खिलाफ न होना चाहिये था इसका मतलब यह हूँ कि मौजूदा जो वाइस 
घांसलर हूँ उनको सरकार का कान्फीडेंस नहीं हे और उम्मीद थी कि वह जीत जायेंगे 
इसलिय यह किया जा रहा हूँ । में जानना चाहता हूं कि सोजूदा वाइस चान्सलर में क्या 
घराबी थी। में तो यह कहता हूं कि गवर्नर को यह अधिकार था कि उसको कन्फर्म करेया 
नफरे। आखिर में में यह कहना चाहता हूं कि खराबी पेदा होने का अंदेशा जो बताया गया 
हूँ उस पर तो मुझ कुछ कहना नहीं हूं मगर में यह ज्ञरूर चाहता हूं कि श्रापको उनका 
जवाब तलब करना चाहिये था, उनको नोटिस देना चाहिये था श्रौर एक्सप्लेशन लेना 
चाहिये था, यह नहीं जेसा कि श्रापने आर्डिनेंस पास कर दिया। या आपने कह दिया कि 
यह मासला कन्फीरडशल हैँ श्रापको सेदान में ओपेनली आना चाहिये था, आपको इन्क्वायरी 
बिठानी चाहिये थी । अब में थोड़ा सा कमेटी के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि सन्‌ ३८ में जो 
कमेटी बिठाई गईं थी उसको बेठे १२ साल हो गये लेकिन अ्रभी हाल ही में राधा कृष्णन 
कमेटो बेठी थी ओर उसकी सिफारिश सौजूद हूँ । वह एक एक्सपर्ट कमेटी थी, 
उसले पूरी तरह से यूनीवसटी की जांच की थी लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया । 
जहां तक अ्रठोनासी की बात कही गई तो में यह समझता हूं कि इसका मतलब जैसा सरकार 
चाहती है वेसा लगा लेती है । इसी तरह से डेमोक्रेस्ी क माने आप जैसा चाहते हें बसा 
सभा लेते हैं । मं तो यह कहता हुं कि यह ठीक हे कि बेजा रेडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलने 
देना चाहिये लेकिन में समझता हूं कि गवर्नेमेंट इस बात को महसूस करेगी कि जहां तक 
यूनिर्वासटी का ताललुक हुं वह एक आटोनासस बाड़ी है । और कहीं भी ऐसा नहीं है कि 
यूनिवर्सिटी अफेयर्स से गवनेमेंट इन्टरफियर करती हो । इन चंद अल्फाज के साथ मिनिस्टर 
साहब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि मेहरबानो करके आप एक तरफ की बातें सुनकर 
कुछ न कीजिय बल्कि आप दूसरे फरीक को भी जवाब देने का मौका दीजिये और जो स्पेसिफिक 
इन्स्टेन्सेज आप ने जाहिर किये है, जो मौजूदा तरीका बोर्ड आफ इक्जामिनस का है, किस 
तरीक से नम्बर बढ़ाये गये मुझ नहीं मालूम है, यह तो आप यूनौवसिठी के वाइस चांसलर 
से पुछ सकते हे। जितने मामले हे इक्जीक्यूटिव कौंसिल में आते हैँ, वाइस चांसलर को मालूम 
होना चाहिये । अगर वाइस चांसलर भी उसी पार्टी के थे तो उन के खिलाफ आपसे क्‍या 
ऐक्शन लिया । में वाइस चांसलर का टर्म बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं, में वाइस चांसलर की 
जात पर हमला नहीं करता, ए० बी० सी० कोई भी वाइस चांसलर हो। में सिर्फ चाहता 
यह हूं कि नामल कोर्स इस्तेमाल किया जाये । सेरा रुयाल है कि रिसीवर सुकरंर करने 
का इरादा था और चांसलर ने की कहा था, मगर हमने उसको पसंद नहीं किया। 


आगरा झूतीर्बासिटी (अ्रनुपु रक) विधेयक, १६५२ ट्ड८ 


श्री हर गोविन्द सिह-आपने क्या कहा, क्या आप से चांसलर ने न्सिवर मकरंर 
करने को कहा था । 


डावटर ब्जन्द स्वरहूप--पुन्नसे नहीं कहा । उनसे कहा जिसको तरफ गालिवन 
इशारा आजाद साहब ने किया हें । 


चयरसतन्--५ 605 इ०परांत घठा ध्ाहपा 070 [86 27970 06[075- 
डाकंटर ब्रज़न्द्र स्वरूप--] ज्रश्वता&ज़ पाए प्रा0ातडउ- 


“श्री प्रभु नारायण सिह (स्थानीय संस्वायें निर्वाचत क्षेत्र | भानतीय ब्रध्यक्ष सद्गोदय, 
आयरा यूनिवर्सिटी बिल जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है वह एक आडिनस के बाद हमारे 
सामने मौजूद हे । इस बिल में उद्देश्य और कारणों को बतलाते हुये यह कहा गया है कि 
इस एक्ट को बनाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि आगरा युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन 
में पिछले कई बरसों से खराबी दिखलायो पड़ रही हे । ऐडमिनिस्ट्रेशन की कठिनाई 
पर बोलते हुये मिनिस्टर साहब ने यह जाहिर किया कि उस कठिनाई को समझते हुये नी २६ 
तारीख को आउडवेंस के रूप म॑ इलेक्शन को रोकने की जरूरत पड़ी । पहली चिक्रायत 
तो हमारी सरकार से बराबर यह रही हैं ओर आज भी यह धदिक्रायत हे कि सरकार 
अक्सर सोया करती है । उसको जब इलहाम होता है तब किसी कार्य को करने की सोचती 
हुं और ऐसा ही इस बिल के सिलसिल में सालूस होता है। जहां तक आडनेंस का सवाल 
हूँ अध्यक्ष महोदय, आ्डिनेंस उस समय जारी किया जाता चाहिय जब किसो कम्पुनिदी का 
जीवन खतरे में हो ओर कम्युनिटी को चलाने में कठिनाई हो। जिस तरहु से आई्डनेंस 
का इस्तेमाल किया गधा और आडिनेंत के खिलाफ जो हमारी भावना थी उसको ध्यान में 
रखते हुये में समझता हू कि आर्शडनेंस बनाने का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया 
गया हैँ। अध्यक्ष महोदय डेमोक्रेटिक कनवेन्शन चाहे किसी तरह से बनते लेकिन इसको 
जिम्मेदारी जो पार्टी पावर में होती हे उसके ऊपर होती हे। इस हालत में जब हम इस 
बात को देखते हे. कि आज जिन लोगों के हाथ में सरकार हे जब कि दुनियां के सभी 
डेसोक्रेटिक कंट्री में आर्डिनेंस का यह तरीका नहीं रहा है तो हमार यहां जो डमोक्तेप्ती बनाने 
बाल लोगहु, जिन्होंने कि हमेशा आडिनिंस के खिलाफ लड़ाई की वे अपन मुल्क में इस 
ट्रेडीशत को कायम करना चाहतेहें। वे आर्डितिंस के जरिये से अपना काम चलाता चाहते 
हैं। में ऐसा सोचता हूं कि सरकारी पक्ष में दो ऐसे सदस्य थे जो आगरा यूनिवर्सिटी क 
संबंध में बहुत जानकारी रखते थे । उनके तजुर्बात वहां के पंबंध में बहुत ये । उन्होंने 
उन बातों को मंत्री सहोदय को सासने रखा होगा। आज ही नहीं रखा होगा पहल भी 
रखा होगा इसको बावजूद भी बिल कि शक्ल में यह बात न आकर आईितेंस को झक्‍ल 
में आयी जब ऐडजानेमंट मोशन आया तो उस समय हाउस सेशन मे था। कांस्टीद्यूशन मे 
लिखा हैं कि जब असेम्बली और कोंसिल सेशन में हो तो आईडिनेंस प्रोमलगेट नहीं किया 
जाता है लेकिन ऐसा किया गया । में तो समझता हूं कि कोई भी हाउस यदि उस समय 
सेशन में हो तो उस हालत में उस हाउस का कस्फीडेन्स आर्डिनेंस जारी करन के सबंध से 
लेना चाहिये था। * 
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श्री हर गोविन्द सिह---आ्रडडिनेंस पहली तारीख को इंश्यू हुआ और झ्राप तौन तारीख 
को आये। 


चुश्नी प्रभु नारायण सिह--पआ्रर्डिवेंत २६ तारीख को जारी किया गया। मुझे नहीं मालूम 
था लेकिन डाक्टर साहब की स्पीच को सुना तो मालूम हुआ कि आगरा यू तिवर्सिटी के वाइस 


के 


खांसलर साहब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हें इस हालत से अध्यक्ष महोदय, आज आईडिनेंस के 











+# सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


३४६ लेजिस्लेटिव कौंसिल [ ६ नवम्बर, १६५२ 


[ श्री प्रभु नारायण सिह ] 

बाद यह बिल सदन के सामने झराया और जो तकरीर माननीय मंत्री जो को हुई उसको सुनने 
को बाद यह मालूम हुआ कि मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट आयी होगी और कोई सूचना 
'होगी जिसके आधार पर उन्होंने यह बात रखी हे । यदि वे बातें सही हैं तो जरूर तकलीफ 
की बात हैं। इस सिलसिले में जो बिल सदन के सामने आया हुँ उसको पहले ही झाना 
चाहिये था । जहां तक बिल का सवाल हु और उसकी स्प्रिट का सवाल हैं, 
उससे हमारा विरोध नहीं हे । शअ्रध्यक्ष महोदथ, इसके साथ-साथ जो स्प्रिट मंत्रों 
सहोदय नें दिखाई हैँ या सरकार ने प्रदर्शित की हे अगर यही स्प्रिट कायम रखो 
जाय तो में समझता हूं कि जो आज हमें आंसू बहाने पड़ रहे हे वे नहीं बहाने पड़ते | आज जब 
जनता ग्रावाज लगाती है किसी के खिलाफ कि पार्टी के अन्दर किस तरह से टिकट दिया जाता 
हैँ, किस तरह से पालियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी सिनिस्टर्स के खिलाफ शिकायत होती है 
लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनको सिनिस्ट्स बनाया जा रहा हूँ। ऐती हालत में 
यदि उस स्प्रिट का ध्यान रखा जाय तो हम इस बात का स्वागत करेंगे कि कम से 
कम आजादी मिलने के ५ वर्ष बाद नई दिशा में चलने की कोशिश हो रही है । में उम्मोद 
करता हूं कि जो बिल हमारे सासने हें श्रोर जो स्थप्रिट माननीय मंत्री जी ने दिखाई 
हैँ उसका अपनी सरकार से हर क्षेत्र में पालन कराने की कोशिश करेंगे । 


श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ) ->भाननीय अध्यक्ष महोदय, 
'जो विधेयक इस समय हमारे सामने उपस्थित हे उसकी आवश्यकत। के संबंध में माननीय 
मंत्री की स्पीच के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जिस रिपोर्ट का हवाला 
देकर आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में जिन वाकयात का उन्होंने इजहार किया है उसके 
बाद मेरे लिये जरूरी नहीं कि में उसके संबंध में कुछ कहूं । जो सज्जन अभो तक बोले 
हैं उनसब ने ही स्वीकार किया हे कि आगरा यूनिवर्सिटी में बुराइयां हें और उनको 
'डूर करना जरूरी है । मुझसे पूर्व वक्‍ता ने कहा हैँ कि जेती खराबियां और जगह हैं 
उसी तरह की आणशरा यूनिर्वासदी सें हुँ और उसके लिये जो स्टेष गवरमंमेंट ले 
रही है वह लेता जरूरी हैं। मुझ्न तो विशेषकर डाक्टर ब्रजेनद्र स्वरूप ने जो 
कानूनी आपत्ति उठाई हूँ उसके संबंध में कुछ कहना है । सबसे पहले तो उन्होंने यह फरमाया 
कि यह आए्डिनेंस अ्नवारेन्टेड और अनप्रिप्तीडेन्देड है । डाक्टर साहब बहुत ही अच्छे लोय्यर 
हैं और हम उनकी क॒द्र करते हें लेकिन मेरी समझ में नहीं श्राता कि जिन शब्दों का प्रयोग 
उन्होंने किया हू वह किस तरह से मुनासिब कहे जा सकते हे । आई्डिनेंस जारी करने के 
लिय जो शर्तें रखी णई हैँ उन शर्तों के अनुसारयह तो कहाजा उकता है कि वह समयानुकूल 
नहीं हूँ श्र्थात्‌ अनअपारचुन हं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अनवारेन्टेड और 
अनप्रेसी डे न्‍्टेड हें । इमर्जेसी की देखते हुए मिनिस्टर्स की सलाह से गवर्नर आर्डिनेंस जारी करता 
हैं। यह तो कहा जा सकता हे कि वह इनएग्रोप्रियेट हूँ श्र्थात्‌ जो राय इसके संबंध में हुई 
वह ठीक नहीं हू लेकित इसको अ्रनवारेन्टेड कहना ठीक नहीं है और अनप्रितोडेस्टेड भी 
नहीं कहा जा सकता हूँ । अ्रगर इमर्जेंत्ती है तो फिर यह॒ जायज ही कहा जायगा । हां यह 
हो सकता हू कि शायद डाक्टर साहब का यह मंशा रहा हो कि यह आडडडिनेंस एजुकेशन 
डिपार्टमेंट सं संबंध मं रखताह इसलिये अनप्रिसीडेन्टेड है। जहां तक मुझ सालम है अभी तक 
कोई आ्डिनेंस एजुकेशन के पंडंध में जारी नहीं हुआ हे लेकिन उसके माने यह नहीं हें कि अगर 
आज तक मौका नहीं आया हैँ तो आवश्यकता होने पर भी आड्डिनेंस जारी नहीं किये जावें । 
आ्राज तक कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिये वह नहीं किया गया और आझ्ाज जरूरत पड़ी 
तो आड्िनेंस निकाला गया तो वह अनवारेन्देड और अनप्रेसतीडेन्टेड नहीं कहा जा सकता । 
आई्डिनेंस के लिये जो ज़रूरत हू वह यह हे कि इमरजेंसी हो, लेजिस्लेचर का सेशन न हो श्र 
अगर गवर्नमेंट यह्‌ समझती है कि ऐसी कोई इसजेंसी है अर्थात्‌ किसी काम की निहायत जरूरत 
हैँ तो आर्डिनेंस निकाला ही जा सकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि आईडडनेंस के शब्द 
की क्‍यों इतना बुरा समझा जाता हैँ, आड्डिनेंस तो उस स्थिति में लगाया जाता है जब लेजिस्लेचर 


आगरा यूनीव्सिटों (अनृपुरक) विशेयक, १६५० 


हा 


६; ७ हि 


का सेशन न हो और गवनंर को सेटिसफेक्शन हो कि क्िस्ती काम को करते को तरत्त हें 
जरूरत हू । इसको इन दाब्दों में कहा गया हैं । पा, 
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सेशन न ही और गवर्जर यह निश्चितत कर कि सरकमस्टांसेजऐसे है कि आ्डिनेंस निकाला 
जाये तो यह निकाला जा सकता हूँ । इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं हैँ। यह कहना 
कि यह अनवा रेंटेड है गलत चोज है । यह कहा गया हूँ कि यह मौका नहीं था कि आ्िनेंस 
निकाला जाये तो मिनिस्टर साहब ने साफ तोर से बतलाया हे कि जब मालस हुआ कि 
५ नवस्वर को मीटिंग हो रही हैँ जिसमें कि चुनाव होने वाला था तो इसके सिवाय क्‍या 
चाराथा। क्या हाथ पर हाथ धरे बठे रहते और जब ग्रमेंडिग बिल पास होता तब उसके ऊपर 
कुछ कार्यवाही करते | गवर्वबेंट ने यह मुनासिब समझा कि इलेक्शन रोक दिया जाये और 
तब अर्मेंडिग बिल लाया जावे। इसके अन्दर कौन सो ऐपी चोज हूं जो आवजेंक्शनेब॒ुल 
हुं । कहा जाता हे कि आईडिनेन्सेज जारी करना अनडेसाक्रेटिक है। डेमाक्रेदी के प्रन्दर 
यह चीज साफ तोर से आजाती हैँ कि ज़हूरत के लिहाज से श्रगर लेजिस्लेचर का सेशन 
न हो रहा हो तो आ्डिनेंत लागू किया जा सकता हे। अगर गवर्नमेंट इसकों न करती तो 
वह अपनी ड्यूटी को अ्रन्जाम न देतों श्रपने फरायज को ठोक प्रकार से अन्जाम न देती । 
अगर गवर्नमेंट ने आड्डिनेंस जारी न किया होता और बाद को कार्यवाही करती तो यह 
एंतराज़ किया जाता कि गबवर्नेमेंट ने अपने फन्न को अन्जाम ठीक से नहीं दिया हैँ। अगर 
इलेक्शन होने के बाद कोई ऐक्शन लिया जाता तो यह ऐतराज किया जाता कि पहिले से 
ऐक्शन क्‍यों नहीं लिया गया । ऐतराज़ करने वाले तो हर तरह से एतराज करतें हें। 
तो इसलिये गर्न॑वेंट ने अपने र्घाल के बम जिन जो चोज्ञ ठोक समझी उसके लिये उन्होंने श्राहि- 
नेन्‍्स निकालने का फंसला किया। गवर्नर साहब हमारे एक बहुत ही माने हुये वकील हूं और 
उसमे यह भी लिखा हुआ हुँ कि गवर्नर इससे सेटिसकाइड हे । 


चेयरमेन--गवर्नर पर यहां डिस्कशन नहीं होता है। 


श्री ज्योति प्रसाद गुप्त-.. जहां तक इस आ्डिनेंस का ताल्लुक़ है वह अनवारेन्‍्टेड 
नहीं कहा जा सकता और न अ्रनडमोक्रे टिक ही कहा जा सकता हू । ऐतराज्ञ का जहां तक सवाल 
हैं वह तो हर जगह उठ सकता हूँ। 


दूसरों बात जो मेरे काबिल दोस्त डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने कही वह यह कही कि इस स्टेट 
लेजिस्लेचर को यह अ्ख्तियार नहीं है कि वह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोई संशोधन 
करने के लिये कानूती कार्यवाही कर सके । उसके लिय उन्होंने यह आग्यूमेंट दिया हु कि क्योंकि 
आगरा यूवीवर्सिटी के अन्दर इस स्टेट के अलावा और भी जगह के कालेजेज्ञ शामिल हूँ इसलिये 
कोई टे रिटोरियल जूरिसडिक्शन इस लेजिस्लेचर को नहीं हे कि वह इस तरह का कानून बना 
सके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मेने उत्तते यह बात सुती। मेंने आगरा युनिवर्सिटी एक्ट 
को शह से श्राखिर तक पढ़ा इस गरज़ के लिये क्योंकि पहल भो इस तरह का एक ग्रा्टिकिल पेपर 
में निकला है। मुझे इस ऐक्ट के अन्दर एक भी ऐसा सेक्शन नहीं मिला जिसमें टेरिटोरियल 
जरिसडिक्सन का तज़किरा हो। किसो भी सेक्शन में किसी दूसरी स्टेट का जिक्र नहीं हू । 
सिर्फ शुरू में जब यह ऐक्ट सन्‌ १६२६ में बना था जो उसका प्रिएम्बुल हे उसमें तथा ३ अड 
और रीजन्स में खासतौर से कहा गया हैँ कि यह ऐ कट इसलिये बनाया जा रहा हू कि चूंकि इला-- 
हाबाद यूनोवर्सिटी पर काफो बोझ हूँ इसलिये उसको हल्का करना । उससम कहा गया हैं 
कि इत्ताहाबाद तो रेजोडेन्शियल यूनिवर्सिटी है इसलिये यह आगरा यूनोव्सिटो रेजीडन्शियल 


इ्द८ लेजिस्लेंटिव कौंसिल [६ नवम्बर, १६५२ 


( श्री ज्योति प्रसाद गुप्त | 


नहीं होगी और उसके साथ असो शिपे टिड कालेजेज़ होंगे। उनको लेकर यह यूनीवर्सिटी बनायी 
जा रही है । चनांचे साफ तौर से लिखा हू । 
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(6 शरि॥4606 एसांए्डशझशाफए 2029. 


सब कानूनों के अन्दर ठे रीटो रियल जूरिसडिक्शन निर्धारित होता हे । उसमें लिखा हुआ हू 
“6 &2 6! 8079 0 [706 9॥06 ए 76 एगाश86व ?0जएाए25 0 ए/क्षा 078088॥7 
ग्रथवा जिस भाग पर उसे लाग करना हो वह लिखा होता है । लेकिन इस आगरा यूनीवर्सिटी एक्ट 
के अन्दर कोई ठे रीटो रियल ज॒रिसडिक्शन लिखा नहीं है । हां यह है कि जो असो शियेटिड कालेजेज 
हैं उनका एफिलियेशन इस यूनीवर्सिटी के साथ होगा । आप शुरू से आख़िर तक ऐक्ट को पढ़ 
जाइये किसी भी जगह पर आप को राजस्थान, मध्यश्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और भूपाल जहां के कालेज 
उसके साथ असोशियेटिद् हें कहीं भी उनका नाम नहीं सिलेगा कोई राइट किसी गवर्मसेंट को 
इस ऐंक्ट के अन्दर किसी नामिनेशन या रिप्रेज्ञेन्टेशन का नहीं दिया गया है ।+ केवल एक जगह 
परएज्ञ संनेजर आफ इन्स्टीट्यूडन के रूप में यह अ्रधिकार दिया हुआ हैं । ऐसी सुरत में यह कहना 
कि इस लेजिस्लेचर को अद्ितयार नहीं हे कि वह इससें अमेनन्‍्डसेल्ट कर सके, सें ठीक नहीं 
समझता हूं । जिस कौंसिल या लेजिस्लेचर ने इस को बनाया हैँ वही इसके अन्दर तरभीम कर 
सकती हूँ । किसी दूसरी स्टेट या लेजिस्लेचर को उससे कोई संबंध नहीं है। यह आगरा 
यूनोीरवसिटी ऐक्ट सन्‌ १९२६ ई० में पास हुआ था । इसको बने हुये काफ़ी भ्र्सा हो चुका हे। 
इसक बाद इससें सन्‌ ३३, ३६, ४६ और दो अमेन्‍्डमेंट सन्‌ ४७ में हुये थे। लेकित इस तरह का 
कोई एतराज़ श्राज तक किसी ने नहीं किया और तन किसी को कोई एतराज़ करने का मौक़ा ही था । 
यह चीज़ साफ़ हू कि जिस स्वेट ने या जिस लेजिस्लेचर ने कानून बनाया हू वही उसमे तरमीम 
भी कर सकती हूं । इस पर तो कोई ऐतराज़ ही नहीं हो सकता हू । डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने 
संविधान की धारा २४४५ को भी पढ़ कर सुनाया से समझता हूं कि उस क्लाज़ का कोई ताललुक़ 
नहीं हूं । यहां पर लिस्ट दो जो हूं उस में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं हे कि इस क्विस्स का 
सवाल उठ सकें। में समझता हूं कि उनको इस क्रिसमस का कोई हवाला देने की ज़रूरत ही 
नहीं थी। श्रमेंडमेंट के संबंध में जो कुछ कहा गया उसके लिये में कह चुका हूं कि यह हाब्द 
किसी तरह से भी ऐप्लायी नहीं करते हैें। झ्रागरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट में कहों पर भी किसी स्टेट 
को किसी क्रिस्म का कोई राइट नहीं दिया गया है । हां ब्रगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो यूनी- 
वर्सिटी से इक्सप्लेनेशन सांग सकती है । उत्तको उचित हिदायत दे सकती हूं ऐसा प्रावोज्ञन 
ऐक्ट में है जो किसी दूसरी स्टेट को नहीं दिया गया है। आडिनेन्स का जहां तक ताललुक़ हें 
उसके संबंध में कोई बहस करना में समझता हूं केवल वक्‍त खराब करना है । मेरा ख्याल हे कि 
झाडिनेन्स के बारे में हमारे काफ़ी भाई बोल चुके हू भ्रब उसमें ज्यादा वक्‍त नहीं लेना चाहिये । 
इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं। 


*श्री कन्हेया लाल गुप्त (प्रध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) --साननीय श्रध्यक्ष महोदय, 
प्रस्तुत बिल के बारे में आज सुबह से काफ़ो इस सदन के सासने कहा जा चुका है. और इसके 
आऔदचित्य शोर अ्रनोंचित्य के बारे में भी काफी प्रकाश डाला जा चुका है । मुझे इस संबंध में निवेदन 
करते हुये पहली बात जो कहनी हू वह यह हे कि श्राज मुझे बहुत खुशी हुँ माननीय मंत्री जी के 
उस भांषण पर , जो कि इस सदन के अन्दर आज सुनने को सिला है। पिछले महीनों में बहुत 
दफ़ा शिक्षा क बारे में प्रदनों के उत्तर में या अन्य प्रकार से हम सानतीय मंत्री जो के मुख से 








“सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


आगरा यूनीव्सचिटी (अनपुरक ) विधेयक, १६५२ 


डे 
बहुत सी बातें शिक्षा प्रणाली के बारे में सुनते रहें हे और सुझे यह मंजूर करता पड़ता हूँ कि 
गमअधिकतर उनकी ओर से सरकार की शिक्षा प्रणाली के बारे में जो इशारा हमें मिला हे वह 
निराशाजनक ही रहा है । परन्तु झ्राज उनका जो नभावण हमें सुनने को मिला हें, में कह सकता हूं कि 
वह बहुत ही प्रशंसनीय और झत्यत्त ही सराहनीय है। कोई भी अध्यापक इस भाषण को सुनने 
के बाद आज खुश हुये बिना नहीं रह सकता है श्र उनकी सराहना किये बेर नहीं रह सकता है । 
हालांकि उसको खुशी उस चेतावनो से खत्म हो जानी चाहिये जो कि श्रभी श्री गोविन्द सहाय 
जी ने दी हैं। उन्होंने बतलाया कि इस सदत के अन्दर पिछले वर्षों में जो भी मंत्री महोदय 
आ्राते रहे है उन्होंने पहल आते हो बड़ी ही लगन के सल्‍थ्‌ सोचा आर यह दिखलाया हे कि वह 
मुहकम के अन्दर परिवर्तन करेंगे और उसमें तरक्क़ी करके उसे आगे है बढ़ाते की चेप्टा करेंगे। 
मगर इन्हीं कारणों से वह अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाये हू परन्तु फिर नो आज शिक्षा 
मंत्री के भाषण के अन्दर, स्पष्ट रूप से उनके दब्दों के साफ़त उसकी आत्मा की झलक दिख- 
लाई पड़ती है और उसको देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता है । कोई इस बात को सानने 
के लिये तेयार नहीं होगा कि शिक्षा को पूरी हूरो तक ले जाने के लिये कोशिदय नहीं की जा 
रही है, यह तो उनके भावण से स्पष्ठतः झलकता हूँ और इन बातों से हमें भरोसा हैँ कि जो कुछ 
भो ब्राइयां हें उनको निकाल कर के फेंकेंगे तो यर्‌ कम माक्कें की बात नहीं है । इस भाषण के 
लिये में इन्हें हादिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं । 
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श्रब माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संजंध हे में समझता हूं कि इस पर 
विचार करने के लिये दो ही तरोक़ हो सकते हें । एक तो यह है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है और 
कहां तक वह उचित हे और जो तरीका उसको प्राप्त करने का सोचा जा रहा हैँ वह कहां तक 
ठीक है श्रौर आया बह इन चीजों से प्राप्त भी हो सकेंगे या नहीं। दुसरे जहां तक उसकी 
आ्राववयकता का सवाल हैँ तो माननीय मंत्री जो ने साफ़-साफ़ अ्रपत्त भावण में 
बतला दिया हैँ कि आगरा यूनीवर्सिटी को श्राज क्या हालत हू श्रौर किस तरह से 
बहु और यूनीबर्सिदियों को नाम को कलंकित कर रहा हैं। किस तरह से वहां 
को प्रव्याषक और दुप्तरे-दुसरे लोगों को यह दक्षा हो गयी हे कि बाज वह अपने 
यग और अपने पद के बार में गलतक़हमी प दा कर रहे हैं। इन बातों को में दोहराना नहीं 
चाहता! । उसके लिये स्पष्ट उदाहरण इते हुये साबित कर दिया हूँ । में भी उस विश्वविद्यालय 
का १४५ वर्ष पहले एक विद्यार्यी था। जिस समय मेंते यूनीवर्चिदी छोड़ी उत्त समय वहाँ बुरा- 
इयां इस हुद तक नहों थी परन्तु बहुत हल्के उप में यह चीज्ञ उस वर्व शुरू हो चुकी थी। पहले 
में इसलिय कह रहा हूं कि उस समय भी पेपर आउट होने की सम्भावना शुरू होने लगी थे ले कित 
श्राज उसकी बह हालत हो गयी है कि वाकई वह एक पतनावस्था को पहुंच रहा हैं। डाक्टर 
ब्रजेद्ध स्वरूप साहब यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने श्रपने भाषण सें यह फरमाया 
या कि बहुत सी बातें जो साननीय मंत्री महोदय की तरफ से कही गयी हैं, वे श्रतिरंजित है और 
श्राज़ाद साहब ने जो बातें कही है वे सच्चाई के माने पर ठीक-ठोक नहीं बेठंगी ! में आजाद 
साहब की बात के बारे में अदब से अरज्जञ करना चाहता हूं कि मेंने खुद अपनी श्रांखों से देखा है और 
सुता है। उतके आधार पर में दावे के साथ कह सकता हूं कि बे बातें अतिरंजित हमगिज्ञ नहीँ 
है और आज़ाद साहब को इस बात पर कि कोई लिस्ट निकल वी है और उसके झ्राधार पर कार्य 
होता है और जिसको डाक्टर साहब ने कहा था कि ग्रलत हे, तो में इस बात को जानता हूं क्योंकि 
मरे कई साथी डिग्री कालेजेज्ञ में भ्रन्सिल हें और फैक्लटीज़ में भी हें, और उन्हीं के इन्फारमेंडन 
पर में कह सकता हूं कि ये बातें ठीक हैं। यह भी ठीक हूँ कि इस तरह से लिस्ट बनती हैँ झौर 
उन्हीं के श्राधार पर चुनाव होता है । इस तरह के दो एक अनुभव में स्ववं रखता हूँ आर 
प्रध्यक्ष महोदय, श्राप को श्रनुमति से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आ्राजकल यू तीवर्िटी 
में पी० एच० डी० की डिग्रियां रिश्वत के आधार पर मिलती हैं और भ्राप समझ सकते हैं कि 
जिस यूनीवर्सिटी में पो एच० डी० को डिग्रो रिव्वत के आधार पर मिलती हो, वहां की यूनी- 


वर्सिटी सेक्‍्या उम्मीद को जा सकती है। में खुद एक बात बतलाता हूं जो कि मेरे सामने घटी । 


३५० लेजिस्लेटिव कौंसिल [६ नवस्बर, १६५२ 


[श्री कन्हेया लाल गुप्त| 

दस साल का अर्सा हुआ में भी कोई परीक्षा दं न के लिये उस यूनीव्सिटी में गया था, तो डिग्री 
कालेज के एक प्रोफेसर ने अपने किसी विद्यार्थो को अपना पर्चा आउट कर रखा था और दूसरे 
प्रोफेसर ने दूसरे सब्जेक्ट का पर्चा दूसरे विद्यार्थी को श्राउट कर रखा था। तो इस तरह से दोनों 
प्राफेसरों ने दोनों को अलग-अलग पूरे के प्र पर्च आउट कर रखे थे और उन दोनों ने विद्या- 
थियों से कह दिया था कि वे किसी दूसर कालेज के विद्यारथियों को ये पर्चे न बतलायें। 
दे दोनों एक दूसरे से पूरा पर्चा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। में भी वहीं एक कालेज 
के होस्टल में ठहरा था और मेने देखा कि एक कालेज का विद्यार्थी उन दोनों से यह जानने के लिये 
कि क्या पर्चा है , बिल्कुल भिखारी क वेश में वहां वेश बदल कर आया। इस तरह से वहां के 
विद्यार्थी और प्रोफेसर करत थे, में उनका नाम यहां नहीं लूंगा। लेकिन यह चीज़ मेनें खुद अ्रपनी 
आंखों से देखी हे । श्रध्यक्ष महोदय, में तो एक अध्यापक हुं और श्रध्यापकों में जब॑ ग्राज ऐसी 
बात होती हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है । माननोय डाक्टर साहब ने इसके ख़िलाफ़ जो 
बातें कही हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत आज उस ह॒द तक ख़राब नहीं हुई है जिस हुद तक कि 
साननीय मंत्री सहोदय त अपन भाषण सें कहा हु, में उनसे सहभत नहीं हुं । उन्होंने यह भी कहा 
हैँ कि ज़रूरत इस बात की थी कि गवर्नमैंट इसक लिये पहले कोई इन्क्‍्वायरों कराती और इस 
तरह से इन्क्‍्वायरी कराने के बाद सरकार के लिये खुला रास्ता था कि वह इस पर ऐसा क़दम 
उठाती । मगर में उनसे यह कहूंगा कि आज जो स्थिति है बह इतनी स्पष्ट हे और जितने उदा- 
हरण माननीय मंत्री सहोदय न॑ दिय हें और उसके लिये सरकार ने जो भी क़दम उठाया है वह 
उचित है और उसक लिये कोई भी इन्क्वायरी इस स्टेज पर की जाय, यह ठीक बात नहीं जंचतो 
हैं। इस हद तक उसकी बुरो हालत हो गयो हे. कि वह सड़ रहा हे और उसमें से बदब्‌ 
आग रही हे । तो इन्क्वायरी कमेटी के लिये यह कोई मोक़ा नहीं था। मिनिस्टर साहब ने 
जो १४ हजार रुपये की बात कही वे एक एक्‍्जामिनर को दिये गये थे, तो सेरे लिये उसको 
ग़लत समझने को कोई सस्भावना नहीं हैं और मिनिस्टर साहब ने ठीक ही कहा होगा । सन्‌ ५१- 
५२ से उनके बजट में ४२ हज्ञार रुपये की रक़म सिर्फ टी० ए० और डी० ए० में ही खर्च कर दी 
गयी है और वहां सिर्फ इसके लिये इतना रुपया खर्च किया जाता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 
में इस समय इस बात को न लेकर यह कहूंगा कि स्थिति स्पष्ट हें। अब सवाल यह है कि जो 
तरीका सरकार ने अख्तियार किया हूं उससे वह पूरा होगा या नहीं। में समझता हूं कि 
इस प्रइन का उत्तर देता मुश्किल हे, यह निर्भर करेगा उस बिल पर जो बाद में सरकार लायेगी। 
में समझता हूं कि सरकार को बहुत होशियारी के साथ उस समय काम करना होगा । झ्राटोनामी 
की जहां तक बात हे में तो कहूंगा कि वह दिन अफ्सोस का दिन होगा जब यूनीवर्सिटी सरकार 
के इशार पर चलगी। लक्िन में यह कहता हूं कि जिस समय वह बिल बन सरकार इस बात 
का ध्यान रखे कि आटोनामो खतरे में न पड़ जाय और मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि कंद्री 
का केरेक्टर गिर गया हें और वीकनेसज्ञ बहुत हे और ऐसा चेक सरकार रखेगी जिससे ऐसी 
बात न हो जाय । जिससे श्राज आगरा यूनीवसिटी कलंकित हो रही है, वह बाकी 
रहे। साथ ही साथ में यह कहूंगा कि सरकार के सासने सन्‌ ३८ की कमेटी, जो आचार्य नरेन्द्र 
देव जो की अध्यक्षता सें बनाई गई थी और राधा कृष्णन कमोंशन की रिपोर्ट हे वह मौजूद हे । 
जब बिल बने तो उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा। 


एक बात और कही गयी कि आडिनेन्स जारी किय। गया हे वह सही हु या ग्रलत 
है, में इस पर कह कर के कुछ ज्यादा समय नहों लेना चाहता हूं। लेकिन मेंने जब 
इसको देखा और आगरा यूनोर्वासटी ऐक्ट को देखा और अखबार को भी पढ़ा तो मुझे भो ऐस! 
प्रतीत होने लगा कि शायद इसकी लोगल पोजीशन कुछ ऐसी हो गयी हे जिससे कोई क्वेइचन 
. उठ सकता है। लेकिन सरकार के पास लोगल एडवाइज़र्स ह. और मुझे ला का ज्ञान नहीं है 
इसलिये में उन पर छोड़ता हूं कि वे देखेंगे कि लोगल पोजीशन क्या है । लेकिन में तो यह कहूंगा 
कि मनुष्य को हर समय लीगल रास्ता ही न देखना चाहिय जिससे भला होता हो उस मंशा को 


झागरा यूनीव्सिटी (अनुपुरक ) विधेयक, १६५० ३५१ 


भी सामने रखता चाहिये। यह एक सिद्धान्त हूँ मनुष्य ला को तब देखता हे जब बह अपने को 
धर्म और नतिकता में पूरा नहीं पाता है ।. सेंने तो उसको लोग पोज्ञोश्न नहीं देखो बल्कि उसको 
मंशा क्या है यहरे खा हे और जब में ते माननीय संत्रो जो को स्पोच सुनो कि क्यों झ्ाडितेन्स निकाला 
यया तो उस सम मेंते यह सोचा कि जिस मंश्ञासे यह किया गवाह वहु ठोक किया गया है । 
हो सकता ह॑ कि ऐसा करने से सरकार के ऊपर कोई बदनामों हो और जब मेंने मंत्री जो से सुना 
कि अगर ए वा न किया जाय तो यह नतोजा लिकलता । इसलिये जो किया गया उसमें जनता 
का हित था, शिक्षा का हित था, इसलिये ऐसा किया गया । लोग लियो को बात ज्यादा यहां ने 
कह कर म॑ यह कहुंगा कि भविष्य में हमें देखना हैँ और सरकार इस कौ तरफ ध्यान रखे। 
साथ ही साथ आदोनामी को जहां तक हो सके रिस्पेक्ट करने की कोशिज्ञ करें। 


इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक बात जो कि मुझे आप की सार्फ़त सरकार से कहना हें और 
जिसको में समझता हूं कि वह इस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात यह है. कि अब वक्‍त झा गया 
हूँ जब कि सरकार को साफ़ तौर से महसूस करना चाहिये कि शिक्षा को जो रोग हैँ वह कितना 
व्यापक है और किस गहराई पर उसकी जड़े पहुंच चुकी हें। मंत्रों जो ने आज तक जब बोर्ड के ऊपर 
अपनी अंगुली रखो और कुछ इलाहाबाद पूतावासिटों और बोड्ड के बाबत उन्होंने कहा, उससे मुझको 
बेहद खुश हुई। कुछ दिन पहले मेंब्रे बातचोत के सिलसिल में एक दिन बोर्ड का ज्ञिक किया 
था तो मुझे सुनते को मिला था कि बोर्ड स्टंचुअ्रो वाडो हूँ उसके संबंध में हम कुछ ज्यादा करना 
पसन्द नहीं करते । परल्तु मुझे खुशी हुई जब कि आज मंत्रो जो ने कहा कि चाह वह बोर्ड 
हो, इलाहाबाद यूवोर्वासटो हो या कोई विक्षा संस्था हो अगर उसके अन्दर बुराई घुस चक्ों हें 
तो हम उस बुराई को दूर करने के लिये हर उपाय करेंगे । लेकिन साथ ही साथ मुझ डर हूं कि 
माननीय मंत्री जी जो नए हो इस पोर्ट फ़ोलियो में आय हे शायद शिक्षा को वुराइयों को उस हद 
तक नहीं पहचान पाय हूं जो उसक अस्तिव में भरा गई हें । ख़ास तौर से में अपने सवाल के जवाब 
में जो कूल दिये गये थे उनको तरफ़ ध्यान दिलाऊंगा। मेंदे सवाल किया था कि पिछले वर्षो में 
कितने इक्जासिनसं ऐसे हुय॑ हें जो श्रनक्वालोफ़ाइड थे और जिन्होंने ऐप्लीकेशन तक नहीं दी थी । 


चेपरसेन-तोर्ड की बात फिर कहियेगा। 


श्री कन्हेंया लाल गुप्त--अ्रच्छा अध्यक्ष सहोदय, तो जो जवाब उन्होंने दिया था 
उससे मुझ लगा कि अरब तक बोर्ड को बोमारो के बारे में उनको जानकारों नहीं हो पाई हे । 
में उनसे निवेदल करूंगा कि वह भी इस फ़ोड़े स कम सड़ा हुआ्आा नहों हु और ज्ञायद उसे इससे 
भी बड़ नस्तर को ज़रूरत है । उन्हें एक नस्तर उसी समय लगा देना चाहिय था लेकिन उस 
समय शायद वह चूक गये। खेर आगे वह इसको तरफ ध्यान देने की कोशिश करंगे ऐसो 
मुझे आशा हैं। अध्यक्ष महोदय, में आप के द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि शिक्षा का रोग 
इतना ज्ञबरदस्त हैं कि इस तरह के थोगड़े लगाने से इसका इलाज नहीं हो सकता । जब प्राय- 
रिटी का सवाल आता हे तो एज्युकंशन को बहुत पीछे ढक्कल दिया जाता हू । 


श्री हर गोविन्द सिह--बहुत पीछे नहीं ढकेला जाता । 


श्री कन्हेंया लाल गुप्त--आप अगर बहुत पीछे नहीं ढकलते तो मुझे बहुत खुशी है । 
ले किन अब तक बंजठ के समय यहो दे वा जाता रहा हू कि फूड प्रोडक्शन के लिये गुंजाइश हूं, इर्रो- 
गेशन के लिये गुन्जाइश हे लेकिन एज्युकेशन का नम्बर बहुत बाद में आता है । मेरे कहने का 
मतलब यह हे कि आप इन चीज़ों को करें। लेकिन इन्सान जो हूँ “मेंत डज्ञ नाट लव बाई 
ब्रेड एलोन”. [शव त065 70: ॥४8 5 छा८४व &078) मेन डज्ञ नाट लिव टु ईंट 
(प्रा् 00०5 704 ]५8 0 ८४४) । जिस समय एज्युकेशन पहुलो या दूसरो प्रायरिटो पायेगा 
उस समय इस प्रांत के निवासियों का चरित्र इतना गिर चुका होगा, उस समय आप देखेंगे कि 
हमने किप्त के खाने के लिये व्यवस्या को यो। में मानवोय संत्रो जो सं कहूंगा कक वह फूड. 
पेदा करने को ओर ध्यान ज़रूर दें लेकिन साथ ही साथ शिक्षा को भो उचित स्थान दें । 


३५२ लेजिस्लेटिव कॉसिल ह [६ नवम्बर, १६४२ 


चे यरमेन--मूझे सदन को यह खबर देना है कि आज कौंसिल को प्रोरोग (70708५८) 
किया जायगा इस लिये सदस्य इस बात का प्रयत्न करें कि पाने पांच बजे 
तक यह बिल पास हा जदये | में मामूली तोर से सदस्यों को इन्टरप्ट ( 4770७ ) करना 
नहीं चाहता। लेकिन अब इसके बाद १५ मिवरट से ज्यादा किसी सदस्य को समय न सिलेगा। 


डाक्टर ईइ्वरी प्रसाद--मनवीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने 
प्रस्तुत है उस पर बहुत कुछ बाद विवाद हो चुका हूं! मेरे लिये सदन का समय 
अधिक लेना उपयुक्त नहीं है । आपने भिन्न-भिन्न सज्जनों से सुन लिया कि यूनिर्वासदी 
के सुधार को लिये क्या करना आवश्यक हूँ । सरकार का ओर हमारा क्‍या कत्तंव्य हैं। 
में यूनिर्वासटी का अध्यापक हूं परन्तु आप समझते हैँ कि कभी कभी परिस्थितियां सनुष्य को 
मजप्र कर देती हैं कि उसको अपनी संस्थाझ्नीं के विरुद्ध भी कुछ कहना पड़ता हुँ । जो कुछ 
मंतने यूनिवासिटी और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के बारे में सुता उससे मेरा सस्तिष्क नीचा 
होता हैँ, कोई ऐसा अध्यापक नहीं होगा! जिसको इन बातों को सुन कर खेद न होगा। मुझे 
मंत्री जी के भाषण को सुनकर बहुतप्रसन्नता हुई, मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा संस्थाश्रों 
और आएडिनेंस में सेल नहीं खाता साधारणतया शिक्षा संस्थाओं के बार में आर्डिनेंत जारी 
'नहीं किये जाते परन्तु परिस्थिति कठिन है इसलिये आ्डिनेंस का उपयोग किया गया है। 
दूसरी बात यह हैं कि घृनिवर्सिटयों को बड़ा आइवासन सिलेगा कि सरकार को मन्‍्तव्य 
'किसी प्रकार से उनकी स्वतंत्रता पर प्रहार करने की नहीं है । यूनिर्वासटियों को माननोय 
मंत्री जी के भाषणों को सुन कर बड़ी शंका हुई थी और तरह-तरह के विचार हो रहे थे 
'प्रन्त में समझता हूं कि आपने उस सभी विरोध को हांत कर दिया यह कहकर कि 
सरकार की इच्छा यूनिर्वासदियों की स्वतंत्रत। पर प्रह्मर करने की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा 
कि झ्रेरा संकल्प हे कि शिक्षा संस्याओ्रों में जहाँ कहीं खराबी होगी उनको दूर करने में किसो 
प्रकार की कोताही नहीं करूंगा । आप नये शिक्षा मंत्री हें। आप के मुख से यह बात 
सुनकर बहुत खुशी हुईं। परमात्मा आप को साहस दे। आपको लड़ता पड़ेशा उन दक्तियीं 
'के साथ जिनको कि अंग्रेजी भाषा में वेस्टेड इन्टरेस्ट (५०४८० वंध्राछ/255 ) कहते हैं । पण-पत्र 
'पर आप को कठिनाई उठानी पड़ेगी परन्त्‌ हमें आशा हे कि आप विचलित नहीं होंगे । 


ध्ड५ 


इस सदन सें और बहुत से भाषण हुये। मुख्यतः दो पहलू हैं जिनपर गौर करना है। 
-एक घहलू तो यह॒ हे कि आर्डनेन्स क्यों जारी किया गया, उसकी आवश्यकता थी या नहीं, 
बे धानिक दृष्टि से सरकार को आडिनेंस जारी करना चाहिये था या नहीं, कानूनी मिसाल 
बहुत सी दी गयी हूँ जिनके विषय में मुझे कहने की आवदइ्यकता नहीं हें। दूसरा पहलू 
'अधप्टाचार काहे। अ्रष्टाचार के संबंध में सानतीय मंत्री जी ने आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी 
की रिपोर्ट पढ़कर बहुत कुछ सुनाया है जिसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। में यह 
प्रतर्थता करूंगा कि सदन को विशेष ध्यान देकर देखना चाहिये कि इस वक्‍त यूनिवर्सिदियों 
की क्या हालत है । होमियोवेथिक श्रोषधि देने से क(स चलेगा कि नहीं। मेरी सम्मति में स्थिति 
ऐसी है कि जिसमें कड़वी दवा दिये बिना काम नहीं चलेशा और न किसी प्रकार का सुधार 
हो सकेगा । ह 


मेरे सित्र करी राजर राम जी और प्रभुतारायण सिह ने और गुरु नारायण जौ ने जो 
ग्रापक्ति की हैँ वह वंधानिक आपत्ति की है । आपने यह स्वीकार किया हुँ कि यदि यूनिवर्सिटी 
में ऐसा अ्रष्टाचार है तो इसको फौरत बन्द करना चाहिये और राजा रास जी ने तो यहां 
तक कहा कि सरकार पर भी उसका उत्तरदायित्व है। वैधानिक दृष्टि से मंत्री महोदय 
ने स्वीकार किया है कि आर्डितेंस और शिक्षा संस्थाप्रों में मेल नहीं खाता हे लेकित विशेष 
परिस्थितियों में हमको ऐसा करना पड़ा हें। इसरी बात आपने कही किञ्रभो तक खराबियां 
'सौजूद हें और वह दूर क्‍यों नहीं की गईं, नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित 
हुये बहुत समय व्यतीत हुआ । अब तक कार्यवाही क्‍यों नहीं हो सकी। हमारे भूतपूर्व शिक्षा 
मंत्री श्री सम्पूर्णानन्‍्द जो ने बहुत प्रयत्न इस दिल्ला सें किया था कि यनिवासिटीज का 
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सुधार हो और उन्होंने कई बड़ी-बड़ी कररेदियां बनाई थीं। परन्तु एकाएक यूनिवर्सिटियों के 
मामलों में हस्तझ्षेय करने को इच्छा न उनको थी और न सरकार को ही यो। प्‌रीर्वासडियां विद्या 
के मंदिर में है । इनमें सरकार शआवेश सें कोई हस्तक्षेय करता उचित नहीं ससझतो है । सरकार ने 
इलाहबाद यूनिवर्सिदी के लिये भी एक कमेटी बनाई है। उस का काम बराबर जारी है 
झोर रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही हू यदि उसमें ऐसी हो खराबियां होंगी तो सर्जन का 
चाक इस्तेमाल करता होगा । श्रो गोविद सहाय जी ने कहा कि एजुकेशन का स्टुक्चर 
प्र्यात्‌ रूप ही बदलता चाहिये। हमारे मंत्री जी एक कालिज में गये बहुत जोर शोर 
से दावत का प्रबंध हुआ और वहां के एक सज्जन ने कहा कि उनका कालेज प्रांत का सबसे 
बड़ा कालेज स । बंत्रो महोदव ने दावत मिलने पर भी यही कहा कि आपका कालिज अनुशासन 
हीनता में भी सबसे बड़ाहे । और यह भी कहा कि दिलक्षा का सारा ढठाचा बदलने की आवश्यकता 
हूं। तो काम उनका नहीं बता सारा खेल वियड़ गया। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप जी ने यह 
फहा है कि सरकार को नोटिस देना चाहिये था | सरक्दर इस मामले में बहुत तहकीकात 
कर चुकी है । में आयते एक बात कहना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा २५ 
वर्ष का पंबंध है, में आधरा में पैदा ठुम्नर, वहीं मेंरे शिक्षा प्राप्त की और सत्त ग्राठ वर्ष 
झागरा कालिज में अध्यायक भी रहाः। मु्ते भो विध्याश है को झब सुधार होना चाहिये। यह 
कोई नई बात नहीं हुं । सरकार बराबर उद्योग कर रहो | । पहले नरेच्द्रदेव कमेंडी नियुक्त 
हुई थी । उसके बाद विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधियों को कमेटी बनों। तत्पदचात्‌ चांसलर 
महोदय की अध्यक्षता में एक वाइस चांसलरों की कमेटी निधुक्त हुईे। इन सब ने विचार कर 
लियाहे। सब इस नतीज पर पहुंची हू कि मामूली उपायों से काम न चलेगा । 


विरोध इन सुझावों का कहीं से नहीं हुआ है । आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 
महोदय ने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली है, न कार्यकारिणी का कोई विशेष अधिवेशन 
विरोध करने को बुलाया घया है । हमारे गण्यमान अध्यापकों ते भो इस नीति का विरोध नहीं 
कियादँ । केवल एक नगर से वकीलों ने कातूती विवाद आरम्भ किया हु । 


श्रध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों पर हमारे देश का शासन निर्भर है । 
प्रग्रेजी में कहा जाता है--ग्‌फराएशओए 58 [8 फ्रांणा0500 07 ई8 8888.” | पूनोवर्सिटी 
के आदशों श्रौर विचारों की झलक शासन में आती है । इसलिये सरकार का कतंव्य हैँ कि 
बह इनके दोषों का निवारण करे और ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे इनका सुचारु रूप से 
शासन हो। इसमें आपत्ति करना व्यर्थंडे । मुझेर्‌र्ण आशा हैँ कि विचारद्ील विद्याप्रेमी इस 
कार्य में हाथ बटायेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे। 


में निवेदन करूंगा कि सदन इस विषय पर शझात्तिपूवंक विचार करे। इस बात की 
प्रावश्यकता है कि श्राग रा यूवीवर्सियी अरमेंडिय बिल शीघ्र यहाँ पर आये। सरकारने बड़े विचार 
के साथ यह काम कियाहै। अगर सरकार चाहती तो अपने बहुमत के जोर से इस छोटे से बिल 
को ५ मिनट में पास करवालेती। परन्तु उसने ऐप नहीं किया है। इससे कोई महत्वपूण 
परिवतंन नहीं हो रहा है केवल वाइस चांसलर का ठर्स बढ़ा दिया गया है। इस चुनाव में बड़े 
दोष थ्रा गये हूँ । सर राधाकृष्णत्‌ कमोशन ते लिखा हु कि वाइस चांसलर का चुनाव एक 
एणणाए०त 8052 णि ए०प्क हो गया है। उसने यह भो कहा है कि जो इस पद के 
लिये बहुत इच्छुक हो उत्ते कभी न बवाता चाहिये। में आशा करता हूं कि सदन मंत्री जी से 
सहसत होगा और उन्हें इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेगा। 


श्री हर गोविन्द सिह--शआरीमान्‌ अ्रध्यक्ष महोदय, में इस भवन का बड़ा आ्राभारी हूं कि 
उसने एक छोटे से विधेयक का स्वागत किया। जो थोड़ी बहुत बातें कही गई वह केवल 
इस प्रदत पर कि यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी श्रमेंडिग बिल श्राज से बहुत पहिल 
हा जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में में थोड़ा इतिहास आपको बतला देना 
साहता हु. । सन्‌ १६३८ में जैसा मेंने कहा था कि आगरा यूनोवर्सिटी कमेटी को 
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'. | क्षी हु गोविल्ड सिंठे | 

नियुक्ति हुई। उसको दात खत १९४४१ में उस कप्ेटी ने झपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद 

सन्‌ उएशायातो उससमयके लिये भी यहुतोंनगड़ीकहाजा सकताकिसरकार ने रियोर्ट 
॥ 


को कार्यान्वित करने में छोटे हीला हवाला पदिखाथा । इसके बाद सन्‌ ४६ का इलेक्शन 


शाया। इसके बाद एक दाजेई निवुश्ध की गई जो इस बाल की छावबीत करने लगी कि क्या 
कया संशोधन करता चाहिये। उठ बीय में गवर्जनेंट आफ़ईडेया नेराधाकृष्णन कपीशन 
की निषुक्ति की॥ उस कम्मीश: ने आधा! रिपोर्ट सन्‌ ४६ में दी। तो शब इन आंकड़ों 


के होते ठये मेयूबगाफिण्यःसयवुय मेंसफ्ार के ऊपर यहलाकह्षेप लगायाजा सकता 
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साशालार-पतन्न खप रहे डे अगर आप उसको पढ़ेंतो 
गाप देखेंगे कि फड हमिठी कड़ा झा सकते! कि कोल सी परति शपचाबः ठीक होगा । 
व री ववीबॉसिटियों की हाजत इजनी खराब होगयीहेकि 

सरकार को अपन हत्व 
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चाहिये। राबाक्ृग्गत कप्रीशन ने अपनी रिपोर्ड में यह कहा 

हैँ कि इसमें तो कोई फ्वेड लडी दि विदतवणियाजपों की हालत बड़ी खराब हो गयी है, वहां एक 
तया बलाल पद हो गधा है लिसका डीयर पोलिडिशियय उन्होंने दयनी रिपोर्ड सें कहा है । 
उन्होंने कहा हू कि घडु टीचर पोधदिडिशियन इत किक ने रहता है कि कित प्रकार स्वयं घनो- 
पान करें बोर पते मित्रों छो था अपने रिवेदारों कोइहुसरी पूतीर्यचटी में अच्छी जगह 
दिलायें। जेंकित जब उनके सम्पुख यह प्रदन आयःर कि बाइस जान्ललर कौन हो 
उसकी निमुक्षित का अ्रथिकार उ्ान्जतर को दिया जाथ क्लि छिपे बह चाहुँ नियुक्त 
कर दे, तो उन्होंने झपनी रिपोर्ट में छग्ा कि हम इसको वहीं मानते इसलिये कि इसमें 
ऐसा मालूम होता हैँ कि बह कौंसिल शआ्राझ डिसपेयर हु । हमर हताश हो गये हैं और हम किसी 
प्रकार उनको सुतार नहीं सकते । उन्होंने कहा कि चान्सलर के पाश्त एक बाइस चांसलर 
को नाम भेजा लत्य और बला ही सुझाव भरेखदेव कमेटी मे भी दिया। सब सुझावों को 
देखने के काद और उससे कोई बलिप्फर्ष निकालना तथा अपनी हालत को उससे सिजान करना 
झौर फिर उससे रास्ता निकालना यह इतनी कठिनाई है, जो आ्राज अ्रसम्भव है । यदि भाई राजा- 
राम जी की यह संदेह दुआ कि यबरंदेंड इन बिदवविद्याजयों के लिये कुछ नहीं करना चाहती तो 

में समझता हूं कि उसका कोई आधार नहीं है। समय की करी के कारण और किन्‍्हों 
झ्ौर कारणों से तथा इससे इूसरे काथ जो जरूरी थे जिनका निबदारा बहुत आ्रावदयक था 

इस बिल फो इतना जल्दी जाना असम्भव था। में स्वयं बताऊं कि उन्हीं श्राधार पर जिनका 

जिक डाक्टर ईइवरी प्रधाइ जो ने किया ई कि जो हमारे झाचाय जी के सभापतित्व में कमेटी 

बनी थी उन्हीं शाधार पर झ्ने।डिग बिय का ड्राफ्ड ते पार किया है । लेकिन श्रभी भी में नहीं 

कह सकता कि उसकी जो बाराये हे वह ऐसी हें जिस पर बड़ा सतेक्य हो सकता है। इसमें 

सरकार को कोई देर करने का विचार नहीं है लेकिन वहु ससला इतना ऊंचा है कि उसमें 

एक प्रकार से निरचय कर लेवा असम्भव३र । तो इस स्थिति में वह बिल नहीं श्रा सका। 

हम चाहते थे कि असेम्बबी ओर कौंसिल को इसका अवसर दें कि वह अपने विचार 

इस श्रागरा विश्वद्िद्यालय के बारे में प्रकट करें। मगर कुछ दिककतें थीं कि वह बिल न 
लासके। अगर बह लाते तो हो सकता था कि हम इस एक क्लाज़ के बिल को न लाते कि 

वाइस चांसलर का दर्न॑ एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय । अगर यह आर्डिनेंत बाइस चांसलर 
के टर्म को बढ़ाते का ८ जारी किया होतः तो थोड़े दिनों बाद वही स्थिति आ जाती जिसकी श्रोर 
फल्हैयालाल जी ने ध्यान आ्राक्ित क्षियय है।॥ उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आधरा यूनी- 
वसिदी में जिस रोज एक इजेक्शन खत्महीता है उस्ती रोज सेयानी तीन वर्ष पहले 
'सेदूसरे इलेक्शन को तेंथारी हो जाती हैं। तो आज इलेक्शन हो जाने से उसका 
फिर कझ्ीगणेश कर देला था। जिस प्रकार क्री गुटबन्दी होतीहे और जिस प्रकार इलेक्दान की 

तैयारी होती हैँ आज उसका हम एक बीजारोपण कर देते॥ _ इस तरहु इलेक्शन 


न 


आगरा यूनीवसिदी (अतुमुरुदो विशेदःर, 25.5 


एक वर्ष के लिए और दाल दिया गया है । ब्ब दियेईड त शो सह हे. द८ सफर आज ऋिक्ा ज 
लिया जायेगा और फिर कम 2 अल 
थ्रावदपकता इससें दी हुई त 
डा० दजेन्द्र स्वरूप जी ने कुछ ऐसो बातें 
का पहल भी एक सदस्य रह चुका 


/% 


हक धर है ५ से प्कफकयुत 
२ ५४०४ हु स् 
#क. नह नम 0 यक दे हे अलवर ् 
उनको देखता आया हूं। जोचीज़तुच्वरहोती है, ठंस होती हु शाएडविल्दोए डे उसका 
रस इ मा ध्ड् 24 का , करन फ पक ६2 कक कर रा न हु 
डाक्टर साहब ने हर्नज्ञा समर्यत किया हे; जोकित आज झुर्स उाशी दा को सुतकर बहुत 
वुख हुत्ना। जिस तरह से एक बकील एक कशजर जुसइये को थे जेहा है बोर गे रत द वीजे 


घ्् 
हि । 
! 
4 


छा किन का न्ड मु हे 
दंताह, उसातरह से शाज डा०साहबने इ् जय माप ही ,. ४ रुर्झाीओईीच का दधि- 
3 सकने पे पि ऐड मै 
न्जू कु 


कांद भाग सिर्फ इस बात के लिए बाईक यहु आडवेंद हहिपटएई। बु० बी० 
लेजिल्लेदर को कोई अधिकार नहीं है कि बह इस ताप सा तविवतल पाते : मे अऊूपोत 
हूं कि अह इस बठत यहांपर जसोजूर नह हूँ! इापयबद उपक्क। शर्त डीका उहींहे इस 
कारण से वह चले गये है । लेकिस में रह उचित समझता फि उस आंपोंदओ वो एसका लवाव 
सुनने के लिये झ्राखीर तक बेठा श्डहे। में ऊाफो एल इवार सापएह हूं ले इुल्डें खिपती भी 
कानूनी रायें हो सकती थीं वह जज गई हु । व ले शायद बह सिखय दिया धथ्रः है कि 
यह बिल यहां वर पेदा किया जाथ॥। आईडिदेंश की इहघाह उछ बश्सः उहारत रही हो पा 


। 
१ 28:78 खा शिमेशच जज पा पफृदार मम या ल जक। कक के 
ही लेकिन अब ड8० साहब की स्पीक्ष के सुनने के गाए सेएे दिमारः ने कोई संदेह 
| 


नहीं रहा हैं ओर में समझत! हूं कि अब इसकी ८इुह एप्ाक्षा जाहरण हई। जेटा कि 
उन्होंने बतलाया तो उसके अजुसार हेंयाप आइतेदाई अनेतिश पाइप पबनकेजासने 
श्राता और उसके बाद एक सुकदमा लड़ा जाता बर: इत तरह से मुझड रेदा्जी होती में 
काफी वक्‍त लग जाता) तब जाकर एड वाइस चादर होनियरितहोओ। अगरझाय 


डै 


का थह प्लान है तो. अब रिये से 76 घ्लाछ खा ही ले हें। ारपएर साह्नद स्वयं 
धर ग्छू च्छु फ्ाधाक ह- 0८। रे कं बलाह 2 . ५ क ॥ ॥ 4 आग च 
एक वकील हैं ओर वह हर ८ तको अच्छी तरह से समक ये 3 सो शधयहीश:पय5न बर्नयरसिटी 
तक हू 


२ 


की भी हालत को अच्छी तरह से उततते ३ 


। एक इदुसखकदाप्रा बांटा जैडठी ओर उसने 
एक रिपोर्ट दी , उसने यह कहाकि बिल बहुत जल्द लग हट 2। इपये झाव हीसाव 
राज्यपाल महोदव ने दो आदमियों की एद़ा कदेडी ऐिपुस्त 7 वश जाए हाई कालेजों 
में घम कर देखे कि वहां की क्या हालत है १ वह रिपोर्ट एक ती झल्में हे राह 7पह ओर एक झनी 
आई है । उनसे यह सिद्ध है कि बनीवर्सिठी के बारे में [34 एापे 77 दह पी सद शत्य हे ! 
यह कहना कि मेने कोई एक तरफा बात सूती है, यहु हिएडच ब्रताण ई। धर ऊपर जी कुछ न 

५ न अर 


चर कुक पक, 
ऋाक्षेप लगाया जाय लेकिन यह कहना सिर्मए हु! मय पद ही झह़े दिया, 
कि थी लक ०. 5+अ्ापढ अुछ। (चककढ़ा ह >(ड्रीआए यु “४ 
एक सित्र ने कहा कि पंत्री महोदय ने जो बाए पुत्री हे, जब एकाशएजा काट खुर्ती हें 
7 
रफ् 


उन्हें वहीं ठोक दिया कि नहीं मैंने पुततने पर बात बढ़ींदाहीई़े अं. के हु जं। मेरी सूचना हुं 
वह मेंने आपके सम्मुख रखी है और बहु कुछ लिखित हे प्रर 5८ गावित हैं, लेकिन 
यह कहना कि एक तरफा बात मते सूती, तो ब्रज्ेद्र रूखय पं बिशाम दिलाता हुं कि 
वह कम सु कम यह न सोचें कि हुम इतने नीचे स्तर पर उतर सकते हैं कि टिए विधान का में मंत्री 

' उसी विभाग के लिये इतनी बातें कह और इस अक्कार से कहूं तो प्‌ मे रे लिये लज्जाः की बात 
हूँ, सरकार के लिये लज्जा की बात है, भले ही उू्तीबसिडी के डिये लज्जा की वात ने हों 


झोौर यतीवर्सिटी के लिये तो लज्जा की बात हे भी नह! क्पोंकि जहु तो लुकदुना करने की सोच 
रही है। बदि आप यह समझते हू कि नहीं, में तो यूलीदर्सियें हे बार में कछ नहीं करना 
चाहता था और एकाएक एक दित पहली ता को मे उठा ओर मेने लोचा कि नहीं 
यतीवर्सिटी का एक आ्डिनेंस निकल जाना चाहिये, तो पहु तो! ज्षोई कम्पल्ीमेंटरी बाल नहीं हैं 
लेकिन जो साहब इसको कहते है, उन्तको लिये सी यह कमर से कम्त कम्पलीमेंदरी नहीँ हैँ । 
उनको इस बात को सोचना चाहिये कि जो आदमी एक ह्थात पर नियुक्त हु, चाहे काबिल हो 
या नाकाबिल हो, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है और क्या उसको करना 
चाहिये, कितना उसको करना चाहिये और किस प्रकार से- उसको हर तरह से अपने को 


न 


३५६ लेजिस्लेंटिब कौंसिल [६ नवस्बर, १९५४ 


भरी हर गोविन्द सिंह| 

सैटिसफाई करना चाहिये, वह यह अश्रच्छी तरह से जानता हूँ श्रौर इसीलिये मेंने 
्रापसे पहले ही कहा कि में इसमें विध्वास भो नहीं करता कि भवन से कोई बात छिपाई 
जाय और किसी से कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिये, में डेमोक्रेसी के लिये इसको भी 
एक अंश समझता हूं। इसलिये मेने बहुत साफ कहा कि जब मुझे सालूम हुआ और मुझे 
पहल से ही मालूम था कि १२ तारीख दिसम्बर को प्रेजेन्ट वाइस चान्सलर की टर्म खत्म 
होती थी और मं यह समझता थाकि श्रणर बिलतेयार हो जायेगा श्रोर हम दोनों भवनों से 
इस बिल को पहले ही पास छरा लेंगे , लेकित जब उसमें गुत्यियां दिखाई दीं जब यह देखा 
गया कि यह इतना सरल नहीं है श्रौर जब यह ॒ देखा गया कि हमें कम से कम इसमें 
लोगों की राय भी लेनी चाहिये श्रौर श्रगर मुमकिन हुआ तो इसको फहीं सेलेक्ट कमेटी 
को भी भेजना पड़े, तो यह दिखाई दिया कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं है । 
जब एक्जीक्यूटिव कमेटी के नियम्त बनाये जाते हू तो उससे पहले हो हम इस बिल को पूरा 
फर लें, तब ४ यह काम किया जैसा कि मेने पहले ही कह दिया है कि हमें श्राडिनंस 
की शरण लेती पड़ी। 


एक बात यह कही गई कि आई्डिनेंस में यह क्‍यों किया गया कि प्रेजेन्ट वाइस चान्सलर 
की टमम को बढ़ा दिया गया, श्री राजारास जी ने इस पर आपत्ति की। में इसमें भी 
कोई बात छिपाना नहीं चाहता। त्रेजेंन्ट वाइस चांसलर जो हें वह ३ वर्ष वाइस चांसलर रह 
हा हैं और एक वर्ष और रहेंगे यातब तक रहेंगे जब तक कि बिल प्रा नहीं हो जाता, 
इस बिल का विरोध उन के लिये किसी प्रकार भी लाभकर नहीं है, कोई उनका स्थिर स्वार्थ 
नहीं हो सकता कि यूनीवर्सिटी में जो संशोधन श्राये, उसका विरोध करें। क्योंकि ३ वर्ष 
ही चुके शोर थोड़े दिन के लिये , जब तक कि बिल नहीं बन जाता तब तक यह श्रौर 
रहते हुँ, तो इसमें कोई हज की बात नहीं है । लेकिस अगर कोई और वाइस चांसलर 
बना दिया जाय तो वह बिल के पास होने पर ही हो सकता हूँ। मेंने पहले ही आपसे 
कहा था कि नरेन्द्र देव कमेंटी की रिपोर्ट निकल जाने के बाद ही यह॒किनन्‍्हीं कारणों से 
नहीं ही सका कि उस यूतीवर्सिटी के क्षेत्र में लोगों ने यह महसूस किया हो कि हम अभी तक 
शलत रास्ते पर थे, हम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते थे और इसलिये हमको श्रपना 
कास ठीक करना चाहिये। बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बड़ा भारी प्रोटेस्ट किया। 
तो इस तरह से जो स्थिति पैदा हो सकती थी और तीन, चार महीने बाद जो यहां श्रापत्ति 
होती, उसके लिये हमने यही ठीक समझा कि आ्डिनस द्वारा उसके टर्म को एक वर्ष के लिये 
या उतने समय तक के लिये जब तक कि यहां बिल पास न हो, बढ़ा दिया जाय । तो इसमें 
कोई ऐसी बात नहीं थी जेसा कि श्री राजाराम जी ते कहा कि उन्तको यह पहले नहीं मालूम 
था और वह कांग्रेस में होते तो शायद ऐसा हो सकता था। मशर जैसा कहा गया है कि चोर 
की दाढ़ी में तितका । वह समझते हें और उन्होंने ऐसा कह दिया श्रौर जैसा कि मेंने आपको 
बतलाया उस वक्‍त छोटा सा कारण यही था, जिससे कि इसको करता पड़ा। मुझे यह 
सन्‍्तोष है कि किसी यूनीवर्सिटी ने इस बिल का विरोध नहीं किया श्रौर कहीं दूसरी जगह से 
भी इसका विरोध नहीं किया गया है। आप समाचारपत्रों में देखिये. और जिन्होंने देखा है 
उनको यह बात मालूम हू । में पहले इस बात को नहीं जानता था कि लेकिन आगरा यूनी- 
वर्सिटी के सम्बन्ध में जब मुझे बहुत से काग्रज्ञात पढ़ने को मिले, तो मेने उनके दस्तखतों से देख 
लिया और समझ लिया कि इसमें उनका कितना स्वार्थ है और इसीलिये वे इस चीज़ का 
विरोध कर रहे हे। उसमें कुछ लोगों के बेनिफिट और स्वार्थ की बात थी लेकिन मुझे 
इस बात का सनन्‍्तोष हुआ कि एज्यूकेटेड क्लास की तरफ से इस चीज़ का विरोध नहीं 
किया गया और यूनीवसिटी और छात्रों ने इसका समर्थन किया। इन सब बातों को कहते हुये 
झनन्‍त से में यह समझता हूं और आशा करता हुं कि भवन इस बिल का स्वासचत करेगा 
धोर इसको अ्रधिनियम बना देंगा। क्‍ 


झोगरा यूतीवर्सिटी (शलुप्रक्ष) विधेयक, १९४२ ३५७ 


पंयरसत--श्रइन यह है कि सन्‌ १९५२ ई० के आधरा यूनोवर्सिदो (अनुप्रक) विधेयक 
प्र विचार किया जाय। ड 


( प्रइदत उपस्थित किया गया झौर स्वीकृत हुआ ।) 


चेयरमेन--हमारी कौंसिल को यह श्रया रही है कि जब किसी संशोधनों कौ सचना 
नहीं होती तो तीसरी रीडिग फौरन ले ली जाती है और विधेयक को खंड प्रति खंड सदन 
के सामने नहीं रखा जाता । 


श्री हर गोविन्द सिह--में प्ररताव करता हूं कि सन्‌ १६५२ ई० के झागरा यूनी- 
वरसिटी (अनुपुरक ) विधेयक को पारित किया जाय। 


“श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, 
में बहुत कम समय लूंगा। यहां पर डाक्टर ब्रजेन्ध स्वरूप द्वारा वैधानिक आपत्ति उपस्यित 
की गई हू, उसक सम्बन्ध में में दो दाब्द कह कर समाप्त कर द्‌ंगा। उन्होंने इस भदन के समक्ष 
धारा २४५ संविधान का उद्धरण दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे स्टेट को इस सम्बन्ध 
में श्रधिकार प्राप्त नहीं है । मुझे खेद हैं कि वे इस समय उपस्थित नहीं है, में यह भी जानता 
हूँ कि व॑ बहुत तजुरबेंकार हू और में उनक म्‌क़ाबिले में जूनियर हूं। में धारा २४६ पढ़ कर 
सुनाता हूं, उसक सब सेक्शन हे के अ्रनुसार यह विधेयक और आा्डिनेंस पूर्ण रूप से वैधानिक 


भय 


हुं। इसे में पढ़ कर सुनाता हूं। 


“(३) 5006० ६० ०8०585 | 800 2 6 6258978 0 8279 $89०, 80००0 
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उत्तर प्रदेश का तजकिरा पार्ट ए में हे, आईटेम ११ में दिया हुआ हैँ :--- 


“7080९4007, ॥70एपघताग2 पएराएटाशा6, 296७ ६0 (8 छाएशंशआ005 0 धात68 
63, 64, 65 &700 66 ०  हश | शत आएए 25 6 ६श पा.7 
६ ३, ६४, ६५, ६६ जो दिया हुआ हूँ उसका सम्बन्ध पालियामेंट के लेजिस्लेशन से हुँ । घारा ६३ 
में बनारस, अलीगढ़ और दिल्‍ली की यूनीवर्सिटी का जिकरहु, घारा ६४ में साईन्टिफिक और टैक्नीकल 
ऐजुकेशन का जिक्रहे, धारा ६५ में प्रोफेशनल और ट क्नीकल ट्रेनिंग का जिक्र हूँ और घारा ६६ 
मे वोकेशनल इन्सटीट्यूशंस का जिक्र हूँ । लिस्ट थर्ड श्राईटम २५ पर वोकशनल ट्रेनिंग का जि 
किया गया है । इसलिय मेरी समझ मे नहीं श्राता कि जिस प्रकार अधिकार इस भवन को 
नहीं है कि वह कोई कानून बना सके। इसके गश्रलावा यह साफ हूं जेस किसी की जमांदारी हूँ 
झोर वह दूसरी तहसील में हूं लेकिन वह जानता हूँ कि जहां उसका हेड आफिस हैँ या 
कार्यालय है यह उसको अ्रधिकार हे कि वह कोई मुकदमा लड़ सकता हूँ । इसी तरह से 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून होते हें जेस कोई एक कम्पनी हुँ और उसका हुंड श्राफिस किसी 
एक खास जगह होता हुँ झ्लोर उसको सब ब्रांचे्ध दूसरे मुल्कों मे 3 होती हूं इसी तरह 
हूँ जब व कोई चीज़ अपने लिय. पास करते हुँ तो वह्‌ सबमुल्कों के लिये लागू हो जातोहे। 
इसक अलावा में यह कहना चाहता हूं कि जो कालेजज इसक नीचे हूँ और वह उस एक्ट 
से गवनं होते हें और उन्होंने उसको मान लिया हूँ तो फिर जो अमेन्डमेंट होगा तो उसको 

भी उन्हें मानना होगा। इस दृष्टिकोण से वह वंधानिक हूँ । 


के सदस्य ने झपना भाषण दाद्ध नहीं किया । 





_>पन्‍नकन जे 'ऋणाा+नणा»माया कम 


३५८ लेजिस्लेटिव कॉसिल..... [६ नवम्बर, १९४२ 
चंयरमन--प्रघत यह हूँ कि सन्‌ १६५२ ई० के प्रागरा यूनीवर्सिटी (प्रनुब 
प्रफ) विधेयक को पारित किया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुझा।) 


सन्नावत्तान 
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(इस समय, ४ बजे, विधान परिषद्‌ का सत्रावसान हो गया।) 


लखनऊ, हयामलाल गोविल, 
६, नवम्बर १६५२ । सेक्रेटरी, लेजिस्लटिव कौंसिल, 
उत्तर प्रदेश । 


# विधेयक के लिये देखिए नत्यी “क” श्रागे पृष्ठ ३९ पर 


न्त्वी ३४६ 


न्त्थी भ्क्काा 
भ्रागरा यूनीवसिटी (अनुप्रक) विधेयक १६५२ 
झ्ागरा यूनोवर्सिटी ऐक्ट, १६२६ के अनुपूरण के लिये 
विधेयक 
अस्तावना १२ दिसम्बर, १६४६ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये 


पू० पी० अधिनियम निर्वाचित बाइस-चांसलर के कार्यकाल को बढ़ाकर श्रागरा यूनोवर्सिदी 
८, १६२६॥ . ऐक्ट, १९२६ का अनुपुरण करता उचित और श्रावश्यक हूँ ; 


इसलिये निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हे :-- 


सैक्षिप्त शोबनास, १--( १) यह अधिनियम आगरा यूतीवर्सिटी (अ्रनुपूरक) अधि नियम, 
प्रारम्भ झौर १६५२ कहलाययगा । 
समाप्ति । 


(२) यह ३० अक्टूबर, १९४२ से प्रचलित माना जायगा। 


(३) यह ३१ दिसघ्वर, १६९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और 
यू० पी० जेनरल क्लाज़ेत्व ऐक्ट, १६०४ को बारा ६ के उनजस्य इस प्रकार 
लागू होंगे मानो यह अविनिवतत उत्त समय क्षिप्तो उत्तर परे उठ द्वारा 
निरस्त (रिपील्ड) किया गया था। 


यू० पो० अधिनियम २--आरागरा पृतीवर्सिटी एक्ट, १९२६ की धारा € को उपधारा (२) 
८, १६२६ को बा रा (जितकासत्वन्थवाइत-्चसलर के कार्यकाल से है) १९ दिसस्व॒र, १६४६ 
€ (२) का संशोवन । सेआारम्म होते वाले काये हाल के लिरे विर्वाचित वाइस-चांसलर के 
वियय में इत प्रकार सप्र नाव होगी मानो शब्द 4३४७] 08 0788 एट७9 
के स्थान पर दशबद “आडा। ठ०ण्गंतारट पी 483]8. 068ए 6 

70००० 9537 रख दिये गये हों ५ 


झध्यादेश का निरसन।. ३--उत्त रअरेश आगरा व्‌ दीवर्सिडी अव्यादेश, १६४२ एवह द्वारा 
निरस्त (रिपील) किया जाता हूँ । 


संदेह निवारण । ४--पंदेह निवारण के लिये एतद द्वारा घोषित किया जाता हें कि जब 
तक इसके विपरोत व्यवत्या ते की जाय, इत अधि नियम के समाप्त होते पर 
आगरा! वूरोवनिशों ऐेहड, १९२६ को वारा & को उउबारा (२) इत अक्ार 
सप्रभाव होगी मानों वहुद्दत प्रधितिय्त या उक्त अव्यादेश द्वाराकनों नो 
झनुप्रित भ्रयवा परिष्कृत नहीं की गई थी। 


३६० लेजिस्लेटिव कौंसिल [ ६ नवम्बर, १६५२ 


उद्देश्य श्रोर कारण 


पिछले कुछ वर्षों में ग्रागरा यूतीवर्सिटी ऐक्ट के प्रधोन कार्य संचालन में कुछ कठिनाइयों 
का अनुभव हुआ है । इसलियं सरकार का विचार इस अधि नियम में निकट भविष्य में 
बहुत हुड पं जोवत क एव का हूँ। जित प्रवधि है लिय्रे बेनान वाइक-चांसलर का निर्वाचन 
हुआ था वह १२ दिसम्बर, १६९५२ को समाप्त होने को है श्रौर सावारणतः अगले कार्यकाल के 
लिये तया निर्वाचन होना चाहिये। ऐसे समय पर जब कि मूल अधिनियम में बहुत से संशोधन 
करने का विचार हो, नथा निर्वाचन करने में प्रवेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती 
है। इसलिये राज्यपाल ने झागरा यूनीवरससिठी ऐक्ट, १६२६ में कुछ प्रयोजनों के 
निम्ित्त संग्योधन करने के लिप. एक श्रध्यादेश प्रचारित किया जिससे वाइस-चांसलर का 
कार्यकाल दिसम्बर, १६४५३ के प्रन्त तक बढ़ा दिया गया। किन्तु विधान मंडल के पुनः 
समवेत होने से छः सप्ताह को समाप्ति पर श्रध्यादेश समाप्त हो जायगा । इस अधिनियम 
से श्रध्यादेश के उपबन्धों को ऋधिनियमित करने की व्यवस्था को जा रही है । 


हर गोविन्द सिह, 


शिक्षामंत्री । 


पी० एस० यू० पौ० ए० पी००“१ै० एल७ सौ०-१६४५३--४५० | 


उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव के 
की 





कायवाही 


को 


अनुक्रमणिका 
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० 
अब्दल दधकर नजमी, श्री 


उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज (संशोधन ) 


विघधयक, १९७२३ अं० ७, पु ० 


३११, ३१२, रे१३। 
श्ट्‌ है 
इन्द्र सिह नयाल, अआओऔी-- 
“देखिय प्रहनोत्तर । 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 
कर (संशोधन) विधेयक, झं० ४ 
प्‌ृ०१२४२, १३१॥ 
सन १९४२ ई० का उत्तर ब्रदेश 
जमींदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक । अं०३,पृ० ७८, ७९ ।॥ 
संकल्प कि प्रदेद् में साध्यमिक कक्षाओं 
में सेनिक दिक्षा अनिवाय् कर दी 
जाय । ० २, पृू० ३९, ४०, ४१॥ 
रा 
ईदइवरी प्रसाद, डाक्टर--- 
आगरा यूनिवर्सिटी (अनुप्रक) विधेयक, 
१९०२) अ० ८, १० ३२६ ३२२, 
३५२, २५४३॥। 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज (संशोघन ) 


विधेयक, १९४२॥ अं० ७, प० 
२८४, २८५-२८६, २८७, २३१८ ॥ 


उ>क* -अढ:क «२ क्यकड४०७.--३८०९--००>०३ सर. 
जाल हे 


न] 





प्रस्ताव कि काज्ी के द्ादों के सम्बन्ध 
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय ) 
आअं० २, पृ० ५८, ५९, ६५ ॥ 

सदन का कार्यक्रम । अं> ४, पू० १६३७॥ 
झ०ए दूं पूंछ ६५४।॥। 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रवद्ञग 
जमीदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक । आं० हे, पु० ८४ ८९० 
८७, <८॥। 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सर्विस (संज्ञोधन) विधेयक ॥ 
आअ० ४, प१० १३२, १३४॥ 

सत्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 
कर (संशोधन ) विधेयक । झं० ४ 
पघू० १२२, १२९६ 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्थनि सिं- 
पेलिटीज (संशोधन) विधेयक ॥ 
अं० ६ पृ० २३०, २३३। 

संकल्प कि'प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर 
दी जाय ।॥ आअं० २, य॒ु० ३०५ 
३१, ३२१) 


2 


पु 


एम० जें० मर्जी, श्री--- 


उत्तर प्रदंश म्युनिसिपलिटो ज ( संशोधन ) 
विधेयक, १९५२। झँ० ७, पु० 
३००, रे१३, र१४। 


[एस० जें० सृकर्जी | 

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों 
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध 
सरकार अपने हाथ में ले ले। 
ञ्रं० २, प्‌० २९, २२, २३॥ 

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 


में सेनिक शिक्षा अनिवाये कर 
दी जाय। आं० २, पृ० ३५, 
३११॥ 


५ 


न्क 
कन्हया लाल गुप्त, श्री... 
आगरा यूनिवर्सिटी ( अनुपुरक ) विधेयक, 
१९५२ । अ० ८, पृ० ३४८, २४९- 
३५१॥ 
“देखिये प्रशनोत्तर” 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सवित (संशोधन) विधेयक । आओं० 
+१० १३४, १३५, १३६॥ | 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री- 
कर (संशोधन) विधेयक । आँ० ४ 


प्‌ृ० १३२॥ 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
स्यनित्तिपेलिटीजण ( संशोधन ) 


विधेयक । अं० ५,१० १७७, १७८-- 
१८३, १८४॥ अ० ६. 4१० २००, 
२०१ ॥ 

कार्ये्रम-- 

सदन को---- । आं० १, पृ० १०७०, 

११-१२। झअ० २, प० ६१५ अ० 
४, प० १३७ ॥ अं० ६, पु० २५४, 
२५५ ॥ 

कुंबर गुर नारायण, श्री-- 


आगरा यनिर्वातटी (अनुपुरक) विधेयक, 
१९५२१ अं० ८, १० ३२७, ३२८, 
३२२९) कं 

. आगरा यनिवर्सिदी एक्ट को संशोधित 

करने के विषय में जानकारों की 
प्राथंता। (जानकारों की प्रार्थना 
की) अं>० ४, प० ११५७१) 

उत्तर प्रदेश स्थृ नि्धिषेलिटीज (संशोधन ल्‍ 
विधेयक, १९४५२॥ अं० ७; पृ० 
२७०, २७१, २९८। 

“देखिये प्रइनोत्तर' ' 


र हे 


5 अभी विजन 


अनुक्तमणिका 


सदन का कार्यक्रम ॥ आ० १, प० १० 
११, १२ अं० २१० ६१। अं० ४ 
पृ० १३६७। अ० ६,१५० २०४। 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक । अआं० ३, ६१० ६८, ६६९, 
१०४, १०५० | 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिफी 
कर (संशोधन) विधेयक। आं० ४, 
पू० १२०, १२१, १२२९, १९३, 
१२७ | 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्पति- 
लतिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक । 
अ० ५, १० १६२, १६३०-- १६५, 
१६६॥ 
आं० ६४१० २१७,२१८,२९९,२२०, 

. २२५,२२६,२२८,२२४,२२५,२५०, 
२५१,२५२,२५३ । 


हंकलप कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सेनिक शिक्षा अनिवाय कर दी 
जाय। (प्रस्तुत किया) | अं० २, 
प्‌ू० २५-२६, २७,४८-४६, ५० ॥ 


कुंवर महावीर सिह, भ्री-- 
देखिय प्रइनोत्तर | 


सन १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारों के ऋण कम करने का 
विधयक । अं० ३, पु० ७२,७३,७४, 
€७,९८,६९,१०२, १०९ । 


केदार नाथ खेतान, श्री---« 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों 
के ऋण कम करन का विधयक। 
अ० ३, १० ८०, <१५। 


हे ग 84 


गिरधारी लरूल, श्री--- 


प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सस्बन्ध 
मे ज्ञीध कार्य आरम्भ किया जाय। 
आअ० २, १० ५८, ५९ । 


गोविन्द सहाय, श्री-- 


आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपुरक ) विधेयक, 
१९५२॥ जल० ८, पू० ३२५,३३६, 
३२३७-३३ २८,२२९ । 


अनुक्रमणिका 


[गोविन्द सहाय, श्री | 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपैलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९०५२ । अं० ७, पृ०२६९, 
२८७, २८८-२९६० ; 
सन १९५७२ ई० का उत्तर प्रदेद 
स्पु निसिपैलिदीज (संशोधत ) विधेयक 
अं० ६, पू० २०१,२२७ । 
भ्न्च 7 
चरण सिह, औ-- 
सत्‌ १९०२ ई० का उत्तर प्रदेद्य 
जमींदारों के ऋण क्रम करने का 
विधेयक । (विचार प्रस्तुत किया) 
आअं० ३ै,प्‌ ० ६६,६७,६८,७६,८७,८८, 
<८९-€६ २, ९३,९५,६६,९७,६८,६६, 
१००,१०२,१०५,१०६,१०७, १०८, 
११०,१११,११२ । 
चनाव--- 
इलाहाबाद यूनिर्वासदी कोट के 
॥भं० ६, पृ० २ए४ड। 
चेयरमेंन---- 
आगरा यूनिवर्सिती ( अनुप्रक ) 
विधेयक, १६५२ । अं० ८,प७ ३२५, 
३३४,३२४०,२४५, २४७, ३५१,३५२, 
३५७,३५८ । 
गरा यनिवर्सिटी एक्ट को संशोधित 
करने के विषय मे जानकारी की 
गाथना । अं० ४, पू० ११७। 


आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति 
का चनाव आड्डिनिंस हारा स्थगित 
किय जान के सम्बन्ध में कार्य स्थगन 
प्रस्ताव । अं० ६, प० १९५, १६६। 


आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुरूपति 
का चुनाव आडिनंस द्वारा स्थगित 
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना । अं० ५, प० 
१४०५, १४६। 

इलाहाबाद यनिवर्सिठी कोट के लिये 
चनांच। अ० ६, प१० २५४ ।॥ 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिय 
दो सदस्यों के चनाव का प्रस्ताव। 
आअं० ४, पृ० १३७ । 


उत्तर प्रदेश म्पु निसियेलिटीज (संशोधन) 


विधेयक, १९५२। अं० ७, प० २६८, 








रैक 


६२३०, २७९, २३२, २७४, २७६, 
२७८, २७९, २८३, २९२, ३१४, 
३१५, ३१८, ३१९॥ 

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्पन्ध 
हें द्ीघ कार्य आरम्भ किया जाय ॥ 
आअ० २, प्‌ 6 ६०, ६९। 

सदन का कार्यक्रम। आअं० १, प्‌ू० १०, 
११, १२॥ अ० २,प१० ६१ । ग्रं० 
४; पु० १३७। अ० ६, प्‌० २०४ 
२५५ । 

संत १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-- 
दारों के ऋण कम करने का विधेयक ६ 
अआअ० रे पृ० ८९, ११५२॥ 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सविस (संशोधन) विधेयक । आं० 
४, पृ० १३५, १३६। 

तन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्ी 
कर। (संशोधन) विधेयक । अं० ४ 
पृ० १२२९ १२३, १२६, १२७, 
१३२, १३२ । 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेद स्थ- 
निसिपेलिटीज (संशोधन ) त्रिधेयक ४ 
आअ० ५, प० १५०, १५१, १५२, 
१६२९, १८७॥।॥ अ० ६, प्‌ृ० २०१, 
२०३, २०४, २०६ ,२०७, २०८, 
२०९, २१०, २११, २१७, २१९, 
२२०, २४४, २४५, २४६, २४६, 
२२०, २०२, २१५३।॥। 

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथाहयों 
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध 
सरकार अपने हाथ में ले ले। आं० 
२, पू० २१ रके र४। 

सत्रावसान । अं० ८, प्‌ृ० ३५८ । 

ज्ञ्‌' 
जमीलरंहसान किदवई, श्री--- 

सन १९०५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारों के ऋण कम करने का 
विघेयक। आअं० हे, पृ० ९७। 

जानकारोे-- 

आगरा यनिवर्धिटी, ऐक्टको संझोधित 
करने के विषय सें--«“--को प्रार्थना । 
(अनुमति नहीं दी गई) । आं० ४; 
पु० ११७। 


४ अनुकसणिका 


ज्योति प्रसाद गप्त, श्री--- 


आगरा यूनिवर्सिठी (अनुपुरक) 
विधेयक, १९५२ ॥ अं० ८, प० ३४६, 


उत्तर प्रदेश स्थुनिश्तिपे लिटीज (संझो- 
धन) विधेयक, १९५२। आं० ७, 
पृ० ३०४, ३०४-३०६+ ३०७। 
देखिये “प्रश्नोतर”। 
भ्हु 
डिप्टी चेयरसेन--- 
उत्तरप्रइंश स्थुनिसिपष लिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १६५२। अजं० ७, घ्‌० 
३० १, रे १५१ 
सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-.. 
दारों के ऋण कम करने का विधेयक । 
आअ० ३ प्‌० ८, ९३, ६७, ६९, 
१००, १०२, १०५७, १०७, १०८, 
२१०९, १५१०१ 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्य- 
निसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक । 
ज० ६। १० २२७, २२८, २३४, 
२४१, २४२॥ 
संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 
जाय । अं० २, पृ० ३८, ५३। 
भजन 
त्तारा अग्रवाल, श्रोमती--- 
तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९५२॥ आं० ७, प्‌० 
२०७, ३२०८, ३०९६॥। 
सन १९५२ ई० का उतर प्रदेश जमीं-- 
दारों के ऋण कम करने का विधे- 
यंक | अ० ३, प्‌० 9४, ७५ । 
्भ्त्ञा 
नरोत्तम दास टंडन, श्री-- 
सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
म्पुनिसिपेलिटोज (संशोधन ) विधे- 
यक | जें० ५६, पू० १७५, १७६॥। 
निजासुद्दीन, श्री-- 
हे प्रदेश स्यनिश्ििपेलिटीज (संशो- 
घन) विषयक, १९५२। अं० ७, 
घृ० रणछदे । 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेत् म्थ.. 
पसिपलिटीज (संशोधन) विधेयक । 
० ५, पृ० १६१, १६२ । 
प्‌ 
पन्‍ता लाल ग प्त, श्री-- 
उत्तर प्रद्धेश स्थुनिसिषेलिटोज (संशो- 
धन) विधेयक, १९५२। आअं० ७; 
प्‌ृ० ३५४॥। 
प्रमात्मानन्द सिह, श्री-.- 
देखिव '्रइनोत्तर' | 
सदन का कार्यक्रम। आअं० १, प० १२। 
सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सिंध (संशोधन) विधेयक । आं० 
४, पृ० 2 ३६१। 
संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सेनिक शिक्ष। अनिवायं कर दी 
जाय । अं० २, पृ० २९, ३०। 
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री--- 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
स्युनिसिप लिटीज (संशोधन ) 
विधेयक । अआं० ६॥ पू० २०२, 
२०९॥। 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री-- 
आगरा यनिवर्सिदी 
विधेयक, १६९५०२। आं० 
३२३, ३२२४, २३२५। 
उत्तरप्रदेश स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२। झं० ७, पृ० 
२७७, २७८, २९७, २९८, २९९, 
३० 9 
देखिय “प्रश्तोत्तर' । 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं- 
दारों के ऋण कम करने का 
विधयक ॥ अं० ३, प० ६९, ७० । 
सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यनि- 
सिपलिटीज (संशोधन) विधेयक। 
अ० ५, पू० १५७६, १५७--१६० 
१६१॥ अ० ६, पू० २०६, २२०, 
२२७, २२८, २३७, २३८, २४५ । 
[कल्प कि प्रदेश में साध्यसिक कक्षाओं 
में सेनिक शिक्षा अनिवाय कर दो 
जाय॥ ज० २, प० ३८, ३९॥ 


(अनूपूरक ) 
८, पृ० 


अनुऋणिका 


प्रभु नारध्यण सिह, क्षी-- 
आगरा यरनीरवासदी जनप्रक विधेयक्त, 
आअं० 


३४६॥। 
उत्तर प्रदेश स्युनिश्चिपलिटोीज (संशोधन ) 
विधेयक, ६१९५२।॥: झं० ७, पृ० 


४६६७, २६८, २६९, २७० २७३, 


३ दे 


३०९, ३०२) ३१११ 


प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध 


से हीछा कार्य आरम्भ किया जायथ। 
जज ० २५ घ्‌० ज४, ०५५ 

सदन का कार्यक्रम । अं० १, 
9१। 


सन १९०२ ई० का उत्तर प्रदेद् 
जमीदारों क ऋण कम करने का 
विधेयक । अ० ३, पू० ७०, ७१, 
७२, ९४, ९६५, ९९, १००, १०१, 
१०३, १०४, १८५०७, १०६, १८०७, 
१०८, १११॥ 

रन १५९५२ ई८ का उत्तर प्रदेश दिफ़्ी 
कर (संश,घत) विधेयक | आअं० ४ 
पृ० १२३, ६२४ १६५, १२६, 
१२७, १२८, १२५९१ 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्य॒ नि- 
सिपलिटदीज (संशोधन) व्थधियक। 
अं० ५, पु० १६६३ १६४-१६८, 
१६९।॥ आअं० $ पु० २०२, २८५ 
२०६, २०७, २०९, २१०, २१६, 
२१७, ९२९५०, २२५१, ६२८, २२६, 
२३१, २३२, २३३, २३४, २४०, 
२४१, २४२, ६४३, २४४, शरव्४। 

संकल्प कि प्रदेश में साध्यमिक कक्षाओं 
में सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 
जाय। आओं० २, पु० ४४, ४५, 
४६॥ 


प्रदनोत्तर 


इच्ध सिह नयाल, श्री-- 
नेनीताल में बनन्‍्दूक के लाइसेसदारों 
से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया 
जाना । जं० ६,११० १६२, १९३, 
१९४, १९५॥ 
पनचक्कियों की नाली से बिजली पैदा 
होना। भं० १, पु० ५, ६। 


घृ० ।, 
| थ्श 


] 


जप उकलपत ऋषात। सा की 
बरेलो-- हल्द्वानी रा एफ 


भर इ्इ्भशमसट 
र:डदेज की दस | क्षं० ६, ८० 7५०- 
१९१, १९२॥। हं 
' कन्हेंया लाल गुप्त; श्री-- 
अध्यापकी और विद्याथियों के हड 
सेनीटोशियिम के सम्बन्ध में रूरकर 
की योजना। अं० ७छ; प० २६०, 
२६३, +६४॥। 
असन्तष्ट अध्यापकों को अप॑ले ) अं० 
9, ६० ध्ध्ज व 


बोर्ड आफ हाई सकल एन्ड इन्दर- 
सीडियट एज्यकेइ्नस, उत्तर प्रहे 
द्वारा पर क्षकों की नियष्ति] ० 
/ पृ० २६०, २६६ | 
स्थुनिसिप्ल और टाउन 
कसेटियों के चनाव। 
पु० ११० ॥। 


एरिया 
सू० ४, 


तक 


पास करत 
आअछ छ, प्‌ ० 
५ 


प्रयेक व्ष॑ एल० टी० 
बालों की संख्या । 
२६४, २६५ । 
से'ट्ल एउ्यकेइन सिन्ध, की सिफा-- 
रिशं । अं० ७, प७ २५९, २६०- 
२६९, २६२ 
कुंवर गृरु नारायण, श्र-- 
उत्तर प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे के 
_-दात यज्ञ में दी गई भूमि। 
अं० २, पु० १४-१६, १७। 
मिनिरिट्यल जग्हों पर भर्तो के लिये 
प्रीक्षा। अं० १, पृ० ४। 
सन १९४६ से बिना पब्लिक संविस 
कमीशन को सचित किय हुये को 
गई नियक्तियां। अं०१, १० २-३, 
४। 
सूचना विभाग की नियुक्तियां। अं० ५, 
पघूं० १४४, १५४५॥ 
कुंवर महावीर सिह, श्री-- 
केन कैनाल डिवीजन, बांदा में हिसाब- 
किताब में देरी । आं० फू, पृ० 
१४२--१४३, १४४॥ 
ज्योति प्रसाद गप्त, श्री-- 
उत्तर प्रदेश में मख्तारों और रेवेन्य्‌ 
एजेन्टों की संख्या। औ० २ १० 
१७-१८, १९॥। 


द्‌ 


पन्ना लाल गुप्त, श्री-- 
१५ अगस्त को प्रदर्शन॥ अं० ६, पृ० 
१९२॥ 
फतेहपुर जिले में चोरियों और डकतियों 
की संख्या । अं० ६, पृ० १६२। 
प्रसात्मा नतन्‍द सिह, श्री--- 
प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्ष कों की 
संख्या-वद्धि। अं० ४, पृ० ११५, 
११६ । 
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री--- 
तहसील आंवला, जिला बरेली के कच्चे 
मा्गं । आं० हे, पृु० ६४। 
बरेली कालेज, बरेली में विभिन्न फीसों 
का लिया जाना। आं० ७, पृ० २५८, 
२५९ ॥ 
शाम ननन्‍्दन सिह, श्री-- 
सहाराजा बनारस का अपने राज्य का 
सर्वोच्च सत्ताधारी हेना । श्ं० ५, 
प्‌० १४ढ। 
विलीन काशी राज्य क्षेत्र को ग्रत्म 
पंचायतों के रुपयों की वापसी। 
अं० ४, प० १९१४, ११५। 
ब्रज लाल वर्मन (हकीम ), श्री-- 
नर्य. सकान बनाने वालों को बिजली 
का कनंवद्यन | अं० १, पृ० ६,७- 
८, ९। 


प्रदेश के मर्य तीर्थ स्थ'.नों को आदर्श 
बनाने की योजना । आं० ४, पृ० 
११६, ११७। 
शिव सूमरन राल जौहरी, श्री-- 
एल० एच० आयवबंदिक कालेज, 
पीलीभीत । अं० ३, पृ० ६४, ६५, 
६६ ॥ 


प्रस्ता व---- 

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलूपति का 

चनाव आ्डिनंस द्वारा स्थगित किये 

जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगत--- 

(अनज्ञा नहीं दी गई) । अं० ६, 

प्‌ ० १९०५, १९६१ 

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलूपति 

का चनाव आड्डिनेस द्वारा स्थग्रित 

किये जाने के संबन्ध में कार्य-स्थगतच 
“की सूचना। (विचार स्थगित 
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अनुक्रमणिका 


किया गया।) आं० ५, पृ० १ढ४प्‌ 
१४६ ॥ 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये 
दो सदस्थों के चनाव क-+---- ! 
स्वीकृत हुआ। आअं० ४, पृ०१३६, 
१३७॥ 

““-++“कि काशी के घाटों के सम्बन्ध 
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय। 
(वांपस लिया गया) । अं० २, पृ० 
५३, ५४-६०, ६२१ ॥। 

प्रेम चन्द्र शर्मा, भी-- 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक । अं० ३, प० ८८ । 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सविस (संशोधन) विधेयक । आओं० 
४, प्‌ू० १३६१) 

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
म्युनिसिपलिटीज (संशोधन) विध- 
यक्र । आअं० ५, प० १८४, १८५१ 
अं० ६, पृ० २३५॥। 


संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनताथालपों 
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध 
सरकार अपने हाथ में ले ले। अं० 
र्‌, प्‌० २३१ 


गा 

बद्री प्रसाद कवकड़, श्री- - 
आगरा यनिवर्सिटी (अनुपरक ) विधे- 
यक, १९५२॥ अ० ८, पु० ३३५५ 


३३६॥ 

उत्तर प्रदेश स्युनिसिपल्टीज (संशोधन ) 
विधेयक १६५२ । अं० ७, पृ० ३०२, 
३०३, ३०४॥ 


सन १९५२ ई०का उत्तर प्रदश जसीं- 
दारों के ऋण कम करने का 
विघयक । अं० ३, पू० ७९६, ८०१ 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
स्युनिसिपे लिटीज (संशोधन ) विध- 
यक । अं० ५५.१० १७०, १७१० 
१७२, १७३ ॥ 
आर० ६, प० २२३ ॥ 


अनृक्रमणिका 


बंशीधर गाल, ओऔी--- 
आगरा यनीर्वासदी 
विधेयक १६५२। 
२५७ । 
संकल्प कि प्रदेश 


श्र ८, 


से साध्यमिक | 


(अनूपूरक) . 
पु०.. 


कक्षाओ्रों में सैनिक शिक्षा अनि- : 


वार्य कर दी जाय । अं० २, 
पृ० ४६, ४७। । 
भय 


मान पाल गप्त, श्री-- 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों 
के ऋण कम करने का विधेयक | ओँ० 
३, १० ८१, ८२॥ 


मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर-- 
सदन का कार्यक्रम । अं० १, पृ० ११॥ 


मोहन लाल गोतम, श्री-- 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्थनि- 
सिपलिटीज (संशोधन) विधेयक-- 
(पुरः स्थापित किया) । आं० ३, 
पृ० ११२९ । आअं० ५, पु० 
१४६, १४७-१४९, १५०, १६४, 
१७९, श्द०, 
अं० ६, प० १९७-२००, २०१, 
२०२, २०३, २०६, २०९, २१०, 
२१५६, २१७, 5५१८, २२३, २२४, 
२२६, २२७, २२८, २३१, २३२, 
२३३, २३४, २३८०, २३९, २४०, 
२४१, २४३, २४४, २४५७, २४८, 
२५०, २५१, २५७५२, 
आ्‌० 9$ प्‌० 
२७०, २७१, २७२, 
२७५, २७६, २७८, २८४, २८६९, 
३०९, ३११, २१२, २१८, ३१९ ॥ 

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों 
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध 
सरकार अपने हाथ में ले ले! आं० 
२, पुृ० २३, र४। 


५ 


ता 


है 
राजा राम शास्त्री, शी-- 
आगरा यूनिर्वातटी (अनुपुरक ) विधेयक, 
१९२२। अ० ८, पृ० ३२९, ३३१०- 
३३२, ३३३ । 


१८१, १८७ ) 
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र्शर३े । | 
२६७, २६६, 
२छरे, ' 


नाजिकओन मत "धननकबब मी तल->-जल तल +++7७- व शक 
०४+०+३०+७००-७०५७-++-५+००-०---+-०८६- “बन + ली: 


श्जे 


आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति 
के! चुनाव आडिनस द्वारा स्थगित 
किय जाने के सम्बन्ध में कार्य-- 
स्थगन अस्ताव। (प्रस्तुत किया) 
अ० ६, पृ० १९५, १६६ 


अणरा विश्वविद्यालय के उप-कुलूपति 
का चनाव आ्डिनेस द्वारा स्थगित 
किय जाते के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव को सूचना। आं० ५, पु० 
१४५, १४६। 

उत्तर प्रइंश म्युन्सिपेलिटीज ( संशोधन ) 
विधेयक, १९५२। आं० ७, पृ० 
२६७ २७१, २७२९, २७३, २७४, 
२७५, २७६, २९६२, २९३, २९४, 
२९८, ३१७॥ 

प्रस्ताव कि काञ्मी के घाटों के सम्बन्ध 
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय ।॥ 
अं० २, पृ० ५६, ५७, ६०। 

सदन का कार्यक्रम । अ० १,प० १११ 
अ० ४ प० १३७॥। आओअ० ६, १० 
२५५॥ 

सन१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों 
के ऋण कम करने का विधयक | अं० 
३,प० ७३, ७७५, ७६-७७-७द । 

सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिफ्रो 
कर (संशोधन ), विधेयक ।॥ आं० ४ 
प० १२९, १३०, १३१ १ 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्युनि- 
सिर्पेछिटी (संशोधन ) विधेयक । अं० 
५, १० १५०, १५१, १५२, १५३, 
१५५, १५६) 
अं० ६ १० २०२, २०३, २०४, 
२०६, २०७, २२९१, २२२, २१२३, 
२२९, २३०, २३५, २३६, २३७, 
२३८; २३९, २४४, २४७, २४८, 
२४९, २५०, २५२ । 

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
सें सैनिक दिक्षा अनिवायें कर दी 
जाय। अं० २, पृ० ३२, २३-३४, 
इ्ृ५३ 

राम नन्‍्दतम सिह, श्री--- 
देखिये प्रश्नोत्तर । 


८ 


अनुक्रमणिका 


रास लगन सिंह, क्री--- 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु- 
निसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक। 
आअँ० ६, पु० २०१५, २०२, २०३॥ 


रर्णलग---- 


0 8 १४७४७ छा 006 ७0707[08- 
$8708 07 96 ०घ86 40 ७०००० 
$#76 078 [98४४ 0: ४86 &॥00व- 
7स्‍67॥ 70 $0 70०७ $6 
07७7. अं० ७, पृ० २७२॥ 

[4 8 एछा६77 +$6 02070806४808 ०07 
596 (७877 $0 कृषछ थ्णप 
87767077676 77 $06 70970॥067' 
0 90773 08687, 7 7608889/"ए, 
$96 (॥क77 6890 तवाएंत&७ ४॥8 
ध्याव्प्रवेग्माछपा 96078 एप? 
9 96६076 ४86७ पघ्र०प्४७. आअं० ७, 

पृू० २७२ ) 

:606 ाश्या87 00726 770788 
60969 $06 8]!] ४६ $#टछ७एआ 4760 
0०780607807, #7ए शाश॑ ७ 
79 ए7 20786 87 8777007079007+ 
#80 $96 79] 96 #९७ई/७७६€९व $० 
%& 90600 (०66 07 & 
०४ 8606% (ए०एजां।0००, अं० 
५, पृू० १५२ ॥ 

20 9789 0७07007 9526 $8)26७ ए्छ 
जला प 8 700 00 ४४9 826७7- 
(१8 870 87एकरांए2 0 कराए तितत 
0005" 728 कशेंत्त 8४ कफ 
गंग्रा8.. अं० ४, पू० ११७। 

किसी आडिनेन्स के सम्बन्ध में, जो सदन 
में विचार के लिये उपस्थित है, अलग 
मोशन भी मूव किया जा सकता हे 
ओर प्रस्ताव के पेश होते समय, 
उस आडिनेंस पर बहस भी की जा 
सकती हैं ।अं० ६, पृ० १९६। 

किसी खंड में संशोधन होने पर, उसी 
संशोधन के सम्बन्ध में बोला जा 
सकता हैँ और उस समय परे खंड 
पर वाव-विवाद नहीं किया जा सकता 
है। हां, सदस्य उस खंड के विरुद्ध 
वोट दे सकते ह या तीसरे वाचन के 
ससय उस सम्बन्ध से अपने विचार 
प्रकट कर सकते हे । आं० ६ पू० 
एड४॥ फ 
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किसी नई संस्था को स्थापित करने के 
सम्बन्ध म संशोधन प्रस्तुत करके 
किसो विधयक का स्कोप नहों बढ़ाया 
जा सकता ह ॥ अं० ६, पु० ४०७। 


किसी विधेयक हारा संविधान कौ अब-- 
हेलना होने पर न्यायालय म जाया 
जा सकता हूँ ॥ भं० ४, पृ० १२३। 


चेयरमेन के खड़े होने पर किसी अन्य 
सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिय। 
हर सदस्य को अपने सशोधन के पक्ष 
म या विपक्ष में वोट देने का अधि- 
कार है। अं० ६, पृ० २०४। 


नियमों के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
कार्यवाही शुरू होने के आधा घंटा 
पहले आना चाहिये। आं० ५, पु० 
१४५ । 


प्रदन पूछते वाले सदस्यों को प्रध्नों के 
उत्तर दिये जाने के समय सदन में 
अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। 
अं० ६, पृु० १९५। 


बिल का स्वरूप किसी संशोधन द्वार! 
उचित होगा या अनुचित होगा, 
इस बात का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये और तभी संशोधन प्रस्तुत 
करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार 
संशोधन करके आपत्ति उठाना अवबे- 
धानिक हू । अं० ६, पूृ० २०६। 

विधान का प्रहदनत उठाते समय भाषण 
नहीं दिया जा सकता हू । आं० ४, 
पृ० १२२। 

विधेयक में किसी संशोधन द्वारा नई 
व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जा 
सकता, लेकिन यदि संशोधन का कोई 
भाग विधेयक की सोमा के अन्तर्गत 
हो, तो वह प्रस्तुत किया जा सकता 
है। अं० ७, पृ० २७२। 


सदस्य परस्पर प्रइतोत्तर नहीं कर सकते 
हैँ, बल्कि अपने विचार अध्यक्ष के 
सम्मुख रख सकते हूं। आं० ४, १० 
१२५॥। 

सदस्य सदन में परस्पर प्रश्नोत्तर नहीं 
कर सकते हु। अं० ४, पृ० १२७। 


अनु ऋमणिका 


सदस्यों को अधिकार हे कि जो विषय 


संदन में प्रस्तुत है, उस पर वे अयनी 


राघ दे सकते हु, मगर किसी पद्म ४ 
ने होने के कारण कार्यवाही को नहीं 
रोक सकते हं। अं०४,पृ० १३५! 


समाचार पत्रों मं छपी हुई सूचनाओं के . 
सम्बन्ध में सदत में प्रदत नहीं किये 


जा सकते हुं। अल्प सूचक प्रश्नों के 


सम्बन्ध में सरकार को अधिकार हूं, 
वह चाहे उत्तर देया नदे। पह्नों 
का उत्तर ते मिलने पर कामरोको 


प्रस्ताव रखा जा सकता है। आअं० ४, 
प्‌ृ० १३७। 

संशोधन प्रस्तुत करने के पश्चात जब 
दुबारा कोई सदस्य जवाब दे देत 


है, तो पुन वहु उस पर नहीं बोल : 


सकता हैँ। आ० ६, १० २४ेंढ। 
भव 
ब्रज छाल वर्मंच (हकोम ), भी-- 
देखिये अश्नोत्तर | 
प्रस्ताव कि काशी के घाठों के सम्बन्ध 


है 


4००2६, ५० >कमक न किक तह, 


ल्‍्ज्बजलक ० 


में शोध कार्य आरम्भ किया जाय। 


अं० २, पृ० ५५, ५९। 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्य- 


निसिपैलिदीज (संशोधन) विधेषक। 
आअ० ५, १० १६९, १७० ॥ 
आगरा यूनीवर्सिठी (अनुपुरक) विधेयद 


१९५२। अं० ८, पृु० ३४१-३४४;, । 


३४५ । 


सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदश स्यू- | 
निश्चिपलिटीज (संशोधन) विधेयक । 


आअ० ५, प० १७३ ९१७४, ९१७५१ 
व्यक्तिगत प्रदन 


प्राचार्य विनोबा भावे--- 
उत्तर 


मंदी गई भसि। आं० २, पु० १४- | 


१६), ९७ । 
विधेयक-- 
आगरा यनिवर्धिटठी (अनुपुरक)----+ 
१९५२ (पुरः स्थापित किया गया)। 
अ० ६, पु० २५४॥(पारित हुआ )। 


प्रदेश म---“-के भू-दान यज्ञ 


ल्‍ 


है | ण् प्र (0 द्ः 


( भस्थाय!) कत्द्री भाफ रेन्द ऐड 


एविक्शन ( संभोधन )-..0ह0-. 
(घोषणा की गई] । आ० १, पृ० 
१० ; 


सन्‌ २९०२ ३० का उत्तर प्रदंश इले- 
विदृ्चिदी (टेम्पोरेरी पावय आफ 
कल्ट्रोज | ( संशोधन) ----; (घोषण! 
है गई) । झं० १, प० ९। 


सत्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों 
के ऋण कम करने का-.....ह 
(सेज पर रखा गया) अं०१, प० 
६। [पारित हुआ) । अं० ३, प्‌० 
द९। ५३-१९११ ११२॥। 


सत्‌ १९४५२ ६० का उत्तर प्रदेश 
(टेस्पोररी एकोमोडेशन ) रिक्वीजी- 
शन (संशोधन) ---- (घोषणा 
की गई) । अं० १, प० १० । 


सन १६९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
संबिस ( संशोधन ) 
(प्रस्तत किया गया) । अं०१,प० 
९। (पारित हुआ)। आं० ४, प० 
१३३, १३४-७ १२३२५, १३६॥ 





सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदश बिक्री 
कर ( संशोधन ) --++ (मेज 
पर रखा गया)। झआं० १,प० ९१ 
(पारित हुआ) । भं० ४, १० ११७, 
११८-१३२, १३३ ॥ 


२० 


अनुक्रमणिका 


| जिवराजवती नेहरू, श्रीमतो-- 


॥ 


के उत्तर प्रदेश 
कन्ट्रोल आफ सप्लाईज ( कन्टी न्यु- 

-. एन्‍स आफ पावसं) (संशोधन) 
>...-, (घोषणा की गई) । अ० १ 
प्‌ ० १०४ 


सन्‌ १९५२ ई० 


विदवनाथ, ओऔी-- 
उत्तर प्रदेश स्पुनिसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२ ! खं०> ७; १० 
३०९, ३१० । ह 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमोंदारों के ऋण कम करने का 
विधेयक । आअं० हे; १० ८२, <३। 


१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
स्युनिसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक | अं० ५५१० १८५, १८६- 
१८७ ॥ 


सन्‌ 


संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सैनिक शिक्षा अनिवाय कर दी 
जाय । अ० २; १० ४२, ४३, ए४ । 


बीर भान भाधिया, डाक्टर-- 
संकल्प कि प्रदेश में माध्यसिक कक्षाओं ' 

में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी । 

जायथ। आअं० २, १० ४७ । ! 


' 


सम १९५२ ६० का उत्तर प्रदेश जमीं- 


जज 


दारों के ऋण कम करने का विधेयक । 
अं० ३, पु० ८३, <४। 


बेणी प्रसाद टन्डन, भी-- 
| 
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गान्ति स्वरूप अग्रवाल, क्षी-- 
आगर। यूनिवर्सिटी (अनुप्रक) विधे- 
यक, १९५२ । अंक ८। १० ३३९- 
३४०१ 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिवैलिटोज (संशी- 

धन) विधेषक, १९५२। आअं० ६; 

. , चु० २०६५ आं० ७, पु० ३१४) 
द्याम सुन्दार छाल, श्रीौ- 

. सन्‌ १९५२६० का उत्तर प्रदेश स्यु- 

....««.. विसिपैलिदीज़ (संज्ोधन) विधेयक । 


हा (8 


उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटीज ( संशोधन ) 
विधेयक, १९५२॥ अं० ७, १० २९१, 
२६२। 

सदन का कार्यक्रम । अं० १, प० १२॥ 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्पु- 
(लसिप लिटीज (संशोधन) विधेयक । 
अं० ५, ६५० १७६, १७७ ) 

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों 
तथा विधवा आश्षम्तों का प्रबन्ध सर« 
कार अपने हाथ में ले ले। (प्रस्तुत 
किया) आअं० २, १० १६५ २०१ ३२१, 
२४ । 


शिव सम्रन हाल जोहरी, औ-- 


देखिये 'प्रदनोत्तरा । 
भ्त्‌ १) 


सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री-- 


सत्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्थु- 
(निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक। 
अंक ६, १० २०६९६, २१० ॥ 

सभापति उपाध्याय, भी-- 

उत्तर प्रदेश स्थुनिसिप लिटीज (संशो- 
घन) विधेयक। अं० ७) प,० ३१४ 
३१५ ॥ 

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध 
में शीध कार्य आरम्भ किया जाय । 
(प्रस्तुत किया) अं० २ १० ५३; 
५४, ६० ) 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश 
म्थुनिसिषेलिटीज (संशोधन) विधे- 
यक ॥ अं० ५, प्‌० १६६॥ 


सरदार सम्तोष सिह, श्री-- 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिवैलिटीज (संशो- 
धन) विधेयक, १९५२। जे? ७| 
पृ० २९१॥ 
सन्‌ १६५२ ६० का उत्तर प्रदेश फायर 
सर्विस (संशोधन) विधेयक । आं० ४, 
प० १३५ । 
संऋल्प कि भ्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं 
में सैनिक शिक्षा अनिवायं कर दी 
जाय। आअं० ३,१० ४१, ४२॥। 


अनुक्मणिका ११ 


संत्रावतान-- संकल्प-- हि 
>ज+-++++। आं० ८, प्‌ ३५८। “-“ कि उत्तर प्रदेश में अनायालयों 
स्थानीय ग्रइन | तथा विधवा आश्रसों का प्रबन्ध सर- 
ह कार अपने हाथ में ले ले। (वापस 
आंबला[-- हु लिया गया )अं० २, पृ० १९, २०- 
तहसील ----+ जिला बरेली के कच्चे २४। 
सी जम कि ---- कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाश्रों 
काशी-- हि में सनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 
बविलीत नस राज्य क्षत्र की प्रास पच्चा- जाय ( अस्वीकृत हुआ ) ! अं० २,१७० 
यतों के रुपयों की वापसी ॥ आं० ४, २५-५२, ५३। 
पृ० ११४, ११५१ है के 
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कोंसिल-- 


नेनीताल-- 
“++«> में बन्दुक के लाइस सदारों से 
जबदंस्‍्ती चन्दा वसूछ किया जाना। 
अं० ६, पृ० १९२, १९३-१९४, 
१९९५ । 
पीलोभीत--- 
एल० एच० आपुर्वेदिक कालेज/-----। 
अ्ं० रे, पृ० ६४, ६५, ६६। 
फतेहपुर-- 
““--- जिले में चोरियों और डकतियों 
की संख्या । झं० ६, प० १६२। 
बना रस--- 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी ) 
कन्ट्रोल आफ रेन्‍्ट ऐन्ड एविक्शन 
(संशोधन ) विधेयक (घोषणा पढ़ी ) । 
आअ० १, पू० १०३ 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्टि- 
सिटी (टेस्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल ) 
(संशोधन) विधेयक (घोषणा को 
गई) । झं० १, प० ६। 

सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं- 
दारों के ऋण कम करने का विधेयक | 
(मेज पर रखा) । अं० १,प० ६। 


सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टम्पो- 


महाराजा ---- का अपने राज्य का रेरी एकोमोडेशन) रिक्वोजोशन 
सर्वोच्च सत्ताधारी होना। अं० ५, (संशोधन) विधेयक (घोषणा की 
प्‌ृ० १४४। गई) । अं० १, पृु० १०। 
बाॉँदा-- 
सन्‌ १९४२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 


केत कंनाल डिवीजन, ----- में हिसाब- 
किताब में देरी । अं० ५,११० १४२- 
अल 28 0 आह रखा) । आं० १, पृ० ९ 8 


१४३, १४४ । 
सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कन्दोल 


कर (संशोधन) विधेयक (मेज पर 
बरेली---- 
के आफ सप्लाईज (कन्टीन्यएन्स आफ 


तहसील आंवला जिला -+-- के कच्चे 
मार्ग । अं० ३, प० ६४।॥ पावस) ( संशोधन ) विधेयक । 
बरेली कालेज, ---+ में विभिन्न फीक्तों (घोषणा की गई।) आं० १, पृ० 
का लिया जाना। अं० ७, पृ० “८, 3 
२५६। भ्हु 
« “--हल्द्वानी रोड पर गवर्नंमेंट रोडवेज | हयातुल्ला अन्सारो, श्री-- 
की बसें। अं० ६, १० १९०-१६१, उत्तर प्रदेश स्यनिसिपलिटीज (संज्ो- 
१९२ । ह घन) विधेयक, १९५२ । आं० ७, 
प्‌ृ० २९४, २६५-२९६, २६७ । 
हल्दानी--- « के 
बरेली --- रोड पर गवननंमेंट रोडवेज संकल्प कि प्रदेश मे माध्यमिक कक्षाअ 
की बसें। अं० ६, पृ० १६०-१९१, में सेनिक शिक्षा अनिवार्य करदी 
१६२ ॥ | जाय । अं० २,१० ३६, ३७, ३२८ | 
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हर गोविन्द सिह, शऔी-+-- | 

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपुरक ) विधेयक, 
१६०२॥ (विचार के लिये श्रस्तुत 
किया) आं० ८, १० ३२२-३२६, 
३२७, २२९८, ३३०, रे३१, रे४ २, 
२३३, १३२७, ३४१, -४५, ३५१, 
३५३२, ३५४-३५६, २५७ )। 

आगरा यूनिवर्सिटी (पुरक) विधेयक, 
१६५२ ई०। (पुरःस्थापित किया ) । 
अं० ६, पु० २५४। 

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
का चुनाव आईडिनेंस द्वारा स्थगित 
किये जाते के सम्बन्ध में कार्य स्थगन 
प्रस्ताव | अं० ६, प० १६६॥ 

उत्तर प्रदेश म्थुनिसिपेलिटीज (संशोधन ) : 
विधेयक, १९५२॥ आं०? ७, प्‌० 
२७२। 

संदन का कार्यक्रम । अं० ६, पृ० २५४ 


हाफिज मु हस्सद इब्राहीस, श्ी--- 

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुरूपति 
का चुनाव आड्डिनेंस द्वारा स्थगित 
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य- 
स्थगन प्रस्ताव । आअं० ६, पृ० 
१९०, ९९६॥ 

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलूपति 
का चुनाव एक आईड््निंस द्वारा 
स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । 
आअं० ५, प्‌ ० १४५ । 


तल स ल्ॉ+ 


>->जनीीततम 333 फमन»«े। 3त+#कामाककाट का, 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को के लिये 
दो सदस्यों के चुनाव काका प्रस्ताव । 
(अस्थुत किया) अं० ४, पृ० १३६ 
१३७ । 


प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध 
स शीघ कार्य आरभ्भ किया जाय। 
अज० २, पृ० ५९, ६० । 


सदन का कार्यक्रम 


आ्‌ं० १, घू० १०, ११। आओं० २, 
पू०६१॥ आं० ४, पृ० १३७। 
सत्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर 
सर्विस (संशोधन) विधेयक । प्रस्तत 
क्रिया । अं० १, पु० ९। हु 


(विचार के लिय अस्तुत किया।) आओं० 
४, पु० १३३, १३४, १३५, १३६। 
सन्‌ १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री 
कर (संशोधन) विधेयक। (विचार 
के लिये पस्तुत किया ।) अं० ४, पृ० 
११७, ११८-११९, १२०, १२३, 
१२५, १२६, १३१, १३२, १३३। 


सन्‌ १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्थु- 
निसियेलिटीज (संशोधन) विधेयक । 
अं० ५, पृ० १५१। 


संकल्प कि प्रदेश में म्राध्यमिक कक्षाओं 
में संनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 
जाय। आं० २, प० २७, २८, २९, 
२३९, ४०, ५१-५२, ५३॥ 


पी० एस० यू ० पी०-०१७ एल० शी०-०--१९५८०--८०६ ([प्रो०) 


